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प्रकाशकीय 


जनवरी, 980 के मध्यावधि लोकसभा चुनाव-परिणामो एवं राजनीतिक 
गिरगिटों के रंग बदलने की घटनाओं को अपने पृष्ठों में समेटे हुए 
'भभारतोय राजबोतिक व्यवस्था का यह नवीन सेस्करणा पाठक-जग्रव के समक्ष 
प्रस्तुत करते हुए हमें विशेष हपे हैं। भारतीय संविधान और लोकतन्‍्त्र कय अध्ययन 
विश्व के सभी देशों के लिए ग्राकर्पएा का विषय है । 7977 और 980 के चुनाव, 
भारतीय लोकतन्‍्त्र की सुहढता और भारतीय मतदाताओं की राजनीतिक जागृति 
के उदाहरण है । 977 में (जिस मतदाता ने श्रीमती इन्दिरा गॉधी झौर उनकी 
पार्टी को श्रापातुकालीन ज्यादतियों के कारण, सत्ता से हटा दिया था, उसने ही 
4980 में उनको एक बार फिर सत्ता सौंप दी है क्योंकि बहू जनता पार्टी और 
लोकदल की खिचड़ी सरकारों के झ्ान्तरिक कलह श्रौर देश की राजनीतिक 
अस्थिरता से ऊब चुका था। किस प्रकार शान्तिपूर्वक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के 
माध्यम से शक्ति-सम्पन्न सरकारों के तस्ते बदले जा सकते है, यह ब्रिटिश और 
ग्रमेरिकी लोकतन्त्र के लिए भी अनुकरणीय है । 


भारतीय संविधान में, विश्व के श्रेष्ठ सविधानों की विशेषताएँ श्रपनाई गई 
हैं और भारतीय राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, न्‍्यायपालिका और संसद्‌ की शक्तियों तथा 
अधिकारो पर विश्व के संविधान-विशेषज्ञों मे श्रध्ययन किए है । 5 जुलाई, !979 
को देसाई सरकार के पतन के बाद भारत के राष्ट्रपति की जो भूमिका रही उसने 
देश-विदेश के संविधान-विशेषज्ो और राजनेताओं का ध्यान श्राकर्तित किया और 
फिर जनवरी, 980 के चुनाव-परिणामों ने इस वात को पुष्टि कर दी कि 
राष्ट्रपति ने भारत को राजनीतिक स्थिरता पुनः प्रदान करने के लिए संविधान 
की सीमाग्रों के भीतर रहते हुए जो कदम उठाए वे कितने विवेकपूर्ण और दूरहप्टि 
बाले थे । 


प्रस्तुत पुम्तक के प्रारस्भित अ्रध्याय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं देश के 
साँविधानिक इतिहास पर प्रकाश डालते है और भारतीय संविधान की विभिष्न 
विशेषताप्रों का विवेचन करते हैं। ग्रगले कुछ श्रध्यायों मे भारतीम राजनीतिक 
व्यवस्था के स्वरूप, सिद्धान्त और व्यवहार मे भारतीय सघवाद, मौलिक क्‍्धिकारों 
तथा राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों; भारतीय राष्ट्रपति और उसके व्यावहारिक 
स्वरूप, भारतीय संसद और उसऊी कार्येटप्रणाली, सन्त्रिग्परियद और प्रधान सन्त्री, 


मं प्रकाशकीय 


उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन की उभरती हुई प्रवृति; राज्यपाल, 
मुख्य मन्‍्त्री, राज्य-व्यवस्थापिका और राज्य-न्यायपालिका के महत्त्वपूर्ण पक्षों का 
विवेचन किया गया है। तत्पश्चात्‌ राज्य राजनीति, दलीय व्यवस्था व दबाव 
समूह, निर्वाचन एवं भारत की विदेश-मीति पर प्रकाश डाला गया है । संक्षेप में, यह 
पुस्वक भारत के सौविधानिक विकास, संविधान श्रीर राजनीतिक व्यवस्था का 
विवेचन है । 


पुस्तक को परीक्षोपयोगी बनाने के लिए विश्वविद्यालय के गत परीक्षापग्रो 
के प्रश्नों को पुस्तक के अन्त मे प्रम्यासार्थ दिया गया है । 


प्रस्तुत पुस्तक में, डॉ एम. पी. राय द्वारा लिखित “भारतीय सरकार एवं 
राजनीति” मे से पर्याप्त सामग्री ली गयी है एवं नवीनतम सामग्री सहित सम्पादन 
किया है शशी के जैन ने | जिन स्रोतों से पुस्तक को रुचिकर एवं विश्वसनीय वनाने 
भें सहायता ली गई हैं उनके प्रति हम हृदय से ग्राभारी हैं । पाठकों के रचनात्मक 
सुकाव झामन्त्रित है । 


अनुक्रमणिका 


४] राष्ट्रीय श्रान्दोलन का प्रारम्भ एवं कांग्रेस फी स्थापना ६8 
(मल एल्‍ट्ञाततांगह़ 0 विश्ञांगियों ४ 9४लाला। गाते तह ौ0प्रागशता।00 
पाती पिजवणा॥) (००६87९5५७) 


राष्ट्रीय जागरण प्रथवा राष्ट्रीय श्रान्दोलन का प्रारम्भ भ्रथवा 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना के कारण (), 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (885) (6), 
काँग्रेस की स्थापना के उद्देश्य (8), 885 से ॥905 के 
बीच काँग्रेस के उद्देश्य, काँग्रेस की उपलब्धियाँ, काँग्रेस 
का प्रभाव श्रौर उसके प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण (0), 
काँग्रेस के उदश्य (0), काँग्रेस की उपलब्धियाँ (!॥), 
भारतीयों पर कांग्रेसियों का प्रभाव (5), काँग्रेस के प्रति 
बद्विठिश दृष्टिकोण (7) 


2 राष्ट्रीय झ्ानदोलन का उदारवादो युग 
(06 7,0ठत्ों 70700 0 ि॥0णा३। 07४९8) 

उदारबादी विचारधारा (20), उदारवादियों की मॉगे, मनोवृति 
और कार्य-पद्धति (2), साम्राज्याद का आथिक 
विवेचन (22), प्रशासनिक सुधार (23), आधुनिक राज्य 
झौर समाज की माँग (23), नागरिक अधिकारों की 
सुरक्षा (24), भारतीय एकता की सर्वोपरि ग्राकाँक्षा (25), 
सॉविधानिक सुधार तथा स्वशासी सरकार की माँग (25), 
राजनीतिक कार्य के तरीके (26), जनता की भूमिका (28), 
सरकारी प्रतिक्रिया (29), उदारवाद का आलौचनात्मक 
मूल्यांकन (30), फीरोजशाह मेहता (33), फीरोजशाह 
मेहता के राजनीतिक विचार झौर उनकी कार्य-पद्धति (33), 
गोपाल कृष्ण गोखले (36), गोखले का राजनीतिक दर्शन 
भ्रौर उनकी कार्य-विधि (37) 


3 राष्ट्रीय श्रान्दोलन का उपग्रवादी युग 
(776 छ5घल्यांड एशग00 ण॑ एशआञा०ाओ ०४छएराए) 


उमग्रवाद : राजनीतिक दर्शन और आधारमूत अवधारणा (42), 
श्राधारमूत मान्यताएँ (45), उम्रवाद के उदय के कारण (46), 
उग्रवादियों की पद्धति और कार्यक्रम (50), झातंकवादी श्रौर 


॥ अनुकमशिका 


ऋत्तिकारी (54), प्रातंकवादी और कान्तिकारी प्रान्दोलन के 
उदय के कारण (55), ग्रातकवादी झान्दोलन की प्रकृति औौर 
कार्ये-प्रणाली (56 ), क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद का उत्तर काल (58), 
आतकवादी-फ्रान्तिकारी आन्दोलन की असफलता के कारश(59), 
गृह शासन अथवा होम रूल आन्दोलन (60), होमरूल 
आन्दोलन का प्रारम्भ गौर विकास (64), होमरूल झान्दोलन 
के मुख्य उद्दे श्य (63), होमखूल श्रान्दोलन का दमन (64), 
होमरूल भ्रान्दीलन का महत्त्व (64), लोकमान्य तिलक (65), 
तिलक का राजवबीतिक दर्शन श्रीर कार्य-पद्धति (66), क्‍या 
तिलक भारतीय श्रशान्ति के जतक थे (7), कुछ अन्य प्रमुख 
उग्रवादी (73), लाला लाजपत राय और उनके राजनीतिक 
विचार (73), विपिन चन्द्र पाल (74) 
4 राष्ट्रीय श्राल्दोलन का गाँधोवादी युग 2... 
(एफ (क्चणधाबत् एल्शं०१ 57 ऐिाग्यर् ऐै्सल्ाटाएे 
असहयोग श्रान्दोलत (75), भ्रसहयोग श्रान्दीलन के प्रस्ताव पर 
काँग्रेस की स्वीकृति (920) : अ्रसहयोग कार्यक्रम (75), 
ग्रसहयोग झानदोलन के कारण (76), भसहयोंग का वेग 
(4924-22) (79), चोटी-चोरा काण्ड शौर अ्रसहयोग 
आन्दोलन का स्थयव (80), ग्राँधीजी के भ्रसहयोग आन्दोलन 
का मूल्यॉकन (8]), स्वराज्य दल का उदय और भस्त : 
कौसिलो में प्रवेश कर झसहयोग की नीति (82), स्वराज्य दल 
का सिद्धान्त और कार्यक्रम (83), स्वराज्य दव को 
मूल्याँकन (83), सविनय श्रवज्ञा ग्रान्दोलन के प्रारम्भ से पूर्व 
का घटनाक्रम : साइमत कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, काँग्रेस का 
लाहौर ग्रधिवेशन (7 929)ग्ौर 'पुर्णा स्वराज्य का प्रस्ताव (84), 
साइमन कमीशन और उसकी असफलता (84), सर्वेदतीय 
मम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट (85), नेहरू रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया 
और जिन्ना की चौदह-सूत्ती योजना (87), लाहौर-काँग्रेस 
(929) का 'पूर्णे स्वराज्य' का प्रस्ताव और 26 जनवरी, 
930 का स्वार्धीनता घोषणा-पत्र (87), संविनय अवज्ञा 
आन्दोलन और गोलमेज सम्मेलन (88), सबिनय अवज्ञा 
गान्दोलन का प्रारम्भ (88), सविनय भवज्ञा आल्दोलन के 
कारण (39), झान्दोलत का कार्यक्रम, प्रगति और सरकार का 
दमनन्वक्र (90). मसमभौते के प्रयास: ग्रोलमेज परिषद : 
गाँधी-इविन समझौता, !793] (92), ' प्रथम गोलभेज परियद 


अनुक्रमशिका हा 


नवम्बर, 930 (92), ग्रांधी-इविस समझौता, 493 श्र 
आन्दोलन की समाप्ति (93), चॉड विलियडन का वायसराय 
बनना : शासन द्वारा समझौते का उल्लंघन (94), द्वितीय 
गोलमेज सम्मेलन भौर उसकी झसफलता (95), पुनः संबितय 
भवजशा प्रान्दोलन (932-34) झौर भानन्‍्दोलन की 
समाप्ति (95), मैवड्ोनाल्‍्ड झवाई अथवा साम्प्रदायिक पचाट, 
]932 (97), गांधीजी का झ्ामरण अनशन और पूना 
समझौता (98), तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 932 (99), 
तृतीय गोलमेज सम्मेलन के वाद से भारत छोड़ो ग्रान्दीयन, 
942 से पूर्व तक की मुख्य घटनाएँ : श्वेत पत्र, कॉँग्रेसी 
मन्धिमण्डल, अ्रगस्त प्रस्ताव 940, किप्स सिशन आादि(99), 
935 का अधिनियम, काँग्रेस मन्नरिमण्डलों का निर्माण श्रौर 
पदत्याग, पाकिस्तान की माँग (00), दाँग्रेस का सशततें 
सहयोग का प्रस्ताव, जुलाई 940 (00), सरकार का 
अगस्त प्रस्ताव (8 अ्रगस्त, 7940) (20व), कांग्रेस द्वारा 
व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरम्भ भौर सरकार का भुकना (02), 
क्रिप्प मिशन 942 (03), भारत छोड़ो श्रान्दीलन या 
अगस्त क्रान्ति 4942 (04), “भारत छोड़ो” प्रस्ताव, 
8 अगस्त, 942(05 ), भारत छोड़ो श्रान्दोलन का मूत्रपात, 
बंग शौर दमन (06), भारत छोड़ो श्रान्दोलन के प्रति श्रन्य 
राजमीतिक दलों का दृष्टिकोश (307), भारत छोड़ो 
आन्‍्दोलहत की सफलता दी कारण और आन्दोलन का 
मूल्यॉकन (09), लीग से समझौते के लिए गाँघीजी के 
प्रयत्न श्रौर राजगोपालाचारी यीजना (), वेवल योजना 
और शिमला कान्फस (2), श्राजाद हिन्द फौज पर 
अभियोग झौर सेना में विद्रोह (!3) 
8 ज्ारतोप स्वत्तन्त्तत्ता फो प्राप्ति दर कल ज+ मग4 
(#फ्रॉलगालाएँ बा उाप्रशृुशावला०९ गे 3003) 

केबिनेट मिशन (4), संविधान-सभा का चुनात्र (9), 
लीग द्वारा केविनेट योजना पर अपनी स्वीकृति वापिस 
लेना (9), सीधी कार्यवाही तथा अन्तरिम सरकार (20), 
एुटली की घोपणा और माउन्टबेटन योजना (22), भारतीय 
स्वतन्त्रता अधिनियम, 4947 (22), भारत-विभाजन के 
कारण (423), भारत को स्वतन्त्रता प्राध्ति मे श्रन्य सहामक 
नस्‍्व (27), ग्ांधीवादी युग के नेतर (728 ), महात्मा गाँधी 
का राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदात (29) 


१५ ग्रनुक्रमणशिका 


6 मुस्लिम साम्प्रदायिकता-उदय भौर विकास बज >«.. 432 
(भ्रारशाप्र 00प्रणणार्रोह्रि-नॉड किए शादे 570) 

मुह्लिम साम्प्रदायिकता के जन्म के कारण (33), मुस्लिम 
साम्प्रदायिकता (906-96) (35), मुस्लिम शिष्टमण्डल, 
906 और पृथक्‌ प्रतिनिधित्व की माँग, लॉ मिन्दों की 
भूमिका (35), मुस्लिम लीग की स्थापना, दिसम्बर 
906 (37), 909 के मालें-मिन्टो सुधारों में साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व की स्वीकृति (37), मुस्लिम लीग (90- 
]96) : लखनऊ समभौता (96) (38), मुस्लिम 
साम्प्रदायिकता अथवा मुस्लिम लीग के कार्यकलाप (97- 
929) (39), लीग अथवा मुस्लिम साम्प्रदायिकता (930- 
937) (4), मुस्लिम लीग के कार्यक्लाप अथवा मुस्लिम 
साम्प्रदायिकता (937-947) (4), पाकिस्तान की 
माँग (42), 8942 से 947 तक मुस्लिम साम्प्रदायिकता 
और भारत का विभाजन (43), द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त (44) 


प भारत परिषद्‌ श्धिनियम, 909 
(वा ए०प)सशा ७८५ 909) 
अधिनियम पारित होने के कारण (48), अधिनियम की 
विशेषताएँ अथवा भ्रधिनियम द्वारा लाए गए परिवर्तन (50), 
909 के अधिनियम की आलोचना (52), 909 के 
अ्धितियम का महत्त्व (55) 


हज... 8 


8 भारत सरकार का 4949 का झधिनियम 2 बन 57 
(607शतत्राल्छा ण १छवं5 ०6  , 99) 

मॉण्टेग्यू की घोषणा, 20 झगरत, 497 (57), 99 के 
अधिनियम के पारित होने के कारण (59), 99 के 
अधितियम की प्रस्तावता (6]), 99 के अधिनियम की 
विशेषताएँ या मुख्य लक्षण (62), 99 के अधिनियम के 
अन्तग्रेंत ग्रह सरकार सम्बन्धी व्यवस्थाएँ (65), गवनंर 
जनरल और उसकी कार्येकारिणी परिषद सम्बन्धी 
व्यवस्थाएँ(69 ), केन्द्रीय विधान मण्डल (72) , साम्प्रदायिक 
चुनाव पद्धत्ति का विस्तार (76), भारतीय सिघिल सबिस के 
अधिकारियो के लिए संरक्षण (76), प्रान्तीय सरकार के 
दाँचे में परिवर्तन (77 ), प्रान्तो में दर घ शासन-व्यवस्था(! 79), 
प्रान्तीय विधान मण्डल (82) , प्रान्तीय कार्यकारिीी परिपदों 
में श्रधिक भारतीयों को सम्मिलित करना (86) 


अनुक्रमाणएका 


9 भारत सरकार का 935 का झधिनियम २५ न. 8 
(एफलाण्शाएए त॑ ताग 40५, 4935) 

935 के अधिनियम के पारित होने के कारण (89), 
935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ या उसके मुख्य 
लक्षण (92), 935 के भ्रधिनियम का मूल्यांकन (96), 
अ्रखिल भारतीय संघ (99), संघीय कार्यपालिका (203), 
संधीय विधान मण्डल (207), राज्य-सभा का संगठन (207), 
संघीय सभा का संगठन (208), विधान-मण्डल की 
शक्तियाँ (209), संघीय न्यायालय (20), संघीय सरकार 
के श्रन्य अंग एवं श्रधिकारी (2 3), प्रान्तीय कार्यपालिका (24), 
गवर्नर (24), मन्‍्त्री परिषद्‌ (28), प्रान्तीय विधान- 
मण्डल(29), प्रान्तीय स्वशासन अथवा स्वायत्त शासन (224 ), 
प्रान्तीय स्वशासन पर वाह्म प्रतिबन्ध (225), प्रान्तीय 
स्वशासन पर गआान्तरिक क्षेत्र में प्रतिबन्ध (227), प्रान्तीय 
स्वायत्त शासन पर आचरण (228), श्रान्तीय स्वशासन पर 
आचरण या उसका कार्यरूप (229) 


0 संविधान-सभा : संरचना झोर दृष्टिकोरश >> बल. 234 

(706 (0७5७(०७४६ #55श॥09 ४05 5फण्टॉपा९ 300 4997०३०ा) 
सविघान-सभा का भ्र्थ (234), भारत में संविधान-सभा की 
माँग झ्रथवा भारत में संविधान-सभा के सिद्धान्त का 
विकास (235), केविनेट मिशन योजना भौर संविधान-सभा 
का निर्माण (237), संविधान-सभा की संरचना और उसका 
प्रतिनिधि स्वरूप (239), भारत-विभाजन के पूर्व गठन (239), 
स्वतन्त्रता के बाद सविधान-सभा की रचना में परिवर्तन (240), 
अ्भितियों का निर्माण (240), संविधान-सभा का प्रम्ु- 
स्वरूप (24), संविधान-सभा का कार्यकरण और उसकी 
उपलब्धियाँ (244), उहू श्य-प्रस्ताव पारित करना (245), 
संविधान का निर्माण (246), सभा की प्रक्रिया का 
निर्धारण (248), संविधान-निर्माण ' की अ्रवस्थाएँ (248), 
संविधान-सभा का हष्टिकोश (249), प्रस्तावना (250), 
मौलिक अधिकार (250), नीति-निर्देशक सिद्धान्त (252), 
संधीय कार्यपालिका : राष्ट्रपति (253), संघीय कार्यपालिका : 
सम्सत्रिपरिपद्‌ (255), संघीय संसद (256), सहमति से निर्णय 
एवं समायोजन का सिद्धान्त (257) , सहमति से निर्मंय (258), 
समायोजन का सिद्धान्त (260) 


श अनुक्मणिका 


४ भारतीय संविधान : विश्वेषताएँ शौर संघवाद हि _..... 2672 
(4फ्रह ए.)म्रअरष (007#एॉ00 ३ व65 5द्यासार क्‍ए्ग्रहरड झबएँ मआऋश्वधाभा) 
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ (262), संविधान की 
प्रस्तावता : प्रमुता और एकता (262), संविधान की अन्य 
विशेषताएँ (204), भारतीय संघवाद : इसकी प्रकृति : क्‍या 
भारत एक संघ है ? (274), (क) भारतीय संविधान के 
संधात्मक लक्षण (272), सघात्मक शासन की परम्परागत 
और श्राधुनिक विशेषताएँ (272), भारतीय संविधान के 
संघात्मक लक्षण (273), भारतीय संविधान के. एकात्मक 
लक्षण (275), निष्कर्ष (28), व्यवहार में सहकारी 
सघवाद (282), भारतीय सघ की इकाइयाँ (283), संघ 
और राज्यों के सम्बन्ध (284), (क) संघ और राज्यों के 
विघायी सम्बन्ध (285), (ख) संघ भीर राज्यो के प्रशासनिक 
सस्वन्ध (286), (ग) संघ एवं राज्यों में वित्तीय 
सम्बन्ध (289),(घ) संघ एवं राज्यों मे न्यायिक सम्वन्ध(292), 
केन्द्र-राज्य विवाद के मुख्य कारण और केन्द्र-राज्य मतभेदों को 
दूर करने के सुझाव (292), केन्द्र-राज्य सम्बन्धों मे तनाव के 
मुख्य कारण प्रथवा बिन्दु (293), 977 में माबसेवादियों 
द्वारा राज्यी के लिए स्वायत्तता की माँग (295), केन्द्र-राज्य 
मंतमभेदो को दूर करने सम्बन्धी कुछ सुझाव (296) 
42 मौलिक झधिकार भौर नीति-निर्देशक तत्व बे 
(#प्रगवैज्ञाश्रॉबो क्‍रश्योरेड आ5्ति 70227 #7०769) * # 
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों : के ' विशिष्ट 
लक्षण (298), सविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार (300), 
(7) समानता का झधिकार (अनुच्छेद 4-8) (300), 
(2) स्वतस्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 77-22) (302), 
सिव[रक निरोध (304), (3) शोपण के विरुद्ध अधिकार 
(अनुच्छेद 23 एवं 24) (307), (4) पधर्म-स्वातन्त्य का 
अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28) (307), (5) संस्कृति और 
शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद 29 एवं 30) (308), 
(6) सम्पत्ति का अधिकार (308), साँविधानिक उपचारों के 
अधिकार (अनुच्छेद 32-35 ), मौलिक अ्रधिकारों के सम्बन्ध में 
यसद का अधिकार (309), मसोलिक अधिकारों का 
मूल्यॉँकन (30), राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्त या 
तत्त्व (3]2), विदेशक पिद्धान्तों का वर्गीकरण (384), . 
नीति निदेशक तत्त्वों और मूल अधिकारों में झन्तर (37), 
निदेशक तत्त्वों की आलोचनाएँ और उनका मुल्याकत (38) 
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भारतीय राष्ट्रपति“ ब्७्ड जल 


" (प्राल पताबय एा९अत्शा) 


४22 
हब 


राष्ट्रपति पद के लिए अहंँताएँ (322), राष्ट्रपति का 
निर्वाचन (324), निर्वाचन सम्बन्धी विवाद(326 ), राष्ट्रपति 
की पदावधि (326), पुनः चुने जाने की पात्रता (327), 
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया (327), राष्ट्रपति 
की उन्मुक्तियाँ या विशेषाधिकार (327), राष्ट्रपति द्वारा पद 
की शपथ लेना (328), राष्ट्रपति की शक्तियाँ (328), 


राष्ट्रपति की श्रापातुकालीन शक्तियाँ (33), () युद्ध या , 


बाह्य भ्राक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट (अनुच्छेद 
352) (33), (2) राज्य में सांविधानिक तन्त्र की विफलता 
से उत्पन्न झ्ाापात्‌ (अनुच्छेद 356) (334), (3) वित्तीय 
ग्रापात्‌' (अनुच्छेद 360) (336), राष्ट्रपति की श्रापात्‌ 
शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग (337), (क) राष्ट्रीय 
संकट काल (337), (ख) राज्य मे सकट काल (338), 
(भ) वित्तीय सकट काल (339), आपातकालीन शक्तियों का 
मूल्यांकन (339), राष्ट्रपति के अधिकार (जुलाई-प्रगस्त, 979 
की घटनाओों के प्रकाश मे) (343), चौधरी चरणसिंह की 
जुलाई, 979 मे ,प्रधान, मन्‍्त्री के रूप में नियुक्ति (344) 

लोक सभा का 22 श्रगस्त, 979 को विघटन झौर 
श्री चरण सिह को कार्मचलाऊ प्रधान मन्‍्त्री वदाए रखना(345), 
राष्ट्रपति के लिए सलाह परिषद्‌ की जरूरत (347), राष्ट्रपति 
की साँविधानिक स्थिति (348), उप-राष्ट्रपति (35) 


प्रधान सन्‍्त्री झौर मम्सत्रि-परिधद्‌ ग ५; 
(४४ एशाफ फिशपरांडल जाएँ ॥0९ ए०णालोी त हातउं5श७े 


मन्त्रिष्परिपद्‌: उसका निर्माण (353), संघीय सरकार में 
मन्त्रियों की श्रेणियाँ (355), भारतीय मन्त्रि-भण्डलीय 
आसन-पंद्धति. (356), मन्त्रि-मण्डल के कार्य (358), ' प्रधान 
मन्‍्त्री के अधिकार झौर उत्तरदायित्व (360), प्रधान भनत्री 
और मन्त्रिन्परिषद्‌ (36), लोक सभा का मेंता (363), 
लोगों पर अनुग्रह की शक्ति (364), प्रघान मन्त्री 'भौर विदेश 
नीति (364), प्रधाव मनन्‍्त्री और सुरक्षान्तीति (365), 


- प्रधान मन्‍्त्री और अर्थतस्त्र (365), प्रधांन मन्‍्त्री और विधि-' ' 


मिर्माण (365), मुख्य मन्त्रियों के सार्थ सम्बन्ध (366), 


राप्ट्रपति के साथ सम्वेन्ध (367), प्रधान मन्त्री भौर दखोय ' 


अध्यक्ष ,(368.), , प्रधान मन्त्री को वास्तविक «स्थित्ति > वह ४ 


निरकुश नहीं बत सकता (368) पं 


ह 


322 


353 


शा अ्नुक्रमणिका 


35 आरतीय संसद हम श्द्े अहक के ४ औड 
[4 6 उफ्त्र|बघ ै॥799॥60॥) 

राज्य-सभा का गठत (372), राज्य-्सभा की शक्तियाँ प्रौर 
काये (375), लोक सभा का गठने (378), लोक सभा के 
अध्यक्ष की शक्तियाँ और कार्य (383), लोक सभा के भ्रष्यक्ष की 
निष्पक्षता की व्यवस्था (386), मंसद्‌ का सत्रावसात और 
विधटन(38 6), संसद्‌ के सत्र(386), संसद का सत्रावसान(387), 
संसद्‌ का विघटत (387), लोक सभा सचिवालय (388), 
लोक सभा की शक्तियाँ और कार्य (388), विधामी भ्रथवा 
विधि-निर्माण श्रक्रिग (39), (क) साधारण गैर-वित्त 
विधेयकों की विधायी प्रक्रिया (392), (ख) वित्त विधेयकों 
के सम्बन्ध में प्रक्रिि (394), संसदीय समितियाँ (395), 
मारे 977 का ऐतिहासिक आम चुनाव और संसद्‌ में दलीय 
स्थिति (399) 


५१6 उच्चतम स्यायालय तथा न्यायिक प्रतरावलोकन...... «402 
(7४ 5097९॥86 (९००२६ 0 [896 उद0[९्श २९४८७) 

एकल स्यायिक व्यवस्था (403), उच्चतम न्यायालय का 
संगठन (403), न्यायाधीशों की नियुक्ति (404), मुख्य 
न्यायाधीश की लियुक्ति के प्रश्न पर साँविधानिक विवाद(973) 
प्रौर 978 में विवाद का निराकरण (404), न्यायाधीशों के 
बेसन और विशेषाधिकार (405), स्यायाधीश की प्रदावधि 
और पदच्युति(406), उच्चतम न्यायालय के क्षेत्रधिकार(406), 
अभिलेख न्यायालय (407), प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (407), 
अपीलीय क्षेत्राधिका २(408),परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार(40), 
प्रक्रिया (4!9), भारत में न्यायिक शुतर्विलोकत (43), 
न्यायिक पुवविलोकन की शक्ति का संविधान में उल्लेख (4), 
38वें सविधान संशोधन से 43वें संविधान संशोषन तक की 
स्थिति (44), उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने ही निरणेयों पर 
पुनविचार (44), न्यायपालिका की स्वतन्त्रता (44) 


रच संशोधन एवं संशोधन प्रक्रिया 2८ 52.४ व. 487 
(4ैण९॥० हाई 490 4ैगराएप्रतंगर 2१7९९) 
संशोधद प्रक्रिए (47), संशोधन-ह्रक्रिया (48), संशोधन 
' प्रक्रिया का मूल्याँकन(49), जुलाई [979 तक के सौविधानिक 
संशीधन (424) 


प्रनुक्रमशिका ॥६ 


१8 राज्यपाल पद भौर उसका कार्यकरण ... हे >«.. 434 
(णा66 ण॑ 06 एणक्‍शामण्त ०१ ॥8 छ०7६ा5४) 


राज्यपाल की नियुक्ति, भरहँताएँ (योग्यताएँ) श्रादि (435), 
नियुक्त राज्यपाल, निर्वाचित क्यों नहीं ? (435), 
राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ परम्पराएँ (437), 
राजमन्नार समिति तथा प्रशासनिक सुधार प्लायोग के 
सुझाव (438), राज्यपाल की शक्तियाँ (438), कार्यकारी 
शक्तियाँ . (439), विघायी शक्तियाँ (439), राज्यपाल की 
स्वविवेकीय शक्तियों के कुछ उदाहरण (442), राज्यपालों के 
लिए निर्देश-पत्र (445) 


किन 
9 मुख्य मम्प्रो शोर मन्त्रि-्परिषद्‌ दर हद >».. 4 
(एफाल 50धण5$४९6 आप 06 0०७5ला 77 जाण॑ड९75) 


मन्त्रि-परिपद्‌ (447), मन्त्रि परियद्‌ की रचना, वेतन 
झादि (447), मन्त्रि-्परियद्‌ के कार्य एवं अधिकार (448), 
मुख्य मन्‍्त्री (449), राज्यपाल, मुख्य मन्त्री और मन्त्रि-्मण्डल : 
कुछ महत्त्वपूर्ण मु (449), मुख्य मन्‍्त्री की वास्तविक 
स्थिति (45), राज्य का महाधिवक्ता (452) 


20 राज्य विधान-मण्डल एवं राज्य ग्यायपालिका 28) ». 453 
(803० ॥,९झ)5 47९ 804 82९ उछल 9) 

विधान मण्डल की रचना (453), विधान परिषद्‌ (453), 
विधान सभा (454), राज्य विधान भण्डल के कार्य एवं 
अधिकार (456), विधान-सभा भर विधान-परिपद्‌ के 
पारस्परिक सम्बन्ध (457), उच्च न्यायालय (458), उच्च- 
न्थायालसम के कार्य और अधिकार (459), अ्रघधीनस्थ 
स्थायालय (460) ., 


2] भारतीय राजनीति को प्रकृति झ्ौर उसके निर्धारक तत्त्व न. 462 
(76 ऐैडाप्तल 474 0संशपवांग्गांड ण शव ए0॥४९5) 
भारतष्य राजनीति की प्रकृति और उसके निर्धारक तत्त्व(463), 
भारत”प राजतीति के कुछ प्रमुख निर्धारक तत्त्वों की विस्तृत 
विवेचका (47), .(क) धर्म प्रोर भारतीय राजनीति ग्रथवा 
साम्प्रदायिक राजनीति (472), (ख) जाति और भारतीय 
राजनीति (474), (ग) भाषावाद (476), (घ) क्षेत्रीयता- 
बाद (477) ६ 


» अनुक्मणिका 


22 राज्य-राजनीति अल रे नम बल 53 
(896 700९5) 

स्वतन्त्रता-श्राप्ति के समय से राष्ट्रीय राजनीति के विकास पर 

एक हृष्टि (484), नेहरू युग मे राष्ट्रीय राजनीति (484), 

शास्त्री थुग, में राष्ट्रीय राजनीति (486), इन्दिश मुंग 

(जनवरी 967 में मार्च ॥977 तक) मे राष्ट्रीय 

राजनोति (487), जनता सरकार में राष्ट्रीय राजनीति (490), 

चरणपिह सरकार ओऔर्‌ जनवरी, 980 के मध्यावधि चुनावों 

की घोषणा ([497), जनवरी, !980 के चुनाव और काँग्रेस (इ) 

को अभूतपूर्व विजय (492), भारत में राज्य-राजनीति (492), 

(]) राज्यों का निर्माण और विकारा (493), (2) संविधान 

का प्रभाव (493), (3) एकदलीय अ्रमुत्व व्यवस्था- का 

प्रभाव (493), (4) गैर-सॉविधानिक संस्थाओं का 

प्रभाव (494), (5) विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया (495), 

(6) राज्य सजातीय इकाइयाँ नही (496), (7) राज्यों की 

प्रवृत्तियों को प्रभावित करमे वाली चार हि बातें (496), ,, 

(8), गुटबन्वी, सामन्तवाद, अ्रवेशवाद और जातिवाद का 

प्रभाव (496), (9) दलन्वदल की राजनीति (497), 

(0) चौथे श्राम चुताव और राज्य (498), . (! )' मार्च, 

97] के मध्यावधि चुनाव, ओर (राज्य राजनीति (498),ल्‍ 
१०) भा, 3972 के चुनाद झौर राज्य-राज़नीति 'का सेया 

मोड़ (499), (१) 974 में पुनरनिर्वाचन झौर राज्य- 

राजनीति (499), (4) मार्च, 4977 श्रीर जून, 4977 का. ** 
सत्ता-परिवर्ता तथा जनवरी 980 में स्थिति (499), *« 
(१5) राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता, सॉविधानिक सकट 
झौर.राप्ट्रपति शासन (500), (6) छोटे राज्यों के नि्माग्‌,' 

की वकालत (500), जनवरी, 980 के चुनाव के आइने में 
भारत (502) «« हज 


23 दलौय व्यवस्था एवं दखाद समूह सन्ट सन जज. 504 
(70479 598(९व्ा ॥74 07255776 670095) है 
स्वतन्त्र भारत में राजनीतिक दल का विकास (504), भारतीय 
दलीय व्यवस्था की विशेषताएँ (मार्च, 977 से पूर्व 
तक (507), मार्चे, !7977 के चुनावों के बाद, से दिसस्वर, , , 
979 तक दलीय व्यवस्था की विशेषताएं (508), , जनवरी, 
980 में पुनः एकदलीय प्रभुत्व की स्थापना (509), बर्तमान 
समय में * भारत के' प्रमुख राजनीतिक' दल (50), जनता 
पार्दी (50), जनता पार्टी का निर्माण १50),' दीति और' 
कार्यक्रम (977, का चुनाव घोपषणान्पत्र]- (5), जनता '*' 
पार्टी का विभाजून भर जनवरी, 7980 के मध्यावधि चुनावों «.. 
के सम्बन्ध में चुनाव घोषणापत्र (572), :ज़नवरी, /980 के 
चुनाद परिणाम अर जरता पार्टी (5]4), भारतीय (री्ीय 
४ 


गन 


अनुक्रमशिका 

कांग्रेस (54), काँग्रेस का संगठन (54), ऐतिहासिक « 
पृष्ठभूमि (55), मार्च, 977 के भाम चुनाव का काँग्रेसी 
घोषणा-पत्र (56), काँग्रेस का पुनः विभाजन (2 जनवरी, 
978) और इन्दिय काँग्रेस की स्थापदा (57), एकीकररण 
के झसफल प्रयास, संगठन काँग्रेस का सरकार में पुनः प्रवेश, 
लोकसभाई मध्यावधि चुनाव (980) के लिए तैयारी (58), 
काँग्रेस (पर्स) का जनवरी, 980 के अध्यावधि चुनावों के 
सम्बन्ध में चुनाव घोषणा-पत्र (58), जनवरी, 980 में 
चुनाव परिणाम और काँग्रेस (प्रसे) (59), काँग्रेस (इ) 
अथवा इन्दिरा काँग्रेस (520), श्रीमती गाँधी का संसद्‌ में प्रवेश 
और निष्कासन (979) (520), इन्दिरा काँग्रेस के प्रभाव 
में वृद्धि भौर मध्यावधि लोकसभाई चुनावों (जनवरी, 980) 
के सम्बन्ध में चुनाव घोषणा-पत्र ( 20), जनवरी, 980 के ३, 
चुनाव परिणाम झोर कांग्रेस (इ) (522), लोकदल (523), 
जनवरी, 980 के भध्यावधि चुनाव के सम्बन्ध में चुनाव 
घोषणा-पत्र (523), जनवरी, 980 के चुनाव परिणाम और 
लोकदल (525), जनसंघ (525), भारतीय साम्यवादी 
दल (526), संगठन (526), नीति एवं कार्यक्रम ([977) 
और सफलता (527), साम्यवादी दल (माकर्सवादी) (529), 
दलीय नीति एवं कार्यक्र (977 तक) '(529), चुनावी 
सफलताएँ (53), लोकतन्त्री काँग्रेस (काँग्रेस फार 
डेमोफ्रेसी) (53), अन्य राजनीतिक दल (532), द्वविड 
मुनेत्न कपघम (532), अन्ना द्वविड़ मुनेत्र कपघम (533), 
अकाली दल (534), मुस्लिम लीग (534), विशाल हरियाणा 
पार्टी, कृषक एवं मजदूर दल, महाराष्ट्रवादी गोमान्तक दल- 
परिगणित जाति संघ या रिपब्लिकन दल आदि (534), दल- 
बदल की राजनीति (535), दल बदल के कारण (537), 
दल-बदल के कुप्रभाव (538), दल-बदल को रोकने के उपाय 
ओऔ और दल-बदल निषेध की समस्याएँ (540), भारत में दबाव- 
<-... समूह (542), दबाव-समूह क्या है ? (542), दबाव-समूहो 

की कार्ये-शेली (543 ), दबाव-समूह का महत्व (544), भारत 
9: में दवाव-समूहों के व्विभिन्न प्रकार (544). * 
24 निर्वाचन 


डा न... 549 
५ <(नरशरांणाओ) है 


निर्वाचनों का वैधानिक ढाँचा (549), निवर्चिनतन्त्र के मुख्य 
कार्य (549), निवाचित तन्त्र का गठन (550), (क) निर्वाचन 
प्रायोग (550), निर्वाचन आयोग के कार्य (55), सिर्वाचन 
विषयों पर न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक (554), 
. «.. प्रधान मस्त्री शरीर लोक सभा के अध्यक्ष के निवर्चिन के लिए 
; विशेष उपवन्ध (554), (सत्र) राज्य-स्तर पर निर्वाचन 
विभाग (555), निर्वाचन-विधि की सम्बन्ध में संघ एवं राज्य 


(॥॒ 


# अनुक्रमशिका 


विधान-मण्डलों की शक्तियाँ (556), एक ही सामान्य मतदाता 
सूची (556), निर्वाचन-प्रक्रि। (557), आम चुनाव (557), 
आम चुनाव मार्च, 4977 शौर मतदान व्यवहार (560), 
जनवरी, 2980 के मध्यावधि लोकसभाई चुनाव और मतदान 
व्यवहार (563), चुनाव परिरझाम (563), श्रीमती गाँधी द्वारा 
प्रधान मनन्‍्त्री पद की शपथ ग्रहण (563), मतदान 
व्यवहार (564), निर्वाचन और भारत में राजनीतिक 
विकास (569), भारतीय निर्वाचनों को और भ्रधिक सुधारने 
के धथा स्वस्थ बताने सम्बन्धी सुझाव (573), के. सन्‍्थानम 
के सुकाव (574), अन्य सुझाव (575), चुनाव श्रायोग की 
23-सत्री भ्राचार संहिता (576) 


३४, 


25 भारत को विदेश नोति रे बहार न. 75 
(72४5 7लएत ?०70) 


भारतीय विदेश-नीति का ऐतिहासिक आधार (578), विदेश- 
नीति के उद्देश्य एवं लक्षश् (579), भारत की विदेश-नीति के 
निर्धारक तत्त्त (58), भौगोलिक तत्त्व (58), झाथिक एवं 
सैनिक तत्त्व (58), ऐतिहासिक परम्पराएँ (582), वैचारिक 
तत्व (582), राष्ट्रीय संघर्ष (583 ), बैयक्तिक तत्व (583), 
राष्ट्रीय हित (583), विदेश-मीति के महत्वपूर्ण पक्ष और 
उनका कार्यकरण (584), जनव री, 980 : श्रीमती गाँधी की 
अफगान नीति (590), भारत की विदेश-नीति का 
मूल्यांकन (59) 
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5 अगस्त, 947 को भारत झ्ाजाद हुआ और 26 जनवरी 950 को 

देश एक पूर्ण प्रभुता-सम्पन्न लोकतान्त्रिक गशराज्य घोषित किया गया। यही बह 
दिन है जब हमारे देश मे हमारा अपना संविधान, हमने स्वय अपने ऊपर लागू 
किया | पर, यह मगत-मुहूर्त यों ही नहीं श्रा गया । इसकी कीमत स्वाधीनता 
सग्राम के सैनिकों ने वार-बार अपने लहू और त्याग से चुकाई । 857 का व्यापक 
सिपाही विद्रोह श्रग्नेजी राज्य के विरुद्ध भारतीयो का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था । 
विद्रोह को निर्दयता से कुचल दिया गया पर देश जाग गया था । इसके बाद समय- 
समय पर पग्रेजी शासको ने झासन-व्यवस्था में कुछ सुधार किए और शासन के 
कार्यो में थोड़ा-योडा भारतीयों का सहयोग लेना आरम्भ किया। किन्तु सुधारों 
की ग्रति बहुत धीमी थी, झ्रतः राष्ट्रवाद की भावना तेजी से पल्‍लवित होने लगी। 
भनेक राप्टीय संगठनों का उदय हुआ और अन्त में 885 में भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस की नीव पडी । बाद के भारतीय स्वाधीनता अथवा राष्ट्रीय. आन्दोलन का 
इतिहास भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का इतिहास बन गया। काँग्रेस के नेतृत्व में ही 
भारतीयों ने 947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति तक निरन्तर सघपे किया। दुर्भाग्यवश 
इस देश की दो महान्‌ जातियो--हिन्दू और मुसलमानों में एकता कायम नहीं हो 
सकी । विदेशी हुकूमत ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को हर सम्भव प्रोत्साहन दिया। 
मुस्लिम लोग ने पृथकतावादी आन्दोलन चलाया, पाकिस्तान की भाँग की और 
अन्ततः विभाजन की कीमत पर देश को आजादी मिली । 

राष्ट्रीय जागरण अथवा राष्ट्रोय श्रान्दोलन का प्रारम्भ 

॥ च्रयवा 

न भौरतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना फे कारण 

कि भारत मे राष्ट्रीय चेतना का अभाव तो कभी नहों रहा लेविन यहू अवश्य 
है कि पाश्चात्य सम्पर्क और प्रिटिश राज्य के विस्तार और फलस्वरूप पाएचात्व 
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शिक्षा के प्रारम्भ और विकास के कारण भारतीय राष्ट्रीय चेतना को अभूतपूर्व वल 
मिला, उसने एक नई दिशा प्राप्त की और अपना वह साकार स्वरूप ग्रहण किया 
जिसके फलस्वरूप देश आजाद होकर रहा। स्वतन्त्रता सम्राम का सृत्रपात तो 
857 की असफल कान्ति से ही हो चुका था. तथापि श्राजादी की साँविधानिक 
लडाई 885 में कॉग्रेस की स्थापना के बाद शुरू हुई। भारत मे राष्ट्रीयता के 
उदध'का उल्लेख 'भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेत' की स्थापना के साथ इसलिए किया 
जाता है क्योकि काँग्रेस की स्थापना के पूर्व में देश की स्वतन्त्रता का संघर्प विखरा 
हुआ और अशक्त था जबकि कॉमेस ने स्वतन्त्रता संघ्य को एक आन्दोलन के रूप मे 
चलाया, इसे अ्रशूतपुर्व॑ शक्ति प्रदान की और आजादी के सधये से सदैव ही केस 
का काम किया। जैसा कि आर. सी. मजूमदार ने लिखा है--“काँग्रेस ही वह धुरी 
थी जिसके चारो श्रोर स्वतन्त्रता की महान्‌ गाथा की विविध घटनाएँ गठित हुई ।” 

यहे देखना उपयुक्त होगा कि भारत के राष्ट्रीय जागरण अथवा राष्ट्रीय , 
आन्दोलन प्रारम्भ होने के कारण क्या थे । भारतीय राष्ट्रवाद विभिन्न राजनीतिक, 
ग्राथिक और सामाजिक शक्तियों तथा कारग्यों के संयोग का परिणाम था, तथापि 
निम्नलिखित कारणों और तत्त्यो ने विशेष भूमिका श्रदा की-- 

(१) भारत का गीरवपूर्)ो प्रतीत--भारत प्राचीवकाल में धन की ह्टि से 
सोने की चिडिया कहा जाता था और ज्ञान की दृष्टि से विश्व-्गुरु कहलाता था । 
दुर्भाग्यवश कालान्तर में भारत की अ्वनति होती गई । लेकिन समय-समय पर 
जब-जब भारत में श्रभेक महापुरुष पैदा हुए उन्होंने भारत की प्रेरणा प्रदान की । 
उन्होंने भारतीयों को उनके प्राचीत गौरव की याद दिलाई तथा उतको जाग उठने 
का आह्वान किया। इस भ्रकार भारत में सुपुप्त राष्ट्रीयका की भावना एक बार 
फिर जाग उद्ी । इस बार बह दुकी नही, वल्कि उसने प्रवल राष्ट्रीय आन्दोलन का 
रूप घारण कर लिया | 

(2) भारत का राजनीतिक एकीकरण -पअ्रग्नेजी साम्राज्य की स्थापना 
मे पूर्व देश छोटे-छोटे राज्यों में बेटा हुआ था। उनकी अपनी-प्पती शासन-व्यवस्था 
थी। पग्रेजों मे श्रपना साम्राज्य स्थापित कर सारे देश मे एक-सी शासन-व्यवस्था 
स्थापित की । उनके अधीन सारा देश एक राजनीतिक तथा प्रशासनिक सूच मे बेब 
गया। संशथ्यपरि इस प्रयासनिक एकला की स्थापना में पंग्रेजों का निजी स्वार्थ श्रधिक 
था, तथापि इससे सामान्य राष्ट्रीय एंकता का विकास हुम्रा झौर श्र्ण्ड तथा स्पतस्त 
भारत का विचार विकमित हुम्मा । यह विचार भारतीय राष्ट्रोय श्रानवोलन की नीव 
बन गया १ हि 

(3) 857 की क्रान्ति--इस कात्ति ने, शो यथपि विफल हो गई, प्राधौच 
प्रोर सामत्तवारी अवायों पर भ्रायात कर सम्पूर्ण जनता में राष्ट्रीय चेतना की 

दी । एडयर्ड शॉम्पिसन के अनुसार ”क्ान्ति के घाद भारतीयों में श्रंग्रेजों 
बे उत्फट घटा की भावता छा गईंथी और ज्रान्ति का विचार झाते ही 
नरम पंप्रेजों मे बदला लेने की भायना बसउती हो जाती थी ।" 
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(4) सामाजिक प्ोर धामिक सुधार झान्दोलन--2वी शताब्दी मे भारत 
में अनेक सामाजिक और धामिक सुधार-आन्दोलन हुए। झाय समाज, ब्रह्म समाज, 
रामकृष्ण मिशन आदि ने देश मे राष्ट्रीयता का विकास किया । राजा राममोहनराय 
ने भारतीयों को अझस्वविश्वास त्यागने के लिए सचेत किया । स्वामी दयानन्द ने यह 
आवाज बुलन्द की कि भारत भारतवासियों के लिए है गौर भारत माँ को स्वतन्त् 
कराना उनका धर्म है । स्वामी विवेकानन्द ने भारत में ही नहीं वल्कि विदेशों में भी 
भारत की महानता को सिद्ध कर दिया । इन सब आन्दोलनों के कारण भारतीयो के 
हृदय मे देश-प्रेम की जो भावना जाग्रत हुई वह भारत को स्वतन्त्र करके रही । 

(5) पाश्यात्य शिक्षा,भौर संस्कृति का प्रभाव--अग्नेजों के सम्पर्क से भारत 
में पाएचात्य शिक्षा और सस्कृति का प्रसार हुआ । श्रग्नेजो ने सस्ते बाबू तैयार करने 
के लिए भारतीयों को भ्रग्रेडी भापा की शिक्षा दी । यद्यपि उन्होने सस्ते और गोरी 
चमड़ी के भक्त वावुमों' की फौज तैयार कर ली, तथापि झअग्रेजी साहित्य ने देशभक्त 
भारतीयों के हृदय मे राष्ट्रीयता और स्वतन्त्रता की भावनाम्रो को अधिक प्रवल बना 
दिया । पढ़ें-पिले देश भक्त भारतीय अपने साियों को वताने लगे कि अग्नरेज हमे 
गुलामी की शिक्षा देते हैं, उनका साहित्य ग्राजादी की शिक्षा देता है । | 

अंग्रेजी भाषा का एक बड़ा लाभ यह हुआ कि देशवासियों को एक सामात्य 
भाषा की प्राप्ति हो गई । श्रतः शिक्षित भारतीय अपने विचा रो का आपस मे ग्रादान- 
प्रदात कर सके । इससे देश के विभिन्न भागों में रहने वाले योगो के बीच सम्पर्क 
और मेल-जोल भी बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप भारतीयों में सगठित होने की 
भावना धर करने लगी । 

(6) सम्ताचार-पत्र न्लौर साहित्य--किसी भी देश के बातावरसा को बनाने: 
विग्राड़ने में साहित्य और समाचार-पत्रों का वड़ा हाथ रहता है । श्रग्रेजी शासनक्राल 
में छापेजाने खुले और प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य का विकास हुआ । भ्रव समाचार- 
पत्र भारतीय भाधाग्रों में भी प्रकाशित होने लगे 4 इन पत्रों से एक बड़ा लाभ तो 
यह हुआ कि देश के कोने-कोने में देश के राष्ट्रीय नेताओं के भाषण पहुँचने लगे । 
दूसरा लाभ यह्‌ हुआ कि इन पत्रों ने श्रग्रेजो के अन्यायपू्ण कारनामों की कठोर 
आलोचना करना ग्रारम्भ किया जिससे भारतीयों में निर्भीकता पदा हुई । अब राष्ट्रीय 
भावों से ओत-प्रोत पुस्तक भी प्रकाशित होने लगी । भारतीय प्रेस और राहित्य ने 
देश मे राष्ट्रीयता को जमाने में कोई कसर नही रखी । 

हु (7) झान्तरिक शान्ति--श्ग्रेजी शात्नाज्य वी स्थापना से पहले भारत के 
छोटे-छोटे राज्य परस्पर युद्धरत रहते थे । इस अ्शान्ति और अराजकता की स्थित्ति 
मे राष्ट्रीफ़ भावनाओं के विकास की झाणशा नहीं की जा सकती थी, लेकिन अग्रेजो 
साम्राज्य की स्थापना के बाद देश मे आान्तरिक शान्ति स्थापित हो गई। बाह्य 
आक्रमण के भय.से भी सुरक्षा हो मई । इससे एक ऐसा वातावररस्प बन, गया जिसमे 
लोग समाज-सुधार की ओर ध्यान देने लगे और राष्ट्रीयता का प्रचार करने पे * 


(8) बाह्म राम्पकं--भारत का प्राचीनकाल से ही विदेशों से ७ है 
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था, किन्तु पारस्परिक सघर्ष के कारण यह सम्पर्क टूट सा गया । अंग्रेजों द्वारा भारत, 
मे साम्राज्य स्थापित कर लेने के बाद भारत एक बार फिर विदेशों से, विशेष कर 
पश्चिमी देशों से सम्पर्क स्थापित हो भगया। भारतीयों ने विदेशों के सामाजिक, 
सस्क्ृतिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा और समकका ) इंग्लैंड 
जैसे देश मे, उन्हें प्रजातन्‍्त्रात्मक शासन देखने को मिला । अमेरिका के स्वाधीनता 
सम्राभ ने भारतीयों को आजाद होने की प्रेरणा दी। फ्राँस की राज्य क्रान्ति ने 
भारतीयों को स्वतन्त्रता और समायता का सन्देश दिया ! इस प्रकार विदेशी सम्पर्क 
ने भारतीयी को राप्ट्रीय प्रेम से श्रोतप्रोत कर दिया । 

(9) श्राधागमन एवं संचार साधनों का विकात-अंग्रेजो ने अपने शासत- 

काल में भारत में यातायात और संचार साधनो का विकास किया | उनका उद्देश्य 
यह था कि एक तो उनकी शासन-व्यवस्था मजबूत हो जाए झौर दूसरे वे भारत से 
अधिकाधिक श्ररभ्िक लाभ उठा सकें ! किन्तु जहाँ अग्रेजो की स्वार्थं-पूर्ति हुई, वहाँ 
इन कदमों से राष्ट्रीयता का प्रसार भी हुआ । यात्राएँ सुगम हो गई और विभिन्न 
प्रान्तों के लोग आसानी से एक दूसरे से मिलने लगे। नेताओं के लिए देश भर से 
यात्रा करता और भारतीयों को सगठित करता सुगम हो गया ! श्रव यह स्थिति 
उत्पन्न हो गई कि यदि देश के किती भी कोने में राष्ट्रीयता की लहर फूटती तो वह 
समस्त देश में फैल जाती । 

(40) आर्थिक शोषर--अग्रेजों ने भारत के झाथिक शोपण की नीति 

अपनाई । उन्होंने 'सोने की चिड़िया' (भारत) को लूटा । वे भारत से कच्चा माल 
सस्ते दामों पर इग्लेड भेजने लगे और इग्लैंड का निर्मित माल अधिक दामों में 
भारत को बेचने लगे । इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीयों के उद्योग-धन्धे नष्ट 
हो गए और श्रग्रेजो का व्यवसाय उच्चति करता गया । अकेले सूती बस्व उद्योग सें 
ही करोड़ो लोग रोजी से हाथ धो व॑ढे । अग्रेजों ने भारतीय कृषि की भी उपेक्षा की । 
एक और तो उद्योग-धन्धो से बेकार लोग कृपि की ओर भुके झौर दूसरी ओर रारकार 
ने कृषि की उन्नति पर कोई ध्यान नहीं दिया, अतः देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती 
गई । पढे-लिखे सोग भो अंग्रेजों की नीति के शिकार बने। अग्रेजों ने ऊँची 
नौकरियों के दरबाजें भारतीयों के लिए बन्द कर दिए । छोटी नौकरियों के वेतन 
बहुत कम रखें । 

इन सब कारणों से व्यवसाथी, किसान और पढ़े-लिखे लोग अग्रेणी शासन 
के विरुद्ध हो गए । उनमे राष्ट्रीयला के भाव जाग्रत हुए जो भारत के स्वाधीनता 
प्रान्दोलन में ज्वालामुसी बनकर फूट पड़े । 

(77) ज्ञातीप भेदभाव--सन्‌ 2857 की ऋान्ति के बाद से ही अंग्रेजो 
ग्रौर भारतायों में जातीय भेदभाव बढ़ता गया । घ्मस्ति से पूर्व दोनों जातियो में भ्रच्छा 
अम्बन्ध था। ब्रान्ति के वाद अंग्रेजों मे यह अ्रहंकार छा गया कि एक अंग्र ज्क़ा 
जोवन फई भारतीयों वेः बराबर है, झत) झवब वे भारतीयों का अपमान करने लगे । 
इतना ही नहीं भग्रेज भारतीय नारियों का सतीत्व भी लूटने लगे। 'काली चमड़ी! 
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की कोई इज्जत नही रही । “गोरी चमडो' खुदा बन गई। इन परिस्थितियों ने 
भारतीयों के क्रोध को भडका दिया | इससे राष्ट्रीय चेतवा के विकास को बहुत 
प्रोत्साहन मिला । 

(42) लॉर्ड लिटन की साम्राज्यवादी मीति--लॉर्ड लिटन की साम्राज्यवादी 


नीति से देश में राष्ट्रीय चेतना को विशेष वल मिला । उसका शांसनकाल (876- 
8) भारतीय राप्ट्रीयता के बीजारोपण का समय कहलाता है । जब देश मे भयकर 
अकाल पड रहा था तब लिटन ने महारानी विक्‍्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 
घोषित करने के लिए सन्‌ 877 भें दिल्ली में अत्यन्त खर्चीला दरबार झ्रायोजिंत 
किया । यह घर जला कर तमाशा देखने वाली धटना थी । भारतीयों को इस घटना 
से बड़ा क्षोभ हुआ । 

इसके अतिरिक्त लॉर्ड लिटन मे ब्रिठिश-साम्राज्य के विस्तार के लिए ह्विंतीय 
ग्रफगात युद्ध मे भारत का करोड़ों रुपया सप्ट कर दिया। अकाल और गरीबी से 
त्रस्त भारतीय इन सब घटनाओं से भडक उठे । इतना ही नहीं, लिटन ने ॥रतीय 
'शस्त्र विधेयक' लागू किया । इसके अनुसार प्रत्येक भारतीय को शस्त्र रखने के लिए 
त्राइसेन्स लेना अ्रनिवाय था, लेकिन श्रग्नेज के लिए नही । इसी प्रकार एक 'वनव्यूलर 
प्रेस कानून! लागू किया गया । इसके द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्नों पर 
अनेक प्रतिबन्ध लगा दिएटुगए । लिटन केट्रैशासन काल मे ब्रिटिश बस्त्र मिलो के लाभ 
के लिए बहुत भ्रतुचित कदम उठाए गए । भारत में उन पर लग्रे श्रायात-कर को हटा 
दिया गया और दूसरी श्रोर भारतीय कपडे पर चुगी लगा दी गई । 

लॉर्ड लिटन के ये सभी कारनामे अंग्रेजो के लिए दु खदायी सिद्ध हुए । उसके 
कारनामों ने भारतीयों के क्रोध को बहुत अ्रधिक भडका दिया। उसमे अंग्रेजों से 
छुटकारा पाने का उत्साह द्ुुगुना हो गया । 

(43) इलबर्ट सम्बन्धी विवाद--राष्ट्रीय आन्दोलन 'को इतबर्ट ' वल 
सम्बन्धी विवाद ने भी बहुत प्रोत्साहन दिया | लॉई रिपत के शासन काल मे सन्‌ 
883 में इलवर्ट विधि-मम्त्री था। उसने केन्द्रीय व्यस्थापिका में एक विधेयक 
प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि सभी न्यायाधीशो को, चाहे वे अ्रग्नोज हो या 
भारतीय, समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए । लेकिन भारतीयों से घृणा करने बाले 
अंग्रेजों को यह बात सहन नहीं हुई । उन्होने इसका तीव्र विरोध किया। अंग्रेजी 
सरकार भुक गई और इलवर्ट विधेयक वदल दिया गया । इस घटना से भारतीयों को 
भारी आधात पहुंचा | उन्हे विश्वास हो गया कि: अंग्रेजी सरकार झल्पसख्यक॑ 
अग्रेशो को है, बहुसंस्पक भारतीयों की नहीं । फलस्वरूप उनमे राष्ट्रीय चेतना पहले 
से अधिक वलवती हो गई । 

इन सब कारणों से भारतवासियों में राष्ट्रीयता के भाव पनपते गए और 
अच्त में सन्‌ [885 में डण्डियन नेशनल काँग्रेस का जन्म हुआ । इसी काँग्रेस के 
नेतृत्व मे राप्ट्रीय आन्दोलन धीरे-घीरे तेज होता गया । स्थिति यह बन गई कि 
काँग्रेस ग्रेस झौर राष्ट्रीय आन्दीलन दोनो अलग-्श्ललग चीजे न रंहकरं एक ही 
बन गई 


6 भारतीय राशनीतिक ध्ययस्था 


भारतीय राष्ट्रीय फांग्रेस फी स्थापना (885) 
भारत मे राष्ट्रोग प्रान्ति का प्रथम विस्फोट 857 में हुप्ा भशौर साविधानिदश 
रूप में राष्ट्रीय प्रानरोलन का बास्तयिक सूत्रपाय 585 में मॉँग्रेस यी स्थापना के 
गाभ हुआ. सेकित इसफ्रे पूर्द प्रारम्भिक राजनीतिक संस्वाप्रों में भी देश में 
राजनीनिक प्रान्रोेलन के सिह एफ धरातल सौयार करने में सहायता की । राजा 
दाममोहस राय ने 828 गे विधान धर्मा गंस्वाएँ रथावित मीं जो धागिय सया नैंविए 
प्रश्नों गैः झतिरिक्त सामाजिक धौर राजनी लिए मामलों पर ब्राद-विवाद मरती पी । 
]838 भें एक सस्था स्थापित हुई थी जिसका नाम "साधारण क्षाम सा 
(सोसायटी फार इववीजीयन प्राफ जनरल नाशेज) था। बहा ऐसे विषयों वर 
विचार विनिमय होता था, जैसे जूरी द्वारा मुझसे का निर्णय, समायार-पत्रों मी 
स्वतन्यता, राग्कारी विभागों में बेगार। 834 में बगाग की ब्रिटिश इच्दिया 
सोसायटी की स्थापना हुई। उसाय उद्देश्य सोगो की स्थिति, देश के कामूसों, 
गस्थाग्रो झौर साधनों के थिधय में सूचनाएँ एफ्र करने झौर उन्हें प्रयारिध करने 
श्रौर ऐसे प्रत्सात्मक तथा वैध तरीके प्रषनाना था, जिगसे देश का भवा हो, से 
थर्गों के मधिकारों का विस्तार हो प्रौर भारतोय प्रजा ये सभी वर्गों हैः ट्ितों को 
झागे बढाया जाए । 
85 में ब्रिटिण इण्डिया शसोसिएशन को स्थापना वी गई । इसके प्रयम 
भ्रध्यक्ष थे शाधाकान्त देव भौर सचिव थे देवेन्द्र नाथ ठाकुर | ये चाहते थे कि 
स्थानीय प्रशासन झभौर शासन पद्धति में सुधार हो। ये यह चाहते थे कि प्रिदिश 
जनता को ब्रिटिश प्रणारान के राम्बन्ध में भारत की जनता की भावनाओं से प्रवगत 
फराया जाए। 852 के श्रगस्त में जगन्नाथ शंझर सेठ, दादाभाई मौरोजी, 
मौरोजी फर्दू नजी, भाऊदाजी श्रौर दूसरों ने मिल कर वम्बई शसोसिएशन की 
स्थापना की । उसका उद्देश्य धा--“जनता के कप्टों का पता लगाना, अधिकारियों 
को ऐसे उपाय सुभाना जिससे सावंजनिक भलाई हो, भारत तथा इंग्लण्ड के 
अधिकारियों को वर्तमान घुराइयों को दूर करने और सामान्य हित के उपाय 
सुभाना ।” मद्रास प्रेसीडेन्सी में इसी प्रकार का संगठन था जिसका साम “मद्रास 
नेटिव एसोसिएशन था। उसका जन्म 853 में कम्पनी के? प्रधिकार-पत्र के 
नवीनीकरण के झाने से ठीक पहले हुआ था । इसने ब्रिटिश संसद्‌ का ध्यान 'प्रेसीडेन्सी' 
के निवासियों की शिकायतों और अभावों की ओर दिलाया । दस प्रकार से भारत 
का शासन इ्लैण्ड छेः राजा के हाथो मे जाने के पहले ही शिक्षित वर्ग ने जनमत 
संगठित कर प्रशासन की गलतियो और' त्रुटियों के विस्द्ध शिकायतें प्ररदुत करना 
शुरू दर दिया । उन्होने राजनीतिक आन्दोलन के पश्चिमी तरीकों को अपनाया व 
जान गए थे कि अपनी शिवग्यतों को दूर कराने के लिए उन्हें भारत,तथा इग्लैण्ड 
की सरकारों का ध्यान ग्राकृष्ट करना है । ४ 
__. तनातनी की परिस्थितियों में धामिक्र सुबारक मंच पर झाए। उनका 
“उद्देश्य धर्म की भावना को फिर से जगाना और लोगों को मनुष्यता के प्रति कत्तेव्य 
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बी याद दिलाना रहा । धार्मिक सुधार आन्दोलन से साहित्यिक नवजागरण हुप्रा 
और उससे राष्ट्रीय भावना को और गरीतों तथा पददलिसों से सहानुभूति को बहुत 
उत्तेजना मि्री । कवियों, उपस्यासझारों, नित्रन्ध लेखकों, पत्रकारों, इतिहासझारो 
सबने राष्ट्रीय जागरण में हाथ बेंठाया । वक्ताझरों प्रौर ऐेखफ्रो ने जगता को रांसार 
के स्वतस्त्रता ग्रान्दोलनों, आय रलैण्ड के होमरूल तथा इटली के एकीऋरण प्रासदोजन 
और स्परतस्पता झानदोनन के सम्ग्स्ध में बताया । 'सोमप्रफाश! पत्र ने 958 में 
मेजिनी, गेरीवाल्डी, काबूर श्रौर स्थाट्लैग्ड के वीर विलियम बालेस पर एक 
लेसमाजा प्रकाशित की । सुरेन्द्रभाय बनर्जी ने ।857 में इटती के उत्थाग तथा 
उसके इतिहास और सिउ्तप्ों की वोरता की प्रगसा में व्याख्यान दिए। बमिमचन्दर 
चटर्जी (838-94) ने ऐसे उपन्यासों को लिसने में प्रपनी भ्रनुषम प्रतिभा का 
उपयोग किया, जिनसे देश भक्ति की भावना उत्पन्न होती थी । इस प्रकार जो 
भावना उत्पन्न हुई, उसका व्यावहारिक परिशाम निकला । 'नेशनल सोसायदी' की 
स्थापना हुई जिसके मुख्य नेताप्नों में राजनारायण बोस नवगोपात मित्र थे। उन्होने 
एक विद्यालय, एक दवासाना, एक समाचार-पत्र भौर एक अखाड़ा स्थापित फया | 
पश्चिम से लौट कर विवेकानन्द ने अपने व्यास्यानों भे स्वतन्त्रता वी दुर्दुभी बजाई 
ग्रौर तरुण भारत से कहा कि उठ सड़े हो, साहसी बनो भ्रौर जनता की सेवा करो । 
तब सुरेन्द्रगाध बनर्जी, आनन्द मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री भौर कृष्ण मोहन 
बनर्णी ने मिलकर 876 में इण्टिपन एसोसिएणन की स्थापना की । इस सस्या 
के तत्वावधान में सुरेन्द्रवाथ बनर्जी ने 877-78 में मारत का दौरा किया प्रौर 
878 के देशी माया प्रेस ग्रधिनियम श्रौर लाइसेस्स झ्रधिनियम के विरोध 
प्रोर फिसानो के श्रधिकारों की रक्षा के लिए श्रान्दोलन हुए ।? 
उपरोक्त सभी सम्ठनों (बंगाल का ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन, बॉम्बे 
एसोसिएशन, इण्डियन एसोसिएशन श्रादि) ने विभिन्न माँगों के पक्ष से एव 
राजनीतिक वातावरण पश्वश्य तैयार किया, लेकिन इनमें से किसी को भी राजनीतिक 
स्वाधीनता की कोई संकल्पना नही थी, प्ंग्रेजी शासन से मुक्ति पाना उनका उद्देश्य 
नही था, राष्ट्रीय अभ्युदय के किसी साँगोपाँग कार्यक्रम का भी उनके पारा श्रभाव 
था। वे प्रायः बड़े जमीदा रों, व्यापारियों श्रयवा थोड़े से चोटी के श्रग्रेणी पढ़े-लिसे 
लोगों के सगठन थे । फिर भी, इन संगठनों ने देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक 
चेतना जगाने वा बहुमूल्य काम किया । 885 में जिस इण्डियन नेशनल फाँग्रेस की 
स्थापना हुई उसका पद प्रशस्त करने में इस संगठनों का बहुत बड़ा हाथ रहा । 
राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना (885) है 
-. देश के विभिन्‍न प्रान्तो और नगरों में श्रनेक राजनीतिक संगठनों की स्थापना 
हो गई, तथापि देश में एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन का श्रभाव सटफता 
रहा | एक अखिल भारतीय राजनीतिक संग्रठन स्थापित करने बी दिशा में « 
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उठाने का श्रेय एक सेवानिवृत्त सरकारी श्रधिकारी सर ए. ओो. ह्यूम को है 
जिन्हे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है । श्री ह्मूम ने मार्च, 
883 को कलवत्ता विश्वविद्यालय के स्मातको को एक पत्र लिखकर उनसे मातृभूमि 
की उन्नति में जुट जामे की श्रपील की ताकि “भारतीय राष्ट्र का बौद्धिक, सामाजिक 
तथा राजनीतिक पुनर्जागरण हो सके तथा उसके लिए एक श्रनुशासित सुराम्जित 
सेना तैयार हो सके ।” श्री ह्मूम के पत्र मे शिक्षित नवगुवकों के मन पर गहरी 
छाप डाली । 

इस पृष्ठभूमि में सन्‌ !884 में थियोसोफिकल कनवेन्शन हुआ जिसमें देश 

के प्रमुख बुद्धिजीवियो ने राष्ट्रीय सस्या की स्थापना के विचार को मूर्त रूप देने का 
निश्चय किया | दिसम्बर, 884 में 'इण्डियन नेशनल यूनियन” स्थापित की गई 
जिप्के प्रयत्नों से 28 दिसम्बर, 885 को बम्बई वी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत 
पाठशाला के विशाल भवन में एक कान्फ़रॉंस का झायोजन हुआ | इसमें भारत के सब 
क्षेत्रो के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पर्याप्त वाद-विवाद के वाद नई संस्था का 
नाम 'इण्डियन नेशनल काँग्रेस (तांवरा) 'िछांग्राव 0078/655 ) रखा गया। 
इस प्रकार वह महान्‌ राष्ट्रीय राजनीतिक सस्था अस्तित्व मे आई जिसके नेतृत्व में 
62 वर्ष तक देश ने भ्राजादी की लड़ाई लड़ी और पग्रन्ततः 5 अगस्त, 947 को 
स्वतन्त्रता प्राप्त की । 

भारतीय राप्ट्रोय कांग्रेत के जन्म पर टिप्पणी करते हुए डॉ. ताराचन्द मे 
लिखा है-- 

“काँग्रेस का जन्म भारत के राजनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व घंटना थी । 
इसने एक नवयुग के आगमन की घोयणा की । राष्ट्रीय एकता'के युग की घोषणा 
जो ऊपर से लादी नहीं गई थी, वल्कि जनता के संकल्प की अभिव्यक्ति थी । काँग्रेस 
उस नए समाज की प्रवक्ता थी, जो प्लासी के बाद 00 साल के दौरान हुए आर्थिक, 
सामाजिक श्रौर सॉस्क्ृतिक परिवतेनों के परिणामस्वरूप विकसित हुआ था। 
यह उस प्रक्रिया की पूण्ंता थी जिससे सभी भारतीयों का वैयक्तिक रूप से और 
साथ ही सामूहिक रूप से सम्बन्ध था। पर 885 में यह बताना कठिन था कि 
काँग्रेस का क्‍या भविष्य होगा । इस तरह की सभी संस्थाग्रों की तरह इसे भी बहुत 
बुरे समय से यानी जनता की उदासीनता और सरकार की नाराजगी के युगो से 
ग्रुजरना पडा । इन मजिलों से गुजर कर ही वड़ ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति को 
चुवौती देने की एक शक्तिशाली औजार वन सकी ।” 
काँग्र स की स्थापना के उद्देश्य 

काँग्रेस की स्थापता क्यों हुई झ्रयवा इसकी स्थापना का वास्तविक उद्देश्य 
क्या था-- इस, सम्बन्ध मे विरोधी मत व्यक्त किए गए हैं। एक और यह कहा जाता 
है कि काँग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए की गई थी 'तो ईसरी 
ओर विभिन्‍न विद्दान्‌ काँग्रेस को भारतीय राष्ट्रीयता का माध्यम बतलाते है । 
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जो विद्वानू यह मानते है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा 
हैतु की गई थी, उनका कहता है फि 'फाँग्रेस के जबक ए. झो हाम एक झवकाय- 
प्राप्त ग्ग्रेज पदाधिकारी थे जिन्हे तत्गाजीव वाबतराप्र लॉई्ड डकरिन का झाशीर्वाद 
प्रौर प्रनेफ ब्विटिय राजवीतिजों का समयेत प्राप्त था। ह्यू,म ने ब्रिटिश शासकों की 
'पुर्दे-निश्चित गुप्त योजना” के 'तापाक इरादो का साधन” बनकर कांग्रेस की स्थापना 
के लिए भरसक प्रयास किया | 857 की ऋान्ति के बाद ह्यूम और उनके अ्रग्नेज 
झधिकारियों को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता मे अग्रेजी शासन के 
विरुद्ध अशान्ति फैल रही है। भारतीय जनता कौ राष्ट्रीयदा जाग उठी है, ब्रत- 
सम्भव है. कि भारतीय युवक राष्ट्रीय विद्रोह का शक फूँक दें । इसी विद्रोह के भय 
से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कॉग्रेस जैसी संस्था की स्थापना की। उनका उद्देश्य 
था कि भारतीय जनता का क्रोध काँग्रेस के माध्यम से शब्दों हारा निकलता रहे 
आर सशस्त्र कान्ति की सम्भावना समाप्त हो जाएं। सर वेडरवर्न के शब्दों में 
“भारतीयों की शक्तिशाली और वलशाली भावनाझी के निकास के लिए एक रक्षा- 
कवच की झावश्यकता थी और यह रक्षा कवच काँग्रेस से अच्छा और कोई 
नहीं ही सकता था ।” ह्यूम मे सर आकलैड कालविन को श्रपने एक पत्र 
में लिक्षा भी था--काँग्रेस स्थापता की योजना का उद्देश्य ब्रिटिश शासकों 
के कर्मो के फलस्वरूप उत्पन्न एक प्रवल एवं बढती शक्ति के निकास के लिए 
रक्षा-नली ($४29५ ४४।४७) का निर्माण करना है । लॉड डफरिन मे भी काँग्रेस 
की स्थापना को इसीलिए स्वीकृति दीं क्योकि वे एक ऐसे उत्तरदायी सगठन की 
खोज में'थे जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनमत का सही 
पता लग सके । लाला लाजपतराय, डॉ० नन्‍्दलाल चटर्जी श्रादि ने यही 
प्रस्थापित किया है कि कांग्रेस की स्थापना प्रिटिश साम्राज्य के हितो को ध्यान मे 
रखते हुए की गई । लाला लाजपतराय ने झयवी पुस्तक अगर इण्डिग्रा' मे लिखा है- 
काँग्रेस की स्थापना के मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को खतरे से बचाना था, भारत की 
राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्त करना नही । ब्रिटिश साम्राज्य का हिंत प्रमुख 
था, भारत का गौएण और यह कोई नहीं कह सकता कि “कांग्रेस ने इस ज्रद्दे श्य का 
पालन नहीं किया ।7 डॉ० ननन्‍्दलाल चटर्जी के अनुसार “उस समय भारत पर ऐसे 
आक्रमण का विशेष भय था जिसके निवारण के लिए भारतीय आन्दोलन को ठीक 
दिशा मे बदल देना आवश्यक था। उन्ही के शब्दों मे, काँग्रेस रूसी हथकण्डों के 
निवारण के लिए वनाई गई थी । यही कारण है कि जब रूसी आक्रमण के भय का अन्त 
हो गया तो भारत सरकार का व्यवहार काँग्रेस के प्रति एकाएक बदल गया ।* 
दूसरी विचारधारा के अनुसार काँग्रेस की स्थापत्ना का उद्देश्य भारतीय 
राष्ट्रीयता को एक देश-वब्यापी सगठन द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान करना था। काँग्रेस 
की स्थापना के पीछे देश-प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का अस्तित्व था । स्वय 
लाला लाजपतराय ने स्वीकार किया है कि हा म के उद्देश्य सच्चे थे, उनके विचार 
(उच्च थे, उनके हृदय में स्वतन्त्रता की गहरी भावना थी और नव, हुदुयू >भारत 
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की दुर्दशा और गरीबी पर रोता था ।” उमेश चन्द बनर्जी के अ्रनुस्तार, हा,म का मुख्य 
उद्देश्य प्रमुख भारतीय राजनीततेज्ञों को देश की सामाजिक मसमस्याग्नों पर विचार 
करने के लिए वर्ष मे एक बार एकत्र करना था । दूसरे शब्दों में, भारतीय राष्ट्रीय 
महासभा (जिसका नाम कॉर्मेस पड़ा) एक सामाजिक सम्मेलन की तरह कार्य करने 
के लिए बनाई गई थी । डॉ ताराचन्द ने लसा है--/885 में काँग्रेस के प्रथम 
अ्रधिवेशन के साथ ही रारे भारत में नई जिन्दगी के स्पतदन झनुमूतत हुए | भारत के 
इतिहास में यह सबसे महत्त्यपूर्ण घटना थी। पहली बार देशी या विदेशी राश्कार 
के द्वारा नहीं, बल्कि कुछ हड्चित्त मातृमूमि के अग्रगामी सेवकों के द्वारा जो भारत 
के विभिन्‍्त भागों से झ्राए थे, राजनीतिक एकता को उभार कर सामने रखा गया, 
वे बम्प्ई में एकत्र हुए सौर भारत के भविष्प पर चिन्तन और विचार-विमर्श करते 
रहे । उन्हीने तत्कालीन शासक वर्ग को एक साहसपूर्ण चुनौती दी भ्ौर यह चेतावनी 
दी कि भारत अब आगे झरने भार को विदेशियों के हाथों में सम्पूर्ण रूप से छोड़ने 
के लिए तैयार नही है और वह अपने भाग्य का निर्माएं करने के लिए कठिवद्ध है । 
काँग्रेस ने नेतृत्थ दिया और देश ने उसका पय-प्रदर्गन स्त्रीकार किया । सच्ची बात 
तो यह है कि काँग्रेस जनता की ग्राशाओ्रों और झाकाँक्षा्रों की झभिव्यक्ति थी। यह 
भारत के पद दलन से उत्पन्न व्यग्रता भरी हुक थी भर साथ ही दासता के विरुद्ध 
सप्राम के लिए दुन्दुभीनाद भी था। ब्रिटिंग शासन की भलाई में आस्था से शुरू 
करते हुए. एक पीढ़ी के श्रन्दर काँग्रेस ने आत्मशासत की माँग की झौर कदम 
बडाया ।! डॉ जकारिा ने निर्शायात्मक शब्दों मे लिखा है-“लोकतन्त्र भारतीय 
और ब्रिटिश समर्थकों के संयुक्त प्रयत्नों के परिणामस्वरूप इस महान राष्ट्रीय संस्था 
का जन्म हुआ । इस का में इन्हे प्रमुक्ष प्रेरणा संकीणं राष्ट्रीय भावों से नहीं श्रपितु 
सत्य और न्याय के उदात्त विचारों के प्रति सच्ची लगन और भक्ति से' मिली, जिनके 
समथंकों को वे अपने देश के लिए गौरव की बात मानते थे और जो पिछली शताब्दी 
के दीनों देशों के पारस्परिक सहयोग से किए गए कार्यों का सुखद परिणाम थीं ।” 
प्रथम त्रिचाराधारा के वजन को स्वीकार करते हुए भी दूसरी विधारधारा 
अधिक तर्क॑पुर्०णों झौर सही लगती है और इस बात से इन्कार करना कठिन है 
कि ह्ा,म को भारतीयों से सहानुमूति थी और वे भारतीयों को संगठित करना 
चाहते थे । 
885 से 905 के धीच कांग्रेस के उद्देश्य, काँग्रेस की उपलब्धियाँ 
काँग्रेंस का प्रमाव और उसके प्रति ब्विटिश दृष्टिफोश हु 
कॉग्रेंस के उहं श्य 2 
दिसम्वर, 885 में वम्बई में काँग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमे 
72 प्रतिनिधियों ने भाग लिय्रा । इनमे प्रायः सभी अंग्रेजी पढे-लिखे लोग विशेषकर 
वकील, कुछ बम्बई के व्यापारी और बंगाल के जमीदार थे । कुछ अग्रेज भी उपस्थित 
थे । इस प्रथम अधिवेशन में ही कांग्रे स ने माय की कि-- 5 
(!) केन्द्र मे और प्रान्तों मे विधान परिपदों का विस्तार किया जाएं, 
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मिर्वाचित सदस्पों की सख्या वढाई जाए तथा उन्हे सभी विषयों पर प्रश्न पूछने 
झौर बजट पर वाद-विवाद करने के अधिकार दिए जाएँ, 

(2) उच्च सरकारी नौकरियों मे भारतीयो को भी पूरा भ्रवसर दिया जाए, 

(3) सैनिक व्यय में कमी की जाए, तथा 

(4) एक शाही आयोग भारतीय प्रशासन की जाँच करे । 

काँग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो व्याख्यान और प्रस्ताव हुए, वे नरम 
शब्दावली में थे और उनमे ब्विटिश शासको के प्रति काफी सम्मान प्रदर्शित किया गया 
था । अध्यक्ष के भाषण में बहुत नरमी के साथ सरकार से कहा कि “अधिकारी वर्ग 
के प्रति राजभक्ति का इजहार करती हुई कॉमग्रेस सिफ इतनी माँग करती है कि 
सरकार के आधार को विस्तुत किया जाए और जनता को सरकार में उसका उचित 
और जायज हिस्सा दिया जाएं ।” 

]885 के प्रथम अधिवेशन मे यह निश्चित किया गया कि काँग्रेस का 
अधिवेशन प्रतिवर्ष वारी-बारी से भारत के किसी नगर में होना चाहिए। 888 
तक काँग्रेस के अधिवेशनों में उपरोक्त मॉँगों को विनम्नता के साथ दुहराया जाता 
रहा । इन दिनों की काँग्रेस का जो दृष्टिकोण था वह दादाभाई नौरोजी के इन 
शब्दों में मूर्त हुआ-- 

“हम ब्रिटिश प्रजा हैं, हम अपने हकों की माँग कर सकते हैं---श्रगर ब्रिटेन 
चंये सर्वेश्रेप्ठ सस्थाओ्रो से हमे वचित रखा जाता है तो फिर भारत को अ्ग्रेजों 
के स्वामित्व में रहने से वया लाभ है ? यह तो एक और एशियाई निरकुश शासन 
मात्र होगा ।/ 

इतिहासकार डॉ० ताराचन्द के अनुसार--“प्रारम्भिक वर्षो के काँग्रेस 
अधिवेशनो की कार्यवाही बहुत संजीदा बल्कि दवे हुए ढंग से होतो थी। प्रस्तावों 
और व्यास्यानों में किसी प्रकार का क्रान्तिकारी जोश हंप्टिगोचर नही होता था । 
नरमी ही इनकी विशेषता होती थी। अध्यक्षीय भाषणों में द्विटिश शासन की 
अच्छाइयाँ ग्रिनाई जाती थी, यह आश्वासन दिया जाता था कि भारत ताज के प्रति 
चफादार है और इसकी पुनराधृत्ति की जाती थी कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के 

तर्गंत रहना चाहता है। काँग्रेस की माँग में अ्व्चा या चुनौती का स्वर न होकर 
आग्रह और प्रार्थना का स्वर ही होता था । पर प्रारम्भ से ही उनका रुख मौलिक 
साँविधानिक परिवतंतों की ओर था। प्रथम काँग्रेस में ही सर्वोच्च श्रौर स्थानीय 
कौसिलों के विस्तार, उनमें काफी संख्या में चुते हुए सदस्यों को लेने भर उनके 
कार्यो के विस्तार की बात कही गई | इस प्रकार जिम्मेदार सरकार के स्थान पर 
ऐसी सरकार की माँग की गई जिसका आधार जनता के प्रतिनिधियों के साथ 
सलाह हो ।” 

१885 से 905 तक काँग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के सामने बहुत मामूली 
माँगें रखी जैसे--व्यवस्थापिका सभाओं का विस्तार हो, उनमें जनता के चुने हुए 
प्रतिनिधियों की सख्या मे वृद्धि, केन्द्रीय और प्रास्तीय परिपदों मे अधिक भारतीयों 
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का समावेश, न्यायपालिका की कार्यप्रालिका से स्वतन्त्रता, भारत मन्दत्रि-्परिषद्‌ में 
भारतीयों को स्थान, भारतीयों के लिए सैनिक झौर नागरिक सेवाप्रों में प्रधिकाधिक 
नौकरियों की व्यवस्था, शस्त्र कानून के सम्बन्ध में परिवतंन, मुऊदमों की सुनवाई 
में जूरी प्रथा को अधिक मान्यता आदि । राजवीनिक सुधारों की माँग के सायन्साय 
काँग्रेस ने जनता की झ्राथिक और सामाजिक समस्याओं पर भी विचार किया | इस 
सम्बन्ध में समग्र-समय पर सुझाव प्रस्तुत किए गए । इसमें प्रमुख ये थे --भूमि-करों 
में कमी हो, सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो, भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया 
जाएं, विदेशों को झ्नाज के निर्यात पर प्रतिवन्ध लगाया जाए, प्रशासनिक व्यय कम 
किया जाए आदि | 
896-97 तथा ॥899-]900 के दुभिक्षों से भारत की दुर्देशा एकदम 
स्पप्ट हो गई झ्यौर साय ही ब्रिटिश हुकूमत की उदामीवता भी । एक श्रोर करोड़ों 
भारतीय भूख से पीडित थे और बड़ी सख्यपा में लोग मर रहे थे जबकि दूसरी भ्रोर 
प्रश्न देश से बाहर भेजा जा रहा था। कांग्रेस ने कलकत्ता में 90। में हुए प्रपने 
]7वें भ्रधिवेशन में इस स्थिति पर गहरी चिन्ता प्रकट की । महाराजा जे. एन. राय 
(स्वागत समिति के भ्रष्यक्ष) ने कहा--“प्रत्येक राजनीतिक प्रश्न मूल रूप से प्राथिक 
प्रश्न है और शीघ्र ही विश्व के वाजार रणक्षेत्र वन जाएंगे जहाँ विभिन्न राष्ट्रों के 
भाग्य का फैसला होगा ।” इसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमे 
दु्भिक्षो की पुनरावृत्ति पर खेद प्रकट किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि दुर्भिक्षी 
के मुख्य कारण निम्न है-- न ; 
(अर) देशी उद्योग-धन्यों की अवनतति 
(ब) भारती4 पूंजी का निप्कासन 
(स) कर-भार अभधिक होना एवं 
(द) प्रशासन के सैन्य व नागरिक विभागों में घन का श्रपव्यय । 
काँग्रेस ने इसी अधिवेशन में क्षच्रें में कमी, देश के साधनों के विकास, कृषि 
विकास और उद्योगों के विकास की माँग की । 
इस काल में काँग्रेस की नीति नरम थी। कांग्रेस मुख्यतः एक सुधारवादी 
राजनीतिक सगठन थी, कोई क्रान्तिकारी आन्दोलन नही । कांग्रेस पर उदारवादियों 
करा प्रमुत्व था। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, गोपालझृष्ण गोखले, 
फीरोजशाह मेहता जसे उदारवादी राष्ट्रवादी काँग्रेस पर छाये हुए थे । “इन लोगो 
का ब्रिटिश सरकार की जन्मजात न्यायप्रियता तथा प्रजातान्त्रिक भावनाओं में असीम 
विश्वास था क्योक्रि वे भ्रंग्रेजी पढे और अंग्रेजी संस्कृति तथा झ्रादर्शों में ढले हुए 
देश के एक छोटे मे विशिष्ट वर्ग का नेतृत्व करते थे | थे भारत में मौफरशाही के 
प्रालोचक थे और भारतीयों को शाप्षत में अविदा अधिकार दिए जाने के पक्षपाती, 
किन्तु उनका अग्र जों की सदाशयता में तथा ब्रिटिश संस्थाओं की श्रोप्ठता में अटूट 
विश्वास था । वह समभते थे कि भारत साँविधानिक उपायों द्वारा ही, ब्रिटिश 
प्रकार के साथ सहयोग की नीति क्रा पालन करते दए. धीरे-धीरे ब्रिटिश शासन के 
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अन्तगंत, स्व-शासन के लक्ष्य की ओर बढता चला जाएगा । इन उदारवादियों की 
विचारधारा और कार्यक्रम में बहुत सी दु्वंलताएँ थी । उत सबका मूल कारण 
सम्भवतः यदही था कि उन्होंने भारत और इंग्लैग्ड के हितों को परस्पर सम्बद्ध मान 
लिया था + फिर भी, यही लोग भारतीय राष्ट्रवाद के सूत्रधार ये और इन्ही के द्वारा 

महत्त्वपूर्ण राजनीतिक 'प्रश्नों पर किए गए सार्वजनिक विचार-विमर्श से जनता में 
राजनीतिक चेतना जगनी प्रारम्भ हुई 

काँग्रेस ने चाहे नरम नीति बरती, लेकिन वह भारतीयों के हितों की रक्षा 

के लिए काम करती रही । वह विदेशों में भी भारतीयों के हिंतो की रक्षा के प्रति 
सतक रही | दक्षिण भ्रफ़ीक। में भारतीयों के साय जो दुव्यंवद्दार होता था उसका 
काँग्रेशा ने कड़ा विरोध किया । काँग्रेस को अपने प्रयत्नों मे कोई उल्लेखनीय सफलता 
नहीं मिली, फिर भी भारतीयों क्या झसन्तोप व्यक्त होता रहा। 905 में बंगाल 
का विभांजन किए जाने पर भारतीयों मे असन्तोष का तूफान उठ खडा हुआ । 
बंग-मंग का उद्दे श्य एक मुस्लिम आबादी से पूर्ण भ्र॒लग प्रान्त का निर्माण करना 
था। कर्जन की नीति हिन्दुओं और मुसलमानों को भ्रापस में लड़ाने की श्रौर उममें 
फूट डालने की थी । बंग-मंग की धटना ने केवल बंगाल में ही नहीं धरन्‌ सारे देश 
में विद्रोह को उप्र रूप दे दिया । देश में स्थान-स्थान पर सभाएँ होने लगी । विदेशी 
माल का बहिष्कार किया जाने लगा, स्वदेशी वस्तुओं का स्वागत होने लगा । श्रंग्रेजी 
शासन के स्वेच्छाचारी व्यवहार से काँग्रेस के श्रनेक लोगो का उदारवादी उपायों 
पर से विश्वास हट गया । 905 से उदारवादी नेतृत्व की उम्र पस्थियों द्वारा चुनौती 
दो जाने लगी और 907 में काँग्रेस स्पष्ट रूप से दो खेमो मे विभाजित हो गई--- 
उद्वरवादी या नरमवादी खेमा और उम्रवादी खेमा | दोनो खेमे 95 तक अलग- 
प्रलग काम करते रहे । 96 मे, मुख्यतः एनी वेसेन्ट के प्रयत्नों से, दोनों पक्षों मे मेल 
हो गया, लेकिन यह मेल चिरस्थायी न रह सका । इस समय तक नरमपन्थियो के 
मेतृत्व को एक नए राजनीतिफ क्षेत्र से भी चुतौती मिलने लगी | इस समय तक महात्मा 
गाँधी एक झखिल भारतीय मेता के रूप मे उभरने लग गए थे झर उन्होने तथा उनके 
अनुचार्रियों ने शीघ्र ही लगभग सभी ग्रन्य राजनीतिक नेताप्रों के प्रभाव की मात 
दे दी ओर नरमपन्थियों का प्रभाव तेजी , व घटने लगा । ' अतः उन्होने काँग्रेस से 
पृथक्‌ होकर 98 में भारतीय उद्घधारवादी सघ (एठाब्रा (एशश ए८१४०४४०॥) 

गी स्थापना की और इसके माध्यम से अपनी उदारवादी-मितवादी परम्पराओं 
पर इठे रहकर अपनी देशभक्ति का परिचय देते रहे । वास्तव में 98 के 
बाद एक बडी राजनीतिक शक्ति के रूप मे उदारवादी अ्रथवा नरमपनन्‍्थी अ्रपना 
प्रभाव खो बेठे । + 
काँग्रेस की उपलब्धियाँ 
है काँग्रेस विनम्र निवेदन करती रही लेकिन वर्षो तक उसको माँगो न्‍। 
प्रभाव अग्रेज शासकों पर नही पड़ा, लेकिन वह कांग्रेस की गाँगी के प्रति अप ९ 

भो नही रह सकी । काँग्रेस को पहली सफलता नंब मिल्री जब 892 का "६! 





]4 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


कौन्सिल एक्ट” पारित किया गया। “ध889 में काँग्रेस के वम्बई प्रधिदेशन में 
ब्रिटिश हाउस झ्रॉफ कामन्स के एक वरिष्ठ सदस्य, चार्त्स ब्रेंडला उपस्थित थे। 
ग्रे डला भारतीय मामलों में सक्रिय रुचि दर्शात रहे थे जिसके वगरण ब्रिटिश संसद 
में लोग उन्हे 'भारत के लिए सदस्य” के नाम से सम्बोधित करने लगे थे | ग्रेंडला 
ने विधान परिपदों में सुधार के विषय को सेकर, काँग्रेस की माँगो के श्राधार पर 
ब्रिटिश ससदु के लिए एक विधेयक का प्रारूप बनाया था। वे चाहते थे कि इस 
विधेयक पर भारतीय नेताओं के परिपवव विचार और प्रतिक्रियाएँ एकत्र कर उनका 
भी यथासम्भव विधेयक में समावेश कर सके । झत: वम्बई अधिवेशन में एकः प्रस्ताव 
पास किया गया जिसमे भारत मे प्रतिनिधिक संस्थाओं की योजना को एक रूपरेखा 
दी गई थी। प्रस्ताव के समर्थकों मे थे पण्डित मदनमोहन मालवीय, विपिन चद्ध पाल, 
लाला लाजपतराय, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, जी० सुव्रह्मण्यम ग्रय्यर तथा प्रन्य । इंग्लैण्ड 
वापस पहुँच कर फरवरी 890 मे चाल्सं ब्रें डला ने हाउस श्रॉफ कामन्स के सामने 
अपना “भारतीय परिषद्‌ सशोधन विधेयक' प्रस्तुत किया । विधेयक के भ्रमुसार 
केन्द्रीय और प्रान्तीय परिपदों का विस्तार होना था, सदस्यों की संख्या बढ़नी थी, 
परिपदों को प्रॉँशिक रूप मे निर्वाचन के सिद्धान्त पर संगठित किया जाना था तथा 
उन्हें अधिक अधिकार दिए जाने थे। 889 के काँग्रेस के वम्बई श्रधिवेशन में 
पास की गई योजना तथा ब्रे डला के इस विधेयक को[|वाद में 'होमरूल स्कीम” और 
'हामरूल बिल” आदि नामो से पुकारा गया । चाल्से ब्रेडला का विधेयक पारित 
तो न हो सका और ब्रेडला की भी 89 में मृत्यु हो गई किन्तु ब्रंडला के इस 
प्रयास की विशेष महत्ता है क्योंकि पहली बार इसमे भारतीय परिपषदों में निर्वाचित 
सदस्यों का प्रावधान किया गया और बाद मे लिवरल पार्टी की विजय होने पर 
इसी विधेयक के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने अपना भारतीय परिपद्‌ विधेयक 
पेश किया । ससद्‌ द्वारा पारित होने के बाद यहो 892 का अधिनियम बता ।” 
अधिनियम द्वारा केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिपदो की संख्या पहले से बढ़ा दी 
गई । गवर्नर जनरल को परोक्ष निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात करने का अधिकार 
मिला । अधिनियम दारा कुछ नियमो वे: भीतर रहते हुए विधान परिपद्‌ के सदस्यों 
को कार्यकारिणी परिषद्‌ से प्रश्न पूछने और बजट पर वहस करने का अधिकार 
दिया गया । ये अधिकार गवर्नर जनरल के विधान परिषद्‌ और प्रान्तीय विधान 
परिषदों दोनो को दिए गए । ५ 
गुरमुख निहालसिह ने लिखा है कि “सन्‌ 892 का अधिनियम भारतीय 
राष्ट्रीय कॉग्रेस के प्रयत्नों का परिणाम था ।” इस अधिनियम के माध्यम से काग्रेस 
की सफलता का मूल्यांकन करना अधिक उपयुक्त होगा । डॉ० काश्यप ने लिखा है * 
“मद्यवि 892 के अधिनियम द्वारा विधान परिपदों के सदस्यों को दिए गए अधिकार 
अत्यन्त सीमित थे तथा भव भी उन्हें मतदान करने, प्रस्ताव ग्रथवा विधेयक उपस्थित 
करने तथा पूरक प्रजनन श्रादि के आवश्यक अधिकार नही भिले थे, किन्तु इतना 
निश्चयपूर्धक कहा जा सकता है कि 592 के अधिनियम ने यह स्वीकार कर लिया 


राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रारम्भ एवं काँग्रेस की स्थापना 


था कि विधान परिपदों का कार्य केवल मात्र बिधायी अथवा परामर्श देने का नहीं 
था और इस दृष्टि से यह अ्रधिनियम प्रतिनिधिक सरकार की स्थापना की भोर 
प्रथम प्रमुख कदम था । पहली बार, इस अधिनियम ने शासन में कुछ प्रतिनिधिक 
अश का समावेश किया तथा भारतीय सदस्यों को भी सरकारी विधेयकों पर तथा 
बजट जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार प्रकट करने तथा सरकार के कृत्यो के वारे 
में प्रश्न पूछने के कुछ न कुछ अधिकार प्रदान किए । निस्सन्देह यह श्रधिनियम 
साँविधानिक सुधारों की दिश्ला में प्रगति का चरण था । किन्तु श्राज जब हम देखते 
है तो यह लगता है कि जो कुछ किया गया वह सारहीन और खोखला था । वस्तृत 
उस समय भी वह कांग्रेस की माँग और झाज्ाओ्रों से बहुत कम घा । विधान परिपदों 
के गैर-सरकारी सदस्यों के भाषणों में, तत्कालीन समाचार-पत्रो मे छपे लेखों मे 
तथा भारतीय कांग्रेस की बैठकों में व्याख्यानों और प्रस्तावों आदि सभी में 892 
के सुधारो के प्रति श्रपर्याप्तता और असन्तोष का भाव साफ-साफ प्रभिव्यक्त किया 
गया था ।” 

892 के भारतीय परिषद्‌ अधिनियम के पास हो जाने के बाद कांग्रेस की 
माँगों में सर्वाधिक महत्त्व इस माँग को किया गया कि आई. सी. एस. की परीक्षा 
भारत और इंग्लैण्ड मे साथ-साथ हुआ्ला करे। कांग्रेस के प्रयत्त सवेधा व्यर्थ नही 
गए क्योंकि भारतीयों की इस माँग के समर्थन मे ब्रिटिण लोकसभा ने एक प्रस्ताव 
पास किया । यह झलग बात है कि इस्लेण्ड और भारत दोनों ही जगह भ्रधिकारियों 
ने इस प्रस्ताव को क्रियात्मक स्वरूप नहीं दिया । 893 मे कांग्रेस अधिवेशन की 
अध्यक्षता, दूसरी वार, दादाभाई नौरौजी ने की जिन्हे इसी बीच ब्रिटिश लोकसभा 
का सदस्य चुत लिया गया । काँग्रेस के लिए यह एक गौरव की वात थी कि उसका 
एक सदस्य विदेशी हुकूमत की संसद का सदस्य था। काँग्रेस मे अ्रपने विभिन्न 
अधिवेशनों मे न केवल कतिपय राजनीतिक प्रश्नों की ओर विदेशी शासन का ध्यान 
आकर्षित किया बल्कि भारत के व्यावसायिक और औद्योगिक दोनो प्रकार के हिंचो 
की रक्षा का भी प्रयत्त किया । कांग्रेस ने सरकार से !898 के राजद्रोह विधेयक 
($ववांणा #ै० 7 898) तथा 904 के सरकारी विधेयक (00० 
8९0८5 /९0 ० 904) जैसे दमनकारी कानूनों को हटा लेने का बार-बार 
निवेदत किया । सी. वाई चिन्तामणि ने लिखा है--905 तक कांग्रेस समतल 
पथ पर दौड़ती रही । सार्वजनिक महत्ता का ऐसा कोई भी विपय नहीं जिसने 
उसका ध्यान अपनी ओर भझ्राकृष्ट न किया हो और विभिन्न विपयो पर पास किए 


गए प्रस्तावों में व्यक्त विचार आ्रान्दोतन के नेताड्रो की राजनीतिक बुद्धिमत्ता के 
साक्षी थे ।? 

भारतीयों पर काँग्रेसियों का प्रभाव 

हि काँग्रेस की सफलता और उसके प्रभाव का मूल्यॉँकन करने हुए डॉ. ताराचन्द 
में लिखा है-- 


4 6 ए. टाक्ाक्शव्या ; (दीया 7000९३ झेतट८ धार फैचिपा), ए. 46. 


है. अजब 


१6 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


काँग्रेस के भ्रादर्शों ने भारत के विभिन्न वर्गों पर तथा अंग्रेजों पर भिन्न-भिन्न 
प्रभाव डाले । परम्परागत सामन्तवादी वर्गों में से बचे हुए लोग श्रौर नए जमीदार 
चाहे वे हिन्दू हो या मुसलमान, भयभीत हो गए । काँग्रेस उस राजनीतिक व्यवस्था 
के लिए खतरे के रूप मे दिखाई पटी, जिससे उसे जन्म दिया झर पाला-पोसा था 
और इस प्रकार से काँग्रेस के जन्म से ही उसके सामने ग्रव्यवस्था तथा ग्नतिश्चित 
भविष्य का एक चित्र उभर झ्राया । फलत- यह वर्ग अपनी पालिका ब्रिटिश सरकार 
की ओर खिचा और पहले से ही श्रधिक जोर से उससे चिपक गया । 
जहाँ तक व्यापारी वर्ग का सम्बन्ध था, इसकी जरूरतें तात्कालिक श्र 
स्थायी थी । ज्यो-ज्यो यह वर्ग अपनी स्थायी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जागरुक 
होता गया और यह देखने लगा कि ब्रिटिश सरकार किस तरह से उनकी पूर्ति के 
मार्म मे रोड़ा श्रटका रही है त्यो-त्यो वह काँग्रेस की तरफ खिंचता चला गया 
क्योकि काँग्रेस देश के झ्राथिक विकास के लिए उत्सुक थी, जिससे जनता की कमरतोड़ 
गरीबी दूर हो । 
झवब रह गई विशाल जनता । ब्रिटिश श्रधिकारी बड़े नाज के साथ' यह दावा 
करते थे कि हम ख़ेतो मे काम करने वाले काश्तकारों के हितो के रक्षक झौर 
अभिभावक है । पर तथ्य इसके बिलकुल विपरीत था जैसा कि दादाभाई नौरोजी 
ने दिखाया । महाजन, जमीदार भर सरकार के टुच्चे कर्मचारी करोडो मूक जनता 
का शोपण करते थे । देर मे ही सही उनको महाजनों के चंगुल से छुड्नने तथा लोभी 
जमीदारो के हाथो से बचाने का उपाय किया गया, पर भूमि-व्यवस्था और न्याय 
की सारी पद्धति ऐसी थी जिससे यह प्रयास बहुत कुछ व्यर्थ हो गया । 
जनता में ग्रामतौर से बहुत अ्ज्ञान फैला हुआ था इसलिए वह कांग्रेस के 
महत्त्व को ठीक नही समभ सकी, पर कांग्रेस ने बहुत ही सराहनीय लगन के स्राथ 
उनका पक्ष लिया श्र उनकी शिकायतों को दूर करामे के लिए लड़ना शुरू किया । 
इस प्रकार से काँग्रेस उनकी सच्ची हिर्तेपी तथा भ्रतिनिधि संस्था के रूप में धीरे-धीरे 
उभरते लगी । 4 
बुद्धिमान लोगो ने काँग्रेस के महत्त्व को पहचाना और उन्होने यह भी ताड 
लिया कि उसकी संगत झऔर नरम भाषा के पीछे असली उद्देश्य क्या है । ब्रिटिश 
ससद्‌ के एक सदस्य सस्‍्लैंग ने, जो 885-86 के जाड़ो मे भारत आ्राएं, अपने 
देशवासियों से कहा कि इस स्थिति को समर्क और भलमनसाहत के साथ भारतीय 
माँग मझ्ूर करे । उन्होने कहा--“काँग्रेस के गम्भोर महत्त्व को घटा कर देखना 
मूर्खता होगी । यह बाइबिल में वर्णित बेलशजार प्रासाद की दीवारों पर लिखे लेख 
की अ्रवज्ञा करना है ।” ससद्‌ के एक दूसरे सदस्य, सेमुअल स्मिथ ने, भारत का 
अमण करने के दाद स्लैग की बातों को प्रतिध्वनित करते हुए,कहा---"देशी लोगो 
के राजनीतिक अधिकारों को बढाने तथा उनमे से सबसे अ्रच्छे लोगों को देश के 
प्रशासन में अधिक सख्या मे नियुक्त करने का समय झा गया है ।” -- 
काँग्रेस ने सुधार सम्बन्धी अनेक मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, लेकिन 
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राष्ट्रीय स्वाधीनता की ओर उसने कोई कदम नही उठाया । यह स्व्रीकार करना 
होगा कि उन दिनो कांग्रेस स्वतन्त्रता के लक्ष्य से बहुत दूर रही, राष्ट्रीय झ्रान्दोल में 
के गुणों से वंचित रही और इसलिए उसे जनता का वह समर्थन प्राप्त था जो एक 
राष्ट्रीय श्रान्दोलन को प्राप्त होना चाहिए। वह मुख्यतया कुछ शहरी शिक्षित 
मध्यम-वर्गीय लोगों की संस्था थी । 
काँग्रेस के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोरश 

प्रारम्भ में काँग्रेस के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण कोई चिन्ताजनक नहीं था। 
काँग्रेस की स्थापना में अ्रंग्रेजों का सहयोग रहा था, सरकार ने उसकी स्थापना के 
विचार का स्वागत किया था और उसके संस्थापकों को प्रोत्साहित किया | कई 
भारतीय और पंग्रेज सरकारी पदाधिकारियों ने काँग्रेस की स्थापना में भाग लिया 
था श्र कांग्रेस के दूसरे भ्रधिवेशन पर भारत के वायसराय लॉ डफरित ने काँग्रेस 
के प्रतिनिधियों को राजकीय भवन में एक भीज दिया । तीसरे अधिवेशन के अवसर 
पर मद्रास के गवर्नर ने काँग्रेस के प्रतिनिंधियो को राजकीय भवन में एक प्रीतिभोज 
पर भझामन्त्रित किया था और स्वागत समिति के अध्यक्ष सर टी. माघवराव ने 
“काँग्रेस को ब्रिटिश शासन की महान विजय और गौरव की वस्तु” कहा था। 
सरकार द्वारा काँग्रेस को जो समय॑न प्रारम्भ में प्राप्त था उत्तके कारण कांग्रेस 
की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षाननली ($569 ५६४७) की 
प्राप्ति बवलाया जाता है। आशय यह हुआ कि प्रारम्भिक दिनों में काँग्रेस के प्रति 
ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण सहयोग और सहानुमूति का था| 

लेकिन 888 में सरकार की कांग्रेस सम्बन्धी नीति में परिवर्तन के लक्षण 
प्रकट होना आरम्भ हो गया । शासक वर्ग का सहयोग सन्देह में वदलने लगा और 
इसका एक मुख्य कारण था--भारत में राष्ट्रीय भावना के प्रसार में गति झाता । 
अग्नेजों को यह अनुभूति होने लगी कि काँग्रेस की प्रगति से भारत में राष्ट्रीय भावना 
के प्रचार प्रसार को बल मिलेगा जिससे विश्व मे ब्रिटिश साम्राज्य को खतरा पैदा 
हो सकता है। श्रतः विदेशी शासक कांग्रेस के प्रति सशंकित हो उठे और खुले रूप में 
काँग्रेस का विरोध करने लगे । ब्रिटिश शासन का बदलता हुआ हृष्टिकोश तब स्पष्ट 
हो गया जब एक भोज के अझवसर पर लॉडे डफरिन ने कहा--''भब काँप्रेस का 
सुझाव राजद्रोह की ओर हो गया है, परन्तु यह संस्था शिक्षित भारतीयों फा नाम मात्र 
का प्रतिनिधित्व करती है ॥” डफरिन मे काँग्रेस को 'सूक्ष्म ग्रल्पसंख्यकों' 
(शाल०8४००90० कव॥0ा३ ती ॥68 7०००) भी प्रतिनिधि संस्था कहा । अग्रेजो 
समाचार-पत्रों ने खुली प्लामोगगर भारम्भ कर दी झौर माँग की जाने लगी कि 
सरकार कांग्रेस के यिस्तार पर रोक एग़ाए। काँग्रेस का जो चौथा भधिवेशन 
इलाहाबाद में हुआ, उसमें विशेष फठियाएया प्रस्तुत हुईं । यू. पी. के गवर्नर शप 
ऑकलैण्ड कालविन के पिरोध के फस्तरपदण सग्गेगत के णिए सझान नहीं 
और दरभंगा नरेश को राजकीय भयन फे सामने का भवग खरीद कर कागे 
पड़ा । कालबिन को दरमगा-नरेश के इस कायम से इतना कोभ हुप्मा कि - 
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दौरा करने के बहाने इलाहाबाद से बाहर चला गया । अगले वर्ष ही सरकार ने यह 
आदेश निकाल दिया कि भविष्य में कोई भी राजकीय कमंचारी काँग्रेस के अधिवेशन 
में शामिल नही हो सकेगा । पडयन्त्रकारी कार्यों प्रोर समाचार-पत्रों पर प्रतिवन्ध 
लगाने के लिए सरकार ने नियम और कानून बनाए । सरकारी विरोध बढ़ता गया 
लेकिन काँग्रेस की लोकप्रियता मे कमी नहीं ञ्राई। बह दिन-प्रतिदिन अधिक 
शक्तिशाली होती चली गई। सरकार देशवासियों को भ्रापस में लड़ाने की पूर्व- 
परिचित नीति का झव राजनीतिक क्षेत्र मे खुलकर प्रयोग करने लगी। काँग्रेस के 
विरुद्ध मुसलमानों को संगठित करने के प्रयास किए गए। 857 की कऋान्ति के पूर्व 
झौर बाद में भारतीय मुसलमान श्रग्नेजों के विशेष कोप-भाजन रहे थे, लेकिन अ्रव 

काँग्रेस की लोकप्रियता बढ़ने के साथ-साथ सरकार मुसलमानों के प्रति श्रपने रुख में 

परिवर्तन करती गई । मुसलमानों को विशेष सुविधाएँ दी गईं झौर उन्हें प्रपनी 

विशेष माँगें रखते का प्रोत्साहन दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश नौकरशाही ने भारत 

की दो प्रमुख जातियों के मध्य भेद की खाई! अधिक गहरी करने की कोशिश की ।' 
राष्ट्रीय एकता की भावना पर कुठाराघात करके सरकार ने शुरू-शुरू में ही राष्ट्रीय 

प्रान्दोलन को कुचल डालते का असफल प्रयास किया । मुसलमानों का प्रयोग फूट 

डालो और राज्य करो” की नीति के साधन के रूप में किया जाने लगा ।? कांग्रेस के 

(888 के चौथे भ्धिवेशन मे शेख रजा हुरसन से घड़ल्ले के साथ कहा--/मुसलमात 

नही बल्कि उनके मालिक सरकारी हुक्‍काम है जो कि काँग्रेस के विरुद्ध है ।/ 
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सन 885 में काँग्रेस की स्थापना से लेकर 7947 में भारतीय स्वतस्त्रता 
की प्राप्ति तक राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास को मुख्यतः तीन भागों अथवा युगों में 
विभाजित किया जाता है-- 
ह (4) राष्ट्रीय भ्रान्दीलन का उदारबादी युग (!885-]905) 

(2) राष्ट्रीय भ्रान्दोलेन का उग्रवादो युग (!906-9] 9) 

(3) राष्ट्रीय आन्दोलन का याँधीवादी युग (!920-947) । 


सन्‌ 7885 में स्थापित काँग्रेस पर 9035 से बंग-विभाजन तक उदारवादियों 
प्रथवा नरमवादियों (४०४८४०८$) का प्रभुत्व रहा। लाड्ड कर्जन के बंगात-विभाजन 
के कदम में सारे देश में झसस्तोष और श्राक्रेश की एक सहर फैला दी भौर काँग्रेस 
में भी उम्रवादी विचारधारा में जोर पकड़ा। उप्रवादियों द्वारा उदारवादियों को 
खुनौतो दी जाने लगी और 907 में काँग्रेस का सूरत विभाजन हुआ, काँग्रेस स्पष्ट 
रूप से दो पेमों मे विभाजित ही यई--उद्ारवादी खेमा और उम्रवादी वेमा । दांतों 
सेमें 95 तक भलग-भलग काम करते रहे, 96 मे मध्यस्थों के प्रयत्नी से (जिसमे 
एवी बैसेन्ट ने मुख्य भूसिका अदा की), दोनो पक्षों मे मेल हो गया, लेकिन यह मेल 
स्थायी नहीं रह सवा । उदारय्वादियों अथवा मरसपन्थियों का प्रभाव तेजी से घटता 
गया, भतः उन्होने काँग्रेस से भ्लय होकर 98; मरे भारतीय उदारवादी संघ थी 
स्थापना कर लो । इसके बाद एक प्रधान राजनीतिक शक्ति के रूप में उदारवादी 
अपना प्रभाव खो बैठे 


उदारवादियो में प्रभुख स्तम्भ ये--महादेव गोविन्द राताडे (842-790] ' « 
दादाभाई नौरोजी (825-97), फोरोजशाह मेहता, (7845-9]5), ७६ «व। 
बनर्जी (848-4925), गोपाल कृष्ण गोखले (866-9॥ » 
श्रीनिदाय शास्त्री (869-946 ) झादि ! 


पैनकर उप्ररे तभी 
नेता और उन अनुयायिको को राय: निरमप्थी” (3400८4॥६४) और 
उनके नेतृत्व को चुनौती देने वालो को उमग्रपथी? (पा८वा७७) कहा जाने त्र्या । 
नरमपथी नेताओं ने स्वय यह महजस किया. कि उनके और दर्शन मे 
उदारवाद और मितवाद (एप्यवकक व 34005, 007) $+ सस्मियर है । 
जदारवादी नेताओं के शीप॑स्थ, योपाक्न टैप गोखले ३ अपने भुरू महादेव गो।किल- 
उस नरमफ्थी विचारफसा के 


सैन्द्े मे दिया 
श्‌ और मितवाद (70६७७७, बा4 34५, थ4॥०६) हमारे सघन 
असूत या सह. न रवाद को मास प्रौर परम के 
मुक्ति, मनुष्य और अपुष्य के कीच *याय की काम: काले सभी तोगो के 
ग्रति श्रद्ध, आयको के फ्रत्त उैयानिक रूप मे उचित सवा; कानूनी 
हैक के रूप मे लोगों के केः अधिकार की साय हित है + मितवाद के 
यह विक्तर पभ्रिहितत है कि उन आद्शों अ्यका स्ष्वों के लिए न 


सब्‌ 7885 पकर 905 सके पष्टरीय करे 
पर ऊन्द्ठी नेनाग्र अमृत्क जपये क्न्तिसे स्ले भहमत के , दि इय 
) अकय्यी: अवस्थोी आपुनिक मारतीय सामाजिक एक चना विन्तकए से 
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युग को उदारवाद का ही युग कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी । इस उदारवाद 
को ह्यूम, बेडरवेन, दादाभाई नौरोजी, फीरोजशाह मेहता, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, गोपाल 
कृष्ण गोखले, महादेव गोविन्द रानाडे, मदन मोहन मालवीय, श्रीनिवास शास्त्री, 
हृदयनाथ कुजरू एन. आर. जैकर आदि विचारको और नेताओं ने अपना मार्गदर्शन 
तथा नेतृत्व प्रदान किया । इन्होने उदारवादी चिन्तन का विकास किया तथा देश के 
सामाजिक-राजनीतिक जीवन मे विभिन्न रूप मे महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की । भारत' 
का पुनर्जारण इन्ही प्रारम्भिक नेताझरो के द्वारा हुआ और भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
की स्थापना भी इन्हीं के हाथों हुई । 7905 से इन नेताओं के ग्रभुत्व को, इनके नेतृत्व 
को, उम्रपंधियों द्वारा चुनौती दी जाने लगी और 907 में काँग्रेस स्पष्ट रूप से 
दो खेमो में विभाजित हो गई--उदारवादी खेमा और उप्रवादी खेमा । दोनों खेमे 
95 तक ग्लग-अलग काम करते रहे। 96 में, मुख्यत. एनी बेसेन्ट के 
प्रयत्नों से, दोनों पक्षों में मेल हो गया, लेकिन यह मेल चिरस्थायी न रह सका । इस 
समय तक नरमपंथियों के नेतृत्व को एक नए राजनीतिक क्षेत्र से भी चुनौती मिलते 
लगी । इस समय तक महात्मा गाँधी एक अखिल भारतीय मेता के रूप में उभरते लग 
गए थे भर उन्होंने तथा उनके अ्नुयायियों ने शीघ्र ही लगभग सभी अन्य राजनीतिक 
नेताओ के प्रभाव को मात दे दी, और नरमपथियों का प्रभाव तेजी से घटने लगा। 
अतः उन्होने काँग्रेस से पृथव्‌ होकर 9व8 में भारतीय उदारबादी संघ (70 
पएथ्राए 064८४४०॥) की स्थापना की और इसके माध्यम से अपनी उदारबादी- 
मितवादी परम्पराओं पर डटे रहकर अपनी देशभक्ति का परिचय देते रहे । वास्तव 
में 98 के बाद एक बडी राजनीतिक शक्ति के रूप में उदारवादी ग्रथवा नरमपंथी 
अपना प्रभाव खो बैठे । 
उद्ारवादियों की भाँगें, मनोवुत्ति और कार्य-पद्धत्ति 
(एथा॥005, प्रशातड ब76 श0शा०्०5 ० 6 ॥/00घत्रो $था००) 
उदार राष्ट्रवादी, जिन्हें “प्रारम्भिक दौर के राष्ट्रवादी! भी कहा जाता है, 
भारतीय राष्ट्रीय श्रान्दोलन के क्रान्तिकारी रूप देने के पक्ष मे नहीं थे। उनका विचार 
था कि भारत मे राप्ट्रीय चेतना के उदय का प्रधान श्रेय ब्रिटिण शासम को हैं ग्नौर 
ब्रिटिश शासन ने ही भारत के सामाजिक जीवन कौ पाश्वात्य सभ्यता एंव संस्कृति 
'का स्पश देकर उसमे लोकतन्त्र एवं स्वतन्त्रता की भावना जाग्रत की है, श्रत. यह 
उचित है कि देश में राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र मे स्वाभाविक रूप से धीरे-धीरे 
सुधार लाने की चेप्टा की जाए ! ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति रखने मे हिचक 
न हो और ब्रिटिश सरकार भी भारतीयों की झ्राकाँक्षाश्रों और कठिनाइयो को 
समझ कर उन्हें दूर करे तथा ऐसी संस्थाएँ स्थापित करे जिनमें भारतीयों का 
प्रतिनिधित्व हो और वे सरकार तथा शासन को उन्नत करने के सम्बन्ध में सुझाव 
दे सक्कें उदारवादियों मे एकदम ऋान्तिकारी रूप में नहीं वरत्‌ क्रमिक युधारों में 
विश्वास प्रकट किया । काँग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बडी नरम शब्दावलो में व्याम्परान 
और प्रस्ताव हुए तथा ब्रिटिंग शायक्रों के प्रति काफी सम्मान प्रदर्शिन किया गया । 
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भ्रध्यक्षीय भाषण में बड़ी विनम्नता के साथ कहा गया---“अ्रधिकारी वर्ग के प्रति 
राजभक्ति का इजहार करती हुई काँग्रेस सिर्फ इतनी माँग करती है कि सरकार के 
प्राधार को विस्तृत किया जाए और जनता को सरकार में उसका उचित झौर जायज 
_हिससा दिया जाए |”? वस्ठुतः प्रारम्भिक वर्षों के काँग्रेस अधिवेशनों (जिनमें 
उदारवादियों का ही प्रभुत्व था) की कार्रवाई वहुत संजीदा वल्कि दबे हुए ढंग से 
होती थी । प्रस्तावों और व्याख्यानों में किसी प्रकार का क्रान्तिकारी जोश ह्टिगोचर 
नही होता था । माँगों मे अवज्ञा अथवा चुनौती का स्वर न होकर प्राग्रह झौर 
प्रार्थना का स्वर ही होता था। पर प्रारम्भ से ही रुख मौलिक साँविधानिक परिवर्तवों 
की ओर था ॥2 हु 
उदारवादियों अथवा नरमपंथियों या प्रारम्भिक दौर के राष्ट्रवादियो की 
गों, मनोंवृत्ति और कार्य-पद्धति का स्पष्ट आभास और उनके वास्तविक भन्तव्यों 
का समुचित मूल्यांकन करते के लिए उपयुक्त होगा कि हम विपय-वस्तु को प्रमुख 
शीर्षकों मे विभाजित करते चले । 


साम्राज्यवाद का आ्थिक .विवेचन | 

उदारवादियो का सबसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक काम उनके साम्राज्यवाद का 
आशिक विवेचन था । वे यह अच्छी तरह समभते थे कि ब्रिटिश भ्राथिक सा म्राज्यवाद 
में निहित उद्देश्य भारतीय गर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन रखना है । 
ग्रतः, उपनिवेशवादी ठाँचे धर खड़ी सरकार की लगभग सभी महत्त्वपूर्ण आर्थिक 
नीतियों के विरोध मे उदारवादियों अथवा प्रारम्भिक दौर के राष्ट्रवादियों ने 
प्रभावशाली तके रखे तथा आन्दोलन आयोजित किए । “इस दौर के राष्ट्रवादियो मे 
भारत की बढती हुईं गरीबी की चिन्ता अपने लेखों और भाषपरणो में निरन्तर की और 
उसे ब्रिटेन द्वारा भारत के आशथिक शोपर्ा से जोड़ा । दादाभाई नौरोजो ने इशारा 
किया कि भारतवासी मात्र परजीवी-दास थे । वे अमेरिकी गुलामो से भी बदतंर थे 
क्योंकि, कंम-से-केस उनकी देख-रेखं उन अमेरिकी मालिकों द्वारा की जाती थी 
जिसकी वे सम्पत्ति थे ।/”४ इन राप्टरवादियों ने “परम्परागत हस्तशिल्प उद्योग के 
विनाश और आधुनिक उद्योगों कें विकास को बाधित करने वाली सरकार की झ्राथिक 
नीतियों की निन्‍दा की ।/$ उदारवादी नेताओं ने यह विश्वास प्रकंट किया कि विदेशी 
पूँजी का अस्वस्थ निवेश न केवल वर्तमान वरन्‌ भावी पीढी के लिए भी एक ग्रम्भीर 
आध्िक तथा राजनीतिक खतरा पैदा करने वाला है। . _ 

» उद्ारवादियो ने देश को गरीबी को दूर करने. के लिए सुकाव दिया कि 
भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को--विशेषकर आधुनिक उद्योगों को विकसित किया 
जाए और भारतीय उद्योग को वित्तीय सुविधाएँ सुलभ की जाएँ । देश के उद्योगों को 
प्रोत्साहन देने की हृष्टि से प्रारम्भिक दौर के राष्ट्रवादियों ने 'स्वदेशी के विचार 


4-2 चाराचन्द : वही, पृष्ठ 482. 
3-4 दिपिनचसड, अमजेश विपाडी, वरुण दे : स्वनम्द्रता सप्राम, पृष्ठ 58. 
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को भी प्रचारित किया,। उन्होंने भू-राजस्व में हुई भारी वृद्धि को कम करने के लिए 
ग्रान्दोलन चलाया और सरकार से माँग की कि राज्य द्वारा सचालित कृषि बैंको से 
किसानों को कम ब्याज पर ऋण देने की तथा सिंचाई सुविधाओों की व्यवस्था की 
जाए। कराधान शौर्‌ व्यय के तत्कालीन स्वरूष में भी पूर्ण परिवर्तन करने का उन्होने 
आग्रह किया । द्विटिश शासकों को स्पप्ट किया गया कि कराधान की जो प्रणाली 
प्रचलित थी उससे गरीबों पर भारी बोक पडता था| 

,  « प्रारम्भिक दौर के राष्ट्रवादियों ने उस पर ऊँची रकम खर्च किए जाने की 
निन्‍दा की जिसका इस्तेमाल एशिया और अफ्रीका मे ब्रिदेन का झआधिपत्य बनाए 
रखने के लिए होता था| उन्होने उस नागरिक सेवा के खर्च पर भी झ्ाक्रमण किया 
जिसके सदस्यों को देश के झाधथिक विकास के अनुपात से बहुत अधिक बेतन दिया 
जाता था। उन्होंने निन्दा की उस सरकारी मीति की जो विदेश व्यापार और रेलों के 
विकास फी अभिवृद्धि इसलिए कर रही थी ताकि उत्पादित माल का झायात और 
कच्चे माल का निर्यात बढे । उनका कहना था कि व्यापार श्रौर यातायात की नीतियाँ 
इस तरह चलाई जानी चाहिए जिससे देश के भीतर झ्ाथिक विकास हो । 
प्रशासनिक सुधार 

उदारवादियो ने दमनकारी प्रशासनिक कदमो की निर्मेय श्रालोचना की श्रौर 
प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा प्रक्षमता को दूर करने की श्रावाज उठाई । सबसे 
महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार-प्रान्दोलन, था--अ्रशासनिक सेवा की उच्चतर श्रेणी के 
पदों का भारतीयकरण । “यह माँग झ्राथिक, राजनीतिक और नैतिक आधार पर 
प्रस्तुत की गई ।” प्राथिक आधार यह था कि यूरोपवासियों को दिए जाने वाले 
ऊँचे वेतनों के कारण भारतीय वित्त पर-भारी बोक पड़ता था । राजनीतिक झाधार. 
यह था कि यूरोपीय नागरिक प्रशासक भारतीय ग्रावश्यकताओों की उपेक्षा करते थे. 
तुथा भारतीय पूंजीपतियो को कौमत पर यूरोपीय पूंजीपतियों के पक्ष-पोषक थे । 
नैतिक आधार यहू था कि उसने भारतीय चरित्र को थोना बना दिया था और उसे 
स्वदेश में ही हीनता की स्थिति में ला पटका था | उदारवादियों मे इस वात से भी * 
अप्रसक्षता और विरोध प्रदर्शित किया कि पुलिस़ तथा सरकारी एजेन्टों का व्यवहार - 
जन-साधारण के प्रति ऋर झौर दमनकारी था ६ उदारवादियो की यह माँग भी बड़ी 
दृरदशितापूर्णे थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्‌ किया,जाए ताकि जुनता, 
को कुछ सुरक्षा प्राप्त हो सके । उन्होंने यह भी माँय की कि सरकार जन-कल्ग्राणकारी 
कार्यों का ,अधिकाधिक विकास करे और जनता में शिक्षा के प्रसार में विशेष रुचि 
ले । तकनीकी तथा उच्चतर शिक्षा, के लिए आधुनिक सुविधाएँ और चिकित्सा एवं 
स्वास्थ्य सुविधाएँ विस्तृत करने की माँग भी की गई । 
आधुनिक राज्य और समाज की माँग 
काँग्रेस के प्रारम्भिक सेताझ्ों ने जागरण के विचारों और जीवन के प्रति 

वैज्ञानिक दृष्टिकोश की वकालत की । उन्होने केवल थोड़े से इने-गिने व्यक्तियो 

दी गई विशेष सुविधाओं को अन्यायपूर्ण बतलाया और व्यक्तिगत स्वतम्त्रता 
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सामाजिक समानता के रिद्धान्तों को व्यवहार में लाने की भ्रपील की । उन्होंने हिल्दू 
समाज के पुन्निर्माण के लिए अतीत के श्रादर्शो अथवा “रामराज्य” का गीत नहीं 
ग्रामा बल्कि यह पुननिर्माण राज्य और समाज के उत आधुनिक सिद्धान्तों के आ्वार 
पर किए जाने की माँग की जितका विचार उन्होने पाश्चात्य विद्वानों और दाशनिकों 
से ग्रहण बिया। था। उदारवादी-मितवादी नेता भ्रतीत के पुनरुज्जीवन में नहीं, 
भविष्य के सुधारों में विश्वास करते थे और यह बात महत्त्वपूर्णा है कि गोखले ने 
"सिविल मैरिज' जैसे सामाजिक सुधारों का स्वागत ही नहीं किया वरन्‌ इन सुधारों 
को लागू करने मे राज्य की भूमिका पर भी जोर दिया। गोखले ने निम्नजातीय 
हिन्दुओं की नैतिक और सामाजिक दशाझों को ऊपर उठाने के प्रश्न को राष्ट्रीय 
आत्म-हित ()५७४४०॥9] $६।-।7थ८४) के साथ जोड दिया और कहा कि यदि हम 
अपने देशवासियों के एक बड़े हिस्से को अज्ञान और भ्रवनति तथा हिकारत (घृणा) 
के गड्ढे भें धकेले रहे तो यह आशा कैसे कर सकते हैं कि हम श्रपनोी राष्ट्रीय 
आर्काक्षाओं को पूरा कर सकेंगे और अपने देश को विश्व के अन्य राष्ट्रों के वीच 
सम्मानपूर्ण स्थान दिला सकेंगे। 897 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के वापिक 
अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए सी शकरन नायर ने इस प्रकार के प्रश्नों पर 
नरमपथियों (]४०627४९$) के विचारो को इस रूप में व्यक्त किया-- हैं 
“हम, यदि आवश्यक हो तो हमारी व्यवस्था से उन सब बातों को दूर करना 
चाहते है जो उन्नति के मार्ग मे बाधक है । हम उन बातों को प्रहशा करना चाहते हैं 
जो हमे पश्चिमी सम्यता मे श्रच्छी दिखाई दें । यह सब एक उस सरकार के भ्रन्तर्गत 
असम्भव है जो किसी एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था भ्रथवा धर्म के किसी विशिष्ट 
स्वरूप का पक्ष ले और दूसरो की उपेक्षा करे, जैसा कि मारत की कुछ प्राचीन 
सरकारो ने किया था । हिन्दू धर्म के एकान्तवास (750]8007) को भर करने के 
लिए, उन्मुक्त सामाजिक सम्पर्क और कार्य की एकता के मार्ग में श्राने बाली बाधाओं 
को दूर करने के लिए, निम्न वर्गों तक शिक्षा का वरदान प्रसारित करने के लिए, 
स्त्रियों की दशा पुरुषों के समकक्ष लाने के लिए, हमे एक कठोरतापूर्वक धर्म निरपेक्ष 
सरकार का निरन्तरता की आवश्यकता है श्नौर यह उचित है कि हम ऐसी सरकार के 
प्रति उदारवादी चिन्तन और प्रमति से परिपूर्ण सहानुभूति रखे ।” 
नागरिक अधिकारी की सुरक्षा 
उदारवादी अथवा नरमपथी मेता राजनीतिक हष्टि से प्रबुद्ध थे। उनके मत 
में प्रारम्भ से ही आधुनिक नागश्कि अधिकारों (भापण, प्रेस, विचार और सगठन 
बनाने की स्वतन्त्रता) के प्रति तीब्र ग्राकर्षण था । यही कारण था कि जब कभी 
विदेशी हुकूमत ने इन नागरिक अधिकारों को सीमित करने श्रथवा कुण्ठित करने का 
प्रयत्न किया, तभी उन्होंने जोरदार ढंग से बचाव किया और सरकार पर अस्वस्थ 
कदम न उठाने का दबाव डाला । उदाहरणार्थ जब 880-90 के दौरान सरकारी 
गोपतीयता को बनाए रखने के नाम पर समाचार-पत्रों की आलोचना करने के 
अधिकार को खत्म करने का प्रयास किया गया तो इसका भारी विरोध हुमा । 
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“राष्ट्रीय समाचार-पत्र और राजनीतिक संगठन नागरिक अधिकारी पर हुए इस 
झाक्रमण (तिलक तथा अनेक नेताओं ओर सम्पादको की गिरफ्तारी) का मुकाबला 
करने के लिए कमर कस कर तैयार हो गए और देशव्यापी विरोध आनन्‍्दीलन श्रायो जित 
हुआ ।” जब सरकार से भाषण तथा प्रेस की स्वतन्त्रता को कम करने और पुलिस 
के अधिकार बढ़ाने के लिए नए कानून बनाए तो इनका देशव्यापी विरोध किया 
गया । वास्तव में इसी के साथ-साथ नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का संघर्ष 
स्वतन्त्रता के संघर्ष का एक अविच्छिन्न अंग वन जाने वाला था।? 


भारतीय एकता की सर्वोपरि आरार्काक्षा 


तत्कालीन परिस्थितियों में भारत जैसे देश मे राष्ट्रीय श्रानदोलन के विकास 
के लिए आवश्यक था कि देश के विभिन्न भागो में रहने वाले लोग भारतीय एकता 
की भवधारणा को स्वीकार कर ले | इसमे सन्देह नही कि प्रारम्भिक नेताओं ने 
इस अवधारणा के प्रचार-प्रसार में गहरी रुचि ली, यह उनकी प्रथम झ्ाकाँक्षा रही । 
876 मे सुरेद्रनाथ बनर्जी ने इटालियन एकता के शिल्पी मैजिनी के जोवन की 
ओर अपने देशवासियों का ध्यान श्राकपित किया ।" दादाभाई नौरोजो तथा अन्य 
नेताओं ने भारत के विभिन्न घर्मावलम्बियों -के वीच खाई को पाटने और देश को 
एप शाप्ट्र के रूप में समठित करने की झावश्यकता पर बल दिया । उदारवादियो के 
इन प्रयत्नों के फतस्वरूप शिक्षित भारतीयों मे राष्ट्रीय एकवा के विचार का विकास 
हुआ । !905 'में गोखले ने इस वात पर सन्तोप व्यक्त किया कि “लोगो के मस्तिप्क 
मुक्ति के लिए कार्यरत एक ओर संयुक्त भारत के विचार से परिचित हो चले हैं । 
एक राष्ट्रीय लोकमत का निर्माण किया जा चुका हे, देश के विभिन्न प्रान्तो मे परस्पर 
सहानुभूति के निकट बम्धन विकसित हो चुके, है, सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति की 
दिशा में जाति और सम्प्रदाय की , पृथकताएँ पूववपिक्षा कम वाघक हैं तथा राष्ट्रीय 
अस्तित्व की सम्मानपूर्णा चेतना सारे देश मे प्रसारित हो चुकी है ।” 
साँविधानिक सुधार ठथ। स्वशासी सरकार की माँग 


प्रारम्भिक नेता इस विश्वास को लेंकर चले थे कि क्रमिक सुधार और अधिक 
भाप्त करते हुए भारत को अच्तत: एक स्वशासी सरकार की माँग की दिशा मे बढ़ना 
चाहिए । तत्कालीन परिस्थितियों मे वे यहू उचित समभते थे कि स्वतत्वता प्राप्ति की 
दिशा में एक-एक करके कदम उठाए जाएँ। यद्यपि उनकी मांगों में चुनौती और 
अआक्रोश/का स्वर न होकर आग्रह तथा प्रार्थना का स्वर होता था, लेकिन- प्रारम्भ से 
ही वे मौलिक साँविधानिक परिवर्ततो पर वल देने लगे थे । प्रथम काँग्रेस मे सर्वोच्च 
और स्थानीय कौसिलों के विस्तार, उनमे काफी संख्या में चुने हुए सदस्यों को लेने 
ओर उनके कार्यों के विस्तार को बात कही गई । इस प्रकार जिम्मेदार सरकार के 
स्थान पर ऐसी सरकार की माँग की गई जिसका भाधार जनता के प्रतितिधियों के 


) विपिनचन्द्र, अमलेंश क्षिपाड़ो, वरुण दे : वही, पृष्ठ 65. 
2-०३ के. २. कंद्दायकाद दाता 2 09. था. छ. 32. 
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साथ सलाह हो । यही प्रस्ताव बाद के अधिवेशनों मे भी वरावर दोहराया जाता 
रहा ।! प्रारम्मिक दौर के राष्ट्रवादियों ने विधायक कौसितों झ्थवा विधान-परिपदो 
के अधिकारों को व्यापक बनामे और सदस्पो के अधिकारों मे दृद्धि करने की माँग की 
ताकि वे प्रश्व पूछ सकें, वजट पर बहस कर सके और आए दिन प्रशासन की 
समालोचना कर सके । उदारवादियों तथा उसके प्रयत्नो से उत्पन्न सार्वजनिक दबाव 
का ही परिणाम था कि सरकार ने पुरानी व्यवस्था मे संशोधन करके नया भारतीय 
बिपान परिवद्‌ विधेयक, 892 पास क्रिया जिसके अन्तर्गत गैर-सरकारी सदस्यों की 
सस्या बढाई गई, सदस्यों को वजंठ पर बोलने का अधिकार भी दिया गया, पर मत 
देने का अधिकार नहीं मिला । यह अधिनियम भारतीयों के असन्‍्तोष को कुछ भी 
कम नहीं कर सका, बल्कि उन्हें यही लगा कि उनकी माँगों का मजाक उड़ाया गया । 
झ्रत परिपद्‌ में गैर-सरकारी निर्वाचित सदस्यों के बहुमत की माँग की गई झोौर 
सबसे बडी माँग यह रखी गई कि जनकोव पर गैर-सरकारो भारतीय नियन्त्रण होना 
चाहिएं। यह नारा निश्चय ही महत्त्वपूर्ण था “बिना अतिनिधित्व के कराघान नही |” 
राजनीतिक कार के तरीके 
प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों ने जो कार्य पद्धति ग्रपनाई, उसी की बजह से उन्हें 
मरमपथी”/ की उपाधि मिली । उदार राष्ट्रवाद भे अथवा नरम पंथवाद में 
अर्सांविधानिक प्रणाली को कोई स्थान प्राप्त नही था। सब मिताकर, प्रारम्भ में 
काँग्रेस एक सुधारवादी संगठन थी, कोई कऋन्‍्तिकारी झान्दोलन बही । उदारब,दी 
राप्दूबादियों का ब्रिंटिण सरकार की जन्मजात न्यायप्रियता और प्रजातान्विक 
भावनाओं मे असीम विश्वास था, क्योकि वे श्रग्नेजी पढ़े और श्रंग्रेजी सस्क्ृति तथा 
आ्रादर्शों में ढले हुए देश के एक छोटे से विशिष्ट वर्ग का मेतृत्व करने थे । वे भारत 
में नौकरशाही के श्रालोचक थे और भारतीयो को शासन में अधिक अधिकार दिए 
जाने के पक्षपाती थे, किन्तु उनका अग्रेजो की सदाशयता में तथा ब्रिटिश सस्थाश्रो 
की श्रेप्ठताओं में अरठूट विश्वास था ।९ वे समभते थे कि भारत सॉविधानिक उपायो 
द्वारा ही, त्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति का पालन करते हुए, धीरे-धीरे 
ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत, स्वशासन के लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाएगा। इन 
उदारवादियों की विचारधारा और कार्यक्रम में वहुत-सी दुर्वंलताएँ थी तथा उन 
सबका मृल्न कारण सम्भवत यहीं था कि उन्होंने भारत और इंग्लैण्ड के हितो को 
परस्पर सम्बद्ध मार लिया था । 
सामान्यत. जन-अआन्दोलनो का हम जो अर्थ लेते है, उस रूप मे “उदारबादी 
सेतागमों ने विसी जन-आन्दोलन को प्रोत्साहत नहीं दिया।” हिंसात्मक और 
ऋत्तिकारी मार्य में उन्हे तनिक भी विश्वास नहीं था। वे प्रार्थनाओ्रों, जआर्थना- 





] ताराषत्द . कही, पृष्ठ 453. 
2 विपिवचद, अमचेश त्रिपाठो दरुण दे : वही, पृष्ठ 66 
3 सुप्ताप हाश्यप : साँविधानिर दिक्लास और स्वाधीदता सघ्दे, पृष्ठ 56-57. 
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प्रदर्शनों, प्रतिनिधि मण्डलों और स्मरण-पत्रों द्वारा सरकार से अपनी न्याययुक्त 
माँगों का आग्रह करते थे । उन्हे आशा थी कि स्वाधीनता से प्रेम करने वाली और 
वैधानिकता का दम भरने वाली ब्रिटिश जाति भारत के साथ आवश्यक न्याय करेगी । 
उदार राष्ट्रवादी पक्के देशभक्त थे, किन्तु अपने समय की मर्यादाओ और सामाजिक- 
राजनोतिक पृष्ठभूमि से बंधे हुए थे । उनके प्रभाव के कारण ही काँग्रेस सरकार की 
आलोचना करने मे अत्यन्त प्रतिष्ठा और संयम रखती थी । डॉ. पट्टा सीतारमय्या 
मे उदारवादियों की वैधानिक पद्धति को इंगित करते हुए कहा कि वे अधिकारियों के 
समक्ष देश और जनता के दु.ख्लो को अ्रकाट्य वथ्य के रूप मे रखते थे, उमके सामने 
अकाट्य तक पेश करते थे और शासन से प्रार्थना करते थे कि वह उनकी माँगो को 
शीघ्र से शीघ्र पूर्णो करते का झ्राश्यासन दे । गोखले ने 905 मे काँग्रेस के अ्रध्यक्ष 
पद से कहा था--“हमारा भाग्य अग्रेजो के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वह अच्छे के 
लिए हो या बुरे के लिए ।” 
अग्रेज विचारकों से उदारवादी नेताग्नो ने स्वतन्त्रता, समानता, लोकतस्‍्त्र 
और प्रतिनिधि सस्थाओो, व्यक्तिगत गौरव आदि के प्रेरणास्पद विचार ग्रहण किए 
थे, भ्रतः उनके हृदय में पाश्चात्य सम्पता और सस्क्ृति के प्रति गहरा प्रेम था और 
मार्गदर्शन के लिए वे इंग्लैण्ड का मुँह देखते थे । ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी निष्ठा 
का एक बड़ा कारण यह था कि 8वी शताब्दी की भ्रद्धं-पराजक शअ्रवस्था से भ्रग्नेजो 
ने मुक्त किया था और देश में शान्ति तथा व्यवस्था, आवागमन के साधनों और कुशल 
प्रशासकीय प्रणाली की स्थापना की थी । इन सभी बातो से प्रभावित उदारवादी 
नेता देश की क्रमश. राजनीतिक मुक्ति के समर्थक थे और सुद्दुर भविष्य में स्वतन्त्र 
भारत की कामना भी करते थे, पर तत्कालीन परिस्थितियों में शासम से सम्बन्ध- 
विच्छेद के पक्ष में नहीं थे, क्योकि उन्हें पूरा भय था कि ब्रिटिश शासन के' घट जाने 
अथवा शिथिल पड़ जाने से देश में पुन अव्यवस्था और झ्रराजकता फैल सकती है । 
भारतीय उदारवादी ब्रिटिश नौकरणाही में गम्भीर ब्रुटियाँ और असंगतियाँ देखते थे, 
उन पर प्रकाश डालते थे और श्राशा करते थे कि ब्रिटिश शासन ग्रेन्त में उनकी माँगों 
पर उदारतापूर्वक अंपनी स्वीकृति की मुहर लगा देगा । हयेली पर सरगों जमाने की 
नीति के वे कायल नही थे, ऋ्रमवद्धता ही उनेके दर्शन की विधायक थी १ 
उदारश्वादियों ने साँविधानिक आन्दोलन और स्वेच्छिक प्रयत्नो का मार्ग ग्रहण 
किया । ए. अ्रध्पादोराय के अनुसार उदोरवादी चिन्तन ने साँविधानिक प्रतिरोध का 
महत्त्व दो वातो पर भ्राधारित किया । प्रथम, सिद्धान्त पर कोई समझौता नहीं हो 
सकता, पर जब एक वार सिद्धान्त पर सहमति हो जाए तो ऋ्रमिक स्तरों द्वारा उसे 
प्राप्त किया जाए। रानाडे और श्रम्वेदकर का विचार था कि राजनीतिक बाताएँ 
आदि इस बात से प्रेरित होनी चाहिए कि “सम्मव क्‍या है ?” दूसरे शौय्य॑पृर्ण 
राजनीतिक तरीकों, के अपनाए जाने से पहले उनके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए । 
सी. वाई. चिन्तामणी ने सुभाव दिया था कि लोगों के बीच ब्रापसी फूट, सम्प्रदायवाद 
और जातिवाद जैसी सामाजिक सीमाओं को, प्रत्यक्ष राजनीतिक तरीकों को प्रभावशाली 
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रूप में अपनाने से पूर्व ही, दूर कर लेता चाहिए ।? श्रीनिवास शास्त्री ने, जो कि एक 
प्रमुख उदारवादी नेता थे, बिलकुल ठीक कहा था कि लोकमत की गतिशीलता 
साविधानिक प्रत्तिरोध ((०ाध्याणांणाओं बहाधणा) का झाधार है ।7 


उदारवादी नैताओं मे राजनीतिक, आधिक भर सामाजिक महत्त्व के सभी 
विपयो को स्पर्श किया और सभी वर्गों की झावश्यकताझो में दिलचस्पी लो, लेकिन 
वे एक प्रवल जन-आन्दोलन को संगठित करने में सफल नही ही सके और इसलिए 
ब्रिटिश शासन पर अपने प्रयत्नों का वॉछित प्रभाव नही डाल सके । उन्होंने कानूनी 
ग्रान्दोलन में विश्वास किया, लेकिन उसे भी वे देशव्यापी स्तर पर संगठित करने या 
निरन्तर चलाते रहने मे सफल नही हुए । इसका एक कारण कोप की नितान्त कमी 
थी, वे निरन्तर धन के श्रभाव में रहे, अ्रधिसंस्पक राजनीतिक नेताम्नों को श्रपती ही 
कमाई का सहारा था जो प्राय बहुत अल्प थी | बहुत कुछ इसीलिए प्रारम्भिक दौर 
के राष्ट्रवादियों मे , वकालत ओर पत्रकारिता के दो स्वतन्त्र पेशों के लोगों की 
प्रधानता रही ।3 
जनता की भूमिका 
उदारबादी चिन्तन से प्रभावित काँग्रेस जनमत को अपने साथ लेकर नहीं 
चल सकी । एक तो जनता में झाम तौर से बहुत झ्रज्ञान फैला हुआ था, झतः वह 
काँग्रेस के महत्त्व को ठीक नही समझ सकी, और दूसरे नेतागण ने भी राजनीतिक 
प्रश्नों के मामले में जनता में विश्वास नह्टीं किया। सामाजिक आधार की यह 
सकीर्णता प्रारम्भिक दौर के राष्ट्रवादियों की मूलभूत कमजोरी रही । वे इस अम में 
इबे रहे कि भारतीय जनता में वह चरित्र और क्षमता नही है जिसके धल पर वह्‌ 
प्राधुनिक राजनीति में भाग ले सके और साम्राज्यवादी सत्ता के विरुद्ध सफल संघर्ष 
कर सके । लेकिन --/यहाँ पर नरमपथी नेताओं ने एक भयकर भूल की | उन्होते 
जनता के केवल सामाजिक, साँस्कृतिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को देखा । उन्होने 
यह नहीं देखा कि केवल जनता के पास ही शौर्य और वलिदान के ग्रुण है जिनकी 
एक लम्बे साम्राज्यवाद विरोधी सघर्ष मे आवश्यकता है । केवल जनता ही उनकी 
रामनीतिक माँगो को झागे बढाने की वास्तविक शक्ति दे सकती थी, यहाँ तक कि 
समय के साथ-साथ उनके सांस्कृतिक और राजनीतिक पिछ॑ड्रेपन को दुर भी किया जा 
सकता था ।/ कु. कै 
उदारवादी-नरमपथी नेता यह मानकर चले कि साम्राज्यवाद ,के * विरुद्ध 'एक 
जुकारू जन-संघर्ष” तभी सम्भव है जव देश के विविध वर्ग के लोग एक राष्ट्र के रूप 
में सयुक्त कर दिए गए हो । पर यहाँ भी उन्होंने गलती की क्योंकि “वास्तव मे देश 
के एक राष्ट्र के रूप मे सयुक्त हो जाने की स्थिति सघर्ष के ही दौरा श्राई ।” जनता 
के प्रति इस प्रकार की भ्रामक धारणा से वास्तव मे राष्ट्रीय आन्दीलन,की गति को 
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प्रागवान नहीं बना सकी । यह एक खेदजनक तथ्य्र था कि राष्ट्रवादिता के प्रारम्मिक 
दौर में जनता को एक निष्क्रिप भूमिका निभाने का दायित्व दिया गया। पर यदि 
हम निष्पक्षता से देखें तो उदारवादी नेताओ के इस मलत रुख का कारण भी स्पष्ट 
नजर पाता है । जनता में उस समय झलग-पअ्लग वर्ग थे, मतभेद गहरे और व्यापक 
थे, तथा उन्हें यह अनुमान सम्भवतः नहीं हो सका था कि यदि “जुभारू जन-संधपे” 
की फिजा पैदा कर दी गई तो बिखरे मतभेद हवा में उड़ जाएँगे और राष्ट्रीय 
आन्दोलन की वेगवतों धारा में सब वर्गों के लोग साथ-साथ डूबने और तैरमे को 
कमर कस लेंगे । 
जो भी हो, जन-समर्थेन के ग्रभाव में सरकार की समुचित चुनौती नही दी 
जा सकी और उदारवादी नेताग्रों ने यही सोचा कि तत्कालीन परिस्थितियों में 
सरकार को चुनौती देने का मतलब वक्त से पहले ही दमन को न्योता देना है ' गोखले 
ने कहा भौ--“भ्राप यह महसूस नहीं करते कि सरकार के पीछे कितनी भ्रपार शक्ति 
है। थदि आ्रापके सुझाव के अनुसार काँग्रेस कुछ करेगी तो सरकार को पाँच मिनट मे 
हो उसका गला घोट देने में कठिनाई नहीं होगी ।” वस्तुत* बाद के राष्ट्रवादियों और 
उन नरमपधियों में इसी मामले में असहमति थी । उन्हें भारतीय जनता की सपर्षे 
करने की क्षमता में पूरा विश्वास था। इसलिए उन्होंने साम्ाज्यवाद के विरद्ध एक 
जुभारू जन-मंधर्ष चलाने की योजना की पैरवी की । उन्हें यकीन था कि सरकार के 
दमन से शआ्रान्दोलन का गला नही घुटेगा बल्कि जनता शिक्षित होगी और साम्राज्यवाद 
को उसाड़ फैकने का उसका इरादा पहले से ज्यादा मजबूत होगा । 
सरकारी प्रतिक्रिया 
राष्ट्रीय कांग्रेस की रीति-नोति शासन को नहीं भाई | डॉ ताराघन्द के 
प्रनुसार “जिन प्रस्तावों में जिम्मेदार सरकार की माँग की जाती धी भौर सरकारी 
फार्यों की प्रालोचना करते हुए व्यास्यान दिए जाने थे, विशेषकर साम्राम्यवादी विस्तार 
नीति प्रोर बुद्धी की निन्‍्दा के प्रस्ताव, थे ब्रिटिश शासकों को बहुत प्रसरने थे । 
इससे भी प्रधिक नाशज बे उन पुस्तिकाओों पर हुए, जिनमें भारनीयों की शिकायतों 
का ब्यौरा था। कहना न होगा कि पुस्तिकाओं का प्रकाशन लगातार राजनीतिक 
प्ान्दोलन की योजना का एक अंश था । यह गतिविधि बढ़ते हुए झानदोलनो भ्रौर 
सनाव की पूर्व सूचना थी तथा धायरजनैण्ड के होमगरूल प्रान्दीलन के साथ इसकी 
संग्ता की जा सकती थी ।"/ ह 
हद सध्य बहुत जल्दी ही स्पप्ट जो गया कि राष्ट्रीय काँग्रेस पयया प्रन्‍्य 
शध्ट्रगर्दी को संगठन पौर व्यक्ति या समावार-पत्र प्रपने कार्य-क्षेत्र को “>प्रपनी 
गतिविधियों को मीमित नहीं रखेंगे प्रारस्मिक राष्ट्रवादियों द्वारा भ्राम जनता मे 
जो राजनीतिय' चेतना विऊसित को जाने सगो उसे बग्रग्नेज शासर बदोह्स सही 
सफे । बायसराय वर्जन ने याँग्रेस शो एक "गन्दी चौोजा! बड़ा भौर दुख भ 
प्रधारणों ने तो बाँग्रेस पर यह भमियोग तक सगाया हि उसे रूग मे पी 
है । बहने हुए राफ्रोद घास्देलन शा मुशदला करने के सिर दिटिए 
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“फूट डालो और राज्य करो' को नीति पर और अधिक वल दिया तथा सैय्यद 
अहमद खाँ, राजा शिव प्रसाद तथा अन्य ब्रिटेन समर्थक व्यक्तियों को- एक काँग्रेस- 
विरोधी श्रान्दोलन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। साम्प्रदायिक भावनाओं 
को उभारने के लिए वडी चालाकी के साथ हिन्दी और उद्ूं के विवाद का फायदा 
उठाया गया तथा कट्टरपन्थी हिन्दुश्रो द्वारा आ्ररम्भ किए गए 'गौ-वध बन्द! आन्दोलन 
का इस्तेमाल भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया । भारतीय मामलों के मत्री 
किम्बरले ने 25 ग्रगस्त, 893 को वायसराय लैंन्सडाउन को लिखा--'यह झान्दोलन 
हिन्दुओं और मुसलमानों के सारे मेल-जोल को असम्भव बना देता है । इस तरह बह 
भारतीय जनता को एकबद्ध करने के काँग्रेस के झ्रानदोलन की जड काट देता है ।” 
890 श्रौर 900 के बीच ब्रिटिश सरकार के प्रयास हुए कि उमेशचन्द्र बनर्जी, 
स्पणायाधीश रानाडे और गोखले जैसे कुछ पुराने कट्टरपन्थी नेताो को उग्रवादी समझे 
जाने वाले दादाभाई नौरोजी और सुरेच्धनाथ बनर्जी जैसे नेताओं से पृथक्‌ कर दिया 
जाए। 905 के बाद काँग्रेसी मेताओं में जब मतभेद स्पष्ट उभर, आए तो ब्रिठिश 
शासको ने दोनों गुटों (नरमपन्थियो और उम्रपन्थियो) में फूट डाल देने- का कृत- 
सकल्प प्रयत्त किया । 
ब्रिटिश अधिकारियों ने 'डॉट-पुचकार” की नीति का भी अनुसरण किया। 
डॉ विपिनचन्द्र श्रादि के अनुसार “एक तरफ दिखावे के लिए रियासतें और दूसरी 
तरफ राष्ट्रवादिता के विकास को खत्म करने के लिए निर्ममतापूर्ण दमन का आश्रय 
लिया गया । नागरिक मेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम झायु सीमा में रियायत, 
सरकारी नौकरियों मे भारतीयों के लिए सम्भावनाय्रों को वढाकर जिला वोड्डों श्रौर 
नगरपालिका्ं के प्रधिकारों को व्यापक करके और भारतीय परिपद्‌ विधेयक, 
]892 को पारित करके राष्ट्रवादियो की अ्रपेक्षाकृत अधिक नरमपन्थी वर्ग के लोगो 
को सस्तुप्ट किया गया | लेकिन उसी के साथ कमजोर दिल वालों को दहलाने के 
लिए दमन की नीति भी झपनाई गई ।” 898 में वायसराय एल्गिन ने धमकी दी- 
"भारतवर्पं तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश 
कब्जे मे रखा जाएगा ।” कानूनों द्वारा समाचार-पत्रो की स्वतन्त्रता सीमित करदी 
गई झौर पुलिस तथा दण्डनायकों के अ्रधिकार बढा दिए गए । शिक्षा, उसके संगठन 
झौर पाठ्य-पुस्तको पर अ्रधिकाधिक न्यन्त्रश की नीति. भ्रपनाई गईं तथा उसके 
आधुनिक उदार चरित्र को बदल देने की योजनाएँ झागे बढाई गई । वास्तव में 
अंग्रेजों की नीति ने 9वी शताब्दी का, अन्त झते-आते यह स्पष्ट कर दिया कि 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद प्रगतिशील तत्त्वों को पीछे धकेलते हुए प्रतिक्रियावादी शक्तियों 
में गठजोड़ करने शरौर भारत में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना _को कुचल देने के 
लिए मन्नद्ध है । ति 


;' उदारबाद का झआलोचनात्मक मल्यांकम-. - « 
(एमप्रत्त एच्यापश्थधंगा ण वछशशांणा) शी हल 


ि 77828 
प्रारश्मिफ दौर के राष्ट्रवादियों ग्रथवा उदारवादियों भौर सरमपन्थियों को 
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व्यावहारिक घरातल पर अधिक सहायता नही मिली । ब्रिटिश सरकार ने उनकी 
मॉाँगों पर कोई विशेय ध्यान नहीं दिया । यदा-कदा वह किसी छोटी माँग को स्वीकार 
भी कर लेती थी, परन्तु शासन में कोई मौलिक परिवर्तत करने और भारतीयों को 
शासत में भागीदार बनाने को तैयार नहीं हुई। ब्रिटिश शासकों ने उदारवादी 
भेताग्रो के साथ उपेक्षापूर्णा बर्ताव किया और उनकी राजनीति की खिलल्‍ली उडाई। 
लाला लाजपतराय के शब्दों में “अपनी शिकायतों का निवारण कराने और रियायतें 
पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय तक कमोबेश जो निरर्थक श्रान्दोलन 
चलापा उसमे उनको रोटियो के वजाय पत्थर मिले ।” प्रारम्भिक दौर के राष्ट्रवादी 
ग्राम जनता को अपने पक्ष में नही ले सके । उनकी राजनीति की खिल्‍्ली उड़ाते हुए 
आलोचकों ने कहा कि वह 'लगडी' और “भाव मन! छी थी तथा उनकी 
याचिकाग्रों और निवेदन के उनके तरीके भीख माँगने जैसे थे । यह भी कहा गया कि 
कुछ झ्पवादों को छोडकर अधिसंस्थक उदारवादी-नरमपन्थी नेताशों मेंन तो 
व्यक्तिगत त्याग किए और न ही निजी तकलीफें उठाई । उनका कार्यक्रम भी पूंजीवाद 
के संकीर्ण दायरे में सीमित रहा । वे यह सोचकर नही चले क्रि भारत का विकास 
पूँजीवादी चोखठे से वाहर हो सकता है । फल्नस्वरूप आम जनता पर उनकी अपीलो 
का गहरा असर नहीं पडा और राजनीतिक कार्यक्रम को झागे ले जाने की उनकी 
क्षमता सीमित रह गई | उदारवादियों की विच्वारधारा न्नौर कार्यत्रम में अनेक 
दुर्बलताएँ छाई रही और इस संबका एक मूल कारण यह रहा छि उन्होंने भारत 
गौर इस्लैण्ड के हितों को परस्पर सम्बद्ध माने की भूल की । 
.. उदारवादियो-मितवादियों पर जी भी आरोप लगाए जाएँ झौर उनके विपक्ष 
मे जो भी कहा जाए, हमें यह्‌ नदी मूतता चाहिए कि अपनी नरम नीति और कुछ 
मीभा तक कार्य-प्रणाली मे क्रियाशीलता के अभाव के वाबजुद उन्होंने उपयोगी कार्य 
किए जिनके महत्त्व को कम नहीं झ्रॉका जा सकता। “यदि हम उन अपरिमित 
कठिनाइयों को व्यास में रसें, जिनका उन्हे अपने काम बेर सिलसिले में मुकाबसा 
करना पडा--तो स्पष्ट हो जाएगा कि उनका अमल सामा काफी रोशन है । व्यापक 
अर्थ मे यहू उनको उपलब्धि ही थी, जिसने धाद के राष्ट्रीय प्रान्दोसनों को श्रधिया 
उम्नत प्रवस्पा तक पहुंचाया ।/ प्रारम्भिक दौर के राष्ट्रवादियों ने प्रपते समय वी 
सर्वाधिक प्रगतिशील शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया श्रौर भारतीय राजनीति में एक 
रिंग. क मोड़ की स्थिति को सम्नव बनाया । उनके उपयोगी कार्चों का मुल्याकल 
निम्पर दिन्दुओं से भली भाँति पिया जा सकेगा -- 

व 8 राष्ट्रवादियों ने प्रेस और प्लेटफार्म ते राजनौतिक माँगों का डट 
पर प्रार विया, फलस्वरूप शिक्षित भारती प्रभावित हुए झौर देश ये राजनीविक 
मामला में राध लेने लगे। उन्हें व्यापक स्तर पर राजनीतिक चेतना पैदा करने मे 
सफतता मिलो । शिक्षित वर्ग में यद भावगा विकसित हुई कि उनसा सम्बन्ध एक 
साद्ध में है--भारत नाम के राष्ट्र मे । उद्यसवादियो-मितयादियों ने दैगवामियों 
इस इध्टि मे जागझक किया कि उनके राजनीतिय, प्राथित्र एवं सॉम्क्रसिज टिस 









32 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


एक है तथा उन सभी का एक ही शत्रु है जो साम्राज्यवाद के रूप मे मौजूद है । 
जनता में जनतन्त्र और नागरिक स्वतन्त्रता के विचारों के प्रचार-प्रसार मे उन्हें 
निश्चित रूप से सफलता मिली । 

2. उदार राष्ट्रवादियो ने सरकारी कार्यो की नरम झालोचना की, किस्तु 
इसके द्वारा उन्होंने शासन की त्रुटियों को प्रकट किया और जनता के सामने सरकार 
के सरत रूप को ला खडा किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के वास्तविक चरित्र का पर्दा 
फाश करने में उन्होने दिशा-निर्देशक का काम किया । 

3 उदारवादियों-तरमपतन्थियों ने लगभग सभी महत्त्वपूर्ण प्राथिक प्रश्नों को 
भारत की राजनीतिक स्वाघीनता की समस्या के साथ जोडा और इस प्रकार देश के 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एव आथिक पहलुशो को सफलतापूर्वक उजागर 
क्या । उनके भ्राथिक आन्दोलन ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नैतिक झ्राधारशिला 
की धज्जियाँ उडा दी और ब्रिटिश शासन की सदाशयता के भ्रामक विश्वास को बुरी 
तरह डगमगा दिया। ब्रिटिश साम्राज्य की नगी असलियत को उघाड़ कर उन्होने 
भावी राजवीतिक आन्दोलन के लिए व्यापक सामाजिक प्राधारशिला प्रस्तुत करदी । 

4. 885 और 905 के वीच का समय भारतीय राष्ट्रवाद का वीजारोपगा 
का समय था और उदारवादी चिन्तको ने इस वीज को अच्छी तरह और गहराई से 
बोया । उन्होंने देशवासियों को जाग्रत किया कि वे साम्प्रदाथिक और प्रान्तीय 
घरातलों से ऊपर उठें तथा अपने हृदय मे सामान्य राष्ट्रीयता की भावना विकसित 
करें । यह एक महत्त्वपूर्ण सफलता थी कि उन्होने सभी महत्त्वपूर्ों प्रश्नों पर 
विचार-पिमर्श के लिए एक रंग-मच प्रदान किया तथा भावी राजतीविक आन्दोलन के 
लिए प्रवल जनमत का सगठन करने का वातावरण पैदा कर दिया । डॉ. विपिनचन्द्र 
आदि के शब्दों में “उन्होंने अपनी राष्ट्रवादिता को सतही सबेगों और अस्थाई 

भावनाओं को जाग्नत करने के आग्रह या स्वाधीनता और स्वतन्त्रता के अ्रमूर्त 
ग्रधिकार या घुधले भझ्रतीत को याद दिलाने की अपीत पर आधारित नहीं किया, 
बरनू उसकी जगह पर उसे झाधुनिक साम्राज्यवाद के पेचीदा ढ़ाँचे के भावुकता से 

मुक्त और गहरे विश्वेषण तथा भारती4 जनता और ब्वितानी शासन के हितों के 

भुरुष भ्रन्तविरोध को जमीन में ग्राट्टा । परिणाम यह हुम्ना कि उन्होंने एक ऐसा समान 
राजनीतिक और ग्राथिक कार्यत्रम प्रस्तुत किया जिसने भारत के विभिन्न वर्गों के 
लोगों को विभाजित करने की जगह एकवरद्ध कर दिया | बाद में भारतीय जनता उस 
कार्यक्रम से सम्बद्ध हुई और उसने एक सशक्त संघर्ष शुरू किया ।7 

अत यह कहा जा सकता है कि अपनी कतिपय अ्रसफलतां के बावजूद 
प्रारम्भिक दौर के राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन की एक ऐसी ठोस नीव रखी 
जिस घर उसता झगला विझास सम्मब हुआ । गोपाल छृष्ण गोखले मे कहा था-- 
“इसमें कोई सन्देह नहीं कि आने वाली पीडियो को देश-सेवा के कार्य मे सफतताएँ 
मिलती रहेंगी । हे, याती बर्तमान पीढी के लोगों को, ग्रपगी भसफलताओं के 
बापझशूद उसवी मेवा करने सन्‍्तुष्ट होना चादिए क्योविये सफलताएँ कठोर भले 
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ही हों, शक्ति उन्हीं से फूडेगी जिससे ब्रन्ततः भहाव्‌ कार्य पूरे होगे। उप 
निहार्लाप्तह का यह मुल्भांकन उपयुक्त है कि “प्रारम्भिक काँग्रेस ते राजभक्ति को 
अ्तिशाशो, नरम नीति, आवेदन आदि ही नहीं भपितु भिक्षा-दृत्ति के बावजूद भी 
डन दिवों राष्ट्रीय जागरण, राजनी तिक शिक्षा, भारतीयों को एकता के सूत्र में ग्रथित 
करने और उनमें सामान्य भारतीय यप्ट्रीयता की भावना का निर्माण करने बाग 
कठिन परिश्रम किया था ।” अन्त मे, डॉ. पट्टामि सीतास्मस्या ने ठोक ही लिखा है 
कि "प्रारस्भिक काँग्रेसियों की भीरुता और भिक्षाब्रत्ति को उपहास्र की हृप्दि से देखना 
बड़ा सरल है, परल्तु “उस समय जब भारतीय राजनीतिक क्षेत्र मे कोई सही था, 
ऊन लोगों ने जो रुख ग्रहण किया था, उसके लिए हम उन्हें दोप नहीं दे सकते । 
किसी भी आधुनिक इमारत की नींव मे छः फीट तीच जो ईट, चूना और पत्थर गड़े 
हुए हैं क्या उन पर कोई दोप लगाया जा सकता है १ बयोकि वही तो है जिनके 
ऊपर सारी इमारत खड़ी हो सकी है। पहले उपनिवेशों के ढंग का स्वशासन फिर 
साम्राज्य के अन्तर्गत होमरूल, इसके बाद स्वराज्य श्र सबके ऊपर जाकर पूछो 
स्वाघीनता की मंजिल एफ के वाद एक बन सकी है ४४ 
फीरोजशाह मेहता 
(शाक्ष०यत्रात्र धक्का॥, 845-9 5) 
् फीरीजशाह मेहता संविधानवादी और उदारवादी थे त्तथा भारत के लिए 
टिश शामन के लाभो में उनकी झ्रास्था जीवन-पर्यन्त बनी रही । पर साथ ही 
ब्रिटिश शासन के दोपों को प्रकट करने में मी उन्होंने अन्य किसी भी व्यक्ति की 
प्रपेक्षा अधिक साहस झौर निर्भीकता प्रदर्शित की । फीरोजशाह ने इलबर्ट बिल के 
विरोध में महत्त्वपूर्ण भूमिका श्रदा की । वे उन व्यक्तियों मे थे जिनका सम्पक काँग्रेस 
के साथ आरम्भ से ही रहा। काँग्रेस की नीति और कार्येक्रम के निर्माण में उन्होने 
बहुद प्रमुख भूमिका निभाई । “कई वर्ष तक वे काँग्रेस के पीछे एक वास्तविक 
शक्ति के रूप में थे | उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया वह अधिकतर उन समितियों, 
शिष्ड-मण्डलो और प्रत्तिनिधि-मण्डली द्वारा ही किया जिसके वे सदस्य चुने गए थे 
907 परे उन्होंने नश्म-दल की झोर से स्रत्त-कँग्रेत के अबसर पर कांग्रेस-कार्य मे 
कुछ क्रियात्मक भाग लिया । इसके बाद वे हृप्टि से बिलकुल ही आोफेल हो ग 
लाहीर-काग्रेस के 24 वें अधिवेशन के जब वे सभापति चुने गए तव यकायक >किस 
बंग्रेस के सभापति का आसन ग्रहण करने से 5 दिन पहले स्तीफो दे के उन्होंने 
उसके कम परथ्डित मदन मोहन मालवीय काँग्रेस के सभापति चुने गे जी 
सरकार ने शाह मे 
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(8079699 काणाएएउवा ) की स्थापना की रे के अपर्णा 23 में बम्बई क्ीनिकल 

गए भौर वही 5 दवम्बर 795 को उनकी जीवन न व 2 श 8 
पीरीजशाह मेहता के राजनीतिक विचार और उनवी कार्य पद्धति 


जन-इच्छा, संसदीय प्रणाली और साविधानिक साधनों में श्रात्था--फीरोज 
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शाह मेहता श्रौर उदारवादी-मितवादी भारतीय चिन्तन के प्रवक्ता थे। मेहता का 
ससदीय प्रणाली झऔर साँविधानिक मार्ग मे अडिय विश्वास था। जनता की 
इच्छाओं और सकलपों, सदभावना, आदर्श तथा प्रेम पर आधारित राजनीतिक शक्ति 
में उनकी आस्था थी। वे चाहते थे कि जनता का राप्ट्रन्प्रेम शान्तिपूर्णा उपायों 
से आगे वढे । मेहता का कहना था कि राजनीतिक शक्ति का वास्तविक आधार 
नैतिकता है श्लौर कोई भी सरकार अन्ततोगत्वा जनता की इच्छाग्रो और आार्काक्षाओ्ं 
पर ही निभर रह सकती है । जो सरकार जनइच्छा का विरोध करके शक्ति और 
भय पर स्थित रहने की चेष्टा करती है, उनका पतन निश्चित है। मेहता इस बात 
के विरोधी थे कि भ्रधीनस्थ राज्य ग्रथवा औपनिवेशिक जनता के प्रति साम्राज्यवादी 
सत्ता द्वारा शक्ति-प्रयोग की नीति अपनाई जाए। मेहता ने संसदीय प्रशाली में अपनी 
निष्ठा प्रकट की । उनकी मान्यता थी कि कार्यपालिका को विधानपालिका कै प्रति 
उत्तरदायी होना चाहिए । सॉविधानिक साधनों मे उनका अडिग विश्वास जीवन-पर्यन्त 
रहा । स्वभाव से वे छढिवादी थे, अत झ्ाकस्मिक और अहिंसात्मक परिवतंनों के 
स्थान पर “क्रमिक तथा व्यवस्थित प्रगति” मे विश्वास करते थे | राजनीतिक उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए उन्होने सदेव केवल संविधानिक साधनों के प्रयोग का ही समर्थन 
किया और उग्रवादी नेताओ्रों की नीतियो तथा साधनों का कड़ा विरोध किया । 
ब्रिटिश शासन श्रौर भारत के साथ उसके सम्बन्धों की उपयुक्तता में 
विश्वास--दादाभाई नौरोजी और महादेव रानाड़े के समान ही फीरोजशाह मेहता 
भी ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे और ब्रिठेन के साथ राजनीतिक सम्पर्क बनाए रखने 
में ही भारत का हित देखते थे। उनका कहना था कि हमे ब्रिटिश राज्य कौ विवशता- 
पूर्वक सहन करने की श्रपेक्षा एक देविक इच्छा समर स्वीकार करना चाहिए। 
भारत मे ब्रिटिश राज्य तलवार पर आधारित नहीं था, क्योंकि बुद्धिमान ब्विटिश 
राजनीतिज्ञो की नीति न्याय पर झ्राधारित थी । श्री मेहता का विचार था कि सम्पूर्ण 
प्रजा के लिए समानता और न्याय के आधार पर भारत पर शासन करने की ब्रिटिश 
नीति वे बड़े सोच-विचार के वाद अपनाया गया है और यह नीति किसी निर्बल 
भावना पर श्राघारित नही है प्रथवा केवल सम्मान या न्याय भावना से प्रेरित होकर 
नहीं श्रपनाई गईं हैं वरन्‌ इसलिए भी भ्रपनाई गई है कि यह स्वयं ब्रिटेन के भी हित 
में है। मेहता को ब्रिटिश सस्क्ृति, सदाशयता और राजनीतिक दूरदशिता में भारी 
विश्वास था। मेहता, ब्रिटिश शासन की श्रेष्ठता और सर्वोच्चता को स्वीकार करते 
हुए भी उन जोणीले श्रग्रेजो श्लौर ऑग्ल-भारतीयों की पोल खोलने तथा खिल्ली उड़ाने 
मे नही चूके जिन्होंने व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने की नीति श्रंगीकार की थी । 
भारतीय स्वतन्प्रता के झ्रादर्श का उपदेश नहों--फी रोजशाह मेहता ने काँग्रेस 
के सांविधानिक और राष्ट्रीय स्वरूप की कामना की, लेकिन साथ ही यह भी चाहा 
कि वह ब्रिटिश ताज के प्रति वफादार बनी रहे क्योकि भारत का सुख और कल्याण 
तथा 34४4 ब्िटिश राज्य के ग्भाव में सम्भव नहीं है । फीगोजशाह को झ्राशा थी 
फि प्रिटिश शासकों की कृपा हे से किसी दिन मेकाले का यह स्वप्न पूरा होगा कि 
भारतीय भी गौरवपूर्ण नागरिकता री खुखन्युविधाशों का उपयोग करें । 
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स्वतन्त्र प्रधिकारों द्वारा स्थानीय स्वशासन का समर्यंन--फीरोजशाह मेहता 
उदारवादी विचारो से ओतप्रोत थे और स्वतन्त्रता तथा मानव अधिका रो थे! उपासक 
थे। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति श्रद्धा रखते हुए भो उन्होंने देशवासियों को सदैव 
प्रेरणा दी कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरुक बनें और साँविधानिक मार्ग द्वारा 
उन्हें प्राप्त करने के लिए तत्पर रहेँ । किसी भी प्रकार की निरंकुशता उन्हें ग्रसह्य 
थी, लेकिन उनका विरोध शक्तिशाली होते हुए भी मर्यादित होता था। श्री मेहता 
ने आर्म्स एक्ट तथा प्रेस एक्ट जैसे प्रतिक्रियावादी कानूनों का कड़ा विरोध किया 
और इलबर्टे बिल का प्रबल समर्थन किया। श्री मेहता अन्य भारतीय उदारवादी- 
मितवादी नेताओं के समान सत्ता के केन्द्रीयकरण के विरुद्ध थे और स्थानीय स्वायत्तता 
के विकास के झ्राकाँक्षी थे । रानाडें भ्ौर बनर्जी श्रादि की भाँति फीरोजशाह मेहता 
मे भी स्थानीय तिकायों की शक्तियों का प्रसार करने पर बल दिया। मेहता को 
विश्वास था कि यदि स्थानीय निकायों को उपयुक्त नियन्त्रण सहित कुछ वास्तविक 


शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ सौपी जाएँ तो वे सही मायनों में अच्छे ढ़ग से काम 
कर सकेंगे । 


राजनीतिक पुनर्जागरण के लिए शिक्षा पर बल--शिक्षा के विस्तार मे ब्रिटिश 
शासन के कार्यकलापो में श्री मेहता को आस्था थी। उनका विश्वास था कि 
भारतीयों के जीवन मे साव॑ जनिक एवं वैयक्तिक दायित्व तथा वफादारी के उच्च 
प्रादर्शो का समावेश केवल शिक्षा के माध्यम से ही किया जाना सम्भव है। किन्तु 
उनकी बौद्धिक प्रेरणा का मुख्य स्नोत पाश्चात्य संस्कृति थी । उनका यह विश्वास 


देशभक्ति के गोरव के अनुकूल नही था कि भारत का पुनरुद्धार पाश्चात्य सम्यता 
और सस्क्ृति द्वारा ही सम्भव था । 


जन-साधारण के कष्टों के प्रति सहानुशुति--मेहता मे जन-साधारण के प्रति 
व्यापक सहानुभूति थी । वे चाहते थे कि काँग्रेस जन-साधारण की तकलीफो को 
समझे, प्रकाश मे लाए और उनके निराकरण का प्रयत्न करें। कांग्रेस के सम्बन्ध में 
प्रायः दो प्रारोप लगाए जाते थे---एक तो यह कि काँग्रेस राजद्रोह के लिए लोगों को 
प्रेरित करती है और दूसरा यह कि काँग्रेस अल्पमत लोगों की संस्था है. जिसका 
जन-प्राघारण से कोई सम्बन्ध नहीं । जहाँ तक प्रथम आरोप का सम्बन्ध था, मेहता 
ने भ्रपनी पूरी सामथ्यं और शक्ति से उसका खण्डन किया। दूसरे आरापो को उन्होने 
इतनी विनम्नता के साथ स्वीकार किया कि आरोपकर्ता के लिए बचाव का रास्ता 
ही बन्द हो जाता था। उनका तर्क था कि भारत राजनीनिक हृष्टि से भ्रभी तक 
इतना जांगरुक नहीं हो पाया था कि साधारण जनता राजनीति में क्रियाणील रहे. 
और वैसे उन्होंने कहा कि यदि काँग्रस साधारण जनता से अधिक सम्बद्ध नहीं है तो 


भी उसके नेता तो जन-साधाररण से सम्बद्ध हो सकते है और ऐसा करने में उन्हें कोई 
कष्ट नही होगा । 


श्री मेहता जीवन-पर्यन्त जन साधारण की आस्थाओं के आधार स्तम्भ 
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रहे भौर उनकी मृत्यु पर देशवासियों के हर वर्ग ने गहरा आघात अनुभव किया। 
मेहता सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे स्वस्थ सुधारों और प्रगति के पोषक रहें । 
गोपाल कृष्ण गोखले 
(6०थ [तांजा4 6000९, 866-95) 
गीपाल कृष्ण गोखले की महानता इस बात में थी कि राजनीति में उन्होने 
नैतिक मूल्यों को स्थान दिय्रा तथा विभिन्न हलचलों, राजनीतिक भफावातो और 
उग्रवादियों के प्रतिरोध के बावजूद बड़े घेयें और संयम के साथ साँविधानिक मार्ग, 
पर चलते रहे । गोखले ने सदैव क्रमिक सुधारो का पक्ष लिया और भारत के लिए 
एकाएक स्वशासन की माँग को अ्व्यावहारिक माना । ब्रिटिश चरित्र और परम्परा मे, 
ब्विटिंग उदारवादिता में उन्हे सर्देव विश्वास बना रहा और वे कहते रहे कि न्यायप्रिय 
अंग्रेजी को जिस दिन विश्वास हो जाएगा कि भारत स्वशासन के लिए सक्षम है, वे 
यह अभ्रधिकार भारतीयों को दे देगे । पर अन्य उदारवादी नेताओं की भाँति -गोखले 
का भी जीवन के अन्तिम वर्षो में ब्रिटिश सरकार पर से विश्वास डगमगाने लगा 
ओर वे स्पष्ट रूप से यह शिकायत करने लगे कि नौकरशाही स्टवार्थंपूर्ण है तथा 
खुल्लमखुल्ला राष्ट्रीय ग्रार्कॉक्षाओं के विरुद्ध होती जा रही है । 
गोपाल कृष्णा गोले 884 मे एलफिन्मटन कालेज, वम्बई से वी. ए. पास 
करने के उपरान्त पूना के एक अग्रेजी स्कूल में भ्रध्यापक नियुक्त हुए जो आगे चलकर 
विख्यात फर्म्यूसन कॉलेज के रूप मे विकसित हुआ / ग्रोखले इस कालेज से 902 में 
प्रिसिपल पद से रिटायर हुए । 22 वर्ष की अल्प झ्ायु में ही गोखले बम्बई विधान 
परिपद्‌ के सदस्य बन गए । श्री गोखले ने 889 मे काँग्रेस में प्रवेश किया । 902 
में गोखले केन्द्रीय विधान परिपद्‌ के सदस्य वने। परिपद्‌ में उनके बजट-भाषण 
बहुत ही तकंपु्णं और आकर्षक हुए । उन्होने परिषद्‌ के सदस्य के रूप मे नमक कर 
को हटाने, भ्रनिवायें प्रारम्भिक शिक्षा को शुरू करने, सरकारी नौकरियों में भारतीयों 
के साथ भेदभाव न बरतने, सरकारी व्यय कमर करने आ्रादि की दिशा में बड़े प्रभावी 
रूप में अपती शक्ति लगाई। 905 में गोखले बतारस काँग्रेस के सभापति 
निर्वाचित हुए । केवल 39 वर्ष की श्रागु मे इस गौरवपूर्ण पद पर पहुँचने वाले वे 
प्रवम व्यक्ति ये । 907 के सूरत-विच्छेद के वाद गोखले ने काँग्रेस के कार्यकलापों 
में महत्त्वपूर्ण भाग लिया और नरम दल के नेता के रूप में वे अनेक वर्षों लक काँग्रेस 
के कणंधार का काम करते रहे । भारत के प्रतिनिधि के रूप मे गोखले अनेक बार 
इग्लैण्ड गए । गोंखते जनता की आर्काक्षाओं को वायसराय तक पहुेचाते थे और 
सरकार की कठिनाइयों को काँग्रेस मोखले ने 909 के सुधारों का पहले स्वागत 
किया, लेकिन बाद में सुधारों के व्यावहारिक रूप पर घोर निराशा प्रकट करते हुए 
नौफरणशाही के कार्यों की कटु भालोचना की । 92 मे वे दक्षिस भ्रफ्रीका गए और 
रंग-भेद नीनि विरोधी आन्दोलन मे उन्होंने गांधीजी को सहायता दी । 
गोखले एव व्यावहारिक झाद्ंवादी ग्लौर राजनीति के क्षेत्र में सच्चे 
डदारबादी थे। उनकी मान्यता थी कि काँग्रेस को भारतीय प्रशासन में धीरे-धीरे 
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सुधारों का आन्दोलन करना चाहिए। गोखले का यह भी विश्वास था कि देश का 
पुननिर्माण राजनीतिक उत्तेजना की झँधी से मही बल्कि धीमे-धीमे ही हो सकता 
है । गोखले नौकरशाही के विरुद्ध थे और जनतस्त्र सरकार के समर्थक! उन्होंने 
स्वदेशी आन्दोलन का समर्थन किया और यह माँग की कि भारत में भारतीयों को 
सरकारी सेवाओं में प्रवेश मिले, निर्वाचन प्रणाली का प्रारम्भ हो तथा सत्ता का 
विकेन्द्रीशऋरण किया जाए। ब्रिटिश सरकार गोखले को एक छिपा हुग्ना राजद्रोही 
(5 $००9075६ 79 तांइ8ए5०) समभत्ी थी, क्योंकि वे सरकार की तिर्भक आलोचना 
करने से नही घूफ़ते थे । मोखले नरम राष्ट्रीयता के अनुयायी थे, झत' _विलक जैसे 
उम्रवादी नेता उन्हें एक कमजोर दिल का नरम नेता (8 थिंगानाध्शा€्ते 
गा00८७४७) कहते थे । पर दृष्टिकोण न ब्रिटिश सरकार का सही थाझौर म॑ 
उग्रवादियों का । गोखले राजद्रोही या क्रान्तिकारी नही थे चूँकि वे सरकार के विरुद्ध 
किसी प्रकार का विद्रोह उत्पन्न नही करना चाहते थे । वे तो केवल याचिकाओं श्रौर 
साँविधानिक प्राज्दोलनों द्वारा भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के दोषों को समाप्त कर 
भारतीयों के लिए अधिक से श्रधिक अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। प्रन्य 
उदारवादियों के समान वे भी भारत के लिए स्वशासन के झ्राकाँक्षी थे, लेकिन यह 
स्वशासन ब्रिटिश साम्राज्य के भ्रन्तगेंत ही होना था । 

, .. अपने जीवन के अन्तिम वर्षो मे यद्यपि गोखले का सरकारी नेकनीयती पर से 
विश्वास डगमगाने लगा, तथापि उन्हे यह पक्का विश्वास बना रहा कि “राजनीतिक 
स्वतन्त्रता के ब्रान्दोलन को भति मिलेगी श्र 25 वर्षों में उसे पूर्ण सफलता प्राप्त 
होगी ।”१ गमोखलें ने भारत के सुधारों की एक योजना तैयार की जिसे 'गोखले की 
राजनीतिक वसीप्रत” कहा जाता है । 

गोखले का राजनोतिक दश्शेन और उनकी कार्यविधि 


गोपाल कृष्ण। गोखले भारतीय राजनीति के महान उदारवादी नेता और 
राजनीतिक गुरु थे जिन्होंने तत्कातीन भारतीय राजनीति और प्रशासन में क्रमिक 
सुधारों का पक्ष लिया तथा एकाएक स्वशासन की माँग को अव्यावहारिक माना । 
क्रान्ति या विप्लव के विचारों से वे कोसो हूर थे। सार्वजनिक जीवन काचे 
ग्राध्यात्मीकरण करना चाहते थे। उनकी धामिक श्रवृत्ति और साधुबृत्ति के काररा 
ही महात्मा गाँधी ने उन्हे अपना राजनीतिक गुरु माना । 

ब्िटिश उदारवाद में विश्वास, प्रजातान्त्रिक श्राधार पर निर्मित साश्राज्यवाद 
को प्रालोचना--गोखले की धारणा थी कि श्रन्ततः एक नवीन श्रग्नेज राजनीतिज्ञता 
का उदय होगा जो भारत के साथ न्याय करेगी । गोखले ब्रिटिश साम्राज्वादी शासकों 
की न्याय और उदारता की भावना को उकसा कर उन्हें भारत को अपने साम्राज्य 
के भीतर ही स्वशासन देने को तैयार करना चाहते थे। गोखले का विचार था कि 
उग्रवादी साधनों से भारत का अहित ही होगा । “वे कहा करते थे कि मनोवैज्ञानिक 


| दुर्गाशास् ; भारत-कर्जेम से देहरूरू और उनके परचात्‌, पृष्ठ 53. 
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विधि से कार्य करके ही ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न की जा सकती है कि अग्रेज तथा 
भारतवासी दोनों झपने हितों को एकरूप समभने लगें |” गोखले ने प्रजातिक आधारों 
पर निभित साम्राज्यवाद को निम्न कोटि का साम्राज्यवाद कहा । इस बात से उन्हे 
बडा कष्ट पहुँचता था कि अंग्रेज भारतवासियों को शासित मानकर उनके प्रति हीत 
सा व्यवहार करें ! 

सहयोग को कासना--अपने समकालीन उदारवादियों की भाँति गोखले ही 
भारत के लिए ब्रिटिश शासन के कल्याणकारी स्वरूप में विश्वास करते थे । उमकी 
धारणा थी कि ब्रिटेन के साथ सम्पर्क वनाए रखने से भारतीयो की बौद्धिक प्रतिभा 
चमकैगी, दृष्टिकोश विकसित होगा और भावी भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त 
हो सकेगा । भारत को विश्व-राष्ट्रों के समुदाय के बीच एक सम्मानित स्थान प्राप्त 
करने के लिए ब्रिटिश सहायता और सम्पर्क -अपेक्षित था । गोखले इस बात के लिए 
ग्राभार प्रदर्शित करते थे कि भ्रशान्त और अराजक भारत में अंग्रेजों ने आकर शान्ति 
स्थापित की | पाश्चात्य शिक्षा, गोखले की दृष्टि में भारत के लिए एक मुक्तिदायिती 
शक्ति थी और भारत में इसका अभ्रधिकाधिक विस्तार होना चाहिए था) गोखले के 
अनुत्तार यदि भारतीयों ने पाश्चात्य शिक्षा का बहिष्कार किया तो यह एक गम्भीर 
भूल होगी । गोखले ने यद्यपि ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश भारत सहयोग में ग्रास्था 
प्रकट की, लेंकिन ब्रिटिश शासको के साम्राज्यवादी रवैये की निर्भीक श्रालोचना करने 
से वे कभी पीछे नही हठे । उन्होते भारत वासियों को उत्तरदायित्व के पदों से 
वचित रखने की नीति को अनुचित ठहराया | उन्होंने कहा कि इससे भारतीयों के 
व्यक्तित्व का छास होगा और उनका नैतिक स्तर गिरेगा । गोंखले ने नौकरशाही के 


हाथी में केन्द्रीयररण की बुराइयों को प्रकट किया । भारत के प्रति शोपणवादी 
भ्रथंनीति की भी उन्होने ताकिक आलोचना की । 

राष्ट्रीय दृढ़ता झ्ौर एकता में विश्वास--गोसले ने राष्ट्रीय एकता का सन्देश 
दिया । उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता को भारत राष्ट्र के लिए कल्याणकारी माना । 
गोखले ने ऐसे किसी भी झान्दोलन का स्वागत नहीं किया जिसके फलस्वरूप इन दोनो 
जातियों में वर्ग-चतना के प्रसार का भय हो । लोकमान्य तिलक ने गणपति और 
शिवाजी उत्सवो के प्रति उन्होंने कोई रुचि नही दिखाई । गोखले ने 2 जून, 905 
को “भारत सेवक समिति” ($2५०॥05 ० उाठा4 50०८५) नामक संस्था की 
स्थापना की | सोसाइटी में सविधान की प्रस्तावना में ब्रिटिश सम्बन्ध को भारत के 
हित-साधन के लिए एक प्राकृतिक विधान मान लिया गया । संविधान में चरित्र तथा 
क्षमता-निर्माणण पर जोर दिया गया भर कहा गया कि सार्वजनिक जीवन का 
ग्राध्यात्मीकरण शनिवार है । हृदम स्वदेशानुराय से इतना झ्रौत-प्रोतत हो जाना 
चाहिए कि उसकी तुलना में प्ोर सभी तुच्छ जान पड़ते लगे । ऐसी उत्कट देशभक्ति 
जाग्रत होनी चाहिए जो मातृभूमि के लिए त्याग करने का प्रत्येक झवसर पाकर 
प्रफुल्लित ही उठे । ४ 


 डिक्बनाथ प्रसाद वर्मा : वही, पृष्ठ 7. 





स्ववेतो और यहल्च्किर कर कोतन-- लक बहिफा० हर 
मानने पे, जिमका अयोग प्रौर कोई जाए ५ 
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शासितों की शिकायतों की शोर शासकों का ध्यान आाकृष्ठ करने का यह एक 
कंपयोगी साधन था । गोखले इसे विधि-सम्मत हथियार मानते थे । स्वदेशी आन्दोलन 
उनके लिए एक देशभक्ति पूर्ण राजनीतिक और झ्ाथिक दोनो ही प्रकार का 
आन्दोलन था । भ्रधिक व्यावह्यरिक रूप मे यह झ्राथिक ही था । 

गोखले जीवन-पर्यन्त अपने महान राजनीतिक और झाथिक उद्देश्यों के लिए 
संघर्ष करते रहे । यद्यपि उनकी राजनीतिक घारणाएँ पश्चिमी विचारों से प्रेरणा लिए 
थी, परन्तु उन्होंने पश्चिम की धारणाझ्रो को भारतीय हितो के मापदण्ड के ऊपर 
रखा, पश्चिम के दर्शन को भारत की परिस्थितियो के श्रनुसार ढालना और संशोधित 
करना चाहा । ब्रिटिश शासन की भारत विरोधी सभी नीतियो का उन्होने डटकर 


साँविधानिक ढंग से विरोध किया और भारत के राष्ट्रीय श्रान्दोलन को अपने ढ़ग से 
आगेशृबढ़ाया । 
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(धप्त६ साप्रृषजश्ञाश म्काएए 05 
[७॥035. ॥४/०0४६/४्षरा) 





भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दूसरे चरण की शुरूआत उम्रवादी राजनीति 
के छदय के साथ हुई । उदारवादी अथवा मितवादी विचारधारा का प्रभाव 905 
तक तथा कुछ-कुछ उसके बाद भी बना रहा, लेकिन 9वी शताब्दी के भ्रन्तिम 
भाग में और 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ मे अतेक ऐसी विराशाजनक घटनाएँ घटी 
जिसने उदारवादी-मितवादी विचारों भर कार्यों के प्रति श्रसस्तोष बढ़ता गया। 
उदारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई और नरम वैधानिक साधनों के 
स्थान पर उम्र साधनों को अ्रपताए जाने पर बत दिया जाने लगा। वैसे 'उम्रवाद' 
(89ाल्ाका 0 फिएटफांधाव) शब्दावली के प्रयोग के उदय की समीक्षा करते 
हुए लोकमान्य तिलक ने, जो कि स्वयं एक उग्रवादी थे, कहा था कि हमारी तीतियो 
के सन्दर्भ में दो नए शब्द हाल ही में श्रस्तित्त भे आए है, और वे है तरमपत्थी 
(|४०6 ८८5) वथा उम्रवादी (४700४55)। मे शब्द बस्तुत. समय के साथ विधिष्द 
मम्वन्ध रखते है, अतः समय के अनुसार ही इनमें परिवर्तत श्रा जाएगा। श्ाज के 
उम्रवादी कल नरमपन्‍्थी बन जाएँगे, ठीक उत्ती प्रकार कि झाज के नतरमपत्थी कल 
उग्रवादी थे ॥ यहाँ उग्रवाद से हमारा अन्तव्य उन लोगों के राजनोतिक दर्शन से है 
जो भारत मे 20वी शताब्दी के आरम्भ में 'उम्रवादी' समभे जाते थे । है 

उमग्रवादियों में लोकमान्य तिल्नक, लाला साजपतराय, झरविन्द घोष, विपिनचद्ध 
दाल और उनके समर्थक मुख्यतः थे। 96 से 98 की श्रवधि में श्रीमती 
एनी बेसेल्ट भौर इण्डियन होम एल लीग में उनके सहयोगी भी सरकार तथा 
उदारबवादी नेताप्नों द्वारा उग्रवादी माने जाते थे ।ह 

उग्रवाद : राजनीतिक दर्शन और झ्राधारभूत भ्रवधारणाएं 

(छिकथ्फांञा) $ 45 20॥६व7 748॥950कुए शा 8952 25509 98995) 
लास-्याल-न्पाल और अरविन्द घोष जैसे नए नेताओं ने तत्शालीव भारतीय 


॥$ 8 06, 77/० ; 5/९०८॥६5. (7००४9, 908), %. 24 
2 2, 2, कैकासशनअहबत , बड़ी, ए०5 56, 
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शजनीति में एक मृतन प्राशधारा का विकास किया। उन्होने राष्ट्रीय जीवन की 
रागिनी में नया स्वर भरा, उसे गई गति और नई दिशा प्रदान की | माँगों और 
प्रावेताओरों का स्थान भ्रव राष्ट्रीय श्ान्दोलन और क्रान्ति की पुकार ने ले लिया। ये 
भेता उग्रवादी कहलाए क्योकि उनका हृष्टिकोश उदार झथवा सुधारदादी न होकर 
आत्तिकारी था। वे ब्रिटिश साभ्राज्यवाद का सक्रिप विरोध करने पर जोर देते थे । 
उनका विश्वास था कि हाथ पाँव जोड़कर अंग्रेजों से प्राथनाएँ करने तथा स्वतन्त्रता 
वी भीख माँगने से कभी स्वतस्त्रता नहीं मिल सकती। उसके लिए स्वावलम्बन, 
संगठन और संधर्ष की झ्रावश्पकंता होती है ।7 


लोकमाल्य तिलक ने कहा कि अपने उद्देश्यों से नही बल्कि अपने तरीकों या 
अपनी पद्धति से उनके दल ने “उम्रवादी' नाम श्रजित किया है | उम्रवादियो का 
उद्देश्य वही था जो मरमपत्थियों का था श्रौर वे भी ब्रिटिश शासन फो समूल उखाड़ने 
फकेपक्ष मे नही थे, वस्कि चाहते थे कि देश के प्रशासन मे लोगों को भाग लेने की 
शक्ति व्यापक स्तर पर मिले, लेकिन उनकी (उम्रवादियों की) चिन्तन शैली यह थी 
कि नौकरशाही पर दबाव डाला जाना चाहिए ताकि वह यह.ग्नुभव करें कि सब 
कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है ।? तिलक ने अपने दल की स्थिति को व्याख्या करते 
अधीनस्थ पर्दों के श्रन्‍्प सब पदों से वंचित हैं । इस प्रश्न का जो उत्तर है, उसवो 
सम्बन्ध में हमारा तथाकथित नरमपन्थियों से मतभेद हैं । नरमपन्धी श्रव भी श्राशा 
करते है कि प्रतिनिधि-मण्डल भेजकर, किसी अखवार को समर्थेन देकर अथवा झपने 
उद्देश्य की नैतिकता की दुहाई देकर इंग्लैण्ड में सार्वजनिक मत को प्रभावित किया 
जाए। पर उमप्रवादियों का इस पद्धत्ति पर से विश्वास हठ चुका है । उग्रवादी दुसरे ही 
तरीकों का निश्चय कर चुके हैं । हमारा उद्देश्य आत्म-निर्मेरता है, भिक्षा-दूत्ति नहीं । 
स्वदेशी ग्रान्दोलन के अ्रलावा, हमारा विश्वास वहिप्फार और निष्क्रिप प्रतिरोध 
में भी है।? 

इसी भ्रकार के विचार दूसरे उम्रवादो नेताप्रों द्वारा भी व्यक्त किए गए। 
जाला लाजपतराय ने काँग्रेस के प्रारम्भिक नरमपंची नेताओं को इस बात के लिए 
आलोचना की कि वे ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश राष्ट्र से प्रार्थना की भाषा में ब्रात 
करते थे। ताला लाजपतराय का कहना था कि प्रार्थना तो हमें झपने स्वयं के योगों 
में और अपने भगवान से करनी है, विदेशी हुकूमत से नहीं । अरविन्द घोष ने कहा कि 
डंग्रवादियों क| विश्वास, नरणयंयियों से भिन्न, दूसरे साधनों में है। उदाहिंरणार्थ, 
“एक बुरी और दमनकारी वित्तीय व्यवस्था का सही इलाज केवल यही है कि च॥ 
लोगी को करारोपण पर नियन्त्रण सौपा जाए जिनका धन सरकार की प्रयश्यवातधी 
की पूर्ति करता है । प्रशासलकीय निर्देबता को समाप्त करने का प्रभावशाली भरीको, 


] मुन्नाप काश्यप : भारत का साँविधानिक विकास और स्वाधीनता सपपे, पृष्ठ 6५, 
2%ऊ. के. केव्ारके:दावा : बह, पृष्ड $6. 
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केवल यह है कि अनुत्तरदायी सरकार को नहीं वल्कि जनता को कार्येपालिका और 
न्यायपालिका का नियन्त्रक वेतनदाता बनाया जाए। देश से धन की तिकासी को 
रोकने का केवतमात्र सम्भव तरीका यह है कि एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना की 
जाए जो भारतीय व्यापार और वाणिज्य का सरक्षण और संवर्द्ध व करे और जिसका 
सचालन भारतीय राजघानी से हो तथा जिसमे भारतीय श्रम को रोजगार मिले । 
देश की राजनीति, 20वी शताब्दी की राजनीति का यही उद्देश्य हैं जिसे हम 
सरकार की वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध भारत की जनता के सामने रखना चाहते है ।” 
लाल-वाल-पाल आदि नेताझो ने “उम्रवादियों” की व्याख्या की, तथापि 
नहीं समझना चाहिए कि इस शव्दावली का कोई कठोर और सुनिश्चित अर्थ था, 
उम्रवांदियों को और भी विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया था। उदाहरण के 
लिए, एक तत्कालीन भारतीय पत्रिका के सम्पादक ने उग्रवादियों को तीन वर्गों में 
विभाजित किया था--प्रथम वे के लोगों का विचार था कि उन्हे ब्रिटिश शासन से 
बोई लेसा-देना नही है वल्कि उन्हें अपने श्रात्म-निर्भर प्रयत्नों से श्रपने समस्त ससाधनों 
का विकास करना चाहिए । दूसरे वर्ग के लोगों का विचार था कि ब्रिटिश शासन की 
निरन्तरता हमारी स्वाभाविक प्रगति के विरुद्ध है श्रोर हमें अंग्रेजों को अपने देश से 
बाहर निकाल देने के लिए तैयारी करनी चाहिए और जितना शीघ्र श्रीर जितने 
भर्वोत्तम तरीके से सम्भव हो सके, हमे अ्रग्नेजो का स्थान ले लेना चाहिए। तीसरे 
वर्ग के लोगों का मत था कि अग्रेजो को भारत से श्रविलम्ब चले जाने और हमें भ्रपने 
भाग्य भरोसे छोड़ देने की बात स्पष्ट रूप से कह देनी चाहिए । 
झग्रवादियों को उनकी पद्धतियों के आधार पर कतिपय विचारकों ने इन तीन 
बर्गों मे बाॉँटा था--() क्रान्तिकारी, (2) वै व्यक्ति जो क्रान्तिकारियों के प्रति 
सहानुभूतिपूर्ण थे भ्रोर गुप्त रूप से उनकी सहायता करते थे, किन्तू कानून के भय से 
स्थय को क्रान्तिकारी स्वीकार नही करते थे, एवं (3) विदेशी प्रभुत्व से छुटकारा 
पाने को अधीर थे, लेकिन हिसात्मक पद्धतियों के विरोधी थे । 
वास्तव में यह कहना भझ्रधिक उपयुक्त होगा कि उदारबाद की भाँति उद्रवाद 
में भी उस समय दो विचारधघाराएँ मुख्य रूप से विकसित हुई--उम्रवादी (छितताहगांआा) 
और फ्रान्तिकारी (६९४०४॥०॥५५) । दोनों ही विचारधाराओं मे मोलिक समानता 
थी और दोनो का उद्देश्य धा--त्रिटिश शासन से भुक्त होकर पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त 
करना | भ्रस्तर केवल दोनों के साधनों में था | उम्रवादी श्रशान्तिप्ूर्णोा और सक्रिय 
साधनों मे विश्वास करते थे, आतंकवाद में नहीं। उनका विश्वास ब्रिटिश वस्तुप्नों 
और संस्थानों के बहिष्कार द्वारा राष्ट्रीय पुनिर्माण में था | इसके विपरीत क्रान्तिकारी 
सा और झातकवाद में विश्वास करते थे तथा हिसात्मक क्रान्ति के वल्न पर 
स्व॒राज्य प्राप्ति की आशा करते थे । विचारधाराओों की तुलनात्मक विवेचना करते 
हृए गुदमुस निहाससिह ने लिखा है-- 
इन दोनों में धामिक भावना समाई हुई थी, पर दोनों का मार्य भिन्न था । 
दोनों हो विचारधारात्रों के नेदागण साहसी व्यक्ति थे । उनमें भ्रात्म-बलिदान झौर 
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स्वतस्त्रता की भावना भरी थी, प्रबल देश-प्रेम व्याप्त था और बिदेशी राज्य के प्रति 
घृणा थी। पुराने काँग्रेसियों की भाँति उन्हें अंग्रेजों की उदारता और सच्चाई मे 
विश्वास नहीं था | उनकी राजनीतिक फमिक्षावृत्ति मे भी उन्हे कोई निष्ठा नहीं थी । 
उन्हे तो आत्मनिर्भर और स्वतत्त कार्यों मे विश्वास था । इन नेताग्रो की प्रेरक 
भावनाएँ एक ही थी । वे भारत और उसकी जनता के पश्चिमीकरण के खिलाफ थे । 
वे प्रवल ही नही वरन्‌ उम्र राष्ट्रवादी थे जिनका उद्देश्य था--स्वतन्त्र भारत फिर 
प्राचीन वैभव, समृद्धि भ्रौर पवित्रता से परिपूर्ण हो । दोनों मे भेद केवल मार्ग का था ।४ 
आधारभूत मान्यताएँ 
उमग्रवादी चिन्तनधारा पर अपना मत अभिव्यक्त करते हुए डाँ सुभाष काश्यप 
ने लिखा है, “उग्रवाद ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति तो ऋन्‍्तिकारी भावना का द्योतेक 
था ही, वह भारतीय राष्ट्रीयता की उदारवादी श्रवृत्ति और सुधारवादी नेताओं के 
विरुद्ध भी विद्रोह का शंखताद था ।” 904, 905 और !906 के अपने भ्रधिवेशनो 
भे काँग्रेस ने सौँविधानिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर तथा 'स्व॒राज' के अपने 
उद्दे श्य की घोषणा की । स्वराज्य का अर्थ उस समए वैसी ही शासन-व्यवस्था था 
जैमी कि स्वशासित उपनिवेशों मे । कांग्रोस ने यह भी माँग की कि विधान परिषदों 
का तुरन्त विस्तार किया जाएं ताकि उनमे “जनता का अधिक और संचमुचे प्रभावी 
प्रतिनिधित्व तथा देश के प्रशासनिक और आशिक मामलो मे कुछ ज्यादा नियन्त्रण 
हो सके ।” उग्रवादियों ने “ब्रिटिश सरकार के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार 
आन्दोलन आरम्भ किए जिनके द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन और सॉविधानिक विकास के 
इतिहास में एक नए श्रध्याय की रचना हुई ।/! 

उम्रवादियों का राजनीतिक आ्रान्दोलन जिन कतिपय झाधारप्रुत मान्यताओं 
पर टिका था, उन्हें डां. के. पी. कहनाकरन ने निम्नवत भ्रस्तुत किया है -- 

.. () यह्द समभतते हुए कि ब्रिटिश जनता को प्रार्थना करने से भारतीयों के 
कप्टों था शिकायतों में कमी की वात अ्रयथार्थवादी है, एक राजनीतिक झ्ान्दोलब 
खड़ा करना । 

(2) भारत की थे शिकायतें केवल नागश्कि सेवात्रों के भारतीयकरण, 
भारतीय सैनिक व्यय मे कमी और झाम्स एक्ट जैंसे विशिष्ट विधानों तथा बग- 
विभाजन जैसे प्रशासकीय कदमो के विरोध तक ही सीमित नहीं थी, वल्कि वे देश के 
प्रशासन में भारतीयों के प्रधिक हाथ बँठाने और ब्रिटेत द्वारा भारत के शोपरा को 
समाप्त करने जैसी श्रधिक बडी और बविपम समस्याझरो से सम्बन्धित थी । 

(3) इन शिकायतों को दूर करने के लिए राजनीतिक आन्दोलन इस 
हृष्टिकोश से चलाया जाना कि वह झान्दोलन जनता मे राष्ट्रीय आकाँक्षाओं को भर 
सके, भरौर इसी उद्दे श्य से स्वराज” के लिए लोगों में उत्साह जाग्रत करता । 


4 सुमाप काश्यप : वही, पृष्ठ 60. 
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(4) आन्दोलन को तकनीक इन विचारों पर आधारित थी--(ञझ) भारत 
के महान अतीत के गौरव प्राचीन इतिहास के गौरवपूर्ण युग और शिवाजी जैसे 
ऐतिहासिक वीरों का सन्दर्भ देना, (आरा) लोगों में धामिक उत्प्रेरणाएँ जगाना--देश 
को एक देवी के रूप में प्रस्तुत करना और राजनीतिक आन्दोलन के प्रति जोश जगाने 
के लिए दुर्गा पृजा जैसे कार्यो और उत्सवों को प्रोत्साहन देना, (३) राष्ट्रीय शिक्षा 
का पुनगंठन, (ई) भ्राधिक स्तर पर ब्रिटिश और अन्य विदेशी माल का बहिष्कार तथा 
स्वदेशी माल को प्रोत्साहन, (उ) राजनीतिक क्षेत्र में भारत मे ब्विटिश शासन के प्रति 
असहयोग, और यदि झावश्यक हो तो निष्क्रिय प्रतिरोध, तथा (ऊ) न केवल भारतीय 
परम्पराओ्ं पर वल्कि भारतीय भाषाश्ं के विकास पर उत्तरोत्तर अधिकाग्रह करता 
तथा राष्ट्रीय आन्दोलन मे अधिकाधिक संख्या मे लोगों को खीचने के उद्देश्य से 
भारतीय परम्परा्रों और भारतोय भाषाओं के व्यापक प्रयोग पर झाधारित 
राजनीतिक आन्दोलन संचालित करना । 

श्री कझनाकरन ने लिखा है कि 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में उम्रवादी 

सम्प्रदाय के राजनीतिक नेता किसी ऐसे राजनीतिक दर्शन के विकास में कोई प्रभिरुचि 
नही रखते थे जिसका उद्देश्य राज्य और सरकार तथा सरकार के साथ व्यक्ति के 
सम्बन्धों आदि का ढाँचा प्रस्तुत करना हो, वे तो केवत कुछ तात्कालिक राजनीतिक 
उव श्यो को प्राप्त करने और उसके लिए राजनीतिक आज्दोलतो को सचालित करने 
हेतु भ्रावश्यक रण-नीति की खोज में लगे हुए थे । फिर भी उनकी गतिविधियों ने 
और राजनीतिक आन्‍्रोलन फो संचालित करने की उयकी चिंतनधारा ने भारतीय 
राष्ट्रीय आन्दोलन के कुछ ऐसे आधारमूत पहलुओं पर अपनी छाप छोडी जिनमे कि 
उसका राजनीतिक दर्शन निहित है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उग्रवादियों 
के प्रमुख नेताज्रो के विचारों मे कोई पूर्ण मर्तैक्य नही था और कभी-कभी वही व्यक्ति 
अपने पहले के विचारो मे संशोधन कर देता था अथवा उनमें परिवर्तन के संकेत प्रकट 
करता था| भतः “उग्रवादियो का राजनीतिक दर्शन” जैसी शब्दातबली का हमे बड़ी 
सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। तथापि यह अवश्य है कि इस प्रकार की 
अभिव्यक्ति तत्कालीन भारत में प्रचलित राजनीतिक चितन के कतिपय मुख्य सक्षर) 
का सकेत देती है और उन राजनीतिक आन्दोलनों की विशेषताओं को इंगित करती" 
है जो लाल-बाल-पाल और अरविन्द घोय जैसे नताग्रों द्वारा चलाए गए थे । 


उग्रवाद के उदय के कारण 
(एशा5९5 जे धर प्रा5९ ए 5 एशाए89) 

तत्कालीन भारतोय राजनीति में उग्रवाद के उदय के प्रवेफ कारण थे जिनमें 
में प्रमुप हैं--() उदासवादियों के तरीकों की श्रसफ़लता, (2) ब्रिटिश सरकार 
को प्रतिक्रियावादी नीति, (3) ग्राथिक दुर्दशा, (4) प्रवासी भारतीयों के साथ 
२२४३ (5) लॉ कर्जन की प्रतिक्रियायादी नीति और ब्रगाल का विभाजन 

&) ये अफो >> 5 
| दम का भ्रकोष, (7) देश के बाहर की घटनाएँ, (8) घामिक राष्ट्रवाद, 
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(9) राष्ट्रीय साहित्य, (0) पाश्चात्य क्रान्तिकारी सिद्धान्तों का प्रभाव आदि। 
यहाँ इन कारणों का कुछ विस्तृत वर्णन अपेक्षित्त है । 

. काँग्रेस की स्थापना के वाद से ही उसमे लगभग दो दशाब्दियों तक 
उदारवादियों का प्रमुत्व रहा, लेकिन प्रार्थना भ्रादि के अपने वंधानिक और नरमपथी 
तथीऊों से वे भारत के हित में कोई विशेष सफलताएँ श्रजित वही कर सके । शताब्दी 
की समाप्ति के समय तक किसानों, मजदूरों और गाँवों के सश्रान्‍्त लोगों के मनों में 
पसन्‍्तोष और निराशा वहुत बढ गई । 4892 के प्रधिनियम के अन्तर्गत किए गए 
सुधार एकदम नाकाफी थे । कांग्रेस ने प्रतिवर्ष सुधार सम्बन्धी माँगो का प्रस्दाव 
करना जारी रखा, लेकिन सरकार ने इस अनुरोध की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । 
“अ्रत्ः आश्चर्य नही कि उन नरमपंथी नेताझो की लोकप्रियता निरन्तर घटने लगी, 
जो सरकार से सुधार की पैरवी करते जा रहे थे | जो अ्रवश्यम्भावी था. वह घटा । 
परिस्थितियों ने बड़ी संख्या में उन मेताओं को मैदान मे-उतार दिया जो अपती माँगो 
में आमूल परिवर्ततवादी थे, और जो राष्ट्रवादिता के एक युद्धोन्मुखी रूप मे विश्वास 
करते थे [7 


2. ब्रिटिश शासन ने अपनी प्रतिक्रियावादी नीति से भारतीयों को विक्षुब्ध 
कर दिया । लॉ लेसडाउन ( 888-94) ने ऐसे कानून पास किए जिनके कारस 
करेन्सी ((७घा०१८५) सम्बन्धी कठिताइयाँ शुरू हो गई । लॉ एल्गिन (3894-98 ) 
के कार्य-कात में नौकरशाद्वी ने वड़ा झत्याचार किया, बडी कठोर नीति अ्रपनाई श्रौर 
दैनिक कार्यों मे पन्धाधुन्ध खर्चा किया । 898 के अन्त मे लॉर्ड कर्ज आया जिसने 
अपने 7 ब॒र्ष के शासन मे अत्यन्त कूर व्यवहार किया । उसने कलकत्ता कॉरपोरेशन 
काबून, भारतीय यूनिवर्सिटी एक्ट, आफिशियल सीकरेट्स एक्ट आदि अमेक दूषित 
कानून बनाकर देश में भ्रसत्तोप की लहर फँला दी। उसकी क्र नीति के कारण 
काँग्रेस की आन्दोलनात्मक शक्ति मे वृद्धि हु ।, 

- «3 9वी णतताब्दी के अन्तिम चरण में भारतीयों को भीपण झ्राथिक 
सकटो का, अकालो का, महामारियों का सामना करना पडा, लेकिन सहायता कार्य 
क प्रति उत्तरदायी प्रशासन-यन्त्र बडा भ्रपर्याप्त और उत्साहहीन रहा । श्रतः भारतीयों 
ने महसूस किया-कि युदि राष्ट्रीय सरकार होती तो-देशवासियों को इन दुर्दशाओ का 
सामना नहीं करना पडता। सरकार के,उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर भी उदारबादी नेता 
सरकार के प्रति निष्ठा और प्रार्थना का राग अलापते रहे, अतः उसकी झआलोचनाएँ 
होने लगी झौर नवयुवको तथा नेताओं के एक बड़े वर्ग मे यह निश्चय पनपने लगा 
कि वे ब्रिटिश शासन का श्रन्त करेगे, चाहे उन्हें उग्र और हिसात्मक मार्ग क्यो 
अपनाना पड़े । 

हे 4. ब्रिटिश उपनिवैशो के निवासी भारतीयों के साथ होने वाले अन्यायपूर्णो, 
अप्रभद्र झौर असम्य व्यवहार ने भारत में उम्रवादी विचारों को प्रोत्साहन ,दिया। 


3 विपिनवन्द्र, अमलेश तिपाठो, वरुण दे : वही, पृष्ठ 79. 
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भारतीयों को इस बात से कष्ट पहुँचा कि प्रवासी देशवासियों के साथ दुर्यंवहार का 
मुछ्य कारण ब्रिटिश सरकार की जाति-भेद की नीति और उदासीनता है । 

5 लॉ्डं कर्जन की प्रतिक्रियायादी नीति से उग्रवाद को बड़ा संवल मिला । 
कर्जेन मे जाति-भेद की नीति को बड़ा प्रोत्माहित किया और यहाँ तक कह दिया कि 
परप्मिवमी लोगों में सम्यता है जबकि पूर्वी लोगो मे मकक़रारी पाई जाती है | भारतीयों 
को अगोग्य समभते हुए अंग्रेजों के साथ उसने हर क्षेत्र में खुल कर पक्षपात किया। 
उसने एकीकृत भर केन्द्रित शासन की कठोर नीति श्रपनाई तथा झनेक प्रन्यायपूर्ण 
कानून बनाकर देश में श्रसन्‍तोप की लहर फैला दी । कर्जन द्वारा 905 में बेंग-मंग 
ने म केवल बगालियो में श्रपितु सारे देश में घोर झसमन्तोप भर राष्ट्रीयता थी प्रवल 
लहर को जन्म दिया । बगाल के विभाजन का कोई वैज्ञानिक और सैद्धान्तिक प्राधार 
नही था । उसका एंक मात्र उद्दे श्य था “बढ़त, हुई बंगाली राष्ट्रीयता को रोकना ।/” 
कर्जन के इस कदम से लोगो का उदारवादी साधनों पर विश्वास एकदम उठ गया श्ौर 
उग्रवाद ग्रंगंडाई लेकर उठ बैठा । 

6. सन्‌ 897-98 में बम्बई प्रान्त में फैलने वाले भोषण प्लेग के 
निवारणार्थ सरकार ने सराहनीय ढंग से कार्य नही किया और जब तिलक ने सरकार 
की निन्‍दा की तो उनके साथ दुव्यंवहार किया गया। इससे जनता में उत्तेजना 
फैल गई और कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा को प्रश्नय मिला । 

7, देश के बाहर ऐसी घटनाएँ घटी जिन्होंने न केवल भारत प्रत्युत 
एशिया की सारी जनता पर क्रान्तिकारी प्रभाव डाला । इन घटनाओं ने “भारतीय 
लोगों में एक युद्धोन्मुखी राष्ट्रवादिता की भावना पैदा करने में मदद की | विशेषकर 

868 के बाद जापान के एक आधुनिक झौर शक्तिशाली देश के प्रादुर्भाव के रूप मे 
भारतवासियों को एक नई उम्मीद दी | जापान ने साबित कर दिया था कि एशिया 
का एक पिछड़ा हुआ देश भी अपते प्रयत्नो से विकास कर सकता है झौर विधा 
पश्चिमी देशो की सहायता के शक्तिशाली बन सकता है । 50 वर्षों से कम की झ्वधि 
में ही जापान एक श्रौद्योगिक राष्ट्र और मजबूत सैनिक शक्ति बन गया था। उसने 
सभी के लिए प्रारम्भिक शिक्षा और एक सक्षम आधुनिक प्रशासन की व्यवस्था की 
थी । भारत के लिए अनुश्तरण करने का एक उदाहरण वहाँ था। इसी तरह 896 
में इटली पर इथियोपिया की और 9035 में रूस पर जापान की विजय से यह सिद्ध 
हो गया था कि गोरो का दूसरे लोगों से ब्रेहतर होने का दावा भूठा है ।” श्रायरलेड, 
रूस, मिस्र, तुर्की और चीन की जनता के संघर्ष से भारतीय लोगों पर यह साबित 
हो गया था कि अपने सिद्धान्तों के लिए तकलीफें सहने को तैयार एक संगठित देश 
सर्वाधिक शक्तिशाली देश तक से संधर्ष कर सकता है । 

8. भारत में घामिक राष्ट्रवाद ने उग्रवादियों को बहुत अधिक प्रभावित 
किया । स्वामी विवेकानन्द राजनीतिक नेता नही थे, पर उन्होंने दुर्बलता को पाप 
प्रौप मृत्यु बतला कर उस्ते नष्ट कर देने का सन्देश दिया। उन्होंने चाहा कि भारतीय 
दाष्ट्र के भविष्य का निर्माण दुरदशिता भौर हढ़ता से किया जाए। घामिक राष्ट्रवाद 
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भर धो 
भ्गले ही वर्ष 907 के सूरत अधिवेशन में काँग्रेस संगठन दो दलों 'नरम प्रथवा 
उदारवादी तथा गरम अथवा उग्रवादी” दलों में विभाजित हो गया । श्रधिवेशन में 
लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में उग्रवादियों ने 'स्वराज्य', राष्ट्रीय शिक्षा और 
“बहिष्कार! सम्बन्धी प्रस्तावों के पास किए जाने का श्राग्रहू किया । उदारवादियों 
में इनका विरोध किया । भगड़ा इतना बढ़ा कि उदारवादियों ने उम्रवादियों को 
काँग्रेस से मिप्फासित कर दिया । इसके वाद 96 तक काँयेंस पर उदारबादियों 
का झाधिपत्य रहा । 9१6 में ही उग्रवादी और उदारवादी फिर मे साय-साव 
आए । वस्तुतः 20वीं सदी के प्रारम्भ में भारतीय राष्ट्रीय भ्रान्दोलन की तीन 
विशिज्ञ घाराएँ थी --एक उदारवादी, दूसरी उमग्रवादी तथा तीसरी प्रातंकबादी 
क्रान्तिहरी । भ्रातंकवादी भी उमश्रवादी राष्ट्रीयता का ही श्रग थे, किन्तु वे विदेशी 
शासन से मुक्ति के लिए हिसात्मक उपायों का प्रयोग झावश्यक भ्रौर उचित समझते 
थे । महाराष्ट्र मे चीर सावरकर झौर श्यामजी वर्मा ने झातंकवादी झान्दोलन का 
संगठन किया । बंगाल में बग-मंग के दिनों में इसका विस्फोट हुआ भझोर वीरेन्द्र घोष 
तथा भूपेन्द्रनाथ दत्त जैसे लोगों ने इसका नेतृत्व क्रिया । लगभग इसी समय पंजाब में 
ऋम्तिकारी समितियों की स्थापना हुई। सरदार भ्रजीतसिह, भाई परमानन्द, उनके 
छोटे भाई बालमुकुन्द तथा लाला हरदयाल ने क्रान्तिकारियों का संगठन करने में 
पहल की । मारत के बाहर भी कऋान्तिकारी कार्यशील थे--इग्लंण्ड में श्याम जी, 
क्रृष्णावर्मा और वीर सावरकर, फ्रास मे मैडम कामा और अमेरिका भें लाला हरदयाल 
तथा अन्य लोग ।! 
उग्रवादियों की पद्धति झौर कार्यक्रम 
(७॥0पे शाते एक्ड्राद्रागग९ ० 8 प्रशया5) 


उम्रवादियों का उद्देश्य 'स्वराज' की प्राप्ति था। तिलक कहा करते थे- 
“रंवराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ॥” उग्रवादी चाहते 
थे कि भारतीय संस्कृति और परम्पराओं के क्‍्लाघार पर ही शासन संस्थाग्रों का 
निर्माण हो | नरमपथधी पद्धतियो को निरर्थक प्रयास मानते हुए वे सक्रिय विरोध की 
नीति श्रपमा कर भारत के लिए स्वत्न्तर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना को उत्सुक 
थे । उम्रवादियों के लिए स्वराज्य केवल राजनीतिक ही नहीं वल्कि नैतिक धौर 
घाभिक आवश्यकता थी और इसे प्राप्त करना उनका सर्वोपरि एवं पवित्र लक्ष्य था । 

उमग्रवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्वाद के सक्रिय प्रतिकार पर बल दिया। 
उदारवादियों के प्रतिकूल उग्रवादी यह मानकर चले कि भारत और ब्रिटेन के हिंतो 
भे 'बैर-कर! का सम्बन्ध है तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ भरपुर सहयोग करने 
के मार्ग पर चलता भारत अपने राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त नही कर सकता । 
दारवादियों का विश्वास था कि भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशुद् 
वेघानिक उपाय ही श्रे मस्कर है, वहाँ उग्रवादियों को हृष्टि में ब्रिटिश शासन सर्वथा 


॥ दुप्नाप कागपप : वही, पृष्ठ 60-54 , 
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बंगालियों की घुणा और उनके क्रोध की अस्थाई अभिव्यक्ति मात्र था तो कुछ 
दूसरो का विचार था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार देश में श्रौद्योगिक विकास को 
गति देग। । कुछ नेताओो ने स्वदेशी माल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने का तो समर्थन 
किया, लेकिन बहिष्कार की झ्रवधारणा का विरोध किया । परन्तु, .बहुतो का विचार , 
यह था कि बढ़िंप्कार एक ऐसा राजनीतिक हथियार है जो देश को विदेशी शासकों 
से छुटकारा दिलाने और स्वतन्त्रता के मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहायक होगा ।' 
विपिनचन्द्र पाल का अभिमत था कि “स्वदेशीवाद अयवा बहिष्कार केवल एक 
झ्राथिक श्रान्दोलन ही नही है | ““स्वदेशीवाद जब स्वयं को राजनीति से झावद्ध कर 
लेता है तो वह्‌ बहिष्कार बन जाता है और यह वहिष्कार सक्रिय प्रतिरोध का एक 
आन्दोलव (6 70५४०7670 0०६ 358४९ २८५५६७॥८४) है । यह झान्दोलन लोगों के 
इस हृढ निश्चय का आन्दोलन है कि वे न केवल राष्ट्र के उद्योगों को बचाएँगे बल्कि 
ममाज में उन शक्तियों का निर्माण भी करेंगे जो कि निष्क्रिय पद्धतियों (2888ए८ 
४८४॥००५) द्वारा स्वराज की समस्या का निदान करेंगी ।”2 अरविन्द घोष के 
अनुभार, “बहिप्कार का अन्तिम उद्देश्य भारत में विदेशी प्रशासन को पंगरु बना देना 
था । उनकी दृष्टि में ग्राथिक माल का बहिप्कार उस व्यापक बहिष्कार का एक अंग 
था जिसके झनुसार उस हर वस्तु का वहिप्कार कर देना था जो कि “ब्रिटिश! हो ।” 

3. उम्रवादियों के कार्यक्रम की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता “राष्ट्रीय शिक्षा” 

थी । उग्रवादी नेताश्रों ने इसकी विभिन्न परिभाषाएँ दी थी | विपिनचन्द्र पाल का 
कहना था कि “राष्ट्रीय शिक्षा वह शिक्षा है जो राष्ट्रीय रूपरेखाओो के आ्राघार पर 
चलाई जाए, जो राष्ट्र के प्रतिनिधियों द्वारा नियन्त्रित हो भौर जो इस प्रकार 
नियन्त्रित तथा संचालित की जाए कि राष्ट्रीय भाग्य (क8/०74 6०४गा9५) की 

प्राप्ति इसका उद्देश्य बने ।” अरविन्द घोप का अभिमत था कि राष्ट्रीय शिक्षा वह 

है जो हमे श्रतीत की महानता का पाठ पढाती है और वतंमान का पूर्णो सदुपयोग 

करने की शिक्षा देती है ताकि एक महान्‌ राष्ट्र का निर्माण किया जा सके । श्री घोष 

का आग्रह था कि हमे भारत के झविस्मरणीय ग्तीत से प्राप्त समग्र ज्ञान, चरित्र 

प्रौर उच्च विचारों की रक्षा करमी चाहिए और साथ ही हमें यूरोप के सर्वोत्तम ज्ञान 

को ग्रहंगा करके उसे श्रपनी राष्ट्रीय श्रावश्यकताओो और प्रार्काक्षाओं के अनुकूल 

ढालना चाहिए । वास्तव में प्ररविन्द पूर्व और पश्चिम के आदर्श-समन्बय के ग्राकाक्षी 

थे । राष्ट्रीय शिक्षा की प्रवधारणा को व्यापवः समर्थन प्राप्त हुआ और 906 में 

कलफत्ता में शिक्षा की राष्ट्रीप परिषद्‌ (/वक्घा/णाओ ए०णाली ० एतएटपापंठ्ग) इस _ 
द्विज्ञा में एक सर्वाग्रणी सस्या थी । 

4. बहिप्फार, स्वदेशी प्ान्शेलन भोर राष्ट्रीय शिक्षण ब्रिटिश शासन के 
प्रति निर्भीक विरोध की नूतन प्राश-घारा के प्रतीक थे | साथ ही उम्रवाद की एक 
महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह थी झि बहू घामिक भावना के साय समन्वित था। भरविस्द 

] कक. हुछहारलदा 277० - ही, पृ. 68-69. 
एएजत्व एज #०7प्लक ००००. बह्ढौ, पृ, 69-70. 
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ने घोषणा की थी --“राष्ट्रीयत्ता एक धर्म है और बह ईश्वर के पास से झाती है ।"* 
उग्रवादी नेताओ के मस्तिप्छो में हिन्दू धर्म के पुनब्त्थान की गहरी छाव थी। 
ए. आर. देसाई के शब्दों मे, “उग्रवादी नेताओं ने हिन्दुओं के वैदिक अतीत, चन्द्रगुप्त 
तथा अ्रशोक के स्वशिम यूगों, राणा प्रताप श्रौर शिवाजी के शौर्मपूर्णो कृत्यों तथा 
857 की नेत्री काँसी की रानी लक्ष्मीबाई के देश-ग्रेम की स्मृति को पुनः ताजा 
कर दिया ।/”! भह्दाराप्ट्र में तिलक ते शिवाजी और ग्रणपत्ति महोत्सव के माध्यम 
से भारतीयो को जगाने, उनमे आत्म-बल और संगठन का सचार करने का प्रयत्त 
किया तो विपित चन्द्र पाल ने राष्ट्रीय नेतना के पुनर्जागरण को शक्तिय्यूजा के 
प्राचीन आदर्श का प्रतीक वाया । भ्ररविन्द ने सन्देश दिया---/हमारे सभी आन्‍्दोलनों 
में स्वतन्त्रता ही जीवन का ध्येय है और हिन्दू घंर्म हमारी श्रार्कक्षाओं की पूर्ति कर 
सकता है ।” 


5. उग्रवादी चिन्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्र की सामूहिक स्वतन्त्रता 
((०6णाएड ९९४०७ 00 एए6 पढ/०॥) पर आग्रह था। वे इस सामूहिक 
स्वतन्त्रता को वैयक्तिक स्वतस्त्रता का विरोधी चाहे न मानते हों, पर उससे पृथक्‌ 
अवश्य मानते थे । इस हष्टि से उग्रवादियों का राजनीतिक दर्शन उन मितवादियो 
के दर्शन से भिन्न था जो सर्देव व्यक्ति के नागरिक और अन्य अधिकारों पर बल 
देते थे ।8 

डग्रवाद (906 से 99 तक तत्कालीन भारतीय राजनीति में प्रधान स्थान 
प्राप्त किए रहा । बाद में महात्मा गाँधी के पदार्पण के साथ भारतीय राजनीति में 
समभनन्‍्वयकारी युग का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन उग्रवाद और झातकवाद बुका नही वरन्‌ 
समय-समय पर अपने विस्फोट से साप्ट्रीय स्वाधीनता समग्राम को गति देता रहा । 
उम्रवाद का रूप समय और परिस्थितियों के साथ बदलता रहा, लेकिन यह ध्याव 
रखना होगा कि लाल-बाल-पाल, घोष'आ्रादि उग्रवादी विचारकों ले हिसा और ऋ्ति 
को कभी प्रोत्साहन नही दिया । ये विशेषताएँ तो उग्रवाद के अति विस्फोटक स्वरूप 
“आतंकवाद! की रहीं | पुनश्च, यह भी स्मरण रखना होगा कि उदारवादियों और 
उप्रवादियों की पद्धति और  उतकी चिन्तन घारा में अन्तर होते हुए भी श्रात्मा से 
दोनीं में वस्तुतः विरोध नही था। दोनों ही देश-प्रेम झौर राष्ट्रीय भावीं से श्रीत-प्रोत 
थे तथा एक दूसरे के लक्ष्य बहुत हृद तक परस्पर पूरक थे । उदारवादी अ्धिकाँशतः 
वाणी के क्षेत्र मे कार्यरत थे त्तो उद्रवादी कर्म के क्षेत्र मे । सर जॉन कमिंग ($0 
"णा॥ (प्रा्शाए) ने 'पॉलिटिकल इण्डिया” में उग्रवाद और उदारवाद के सम्बन्ध 
में लिखा है--- 


“काँग्रेस के सम्पूर्ण इतिहास में, समय-समय पर बने दलों के नामों के नीचे, 

तरीकों के भ्राधार पर विभाजित दो विचारधारातं के दर्शन होते हैं ॥ एक विचारधारा 
दर 
्ः 


426: 5०्टेंड छठल॑त्ड्ाण्णजत छी वा २४७०७३॥59, 9. 300 


॥ 
रे हक. 8. लाता तथ्य * वही, पृष्ठ 82. 
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के मानने वाले ने एक भारत के लिए स्वशासन और स्वभाग्य निर्धारण के ध्येय को 
अयताया है जिसका दर्शन ब्रिटिश उम्रवादियों जैसा रहा है। इसे दक्षिणपथी 
विचारधारा (छोइ॥॥5: 8000० ०६ प॒आ०पएष्ट॥) कहा जा सकता है । दूसरी भर्थात्‌ 
बामपथी विचारधारा के समर्थकों ने स्वशासन के ध्येय से वर्तमान सस्थाओ्रों को क्षीण 
बनाकर: उनके स्थान पर नई सस्थाएँ निर्मित करने के द्वारा करना चाहा है। इसका 
भुकाव सीधी श्रससदीय कार्रवाइयो की ओर रहा है ।” ई 
उग्रवादी राष्ट्रीय श्रान्दोलन के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाने में सफल हुए। 
उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में मध्यम वर्ग को समाविष्ट किया और जन-साधारण के 
बीच राष्ट्रीय चेतना के प्रचार-प्रसार के महत्त्व को व्यावहारिक रूप में समझा । 
बहिष्कार आन्दोलन के सन्दर्भ में लाला लाजपतराय ने कहा--“हम सरकारी भवनों 
से अपने मुखों को हृठाकर जनता की फ्रोपड़ियो की ओर फेरना चाहते है। सरकार 
से अपील करने के सम्बन्ध में हम अपने मुखो को बन्द करना पर भ्रपनी जनता से एक 
नई अपील करने के सम्बन्ध मे उन्हे खोलना चाहते है ।” काँग्रेस के प्रन्दर रहकर 
उम्रवादियों ने इस बात का सफल प्रयास किया कि संगठन ब्लविटिश शासन के प्रति 
अपना रुख़ बदले, कुछ उम्र रूप धारण करे और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति सक्रिय 
विरोध तथा आत्म-निर्भरता की नीति अपनाएं । उम्रवादियों के भ्रविराम प्रयत्नों के 
फलस्वषप ही काँग्रेस ने वहिप्कार और स्वदेशी का प्रोग्राम स्त्रीकार किया | ब्रिटिश 
शासन ने उमग्रवादी देशभक्ती को देश-निर्वासन का दण्ड दिया और उनके विरुद्ध तरह- 
तरह के दमनकारी कानूनों का निर्माण किया परन्तु इस तवीन राष्ट्रवादी आन्दोलन 
को कुचला नहीं जा सका । दमन नीति का उल्टा यह परिणाम हुझा कि राष्ट्रीय 
झान्दोलन मे क्रान्तिकारी रूप धारण कर लिया | हजारों नवयुवक देश भौर विदेश 
में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति के लिए संगठित होने लगे और स्वदेशी तथा 
बहिप्फार की राजनीति वम और गोली की राजनीति में परिणत हो गई । 
श्रातंकवादी और क्रान्तिकारी 
(प्रश्तणां॥5 ब्ग0 उ२९१०४ांणाशा९5) 
20व्री सदी के प्रारम्भ में भारतीय राष्ट्रीय भ्रन्दो लत की तीन विभिन्न घाराएं 
थी--एक उदारवादी, दूसरी उमद्रवादी तथा तीसरी श्रा्तकवादी क्रान्तिकारी ।” 
“प्रातंकवादी भी उम्रवादी राष्ट्रीयता का हो अंग थे किन्तु वे विदेशी शासन से मुक्ति 
के लिए हिसात्मझ उपायो का प्रयोग झ्ावश्यक भ्रौर उचित समभते थे ।” क्रान्तिकारी 
अ्रथवा भ्रातंझवादी विचारघारा का विस्फोट महाराप्ट्र में हुआ, जहाँ 899 में 
मि. रेन्ड तथा ले. धायरेस्ट को ग्रोली का शिकार बना दिया गया । ये दोनों ही 
भधिकारी महाराष्ट्र में श्रपनी क्रूर नीति के कारण कुख्यात थे। महाराष्ट्र में बौर 
सावरकर, श्यामजी वर्मा, गएोश सावरकर झौर चापेकर वन्धु क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद 
के मैता थे। बगाल मे क्रान्तिकारी पार्टी के नेता ये--वरीन्द्र कुमार घोष (श्ररविन्द 
घोष के छोटे भाई) पौर भूपेद्रनाव दत्त (स्वामी विवेकानन्द के छोड़े भाई)। 
पजाब में सरदार प्रजीतविह, भाई परमानन्द, उनके छोटे भाई बालमृव॒न्द त्तवा 
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लाला हरदयाल ने ऋत्तिका रियों का संगठन करने में पहल की । भारत के बाहर भी 
क्लान्तिकारी क्रिपाशील हुए । इंग्लेण्ड में श्यामजी, कृष्ण वर्मा और वीर सावरकर ने, 
फ़ाँस में मैडम कामा ने और भ्रमेरिका में लाला हरदयाल ने कान्तिकारी टाप्ट्रवाद के 
संग्रठन में अग्रणी भूमिका निभाई | 
आतंकवादी और क्रान्तिकारी झान्दोलन के उदय के कारण 

आतंकवादी और ऋष्तिकारी आर्दोलन मुख्यतः उन्हीं घटनाओों और 
परिस्थितियों का परिणाम था जिनके कारण उम्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ । वास्तव 
में यह उग्र राष्द्रीयता का ही एक रूप था जो उससे कहीं अ्रधिक तीत्र, हिंसात्मक 
तथा क्रान्तिकारी था ) उप्रवादी (#०४०४७-) हिंसा और तोड-फोड़ में विश्वास 
नही करते थे जबकि झ्रातंकवादी और क्रान्तिवादियों की इच साधनों में पूरी आस्था 
थी। सावरकर, चापेकर आदि का कहना था, “प्राण देने से पूर्व प्राण ले लो ।” 
ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुओं के प्रति जो घोर प्रतिक्रिपावादी और दमनकारी नीति 
अपनाई उसने अनेक उग्रवादियों को आ्रातकवादियों तथा ऋाग्तिकारियों मे अदल दिया । 
प्रातकवादी-क्रान्तिकारी आन्दोलन के उदय और विकास में निम्नलिखित कारण 
विशेष रूप से उत्तरदायी वने-- 

[, श्रार्तकवादी-क्रान्तिकारी आल्दीलन एक मध्यमवर्गीय आन्दोलन था जिसमें 
अधिकाशतः पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त युवकों ने भाग लिया मध्यम वर्ग न केवल झ्ाभथिक 
रूप से विशेष पीड़ित था वरन्‌ उम्रवादी विचारधारा से भी काफी प्रभावित था 
तथापि सर बेलेण्ठाइन शिरोल का यह कहना ठीक नही है कि झ्ार्तकवाद पाश्चात्य 
सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध कट्टरपंथी ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ । 
गैरट का स्पष्ट मत है कि “क्रान्तिकारी आन्दोलन ब्राह्मणों द्वारा श्रायोजित पहयन्त्र 
नहीं था वरन्‌ बंगाल और पंजाव में इसके नेता भ्रन्य जाति के भी थे ।” 

2, 9वी शताब्दी के अन्तिम चरग में/चारो ओर श्राथिक असन्तोष व्याप्त 
भा श्रौर विदेशी सरकार की झ्राथिक नीति से जबता वहुव ही क्षुब्ध थी । श्रकालो, 
महामारियों और भूचालों के कारण जनता की गरीबी निरन्तर बढती जा रही थी । 
अधिक दरिद्रता और अधिक असन्तीप के कारण कान्तियो का जन्म होता है झौर 
भारत में भी यही हुआ । 

3. आतंकवादी-कान्तिकारी आन्दोलन के लिए सरकार की प्रतिक्रियावादी 
और दमनकारी नीति मुख्य रूप से उत्तरदायी बनी। लॉई कर्जेन की नीति ने 
श्रातंवाबाद को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया । उसके झ्राफिशियल सीक्रेट्ल एवट, 
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, वगाल विभाजव जैसे कार्यों ने श्रातंकवाद को 
बढ़ाने में निशविक भूमिका अदा की । इन कार्यो के विरुद्ध आयोजित जन-आन्‍्दोलन 
को सरकार ने विरदेमता के साथ कुचलना चाहा जिसके फलस्वरूप लोगों में उत्तेजना 
फैली और वे हिसक हो उठे | जोशोले नवशुवकों ने सभाओं, जुलूसों, बहिप्कार श्रादि 
के तरीकी को असफल होते देख ध्रातंकवादी साधन अपनाना शुरू कर दिया । 7908 
में भारत सचिद लंड मोले ने भारत के वायसराय चॉर्ड मिण्टो को लिखा भी था-- 
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“राजद्रोह तथा अन्य अपराधो के सम्बन्ध मे जो दिल दहला देने वाले दण्ड दिए जा 
रहे है, उनके कारण मैं बहुत अधिक चिन्तित और चकित हूँ | हम व्यवस्था चाहते 
है लेकिन व्यवस्था लाने के तिए घोर कठोरता के प्रयोग से सफलता 'प्राप्त नहीं 
होगी । इसका परिणाम उल्टा होगा और लोग वम का सहारा लेंगे ।” 90 में 
लॉर्ड मास्टेग्यू ने भी स्वीकार किया कि “दण्ड संहिता की सजाभो ने और चाकू 
चलाने की नीति ने साधारण एवं विगड़े नवग्रुवकों को शहीद बनाया है तथा 
विप्लवकारी पत्नो की सख्या बढ़ा दी है ॥/ 

4. उदारवादियों अथवा नरमपशथ्ियों के साँविधानिक आन्दोलन की विफलता 
से जोशीले नवयुवको के कदम उग्रवाद, झआतकवाद की ओर वढ गए । उन्हें विश्वास 
हो गया कि विदेशी शासकों के सामने प्रार्थनाएँ करने, हाथ-पर जोड़ने से कोई लाभ 
सही होगा | उनका स्वाभिमान हिंसक रूप में जाग उठा, वे शक्ति-सचय के लिए बेचैन 
हो उठे और उम्र से उग्र साधनों का सहारा लेकर स्वतन्त्रता प्राप्ति की श्रार्काक्षां 
करने लगे । 

5. रूस, इटली आदि की गुप्त क्रान्तिकारी सस्थाओ्नों से भारत के जोशीले 
नवयुवकों को प्रेरणा मिली | उत्मे भी यह चाह पैदा हुई कि विदेशी क्रान्तिकारी 
गुप्त संस्याओ्रों के नमूने पर वे अपनी गुप्त सस्थाएँ देश-विदेश मे कायम करें और 
विदेशी सत्ता को उखाड फैके । 
आतंकवादी आन्दोलन की प्रकृति और कार्ये-प्रशाली 

ऋष्तिकारी राष्ट्रवाद अथवा आतंकवाद लाल-वाल-पाल, घोष श्रादि के 
राजनीतिक उम्रवाद से सर्वथा भिन्न था। उग्रवादी उदारवादियों की राजनीतिक 
भिक्षावृत्ति की नीति से असन्तुष्ट होकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध सक्रिय विरोध 
का प्रतिपादन करते थे, लेकिन यह विरोध अथवा संघर्ष शान्तिमय और दबावपूर्ण 
होता था जिसमे हिसा की भ्रश्नय नहीं दिया गया था । इसके विपदीत क्रान्तिकारी 
राष्ट्रवादी इिसा और आतंकवाद मे विश्वास करते थे | ऋरान्तिकारी नेवयुवक उदार 
राष्ट्रवादियों के ठकुरसुहाते हष्टिकोश से सहमत नहीं थे--उनका विचार था कि जो 
साम्राज्यवाद पाश्विक बल पर आधारित है उसे हम शान्तिपूर्ण आन्दोलन की साधन 

प्रणाली से नही वल्कि हिंसा द्वारा ही जड़ से उखाड़ सकते हैं । ब्रिटिंग सरकार की 
प्रतिक्रियावादी और दमनकारी नीति ने उतकी घारणा को और पुथ्ट कर दिया था। 

ऋच्तिकारी 'वम्ब नीति! (ग्॥७ ०० ० ४॥6 छण्मा9) में विश्वास करते 
थे । साध्य को साधन से अधिक श्रेष्ठ मानते थे--उनकी दृष्टि में साध्य की पवित्रता 
साधनों का औवित्य थी। अतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने गुप्त हत्याओं, 
खुली ह॒त्याप्रों द्वारा, सरकारी सम्पत्ति के विनाश, तोड-फोड झ्रादि का सहारा लेने मे 
कुछ भी अनुचित नही समझा। क्रान्तिकारी अथवा आतंकबादी झुवक लोगों को 
व्यायाम सिखलाते थे, ऋान्ति का पाठ पढाते थे, अस्त्र-शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देते 
दे श्रौर वम्बी का निर्माण करना सिखाने थे | वे लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा भी 
देते थे जिसमे भारत के महान्‌ गौरव के गीत होते थे और जिसका उद्देश्य भारतीयों 
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बनाई और इसी उद्देश्य से श्री पिल्‍लई ने बलिन में भारतीय दल ([70॥॥ ]पवाणार्श 
एथ(५) का गठन किया जिसे जमंन जनरल स्टाफ के साथ मिला दिया गया। 
लाला हरदयाल, बरकत उल्ला, तारकनाथ दास, के. सी. चक्रवर्ती आदि इसके अन्य 
प्रमुख सदस्य थे । तथाकथित विद्रोह! के लिए तीन केन्द्र स्थापित किए गए--बंगाल 
के लिए बटाविया, पजाव के लिए बैकाग तथा मुसलमानों के लिए काबुल | बगाल 
के लिए सत्येन्द्र सेत को तथा यू. पी. व पंजाव के लिए पिगले को अमेरिका से भेजा 
गया । लेकिन देशद्रोही कृपालसिह ने पंजाब पुलिस को सारी योजना का भेद दे दिया 
जिससे वह समय से पूर्व ही नष्ट कर दी गई । क्रान्तिकारियों का दमन किया गया, 
भारतोत्र सेनाओ से हथियार छीन लिए गए और प्ननेक ऋान्तिकारियो को फाँसी पर 
लटका दिया गया । लाहौर पड्यम्त्र केन्द्र इसी घटना से सम्बन्धित था । 

संक्षेप में, ऋान्तिकारी-आतऊवादियों के कार्यक्रमों में निम्नलिखित बातें 
सम्मिलित थी--- 

() पत्रों की सहायता से क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार किया जाए और 
शिक्षित लोगों के मस्तिष्क मे दासता के प्रति घृणा पैदा की जाए । 

(2) राष्ट्रीय वीरो तथा शहीदों के चरित्र-प्रभिनय द्वारा मातृभूमि की 
स्वतन्त्रता के लिए जनता मे उत्साह जगाया जाए। संगीत, नादूय, साहित्य द्वारा 
घेकारी और भूख से पीड़ित लोगो को निडर बना कर, राष्ट्र की बलिवेदी पर मर- 
मिदता सिखाया जाए । 

(3) शभ्ुओ को प्रदर्शनों और ग्रान्दोलनो द्वारा व्यस्त रखकर प्रपनी 
क्रान्तिकारी योजनाग्रों को आगे बडाया जाए । बम्ब बनाए जाएँ, श्रस्त्र-शस्त्र किसी 
भी रूप में उपलब्ध किए जाएं और विदेशो से झ्ाग्नेयास्त्र प्राप्त किए जाएँ । 

(4) चन्दा, दान और क्रान्तिकारी डकैतियों द्वारा व्यय के लिए घन का 
प्रबन्ध किया जाए । 

(5) नवशुप्कों को क्रान्तिक़ारी आन्दोलन में भर्ती किया जाए, उन्हे सैनिक 
प्रशिक्षण दिया जाएं, अनुशासित किया जाए त्तथा उनके दिल में फाँसी तथा भूस का 
भय मिटा दिया जाए 

राजद्रोह सम्बन्धी जाँच समिति (8९00007 (०गाणांधव८, 98) ने श्रपने 
प्रतिवेदन में ग्रातकवादी कार्यक्रमों का विस्तार से विवरण दिया था। ब्रा्ंकवादी 
ऋान्तिकारी साहित्य द्वारा अपने विचारों का प्रचार करते थे । शिवाजी एवं भवानी 
की पूजा द्वारा विदेशी शासकों के हृदय मे आतंक उत्पन्न करते थे। क्रान्तिकारियो 
को श्रादेश था कि वे मृत्यु को परछाई की भाँति छिपे रहकर विदेशी ग्रधिकारियों 
वर घातक हमले करें | उन्हें सिखाया गया था कि वे अपने उन भाइयों को कभी ने 

भूलें जो जेलो में पड़े सड़ रहे थे श्रथवा मर गए या पागल हो गए थे । 
ऋाम्तिकारी राष्ट्रवाद वा उत्तर काल 

अ्रान्तिकारियों के पद्यस्त्र, राजनीतिवः डाकेजनी तथा पश्रग्रेज भ्रधिकारियों 
बी दृत्या वी घटनाएँ बढ़ती गई प्रौर अंग्रेज रारकफार यह कल्पना कर धवरा रही 








थी कि कही पंग्रेज संगठत घना शाप्ट्रीप ध्रस्योगन उप्शरी डा 
पे न चना जाए। घ्तः प्रिंदिस उपर ने बढ दीसि पपताई हे 
ममता दरने का प्रवास दिया जाए प्रौर रस्म दव छे उप्रगादि 
जाएं । तदगुतार ब्रिटिंग साई ने एक घोर दो दमन चत पर 
और बूघरों शोर कुछ ताजा सांविधातिक सुधार करने यो दिला 
साथ ही, राष्ट्रीय भ्रन्दोतद दो प्रन्दर से दो ने कक 
राष्ट्रीयता को भीण करने के लिए साप्थदादिउता दो बड़ादा दिया हस्त 3 
विभिन्न कारणी मे क्रान्तिकारी राष्ट्रटाद में छिपिलतां घाने छा पीर जद भारत पे 
राजनीतिक क्षेत्र में महार॒मा गाँधी दा धवतरण टरूंपा तो खास्वियार्दी शछूदार ४ 
उप्रधोगिता फैजी से घुर हूँ गई पी १ गाँदी की तकतीश ने देशमक मारता: (8 
अत्यन्त प्रभावित किया भर धरातंकवाद को बढ़ती हुई सदर पो ले बजल ऐोध्े पढाल 
दिया बल्कि शवै>झतै: उसे लपनग शाना ही बार दिया। शिर भी घटिया वा भाड़ 
ऋत्तिवारी भावता को समूल महीं मिटा सदा । समयन्‍्यमंद पर हे 








कहा से 
शंभखित पद्धति मे राजनीतिक प्रातशञाद की दिशाई हुए दंठदती में ह्ुहदगर 


उसका विस्फोट होता रहा। आ्राजादी के दोवानों ने द्रिदश 
करने की ऋष्तिकारी अ्रमछर वेष्ट! में श्रपए मरेगर स्पफ्प फर दिया रोज 
आदोपद ने प्रबल जनमत को अपने पश्ष में झर तिया, सथादद शाजुदादी प्रानरोरन 
दी पृष्ठभूमि में दिया धयवा उसरी धमझी स्देव विमान रही प्रौर दिद्धश शान 
को हटने मे उसने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में महती भूमिका भरा को । 4942 शा 
अऋस्ति भौर ध्राणाद हिन्द फौज के स्वातन्थ्य संग्राम सदा भारनीय नो सेदा हे दिशश7 
ते अप्रेजों को स्पष्ट चेतावनी दे दी कि यदि वे स्वेच्छा से शीघ्र ही मात छोड़एर 
नही चने जाएगे वो उन्हें उान्विदारी विस्फो्टों के द्रासा भारत से घवल दिए 
जाएगा । 





नाध्रागपदाद पा परत 








भारत में ऋत्तिकारी भ्रानदोसत का गूह्याकद हमे उसी प्रमझतता मे नहीं 
अपिलु ऋत्तिका रियों की देशभक्ति और बलिदान से करना चाहिए । इस प्रादोलन 


5 शरा राष्ट्र प्रेम को जो भावत्रा जाग्त हुई, उससे राष्ट्रीय घ्रान्योसन को शक्तिणाली 
प्राघार प्राप्त हुआ । 


भातंकवादी-क्रान्तिकारी झान्दोलन की असफलता के कारगा 
|. ६) क्रान्तिकरियों का कोई केद्रोय संगठन नहीं वा श्रतः थे विक्षिप प्रासके( 
में अपने आातंदवादी कार्यों का संगठन और सझन्वय नहीं कर सफते थे | 

है] आतंकवादी: कक. >व्रान्तिकारी ५ 

गन (2) 3 नन्तिकार ग्ान्दोनन भारत की जनता छो रास नटी 

ग्रह भान्रोलन लोकप्रिय नहीं चंद सका और वेबड मध्यम वर्ग पे के जीमीरे 

शिक्षित मवयुवरें लढ सोमित रहा। पनता के हे आता बडी पड 
कप के समबंत के बिता कोई भी झारद,दन 











(3) भारतीय राजनीति अधिकांश 5 5 
और (हिषात्मक कार्यो 300 ०8 की 
इएप की हष्ठि से देखते थे ॥ ६९, >७ ०५० 





कक ाल ह 


60 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


प्रति सहानुभूति का अभाव रहा | वहुसंख्यक हिन्दू भी आतंकवादियों के प्रति 
उदासीन रहे, क्योंकि उनकी प्रकृति ही स्वभावत. शान्तिवादी थी । 

(4) भ्रातकवादी आन्दोलन मुख्य रूप से विफल इसलिए हुम्ना क्योंकि 
सरकार ने घोर दमनकारी नीति अ्रपनाई। राजद्रोहात्मक समाजों पर प्रतिवन्ध लगाने 
के लिए 907 म्रे 'पेडीशंस मीटिग्स एक्ट” ($&98/0075 2४25०॥785 ९०) बनाया 
गया । 908 में फोशदारी कानून में इस रूप मे सशोधन कर दिया गया कि 
अवॉछित नवयुवको को कठोर से कठोर दण्ड दिया जा सके । झातकवादी अपने 
समाचार-यपत्रो द्वारा क्रान्तिकारी विचारो का प्रसार न कर सकें, इस उद्देश्य से ।908 
में समाचार-पत्र सम्बन्धी कानून और 90 मे प्रेस सम्बन्धी कानून बनाएं गए। 
9 मे विद्रोही सभाओं सम्बन्धी कानून बसाया गया जिसके द्वारा अधिकारियों 
को सभाओो पर पूरा नियन्त्रण रखने और असस्‍्त्र-शस्त्र द्वारा बल प्रयोग करने के 
बिस्तृत श्रधिकार मिले । सरकार ने राजनीतिक बन्दियों के साथ बहुत ही निर्देयता 
का व्यवहार किया। प्राणदण्ड देना, काला पानी की सजा देना, देश-निर्वासन, कठोर 
शारीरिक यातनाएँ झ्रादि आम बात हो गई । सरकार की कठोर दमनकारी नीति 
का परिणास यह निकला कि जनसासान्य आतंकित और भयभीत हो गया जिससे 
ऋरान्तिकारियों को उसका समर्थन नही मिल सका । 

(5) क्रान्तिकारी अनुशासित, उत्साही और बलिदानी प्रकृति के थे लेकिन 
विदेशी हुकूमत से लडने के लिए उनके पास अस्त्र-शस्त्रों का अभाव था । वोरी छिपे 
जो हथियार प्राप्त होते थे, वे बहुत अपर्याग्त थे। सरकारी पुलिस श्ौर गुप्तचर 
विभाग हाथ धोकर पीछे पड़ा रहता था ! थोडे से अस्त्र-शस्त्रो के बल पर जनता के 
सहयोग के प्रभाव मे. विदेशी हुकूमत से टकराकर कोई भी आन्दोलन सफल नहीं हो 
सकता । 

(6) भारत के राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गाँधी के अबत रण ने क्रान्तिकारी 
राष्ट्रयाद की क्रमश” अघोगति शुरू कर दी । गाँधी जी की टैकनिक ने प्रातकवाद की 
बढती हुईं लहर को न केवल पीछे घकेत दिया वल्कि शर्नेश््रीं: उसे लगभग णान्त 
ही कर 'देया । फिर भी ग्रहिसा का जादू क्रान्तिकारी भावना को मूलतः नहीं मिटा 
सका । समय-समय पर न्यूनाधिक रूप से सगठित पद्धति में राजनीतिक झ्रातकवाद 
की छितराई हुई हलचलों में उसका विम्फोट होता रहा। सरदार भगतर्सिह, चन्द्रणेसर 
और जतीन्‍्द्रमाथ दास जैसे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के भक्तो ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का 
अन्त बी असफल वेष्टा मे अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया । 

गृह शासन भ्रथदा होम रुल श्रान्दोलन 
(प प्॒ण्ण॒: फण6 १श०च्ा्ता) 
भारत के स्वायीनता सम्राम में समय-समय पर अनेक श्रान्दोलनों का 
यूत्रपान हुपा जिनमे से भ्रविद्ाश, एक दूसरे से बुछ भिन्न होते हुए भी, इसी उद्देश्य 
उत्तरदायित्य सौपे तथा पब्रन्त मे भारत को मुक्त कर दे। होम हल 


राष्ट्रीय आन्दोलन का उम्रवादी युग 6 


अथवा गृह शासन आन्दोलन, जो 96 में शुरू हुआ, का उद्देश्य वैधानिक तथा 
शान्तिमय उपायों से भारत के लिए गृह शासन अथवा स्वराज्य प्राप्त करना था। 
होम रूल भान्दोलन की घुरुआत सर्वप्रथम तिलक ने की। उन्हीने 23 अप्रेल, 96 
को पूना में 'होम रूल लीग! की स्थायना की । इसके लगभग छः माह बाद ही 
श्रीमती एनी वेसेन्ट ने भी मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 
की । दोनों लीगों का उद्देश्य एक ही था, अतः लखनऊ भ्रधिवेशन के बाद वितक एव 
वेसेन्ट ने मिल-जुल कर इस आन्दोलन को संचालित करने का निश्चय किया | 97 
हु होम रूल झ्रान्दोलन अपने शिखर पर पहुँच गया । यह आन्दोलन शान्तिपूर्णं गौर 
वैधानिक था, किन्तु ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने के लिए वहुत ही कठोरता से काम 
लिया । कढोरता से तो ग्रान्दोलन दबाण नहीं जा सका, किन्तु जब भारत मन्त्री 
माण्टेग्यू ने श्रपनी यह ऐतिहासिक घोयणा की कि युद्धोपरान्‍्त भारत में उत्तरदायी 
शासन की स्थापना की जाएगी तो होम रूज़ झान्दोलन शिथिल पड गया। माप्टेम्यू 
की धोपणा से भारत के राजनीतिक नेताओं को यह झाशा बन्ध गई कि शीघ्र ही 
भारत में सन्‍्तोषजनक सुधारों का सून्रपात होगा । 
होम रूल आन्दोलन का प्रारम्भ और विकास 
5 कि मे कांग्रेस के सूरत-विच्छेद और 909 के मोलें-मिण्टो सुधारों के 
भारतीय सजने 8 ग्रान्दोलन में निष्प्राणावा सी प्रा गई थी। ॥97 4 
मनु होकर तिक जीवन ने पुनः करबठ ली । 94 में लोकमान्य तिलक कद 
थे भारती 23% प्रा मए। उस समय उनकी लोकप्रियता झाकाश छूरही भी, 
अपन निरट 28044 के हृदय के हार बने हँण:थे । स्वदेश लौदते ही उन्होंने 
दिया । इसी बए ९20 पुनगंठन करके उग्रवादियों मे पुनः “नए प्राण पूँकना शुरू कर 
इस मायरिण आर एनी वेसेन्ट भी भारत के राजनीतिक श्रखाडे में कूद पडी । 
किया वियोसोकिकण भारत के राष्ट्रवादी आन्दोलन में नुवन प्राणप्रारा का सचार 
पहने मे हो विश्व: कल आन्दोलन के नेता के रूप में श्रीमती एनी वेसेन्ट का नाम 
“विश्पात हो चुका था । 
फ 2 0:/46 94 में ही लन्दन में 'होम रूल लीग स्थापित कर चुकी 
करके उन्होंने कग्रेस मैं उसकी स्थापना के लिए प्रयत्नशील हुई । कांग्रेस में प्रदेश 
मुरपतः श्रीमती बेब किया कि वह होम रूल आन्दोलन प्रारम्भ करे। 
कॉ्रेस के नरम घर न्टेकेः प्रयत्तों सेही 96 के लखनऊ औऑँग्रेस अधिवेशन ने 
प्रमुशयियों को सप ९ गरम दोनों दलों में पुनः मेल हो गया। टलिलक संथा उनके 
व परत के न आदत मिला और इस प्रकार लगभग 0 वर्षो 
हि र्प्ी दे शक में पुन: तवजीवन का संचार हुआ । 
फ़ध्या) 408: किया हर 944 में 'दी कामन-बील” (प्रा (णाशाएव- 
उनके माध्यम अप जम ( ४४ ॥7त9) नामक दो पत्र निकालने शुरू किए झौर 
त्सिय ; हू शासन अथवा हीम स्ल के विचारों का प्रसार करना शुरू कर 
इन पत्रों में ही श्रोमती वेसेन्ट. भरत थे लिए स्वशासन', बराबरी वा 
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दर्जा घादियी मद को थर भारीदों को हर औहग हवियादर भारसेवर छुश 
रत को पैदा दी । | हिवाबर, ।प्र6 4) घीयती उेकस्ट ने पद्ा। मे प्रधिर 
भारयीय दम हर सीया (शवों सिलस शिकतान पिप 5 व च्घट))। शाहर्यारा ही 
धोर धार भाग्ग भे को श्थ छोग वो. काशाए लाउहओा द़ीत विश रोग 
इस्वपनीए कस इसे संदभर €ू माय पूरे 26 परत, [शक का हित बादार 
(वा) मे झधलल हाप गए सीदवोी बाय इर चुड थे। वाद में झौइत 
हैस में धागे व याद शीत मख्य वियर हू दी देखच्ट पे होम हल शष्य हे प्र॥ कोर 
धारदिंत हो बुए थे । गे साप्ट से नए बाय करठा पाहा थे थोर कदम वी हर 
पतपित पाविशीक, पधिर ढ़ाठा ऐोर धपि गेजिय शग्पा बताता घोड़ा) थे ॥ 
चप्रेत, )96 में धदाद में हाप रह "दि शे।। स्थापना बा घागर दर 2 दिएए 
ते होम राह प्रास्शाए)ह पर धावता बहता भादरश दिया) जधरी दो मगाष्ठा डाग 
विरह से होम रुप धप्दासन वा भार गार द्से घार शुर कर दिए । जद एसी देसेनर 
में इग्टिए सोम शोय शोय वी रदापवा दो सो विवर ने उतरी सांप पूरा शाप 
किया गौर दाता नहादों गे घन मामा उदय दे कोण करते ४ विश कग्प में 
बहता मियाधर पाये रत विश्यय रिया ॥ सार देश मंद्पम शाह मो पलर 
शताणघ को गई, देश भर मे समाएँ बाप रहित रह ४४] थी। भाषण दिए गाए । पल 
उ्तपारी पॉप्रयी भी टॉम रूप धारपएसन मे हमिर को देए0 क परम घारशेतगा 
प्रमुण ना थे सोपमास्य दितह, रोगी हों बेपेनट जी हगे प्रशाइप 
दी दी बादियवा, फशमणि, एए, गी वेवाएर, जामेक देष्टि्ट चादि। प्रेस घौर 
मघ की सहादता से हप्म झाई ग्राररीतन पयढ रत में पाया गंपा। ॥97 पे 
बेगेग्ट भारतीय शष्ट्रीय एप्रिय पी प्रष्यक्षा घुती गई + मिस सीध झप्णन्ग 
के बाद गद थोड़े सारण मे लिए मुस्लिम रीय ने भी राष्ट्रोय उर्श्यों थो ५पनर 
शि सो मोहम्मद प्ररी लिप्मा भी ध्वाम रल सोग मे शामिस हो गए प्रोर परे 
घम्पई शारा गत प्रध्यक्ष घुन लिया यथा । 

हीम रख धारगेलन के नेदाप्रों गे- दिशेदार शिला प्रौर ऐसी ब्वेमेम्द सें-- 
देश पे; विश्चिण्त गपरों की बाजाएं फी, गार्यजनिक शभाधों के भाएरटा दिए शोर 
झासरोसन को प्रदवाया प्राण वी । देख के विभिन्न भागों में हामम शसल मस्याएँ 
स्वावित हुई | परलग्पर्प मारे देश मे उत्तेजना ध्रौर प्राशा का बात्ायरण पैदा हो 
गया । पण्डित नेहुस के शब्दों मे देश पे यातावशगा में बिजगी दौड़ गई थी गौर 
हम सवयुवफ एप भजीब उन्गाद तथा ग्पाति या ध्रगुभय पर रहे थे ।" जनता में घ४ 
आशा जाग्रत हू गई | हूं!म रूस ध्रारयेलन रय्थे मही जाएगा, इसउ्ग सुपरिशाम 
शीघ्र ही सामसे घाएगा । पूना घोर मद्रास वी हाम रूस र)में यश पृपतू-पृषझ 
थी, किन्तु दोनो मेंपूएं, मटयोग घा | दोनो ही होम इस सीये सॉविधादिक साधनों 
धारा अपने उहृश्यी थो प्राप्त करना चाहतो थी।॥ दाने 
सदस्य थे ६ 





























गो के सदस्य शुक दूसरे के 


लिलक झोर एनी द्ेसेन्ट दोनों ही शोजस्दो थे । दोनों स्पशामत रही मांग 


राष्ट्रीय श्रान्दोलन का उम्रवादी युग 63 


'गहार' रूप में नहीं बल्कि 'ग्रधिकार या हक के रूप मे करते थे। तिलक ने 
छराज्य की माँग को नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी आझ्राधारों पर 
व्यायोचित ठहराया और यह्‌ विश्वास व्यक्त किया कि स्वराज्य की प्राप्ति भारतीय 
राष्ट्रााद का एक महान विधय होगी । तिलक की होम रूल लीग ब्रिटिश साम्राज्य 
के ब्रन्तगंत स्वराज्य चाहती थी और यह ब्रिटिश ससद्‌ के वैधानिक श्रधिनियम के 
द्वारा ही सम्भव्रतः हो सकता था । लीग की इच्छा थी कि भारत की राजनीतिक 
भागों के श्राधार पर संसद्‌ में एफ विधेयक प्रश्तुत किया जाए झौर इसके लिए 
इंजेण्ड में प्रानदोलन चलाया जाए। तिलक प्रथम महायुद्ध काल को स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के लिए दँवी प्रवसर मानते थे । जए कभी भी तिलक को युद्ध-सम्मेलनों मे 
प्रामस्तित किया जाता था तो वे 'स्वशासन!' (52/-0०एलगगाशा।) और समान 
प्रतिषया' (वृधध॥(9७ 0/ 8005) के प्रश्न को युद्ध-सद्यायता के प्रश्न के साथ जोड़ 
देते थे । तिलक का कहना था कि यदि भारतीयों को 'लकड॒हारा' और मराश्की' ही 
पेमभा जाना है तो फिर उन्हें लड़ने के लिए कहना उचित नहीं है। उनका कहना 
वा, “खरक्षा और स्वराज्य सदेव साय-साथ चलते है ।”3 
श्रीमती एनी वेमेन्ट होम रूल प्रारदोलन के प्रचार में तिलक से पीछे नही 
। उन्होंने अपने भाषणों में स्पप्ट रूप से बताया कि भारत स्वशासन क्यों चाहता 
है ! स्वशासन को 'झधिकार या हक! के रूप में मानते हुए श्रीमती वेसेम्ट ने कहा-- 
भारत युद्कालीन राजभक्ति का इनाम नही मानता, वह अपने बेटी के रक्त और 
वैटियों के ग्रासुओं के बदले में स्वतन्त्रता दी किश्तों का सौदा नही कर सकता । चह 
पी एक राष्ट्र होने के नाते अपने अधिकार चाहता है तथा साम्राज्य की प्रजा की 
भिन्न जातियों के बीच न्याय की माँग करता है ।” 
होप रुत श्रान्दोलन के मुझ्य उद्दे श्य ॥॒ 
गृह शासन झ्रथवा होम रूल आन्दोलन एक वैधानिक और शाल्तिपूर्ण 
पदोचन था जिसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना था। यह पयाचना 
मादयोबन एक अधिकरपूर्ण माँग की अभिव्यक्ति था अर्थात्‌ स्वशासन की माँग कोई 
नही थी बल्कि “भारतीयों का जन्म सिद्ध अधिकार! था। भारतीयों को स्वशासन 
लि के मुख्य उद्देश्य के अतिरिक्त होम रूल प्रान्दोलन के कुछ झौर भी तात्मालिक 
उहेश्य थे। इसका पहला उद्दे श्य था कि स्थानीय संस्थाओ्रो और विधानसभा्रो में 
जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का स्वशासन स्थापित किया जाए। दूसरा 
है शा यह था कि जब भारतीय तम-मन-घन से युद्ध मे अंग्रेजों की सहायता कर रहे 
ते उन्हें स्वशासन देकर 'सन्तुप्ट किया जाता चाहिए । तीसरा उद्देश्य, भारतीय 
पजेवीति को उम्रधारा की ओर जाने से रोकना था । श्रीमती बेसेन्ट ने तत्कालीन 
सार्तेकवादी-क्रान्तिकारी आन्दोलन की नब्ज पहचानी और यह निष्कर्ष तिकाला कि 
॥ 6. #. 5७88 ; [.्ातगावा:व 48 पत9450 0005प0ए॥४०0४॥ छाप िवाजाओ 84 80/077% 
ए. की 
2 ही. वो, बर्ददे : बाल गयाघर तिलक, पुष्ठ 395 हे 
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यदि भाग्य ये राष्ट्रीय घ्रास्योपन वी सदुछ सेहत प्रशन मही रिया झदा सो उस पर 
धारा रियो, कासिवारियों का घाधिया को जाया । घह, यान झालिएुँ 
हुमा दे धानित घास्दरन घसारर भारीदों के जद को इ्ुकरी घोर मोद देते शो 
शेष्टा थी । भौधा उर्ं रघ यह था वि भारतीय राजनीति थी शिवितशा की गाल 
विया जाए। धोमती बेगेस्ट ने होम रद बताकर भारतीद जनता को भरभोर 
दिया ।_ उसोने कहा ७भी भारत में सेगाशिर पी कार्य कर रही हैं योर सद सोने 
बालों को जगा रही है तावि ये उठ बडे शादा प्रचती माहुधूमि के वि का्े फरें ।" 
होम रस प्रॉदोलन मय दमन 

होम रस धारशोपन ।97 मे पध्रगने शिशिर पर पहुँच गझ । या सरदा 
घाहिपूर् प्रोर दपतित पास्शवस था विस्तु विदेशी हहुमठ से इसे इैंशले रे #िए 
दहाा शोर भौर ग्घानिर प्रास्देतन था हित विदेशों हतुझ्तत से पे देशने के 
लिए बहूाईे बढोर्गा में शाम लिया | धीमी एसी बेगेस्ट घोर उसे दो गररोंदियों 
को गिरपार करे सिया दमा । जो प्रेस शषा पर्ष होम माय धारशेषत का 
समर्थन पर रहे थे, उसों जमा मर सिया गया शथा उनमे जमानयें सी गई । विस्तर 
गो परजाय प्लौर दिल्ी मे प्रवेश की मसाही मर दो गई ॥ जय थ्रीमगी बरेशर्ट घौर 
उसके महंरोदियों को गिरपार पर लिया गया सो पध्रारदोपन का दापातार भर 
उठा ।! मारे देग मे दिरोप गौर सोप का उ्यार उमद पदा, देश के विभिन्न स्थानों 
पर विरोध मभाएँ शी गई भौर वे राष्ट्रपादों मेत्रा जो घय तर होम झाप गंइठन 
में प्रसग थे, भागरोसन में शामिश होकर उसके दामित्यपूर्ण प्रभार पर बयम मरने 
सगे । मोहम्मद प्रसो जिप्ना भी ध्रान्योलत में शामिस हो गए। गर एम. 
सुप्रद्माष्पम्‌ से श्रीमती बेमेस्ट भौर उनके सहयोगियों शो गिरफागरी झे विरोध में 
अपनी 'मर' फी उपायि त्याग दी। गाँग्रेस में सरगारों दमनन्भीति री घोर 
निन्‍दा परते हुए गजरबन्द मेताप्ती को छोण्ने की माँग पी। सरपारी दमन भत्र 
चलता रहा । 97 के प्रारम्भ मे सरबार ने विद्याथियों को राजयीतिक प्रानशोतन 
में भाग लेने से रोग दिया भौर होम रुल मी सभाप्रों में उपस्थित होता उनके लिए 
वर्जित कर दिया । प्रिटिश सरकार के घोर दमन के बावजूद, होम रूल को उपेक्षा 
करना भम्भव नही रहा। उसे मुद्ध में भारतीयों के सहायता को प्रावश्ययता थी । 
प्रत: भारत मन्त्री लॉ माष्टेग्पू ने 20 प्रगसत, 9]7 की प्रपनी ऐतिहासिक घोषणा 
द्वारा “भारत में उत्तरदायी शासम वे शर्ने:-श्न विक्रास” था बचने दिया। इस 
बघोपणा ने भारतोय राजनीति की हवा के गख को एकदम बदल दिया, होस रूस 
ब्रानदोलन शिथिल पड़ गया भौर धीरे-धोरे विसकुल मुरभा गया। सरफार ने 20 
सितम्बर, 97 को श्रीमतों बेसेन्ट भ्ौर उनके सहयोगियों को रिहा कर दिया । 
होम रूल श्रान्दोलन का महत्त्व 

भारतोय राष्ट्रीय " भ्रान्दोलन” में होम) रूल भानदोलन का विशेष महत्त्व है 








६ मुप्ताय काश्यप : सौँविधानिक विकास और स्वाघीनता सच, पृष्ठ 73. 
2 दी. यो. पदेते ; बद्ी, पृष्ठ 404. 
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मोोंकि इसने एक ऐसे समय स्वतन्त्रता की ज्योति को जलाए रखा जब काँग्रेस 
निरपन्द और निष्प्राण नजर आती थी । होम रूल झान्दोलन ने सोते हुए भारतीयों 
को, सोती हुई कांग्रेस को पुनः जगाया और लोगों मे नए विचारो तथा नए उत्साह 
का संचार किया । इस आन्दोलन ने स्वदेशी, स्गशासन तया राष्ट्रीय शिक्षा के 
विचारों का प्रसार किया । इस आन्दोलन के फलस्वरूप लोगो में एक ऐसा नवजीवन 
भर उठा जैसा पहले कभी नहीं था । यह स्वीकार करने मे कोई ग्रापत्ति नहीं होनी 
चाहिए कि महात्मा गाँधी के जन-पआन्दोलनो को पृष्ठभूमि का काम होम रूल 
प्राद्ोलत ने किया। इसने राष्ट्र के समक्ष स्वशासन की एक ठोस योजना प्रस्तुत 
की और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देश के सभी वर्गों मे 'सयुक्त मोर्चे की भावना' 
.  भ्राह्मात किया । इस आन्दोलन ने यह जता दिया कि यदि कांग्रेस अपने राज- 
नीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहती है तो कोई भीख माँगने से काम नही 
चनेगा। कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में होता चाहिए जो अपना समय जीवन 
और राष्ट्र की सेवा में लगा सके। यदि होम रूल आन्दोलन नही होता तो 20 अगस्त, 
9]7 की भाण्टेग्यू घोपणा उस समय नही होती और 99 का झधिनियम झागे 
सम्दे समय के लिए ढल जाता । 
लोकमान्य तिलक 
(.णक्राग्माशम 78%, 4856-920) 

“स्वशासन मेरा जन्म-सिद्ध अधिकार है और मै उसे लेकर रहूँगा'-- 
प्रधिकांश सजग भारतीयों के होठों पर था। तिलक वे पहले नेता थे जिन्होंने 
'पजनीतिक शआ्रान्दोलन को शक्तिशाली बनाने के लिए धार्मिक जोश का प्रयोग किया । 
पै झग्रेस के उम्रवादी मेता थे, कर्म और साहसी सैनानी थे जिन्होंने प्रपनी 
भैनवरत साधना झौर महान्‌ बलिदान के द्वारा भारतीय स्वाधीनता के भव्य भवन 
की नीव डालने मे महत्ती भूमिका अदा की । काँग्रेस के मच पर जो विशाल प्रवुद्ध 
अक्तित भ्रव तक आए तिलक उनसे बिलकुल.निराले थे, क्योकि सक्रिय क्रॉतिकारी 
डैने के साथ ही वे एक महान्‌ विद्धान भी थे । गीता दर्येन पर उनकी टिप्पणी और 
भीरकैदिक होम इन दी वेदाज” नामक वह ग्रन्थ जिसमे हिन्दुओं के आदि ग्रन्थ वेदों 
की जन्म स्थान आार्क॑डिक प्रदेश में सिद्ध किया गया है--उनके विशाल अध्ययन तथा 
पगुमंधान में उनकी गहरी रुचि का प्रमाण है । 

लोकमान्य तिलक (856-920) का जन्म एक ऐसे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण 
परिवार मे हुआ था जिसका सम्बन्ध इतिहास के गौरवशाली पेशवाओं से था । 
879 मे उन्होने एल. एन. वी. की परीक्षा उर्त्तीणा कर ली । कॉलेज जीवन से ही 
चनकी रुचि सार्वजनिक कार्यों की शोर बढ़ती गई। एक शिक्षाशास्त्री के रूप में 
रहने पूना न्यू इगलिश स्कूल, दक्षिण शिक्षा समान (06८८० ए0एस्यॉए०ए७ 
$0लंहए) तथा फरम्यूसन कॉलिज के व्यवस्थापफ के रूप में रूगाति श्रजित वी । सन्‌ 
889 ग काँग्रेस मे झपने प्रवेश के बाद से ही एक राजनीतिक नेता के रुप में 
काँग्रेस के फार्यकलापो में तिलक ने उल्लेसमीय भूमिका झदा वये। अपने #७, 


ढ 
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तथा मराठा” नामक दो पुत्र तथा शिवाजी और गणपति उत्सवों द्वारा उन्होंने 
जनता में देशभक्ति की भावना फूंक दी तथा उसमें अपने राजनीतिक अधिकारों के 
लिए संघर्ष करने की प्रवृत्ति उत्पन्न की ।! 897 में तिलक वम्बवई विधान .परिपद्‌ 
के सदस्य चुने गए जहाँ उन्होंने बड़ी निडरता के साथ सरकारी रवैये की कद 
आलोचना की । महाराष्ट्र मे अकाल और पूना मे प्लेग के समय जनता के कप्टो के 
प्रति सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये से क्षुब्ध होकर दो नवयुवकों ने पूना के प्लेग 
कमिश्नर रैड तथा एक अन्य अ्रग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। तिलक का इस 
हत्याकाण्ड से कोई सम्वन्ध नहीं था, बिन्तु ब्रिटिश सरकार ने उन पर हिंसा शौर 
राजद्रोह को भड़काने का श्रारोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 8 मास 
का कठोर कारावास का दण्ड दे दिया । 

सन्‌ 905 में वग-मग के समय तिलक का राजनीतिक कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र 
से बढ़कर सम्पूर्ण भारत हो गया । केसरी” के माध्यम से उन्होने स्वदेशी बहिष्कार 
आऔर स्वराज्य का सन्देश जन-जन तक पहुँचाया । लाल-वाल-पाल ने देश मे वस्तुतः 
एक संगठित उग्रवादी दल को राष्ट्रीय रगमच पर ला खडा किया। काँग्रेस के 
उदारवादी नेता तिलक के उग्र और यथार्थवादी विचारों से सहमत नही हो सके। 
अन्तत 907 में 'सूरत की फूट' सामने आई । बाद में 95 तक, जब तक कि 
मुख्यत. एनी वेसेन्ट के प्रयासों से दोनों दलों में पुनः एकता स्थापित हो गई, 
उम्नवादी काँग्रेस के वाहर ही रहकर कार्य करते रहे । 908 मे तिलक को राजद्रोह 
के मिथ्या आरोप में पुतः गिरफ्तार करके 6 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड देकर 
माण्डले जेल भेज दिया जहाँ उन्होने अपने दो विख्यात ग्रन्थ रत्नों--गीता रहस्य 
और 'दी झ्राकंटिक होम इन दि बेदाज' की रचना की । ये दोनो ही ग्रन्थ लोकमान्य 
लिल्क के विशाल ज्ञान, ऐतिहासिक शोघ-गाम्भीर्य और विचारों की उत्कृष्ठता 
के परिचायक है । ।94 में कारावास से मुक्त होने पर तिलक पुन राष्ट्रीय संगठन 
के कार्य मे पिल पड़े। 498 मे सर्वंसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन 
शिरोल केस के सिलसिले मे इंग्लैण्ड चले जाने से वे इस गौरवशाली पद को स्वीकार. 
न कर सके । 2] जुलाई, 920 को बम्बई में आकस्मिक बीमारी से स्वाधीनता के 
इस विकट योद्धा का स्वगंवास हो गया। 


तिलक का राजनीतिक दर्शन और कार्य-पद्धति 

+ तिलक सच्चे भर्थों मे भारतोय उम्र राष्ट्रवाद के जनक थे जिन्होंने भागतीय 
राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करके काँग्रेस को एक जन-आन्दोलन में परिणशत 
कर दिया । उदारवादियों की निष्क्रिय नीति की प्रतिक्रिया के रूप मे तिलक ने सम्पूर्ण 
देश को मूर्त और गतिशील विचार देकर अदमुत जन-जागरण पैदा किया । प्िलक 
ही झाष्यात्मिक घारणाओं ने उनके राजनीतिक चिन्तन को विशेष रूप से प्रभावित 
फ़िया 4 मा ई 


। 


| विश्वताथ श्रसाद वर्मा ; बंदी, पृष्ठ 478, 
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उद्देश्य स्वशासन है और इसे यथासम्भव शीघ्र ही भाप्त करता चाहिए। हमारा 
राष्ट्र आ्रातकवादी दमन के लिए नहीं है । आप लोग भीरू और कायर न बनें | जब 
आप स्वदेशी को स्वीकार करते हैं तो आपको विदेशी का वहिप्कार करना होगा ॥77 
हमारा उद्देश्य पुर्नार्माण है, हमारा स्व॒राज्य का आदर्श विशिष्ट लक्ष्य है जिसे 
जन-समुदाय समझे । स्वराज्य से जनता का शासन जनता के लिए होगा। 
उदारपन्थियो, डरिए मत । वष्हिकार दलित राष्ट्र के लिए एकमात्र साधन है। 
स्वराज्य और बवहिंप्कार के उपरान्त हमारा तीसरा आदर्श राष्ट्रीय शिक्षा है. जिसके 
सम्बन्ध मे पिछली काँग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था ।” तिलक का विश्वास संगठन 
शक्ति और आत्म-निर्मरता मे था । उन्होने जनता को आह्वान किया कि वह राजनीतिक 
आन्दोलन चलाकर सरकार पर अधिक से अधिक दवाव डाले और मातृभूमि के लिए 
कष्ट एवं त्याग सहन करे । ; 
तिलक मे उदारवादियों की साँविधानिक पद्धति की निप्फलता पर कई लेख 
लिखे और अपना यह हढ़ मत व्यक्त किया कि सांविधानिक पद्धति ब्रिटेन जैसे देश 
में उपयुक्त हो सकती है जहाँ एक संविधान है, जहाँ “सरकार जनता के प्रति 
उत्तरदायों है और मतदाताश्रो का विश्वास खो देने पर गद्दी से उतार दी जाती 
है ।” तिलक भी अपना भारतीय आन्दोलन कानून पर आधारित नही कर सकते 
क्योंकि देश पर अनुत्तरदायी और निरंकुश सरकार का शासन है जो कानून को 
अपने मनमाने ढग से तोड़-मरोड़ सकती है ॥ तिलक ने, उग्रवादी होने के बावजूद 
छूसा और क्रान्ति को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया और न ही अनावश्यक रूप में 
सरकारी कानूनो की अजज्ञा के लिए लोगों को प्रेरित किया । तिलक के विरोधियों ने 
और उनके राज-दर्शन के विदेशी व्याख्याताग्रों ने उन पर क्रान्तिकारों और 
हिसावादी होने का आरोप लगाया है । लेकिन इस प्रकार के सभी झारोप तिलक 
के राजनीतिक चिन्तन और कार्यकलापों की गलत व्याख्याएँ है। वास्तविकता यही 
है कि चाहे तिलक का महात्मा गाँधी के समान अहिंसा में विश्वास नहीं था और 
स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में हिसा को उन्होने सर्वथा स्थाज्य 
नही मान', तयापि उन्होंने देशवासियरं को क्रान्ति और हिसा की ओर प्रेरित | नहीं 
किया । एक व्यावहारिक राजनीतिक रूप मे तिलक ने सदैव यही - प्रनुभव किया कि 
तत्कालीन परिस्थितियाँ भारत में हिसात्मक और क्रान्तिकारों साधनों के प्रयोग के 
अनुकूल नही थी । सशस्त्र क्रान्ति का समय अभी नहीं झाया था । तिलक का यद्यपि 
प्रमुख श्रान्तिकारियों से सम्पर्क था, लेकिन उन्होने क्रान्ति को उकसाया नही बल्कि 
युवा क्रास्तिकारियों को सदैव संयत करने का प्रयास किया । हत्या और हिंसा को 
राजनीति साधन के रूप मे ग्रहण करने से वे सेव कत्तरात्ते रहे । 
है स्वदेशो भर बहिष्कार-- स्ताघीनता संग्राम के इन दो हथियारों को लोकप्रिय 
20762 6 किए आ 9028 भूमिका निभाई। यद्यपि स्वदेशी का आरम्भ 
शेधपर सिख के हाथो मे यह हक राजन लि 82904 20% 22% 
भर्क 0 भ्रस्त्र न गया । पश्चिमी भारत में 
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हूँ ।” तिलक ने अ्प्रेल 96 में स्वराज्य (होम रूल) आन्दोलन प्रारम्भ किया 
और 3] मई 96 को अहसदनगर में राजस्व पर अपने पहले भाषण मे कहा 
कि स्वराज्य का भ्र्थ सम्राद्‌ के शासन का उन्मूलन करना और किसी देशी रियासत 
का शासन कायम करना नही है । हमे मन्दिर के देवताओं को नही हटाना है, 
क्रेवल पुजारियों को बदलना हैं। सम्राद्‌ अपनी गोरी तथा काली प्रजा के वीच 
भेदभाव नही करते, इसलिए नौकरशाही पुजारियों को बदलने से उनका अ्रहित नही 
होगा । स्वराज्य का अर्थ यह नहीं है कि अंग्रेज सरकार के स्थान पर जर्मन सरकार 
को स्थापित किया जाए । स्वराज्य से अभिप्राय केवल यह है कि भारत के ग्रान्तरिक 
मामलों का सचालन और प्रवस्ध भारतवाप्तिपों के हाथों में हो । तिलक की होम 
रूल लीग ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य चाहती थी और यह ब्रिटिश संसद 
के वैधानिक अधिनियम के द्वारा ही सम्भव हो सकता थां । तिलक की ' कल्पना थी 
कि स्वराज्य के अन्तगंत देश का राजनीतिक ढाँचा संघात्मक होगा । है 


उल्लेखनीय है कि तिलक ने 'स्वराज्य” की अपमी पूर्व धारणा अर्थात्‌ पूर्ण 
स्वाघीनता की भ्राकॉक्षा का परित्याग नही किया था वरन्‌ तत्कालीन परिस्थितियों 
को देखते हुए ब्रिठिश साम्राज्य के अन्तगंत स्व॒राज्य का व्यावहारिक सुझाव दिया 
था | यह पूर्ण स्वाधीतता की दिशा मे एक पहला महत्त्वपूर्ण कदम था। अपनी 
मृत्यु शैया पर पड़े सन्निपात मे तिलक बहुधा देश की दरिद्रता, कॉग्रेस और 
स्वराज्य के सम्बन्ध में खोलते रहते थे। उनके भ्रमन्तिम शब्द थे---“यदि स्वराज्य न 
मिला तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। स्वराज्य हमारे अस्तित्व के लिए 
अनियाये है ।/ 

जन-शक्ति झौर जन-सम्पर्क और पत्रकारिता की शक्ति में विश्वास--तिलक 
ने अपने चिन्तन और कार्येकलापो मे 'जन-शक्ति' को सर्देव विशेष स्थान दिया। 
89] मे उन्होने 'केसरी' मे लिखा या कि “जनमत जैसी एक ऐसी चीज होती है 
जिससे स्वेच्छाचारी और तानाशाड भय खाते हैं, लेकिन ऐसा जनमत यहां उत्पन्न 
करने के लिए हमने कुछ नही किया है ।” तिलक ने पत्रकारिता का सहारा खेकर 
जनता में चेतना फूंकी और उसे स्वराज्य के प्रति सचेत किया ॥ ' “' 

" शान्ति-सम्मेलन को ज्ञापन--तिलक एक व्यावहारिक 'राजनौतिज्ञ थे जो 
अपने राष्ट्र के हित के लिए कोई भी प्रवसर नही चूकते थे। अवसर आ जाने पंर 
वे आवेदन पत्र की पद्धति का प्रयोग करने से भी नहीं हिचकते थे । प्रथम ' महायुद्ध 
की समाप्ति पर पेरिस में हुए शान्ति-सम्मेलत के श्रध्यक्ष को उन्होंने एक ज्ञापन पेश 
फिसा था जिसमें उन्होते स्पप्ट रूप में लिखा था कि सम्मेलन में सरकार द्वारा 
मनोनीत व्येक्ति (बीकानेर नरेश भौर एस, पी. सिन्हा) भारत का सही प्रतिनिधित्व 
नहीं करते । इस ज्ञापन में तिलक ने एशिया और विश्व की राजनीति में भारत की 
महत्त्वपूर्ण राजनीतिक स्थिति का उल्लेख किया भौर भारत के लिए झआात्म-निर्णय 
के भ्रधिकार की माँग की । तिलक का ज्ञापन भारत की पर-राष्ट्रनीति का पहला 
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कुछ अन्य प्रमुख उग्रवादी 
लाल-बाल-पाल (लाला लाजपत राय, बाल गगाघर तिलक तथा विपिनचन्द्र 
पाल) को उम्रवाद की निमूर्ति माना जाता है। 
लाला लाजपत राय और उनके राजनीतिक विचार 
पजाव केसरी साला लाजपत राय (4865-928 ) एक महान्‌ राष्ट्रवादी 
और आधुनिक भारत के अग्रणी राजनीतिक नेता थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता 
का मार्ग प्रदीप्त किया। उनकी 'यग इण्डिया, “अ्नहैप्पी इण्डिया, “इर्ग्लण्डस 
इंट टु इण्डिया” आदि पुस्तकें उनके विशाल ज्ञान की परिचायक है। लाला लाजपत 
राय मे राष्ट्रवाद, स्वदेशी, स्वराज्य, स्वतन्त्रता आदि पर निर्भीक विचार व्यक्त किए 
झौर तत्कालीय उदारवादियों की राजनीतिक भिक्षा-वृत्ति को ठुकराते हुए देश को 
अपने पैरों पर खडे होने के लिए ललकारा। लाजपत राब का जीवन कर्म और 
संघर्ष का जीवन था तथा उनका आदर भारतीय राष्ट्रवाद ([706वा उ॥काणराब॥शा। ) 
का आदर्श था । इसी आदर्श के लिए उन्होने काम किया, कष्ट केले और भ्रन्त में 
अपने प्राशों की झ्राहुति दे दी । 
लाजपत राय ने कहां कि अनेक अग्रेज साजनीतिश और सवाददाता भारत में 
ब्रिटिश शासन के बरदानो की चर्चा करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि एक 
श्रच्छी सरकार भी स्वशासन ($0०-0०ए९गशध्या) का स्थानापन्च (5ए96/008 ) 
नही हो सकती । क्‍या स्वतन्त्रता भर सम्मान की तराज़ू पर दुनिया भर के धन को 
तोला जा सकता है ? यदि हमे अपनी श्रात्मा को खोकर दुनिया का प्रभुत्व मिल 
जाए तो क्‍या लाभ ? एक ग्रुलाम प्रजा के कोई आत्मा नहीं होती, ठीक उसी तरह 
जिस तरह कि एक गुलाम व्यक्ति भ्रथवा एक दास के सही अर्थों मे आत्मा नही होती । 
लाजपत ने देश के लिए स्वराज्य की माँग की और स्वतन्त्रता को जीवन 
का उद्ं श्य तथा लक्ष्य माना । उनकी हृप्टि में स्वतन्त्रता का अर्थ था कि जनता को 
राष्ट्र के सभी वर्गो और मानव जाति के हित्त के लिए स्वयं को एक सम्प्रभुता सम्पन्न 
राष्ट्र के रूप मे संगठित होने का अधिकार हो । स्वराज्य इसी में है कि जमता को 
अपनी इच्छानुसार शासन चताने का अधिकार मिले । लाजपत राय ने दादाभाई 
नौरोजी की भाँदि भारत के श्रगनवरत आशिक शोपण का भण्डाफोड किया | 
ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान भारत के सैनिक और आथिक विनाश का एक ऐसा 
सिलसिला चलाया गया जिसे पूरा होने मे लगभग एक शताब्दी लगी झौर इस भ्रवधि 
में ब्रिटिश साम्राज्ववादियों ने देश को रसातल में बैठा दिया-। जहाँ उदारवादी 
ब्रिटिश न्याय और स्वातन्ब्य-भावना को उकसा कर धीरे-धीरे स्वराज्य पाना चाहते 
थे वहाँ लाजपत राय का कहना था कि 'स्वराज्यों कोई घर या कारखाना या नगर 
नही है जिसका निर्माण धीरे-घीरे सीढ़ी-दर-सीढ़ी हो । यदि घीरे-धीरे रेग-रेग कर 


स्वराज्य-प्राष्ति की वात्त को गई तो जनता का जोश ठण्डा हो जाएगा और पहले से 
पराधीन देशवासियों को दास-वृत्ति अधिवः गहरी हो जाएगी । 


लाजपत राय स्वदेशी के समर्थक थे । उनका कहना था कि स्वदेशी भारत की 
दुःख-दरिद्रता को दूर कर सकती है, तथा“इस स्वदेशी का झर्थ है अपने हो देश कं 
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वस्तुओ का प्रयोग। स्वदेशी भावना से देशवासियों में झात्म-निर्भरता, झात्म- 
सहायता और आत्म-सम्मान की भावना विकसित होगी। स्वदेशी वह प्रभावशाली 
अस्त्र है जिसके द्वारा हम दासता के बन्धन से छुटकारा पा सकते हैं। लालाजी ने 
स्वदेशी को देश-भक्ति का पर्याथवाची माना, लेकिन उन्होंने आदर्श आधुनिकता और 
उदार विचारों का विरोध नहीं किया । लाजपत राय ने यद्यपि उग्रवादी साधनीं में 
विश्वास प्रकट किया, लेकिन उन्होंने न तो कभी श्रातंकवाद को प्रोत्साहन दिया 
और न सशस्त्र क्रान्ति की। उन्हें अहसास था कि भारत उस समय एक सैनिक 
ऋन्तिकारी सधर्ष के लिए तैयार नहीं था और यदि देशवासी सशस्त्र क्रान्ति के 
मार्ग पर चल पड़े तो प्रथम तो ऐसी क्रान्ति सफल नही होगी और दूसरे सरकार के 
निर्मम दमनचक्र से छुटकारा असम्भव हो जाएगा । इसी लिए उनका सन्देश था हमे 
राष्ट्र के मनोबल का निर्माण, निर्देशन और नियन्त्रण इस प्रकार करना चाहिए कि 
वह श्रजय हो उठे | यदि एक पराधीन जाति को आजादी के लिए संघर्ष करना है 
तो उसे झगडाई लेकर उठ खडा होना चाहिए और अपनी माँग के पीछे एक प्रबल 
जन-शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए । हाथों में हूथियार लेने के बनिस्पत देश को मानसिक 
गुलामी से छुटकारा पाना चाहिए । 
लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के कुटिल उद्दं श्यों का 
पर्दाफाश किया ) उन्होने 'फूट डालो और शासन करो” (70शं0७ 2700 7रेपञ०) के 
कुपरिणामों को भारतीय इतिहास के झ्राधार पर स्पष्ट किया । लाजपत राय ने 
बताया कि ब्रिटिश शासन ने बड़े सुनियोजित रूप से भारत में साम्प्रदायिकता का 
प्रसार किया है। लालाजी ने देशवासियों से अ्रपने मतभेदों की खाई पाटने और 
: परस्पर घनिप्ठ रूप से तिकट आने की झपील की । 
विपिनतन्द्र पाल 
विपिनचन्द्ध पाल (85-932) महाव्‌ देशभक्त, अद्भुत श्रौजस्वी वक्ता 
प्रौर कुशल पत्रकार थे | वहिष्फार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के नए सिद्धान्त का 
प्रभार करते हुए उन्होंने सारे देश में भ्रपनी वक्‍तृत्व-शक्ति का सिवका जमा दिया 
था। विपिनचन्र पाल ने भारतीय राजनीति में एक उदारवादी के रूप में प्रवेश 
किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति ने--विशेषकर बंग-भंग की 
घटना ने, उनके हृदय में एक तूफान खडा कर दिया और उग्रवादी विचारधारा के 
पोपक वन गए । लाल-बाल-पाल की त्रिमूर्ति एक झ्रग के रूप में भारतीय राजनीतिक 
क्षितिज पर उभर आई । इन तीनों महान्‌ नेताओं के असहयोग से देश मे अ्रभ्नृतपूर्व 
भावात्मक और व्यावहारिक एकता का वातावरण पैंदा हुआ | पाल नए राष्ट्रवाद 
के पोषक बने । 908 के बाद उनके राजनीतिक चिन्तन में पुनः परिवर्तन दिखाई 
दिया झौर वे भ्रन्तर्राष्ट्रीयकावाद की शोर झुक गए । उनमें उदारवादी प्रवृत्ति ने 
पुनः वल पकड़ा । 92॥ मे काँग्रेस से सदा के लिए नाता तोड लेते के बाद उनका 
४ जीवन राजनीति से लगभग झलग-थलग जा पड़ा । हु 
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प्रगस्‍्त, 3920 मे लौकमान्य ठिलक कौ मृत्यु के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन का 
गेतृल्व गाँधी जी के हाथ में आ गया । 947 तक भारतीय राजनीति की बागडोर, 
पल्पकालीन अ्रपवादों को छोडकर, उन्ही के हाथों मे रहो । 29 तक राष्ट्रीय 
श्रान्दोलन प्ुस्यतः शिक्षित बगे तक ही सीमित था, लेकिन महात्मा गाँधी ने उसे 
सच्चे अ्र्थों में जन-आान्दोलत बना दिया । उनके नेतृत्व सें झप्रेश जनता का संगझष 
बन गई। गाँधी युग में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रकृति और विचारधारा 
पूर्णतः नवीन तथा भ्रभिनव रूप सें ऋतिकारी बन गई। ग्राँधी के नेतृत्व में देश की 
प्राजादी के लिए अ्रट्ट्तात्मक संवर्ष चला, यद्यपि हिसात्मक क्रान्ति की चिनग्रारियाँ 
शी रह-रह कर फूटती रही ६ ) ५ 
मोहनदास करमचन्द गाँधी (869-948 ) गोपालक५्ण गोखले की प्रेरणा 

से, प्रथम महायुद्ध के दौरान, जनवरी [95 में भ्रफ़ोका से वापस आए । ग्रीखले के 
विचारों मे भाँधीजी को बहुत प्रभावित किया । वे गोखले को श्रपना राजनीतिक 
गुए मानते थे । भ्रतः शुरू मे गाँधीजी गोखले के अनुयायी प्रौर राजभक्त माने जाते 
थे । सरकार के साथ सहयोग की नीति में उनका हेंढ़ विश्वास था । महा द्व के बीच 

गाँधोजी ने युद्ध प्रयासों मे,भग्रेजी सरकार की पूरी सहायता की और इसके लिए 

सरकार ने उन्हें केसरी-हिन्द स्वएँ-पदक से बिमभूषित किया था। किन्तु भारतीय 

मच पर सक्रिय रूप से गाँवीजी ने प्रवेश किया 99 में रोलेट एक्ट के .प्रश्त को 

लकर । शुरू का 'सहयोगी' बाद में 'असहयोगी गाँधी” बन गया । सितम्बर, 920 में 
ही काँग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन मे उन्होंने सरकार के साथ सहयोग तथा मॉप्ट- 
फोर्ड सुधारों के अन्तर्गत निर्मित व्यवस्थापिका सभाझे: के बहिष्कार का प्रस्ताव रख 
दिया। गाँधी के हृष्टिकोश में यह परिवर्तत न केवल उनके लिए वहिक समूचे रा्ट्र 
के लिए 'कास्तिकारी' नए मोड़ का सूचक था। - रे कर 


असहयोग आन्दोलन 


(प्रमह 7ए०7-८०-एलब्नांगा रैच०एध्णव्या, 7920-.. 
प्रमहयोग भरान्दोलन के प्रस्ताव पर काँग्रेस इ 


को स्वी रूति (920) : असहयोग-कायेक्रम 


__. महात्मा याँघी को पह “विश्वास ही गया कि वे हिन्दुद्मो 
दानों की झपदे झसहयोग भान्दी लन की पताका के नोचे एक 


2०) 


हन्दुओओ झौर मुसलमानों 


हू कर सदते हैं. ; सिरस्थर, । 
कि 


कि 
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4920 के कलकत्ता कांग्रेस के विशेय अधितेशत में उन्होंने सरकार के प्रति 'अहिंसक 
झसहयोग की नीति! अपवाने का प्रस्ताव रखा जिसके पक्ष मे 886 और विपक्ष में 
884 मत पड़े। कांग्रेस का नियमित अ्रधिवेशन दिसम्बर, 920 भे नागपुर में हुआ 
जिसमे कजेकेत्ता भ्रविवेशन के झसहयोग आन्दोलव के प्रस्ताव को विधिवत्‌ स्वीकार 
कर लिया गधा । 

प्रस्ताव में निम्नलिखित असहयोग कार्यक्रम स्वीकार किया गया--- 

(4) सरकारी उप्राधियों तया अ्रवैतनिक पदों को छोड दिया जाए झौर 
म्यूनिसिपल बोर्ड तथा अन्य सस्थाओरो में जो लोग नामजद हुए हों वे 
इस्तीफा दे दे । 

(2) सरकारी दरवारो आदि द्वारा किए जाने बाले सरकारी श्र अर्डध 
सरकारी उत्सवो में भाग लेने से इन्कार किया जाए । 

(3) राजकीय तथा गद्धं -राजकीय स्कूलों तथा कॉलेजों से छात्रो को धीरे- 
धीरे निकाल लिया जाए। 

(4) बकीलो तथा मुवक्किलों द्वारा ब्रिटिश श्रदालतो का धीरे-धीरे बहिष्कार 
किया जाए श्र श्रापसरी कंगडो को तय करने के लिए परचायतों 
अंदालती की स्थापना की जाए । 

(5) फौजी, कलके तथा मजदूरी करने वाले लोग मेसोपोटामिया मे नौकरी 
करने के ततिए भर्ती होने से इन्कार करें । 

(6) नई कौंसिलो के चुनाव के लिए खड़े हुए उम्मीदवार अपने नाम 
उम्मीदवारी से वापिस ते ले । 

(7) विदेशी माल का बहिष्फार किया जाए 7? 

जनता से अपील की गई कि एक बड़े पैमाने पर स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया 

जाए और हरेक घर में हाथ को कताई को पुनरुज्जीवित करके वड़े पैमाने पर कस्बों 
बी उत्पत्ति तुरन्त ही बढाई जाए 2 अ्व कांग्रेस का ध्येय बदल दिया गया। काँग्रेस 
का ध्येय शान्तिमय तथा उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना घोषित 
किया गया । 

प्रमहयोग आन्दोलन के कारण 

महात्मा गाँची द्वारा प्रसहयोग आन्दोलने प्रारम्भ क्यो किया, गया इसके पीछे 
कुछ निश्चित करण ध-- 

() माण्टेग्पू-चेम्सफो्ड सुधारों फेप्नति श्रसस्तोथ-प्रथम महायुद्ध' के दौरान 
भारतोयो मे तत-मत-घन से अग्रेजो की गद्गायता की थी, किन्तु भारतीयों के सन्‍्तीष 
के लिए जो 'माग्ट-फोर्ड सुधार योजना प्रकाशित की गई उससे भारतीयों को 
निराशा हाथ सगी । काँग्रेस ने 99 के अपने भमृतसर ग्रधिवेशत में सुधारों के 











है पहुदाभि लोतारघ्वा : का से का सद्निप् इतिहास, पृष्) 40-]4. 
, टे बी, पृष्ठ 2. 
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वियास्ययन में सहयोग देने का वादा किया किन्तु 399 के अधिनियम के दोप इतने 
गहरे थे कि भारतीय जनता के हिंत में कोई सस्तोपजवक परिणाम नहीं निकल सके । 
मॉप्ड-फोई सुधार मोजना ने उत्तरदामी शासन की स्वायना नहीं की, भारत सरकार 
पर गृह-मरकार का नियन्त्रण पूर्व वत्‌ बना रहा तथा स्थानीय स्वशासन को भी बढ़ावा 
नही मित्रा । भारतीयों ते इस सुधार योजना को अनुदार तथा अपप्तानजनका भावा 
विशेषकर शिक्षित वर्ग में बड़ा असन्तोष उत्पत्न हुआ । 

(2] प्रायिक दुर्देशा --महायुद्ध काल मे--विशेषकर [97 से 920 त्तक 
की ब्रदृधि मे भारतीयों को श्रनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा 
जिससे उनमे काफ़ी अपस्तोष फैला । मुल्य वृद्धि, वेरोजगारी, प्लेण और इन्पजुएजा 
के प्रकोर ग्रादि ने लोगो की प्रथिक कमर तौड़ दी । महामारियों से वहुत से लोगों 
फो जात से हाव धोना पड़ा और इनके उत्यान व रोकयाम के लिए सरकार ने जो भी 
प्रयत्न करिए वे अपर्याप्त और असन्‍्तोपजनक थे । भारत की जनता कर्ज के बोझ से 
दव गई, किसानों तथा मजदूरों की दशा बहुत दर्दनाक हो गई । चम्पारन में किसानों 
प्रोर प्रदमदावाद में मजदूरों की आ्रायिक दुर्दशा ने महात्मा गाँवी को सत्याग्रह के 
भरत्र के प्रयोग का अवसर दिया । 

(3) प्रकात -)907 भे अवावुष्टि के कारण देश में श्रकाल फैन गया 
पौर प्रतेफ़ व्यक्ति मूल से मृत्यु के शिकार हो गए। सरकार ने जनता के दुख को दूर 
करने के लिए कोई विशेष प्रयास मही किया जिससे जन-अससल्तोध बढ़ता ही गया । 
.... (4) सरफार का दमन चक्र-यद्यपि लोग सुघार और संगठन के निर्दोव 
का भ्रचार करने थे, तो भी सरकार ने पहले से हो दफा |44 भर 08 का दौर 
प्रारम्भ कर दिया था। राष्ट्रीय आन्दोलन वी वैधानिक धारा को कुचलने के लिए 
सरकार ने प्रेथ एक्ट, सेडोगन एयट, एक्सप्तोसिव सब्सदेन्स एक्ट, क्रिमिनल लॉ 
प्रमेशमेट एक्ट प्रादि दमनकारी कानूनों का आाश्व लिया । क्रान्तिकारियों को फांसी, 
08 48१9 कारायास की सजा देने में कोई कमर नहीं उठा रखो गई। 
बोर 3 कप पल लगाई गई योर राष्ट्रीय नेताग्रों_ को अनेक स्थानों पर 

८ पु रवंगर की दमनकारी नीति ने जनता में असन्‍्तोष और विद्रोह 
व लहर फेशा दी । ३ 

[ ) रोलेट एुश्ट >युद्धकाल में क्रानि 
दशा पविनिधन पारित किया गया था जिसरी धवषि युद्धदधात तक ही थी, 
4 बुठ के बाई भी सरकार ने दमनकारी काजूदों छा निर्माण जारी रखा। 
धारगप हा था उद्देस्य केवल झाँमिकारी देगभक्तों को हो नदी बरन्‌ साष्ड्रीय 
कप गम मार को हज बल 
भ्पदम्पायिया से करश्री, ॥०॥ मन हा रा को 008 :320 ह 00000 कल 

रा, पियरः प्ररतुद शिए जिः 


(॥१०४,5॥ 89.5) बढ़ा जाता है । 
पट हाई 





कारियों के दमन के लिए भारत 











रोविट दिफेयम 
देख भर में इन विधेयकों बे: विग्द प्रावाज 
इसे ।दउरकों डा विरोध (डाले विदेघश' (873५8 8०१४) कद्रर शिया 
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गया, प्रदर्शन किए गए, हंडतालें की गई । रोलेट एक्ट द्वारा सरकार को जनता की 
स्वतन्त्रता का अपहरण करके सदिग्ध॒ व्यक्तियों को जेलों में डाल देने का अधिकार 
प्राप्त हो गया । मजिस्ट्रेटो को यह श्रधिकार मिला कि वे संदिग्ध फ्राँतिकारियों को 
मामूली जाँच-पडनाल के उपरान्त ही नजरवन्दी का आदेश जारी कर सकें । इण्डियन 
एवीडेंस एक्ट (हाताथा एशावटए०८ 8०) की उस घारा को समाप्त कर दिया 
गया जिसके प्रनुस्तार पुलिस अधिकारी के सामने दी गई गवाही सफाई की गवाह 
नही मानी जा सकती थी । रालेट एफ्ट को 'श्रातंकवादी और अपराय अधिनियर्मा 
(दबा क्ाते (र८४एए/णराक्षाए टथाा6६ ४०) की संज्ा दी गई । महात्मा 
गाँधी ने इस अधिनियम के विरोध मे देशव्यापी हडताल का झ्ाद्वान किया । कही- 
कही 30 मार्च को और अ्धिकाँश स्थानी पर 6 अगप्रेल, 99 को 'शोक दिवस 
तथा हडताल का झ्रायोजन किया गया । विरोध मे हिन्दुम्नो और मुसलमानों ने समान 
रूप से भाग लिया । देश भर में शाँतिपूर्ण हडनाले हुईं, लोगों ने उपवास किए, कदी- 
कही प्रागदीलन से हिंसात्मक रूप भी ग्रहण किया । गाँधी क्री गिरफ्तारी के समाचार 
में श्राग में घी का काम किया । किर भी श्ान्दोलनत द्याम तौर पर शान्त सा ही रहा । 
सरकार ने शान्त आन्रोलन को भी बड़ी कठोरता और निर्ममता से दबाने की नीति 
अपनाई । पजाब के गवर्नर डायर ने आन्दोलन को गोली से कुचलने' का हृढ निश्चय 
किया और काँग्रेसी नेताओ्रों के पजाव प्रवेश पर निषेध लगा दिया गया । 


(6) जलियाँवाला बौग हृत्याकाण्ड --पजाव मे मार्शल लॉ प्रशासन ने लोगो 

पर जो भ्रत्याचार किए उसका उदाहरणा विश्व मे कही नही मिलता। प्रेस एक्ट 
तथा सेडीसन एक्ट का खुल्लमखुल्ला प्रयोग किया गया । लोगो के नलो में पानी बन्द 
कर दिया गया, उनकी बिजली काट दी गई, उन्हे पेट के बल रेंगकर चलने को बाध्य 
किया गया, स्वियों के सामने पुरुषो को नगा करके पीटा गया, नगर को बिना 
इजाजत छोडने पर पावन्दी लगा दी गई, सार्वजनिक रसोईघरो को बन्द करवा दिया 
गया भ्रौर वकील चुनने की झ्राज्ञा नही दी गई। अमृतसर की उत्तेजित जनता की 
कुचलने के लिए नगर को सेना के श्रधिकार मे सौंप दिया गया जिसका सर्वेसर्था जनरल 
डायर था| [2 ग्रप्रेल को शहर मे सार्वजनिक सभा करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया 
पझौर इसकी पूरी सूचना जनता को नही दो गई । 3 अ्रप्नेल को, चैशाली,के त्यौहार 
के भ्वसर पर सरकार की नीति का विरीघ करने पर जलियाँवाला वाग' में एक 
मार्वेजनिक सभा का आयोजन हुआ, बाग शहर के दीच में था और चारों ओर से 
दीवारों से घिरा हुआ था उसमे आने जाने के लिए एक सकड़ी गली थी । जब सभा 
का कार्य शाँतिपूर्वक चल रहा था जो जनरल डायर लगभग 200 देशी और 50 
गोरे सिपाहियों को लेकर झा पहुँचा । बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक दिया 

गया और निह॒त्यी श्र नि्दोप जनता पर ग्रोलियो को बौछार शुरू कर दी गई। 

सैना ने मोलियाँ चलाना तभी बन्द किया जब कारतूस समाप्त हो गए । झातंफग्रस्त 

भीड़ गोली चलतें ही तितर-बितर होने तभी थी, किन्तु द्स मिनट बाद तक निहृत्थी 

भीड़ पर गोलियों की बौछार द्वोती रही । जनरल डायर ने तो हथियारों से लैस एक 
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गाड़ी झाम्डे कार (7८१ (7) भी गोली चाताने के लिए लाया था लेकित तग 
दरवाजे के कारश गाडी बाग में नही जा सकी । इस हत्याकाण्ड मे लगभग 00 से भी 
प्रधिक न्यक्ति मारे गए और हजारो बुरी तरह घायल हुए । प्रधिकारियों ने मृतकों 
और घायलों की देखभाल के लिए कोई भी प्रबन्ध नहीं किया । जलियाँवाला काण्ड 
,े सारे देश में भयंकर भ्राक्रेश की लहर फैला दी जिसका विस्फोट असहयोग आन्दोलन 
के रुप में हुआ । 

(7) खिलाफत शान्दोलब--मुसलमानों के खलीफा-टर्की-सुल्तान के प्रति 
ब्रिटिश सरकार की ऋर नीति से भारतीय मुप्तलमानों मे भी उत्तेजना फैली गौर 
उन्होने अपने आप को 'खिलाफत सम्मेलन! ([दराथति (१०णलिक्षा००) से सगठित 
किया। खिलाफत आन्दोलन की माँग थी कि टर्की साम्राज्य का सधारणा किया जाए 
झौर खिलाफत का एक ऐकिक तथा आध्यात्मिक संस्था के रूप भे श्रविच्छिन्न 
प्रस्तित्व बना रहे । खिलाफत आन्दोलन में महात्मा गाँधी का यह विश्वास पक्का हो 
गया कि वे ब्रिटिश सरकार के दमन का विरोध करने के किसी भी श्रान्दोलन मे हिन्दू 
, गौर मुसलमानों दोनों को अ्रपने ऋष्डे के नीचे एकत्रित कर सकते है । 

; इन सब कारणों से महात्मा गाँधी ब्रिटिश सरकार के प्रति कट्टर असहयोगी 
(उन गए। उन्होंने तत्कालीन वायसराय की वापसी की माँग की और कहा कि हत्या- 
आण्ड के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को समुचित दण्ड मिलना चाहिए । लेकिन सरकार 
श” देण्ड देना तो दूर रहा, उलठे अपने कार्यों को उचित ठहराया । केवल जनरल 
डायर की नोकरी से प्रलग कर दिया गया, पर पजाब के गवर्नर तथा भारत के 
,गयसराय के कार्यों की सराहना की गई। ब्रिटिश लॉर्ड सभा मे जनरल डायर को 
,अफ करने सम्बन्धी प्रस्ताव लाया गया । उसे ब्रिटिश साम्राज्य का 'शेरे” कहा गया 
मत हैनाम बर्या गया । महात्मा गाँवी ने 922 में ब्रह्मफोल्ड न्यायालय में उन 
कारणों का उल्लेख किया जिनकी वजह से ब्रिठिण सरकार के प्रति सहयोग की नीति 
,बोड़ने भर प्रसहयोग की नीति को अपनाने के लिए बाध्य हो गए । 
पसहयोग का वेग (92-22) 
लोग 20860 ने सारे भारत की यात्रा कर श्रसहयोग आन्दोलन का प्रचार किया । 
५ निर्माण कहे विना 224 3008 झान्दोलन में भाग है _लगे। पंचायतों का 
धर हुमा जो सफलतापुर्ववः काम करने लगी । उम्मीदवारों मे जो चुनाव में खड़े 
प्य थे, अपने नाम वापस से लिए और दो तिहाई से अधिक मतदाताओं ने प्रपने मत 
नही डाले तथा ब्नेक स्थानों पर मतपेटियाँ खाली पड़ी रहीं । कौंसिलों के वहिप्कारों 
।* सराहदीय सफलताएं मिली । देश भर में कितने ही वकीलों ने वकालत छोड़ दी 
शोर दिलो-जान से अपने को प्रान्दोलन में भोंक दिया । राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में 
साणधावीत सफलता दिखाई पड़ी । जनवरी, 92] के मध्य तक ही हजारो विद्यार्थियों 
: भपने कॉलिजो शोर परीक्षाप्रो को ठोकर मार दी। राष्ट्रीम स्वृ्लों भौर कनिजों 
कव निर्माण किया गया । काशी विद्यापीठ, बंगला तथा पजाब के राष्ट्रीय विद्यातफों > - 


प्रोर हिल्ती केः जामिया सल्खिया वी स्थापना इसी समय को गई । चरखा ब ८७ 
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भारतीयों में स्वदेशी वस्तुओं के लिए प्रेम जाग्रत हुआ तथा देश के कुटीर उद्योगों को 
प्रोत्साहन भिला । 
(3) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं से बड़ी संख्या मे देशभक्त उत्पस्त होने लगे 
जिससे काँग्रेस को लम्बे स्वातन्त्रय संघर्ष मे कार्यकर्त्ताओं की कमी महसूस नहीं हुई। 
आन्दोलन की असफलताओ को प्रकट करते हुए श्री सुभाष बोस ने कहा-- 
“]92] के बर्ष ने देश को निःसन्देह एक सुव्यवस्थित पार्दी संगठन प्रदान किया। 
इससे पूर्व काँग्रेस एक वेघानिक दल और वह भी मुख्यतया बात करने वाली संस्था 
थी । महात्मा जी ने इसे नया विधान दिया और देशव्यापी बनाया । उन्होने इसे एक 
क्रान्तिकारी संगठन मे बदल दिया । देश के एक कोने से दूसरे कोने तक एक जैसे 
नारे लगाए जाने लगे, एक जैसी नीति और एक जैसी विचारधारा हर जगह दिखाई 
देने लगी । अग्रेजी भाषा का महत्त्व जाता रहा और कांग्रेस ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
के रूप मे स्वीकार किया। खादी सब कांग्रेसियों की नियमित पोशाक वन गई ।” 
कूपलैण्ड के भ्रनुसार--“उन्होंने (गाँधीजी) वह किया जो तिलक नहीं कर सके थे । 
उन्होने राष्ट्रीय श्रान्दोलन को ऋान्तिकारी आन्दोलन मे बदल दिया ।””* 'उन्होंने 
इसे भारतीय स्वतन्त्रता को प्राप्त करने की सीख दी, सौविधानिक दबाव या विवाद 
झौर समभौता द्वारा नही, बल्कि शक्ति द्वारा जो अहिसात्मक हो । उन्होने राष्द्रीय 
आन्दोलन को केवल फ्मन्तिकारी ही नही वल्कि लोकप्रिय भी बना दिया ।" ४४ 
गाँघीजी के व्यक्तित्व ने देहाती इलाकों को उद्दे लित कर दिया था ॥!! 
स्थराज्य दल का उदय और अस्त : फौंसिलों में 
प्रवेश कर भ्रसहयोग की नीति 
922 भे असहयोग श्रान्दोलन के स्थगन ने भारतीय राजनीति में नई 
प्रवृत्तियों को जन्म दिया | काँग्रेस के श्रधिकाँश नेताओं और जनता में भारी क्षोभ 
कैला । चितरंजनदास, प. मोतीलाल नेहरू, एन. सी. केलकर जैसे नेताओ्ों ने विशेष 
असन्तोप प्रकट किया । सत्याग्रह समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि काँग्रेस मे 
एक नथा दल “भ्रमहयोग की कमान में एक दूसरो डोर चढ़ाकर उससे नौकरणाही के 
गढ़, कौसिल के भीतर से ही तीर छोड़ने का समर्थक था।” 922 से पुनः यह 
(म्थति पैदा हो गई जिससे मालूम पड़ने लगा कि काँग्रेस 907 की भाँति दो दलों 
में विभक्त हा जाएगी । उसी वर्ष कलकत्ता अधिवेशन में कौंसिल प्रवेश के प्रश्त पर 
दोनो गुटों मे कठु वाकू-संधर्ष हुआ किन्तु हिन्दू मुस्लिम दगों के कारण विभाजन दल 
गया भौर एकता पूर्ववत्‌ बतो रही। 922 में ही गया काँग्रेस भ्रधिवेशन हुमा 
जिमके प्रध्यक्ष चितरजनदास ने प्रधिवेशव के समद्षा भ्रपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया, 
किन्तु भ्रपरिवर्ततवादियो वी विजय हुई, भर्थात्‌ कॉसिल प्रवेश की नीति को पराजय 
एमली । झ्रसन्‍्तुप्ट चितरजनदाम ने प्रध्यक्ष पद से और मोतीलाल नेहरू ने काँग्रेस के 
प्रहामन्त्री पद से त्यागपत्र दे दिया। तदुपरान्त । जनवरी, 923 को देशवन्घुदास 
प्रौर मोतीलाल ने 'स्वराज्य दल! की स्थापना की । 


] दुपतेरद : एण्डिपा, ए दि स्टेट्ग्रेंट, पृष्ठ ]9, 


राष्ट्रीय आन्दोलन का गाँधीवादी युग 83 


श्वराज्य दल का सिद्धान्त और, कार्यक्रम ५४ 

स्वराज्य दल का लक्ष्य 'स्वराज्य! को प्राप्त करना था । 'स्वराज्य से उसका 
प्रभिप्राय साम्राज्य के अन्तर्गत 'झऔपनिवेशिक स्थिति! (00एाएं०॥ 5009७) को 
उपलब्ध करना था । स्वराजिस्ट चाहते थे कि निर्वाचनो मे पूरा भाग लेकर व्यवस्थापक 
भण्डलों की भ्रधिक से अधिक सीटों पर कब्जा कर लिया जाए। इस प्रकार 
व्यवस्थापक मण्डलो में पहुँच जाने के उपरान्त वहाँ सरकार के प्रति अ्रसहयोग किया 
जाए और सरकारी नीति में 'एकरूप, अविच्छिन्त श्र सतत्‌ रोडा” प्रटकाया जाए । 
पं, मोत्तीलाल नेहरू और देशवन्धु चितरंजनदास ने 'झडगा” शब्द को स्पप्ट करते 
हुए कहा था--"हमने श्रपने कार्यक्रम में अडंगा शब्द का जो व्यवहार किया है, वह 
ब्रिटिश संसद्‌ के इतिहास के वैधानिक प्रर्थ में नही । मातहत झौर सीमित श्रधिकारो 
वाली कौंसिलो के उस पर्थ में अडंगा डालना अभ्रसम्भव है क्योकि सुधार कामून के 
भ्रन्तर्गत भ्रसेम्बली भर कौंसिल के ग्रधिकार गिने-चुने हैं, पर हम यह कह सकते हैं 
कि हमारा विचार अ्रडगा डालने की भअपैक्षा स्वराज्य के मार्म में नौकरशाही द्वारा 
डाली गई रुकावटो का मुकाबला करना अ्रधिक है ।” 


स्वराजिस्टकों का कहना था कि उनका कौंसिल प्रवेश का उपरोक्त कार्यक्रम 
प्रसहयोग-मिद्धान्त के अनुकूल था। यह सर्वथा उचित था कि नौकरशाही की नाके 
के नीचे उसके गढ (व्यवस्थापिका) में प्रवेश करके अ्सहयोग का भण्डा फहराया 
जाए । कौंसिलों में प्रवेश करके वे वजठों 'को रह करने के पक्ष में थे और उन सब 
कानूनी प्रस्तावों को भ्रस्वीकार करना चाहते थे जो नौकरशाही की स्थिति हृढ करने 
चाले हो । 'भरढंगा” स्वराज्य दल के कार्यक्रम का विध्बसात्मक पक्ष था । रचनात्मक 
पक्ष में इसका कार्यक्रम उन प्रस्तावों, योजनाशो और विधेयकों को प्रस्तुत करना था 
जो राष्ट्रीय जीवन को झधिक प्राणवाल बनाने वाले हो और इस प्रकार अन्त में 
नौकरशाही को उखाड़ फैँकने में सहायक बनें। कौसिलों के बाहर स्वराजिस्टों ने 
महात्मा गाँधी के रघनात्मक कार्यों मे सहयोग देने का वचन दिया । उन्होंने घोषणा 
की है कि--ज्योंही हमे मालूम पडेगा कि सत्याग्रह के विना नौकरशाही की स्वार्थपुर्णा 
हठघर्मी का सामना करना प्रसम्भव है, हम हत्कात कौसियीं को छोड़कर देश को 
सत्याग्रह के लिए तैयार करने मे, यदि वह स्दयं ही उस समय तक तैयार न हो सका 
तो, उनकी (महात्मा गाँधी की) सहायता करेंगे | तब हम विना हीत-हवाले के 
उनके पीछे हो लेंगे झौर काँग्रेस की सस्थाओं द्वारा उनके भण्डे के नीचे बंगम करेंगे 
जिससे सव मिलकर सत्याग्रह का ठोस कार्यक्रम पूरा कर सकें । 
स्वराज्य दल का मूल्यॉकन.. 

मॉण्ट-फोर्ड सुधारों भौर दव घ-शासन प्र्याली विनप्ट करने के अपने कार्यक्रम 
को सामने रखकर स्वराज्य दल ने नवम्बर, 923 के निर्वाचनों मे परा भाग लिया 
भौर कुछ स्थानों पर विस्मथजनक सफलता प्राप्त की। केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा 
में 45 सीटो में से 45 सीर्टे स्वराज्य दल के कब्जे में भ्रा गईं। राष्ट्रवादी और 
स्वतन्त्र उम्मीदवारों को पराजित किया। उदाहरणार्थ 924-25 के बजट के 


84 भारतीय राजनीतिक व्यवस्थ 


मतापेक्षी भाग को अस्दीकार कर दिया गया और सरकार को उसको पुनप्रैतिष्ठा 
करने के लिए गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार का प्रयोग करना पड़ा। प्रान्तों मे 
स्वराज्य दल ने बगाल और मध्यप्रान्त मे विशेष सफलता अजित की । इन दोनों 
प्रान्तो में दध शासन प्रणाली की क्रियान्विति को बिलकुल रोक दिया गया ! बंगाल 
में तीव बार मन्त्रिमण्डल के निर्माण को असम्भव कर दिया गया। स्वराज्य दल कीं 
सफलता के सम्बन्ध भें एच, एन ब्रेल्सफोर्ड ने कहा--'मेरे विचार से पअ्रडंगा लगाने 

की नीति बिलकुल सही थी क्योकि उसने ब्रिटिश अनुदार दल वालों को भी इस बात 

करा कायल कर दिया कि द्वंघध शासन प्रणाली अव्यवहारय है ।”* 

925 मे देशवन्धु चितरजनदास की मृत्यु के पश्चातु स्वराज्य दल की शक्ति 
में शनै-शर्म छास होने लगा और दल सरकार के साथ सहयोग करने की दिशा में 
प्रधिक्ाधिक भुकता गया । “व्यवस्थापक मण्डलों को अन्दर से छिन्च-भिन्न कर देने 
की नीति का स्थान क्रमश व्यवस्थापक्र मण्डलों में भांग लेने, उनका उपयोग करने 
झौर सरकार के साथ सहयोग तक करने की नीति लेने लगी ।” बंगाल और मध्य 
प्रान्त मे भी स्वराज्य दल का प्रभाव काफी घट गया | 926 के बाद से इस दल 
पें फूट पैदा हो गई और वह दो दलो मे विभाजित हो गया। एक दल शास्तत के 
साथ प्रतियोगी सहयोग करने की नीति का प्रतिपादक था और दुसरा झसहयोग करने 
की नीति का | मतभेद की यह खाई चौडी होती गई और 926 के श्रन्त होते-होते 
स्वराज्य दल अपनी अधिकाँश शक्ति खो बैठा । 

सबिनय श्रवज्ञा आन्दोलन के प्रारम्भ से पर्व का घटनाक्रम : 

साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, काँगप्र स का लाहौर 
अधिवेशन (929) और 'पुर्ण स्वराज्य' का प्रस्ताव 

922 से 927 तक का काल बड़ा ही अशान्ति का रहा । इस भ्रवधि में 
राष्ट्रीय जीवन जाग गया । ग्राम-ग्राम और घर-घर मे स्वराज्य के नारे लगते लगे। 
ऋौँग्रस से बच्चा-वच्चा परिचित हो गया । 
साइमन कमीशन और उसकी असफलता 

नवस्वर, 927 में ब्रिटिश सरकार की ओर से 99 के शासन विधान के 

सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए सर जान साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन 
भारत भेजा गया । इस कमीशन के सातों सदस्य श्रग्रेज थे । कमीशन में एक भी 
भारतीय सदस्य नहीं रखे जाने से भारतीय जनता को बड़ा असन्तोप हुआ । कमीशन 
का भारत मे पूर्णो बहिष्कार हुआ । उसे काले भण्डे दिखाए गए। 'साइमन वापस 
जाझो! के नारे लगाए गए। सरकार ने अपना दमन-चक्र घलाया। प्रदर्शवकारियों १८ 
लाठियाँ यरमाई गई और घोड़े दौड़ाए गए | लाहौर मे पुलिस की लादियों से लाला 
लाजपतराय इतने घायल हुए कि कुछ दिनों में चल बसे । लखनऊ गे नेहरू श्र 
धोबिन्द वल्लभ पंत पर लाठियाँ पड़ी । 

भारत के विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने दो बार यात्रा की प्रौर 

पपनी रिपोर्ट को, जो मई, 930 मे प्रकाशित हुई, 2 वर्ष से झधिक समय में तैयार 
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की ६ साइमन कमीशन की रिपोर्ट नें देश में पहले से व्याप्त _असन्तोष की भर भी 
हीप्र कर दिया । भास्तीम लोकमत ने रिपोर्ट को पूर्ण रूप से ढुकरा दिया जिममें 
अ्धिराज्य स्थिति या औषणिवेशिक स्व॒राज्य (0णांगरणा 8005) का कोई जिक्र 
तक नहीं किया गया, कैस्द्र में उत्तरदायी सरकार ' की स्थापना के लिए कुछ भी नहीं 
कहा गया था, प्रास्तों से रक्षा-कवचों (3अ08०आ०$) के साथ उत्तरदायी शासत फी 
स्थापना की बात कह कर महत्वपूर्ण मामनों में गत्रनैरों को ग्रतते मन्तियों के निशेयों 
का उल्लंघन करने की वात कही गई थी और साथ ही साम्प्रदायिके प्रतिनिधित्व की 
दबे स्वसे में निन्दा करते हुए भी उसे भनिवाय ठहराया गया था। एण्ड्र्ज के ग्रमुत्तार 
साइमत कमीशन की रिपोर्ट का सबसे बड़ा दोष यह था कि इसने अहिसात्मक 
प्रसहयोग आन्दोलन से सम्पूर्ण देश में सम्पन्न हुए परिवर्तत और जनता की अभिलापाञों 
एवं आ्रा्काक्षाओं की पूर्ण उपेक्षा की ।इसने उस मारत को अपने सम्मुख रखा जो 
राष्ट्रीय भान्वोलन के प्रारम्भ से तीस वर्ष पूर्व था । राष्ट्रीय जागृति के परिणामस्वरूप 
उदीयमान युवक भारत का इसप्रे कोई परिदय नही मिलतए था * 

पर इन दोषो के बावजूद कमीशन की रिपोर्ट इस हृष्ठि से महत्त्वपूर्ण थी कि 
इसमें मारतीम राजनीति की अधिकाँश कठिताइयों और समस्याश्रीं पर प्रकाश डाला 
गया । कूपलैण्ड के मतानुय्ार “यह भारतीय- समस्याय्रों का सबसे अधिक सम्पूर्ण 


प्रध्यपन था भौर इसने राजनोति शास्त्र के पुस्तकालय को एक और उच्चकोटि की 
रचना प्रदान की (४ 


सवेदवोय,सम्मेलन और नेहरू रिपीर्ट -- 4 

भारतीयों के विरोध ने जिटिश शासन को क्षुव्व कर दिया। अंग्रेजी सरकार 
ने चुतोती दी कि भारतीय सम्मिलित रूप से प्रपना कोई विधान नहीं बता सकते 
हैं । पंग्रेजो का विश्वास था कि हिन्दू-्मुयबमसन एक वही हो सकेंगे । लेकिन सरकार 
की चु हैती मंजुर की गई । काँग्रेस द्वारा 928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय संम्भेलन, 
बुलाया गया । पं. जवाहरलाल नेहरू इस समिति के मन्त्री बते । समित्ति ने शीध ही, 


अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत.की ; इसमे भारत के भावी संविबान-का ढौचा प्रस्तावित -किया 
गया ३ भारत के लिए औपनिवेशिक स्थ्रराज्य की माँग रखी गई । - 


नेहरू रिपोर्ट पे निध्वलिखित ठोस सुक्ाव दिए गए--- 
५. (१) भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदात-किया जाए तथा उसका स्थान 
ब्रिटिण शासन के भन्तगेत अन्य उपतिवेशों के सम्धन हो ! # 00207, 
(2) केन्द्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन को स्थापता की जाए । गवर्न ;॒ 
पा आह + । गवर्नर जनरल 
प्रिय भन्ध्रियों के पराम्शानुमार सथा साँविधानिक प्रधान के भे कारये करें ) ' 
(3) केन्द्रीय व्यवस्थापिका द्विश्तदनीय हो और मन्विमण्डल उसके प्रति 


उत्तरदावी रहे ५ निम्न सद्रन का चुशद अत्यक्ष पद्धति द्वारा वयस्क मताधिकार पर 
क्यो उच्च सदन का परोक्ष पद्धति से हो । 


(4) प्राली मे भी केन्द्र की भौति उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाएं + 


(5 ) रिपोर्ट में केंद्र और शान्तों के मध्य शक्ति विवरण की योजना ब्रस्तुत 
की गई जिसके झनुमार अ्रवशिष्ट घक्तियाँ केन्द को प्रदान की जाती थी ) 


४8 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


3 दिसम्बर, 929 को मध्य-रात्रि को प. नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य' 
सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया गया। काँग्रेस के आदेश से 26 जनवरी, 930 का दिन 
सारे देश से 'स्वतन्त्रता दिवस” के रूप मे मनाया गया जो उस समय से आज तक 
प्रतिवर्ष बड़े समारोह से मनाया जाता है । . 
सविनय अ्रवद्ञा श्रान्दोलन श्ौर गोलमेज सम्मेलन . 
(एच 950९उशा९९ +०४थफाशाई बरष् परेणघरात प्रक्काल, एल्रथिया००) 
धूर्ण स्वराज्य” का लक्ष्य निश्चित करने के बाद काँग्रेस ने देश, भर मे पुनः 
आन्दोलन करने का निरेय किया । इसका नेतृत्व गाँधीजी को,सौंपा गया | 
गांधीजी की ग्यारह शर्तें  + 
आन्दोलन शुरू करने से पहले गाँधीजी ने सरकार को एक मौका देना उचित 
समझा भर 'यग इण्डिया' मे एक लेख मे उन्होने लॉ इविन के समक्ष भ्रपनी ग्यारह 
शर्तें खखी। कहा गया कि यदि सरकार इन शर्तों को मान ले तो श्रान्दोलन स्थगित 
किया जा सकता है । ये शर्तें इस प्रकार थी-- 
() मादक वस्तुओं का निषेध, (2) विभिमय दर ! शिलिंग 4 पैस हो, 
(3) मूमि कर में कम से कम 5 प्रतिशत की कमी हो, लगान का घटाना बंढ़ातों 
प्रसेम्बली के हाथ मे हो, (4) नमक पर से कर उठा तिया जाएं, (5) कमरे 
कम्म 50 प्रतिशत कमी फौजी खर्च मे की जाए, (6) ऊँची तनख्वाहों में 5 प्रतिशत 
की कमी की जाए, (7) विदेशी कपडो पर सरक्षण कर लगाया जाए, (8) कौतटल 
दूँ फिक रिजर्वेशन बिल पास किया जाए, (9) तमाम राजनीतिक मुकदमे उठा लिए 
जाएँ, (0) खुफिया पुलिस के अ्रधिकारो को सीमित किया जाय, और (]) भात्म- 
रक्षा के लिए हथियारों के लाइसेन्स दिए जाएँ । | 
महात्मा गाँधी ने यह भी कहा--अन्य देशों के लिए स्वतन्त्रता-प्राष्ति के 
दूसरे उपाय भले ही हो, परन्तु भारतवर्ष के लिए अहिसात्मक' असहयोग के सिवाय 
दूसरा मार्ग नही है । परमात्मा करे, श्राप लोग स्व॒राज्य के इस मत्र को सिंद्ध और 
प्रकट करें और स्वाघीनता की जो लड़ाई निकट आ रही है उसके लिए श्रपना सर्व 
श्रप॑ण करने का वह आपको बल और साहस प्रदान करे ।'' काँग्रेस के आदेश पर 
कौंसिलों के !72 सदस्यो ने फरवरी, 930 तक त्याग-पत्र दे दिए। इनमें से 2 4 
भ्रसेम्वली के श्र 9 राज्य परिपद्‌ के सदस्य थे। उस समय वातावरण सरकार 
बिलकुल अनुकूल नही था श्ौर गाँधीजी के आन्दोलन के लिए आवश्यक पृष्ठमूमि 
तैयार थी । लॉ इविन की घोपणा से स्पष्ट होता था कि ब्रिटिश सरकार भारत 
को तुरन्त औपनिवेशिक स्थिति प्रदान नही करेगी । गाँघीजी ने सरकार को अपनी 
योजना के सम्बन्ध मे बहुत देर तक अन्धेरे में नही रखा । सदा भी भाँति इस वार 
भी 2 भार्च, 4930 को उन्हीने लॉइ इविन को 'पन्तिम चेतावनी के रूप में एक पत्र 
जिखा जिसमे उन्होंने 'सविनय अवज्ञा' का उद्देश्य स्पष्ट किया । 
सबिनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रारम्भ 
सरकार द्वारा शर्तों को दुकरा देने पर महात्मा गांधी के सामने श्र्िर्ती 
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छेड़ देने के ग्रलावा और कोई मार्ग वही बचा । 44 मार्च, 7930 को सावरमती के 
मैदान मे लगभग 75 हजार व्यक्तियों मे एकत्रित होकर प्रण किया कि जब तक 
भारत स्वाघीन नही हो जाता तब तक ने तो हम स्वय चैन लेंगे और न सरकार को 
चैन लेने देंगे । सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रारम्भ 'दण्डी यात्रा (00 (जा ८)) की 
ऐतिहासिक घटना ते हुआ । 2 मार्च १930 को अपने 79 साथियों सहित महात्मा 
गाँधी ने सावरमती ग्राश्रम से समुद्र तट पर स्थित दण्डी नामक ग्राम के लिए 
प्रस्थान किया ताकि वहाँ नमक बनाकर सरकारी नमक कानून का उल्लंघन किया 
जाएं। लगभग 200 मील की लम्बी यात्रा पैदल चलकर 24 दिनो में तय की गई | 
दण्डी पहुँच कर महात्मा गाँधी मे नमक काबून को तोडकर 6 अप्रेल, 930 को 
भ्रानदोलन का उद्घाटन किया। सारे देश मे तविनय प्रवज्ञा श्रान्दोतन शुरू हो 
गया। बह स्वाघीनता सघर्ष का दूसरा महान्‌ साहसपूर्ण कदम था। नमक कानून 
तोड़ते ही याँघीजी ने यह वक्तव्य प्रकाशित किया कि 


“तमक-काबूस बिधिवत्‌ भंग हो गया है। झ्रव जो कोई सजा शुगतने को 
तैयार हो वह जहाँ चाहे वहाँ जब सुविधा ढेते, नमक बना सकता है ( मैरी सलाह 
यह है कि सर्वत्र कार्यकर्ता नमक बनाएँ, जहाँ उन्हे शुद्ध नमक तैयार करना आता 
हो वहाँ उसे काम में भी लाएँ और ग्रामवासियों को भी सिखा दे, परन्तु उन्हे यह 
श्रवश्य जता दें कि कानून छिपकर नहीं खुल्लमखुल्ला भग करना है ।”" 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन के कारण 

गाँधीजी के ऐतिहासिक सबिनय भ्रवज्ञा श्रानदोलन के आरम्भ में जो पृष्ठभूमि 
श्री, उससे हमे उस झान्दोलन के कारणों का पता चल जाता है । तथापि विभिन्न 
कारणों को अलग-अश्रतय सक्षेप में रखना उपयुक्त होगा-- 

. ब्रिटिश सरकार से नेहरू रिपोर्ट को ठुकराकर भारतीयों के लिए संघर्ष 
के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं छोडा । 

2. देश की भ्राथिक हालत निरन्तर सोचमीय होती जा रहीथी झौर 
विश्वव्यापी ग्राथिक मंदी ने तो हालत श्रौर विग्ाड दी थी । बस्तुझ्नो की कीमतें बहुत 
अधिक बढ़ गई थीं श्रौर किसानो की हालत इतनी दयनीय हो गई थी फि वे एक 
गज कपड़ा भ्रधवा एक बोतसत मिट्टी का तेल सरीदने की स्थिति में भी नहीं रहे थे । 
दूसरे शब्दों में उनकी हालत इतमी सराद थी कि वे कर, लगान या कर्ज नटो चुका 
सकते थे ।? 

3. झ्ौद्योगिक श्रमिकों की दशा भी बहुत हो सोचनीय हो गई घो भ्रौर 
भौधोगिकः सस्‍्याओं में हटतालें झ्राम बाद हो गई थी। मेरठ पह्यन्त् केस मे 
गिरफ्तार 36 मजदूर नेताद्यो को लम्दी बंद वी सजा होने की घढना ने देश भर के 
मजदूरी में सनसनी फँला दी थी भौर वे संगठित होने रगे थे। पप्डित जवाहरलाल 





3 #गलो, ८ 0#लऊ + ैजाजीफाछ 9369, #. 473. 
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नेहरू के शब्दों में श्रमिक आन्दोलन सिद्धान्त एवं संगठन दोनों में वर्ग-चेतनापूर्ण, 
उग्र तथा खतरनाक हो रहा था ॥? 

4 औद्योगिक और व्यावसायिक वर्ग सरकार की नीति से असन्तुष्ठ था । 
सरकार का हर कदम अग्रेजो को फायदा पहुँचने का होता था और इसलिए रुपये के 
मूल्य में भी परिवर्तत कर दिया गया था । अतः यह वर्ग भी सरकार के विरुद्ध काँग्रेस 
द्वारा सचालित आन्दोलन में भाग लेने के लिए उतावले थे । 

5 इस प्रकार भारत मे एक तरह से “विप्लवकारी स्थिति” बन गई थी। 
वातावरण इतना श्रशान्त श्र उग्र था कि हिंसात्मक सघप की सम्भावना भ्रधिक है 
गई थी । महात्मा गाँधी ने समय की नब्ज को पहचानकर ही भार. रेनाल्‍ड्स के 
माध्यम से वापसराय लॉ इविन को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि जिसकी 
वायसराय ने उपेक्षा कर दी थी। काँग्रेस के प्रत्येक उचित निवेदन को भी दुकराने 
की नीति सरकार ने अपना ली। सरकार का दमनचक्र रुकता ही न था । रोटी माँगी 
जाती थी झौर उत्तर मे पत्थर मिलता थ।। अत. महात्मा गाँधी ने समझ लिया कि 
भ्रग्रेज जाति केवल शक्ति द्वारा ही दव सकती है । 

इन सभी परिस्थितियों मे गाँधीजी ने सविनय भ्रवज्ञा श्रान्दोलन भ्रारम्भ करने 
का निश्चय किया । 
झ्रान्दोलन का कार्यक्रम, प्रगति और सरकार का दमनचक्र 

सविनय प्रवज्ञा भ्रान्दोलन शुरू करने के पहले महात्मा गाँधी ने अपनी 

] शर्तों श्रथवा माँगो की सूची वायसराय को भेजी थी (जिसका उल्लेख पूर्व पृष्ठों 
में किया जा चुका है) और माँगें भी सविनय अ्रवज्ञा आन्दोलन का कार्यक्रम थी । 
सारांशतः इस झान्दोलन का कार्यक्रम था--सम्पूर्ण मदिरा मिषेध, स्वतंत्रतापूर्वक 
नमक बनाना, शराब व झ्रफीम तथा विदेशी कपड़े की दुकानों पर घरना देना, 
मरकारी नौकरियों तथा न्यायालयों तथा शिक्षण संस्थाओ्रों का बहिष्कार करता, 
चर्षा चलाना, श्रादि 

जनता ने सविनय अवज्ञा आरदोलन मे 4920-2] के असहयोग आझारदोलन 
से भी अधिक उत्साह से भाग लिया। जैसे-जैसे श्रान्दोलन में गति श्राती गई सरकार 
का दमनचक्र बेढ़ता गया और बर्वरता की सीसा तक पहुँच गया । नेताओं को बन्दी 
बना लिया गया, निहत्थे सत्याग्रहियो पर लाठियाँ बरसाई गई, प्रदर्शन करने वाली 
भीड़ों पर गोलियाँ चलाई गई और भारी सख्या में लोगो को गिरफ्तार किया गया। 
एक झ्रनुमान के अनुसार जनवरी, 93] तक लगभग | लाख लोग जेलों मे दूस 
दिए गए। 

5 मई की रात को लगभग | वज॒कर 0 मिनट पर महात्मा गाँधी को 
चुपचाप गिरफ्तार कर लिया ग्या। उन्हें सम्भावित गिरफ्तारी का पहले से ही 
प्राभास था, झतः गिरफ्तार होने से पहले ही उन्होंने दण्डी में अपना प्रन्तिम संदेश 
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सिखवा दिया था कि--'मेरी गिरफ्तारी के वाद जनता या मेरे साथियों को 
धबराना नही चाहिए । इस थ्रान्दोलन का संचालक मैं नही हूँ, परमात्मा है। बह 
सबके हृदय में निवास करता है । हमे श्रद्धा होगी तो बह अवश्य रास्ता दिखाएगा, 
हमारा मार्ग निश्चित है। ग्राव-्याँव को नमक बीनते या बवाने के लिए निकल 
पडना चाहिए। स्त्रियों को शराव, अफीम और विदेशी कपडों को दुकानों पर घरना 
देना चाहिए । घर-घर मे आ्रावाल-बूद्ध सवबको तकली पर कातना शुरू कर देना 
चाहिए श्रौर रोज सूत के ढेर लग जाने चाहिएँ । विदेशी वस्त्रो की होलियाँ जलाई 
जाएँ। हिन्दू किसी को भ्रछूत न मानें । हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सब हृदय 
से गले मिल । वडी जातियाँ छोटी जातियों को देने के वाद बचे हुए भाग से संतोष 
करें। विद्यार्थी सरकारी मदरसे छोड़ दें और सरकारी नौकर उन पटेलों और तल- 
हटियों की भाँति नौकरियाँ छोड़कर जनता की सेवा मे जुट जाएँ। इस प्रकार 
आसानी से हमे पूर्ण स्वराज्य मिल जाएगा ।/ 
माँधीजी की गिरफ्तारी से सारे देश में सनसनी फैल गई। आन्दोलतों की 
लपटों में विकराल रूप धारण कर लिया । सरकार का दमन चक्र सत्याग्रहियों को 
हतोत्साहित नही कर सका शौर गाँधीजी की अनुपस्थिति मे भी आन्दोलन तोन् गति 
से चलता रहा । हड़तालें हुईं | गैर-फानूनी नमक बनाया जानता शुरू किया गया । 
विदेशी वस्त्रो व विदेशी माल का वहिप्कार किया गया और शराब की दुकानो पर 
धरना दिया गया । सरकारी पदों और पदवियो को छोड़ने की घायणाएँ होने लगी । 
भारत के बाहुर पतामा के भारतीय व्यापारियों ने 24 घण्टे की हड़ताल मनाई और 
सुमान्ना के पूर्वी समुद्र तटवासियों (भारतीयों) ने भी ऐसा ही किया। जर्मनी के 
वस्त्र व्यापारियों को उनके भारतीय आ्राडतियों मे माल भेजने की मनाही कर दी । 
फ्रांस के पत्र गाँधीजी और उनकी बातो से भरे रहते थे । अमेरिका के विभिन्न दलो 
के पादरियों ने रैप्जे मैबडोनल को तार भेजकर अनुरोध किया फि गॉधीजी तथा 
भारतवासियों के साथ शान्तिपूर्ण समझौता किया जाए। इस प्रकार गाँधीजी की 
गिरफ्वारी का भ्रसर विश्वव्यापी हुआ । भारत में औरतें आन्दोलन में पीछे नही 
रही । कुलीन घरो की ग्रौरतो ने पर्दा व्यायकर ग्ान्दोलन में खुलकर भाग लिया। 
प्रोग्राम के श्रनुसार 2, मई 4930 को लगभग 2500 सत्याग्रहियों ने सरोजिती 
नायडू तथा अली इमाम के नेतृत्व में घरसना नमक व््स पर घावा बोला । “गोली 
की प्रत्येक आवाज सत्याग्रहियो के लिए मातृभ्रूमि की पुकार थी और घायल सत्या- 
ग्रहियों की दर्द की चीख साहस का संकेत थी ।” सविनय अ्वज्ञा ग्रान्दो लन सम्पूर्णतः 
भारतीय आन्दोलन के रूप में प्रकट हुआ । रामगोपाल के अनुसार “यह सारा मामता 
आरतीय था, सत्याग्रही भारतीय थे, गोली और ताठी घरसाने वाले सिपाही भारतीय 
थे । शारीरिक और मानसिक यातना देने वाले भारतीय थे और प्रतिशोध के रूप 
में जिन पुलिस कर्मचारियों को दण्डित किया गया वे भी भारतीय थे ।?/ 
/ सविदम अवज्ञा आन्दोलन,और भारतीय मुसलमानों को ले तो अभ्रधिकाँध 
मुसलमान उस आन्दोलन से पृथक्‌ रहे । “हम गांधी के साथ शामिल होने से ५ » 
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करते है क्योंकि उतका आन्दोलन भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए नहीं है अपितु 
भारत के सात करोड़ मुसलमानों को हिन्दू महासभा के आश्रित बना देने के लिए 
है ।” राष्ट्रवादी और देशभक्त मुसलमानों मे कांग्रेस के ध्वज के नीचे खड़े होकर इस 
आन्दोलन मे खुलकर भाग लिया । 

सरकार का दमनचक्र पूरे वेग पर चला। लाठी प्रहार दिन-प्रतिदित की 
घटना हो गई और लोगो के प्राशभूत अगो पर आघात किया जाने लगा । काँग्रेस 
को गर्रैध-सगठन घोषित कर दिया गया | महिलाओ के साथ भी किसी प्रकार की 
नरमो नही वरती गई । पुलिस द्वारा महिलाओं को पीडन भारत में ब्रिटिश शासन 
के इतिहास के ग्रत्यन्त काले-कारनामों मे से एक है | कर-बन्दी आन्दोलन को कुचलनें 
के लिए सरकार ने सम्पत्ति के बलात ग्रहण, हरएणा और नीलाम का सहारा लिया । 
लगभग 3 महीने के आतक, अत्याचार और दमन के बाद सरकार सविनय अ्वज्ञां 
आगम्दोलन पर नियन्त्रर करने भे सफल हुई, तथापि आन्दोलन समाप्त न होकर 
भूनिगत हो गया। 
समभीते के प्रयास * गोलमेज परिपद्‌ : गाँधी-इविन समभौता, 93] * 

सरकार का दमन चक्र झ्रान्दोलन को दबाने में असफल रहा । सरकार और 
सत्याग्रहियो के बीच समभौते के प्रयत्न भी असफल रहे । जेल मे बैठे महात्मा गाँवी 
ने सत्याग्रह आन्दोलत को तब तक जारी रखने का निश्चय प्रकट किया जब तर्क 
भारत को सार रूप मे स्वतन्त्रता प्रदान न कर दी जाए। साइमन कमीशन की जो 
रिपोर्ट मई, 930 मे प्रकाशित हुई उसने भारतीयों को निराश क्रिया और सभी 
राजनीतिक दलों ने उसके सुझावों को अस्वीकार कर दिया । ग्रब सरकार के सामने 
गोलमेज परिपद्‌ (र०ए४० प७०।७ ८०ाथिआ००) बुलाने के सिवाय अन्य कोई 
चारा नहीं था । 
प्रथम गोलमेज परिषद्‌, नैचम्बर 930 

भारतीयो के श्रान्दोलन से घवरा कर 2 नवम्बर, 930 को लन्‍्दत में 
प्रथम गोलमेज परिषद्‌ अथवा सम्मेलन में काँग्रेस के अतिरिक्त प्रायः सभी भारतीय 
प्रति।धि उपस्थित थे । पर उनका मनोनयन वायसराय ने किया था, भ्रतः वे सरकार 
के पिददू थे । 

प्रधान मन्त्री मैक्डोनेल्ड ने परिषद्‌ के उद्घादन भाषण मे तीन झाषारमूत 
मिद्धास्तो की चर्चा की | प्रयम, केन्द्रीय व्यवस्थापिका का निर्माण संघ शासन के 
आधार पर होगा तथा ब्रिटिण भारत के प्रान्त और भारत के अन्य देशी राज्य संघ 
शासन फी इकाई का रूप धारण करेंगे, द्वितीय, केद्ध में यद्यवि उत्तरदायी शासन 
स्थापित किया जाएगा, लेकिन सुरक्षा तथा वैदेशिक विभाग गवनेर जनरल के अधीन” 
रहेंगे, एवं तृतीय श्रतिरिक्त काल में कुछ रक्षात्मक विधान ($४ए०079 इवव्ट्रप्रश0) 
की व्यवस्था रहेगी ॥ 

है >वाभाविक था कि वायसराय द्वारा मनोनीत और चुने हुए भारतीय 
“नि संघ शासन के उपरोक्त सिद्धान्तो को स्व्रीकार कर लेते । देशी मरेशों ने भी 
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ब्रिटिंग सरकार के इशारे पर, संघ राज्य में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया, 
केबल संरदोण (िरर०४प४०४) और उत्तरदायी मंजियों पर तियन्मस्पु के सम्बन्ध में 
प्रतिनिधियों से मतभेद पाया गया ) श्री जयकर एवं सर तेज बहादुर समर ने भारत 
के लिए 'श्रौपतिवेशिक स्वराज्य' की माँग की । श्री जयकर का कहना था कि ”यदि 
भारत को प्रौपमिवेशिक स्वराज्य मिल जाएगा तो स्वतन्त्रता की माँग स्वत. समाप्त 
हो जाएगी ।” 

सम्मेलन में साम्प्रदामिकता की समस्या बहुत ही विवाद-ग्रस्त रही | मुसलमान 
पृथक तथा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर भड़े रहे । श्री जिन्ना ने अपनी चौदह सूती 
योजना स्वीकार करते की वकालत की ) डॉ अम्बेदकर ने अनुसूचित जातियों के 
हितों की दृष्टि से पृथक्‌ निर्वाचन मण्डन का समर्थन किया। पर हिन्दू प्रतिनिधि 
सयुक्त निर्वाचन पद्धति और अल्पसख्यकों के लिए स्थान-सरक्षण के पक्ष में थे । इस 
सत-विभिक्वता के कारए सास्प्रदायिकता वी समस्या पर कोई सलेक्य नही हो पाया 
दूसरी ओर काँपेस ने, जिसका ध्येय 'पूर्रो स्वराज्य/ था, गोलमेज सम्मेलन की 
किसी भी घोपरणा को स्वीकार नहीं किया। 9 फरवरी, 93] को सम्मेलन 
अनिश्चित काल के लिए, बिता किसी निश्चित निष्कपे पर पहुँचे, स्थगित हो गया । 
सम्सेतन की समाप्ति पर प्रधान मन्त्री मैबडोनेज्ड नें यह आशा व्यक्त की कि कॉग्रेस 
भविष्य भें सम्मेलन में भाग लेगी और भारत के लिए सविधान-निर्माण में मदद 
देगी । वास्तव में सरकार यह समझ गई कि काँग्रेस की ग्रनुपस्थिति से कोई भी 
निर्णय फनीमूत नहीं हो सकता । 
गाँती-शविन समझौता, 93) और आन्दोलन की समाप्ति 


काँग्रेस के साय समभौते का मार्ग प्रशस्त करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 
में उसे शामिल करने की दृष्टि से सरकार ने महात्मा गाँधी तथा काँग्रेस कार्यकारिएी 
समिति के अन्य सदस्यों को 26 जनवरी, 93 को भुक्त कर दिया। इसके बाद 
महात्मा याँधी एवं लॉर्ड इविन मे लम्बा पत्र-व्यवहार हुँप्ना । भ्रन्ततः तेज बहादुर 
सप्र्‌ एवं क्षी जमकर के प्रयत्तों से ।7 फरवरी, 93] को मगाँधोजी और लो॑ल्‍े 
इविन की मुलाकात हुई जिसके फलस्वरूप गरदी-इचित समझौता 5 माये को हुआ 
इस समभौते की मुख्य शर्तें थी-- 

(१) सरकार भभी अध्यादेशों एवं चालू मुकदमों को वापिस ले लेगी । 


(2) मरकार उन सभी राजनीतिक कैदियों को छोड देगी जिन्‍्होने हित 
का मार्ग नही अपनाया था $ 


(3) सरकार समुद्र के समीप रहने वाले लोगो को बिना कर लिये समा 
एकन्र करने और बनाने देगी । 

(4) सरकार विदेशी कपड़ों, शरात एव अफीम की दुकातों पर शारि/प ३ 
घरणा (श०;लागह्ढ) रखने देगी भर उसमे कोई बाधा गहीं दी 

(3) सरकार सत्याग्रहियों की जब्द की हुई राम्पत्ति पो सातित धत मैप 
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महात्मा गाँधी को भी बदले भे निम्नलिखित बातें माननी पड़ीं-- 

() काँग्रेस सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर देंगो । 

(2) महात्मा गांधी पुलिस की ज्यादतियों के बारे मे निष्पक्ष जाँच की 

माँग छोड़ देगे । 

(3) कांग्रेस द्वितीय गोलसेज सम्मेलन में भाग लेगी और उत्तरदायी शासन 

को रक्षा कंवचो सहित भारतीयों के हित में स्वीकार कर लेगी । 

(4) कॉग्रेस सब वहिप्कारों को बन्द कर देगी । 

गाँधी-इविन समभौते का देश मे मिश्रित स्वागत हुआ । पंडित जबाहरलाश 
नेहरू और सुभाषचन्द्र बोस ने समझौते को पसन्द नही किया। कांग्रेस के वाम पक्ष 
ने समभौते को सरकार के समक्ष आत्म-समर्पण की सज्ञा दी जबकि दक्षिण पक्ष ने 
इस पर सतोप प्रकट किया । के. एम. मुन्शी ने कहा कि “यह भारतीय इतिहास की 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है ।” 

“समभौता होते ही कॉमग्रेस कमेटियों तथा संस्थाओं पर से रोक हटा ली गई 
और थे फिर से जीवित हो गईं । काँग्रेसवादियो को यह हिदायत दी गई कि वे संवितर्य- 
अवज्ञा, करवन्दी-प्रान्दोलन भर ब्विटिश माल के वहिप्कार बन्द कर दें। लेकिन 
सशीली चीजो, सब विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों के वहिप्कार की इजाजत 
दे दी गई और उन्हे जारी रखने की भी हिदायत कर दी गई। साथ ही यह भी 
कहा गया कि पिकेटिंग शान्तिमय होना चाहिए, लेकिन इसमें दवाव न रहना चाहिए 
विरोधी प्रदर्गन न होना चाहिए, जनता के मागे में रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए 
झौर देश के साधारण काजून के अन्तर्गत कोई झपराध नही किय| जाना चाहिए। 
गैर-कानूती समाचार-पत्रों के प्रकाशन बन्द करने के आदेश भी हुए।, इस प्रकार 
समभौते की हर एक मद के सम्बन्ध मे हिंदायतें जारी की गई और स्वयं गाँधीजी 
मे उन झादेशो के साथ वे शर्ते जोड दीं जो शराब तथा विदेशी कपड़ो की दुकानों 
पर पिकेटिंग करते समय स्वयं-सेवको को माननी चाहिए।” संघर्ष तथा सम्रार्म 
समाप्त हो गया। जिन कांग्रेस दप्तरो की कल तक कोई हस्ती नही थी उन प*९ 
काँग्रेसी-भण्डा लहराने लगा । 
लॉडे विलिगडन का वायसराय वनना : 
शासन द्वारा समभौते का उल्लंघन 

8 अप्रेल को लॉ इविन ने भारत से प्रस्थान किया | इसके एक दिन एव 

7 भ्रप्नेल, 93 को ही नए वायसराय लॉ विलिंगडन ने भ्रपना कार्यभार संभाला | 
लए बायसराय देश की स्थिति से अविज्ञ थे। प्रतिदिन काँग्रेस के दफपतरों में 
शिकायतें श्राने लगी कि समभौते को शर्तों का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। 
काँग्रेस ने 'प्रस्थाई संधि' इस उम्मीद मे की थी कि भारत के विभिन्न सम्प्रदायों में 
भी एक समझौता हो जाएगा भौर सरवगर इस दिशा में मददगार होगी । लेकिन ये 
सब उम्मीदें नाकामयाव हुईं। पुलिस द्वारा सभाएँ भंग करने, काँग्रेस कार्यकर्त्ताओं के 
पर छापा मारने, राष्ट्रीय कण्ड को जलाने. सि्ब्रिमो के कतका असलीजनन+ अजमे 
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की घटनाएँ जोर शोर से शुरू हो गईं। भ्राधीजीं वे सरकार से जो पत्र-व्यवहार 
किया उससे स्पष्ट हों गया कि समभौते में कोई दम नही है । अतः उन्होंने ग्रगली 
भर्षात्‌ द्वितीय गोलमेज परियद्‌ मे सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया। 27 अगस्त, 
4930 को गाँधीजी की वायसराय से मेंट हुईं । वायसराय ने आग्रह किया कि 
गांधीजी स्थाई शान्ति का मार्ग निकालने के लिए सम्मेलन में भाग लें । श्रन्त में, 
ग्राँवीजी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हो गए । 
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन झौर उसकी अ्रसफलता 
गाँधी-इवित समभौतों के झनुरूप लम्दन में दूसरी गोलमेज परियद्‌ में, जो 
7 सितम्बर, 93] को शुरू हुई, काँग्रेस की ओर से महात्मा गाँधी ने भाग लिया । 
प्रण्डित मदनमोहन मालवीय और श्रीमती सरोजिनी नागडू अपनी व्यक्तिगत क्षमता मे 
परिपद्‌ में सम्मिलित हुए। परिषद्‌ शुरू होने के कुछ ही समय पूर्व ब्रिटिश राज- 
नीतिक रंगमंच पर एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तत हो गया। श्रमिक सरकार अपदस्थ हो 
गई झ्रौर राष्ट्रीय सरकार बती ओर सर सैम्युम्नल हो र, जो पवके टोरी थे, भारत मस्ती 
नियुक्त हुए । द्वितीय गोलमेज परिपद्‌ अपने उ्दंश्य में सफल न॑ हो सकी । यह ठीक 
है कि इसमें नए सविधान के कुछ ब्यौरे निश्चित कर लिए गए । सधीय न्यायवालिका 
का ढाँचा, संघीय विधान-मण्डल का सगठन और भारतीय राज्यो के थलिल भारतीय 
संघ में प्रधेश से सम्बद्ध ग्रादि वात निश्चित हो गई। महात्मा गाँबी ने कृपि के 
राष्ट्रीय स्वरूप का प्रतिपादन किया और सुरक्षा दलों व वैदेशिक मामलों के ऊपर 
ु्ं नियल्तरण सहित औपनिवेशिक स्व॒राज्य की माँग की । लेकिन इस माँग का 
कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ । इसके भ्रलावा साम्प्रदाधिक गतिरोध अनिर्शित ही 
बना रहा। गाँधीजी ने प्रल्पसंख्यक वर्गों के साथ समभीते की बातचीत की, लेकिन 
साम्प्रदायिक प्रश्त का कोई हल नहीं निकल सक्रा। सम्मेलन में महात्मा गाँधी ने 
30 नवम्बर, 934 को अपने भाषण से स्पष्ट शब्दों में बताया कि ग्रन्य सब 
दे साम्प्रदायिक हैं। काँग्रेस ही केवल सारे भारत और सवके हिंतो के प्रतिनिधित्व 
की दावा करती है। यह कोई साम्प्रदायिक संस्था नहीं है और साम्प्रदायिकता के 
सेलक रूप की कट्टर शत्र्‌ है। कांग्रेस नस्ल, रंग श्रौर धर्म का भेदभाव नहीं 
शनती, इसका प्लेटफार्स सबके लिए खुला है। काँग्रेस ही केवल ऐसी संस्था है 
सका प्रभाव 70 हजारे गाँवों पर है। काँग्रेस ही सारे श्रल्पमतों का प्रतिनिधित्व 
करती है । गाँधोजी के पूर्ण प्रयत्न करने पर ही गोलमेज सम्मेजन हो सका । प्रत्येक 
प्रतिनिधि ने सम्मेत्नन में अपनी-अपनी जाति के लिए बढ़ा-चढा कर माँग पेश की । 
बुत: ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि ऐसे ही चुने थे जिनमे कोई 
समझौता ने हो सके । इतना ही नही, ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम प्रतिनिधियों के 
ये गठजोड़ कर लिया और उनको काँग्रेस के विरुद्ध प्रयुक्त किया। इन सब 
परिस्थितियों में सम्मेलन असफल होकर 4 दिसम्बर, 93। को विसजित हो गया । 
पैन: सविनय अवज्ञा आन्दोलन (932-.34) 
भौर आन्दोलन की समाप्ति 
महात्मा गाँधो दिसम्बर, 93 में इंग्लैण्ड से खानी हाथों वापस लौट झाएं, / 
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वहाँ पर स्वाधीवता की समस्या का ततिक भी समाधान नही हुआ । इधर महात्मा 
ग्राँंधी की अनुपस्थिति में क्रटिश सरकार ने अपना दमन-चक्र तेज कर दिया था और 
गॉँधी-इविन समझौते की सब शर्तों का खुला उल्लेघन होने लगा था । जत्र महात्मा 
गाँधी भारत लौटे उस समय तक प जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गपफार खाँ 
आदि विभिन्न नेताओं को मिरफ्तार कर लिया गया था। बंगाल, उत्तर-पश्चिम 
सीमा प्रान्त तथा मध्य प्रदेश में श्रध्यादेशो द्वार शासन चलाया जा रहा था| बगाल 
में तो सैनिक शासन-सा लागू कर दिया था ! । 
लॉड विलिगडन का रुख इतना कठोर था कि गाँधीजी के सामने सविनय 
अवज्ञा श्रान्दोलन को पुन्र प्रारम्भ करने के अलावा काई रास्ता नही रहा । झान्दोलन 
का नेतृत्व एक वार फिर गॉँधीजी के हाथ मे आया जिन्होंने 3 जनवरी, 4932 को 
ही सम्पू्ं राप्ट्र को इस अग्नि-परीक्षा का सामना करने के लिए आह्वान किया । 
ब्रिटिण सरकार तो अपने दमन-चक्र और भी भयानक रूप से चलाने की तलाश में 
थी | अत. अगले ही दिन 4 जनवरी को महात्मा गाँधी एवं काँग्रेस के प्रध्यक्षे 
सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया वथा काँग्रेस छो गैर 
कानूनों सस्था घोषित कर दिया गया । छोट बड़े सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं कों 
जैलो भे दूँस दिया गया और पुलिस को यह शक्ति दे दी गई कि वह सम्देह मज़े पर 
किसी को भी गिरफ्दार कर सके । प्रनेक काँग्रेसियों की सम्पत्ति जब्त कर ली गई। 
सरकार ने ग्रान्दोलन को कुचलने के लिए कितनी नग्न बर्बरता का परिचय दिया 
इसका पता इसी बात से चल जाता है कि नेताओरो के अतिरिक्त लगभग सवा लाख 
व्यक्तियों को जेलो में दूंस दिया था । यह ग्रान्दोलन लगभग 23 वर्ष तक, ? मई 
933 तक चलता रहा, जब तक कि वह महात्मा गाँधी द्वारा [2 सप्ताह के लिए 
स्थगित न कर दिया गया ॥ 4 जुवाई, 933 को महात्मा गाँधी ने जन-आान्दोलन 
रोक दिया, यद्यपि व्यक्तिगत सत्याग्रह अथवा सबिनय अवज्ञा एक वर्ष तक रही। 
इम समय तक जनता का उत्साह आन्दोलन के प्रति कम हो गया था और नैतिक 
पतन के चिन्ह दिखाई देने लग गए ये । अ्रत: 7 अप्रेल, 934 को महात्मा गाँधी 
ने सवितय ग्रवज्ञा श्रास्दोलन को विलकुल समाप्त कर दिया | सर्वेश्री जवाहरतात 
मेहरू, सुभाष बोस और बी जी. पटेल ने महात्मा गाँधी की इस कार्यव्राही की कठोर 
आलोचना की ) यद्यपि आन्दोलन समाप्त हो गया लेकिन व्रिदिश सरकार काँग्रेस 
एवं राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने मं विलकुल असमर्थ रही । 
सबिनय झवज्ञा आन्दोलन समाप्त हो गया लेकिम इसने सिद्ध ऋर दिया कि 
भारतीय राष्ट्रीयता स्वतस्थता के लिए विशेष लालायित है और स्वतस्पता कै 
बारे में भारतीयों के हव्य में अब बोई मिभक रही रही है । इस आारदोलन मै 
भारत को इस आवाज को बुलन्द कर दिखाया कि अंग्रेजों को भ्रवश्य ही भारत से 
चले जाना चाहिए | इसने मिद्ध कर दिया कि भारतवासोी 'लहू और झँसू' बहावर 
औ जीवित रहना जानते हैं भौर दे प्र स्वतन्त्रता से बम विसी भी बात को स्वीवार 
त करेंगे । भ्ानदोलन ने भहिसा की शक्ति को प्रदर्तत कर दिया और यह भी 
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स्पष्ट कर दिया कि भारतीय महिलाएँ भी स्वाधीनता-प्राप्ति के उद्दे श्य के लिए शक्ति, 
त्याग झौर बलिदान में पीछे रहने चाली नहीं है । 
संष्डोनल्ड श्रवार्ड श्रथवा साम्प्रदायिक पंचाट, 932 
(एक्ागपारशं वैज्षणए0 4932) 


प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में साम्प्रदायिक समस्या का कोई हल नहीं 
निकाला जा सका । विदेशी हुकूमत, वास्तव मे, हर प्रकार से साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन 
देना चाहती थी ! जब सविनय अवज्ञा श्रान्दोजत चल रहा था, तभी ब्रिटिश प्रधान- 
मन्तरी रैम्जे मंवड्योमल्ड ने 6 स्‍झगस्त, 932 का पिभिन्न सम्प्रदायो के प्रतिनिधित्व 
के बारे में एक पचाट प्रकाशित किया जिसे “मैम्डोनल्ड पचाट' या 'सास्प्रदायिक पचाट' 
के नाम से जाना जाता है । द्वितीय गोतमेज सम्मेलन की समाप्ति के उपराम्त ही 
ब्रिदिश प्रधान मस्त्री ने कह दिया था कि यदि सम्बन्धित समुदाय साम्प्रदायिक समस्या 
का सर्वेसम्भत हल ढूंढ निकालने में असफल रहे तो तो ब्रिटिश सरकार को अपनी 
कामचलाऊ योजना लागू बारनी पडेगी । साम्प्रदायिक पचाट 8 श्रगस्त, 932 को 
प्रकाशित हुआ । साथ ही यह भी धोपणा की गई कि यदि सरकार को इस बात का 
विश्वास हो गया कि विभिन्न सम्परदायों को एक बैकल्पिक योजना स्वीकार है तो 
ब्रिटिश सरकार सेसद्‌ को सिफारिश करेंगी कि साम्प्रदायिक पचाट मे रखी गई योजना 
के स्थान पर नई योजना को स्वीकार कर लिया जाए ।? 

साम्प्रदायिक पंचाद अथवा मैक्डोनल्ड पंचाट की बातें ये थी-- 

(।) शआन्तीय व्यवस्थापिका सभाओं की संख्या दुगनी कर दो गई। 

(2) भ्रन्पसंस्यक वर्गों के लिए, जिनमें सुसलमान, सिवख तथा भारतीय 

/. ईसाई सम्मिलित थे, पृथक्‌ निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 

(3) अछूतो को भी हिल्दुओ से अलग निर्वाचन अधिकार देने की घोषणा 
की गई । इस प्रकार हरिजनो-छछूती को हिन्दुओं से अलग करने का 
प्रयत्व किया गया । 

(4) प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं मे स्त्रियो के लिए 3 प्रतिशत स्थान सुरक्षित 
कर दिए गए । 

(5] भू-स्वामियों के लिए सुरक्षित स्थानों पर पृथक्‌ निर्वाचन क्षेत्र की 
व्यवस्था की गई । 

(6) श्रम, व्यवसाय, उद्योग श्रादि संगठनों को भी व्यवस्थापिकाओ्रो में 
विशेष स्थान दिए गए । 

(7) विभिन्न प्रान्तों में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में ग्ररुभार (१४/०४॥॥७४८) 
की व्यवस्था की गई, पर उसे लागू विशेष रीति से किया गया । 

संक्षेप में इस पंचाट में प्ृथक्‌ निर्वाचन-पद्धति को न केवल मुसलभानों के 

लिए कायम रखा बल्कि उसे दलित वर्गों के ऊपर भी लाग्रू कर दिया । मुसलमानों, 


ब्जलजः 
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ईमाडयों, सिक्यों, ऑँग्ल-मारतीयों तया महिलाओं तक के लिए पृथक निर्दाचन की 
व्यवस्था की गई | श्रम, वाशिज्व, उच्चोग जमीदारों तथा विश्वविद्यालयों के लिए भी 
पथक्‌ चुनाव-क्षेत्र निर्धारित किए गए । कुल मिलाकर तिर्वाचकों को ॥7 विभिन्न 
भागों मे बॉट दिया गया + स्पष्ट था कि यह साम्प्रदापिक एचाट भारतीय राष्ट्रवाद 
को विव॑ज ऊरने के लिए और भारत के सम्भ्रदायगत तथा वर्ग-गत मतभेदों को उग्न 
बनाने के जिए किया गया था । यह योजता केवल प्रान्तीय विधान-मृण्डलो में ही लागु 
की जाती थी, केंद्वाय विधान-मण्डल के निर्शय का प्रश्त अनिशित छोड़ दिया गया 
था । इच पचाट में पुन इस तथ्य की पुष्टि कर दी थी कि ब्रिटिश सरकार प्रल्पसंख्यक 
बर्गो और विशेष रूप से मूसलमानो के ऊपर बहुत कपालु थी। “स्पष्ट हैं कि फूड 
डालो श्रौर राज करो की पुरानी नीति, जिसकी एल्फिस्टन मैल्काम और मैटकाफ 
के जमाने मे जोर शोर से घोषणा को जाती थी, अब सूक्ष्मतर प्रादुर्भावो की 
तलाश करने के लिए विवश हो गई थी । ब्विटिश कूठनीति ने निरपेक्षता का अभिनय 
करता सील लिया था, लेकित इस अभिनय का भौडापन भी साफ दिखाई देने 
लगा था ।/ ४ 
साम्प्रदायिक पचाट भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने की एक तेज वाले 
थी। सरकार से अपना निर्णय भारतीयों पर लाद दिया था क्योकि काँग्रेस ने 
सरकार से मध्यस्थता के लिए कभी निवेदन वही किया था। यह निर्णय हिन्दुओं के 
प्रति बहुत ही अन्यायपुर्ण था, विशेषकर इसलिए कि प्रान्तो मे (पंजाब और बंगाल 
में) हिन्दू अल्पमत थे वहाँ उन्हें ग्रपती जनतस्था के गनुपान में व्यवस्थादिका सभीमो 
में कम स्थान दिए गए थे जत्रकि मुसलमानों श्रौर सिक्खो को हिन्दुओं की तुलनी में 
अधिक स्थान देकर पृथक्त्व वी भावना उभरी हुई थी | भारतीय ईसाइयो, अँग्लः 
भारतीयों तथा गूरोपियनों के साथ इतना पश्चपात किया गया था कि भारतीय 
ईसाइयो को 300 प्रतिशत और यूरोपियनों को 25 हजार प्रतिशन गुरुंभार 
(७४९९॥४5१०) दिए गए । साम्प्रदायिक निर्णाय पूर्णतः प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त प९ 
आधारित था जिससे स्पप्टत, एक पूर्ण अधिनायकवादी सरकार की स्थापता कं 
आशका थी । 
साँधीजी का आामरखण अ्रनशत और पना समभोता 

पचाट का राष्ट्रवादियों ने एक स्वर से विरोध किया और महात्मा गाँधी मे 
जैल में ही इसके खिलाफ झामरण झ्तशन प्रारम्भ कर दिए । झराश्चर्य की बात गहें 
रही कि काँग्रेस कार्य समिति ने इसे न तो स्वीकार किया और न अ्स्वीकार ही । 
पर अधिराँश सदस्यों ने दस निर्सय को स्पप्ट रूप से खतरनाक बतलाया ) मुस्लिम 
लोग के लिए निर्गय पूरी तरह 'न्यायसमत' था ही ॥ 

20 मितस्वर, 4932 से झमरणा अतशन शुरू करने के बाद ही महात्मा गाँधी 
का स्वाध्थ्य तेजी से गिरने लगा और उनके जीवन को खतरा यैदा हो गया । आलिर 
पूना जेल में मद्दात्मा गाँधी और हरिजन मेता डॉ. अम्बेडकर वे: बीच एक समभौीता 
हुप्रा जिससे हिन्दू समाज वी एुडुला भंग दह्ोने का खतरा टल गया । सरकार ने असे 
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समभौते को भ्रपनी स्वीकृति दे दी । इसे 'पूना पैवट' कहा जाता है । इसकी मुस्य बातें 
निग्नलिखित थी-- 

() साम्प्रदायिक पंचाट की तुलना में हरिजनों को अधिक स्थान दिए 
गए । पचाट में उनके लिए प्रान्तीय व्यवस्थापिकामों मे 7 स्थान सुरक्षित रखे गए 
थे जबकि पूना पैक्ट में यह सस्या बढाकर 48 करदी गई । 

(2) इन सुरक्षित स्थानों के लिए चुनाव दो स्तरों में होना निश्चित हुआ । 
शुरू में हर सुरक्षित स्थान के लिए हरिजन प्रत्याशियों को चुने और अन्त में हिन्दू 
सथा हरिजन संयुक्त रूप से इन चार प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी चुने । यह स्वीकार 
किया गया कि हरिजनों को इस प्रकार वंग विशेष सरक्षण दस वर्ष के लिए मिलेगा । 

(3) हरिजनो को सामान्य निवर्चिन क्षेत्रों से भी मत देने का अधिकार 
स्वीकार किया गया । 

(4) पूना पैवंट के बाद गाँधीजी का झनझन टूटा। हरिजनों ने पृथक्‌ 
निर्वाचन क्षेत्र की माँग छोडकर सयुक्त निर्वाचन के सिद्धान्त बे स्वीकार कर लिया । 
महात्मा गाँधी झ्रव अधिक सक्रिय रूप से हरिजन-उद्धार के कार्य मे लग गए। 
भच्छाइयो के बावजूद यह कहना होगा कि पूना पैवट द्वारा काँग्रेस ने सिद्धान्ततः 
हिन्दू समाज में साम्प्रदायिकतावाद को स्वीकार कर लिया । 

तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 4932 
(प्रात ए०णा। प्रश्€ एल्रालिशा००, 932) 

नांग्रेस की श्रतुपस्थिति मे ही, जिस समय सबिनय प्रवज्ञा श्रानदोलन चल 
रहा था, तभी गोल मेज परिधद्‌ का तीसरा झौर झन्तिम अधिवेशन इग्लै०्ड मे नवम्बर, 
932 से शुरू हुआ जिसमे भारत का प्रतिनिधित्व कट्ठर राज भक्‍तो ने किया । 
फ़लस्वरूप यह भ्रधिवेशन प्रतिगामी दत्त्वों की पूर्ण भ्रधीनता में सम्पन्न हुझा। 
सम्मेलन लन्दन में |7 नवम्बर से 24 दिसम्बर, 932 तक चला श्रौर भारत 
सरकार ते ऐसे ही भारतीय प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया जिनसे विरोध की 
तनिक भी झ्राणा नहीं थी। इस सम्मेलन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की उप-« 
समितियों की सिफारिशों को विचार-बिमर्श करने के लिए मुख्य प्राघार बनाया गया । 
इसी श्राघार पर कुछ निर्णय लिए गए जिन्हे बाद में भारत सरकार द्वारा 935 के 
नियम में स्थान दिया गया । भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा 935 के अधिनियम मे 
नागरिकों के लिए अधिकार-पत्र की माँग की गई लेकिन सरकार द्वारा इस माँग को 
अस्वीकृत कर दिया गया। वस्तुतः अ्नुदार दल भारत को कुछ भी देने के पश्ष में 
न था ग्लौर इसे गुलामी की बेडियो मे मजबूती से जकड़े रहना चाहता था। 

तृतीय मोलमेज सम्मेलन के बाद से भारत छोड़ी आन्दोलन, 

/». 942 से पूर्व तके की मुख्य घटनाएं : श्वेत-पत्र, - काँग्रेसी 
मन्न्रिमण्डल, ग्रगस्त प्रस्ताव 4940, क्रिप्स मिशन झादि 

इवेत-पत्र, ॥933.... 

॥| * मार्च, 933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक श्वेत-पत्र प्रकाशित किया गया 
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जिसमे ब्रिटिश सरकार ने उत रूपरेधाओ का सकेल दिया जिनयेः ग्राधार पर 935 
का झधिनियम बनने बाला था। यह झ्ोत-पद्न तीनों गोलमेज सम्मेतनों में लिए 
गए निर्णयों के आधार पर बनावा गया था प्रौर दतना प्रतिक्रिववादी था कि 
भारत के प्रगतिशील तत्व इसे किसी भी रूप मे पमन्द सदी फर सते थे। प्रप्रेज 
4933 मे स्वेत-पत्र मे वणित सरकारी निर्शायों और प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 
लोड लिमलियगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समदीय समिति (जगा शिगरीशि7०॥« 
पाए (०प्राप्मात००) नियुक्त की गई जिसने ब्विडिग सगद्‌ के दोनों संदनों के बुध 
सदर्व लिए गाए | इस ममित्ति वी रिपोर्ट थोड़े बहुत परिवर्तेनों के साथ ।) सबस्दर, 
934 को प्रकाशित हुई । समिति की रिपोर्ट के प्राघार पर प्रिटिंग संगद द्वारा एक 
ग्रधिनियम पास किया गया जिस पर प्रगस्त, 935 में ब्रिटिश सन्नाट की 
सहमति मिली और जो भारत सरकार का 4935 का अधिनियम घंद़लाया। इस 
अधिनियम मे पूर्ण स्वराज्य का कही जिक्र तक नहीं किया गया । 
935 का अधिनियम, काँग्रेत मन्त्रिमण्डलों का 
निर्माण और पदत्याग, पाकिस्तान की माँग 

935 का अधिनियम दोपयो से भरा पड़ा या । काकी विचार-विमर्श के बाद 
काँग्रेस ने इससे सहयाग करने का निश्चय किया । इस झधितियम के पन्तर्गत हुए 
चुनावों में बगाल और पजाब के अतिरिक्त प्रन्य सभी प्रान्तों में काँग्रेस ने बहुमत 
प्राप्प किया । सरकार से यह प्राश्वासन लेकर कि गर्नर मन्नरियों के दैधानिक कार्यों 
में आए दिन हस्तक्षेप नही करेंगे, काँग्रेस ने जुबाई, 937 में ।। में से 8 प्रान्तों 
मे अपने मम्त्रिमण्डल बनाए। प नेहरू और मुभाव बोस इस मन्व्िमण्डलों में 
शामिल नहीं हुए । 

3 सितम्बर, 939 को द्विनीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गपा । प्ंग्रेजी सरकार 
में बिना काँग्रेसो सन्त्रि मण्डलो की झनुमति लिए ही भारत को भी युद्ध मे शामिल 
कर लिया भ्रत: विरोध स्वरूप काँग्रेस मन्प्रिमण्डलों ले अ्रवद्ववर, 939 में 
त्याग-पन्न दे दिया । 

मुस्लिम लीग इस घटना से बडी प्रमन्न हुई। मुसलमानों ने त्याग के इसे 
दिन को 'मुक्त दिवस (039 एण 9थाश्टाक्षाए४) के रूप से मनाया। मुश्लिम 
लीग अब अधिक सक्रिय हो गई । सार्चे, 4940 में श्री जिसा ने 'द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त 
को प्रस्तुत करके पाकिस्तान की माँग रुवी । यह माँग लोग के लाहौर अधिवेशन | 
सर्वे सम्मति से स्वीकार कर ली गई) 
कॉग्रेस का सशर्ते सहयोग का प्रस्ताव, जुलाई, 940 

940 के मध्य महायुद्ध में इं्लैण्ड की स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई 

ऐर जून )940 को महात्मा गाँधी ने घोषणा की-“ब्रिटेन के विनाश से हम भपनी 

स्वतस्तता ध्राप्त करना नहीं चाहते (” पडित जवाहरलाल नेहुरू ने कहा-/इंग्लैण्ड की 
कठिनाई भारत का सौभाग्य नही है।” 7 जुलाई, 940 को काँग्रेस कार्य समिति ने भ्पते 
। अस्ताब' में यह निश्चय किया कि क्ग्रेस अपनी सारी शक्ति देश की सुरक्षा 
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के संगठन में लगा दे और तन-मन-धन से सहयोग दे । काँग्रेस ने दो शर्तों पर अपना 
सहयोग देने का निश्चय किया -() युद्ध के बाद भारत के पूर्ण स्वाधीनता के 
अधिकार को स्वीकार किया जाए, एवं (2) तातक्कालिक कदम के रूप में भारतीय 
प्रशासन के केस्द्रीय क्षेत्र में एक अस्थाई सरकार की नियुक्ति की जाए जिसमें सभी 
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भाग ले । यह मिली जुली ग्रस्थाई सरकार केन्द्रीय 
व्यवस्था पिका के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होगी । 

जुलाई, 940 के प्रस्ताव के माध्यम से काँग्रेस ने तो ब्रिटिश सरकार के 
प्रति सहयोग का हाथ बढाया लेकिन अश्रनुदार दलीय लॉई लिसलियगों प्रपनी जिद 
पर झडे रहे | वायसराय ने एक वक्‍तव्प प्रसारित किया जिसका सार यह था कि 
सरकार भारतीयों को शासन तन्‍्त्र में भाग देने के लिए तो तत्पर है किन्तु उसके 
राजनीतिक स्वाघीनता के दावे को मानते के लिए तैयार नही है । प्रधान मन्त्री 
चचिल ने घोषणा की --/मैं ब्रिटिश साम्राज्य का प्रधान मन्‍्त्री इसलिए नही बना हूँ 
कि साम्राज्य का दिवाला ही तिकाल दूँ ।” 
सरकार का अगस्त प्रस्ताव (8 अगस्त, 3940) 

हायुद्ध में निरन्तर बिगड़ती हुई स्थिति से अ्रग्रेज सरकार ने यह महसूस 
किया कि युद्धकाल में काँग्रेस का सहयोग जरूरी है। वैधानिक गतिरीध को 
सुलभाना तात्कालिक झावश्यकता समभी गई । अतः 8 अगस्त, 940 को शासन 
की(मोर से वायसराय ने एक वक्तव्य प्रसारित किया जो “अगस्त प्रस्ताव” (2 प्र8०४ 
0057) के नाम से प्रमिद्ध है। इस प्रस्ताव की मुख्य बातें ये थी -- 

() ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में ग्ौपनिशिक स्वराज्य की स्थापना है । 

(2) युद्ध के भीवण सकट के समय वैधानिक समस्याझ्रों पर कोई भी 
निरणंय नही हो सकता लेकिन युद्ध की समाप्ति पर ब्रिठिश सरकार अविलम्ब एक 
समिति बनाएगी जिसमें भारत के राष्ट्रीय जीवन के सभी प्रमुख तत्त्व भाग लेगे । 
यह समिति भारत के भावी संविबष्त की रूपरेखा निश्चित करेंगो । नए संविधान 
के निर्माण का उत्तरदायित्व भारतीयों का होगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार झल्पसंख्यकों 
के हिंतो का ध्यान रखेगी । 

(3) तत्काल ही गवनेर जनरल की कार्यक्रारिणी समिति में कुछ भारतीय 
प्रतिनिधियों को शामिल होने के लिए निमन्त्रित किया जाएगा । 

(4) युद्ध सम्बन्धी मामलों में परामर्श के लिए ब्रिटिश सरकार एक “युद्ध 
परामर्ग समिति' (शव्वा 0५5०५ 0०एश०॥) स्थापित करेगी |जिसमें देशी रियासतों 
औऔर भारतीय राष्ट्रीय जीवन मे दूसरे हितों के प्रतिनिधि शामिल होगे | यह समिति 
समय-प्र॒मय पर नियमित रूप से मिलती रहेगी । 

(5) देश की शान्ति और सुरक्षा का ख्याल रखते हुए ब्रिटिश सरकार 
किसी भी ऐसे,दल को सत्ता का हस्तान्तरण नही कर सकती जिसे राष्ट्रीय जीवन 
के बड़े-बड़े और शक्तिशाली तत्त्व मानने के लिए तैयार न हो । 
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(6) अन्तरिम काल मे सभी राजनीतिक दल ब्रिटिश सरकार को युद्ध 
प्रयासों मे पूरा सहयोग दे और भारत को राष्ट्रमण्डल मे समानता का दर्जा दिलाने 
में योग दें । 

प्रोफेसर कूपलैण्ड के अनुसार अगस्त प्रस्ताव भारत की वैधानिक समस्या को 
सुलभाने की दिशा मे बहुत ही महत्त्वपूर्ण और सराहनीय प्रयत्त थे । लेकिन 
भारतीय दृष्टिकोण से ये प्रस्ताव असन्तोषप्रद और निराशाजनक थे । इनमे काँग्रेस 
की इस माँग का जिक्र तक नही किया गया था कि भारत में तत्काल ही अस्थाई 
राष्ट्रीय सरकार स्थापित करदी जाए जिसके हाथ मे प्रतिरक्षा तथा अन्य मामलों 
का प्रभावशाली नियस्त्रण दिया जाए । अगस्त प्रस्ताव में अल्पसख्यक वर्गों को यह 
अधिकार दे दिया गया था कि वे भविष्य मे भारत के साँविधानिक विकास पर, 
सरकारी सरक्षण की झाड़ मे रोक तगा सके। अगस्त प्रस्ताव राष्ट्रीय हितों के 
प्रतिकुल थे और इसीलिए जब वायसराय ने कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना':आ्राजाद को 
बुलाया तो उन्होंने यह निमन्त्रण स्वीकार नहीं किया) मुस्लिम छीग ने भी 
अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योकि वायसराय की घोषणा मे 'सयुक्त भारत' 
की ओर सकेत किया गया था और इसमे “पाकिस्तान स्थापना के लिए कोई 
प्रस्ताव नही था । मुस्लिम लीग ने घोषणा की कि भारत की समस्या का एक मात्र 
हल पाकिस्तान की स्थापना है तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी परिथद्‌ में काँग्रेस भर 
लीग को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएं। हा ५ 
कॉग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरम्भ और 
सरकार का भुकेना 

अगस्त प्रस्ताव से निराश काँग्रेस ने पुनः महात्मा गाँधी को मार्ग दर्शन के 

लिए आमन्त्रित किया । सरकार का यह प्रस्ताव जवाहर लाल नेहरू, राजगोपालाचारी 
आदि उन मेताओो के लिए एक तीव्र आघात था जितके नेतृत्व में काँग्रेस ने गाँधी 
के युद्ध-पयत्न सम्बन्धी शास्तिवाद और झ्रसहयोग सिद्धान्त को अम्वीकार कर दिया 
था । गाँधी के नेतृत्व मे कॉग्रेस ने पुतः असहयोग का मार्ग अपनाया । महात्मा गाँधी 
ने साँकेतिक विरोध के रूप मे नवम्बर, 940 मे व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन शुरू 
किया । यह आन्दोलन पूर्णतः शान्तिमय था और इसका उद्द श्य सरकार के युद्ध 
कार्यों मे किसी प्रकार की वाधा डालना नहीं था । क्रेल्मफोर्ड के शब्दों में “जिस 
समय भश्रग्नेज जाति अपने जीवन-मरण का भूला भूल रही थी, काँग्रेस ने उसके 
ऊपर कठोर ग्राधात करना अ्रनैतिक समझा और बहुत हल्फ़ा आधघान किया ।” फिर 
भी सरकार ने सैकडो व्यक्तियों को बन्दरी बना लिया। 

इस समय युद्ध पूर्व मे फैलने लगा। जून 94] से जमेनी ने रूस पर 

आक्रमण किया और दिसस्वर, 94] में जापान ने मित्र राप्ट्रो के विरुद्ध युद्ध की 
घोषग्गा कर दी । जापान तेजी से आगे बढती हुई भारत की सीमा पर झा डटा। 
इन परिस्थितियों ने श्रग्नेजो कों चिन्तित कर दिया। ब्रिटिश सरकार किसी न किसी 
प्रकार भारत का सहयोग पाने की कोशिश करने लगो। इन्ही दिनो नेताजी 
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मुभाषचन्द्र बोस गायव होकर गुप्त रूप से विदेश चले गए। उन्होंने जमंनी और 
जापान के सहयोग से आजाद हिन्द फौज' का संगठन किया और धदलली चलो का 
नारा लगाया। झाजाद हिन्द फोज के, वीर सैनिक्नो में ग्सम की पहाड़ियों श्रौर 
मुँदान में भग्रेजी सैतिकों से डटकर लोहा लिया । परिस्थितियों से बाध्य होकर 
ब्रिटिश सरकार ते सभी प्रमुख कॉँग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया 
और अप्रेल,.१942 मे सर स्टेकर्ड क्रिप्स को कांग्रेस से समझोया करने के लिए भारत 
भेजा । 

क्रिप्स मिशन, 942 


सर स्टेफर क्रिप्स 22 मार्च, 942 को भारत पहुँवे । उन्होंने विभिन्न पक्षी 
के सम्मुख भारतीय समस्या के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए झौर जिन्हे 30 मार्च को 
प्रकाशित फ़िया गया, उन्हें दो भागों में बॉटा जा सकता है--() भविध्य से 
सम्बन्धित प्रस्ताव, और (2) चर्तमान से सम्बन्धित प्रस्ताव । क्रिंप्स-अस्ताव में 
अविष्य के सम्बन्ध में निम्न योजनाएँ थी--(क) एक नए भारतीय संघ की 
स्थापना होगी जिसे स्व्रशासित उपनिवेश का पूर्ण पद प्राप्त होगा । वह किसी 
घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा और यदि बह चाहेगा तो ब्रिटिश 
राष्ट्र-मण्डल से सम्बन्ध भी विच्छेद कर सकेगा । (ख) ग्रुद्ध समाप्त होने के तुरन्त 
बाद एक सविधास सभा की स्थापना होगी जिसमें ब्रिटिश भारत झौर देशी रजवाड़ो 
दोनो के प्रतिनिधि सम्मिलित होगे। (ग) इस प्रयोजन के लिए प्रान्तीय विधान- 
मण्डलों के निम्न सदनों के सभी सदस्य एक निर्वाचुक-मण्डल की स्थापना करेंगे और 
सानुपातिक प्रतिनिधित्व के श्राधार पर संविधान सभा का चुनाब करेंगे । संविधान 
सभा के कुल सदस्पो की संख्या इस निर्वाचक-मण्डल के कुल सदस्यों वी संख्या का 
दसरवाँ भाग होगी । देशी राज्य भी अपनी जनसख्या के ग्रनुपात से अपने प्रतिनिधि 
नियुक्त करेंगे। (घ) ब्रिटिश सरकार इस संविधान सभा द्वारा तैयार किए गण 
संबिधान को केवल तभी कार्यास्वित्त करेगी जबकि निम्नलिखित शर्दों पूरी होती हो- 
.() यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रान्त नए संविधान को स्वीकार करना न चाहे, तो 
उसे बरतमान सौविधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा । यदि किसी प्रान्त 
की विधान-सभा 60 प्रतिशत वहुमत से संघ मे सम्मिलित होने का निश्चय न करे, 
तो उसके संघ-प्रवेश का अन्तिम तिर्गाय जन-निर्शाय के द्वारा ही हो सकेगा ।' नई 
सॉविधानिक व्यवस्था मे सम्मिलित न होने बाते घारतों को सम्राट की सरकार अलग 
से एक नया संविधान देने के लिए तैयार होगी । (7) ब्रिटिण सरकार द्वारा भारतीय 
हाओं मे मत्ता के हस्तान्तरण से सम्बन्धित मामलों के लिए ब्रिटिण सम्राट की 
सरकार प्र भारतीय संबिधान सभा के बीच एक सन्ध्रि की जाएगी । इस सन्धि मे 
उन सारे मर का समावेश होगा जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के हप्थों मे 
सत्ता सौपने से उत्पन्न होगे । सघाट की सरकार ने जातीय और धामिक गत्प 
वर्गों की रक्षा के लिए जो दचन दिए है, सन्धि मे उनकी यूति के लिए 
जाएगी । लेकिन भारत संब ब्रिटिश राष्ट-मण्डल के श्रन्य सदस्य राज्यों के / 
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सम्बन्ध रखना चाहेगा, रस सकेगा । सन्धि मे भारत संघ की इस शक्ति पर कोई 
प्रतिबन्ध नही होगा ए? 

क्रिप्स प्रस्तावों को भारतीय लोकमत वेः, प्रत्येक वर्ग ने अस्वीकार किया। 
गाँधीजी ने कहा कि क्रिप्स योजना ऐसे बैंक के जो कि फेल होने जा रहा हो, 
पोस्ट-डटेड अथवा झागे की तारीर पड़े चैके के समान थी । पण्डित नेहझ के भनुसार 
उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर श्राएं थे भ्ौर उनकी योजना के 
क्रियान्वयन का परिणाम देश के ग्रनगिनत विभाजनो की सम्भावना के दरवाजे खोल 
देना था । क्रिप्स योजना को मुस्लिम लोग ने भी यह कहकर भ्रस्वीकार कर दिया कि 
इसमे साम्प्रदायिक भ्राधार पर देश विभाजन की माँग नही मानी गई थी ॥* चूंकि 
क्रिप्स प्रस्ताव भारतीय नेताधो--कांग्रेस और मूस्लिम लीग दोनों को भ्रस्वीकार्य थे, 
भ्रतः उनमें परिकल्पित सविधान सभा की स्थापना नहीं हुई। दोनो दली ने इन 
प्रस्तावों को भिन्न-भिन्न झाघारों पर ग्रस्वीकार किया था ।2 

भारत छोड़ो श्रान्दोलन या श्रगस्त-क्रान्ति, 942 
(0फ् एक ५[0४९ाला 07 #घ६१००७ ए०४०छा०१, 942) 


जब [। अप्रेल, 942 को किप्स प्रस्ताव प्रचानक वापस ले लिए गए मौर 
क्रिप्स का एफाएक भारत छोड़ जाना ग्रचानक तथा बड़े ही नादकीय ढंग से हु तो 
यह भ्रच्छी तरह स्पप्ट हो गया कि क्रिप्स मिशन का सारा तमाशा उन मित्र देशों 
की, जो भारत की माँग के प्रति सहानुभूति रखते थे, तथा भशरतीयों को श्रांखों में 
धूल भोकने का प्रयास था। जिस ढंग से समझोते की बातचीत मंग हुई, उसकी 
परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश शासकों और भारतीय नेताओं के वीच की साई 
और चौड़ी हों गई तथा सारे देश में सरकार के विरुद्ध असन्तोपष की लहर जोर 
पकड़ गई ।१ 

मार्च, 942 में बलिन-रेडियो से देश के नाम सुभाप वोस ने अपना पहला 
सन्देश दिया । वे युद्ध की स्थिति से लाभ उठा कर देश की स्वाघधीनता को निकद 
लाने के पक्ष मे थे और इस काम मे ब्विटेन के शत्रुओं से सहायता लेना बुद्या नही 
समभते थे । अप्रेल, 942 के बाद से महात्मा गांधी के विचारों में भी उग्रता झातें 
लगी। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि “भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का तुरन्त समाप्त 
होना आवश्यक है।” काँग्रेस मे ग्रांधीजी की विचारधारा की विजय हुई प्रौर 
4 जुलाई, 942 को वर्घा में काँग्रेस कार्यकारिसी के एक प्रस्ताव में और बातो के 
साथ-साथ यह कहा गया कि भारत की स्वाघीनता मर केवल भारत के हिंत में 
भावश्यक है, चरन्‌ विश्व को सुरक्षा तथा नाजीवाद, तानाशाही, सैन्यवाद और भर्ये 


| सुभाष काश्यप : वही, पृष्ठ 474 
2 वही, पृष्ठ 77-72. 

3 दही, पृष्ठ !75. 

4 बही, पृष्ठ [76. 
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प्रकार के साम्राज्यवादों का तथा एक देश द्वारा दूसरे देश पर झाक्रमण का अन्त 
करने के लिए भो उतनी ही झ्रावश्यक है । 
भारत छोड़ो" प्रस्ताव, 8 अगस्त, 942 

वर्बा प्रस्ताव' के उपरान्त काँग्रेस में आन्दोलनकारी विचार उग्र होता 
गया। | अगस्त, 942 को तिलक दिवस” के अवसर पर इलाहाबाद में 
प* नेहरू ने कहा--“हम झाग के साथ खेलने जा रहे है । हम दूधारी तलवार का 
प्रयोग करने जा रहे है जिसको चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड सकती है । पर हम 
क्या करें ? विवश है ।” राजेन्द्र बाबू ने गजंना की--“हमको इस थार गोली खाने 
और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए ।” सरदार पटेल बम्बई में 
दहाड़े --“इस बार का आन्दोलन थोड़े दिनो का किन्तु बड़ा भयानक होगा ।” 

7. अगस्त को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन 
प्रारम्भ हुआ जिसमे पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद ऐतिहासिक “भारत छोडो प्रस्ताव” 
(९७०॥ [704 ॥२९४०७४४०॥) पास किया गया । प्रस्ताव मे कहा गया-- 

“यह समिति कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के 4 जुलाई 942 के प्रस्ताव 
के 'वर्षा प्रस्ताव” का समर्थन करती है | समिति का विश्वास है कि वाद की 
घटनाओं ने इसे श्रौर भी झचित्य प्रदान कर दिया है ग्रौर इस बात को स्पप्ट कर 
दिखाया है कि भारत मे ब्रिटिश शासन का तत्काल ही अन्त, भारत के लिए तथा 
मित्र राष्ट्रों के श्रादर्श की पूर्ति के लिए नितान्‍्त आवश्यक है ।”? 

उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय दांग्रेस महासमिति के प्रस्ताव मे 'भारत 
छोडो' (0०६ ॥70/8) शब्द का प्रयोग नही किया गया था, इस शब्द का प्रयोग 
तो एक भ्रमेरिकी पत्रकार ने माँधीजी के साथ मेंट मे किया था जिसका प्रयोग बाद 
में सरकार, प्रेस और लोगों ने किया। काँग्रेस महासमिति के 'भारत छोडो' 
प्रस्ताव पास हो जाने के वाद गाँधीजी ने लगभग 70 मिनट तक भाषपणा दिया भ्रौर 
करो या मरो” (700 ० 700) का नाथ दिया। गाँधीजी का यह भाषण 
यरुवान्‍्तकारी था । गाँधीजी ने हिन्दू-मुस्सिम समस्या पर भी प्रकाश डालते हुए साफ 
तौर से कहा-- 

“पाकिस्तान के सवाल पर मेरे मन में कोई अ्रम नही है । चाहे कुछ भी हो, 
पाकिस्तान हिन्दुस्तान के बाहर नहीं वन सकता 4 हम सभी को एक-दूसरे के साथ 
कम्पे-से-कन्धा मिलाकर देश की आजादी की कोशिश फकरनो चाहिए । मैं बड़ा 
उतावला हूँ | भ्ाजादी सबके लिए है, किसी एक जाति या कौम के लिए नहीं। 
किसी भी कौम की हिन्दुस्तान की हुकूमत सौप देने की जो माँग मौलाना साहब ने 
ब्रिटेन के सामने पेश की है, मैं उसका समर्थन करता हे । अगर मुमलगानों को 
हुकूमत सौप दी जाए तो उससे मुझे कोई रंज नही होंगा। भव की जो लयाई 
छिड्लेगी, वह तो सामूहिक लड़ाई होगी । हमारी योजना में गुप्त कुछ भी नहीं है । 


] प्रांडाला# ण॑ 0०कष्टाट०55, शण 7, छ. 399. 


हमारी तो ।ई है । हम पक स्वत का मुकाबला । रहे हैं और 
हमारी लडाई बिल्कुत्न सीबी बड़ाई है| बारे में आप किसी मन रहे। 
दिल मे कोई नरदे। चुक-छिपकर गई काम ने करें; जो पुक-छिपकर 
करते है, पच्धताना पडता है |” 
छोड़ो ब्रा; लन का पूतपात, बेग और दमन 
5 अयल्त, ।942 के प्रस्ताव मे “ने शुरू करने की कोई तियि 
"र्धारित नही ई थी और ही आन्दोलन का कोई कार्यक्रम 
किया गया थ हे कहा कया था वि न्दोलन गांधीजी] के नेतृत्व में युह 
किया जाएगा । किन्तु पटनाचक्र ऐस कि 'भारक घोड़ो आ्रन्द महासमिति 


के 8 अगस्त के प्रस्ताव के वाद ही गुरू हो गया | प्रकार ने अपना कार्यक्रम पहले 
ही बना लिया ही और उसने 9 अवस्त को पह फटने के पहले ही काँग्रेस कार्यसम्रिति 
के सदस्यों गरर बस्बई क 40 उगुद्द भागरिकों को गिरफ्तार कर लिया । राष्ट्रीय 
'नैत्ाओ क। पन्दी किए जाने और सरकार की दमन नीति ने अनता में विद्धोह की 
7 पैदा कर दी । आनन्‍्दोचन के केग को और सरकार के पमन-चक्र को दि 

| युभाव काश्यप ने लिखा है क..._ 


हैले गिरफ्तारियो के विरोध मे प्रदर्शन हुए । >'हे कुचला गया । भोतिय! 
पलाई गई । यश्ुगस छोडी गई। शीघ्र ही जनता की देवी हुई भावनाएँ उप 
शे। फ़िस्के भीडे और बुलिस तथा फ्ोजों के बीच डक पर खुली लड़ाई क्। 
करो या मरे! का पारा देश भर में गज पठा। पुराने नेताग्रो हे 
प्रनुपस्थिति मे प्रान्दोतक का थे तब ने सम्भावा और भअग्रेजी शात्तन और 
निशानियों को मिदाने किए मं जो बुद्ध भी “गे पड़ा, उन्होंने किया । 
प्रान्दोलनन अहिसिक के रह सका ; फौजी लारियां जैलाई गई । गहमदाबाद, भद्रात् 
अगवीर और नदारनपुर आदि में मजदूरों को हडताल ते फैकटरियों के बन्द हो जाते 
के कारण डाई का सामान पनाना बन्द हो गया जिसका उद्े प्रयात्रो पर अभाव पडा। 
ँ गी को नष्ट करने किय। बहुत सी लाइनो पर रैतो 
अंग्रेजी शात्तत की 
पे रकारें बनाई । जगह-जगह 
विजली के वार काहे गए। पल्चिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकजाने और भ्रत्य 
“रकारी इमारत जथाई गईं । पाल, जुलूस और भीटियें, लाठी जा और गोली 
बन की बात हो गईं | 


लिया । ६ ह्व हे विल्कुत 
राष्ट्रीय सरकारें काम करने लगी । गन क्षेत्रों को इन: जीतने में कई-कई दिन झौर 
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कीं-कहीं तो कई-कई सप्ताह लग गए जैसे कि बंगाल के मिद्दरनापुर जिले में और 
उत्तर प्रदेश के पूर्व जिलों में थे 
आन्दोलन के कुचलने के लिए सरझाद ने दमन-चक्र पूरी जक्ति और नृशसतता 
के साथ चलाया । सरहार गोलावारी और वमवारी तक करने से नहीं चूकी। 
सरकारी व्योरे के ध्नुसार 5390 बार गोलियाँ चलाई गई। हवाई जहालों से भी 
मशीनगनों के द्वारा कही-कही गोलियाँ वरसाना जरूरी समझा गया । 
हजारों आदमी गोलियों के शिकार हो गए। हजारों घावल और दर्मियों 
हजारों को जेलों मे दूंस दिया गया । कितती ही जगह पूरे गाँव को सजा दी गई 
और उसकी सारी झावादी की जानें कोड़े मार-मार कर ले ली गई । कुछ प्रद्ेशों 
में कँग्रेसी कार्यकर्ताओं के मकान जला दिए गएु । स्कूलों श्रौर कॉलेजों के हजारों 
विद्याधियो को तरह-तरह की सजा दी गई । युवकों को बुरी तरह पीटा गया। 
सरकार मे सव तरफ अत्याचार भौर अ्रप्टाचार बढ़ भवा । सरकारी भ्रफसरों और 
पुलिस द्वारा न्यायालयों की खुली भ्रवहेलना वे जागे लगी । हाउस ऑफ कामन्स में 
चचिल के वक्तव्य के अनुसार 'भारत छोड़ो आन्दोलन का दमन करने के लिए 
सरकार की अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी और यह घक्ति थी मुख्यतः भारतीय 
सैनिकों की, भारतीय अफसरों की झौर भारतीय पुलिस की । 857 की तरह 
942 में एक बार फिर भग्रेजों ने राष्ट्रीय बिद्रोह को भारतीयों की ही सहायता 
से कुचला 4/6 
देश भर में आतंक का शासन फ़ैलाकर सरकार ने लगभग तीन महीने के 
भीतर ही आन्दोलन को दवा तो दिया लेकित भुमिगत ग्रानदोलय चलता रहा भौर 
जयप्रकाश नारायण, अरुणा भ्रासफप्नली तथा राम मनोहर लोहिया जैसे समाजबादी 
नेताओं ने उसका मार्गदर्शव किया | सच तो यह है कि 2942 में जो व्यापक “भारत 
छोडो आन्दोलन हुआ वह सच्चे अरबों से स्वचालित जन-आन्दोलन था । जो कुछ हुप्रा, 
वह सब सही था या गलत, इस सवा श्रेय अथवा उत्तरदायित्व बहुत कुछ विद्याथियों 
सुवक्नो-्युवत्तियों और इने-गिने समाजवादी नेताओं फो ही दिया जा सकता है -- 
काँग्रेस महासमिति अश्रथवा शीपेस्थ कांग्रेस नेताओं को नही ।// 
भारत छोड़ी प्रान्दोलन के प्रति अन्य राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण 
अगस्त, 942 के भारत छोड़ो झ्रान्दीलन के प्रति भारतीय राजनीतिक दलों में 
2920-22 के असहधोग आन्दोलन की भाँति ही मे तो विचारों में मतैदयता थी श्रौर 
न ही उद्दे श्यो की तत्काल प्राप्ति के सम्बन्ध मे कोई समान हृष्ठिकोश ही था। 
939-3 के सवितय अवज्ञा आन्दोलन में जो 'राष्ट्रीय वेतृत्व' उपलब्ध था उसका 
भारत छोड़ो आन्दोलन में अभाव था । सत्याग्रहियी में 930 के संयम और भहिसा 
की भी कमी थी। काँग्रेस को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलो का हृष्टिकोण भारती: 
के प्रति न केवल उदासीनता का था भ्रपितु निराशा जनक भी था। इस घन्दो 
जयग्रकाथ नारायण, श्ररुणा झासफञनली, रामसयोहर लोहिया तथा भ्रष्युण 





मै डॉ. पद््‌टामिसीताराम्य्यर ; बहू, पृष्ठ 436, 
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सदर जा पड़े, 


पटस्थता! (869०५७ 7णा। उपच्णा् 9) 


नी पूरी शक्ति लगादी थी | साम्यवा। 
गे ना ने मिलकर काँग्रेसी नेता: 
के सहयोग से धंधा लाभ उठाने को कोक्षिश को । 4937 मे 
भपती सरकार न बना सकी थी श्रव पाँच प्रान्तो 
उुस्चिम लीग को परकिस्तान की मांग का 
लाभ हुए हों, वे राष्ट्रीय 
उन्हें कुछ निरादर ये दृष्टि से देखा जाने 
बे क्रि। 


ने भी, जो हिन्दू महासभा के अ्रध्यक्ष थे 
का परानश्ण दिवा। सर तेजबहादुर सप्रू जैसे 
का प्रविच्ारित और असामबिक' 


शर्म 
की ओर से प्रवेश नहीं किया था तक तक 
कहता रहा तथा भारत में भी 


रहा किन्तु जैसे ही 


ज्स मित्र-राष्ट्रों की ओर से युद्ध मे कूदा, वैसे 
“कोर एकदम बदल गया श्रौर उसने 

प्रारम्भ कर 
काँग्रेस नेताओं के जेल 
कल में अपना संगठन और शक्ति खूब बढाई। 


दिया । साम्पवादी 
में पड़े होने का ब््प 


दियो ने युद्ध प्रयासों में 


दी दल ने मुस्लिम 


ग्र। की अनुपस्थित 


लगा तथा उनके | ५42 के प्रान्दोलन के सम. ए गए कामों को विश्वायघात प्रौर 
4 
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था कि स्वयं गाँधी जी और कॉग्रेस के अन्य शीर्षस्थ नेताग्रो ने हिंसा के कार्यों को 
प्रोत्शाहित किया । यद्यपि मौलाना आजाद ने 4959 भे प्रकाशित अपनी पुस्तक में 
खुले आम कहा है कि उन्होंने गिरफ्तारों से पहले काँग्रेस कार्यकर्त्ताओं को, हिसा 
अथवा अ्रहिसा जैसे भी हो, सरकार का विरोध करने की सलाह दी थी किर भी 
जहाँ तक गॉवी जी का प्रश्व था यह सव असत्य था, गाँधी जी और उनके अहिसा के 
आदशें को अदनाम करने के लिए एक कपोल कल्पना मात्र । ऐसे निराधार आरोपों 
से दु,खी होकर, श्रौर कोई रास्ता खुला न देख, मॉँधीजी ने ॥0 फरवरी, 943 
को भ्रागाखाँ पैलेस में, जहाँ वह नजरबन्द थे, 2। दिन का उपवास किया । उपवास 
के बीच गाँघी जी की हालत काफी चिन्ताजवक हो गई और उन्हे रिहा ने किए जाने 
के बिरोध में वायसराय की कार्यकारिणी के तीन सदस्यों -खच० पी० मोदी, 
एन० श्रार० सरकार और एम० एस० अरे --ने । 7 फरवरी को त्याग-पत्र दे दिया । 
20 फरवरी को सर्व॑ंदलीय सम्मेलन ने सरकार से अपील की कि गाँधी जी को तुरन्त 
झौर विना शर्ते रिहा क्रिया जाए और भी सैकडो अपीले वायसराय, एमरी शौर 
चचिल के पास भेजी गई । किन्तु गाँधीजी की बिगड़ती हुई हालत के बावजूद सभी 
अपीले टूकरा दी गई । सरकार को यह्‌ विश्वास हो गया था कि गाँधीजी इस 
उपवास से जीवित नही वचेंगे पर वह इसके लिए तैथार थी ( यहाँ तक कि लकड़ियाँ 
खरीद ली गई थी । उपवास के बीच गॉँधी जी की हालत कई बार घोर चिन्ताजनक 
ही गई और डॉक्टर भी आशा छोड बैठे किन्तु गाँवीजी ने अदम्य संजीवनी शक्ति 
का परिचय दिया, सरकार श्र डॉक्टर दोनो ही के अनुमान गलत सावित हुए, 

सौभाग्य से सभी भवावह्‌ आमंकाओरो के विरुद्ध गांधीजी उपवास पूरा कर पाए और 

बच गए। पर बाद में गाँधीजी फिर सख्त बीमार पड़े । डॉक्टरों की राय के अनुसार 

ये कुछ ही दिन के मेहमान थे। नए वायसराय लॉडे वेवल से सोचा कि गांधीणी की 

मौत को जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर क्यों ले भ्रत. गाँधीजी को 6 मई, 4944 

को रिहा कर दिया गया ।? 

भारत छोड़ो ग्रान्दोलन की सफलता के कारण 

और आन्दोलन का मूल्थॉकत 


942 का आन्दोलन भारतीय इतिहास में एक महान्‌ झ्रान्वोलन था, लेकिन 
निम्नलिखित कारणों से बह झपने उद्देश्य को प्राप्ति में सफत नहीं हो सका झौर 
शीघ्र ही शिधिल पडकर क्रमश: समाप्त हो गया-- 

() 8 अगस्त, 2942 को आन्दीलव का अस्ताव पास करने के तुरन्त बाद 
ही 9 प्रगस्त को पी फटने से पूर्व ही गाँधीजी सहित काँग्रेस के प्रमुख नेताओं को 
गिरफ्तार कर लिया गया । इस प्रकार आरम्भ से हो आन्दोलन को उचित नेतृत्व 
प्राप्त नही हो सका । प्रभावी नेतृत्व के अभाव में श्रान्दोलस लम्बा नहीं चल सका 
श्रौर ने हो उद्देष्प की प्राप्ति की दिशा थे भागे दट सका ९ 


१ सुभाष बाहदप ; वहो, पृष्ठ |83-84 


]0 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


(2) सरकार ने आ्रान्दोलन का दमन बहुत ही कठोरता से किया । देश भर 
में पुलिस और सेना का राज हो गया जिससे जनता आरातंकित हो उठी । 


(3) काँग्रेस श्रान्दोलन को ऑहिसात्मक रूप देता चाहती थी, लेकिन नेतृत्व 
के भ्रभाव मे झा-दोलन हिसात्मक हो गया और दिशा खो वैठा । हिंसात्मक क्रान्ति 
के लिए जनता तैयार नही थी । 


(4) आन्दोलन मे पूर्व निश्चित योजना और कार्यक्रम का भ्रभाव था। 
महात्मा गाँधी आन्दोलन शुरू करने के पहले सरकार को ग्रन्तिम चेतावनी देना 
चाहते थे और उन्हे झ्ाशा थी कि सरकार का उत्तर प्राप्त होने मे एक-दो सप्ताह 
लग जाएँगे। लेकिन 9 अ्रगस्त को ही वे गिरफ्तार हो गए और फलस्थरूप झान्दोलन 
के लिए झावश्यक योजना और तैयारी नही की जा सकी । 


(5) आ्ान्दोलन को साम्यवादियो, मुस्लिम लीग श्ौर दलितवर्ग का समर्थव 
नही मिला । साम्यवादियों श्रौर लीग का सरकार से गठबन्धन था और उनकी कुठित 
नीति ने भ्रान्दोलन को गहरा धक्का पहुंचाया । 


असफल रहने के बावजूद 942 का आन्दोलन भारत के स्वाघीतता संपर्ष 
में प्रन्तिम महान कदम था झौर इसकी व्यापकता ने ब्रिटिश सरकार को यह महसूस 
करा दिया कि भारत को भ्रव अधिक समय तक ग्रुलामी के शिकजे में नही रखा जा 
सकता । विश्व के दूसरे देशो को भी भारत को वस्तु स्थिति का पता चल गया गौर 
ये भ्रग्रेजो पर भारत को स्वतन्त्र करने के लिए दबाव डालमें लगे । झान्दौलन से 
भारत की एकता पश्रोर राष्ट्रीय भावना हृढ़ हुई और इसने विदेशी शासकों को बता 
दिया कि भारतीय जनता देश प्रेम, साहस झौर धैर्य में पीछे नही है ॥ डॉ० सुभाष 
कश्यप ने लिखा है-- 


“स्वाधीनता के लिए किया गया कोई भी प्रयास, कोई भी झ्रान्दोलन झथवा 
कोई भी त्याग कभी विफल नही जाता । अन्तिम सिद्धि मे उन सबका अ्पना-प्रपता 
मद्ृत्त्वपुर्ण स्थान होता है । झ्रतः 942 के “भारत छोडो' श्रान्दोलन का मुल्याँकित 
करते समय यह कहता कि आन्दोलन विफल रहा भारी भूल होगी । इसमे सन्देह नही 
कि झान्दोलन को कुचल दिया गया किन्तु 947 में स्वाघीनता का जो स्वर्ण-विहान 
हुमा उसमे ग्ान्दोलन का हो सबसे बड़ा योगदान था । अगस्त, 942 में दी गई 
“भारत छोड़ो" की ललकार के ठोक पाँच वर्ष बाद ही प्रग्रेजो को भारत छोड़ देना 
पढ़ा ॥ 942 का “भारत छोड़ो” झ्रानदोलन सचमुच 857 की प्रसफल कऋत्तिके 
बाई, भारत मे न्न॒ ग्रेजी राज की समाप्ति के लिए क्रिया गया सबसे बड़ा प्रयास था। 
जिस प्रसार 8$7 की क्रास्ति मूलतः झ्रग्रेजी शासन के विरुद्ध सिपाहियों का विद्रो्द 
पथ, उसी प्रकार 942 का भान्‍्दोलन मूलतः युवा वर्ग का, मजदूरों का प्रौर 
विखाधियों का दिद्वोह था ।! 


पर 


॥ बट, पृष्ठ (६4-85, 
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लोग से समझौते के लिए गाँधीजी के पयत्त श्रोर 
शजगोपालाचारी बीजना 
जेल मे मुक्त होने के वाद महात्मा गाँबी ने राजनीतिक गतिरीब दूर करने 
के लिए सरकार से समसौता-वार्ता चलाई और कहा कि कांग्रेस भविष्य में सत्याग्रह 
आज्रोलन नहीं चलाएगी बशर्त कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापता के लिए कदम 
उठाया जाएं। पर सरकार द्वारा यह शर्ते लगाई गई कि काँग्रेस पहले भारत छोड़ो 
प्रास्दोलन” प्रस्ताव को वापस ले तया आत्दोलन नीति का परित्याग करदे । दोनों 
पक्षी में अपनी बात पर झाग्रह के फलस्वरूप साँविधानिक गतिरोध पूवेदत्‌ बना 
रहा । इसे दूर करने के लिए मार्च, 944 में श्री राजगोपालचारी ने एक योजना 
तैयार की जिसमें साम्प्रदायिक समस्या के हज के लिए मुस्लिम लीग से समभौता 
करवे का प्रयास किया गया । राजाजी का यह मत रहा थए कि चूंकि मुस्लिम लीग 
पाकिस्तान की साँय पर अ्रड़ी हुई थी और उसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त: 
था, कॉग्रेश के सामने इसके शिवाय और काई शान्वियुर्श रास्ता नहीं था कि 
पाकिस्तान की माँग को स्वाधीनता की अनिवार्य कीमत के रूप में स्वीकार लिया 
जाए। न 
मई, 944 में गाँधी जी कै जैल से छूटने पर राजाजी ने उतके सामते भ्पने 
सुझाव रखे । इस फामूले को 0 जुलाई, (944 को प्रकाशित किया गया । इसकी 

विशेष धाराएं इस प्रकार थी-- 

() मुस्लिम लीग द्वारा भारतीय स्वाधीनता की माँग का भमर्थन तथा 
अन्तरिम सरकार में सहयोग का आश्वासन । 

(2) महाब्ुद्ध की समाप्ति पर एक ऐसे झयोग की स्थापना जो यह निर्णय 
करे कि कौन से क्षेत्रीं में मुसलमानों का पूर्ण बहुमत है । ५ 

(3) मुस्लिम वहुमत वाले क्षेनों की वयस्क मताधिकार या ग्रत्य उचित 
मताधिकार द्वारा यहू तय करने का अधिकार कि वे भारत का अंग 
रहना चाहते है प्रथवा पृथक होता चाहते है । 

(4) कुछ क्षेत्रो द्वारा प्रृथक्‌ होने का निर्णय करिए जाते की अवस्था में, 
सुरक्षा, यातायात, वाणिज्य और अन्‍य आवश्यक मामनों की संयुक्त 
रखने के लिए परस्पर सन्धि। ॥ 

ग॒ (5) भावादी को अदला-वदली केवल स्वेच्छा के आधार पर ! । 

इन्ही सुझावों को सी. आर. फार्मूला! अथवा “राजा जी फार्मूला! की 
सज्ञा दी जाती है। इन्हीं के झ्ाधार पर गाँधीजी और जिन्ना के बीच मितम्बर 
944 मे दम्बई में शिक्षा के घर पर 38 दिव तक बातचीत हुई तथा पत्र-व्यवहयर 
चला। जिश्ना ने 'राजा जी फार्मूला' अस्वीकार कर दिया क्मोकि;वह चाहते थे कि 
मुश्विम बहुमद वाले 6 प्रान्त पंजाब, सिन्‍्व, वलूचिस्तान, उत्तर-पश्विम सीमाम्त 
प्रत्व, चमाल झोर अझमध पूरे के पूरे बिना किस्ती जवमत संग्रदे के पाकिस्तान बसा 
दिए जाएँ पौर यदि जतमत संग्रह किया ही जाए तो उसमें केवल मुस्लिम जनता की 
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ही मताधिकार हो झौरों झो नही ) जिन्ना सुरक्षा, यातायात और वाशिज्य ग्रादि के 
लिए भी कोई स.क्त केन्द्रीय सत्ता मानने के लिए तैयार नही थे । वह चाहते थे कि 
पाकिस्तान पूर्णतया प्रभुता-सम्पन्न तथा हिन्दुस्तान से सव मामतों में बिल्कुल अलग 
हो । इतना ही नही उन्होने अपने प्रस्तावित पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी भागो 
के बीच एक गलियारे की बेतुकी माँग भी सामने रखी | गॉँधीजी के जिन्ना के घर 
जाकर पाकिस्तान के ग्राधार पर बातचीत करने से नतीजा केवल यह निकला कि 
जिन्ना और मुस्लिम लीग की शक्ति और हौसले बहुत वृढ़ गए और पाकिस्तान की 
माँग को एक नई प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई । 
वेबल-योजना झ्लौर शिमला कान्फ्रोंस 
945 के प्रारम्भ में लॉ्ड वेवल भारत के नए गवर्नर जनरल बने । उन्होने 
जून 945 भे रेडियो भाषरा में वर्तमान राजनीतिक स्थिति को सुधारने और 
भारत को “पूर्ण स्वशासन' के उद्देश्य की ओर श्रागे बढाने के लिए अपने श्रस्तावो 
की घोपशा की । इसी भाषरा में उसने शीरपस्थ काँग्रेस नेताश्रों की जेल-मुक्ति की भी 
घोयणा की ताकि उसके साथ सरकार आवश्यक विचार-विमर्श कर सके। तीई 
वेवल ने शिमला में 25 जून, 945 को सर्वदलीय सम्मेलन आमन्त्रित करें का 
इरादा प्रकट किया जिसमे लगभग 2 नेताश्रो को बुलाया जाया था । 
शिमला सम्मेलन 25 जून को शुरू हुआ जिसमें वेबल योजना की शर्तों पर 
विचार किया गया । योजना की मुख्य बाते ये थी--() सरकार भारत के अमृत 
सम्प्रदायों की इच्छा के विरद्ध कुछ नही करेगी, (2) वायसराय की कार्यकारिणी 
का इस प्रकार पुनर्गठन किया जाएगा कि उसमें सवर्ण जातियो के हिन्दुओं गौर 
मुसलमानो की सीटें समान हो, (3) कार्यकारिणी मे गवर्नर जनरल और प्रधान 
सेनापति को छोड़कर शेप सभी सदस्य भारतीय होगे, (4) सीमान्त और कबायली 
मसलो को छोड़कर शेप सभी सदस्य भारतीय होगे, (5) सीमान्त और कवायती 
मसलों को छोड़कर शेप वैदेशिक मामले भारत मन्त्री के हाथ में रहेगे, (6) एक 
ब्रिटिश उच्नायुक्त भारत मे नियुक्त होगा जो ब्रिटिश व्यापार और हितो की देखभाते 
करेगा, (7) कार्यकारिणी परिपद्‌ /935 के अधिनियम के अनुसार कार्य करेगी, 
(8) परिषद्‌ लगभग अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की भाँति होगी, (9) इस प्रस्ताई 
का स्वयं भारतीयों द्वारा बनाए जाने वाले भावी संविधान पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ेगा, एवं (0) प्रास्तों मे मवर्नरी राज्य समाप्त करके उत्तरदाबमी सरवीर 
स्थापित की जाएगी, मिली-जुली सरकारें बनेगी । 
शिमला सम्मेलन सफल नही हो सका । काँग्रेस का रुख नर्म और सहयोगी 
रहा, लेकिन मुस्लिम लीग के दुराग्रह का उसे सामता करना पडा ! योजना में 
70 प्रतिशत हिन्दुओ्नों को 30 प्रतिशत मुसलमानों के वराबर ठहराया गया था | फिर भी 
स्वतन्त्रता प्राप्ति की झाशा में काँग्रेस ने यह कड़दी गोली निमल ली, किये 
श्री जिन्ना इस दात पर डटे रहे कि मुस्लिम लीग को मुसलमानों का एक मात 
राजनीतिय दल रवीवार किया जाए। यह ब्राग्रह सर्वथा भ्रसगत था । एक राष्ट्री 
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संगठन के रूप में काँग्रेस स्वयं को केवल हिन्दुओं की भ्रतितिधि सस्या के स्तर पर 
नहीं ला सकती थी । जिन्ना की मॉग को स्वीकार कर लेने से काँग्रेस का राप्ट्रीय- 
स्वरूप ही समाप्त हो जाता । ग्रतः काँग्रेस और पजाब के यूनियनिस्ट दल की यह 
स्वीकार नही हुआ कि केवल मुस्थिम लीग को ही कार्यकारिणी परियद्‌ में मुस्लिम 
सदस्यी की नियुक्ति का अधिकार दिया जाए । कांग्रेस ने सवर्ण हिन्दुओं की पॉच 
सीटों मे से एक या दो राष्ट्रीय मुसलमानों की ओर यूतियनिस्ट दल ने एक 
मुसलमान को अपनी शोर से परिपद्‌ में नियुक्त करने की पेशकश की । जिन्ना इसके 
लिए तैयार नहीं हुए, और 44 जुलाई, 945 को लॉर्ड वेवल ते सम्मेलन की 
भ्रसफलता घोषित कर दी । 
आजाद हिन्द फोज पर श्रभियोग भर सेना में विद्रोह 

ज्गभग इसी समय एक महान्‌ ऐतिहासिक घटना घटित हुई झौर बह थी 
भाजाद हिन्द फौज के झफसरों के विरुद्ध लाल किले मे भुकदमे की सुनेवाई। 
नैताजी सुभाषचरन्ध बोस के नेतृत्व मे आजाद हिन्द फौज ब्रिटिश सेवा को हराते हुए 
मासाम की सीमा तक वहुँच गई थी, १र दुर्भाग्ययश इम्फाल और कोहिमा के मोचों 
पर उसे पराजित होना पड़ा । महायुद्ध में जापात द्वारा आ्रात्मसमर्पण कर देने पर 
,शाजाद हिन्द फौज की भो पूर्ण पराजय हो गईं । इसके बहुत से श्रफसर जिनमे 
शाहनवाज, ढिल्लन, सहगल आदि प्रमुख थे, गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर 
भयम्बर, 945 में मुकदमा चलाया गया । काँग्रेस ने इन वीर सेनानियों के पक्ष मे 
जुकदमा लड़ने का निश्चय किया । मुकदमें के दौरान सम्पूर्ण भारत में उत्माह श्ौर 
.पनर्जागरण की लहर फैल गई। यद्यपि तीनो अभियुक्तों को मृत्यु-दण्ड की सजा दी 
गई, तथापि जनमत के दवाव से वायसराय ने अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत उन्हें 
क्षमा कर दिया ) आजाद हिन्द फोज की घटना ने ब्रिटिश सरकार को भ्रहसास करा 
दिया कि भारतीय सैनिको में भी राष्ट्रीय भावना का ज्वार उठ खड़ा हुआ है । 


भारतीय स्वतन्त्रता की प्राप्ति 
(80भ।६५४६५६४ 07 ॥४0६578/020६0808 
॥४ ॥४०5) है 





शिमला सम्मेलन के दाद ही कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटी । ब्रिठेन में श्रमिक 
दल सत्तारूढ़ ही गया और श्री एटली प्रधान मन्त्री वने। भारतीयों में सरकार के 
रवैये के विरुद्ध भारी क्षोभ फैल गया। इतना ही नहीं भारतीय सैनिकों में भी 
साँविधानिकता की भावना का प्रादुर्भाव हो गया और फरवरी, 946 मे नौसेना ने 
विद्रोह भी कर दिया। भारत में ब्रिटिश सत्ता का आधार सेना ही था, जिसमें भारतीय 
सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी । अ्रव अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता कायम रखेंगे 
के लिए भारतीय सैनिकों पर भरोसा नही रख सकते थे । इस दिशा में उन्होने भारतें 
छोड़कर चले जाने का निश्चय किया और देश की राजनीतिक समस्याश्रों का समा 
करने के लिए ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की और से मार्च, 946 में एंक और महत्त्वूएँ 
मिशन भारत भेजा गया जो केविनेट मिशन के नाम से विख्यात है। यह कैबिनेट 
मिशन ब्रिटेन की मजदूर दल सरकार की ओर से भेजा गया था जो भारत को 
शीघ्रातिशीघ्र स्वतन्त्रता देने के पक्ष में थी। भारत मन्त्री लवारेन्स ने इस बात की 


व्यक्त करते हुए यह घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार को स्वतन्त्रता देने का निश्चय 
कर लिया है । 


कंविनेट मिशन 

(श्र शा5ञआ०7) ३ 
कैबिनेट मिशन 24 मार्च, 7946 को दिल्ली पहुँचा | भारत मत्त्री लहं 
पैथिक लारेंस, सर स्टेफई क्रिप्स (बोर्ड ऑफ द्ेड के प्रधान) और ए. बी- अलेवजिण्डर 
(फस्टे लॉर्ड ऑफ दी एडमिरल्टो) मिशन में थे | केविनेट मिशन ने आते ही भार्ते 
के विशिन्न नेताप्रों से वातचीत आरम्भ करदी । लॉरेंस ने लीग को प्राश्वासन दियों 

कि उनकी सरकार लीग को काँग्रेस के समान ही मुसलमानों के बहुमत का प्रति| 
करने बाली संस्था सानती है । क्रिप्स ने कहा कि उनके पास पहले से निर्धारित बी 
गई कोई मोजना नहीं है श्लौर जो भी निर्णय होगा, वह भारतीयों से वार्ता के उपरार्ती 
ही होगा । इस समय प्रप्नेल, 7946 में लोग ने अपने अधिवेशन में एक प्रस्ताव में 
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यह घोपणा की कि “लीय किसी भी ऐसे संविधान को स्वीकार नही करेगी जिसमे 
अखण्ड भरत स्वीकार किया जाएगा, साथ ही इसी उद्ं श्य के लिए वह किसी विघान- 
सभा में सहयोग नही करेगी / 

यद्यपि काँग्रेस मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए उपाय ढूंढ निकालने को 
तैयार थी और इस प्रकार देश के विभाजन को हालना चाहती थी, लेकिन लीग तो 
प्राफिस्तान बनाने के सपने की साकार करने के लिए तुली हुई थी । चूंकि काँग्रेस 
भ्रौर लीग मे समझौता नहीं ही सका, अतः केबिनेट मिशन ने ही मपनी झोर से अन्त 
मे एक योजना पास की, जिसे 'केविनेट मिशन योजना/ कहा जाता है । यह योजना 
१6 मई, 946 को अश्रकाशित हुई। इस योजना में दिए गए भुरख्य सुझाव इस 
प्रकार थे-- 

]. भारत में एक संघ-राज्य स्थापित किया जाए जिसमे ब्रिटिश भारत के 
प्रान्त भर देशी रियासतें सम्मिलित हो । सध की सरकार वैदेशिक नीति, सुरक्षा 
तथा यातायात विषयों को सम्भाले, शेप शक्तियाँ प्रान्तों को दे दी जाएँ । 

2, संघ-राज्य के शासन में जो कार्यकारिणों और व्यवस्थापत विभाग 
हैं, उन दोनों में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को प्रतिनिषित्व प्राप्त रहे । 
ध्यवस्थापत विभाग प्र्थात्‌ विधान-मण्डल में किसी स्राम्प्रदायिक प्रश्ठ पर कोई प्रस्ताव 
उस समय तक पारित न होगा जब तक कि उस सम्प्रदाय के सदस्यों का बहुमत उसे 
स्वीकार नही कर ले । 

3. संघ घूची में जिन विपमों का परिगणन न किया गया हो, वे सब 
भवशिष्ट विषय ((रि०अंतंध॥आ/ ए०फ८३ 5) भ्रान्तों के हाथों में रहें । 

4, देशी रियासतों के हाथ में वे सब झधिकार रहे, जिन्हे उन्होंने संघ 
राज्य को देना स्वीकार न कर लिया हो । 

5. प्रान्तों को इस बात को स्वतन्त्रता हो कि वे परस्पर मिलकर प्रपना 
पक शासन सम्बन्धी ग्रुप बना सके भर इन ग्रुपों के श्रपने-भपने कार्यक्रारिणी वे 
व्यवस्थापन विभाग भी संगठित कर सके। मिशन ने तीव्र ग्रुपों का उल्लेस भी 
किया । पहने ग्रुप में वस्वई, मद्रास, बिहार, उत्तर प्रदेश व उड़ोसा रहे । दूसरे ग्रुप में 
उप्र पश्चिमी सीमा प्रात, पंजाब व सिंध और तीसरे ग्रुप मे बंगाल व भ्रसम को 

रपा गया। दे 

रे 6. संघ और ग्रुपों के संविधात में एक ऐसी धारा की व्यवस्था हो, जिसके 

द्वाया पि्ली प्रान्त के विधान-सण्डल के बहुमत द्वारा सविधान की पाराप्रों पर 
पुतविचार क्या जा सके । 

2. मिशन ने उपरोक्त सुझायों के प्राघार पर सविधान+निर्माण फेर लिए 
सविधान-सभा बी योजना भी प्रस्तावित. को। मिशन द्वारा कहा गया झि-+ 
(क) पत्येक प्रान्व को उसकी जनसरया के झायार पर संविधान-सभा में स्थान दिया 
जाए। लगभग 9 लाख लोगों पर एक सदस्य निर्वाचित हो, (ख) संविधन सभा 
हे सदस्यों का निर्वाचन पप्रत्यद्ष हो । सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तोय दिघान गमामों 
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हारा किया जाए, (ग) प्रत्येक प्रान्त के स्थान उस प्रान्त की विभिन्न जातियों को 
उनकी जनसरया के श्राघार पर दिया जाएं, (घ) केबत तीन मतदाता संघ बनाएं 
जाएँ--साधारण, मुस्लिम श्ौर सिवस (केवल पजाब मे) । 

8 जब तक विधात-सभा देश के लिए नए संब्रिधातव का निर्माए ने कर 
से, देश का शासन चलाने के लिए एक अस्थाई सरकार की व्यवस्था भी केव्रिनेद 
मिशन थोजना में प्रस्तुत की गई ! प्रधासन झौर परिवर्तन काल में ब्रिटिश सरकार 
द्वारा सहायता देते की बात भी कही गई । 

9 द्वेशी रियासतों के विषय में यह कहा गया कि रियास्तों के साथ 
सम्बन्ध रखने वाली सर्वोपरि-्शक्ति (व्गरा०४०७) इस समय तक अ्रिंदिस 
सम्राद्‌ की सरकार में निहित है । यह सम्भव है कि ब्रिटिश सरकार इस सर्वोपरिता 
को त्याग कर इसे ब्विटिश भारत को सरकार को हस्तान्तरित कर दे। पर मह प्रवस्य 
है कि जब ब्रिटिश भारत में स्वतन्त णासन की स्थापना हो जाएगी, तो ब्रििंण 
सरकार के लिए रियासतो के सम्बन्ध में अपनी सर्वोपरि-घक्ति का प्रयोग कर सकता 
सम्भव नहीं रह जाएगा । इस स्थिति में यह सर्वोपरि-शक्ति देशी रियासतों को ही 
पुनः प्राप्त हो जाएगी । अब तक रियासतो और ब्रिटिश सरकार में जो राजवीतिंक 
सम्बन्ध है, इस प्रकार उनका स्वमेव अन्त हो जाएगा । इस स्थिति में यह भी सम्भव 
होगा कि या तो ये रियासते नई स्वतस्त्र भारतीय सरकार (ब्रिटिश भारत॑ की 


सरकार) के साथ मिलकर भारतीय संघ (7८02/4/07) में शामिल हो जाएं भ्मवा 
उसके साथ नए राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करें । 


उक्त योजना की कमीशन के सदस्यों ने बड़ी प्रशंसा की तथापि वह निशा 
हु से काफी दोपपूर्ण थी। लगभग सभी भारतीय नेता उसकी भरुटियों से भली प्रकार 
परिचित थे और उन्होने केविनेट मिशव से इस सम्बन्ध में वाद-विवाद भी कियी। 
केविनेद मिशन-योजना की मुख्य चुटियाँ संक्षेप में ये थी-- 

प्रथम, ब्रिटिश भारत को तीन प्रान्तीय समूहों मे विभक्त करते समय कोई 
ठोस सिद्धास्त नहीं श्रपताया गया था। अ्रसम को बंगाल के साथ मिलाकर एक 
प्रान्तीय समूह बनाने को व्यवस्था नितान्त अन्याय संगत थी ।! भ्रसम हिन्दू वहूसंस्यर्े 
प्रास्त था जिसे मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्त बंगाल के साथ मिलाना किसी भी दंप्दि है 
उचित नहीं था | इस व्यवस्था से यह तथ्य प्रकट था कि असम को जात-बूक करे 
मुस्लिम लीग को मेंट किया जा रहा था ताकि जिन्ना पाकिस्तान की माँग कीं 
परित्याग करके सयुक्त भारत में रहना स्वोकार कर ले। इसी ग्रकार पंजाब को 
उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रात्तीय समूहों में सम्मिलित करना उचित नहीं था । केस 
समर्थक उत्तर-पश्चिमी-सीमा प्राल्त को काँग्रेस विरोधी समूह मे बलपूर्वक शार्मित 
करने की नीति का भी समर्यत नहीं किया जा सकता था। इन प्रान्तरीय समूहों के 
सम्बन्ध भें यह भी निराशाजनक वात थी कि इनके अन्तर्गत अल्प संख्या बालें 





५ 


है हा 
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प्रान्तों को हानि पहुंचाने छा पूरा भय था। इस भय के कारण ही सिंध प्राल्ल, 
जिप्तमे मुस्तिम लीग का जोर था, पंजाव के साय शामिल नही होना चाहता था । 
इसरे, यद्यपि योजना द्वारा भारत को अखण्ड और संयुक्त रखने का प्रयास 
किया गया था तथा पाकिस्तान का निर्माण किए बिना ही मुसलमानों को पाकिस्तान 
जैसी सुविधाएँ देने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन योजना ने मुस्लिम लीग के ही 
लिए पाकिस्तान की प्राप्ति सर्वथा असम्भव नही बनाई थी। योजना के अत्तर्गत 
साम्प्रदायिक ग्राधार पर प्रान्तीय समूढों की व्यवस्था करके लीग को प्रोत्साहन 
दिया गया था | इसके ग्रतिरिक्त संविधान-सभा की व्यवस्था भी इस ढंग से की गई 
थी कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सुगमतापूर्वक 
संघर्ष कर सकती थी । संक्षेप में केबिनेट मिशन योजना में पाकिस्वान-निर्माण के 
भरकुर विद्यमान थे। स्वय जिन्ना ने 5 जून, 4946 के अपने भाषण में कहा था 
“क्ेविनेद मिशन ने हमारी पाकिस्तान की माँग की और जो रवैया श्रपनाया है वह 
चडा निदनीय है । ऐसा करना उनकी एक भारी भूल है । में श्रापको यह बतला देना 
चाहता हूँ कि भारत के मुसलमान तब तक सन्तुष्ट न होगे जब तक वे पाकिस्‍्तान' 
के रूप में अपना एक स्वतन्त्र तथा सत्ता सम्पन्न राज्य स्थापित नही कर लेते । यद्यपि 
मिशन ते काँग्रेस को प्रसन्न और सन्तुष्द करने के लिए तथ्यों मे कुछ तोड़-मरोड़ किया 
है, तथापि हमे यह नही मूलना चाहिए कि उनकी इस योजना में भी पाकिस्तान के 
प्रंकुर विद्यमान है ।!! 
तोसरे, केविनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित सविधान-सभा एक' निर्धारित और 
प्रभावहीन सभा थी, जिसका गठत बडा चुटिपू्ण था और जिसकी कार्ये-प्रणाली में 
विभिन्न दोष भे । उदाहरणार्थ भारतीय संघ का सविधान बनाने के सम्बन्ध में यह 
व्यवस्था की गई थी कि प्रान्तों और प्रान्तीय समूहों की रचना के बाद सघ के 
संविधान का निर्माण किया जाएगा । ऐसा करना वस्वुतः उल्टी गंगा बहासा था । 
इसी त्तरह प्रान्तीय समूह के संविधान के लागू होने पर एक' प्रान्त को इससे प्रंथक्‌ 
होने का भ्रधिकार देना भी सर्वथा गलत था। मिशन द्वारा प्रस्तावित इस संविधान 
सभा पर झआलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए श्री जयप्रकाश नारायण ने ठोक हो कहा 
था कि “बह सविधान-सभा अपने गठन मे उस सविधान-सभा से कही अधिक भिन्न 
है जिसकी रूप-रेखा पण्डित नेहरू मे हमारे सामने रखी थी । इसकी रचना ब्रिटिश 
परकार ने की है, अतः हम इसके द्वारा उस स्वतन्त्रता को थाने की झाशा कदापि 
नही केर सकते, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे है । इस संविधान-सभा की ग्रननेक 
पैमी जुटियाँ है कि जिनका लाभ उठाते हुए ब्रिटिश सरकार स्वतन्त्र भारत को भ्रपनी 
रैच्चानुस्तार संविधान नही बनाने देगी (” 
चौथे, योजना द्वारा प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के सिद्धान्तों पर झ्राघात किया 
गया। यह व्यवस्था नितान्त घातक थी कि प्रत्येक प्रान्तीय समूह अपने सवुक्ते 
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सविधान बनाने के अतिरिक्त उसमें सम्मिलित प्रान्तों के संबिधानीं की भी रचना 
करेगा | इसका स्पष्ट प्रभिप्राय था कि उत्तर-पश्िमी सीमा प्राल्त तथा भसम के 
प्रदेश, जिनमे काँग्रेस का वहुमत था, अपनी इच्छानुसार संविधान नहीं बना सकेगी 
प्रौर उसके प्रतिनिधियों को प्रान्तीय समूहो भें बहुमत द्वारा किए निरणंयों के समक्ष 
भुकना पड़ेगा । स्पष्टतः यह व्यवस्था प्रान्तीय स्वायत्त शासन के सिद्धान्त के एकदम 
प्रतिकूल थी | वगाल के प्रान्त के लिए भी अ्रसम के लोगों को इच्छा के विश्दध 
संविधान बनाना कठिन नही था । 
पौचवें, योजना इसलिए भो निनदनीय थी कि इसमें सिक्खों के साथ न्याय 
नहीं किया गया था । सिक्स नेताग्रो द प्रतिनिधियों से दिना विचार-पिमर्श किए ही 
पंजाब को उत्तर-पश्चिमी प्रास्तीय समूह का भ्रग ववा देना सर्वया भ्रश्मजातान्त्रिक भौर 
अनुचित था । इसके अतिरिक्त जहाँ मुसलमानों को विशेष साम्प्रदाषिक प्रधिकार 
पौर सरक्षण आदि प्रदात किए गए थे, वहाँ सिक्सों को इस प्रकार की सुविधाों से 
पूर्णतः वचित रखा गया था। इसीलिए सिवख प्रथ-काँग्रेस द्वारा एक समिति 
वियुक्त की गई जिसका काम केविनेट मिशन योजना मे, सिक्ख जाति की इच्छाठुतार 
परिवर्तन न होने पर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना था | ! 
'... छठे, केचिनेट मिशन योजना राष्ट्रीय हृष्टिकोश से हानिकारक थी पयोर्कि 
इसमें एक दुर्वल केन्द्र की व्यवस्था की गई थी । केन्द्र को वित्तीय शक्तियाँ भी बडी 
सीमित रखी गई थी। केन्द्रीय सरकार को केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामले प्रौर 
'बाताथात भादि के विभाग सौपे गए थे। राष्ट्रीय नेता इस बात से भनभिज्ञ न थे कि 
केन्द्रीय सरकार को स्थिर रखने के लिए उसको सशक्त करना पड़ेगा। पण्डिये 
जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय काँग्रेस के अधिवेशन में भाषण देते हुए स्पष्ट 
कहा कि “यदि लीग केन्द्रीय सरकार के अधिकार-क्षेत्र को विस्तृत करने के विरुद्ध है 
“तो सविधान-सभा को अवश्य ही इस दिशा मे कोई ठोस पग उठाना पड़ेगा ।” 
सातवें, योजना में रियासतों सम्बन्धी घाराएँ खतरनाक थी । योजना के 
श्रनुसार ब्रिटिंग भारत के स्वतन्त्र होने पर ब्विटिश सरकार की देशी रियासतों 
“सम्बन्धी सर्वोपरिता (ए/900७॥/८५) समाप्त होने को थी । किन्तु रियासतों के 
लिए अखिल भारतीय संविधान में सम्मिलित होना भ्रनिवार्य नहीं था भौर वे भारत 
(संघ से पृथक्‌ भी रह सकती थी। यह व्यवस्था भारत की राप्ट्रीय एकता के लिए 
५ कदम खतरनाक थी क्योंकि इस स्थिति में भारत पुनः उसी प्रकार के चोदे-छोदे 
राज्यो में दिभक्त हो| सकता था जैसा कि वह लगभग तीन सौ बे पूर्व था 
+ आठवें, योजना हार प्रान्त, प्रान्तीय समूहों झोर केस्द्रीय सरकार की ज़ी 
; शिसूत्री योजनी प्रस्तावित की गई थी, उसे व्यावहारिक रूप देना सम्भव नथा। 
इस योजना पर सफलतापूर्वक कार्य करना असम्भव था। एक शोर प्रान्तों तथी 
'आरतीय समूहो झौर दूसरी झोर समूहों तथा केन्द्रीय सरकार के मध्य भगड़े होती 
पनिवायें था । लोग झौर काँग्रेस के: आपसी मतमेदो मे और भो झधिक विगाड भी 
जाने का भय भी निहित था । 
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कैबिनेट मिशन योजना की कटु आलोचता की गई, तथापि सभी राजनीतिक 
दलों ने उसे प्रारम्भ मे स्वीकार कर लिया क्योंकि प्रत्येक दल इसके माध्यम से अपने 
उह्दे श्य की पूर्ति की आशा रखता था । मुस्लिम लीग का स्वार्थ यह था कि थोजना 
में पाकिस्तान के अंकुर विद्यमान थे । काँग्रेस कार्यकारिणी समिति ने संविधान-सभा 
द्वारा स्वतत्वता, संयुक्त और लोकतान्त्रिक भारत के सविधान के बनने की झाशा से 
प्रेरित हीकर श्रपनी स्वीकृति दी । सिकखों ने यथ्थपि योजना पर पहले अ्पवी 
प्रस्वीकृति दी, किन्तु भारत सचिव तथा काँग्रेस कार्यहारिणी समिति के झ्राश्वासन 
पर उन्होंने अपने प्रतिनिधि संविधान-सभा में भेजना मजूर कर लिया ! इस प्रकार 
हिल्ुओं, सिकखों श्ौर मुसलमानों सभी ने किस्ती न कियी निहित स्थार्थ श्र उद्देश्य 
कौ पूति की श्राशा से केविनेंट मिशन योजता को स्वीकार करके उसे व्यावहारिक रूप 
दैना मान लिया । मौलाना ग्राजाद के अनुसार “काँग्रेस और लीग द्वारा इस योजना 
को स्वीकार क्रिया जाना भारतीय इतिहास में एक गौरवपूर्णो घटना थी। इसका 
प्रभिप्राय बहू था कि भारतीय स्वतन्त्रता की कठिन समस्या का समाधाव हिंसा और 
संघर्ष के उपायों के स्थान पर सममभौता-वरर्ताओं और सहमति से कर लिया गया है। 
मम्पूएं देश में उल्लास भर हप॑ था तथा स्वतन्त्रता की माँग करने में देश की सारी 
जनता एक थी । हम इस बात से श्रतमिजश् थे कि ये सारी खुशियाँ केवल चन्द दिनों 
को ही वात है भ्रौर शीघ्र ही हमे एक श्रसाधारण निराशा का मुंह देखना पड़ेगा ।7? 
| संविधान-सभा का चुनाव 
केबिनेट मिशन की प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई, 946 में सविधान- 
मभा का चुनाव हुआ जिसमें टयकर मुख्यतः काँग्रेस और लीग के भव्य हुई । संविधान 
गा की कुल सीटों में से 22 सीटें काँग्रेस-अत्याशियों और काँग्रेस समर्थकों ने 
जीती । मुस्लिम लीग के केवल 73 प्रत्याशियों को सफलता पआरप्त हुई। सफल होने 
वाले शेप !॥ सदस्यों में भी कम से कम 6 सदस्य ऐसे थे जिनके समर्थन का काँग्रेस 
को भरोसा था। कहने का ब्रभिप्राय यह है कि संविधान-सभा के चुनाव में काँग्रेस ने 
* शानदार सफलता प्राप्त की तथा मुस्लिम लीग की पूर्ण प्रथत्व करने पर भी कई 
स्थानों पर असम्मानजनक हार खानी पडी | 
लोग हारा केबिनेट योजना पर अपनो स्वीकृति वापिस लेना 
संविधान-सभा में काँग्रेस की शक्तिशाली स्थिति को देखकर जिन्ना को बड़ी 
राणा हुई । तत्पण्चात्‌ जब काँग्रेस के ग्रन्तरिंस सरकार सम्बन्धी सुझाव-के 
प्रस्वीकार करने पर भी लॉ बेवल से मुस्लिम लीग के सहयोग से अस्थायी सरकार 
बनाता स्वीकार व्‌ किया तो जिन्ना का क्रोध और भी भइक उठा । इन सब बातों 
* के फलस्वरूप मुस्लिम लोग ने केविनेट मिशन योजना के सम्बन्ध में दी गई अपनी 
स्वीकृति को 29 जुलाई, 946 को वापिस ले लिया | लीग ने यह भी निश्वय 
किया कि वह न ने संविधान-सभा में भाग लेगी और न अस्थायी सरकार में । उसी 
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दिन उसने यह भी निर्णय किया कि पाकिस्तान की माँग को मान्य कराने के लिए 
सींग सीधी सड़ाई (07०० /४०४०॥) प्रारम्भ करेगी । 
सोधी फार्यवाही तथा ग्रन्तरिम सरकार * 
फाँग्रेस द्वारा भन्ततव' दीर्घधभालीन योजना और पभ्न्तरिम सरकार के प्रस्तावों 
फो स्वीकार कर लेने पर १4 प्रगस्त, 946 को वायमराय ने केन्द्र में प्रन्तरिम 
सरकार के निर्माण के लिए प॑ जवाहरलाल नेहरू को भ्रामस्त्रित किया। दूसरी शोर 
भुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही (फाल्ल कवैशाणा ) शुरू कर दी । 6 भ्रगस्‍्त को 
कलकत्ता में बड़े सुनो-काण्ड हुए। मौलाना ग्राजाद के शब्दों मे “6 अगस्त का 
दिन भारत के इतिहास में एक श्रन्धकारपूर्ण दिन था | कलकत्ता 238 खून 
की पअ्रभूतपूर्व होलो खेली गई जिसमे गुण्डो ने श्रपनी मनमानी की । हजारों व्यक्ति 
मौत के घाद उतारे गए झौर करोड़ो की सम्पत्ति लूट ली गई ।”! 20 प्रगस्‍्त, 
946 को प्रग्रेजी समाचार-पत्र 'स्टेट्समैन' (500८आाशा) ने लिखा--/बंगाल के 
महान्‌ प्रान्‍्त की राजधानी में यह घुणापूर्णा रक्तपतात मुस्लिम लोग का एक ऐमा 
राजनीतिक पग था जिससे यह स्वय ही सार देश में कलकित हो गई ।॥”* 
जब कलकत्ता, नोआरखाली तथा देश के कुछ प्रन्य स्थानों पर खून की होती 
खेली जा रही थी उस समय भी लॉ बेवल इस बात के लिए प्रयत्तशील घेकि 
मुस्लिम लीग को भ्रन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने के लिए राजी कर लिया 
जाए । अन्त में उन्हे अपने उद्देश्य मे ।3 अक्टूबर, 946 को सफलता मिंली। 
जिज्ना ने लियाकत शभ्रली, अब्दुरंव निश्तर, आई झाई. चुन्दरीगर, गजनफर 
तथा जोग्रेन्द्र माथ मण्डल--इन पाँच व्यक्तियों को ग्न्तरिम सरकार में लीग की शोर 
से शामिल होने के लिए मनोनीत किया । मुस्लिम लीग ने इस प्रन्तरिम सरकार मे 
श्रपने प्रतिनिधि तो भेज दिए लेकिन लोग की नियत साफ नहीं थी | सरकार मर 
शामिल होने से पूर्वे गजनफर अली ने स्पष्ट शब्दों में कहा “हम अन्तरिस सरकार्र 
इसलिए सम्मिलित हो रहे हैं ताकि हम अपने उद्देश्य--पाकिस्तान की पूर्ति के तिए 
सफलतापूर्वक संघप॑ कर सके “अन्तरिम सरकार हमारी सीधी कार्यवाही है 
श्रान्दोलन का एक और भोर्चा होगी ।” प्रकट है कि अन्तरिम सरकार में मुस्लि/ 
लीग के प्रतिनिधियों का भाग लेता और भी दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ। इन प्रतितिष 
में भ्रन्तरिम सरकार का सफलतापूर्वक कार्य करना कठित वना दिया और नवम्बण 
4946 में सरदार पटेल को कहना पड़ा, “शासन शक्ति के हस्तान्तरण के समय 
कैन्द्रीय सरकार एक शोचनीय अवस्था में है ।” मुस्लिम लीग मे न केवल यन्त्र 
सरकार के कार्य में अ्रडग्रेवाजी पैदा की बरनू सविधान-सभा के प्रथम अधिवेशन 
ही लीग के सदस्यो ने सभा का वहिप्कार करके स्थिति को अत्यधिक बिगाड़ दिंगो 
भौर नई समस्याएँ खड़ी कर दी ! ब्रिटिश प्रघान मन्त्र एटली द्वारा गतिरोध 


समाप्त करने के लिए भारतीय नेताओं की एक कॉफ्रेन्स लन्‍्दन मे बुलाई गई जिस 
कोई परिणाम नही निकला ) है डे ने बुना 





2. अख्क्‍्व ३ वरातांड ज्ताव5 एग९९त०७, 9-« 59. 
2. 8ॉटा85, औपट्टण5 20, ]946. 
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एटलो को घोषणा और माउन्टवेटन योजना 
काँग्रेस एवं लीग में सहयोग की कोई सूरत न देखने पर ब्रिटिश प्रधान मन्त्री 
ने अपनी सरकार की नीति के स्पप्ट करते हुए सहसा ही 20 फरवरी, 947 को 
एक ऐसी घोपणा कर दी जिसने भारत को ही नहीं वरमन्‌ सम्पूर्णा विर्व को झ्ाश्चर्य 
चकित कर दिया । भ्पनी इस ऐतिहासिक घोषणा में श्री एटली ने कहा-- 
“सुच्राद्‌ को सरकार स्पष्ट रूप से अपने इस निर्शंय को सूचित कर देना 
चाहती हैं कि बह जुन, 948 तक जिम्मेवार भारतीय के हाथ में शक्ति सौंप देने 
का काय सम्पन्न कर देगी । “/““““सम्राटू वी सरकार ऐसी भारतीय सरकार को 
भपता दायित्व सौंपने को उत्सुक है जो जनता के सहयोग की हृढ नीव पर खडी 
होकर भारत में न्याय भौर शान्ति से शासन कर सके । इसलिए यह झावश्यक है 
कि भारत के सब लोग झपने मतभेदों को मुलाकर अगले वर्य उन पर डाले जाने 
वाज़े भारी उत्तरदापित्व को सम्भासने के लिए तैयार हो जाएँ। "४४४४४ किन्तु यदि 
निश्चित की गई तारीख तक सविधान-सभा द्वारा कोई विधान नहीं बनाया जा सका, 
वी सम्रा _ की सरकार को यह सीचना पड़ेगा कि ब्रिटिश भारत की केन्द्रीय सरकार 
का दायित्व पूरा का पूरा ब्रिटिश भारत किसी एक केन्द्रीय सरकार को या उसे 
विभक्त करके वर्तमान प्रान्तीय सरकारो की भ्रयघा किसी ब्रन्य ढग से जो सर्वोचित 
पेथा भारतीयों के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण हो, को सौप दिया जाए ।" 
घोषणा में यह भी कहा गया कि लॉ बेवल के स्थान पर लॉर्ड माउन्टवेटन 
को वायसराय नियुक्त किया जा रहा है, जो भारतीयों को सत्ता हस्तान्तरित्त करने 
का कार्य करेंगे । ५ 
उक्त घोषणा के कुछ ही दिन बाद 23 मार्चे, )947 को लॉ्ड माउन्टबेटन 
ने दित्सो ग्राकर वायसराय का पद सम्माल लिया। उन्होने झाते ही गाँधीजी तथा 
श्रन्य नेताओं से विचार-विमर्श किया । उन्होने पं. नेहरू श्रौर सरदार पटेल से झाग्रह 
किया कि वे पाकिस्तान की माँग स्वीकार करलें | अन्ततः, तर्कालोन परिस्थितियों 
से विवश होकर काँग्रेस माउन्टवेटन के प्रस्ताव से सहमत हो गेई। भारत की 
राजनीतिक समस्या के 'समाधान के लिए अपनी थोजना श्रौर भारत विभाजन की 
8 हे स्वीकृति सेने के लिए भाउंस्टवेटन ]8 भई, 394 7'को ब्रिटेन गए तथा 
जैन,'947 को वहाँ से लौर्टकर उन्होंने अपनी योजना प्रकाशित.की 4 योजनी 
जो कम से पू्त पूर्व उन्होंने काँग्रेस और लीग से इस पर स्वीकृति प्राप्ते करें ली 
ड् न योजना की मुख्य: बातें इस प्रकार थी-- 
कल 3500 02%426048॥ में भारत की समस्या का एकमात्र हल भारत का 
2502 भागों में विभक्त किया जाएगा । 


प __ ८ वगाल, पंजाब और असम के विवाद-प्रस्त प्रान्तों- का भी विभाजन 
फेया,जाएगा | _- ब् त 
: 3, उत्तर-पश्चिमी .सोमा प्रान्त के निवासी जनमत मंग्रह , द्वारा यह निर्यय 


करेगे कि उनके प्रारत को पाकिस्तान मे 
केस्तान में सम्मिलित किय रत का 
ही भ्रग रहने दिया जाए।.. लित किया जाए अथवा उसे भारव का 
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4 प्सम के सिलहृट जिसे में मुस्लिम वहुसंश्या होने से जनमत मंग्रद द्वारा 
इस बात का निर्णय होगा कि बड़ाँ के तोग पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या 
भारत में । जे 

5 पंजाब य वंगाल की विधान-मभाएँ पृथरू-पथरू दो भागों में बनेंगी। 
एक मे मुस्लिम प्रधान जिलों के ओर दूसरी में गैर-मुस्लिम जिलों के प्रतिनिधि होंगे। 
दोनों भागों को यह फैसला करने का प्रधिक्ार होगा कि वे भारतीय संघ में रहना 
चाहते हैँ अ्रयवा पाकिस्तान में । 

6. देश के विभाजन के पश्चात्‌ भारतीय उप महाद्वीप में जो भारत भौर 
पाकिस्तान के राज्य स्थापित होगे उन्हे प्रौपनियेशिक दर्जा (007रशीमंण/ 50005) 
प्राप्त होगा । किन्तु दोनो को राष्ट्र मण्डल से पृथ होने पर अपनी पूर्ण स्वाधीतता 
घोषित करने कर अधिकार होगा । 

माउस्टवेटन बोजना के अनुसार सत्ता हम्तान्तरण की तारीख भी जूते 
948 के बजाय 5 प्रगस्त, 947 निर्धारित कर दी गई । माउन्टबेटन योजना 
को भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार कर लिया झौर उन 
व्यावहारिक रूप देने के लिए कदम उठाए गए । पजाब और बंगाल की विधा 
सभाग्रो ने प्रान्यो के विभाजन के पक्ष में निर्शंय दिया और ये दोनों प्रान्त दौदी 
भागो में विभाजित किए गए । पूर्वी पंजाब श्रोर पश्चिमी बंगाल भारतीय संपकें 
भाग रहे जवकि पश्चिमी पजाव और पूर्वी बगाल को पाकिस्तान में सम्मिलित शियीं 
गया। मिलहेट पूर्वी पाकिस्तान में सम्मिलित हुप्ना था। उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रात 
ने भी पश्चिमी पाकिस्तान भे सम्मिलित होने का निर्णय दिया । 

भारतीय स्वतन्त्रता श्रधिनियम, 4947 

लॉड माउन्टवेटन की योजना को स्वीकार कर लेने के वाद लन्दन सरकीरे 
में 4 जुलाई, 4947 को भारतीय स्वतन्त्रता विधेयक लोक-सभा में पेश किया 

45 दिन के अन्दर ससद्‌ के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाकर यह विधियर्के 
प्रधिनियम वन गया । इस भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 947 (॥॥6 [7007 
॥70५ए४॥१३॥९७ ४०, 947) मे कुल मिलाकर 5 घाराएं थीं तथापि यह भ्रधितियम 
एक नवीन युग के आरम्भ का सूचक था | इस अधिनियम द्वारा भारत से 
शासन उठ गया । इस ऐतिहासिक अधिनियम की मुख्य घाराएँ इस प्रकार थीं--“ 

] 5 अगस्त, 947 को भारत में दो झधिराज्य (स्वतन्त्र उपनिवेश) 
स्थापित होगे, जिनके नाम भारत तथा पाकिस्तान (फतांक €८ एशअश्ा) होंगे । 
इस दोनो राज्यों को उसी दिन वे समस्त शक्तियाँ और अधिकार दे दिए जाएँगे जो 
भारतीय शासन के सम्यन्च में द्रिटिश सरकार और भारत सरकार के पास हैं । 

2. भारत में वम्बई, मद्रास, बिहार, पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी- 
बंगाल, असम (मुस्लिम क्षेत्रों के अतिरिक्त), दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा और ऊ्ग 
होने थे । पाकिस्तान में पूर्दी बंगाल, पश्चिमी पजाव, सिन्ध, उत्तरी-परश्चिमी सीमा 
प्रान्त, बिलोचिस्तान तथा असम का सिलहट क्षेत्र सम्मिलित किए गए । 
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3. दोनों अभ्रधिराज्यों के प्रदेशों की सीमाएँ निर्धारित कर दी गई' श्रौर जिन 
क्षेत्रो को जनमत-संग्रह द्वारा श्रपनी विधान-सभाओं के निर्ुयानुसार अपने भविष्य 
क्कै सम्बन्ध में निर्णय करना था, उनके लिए शर्ते निश्चित कर दी गई । 

,*. भारतीय श्यासतो को यह स्वतन्त्रता मिली कि वे चाहे किसी भी 
भ्रधिराज्य मे सम्मिलित हो सकती है । 

5. यह व्यवस्था की गई कि जब तक नए सविधाव बने तब तक दोनों 
राज्य 935 के भारत सरकार अधिनियम में आवश्यक सशोधन करके शासन करे । 
ख।,. 6. यह व्यवस्था की गई कि राज्य सेवाो के सदस्यों की नौकरी की शर्तें 
यथापूर्व रहेगी । 

7. /5 अग्रस्त, 947 को ब्रिटिश भारत से अकाशित कानून उस सयय 
हक लागू रहेंगे जब तक कि नए श्रधिराज्यों के विधान-मण्डल उनमे किसी प्रकार 
का संशोधन नही करते । 

,. . , 3. दोनो अधिराज्यो के लिए झलग-अलग ग्रवनेर जनरल होगे, लेकिन यदि 
दोनों अधिराज्य चाहे तो एक ही व्यक्ति को दोनो ग्रधिराज्यों का गवर्नर जनरल बना 
सकेंगे । भारत सचिव का पद समाप्त हो जाएगा । 

9. भारत और पाकिस्तान दोनो को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से पृथक होने का 
भधिकार भी दिया गया । 
| 0, इस भ्रधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए गवनेर जनरल को 

भावश्यक नियम-उपनियम बनाने का अधिकार मिला । 

7[, चूँकि दोनो अ्रधिराज्यों मे से किसी एक में भी बैघानिक रूप से बनी 
हुई संसद्‌ नही थी, श्रतः दोनो झधिराज्यो की संविधान-सभाओों को विधान-मण्डलों 
तथा विधान-निर्मान्ी संस्थामो का पद और कार्य सोपा गया । 

भारत में 947 का अधिनियम, जिसे 'डोमितियन संविधान! के नाम से 
भी पुकारा जाता है, 5 अगस्त, 947 से 26 जनवरी, 950 तक चला। 
26 जनवरी, 950 को संविधान द्वारा निमित गणतत्रीय संविधान भारत में लागू 
किया गया । उल्लेखनीय है कि लॉर्ड माउन्टवेटन ने 3 अगस्त, 947 को कराची 
जाकर पाकिस्तान संविधान-सभा को सत्ता सौंपी और 24 अगस्त की रात्रि को 
भन्देमातरम्‌ के गीत के साथ भारत को सत्ता हस्तान्तरण हुआ | डोमिनियन मंश्रि- 
मष्डत्र में प्रधान मन्री नेहरू के मेतृत्व में 4 मंत्री हुए और लॉ्ड माउन्टवेटन भारत 
के प्रथम गवर्नर जनरल वने । 
हे 947 के अधिनियम ने यथपि भारत में ब्रिटिश शासन का पन्त विया 
भौर भोरतवारसियों के 'स्वतन्त्रता जर्मसिद्ध भ्धिकार! को स्वीकृति प्रदान की, 
परन्तु दुर्भाग्य से भारत वे दो भाणों में दिभक्त कर दिया । 

है मारत-विभातन के कारश 
(एगा5इल5 रेल्जूणातञ्ंहर गण ॥ि९ शिक्षाधध0ा गाव) 
सन्‌ 947 में भारत का जो विभाजन हुमा, वह कोई प्राकरिमक घना 


प्रा 
]24 भारतीय राजनीतिक व्यवस्थ हु [निहित थे 
हास छिपा था और अनेक कारण निहित थे--_ 
नही थी । उसके मूल में लम्बा इतिता की भावना का उदय--छुछ मुस्लिम' नेताओं 
() मुरुलमानों मे पृथमदुओ से अलग ढंग से सोचने लगे । विशेष॑कर सर 
के प्रभाव में आकर म्सलमान हिन्दी प्रवृत्ति को वहुत प्रौत्साहित किया | देश के 
सैयद अहमद खाँ ने इस पृथकताव गई कि उनके और हिन्दुओों के 'हिते पृथक 
मुसलमानों में यह भावना भर दी हे 7 हे 
पृथक्‌ हैं । 5 हावी होने का भय पैदा होता-- मुस्लिम लींगे 
(2) बहुसंस्यक हिन्दुओं केम नेताओ के प्रभाव से मुसलमानों में यह विश्वास 
और कट्टर तथा पृथकतावादी मुस्लिदाबी शासन दिया गया तो बहुसंख्यक हिन्दू 
जम गया कि यदि भारत को उत्तर जाएँगे । न 
अ्ल्पसख्यक मुसलमानों पर हावी होक पिछड़ेषन का भय--मुसलमानों मे यह भी 
(3) मुसलमानों में शैक्षएष्टि से मुस्लिम जवता पिछड़ी हुई है; म्रतः वह 
विचार उत्पन्न हुआ कि शिक्षा की 4॥ इस कारण भी समय बीतने के साथ-साथ 
हिन्दुप्नी से स्पर्दा नहीं कर सकेगीर होते गए । 
मुतलमान हिन्दुश्ओो से श्रधिकाधिक ज्ञद्धान्त--संन्‌940 मे मुहम्मद अली जिला ने 
(4) जिन्ना का द्विराष्ट्र सिदित किया । भ्रव मुसलमान इस बात पर ते 
स्पष्ट रुप से द्विराष्ट्र सिद्धान्त प्रतिपता चाहिए । े * 
गए कि उनका अपना झलग देश हो। “फूड डालो! नौति श्रौर ,मुस्लिम लीग को 
(5) ब्रिटिश सरकार क्पुस्लिम रीति-तीति को बहुत प्रोत्साहत दिया। 
प्रोत्साहत--ब्रिटिश सरकार ने भी रीति का अनुसरण कर ब्रिटिश. सरकार ने प्रय 
'फूट डालो भ्रौर शासन करो' की न्मुसलमानों का पक्ष लिया । मुस्लिम जनता की 
सम्भ्रदायों को हानि पहुँचा कर भीतन किया गया । सन्‌ 909 में मुसलमानों को 
प्रसन्नता के लिए बगाल का विभाजधान-मण्डलों में उन्हें जनसंझ्या के अनुपात से 
.भृशक्‌ प्रतिनिधित्व दिया गया । डि इण्डिया कौंसिल व गबनेर जनरल की कर्म” 
ग्रधिक प्रतिनिधित्व दिया गया औरान सुरक्षित रखे गए। ब्रिटिश सरकार ने ऐसी 
कारिणी परिपद्‌ मे उनके लिए स्थो और मुसलमानों मे, मतभेदो की खाई निरन्तर 
प्रत्येक भीति श्रपनाई जिससे हिन्दुओं को अपने पक्ष में करने के लिए जो भी रिया 
चौड़ी होती जाएं । काँग्रेस मुसलमानउनसे अधिक रियायतें पेश कर मुसलमानों कीं 
प्रस्तावित करती, ब्रिटिश सरकार करती ४ वास्तव मे ब्रिटिश सरकार ने ऐसी 
अपनी ओर मिलाने की कार्यवाही।रत के मुसलमान अपनी प्रत्येक बात के लिए 
परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी कि भा उन्हे कांग्रेस अथवा हिन्दुओं से समभौता करों 
ब्रिटिण सरकार पर निर्भर.हो गएं5 और 947 भें मुस्लिम लीग के आ्रान्दोलन में 
में कोई रुचि नही रही ।सन्‌ 940ता दी । हिन्दुओं के किसी भी प्रदर्शत पर उनकी 
ब्रिटिश नौकरणशाही ने संक्रिंय सहायाग विना सरकारी दमन के अपने उम्र और हिंसक 
दम्मन किया गया जबकि,मुस्लिम ली 
प्रदर्शन करती रही । काँग्रेस की तुष्टिकरणए को भीति--भारत-विभाज 
(6) मुसलमानों के प्रति । 
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के लिए मुस्लिम भौर ब्रिटिश रवैया ही नही वरन्‌ काँग्रेसी रवैया भी उत्तरदायी था। 
डॉ० लात बहादुर के शब्दों में, कांग्रेस ने मुसलमानों को खुश करने का रवेया 
अपनाया भ्रोर इस तरह न चाहते हुए भी उन्हे अपनी अनुचित माँगें बढ़ाने को 
भोत्माहन दिया । मुसलमानों को अपने पक्ष से करने की प्रवल भावना से कांग्रेस मे 
अनेक बार अपने सिद्धान्तों को भी तिलाझजलि दे दी । साम्प्रदायिक रोग प्रत्यधिक 
बढ़ गया और भन्ततः भारत का विभाजन हो गया । दुर्भाग्यवश काँग्रेस ने मुसामानों 
के पृथकताबादी और आक्रामक स्वरूप को कभी समभने की चेप्टा नहीं की और अस्त 
भमय तक बह इस प्र्मार की झूठी ञझ्राशा पालती रही कि अ्रकस्मात्‌ ही कोई ऐसी 
बात हो जाएगी जिससे साम्प्रदायिक समस्या दूर हो जाएगी । 

* काँग्रेस ने सदैव ग्रपते श्रापको धोखा देने की गलती की थी। कांग्रेस ने 
मुस्लिम चरित्र को शुरू से ही समझते में भूल करके राजनीतिक हृष्टि से कई गलत 
केद्म उठाए । पहली बड़ी गलती सु 796 में लखनऊ प्रैक्ट में सम्मिलित होने 
की, की गईं । इसमे काँग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक्‌ निर्वाचन की माँग स्वीकार 
कर ली | विधान-मण्डलों मे मुसलमानों को एक निश्चित अनुपात में स्थान देने की 
आते स्वीकार करना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण था। दूसरी गम्भीर गलती सब्‌ 932 के 
साम्प्रदायिक निरेय के बारे में हुई । कांग्रेस की नीति से मुसलमानों की पृथकतावादी 
अवृत्ति की बल मिला । पुन एक बड़ी गलती तव की गई जब मुस्लिम लीग को 
संविधान सभा में भाग लेने के तिए सहमत किए विना ही अन्तरिम सरकार मे 
-मैम्मिलित कर लिया गया । ग्रन्तरिम सरकार में लींगी सदस्यों ने इस प्रकार की 
अडंगेवाजी की नीति प्पताई जिससे पाकिस्ताव स्थापित किए जाने के बातावरण 
को बल मिला । प्रस्तरिम सरकार के लीगी सदस्यो ते अपने विभागों के महत्त्वपूर्ण 
पदों से हिन्दुओं भ्रौर सिवख अधिकारियों को हटाकर ऐसे मुसलमानों को नियुक्त 
फैर दिया जिन पर पाकिस्तान के पक्ष में मिलने का भरोसा किग्र। जा सकता था | 

* (7) साम्प्रदायिक भगड़े --अन्तरिम सरकार के समय ही विशाल पैमाने 
'पर साम्प्रदायिक उपद्रव हुए ; अतः काँग्रेस कार्यसमिति विवश हो गई कि वह भारत- 
'ब्िभाजन की हृष्टि से विचार करे। फरवरी, 947 में ब्रिटिश सरकार की इस 
पोपगा ने भी, कि भारतीयो को बहुत शीघ्र सत्ता सौंपने का निश्चय कर लिया 
“गया है, देश की साम्प्रदायिक स्थिति को बिगाड़ दिया । इस घोषणा से पाकिस्तान- 
“निर्माण के आस्दोलन को काफी सहायता मिली । 
> (8) कांग्रेस को भारत को शक्तिशाली बनाने की इच्छा--देश के 
सापप्रदायिक और राजनीतिक वातावरण ! से बाध्य होकर मई, 947 में काँग्रेस ने 
सह अनुभव किया किःभारत का विभाजन हो जाना आवश्यक है । सरदार पटेल के 
_शहझों मे, “मैने यह झनुभव किया कि येदि हम विभाजन को टंवीकार न करते तो 
*आरत अनेक टुकडीं में बेंट जाता और बिलकुल वर्वाद हो जाता। एक वर्ष तक 
'भदासीन रहने पर मुझे इस बात का पूर्ण निश्चय हो गया कि जिस मार्ग पर हम 
जा रहे थे वह्‌ विनाश की ओर ले जा रहा था । मैने अनुभव किया कि हमारे देश मे 
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एक के बजाय ब्रनेक पाकिस्तान वन जाएँगे तथा प्रत्येक दफ्तर मे पाकिस्तानी सैल 
होगे ।॥४ ४7 में इस मिप्कर्प पर पहुँचा कि देश का विभाजन कर इन विदेशियों का 
यहाँ से शीघ्रातिशीघ्र चले जाना ही श्रेयस्कर है। तभी मैने यह झनुभव किया कि 
देश को सुरक्षित भर समृद्ध बनाने का एक मात्र हल यही है कि शेप भारत को एक 
कर दिया जाए ।” 


(9) श्रखण्ड भारत के लिए पाकिस्तान--अमेक नेताश्रों का बिचार था कि 
राजनीतिक, आधिक, भौगोलिक और सैनिक हृष्टिकोश से पाकिस्तान एक कमजोर 
राष्ट्र सिद्ध होगा और दिपम परिस्थितियों तथा झान्तरिक कमजो रियों के कारण वह 
अधिक दिनो तक मही टिक सकेगा । उन्हें ग्राशा थी कि अन्त में पाकिस्तान समाप्त 
हो जाएगा और भारत पुन. एक हो जाएगा । आचार्य कृपलानी ने कहा था--/एक 
हढ और सुखी प्रजातान्त्रिक भारत अ्रपने से अलग होने वाले भाग को पुतः वापिस ले 
सकता है, क्योकि हमारी स्वतन्त्रता भारत की एकता के विना पूर्ण नही हो सकती ।” 
इस प्रकार की विचारधारा ने तत्कालीन परिस्थितियों में भारत के विभाजन को 
प्रोत्साहित किया । 


(0) ससा-हस्तान्तरए की घधमकौ--ब्निटिश प्रधान मन्त्री एटली द्वास 
20 फरवरी, 947 को यह घोषणा की गई कि एक निश्चित तिथि तक हर दशा 
में भारतीयों को सत्ता सौप दी जाएगी । इस घोपणा से भारतीय नेताप्नो को भर्य 
हो गया कि यदि भारत का विभाजन न हुआ तो सत्ता-हस्तास्तरण के समय गृह 
गुद्ध छिड़ सकता है और देश दो से अधिक टुकडो में वेट सकता है । यह भी प्राशका 
थी कि यदि भारत-विभाजन के माउण्ट बेटन फामू ले को स्वीकार न किया गया तो 
ब्रिटिश सरकार स्वय अपना निर्णय भारतीयों पर लाद देगी जो अ्रधिक हानिकारक 
सिद्ध होगा । 


थे (4) सत्ता का लालच--माइकेल बेचर का विचार है कि काँग्रेसी, 93 
के संविधान के अन्तर्गत, सत्ता का फल चख चुके थे और शीघ्र/तिशी घ्र सत्ता हृथियागे 
के पक्ष में थे | श्रत: उन्होने भारत के विभाजन को और अ्रधिक टालना उचित नहीं 
समझा । 


(42) माउप्टबेटन का प्रभाव--भारत के विभाजन को मनवाने मे माउप्ट 
बैटन दम्पत्ति का व्यक्तिगत प्रभाव वहुत अधिक रहा । माउण्टवेटन का विचार था 
कि देश के विभाजन की कीमत पर भी भारतीयों को श्राजादी ले लेनी चाहिए झौर 
यह अप्रेजो के लिए भी हिंतकारी होगा । उनकी व्यावहारिक राजनीतिक चहुरता 
प्रशासकीय निपुणता और वितय व्यवहार ने सरदार पटेल, पण्डित -नेहरू ग्रादि 
नेताप्रो के हृदय को जीत लिया । जहाँ यह नेता भारत-विभाजन के पूर्ण विरोधी मे 
वहाँ माउण्ट बेटन के भारत आगमन के एक महीने के भीतर ही वे विभाजन के 
समर्थक बन गए । इस दिशा में श्रीमती भाउण्ट बेटन की बुद्धिसतता और ब्राकर्षक 
स्वभाव ने बहुत योग दिया । हा 
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* उपर्युक्त सभी भुलों, प्रभावों और विपम परिस्थितियों ने काँग्रेस के सामने 
यह समस्या उत्पन्न कर दी कि दो वुराइयों में से एक को चुन तिया जाए अर्थात्‌ या 
तो सारे देश पर मुस्लिम आरधिपत्य ही जाए या भारत-भूमि का विभाजन हो जाए। 
काँग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया । 
भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति में अन्य सहायक तत्त्व 

भारत का विभाजन जब काँग्रेस को मान्य हो गया तो इसे मूर्ते रूप देने के 
लिए जुलाई, 947 में ब्रिटिश ससद्‌ द्वारा भारतीय स्वतन्त्रता प्रधिनियम (76 
पितीका पा00एुथाएंटा०्ट 8८0, 947) पारित कर दिया गया जिसके द्वारा 
35 अगस्त, 947 को भारत से ब्रिटिश शासन का अन्त हो गया और भारत तथा 
पाकिस्तान दो अधिराज्यों की स्थापना हो गई जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध 
विच्छेद करने का श्रधिकार दिया गया । 

भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति एक महाव्‌ ऐतिहासिक घटना थी जिसमे श्रन्य 
प्रनेक तत्त्वों ने सहायता दी । इनमें निम्नलिखित कारर विशेष महत्त्वपूर्ण थे-- 

(4) भारतोय राष्ट्रीव श्रान्दोलव को शक्ति--भारत का राष्ट्रीय प्रानदोलन 
उग्रवादी, ऋच्तिकारी और वैधानिक सभी रूप लिए हुए था। सभी जातियों और 
वर्गो ने एक स्व॒र से स्वतन्त्र भारत का तारा लगाबा था । सन्‌ 942 का भारत 
छोड़ो' आन्दोलन अंग्रेजों के लिए भारत छोडने की एक स्पष्ट चुनौती थी । आजाद 
हेन्द फौज भौर सैनिक विद्रोह ने ब्रिटिंश साम्राज्यवांद की जड हिला दी थी। 
भहायुद्ध के बाद स्वतन्त्रत। के बारे में भारतीयों का नारा हो गया था--“भ्रभी नही 
तो कभी नहीं” (]२०७ 07 7प८एटा) । इन परिस्थितियों में भ्र॑ग्रेज यह समझ गए 
थे कि अब भारतीयों को स्वतस्त्रता देनी ही होगी । 

(2) अहायुद्ध के कारण ब्रिटेन का निर्बेल हो जाना--द्वितीय महायुद्ध के 
परिणामस्वरूप ब्विटेत राजनीतिक, सैनिक और आधिक हृष्टि से इतना कमजोर हो 
गया था कि उसके लिए यह सम्भव नहीं था क्रि वह भारतीय साम्राज्य का भार 

« हगे करना तथा भारत को बलपूर्वक अपने अधीन रख सकता । 

(3) एशिया में जागरण --एशिया में जो स्वत्तन्त्रता आन्दोलन चल रहे थे, 
उनका भारत पर भारी प्रभाव पद था। राष्ट्रीवता से ओतप्रोत एशियायी राष्ट्रों मे 
भारत अग्रणी था और स्वतन्त्रता के लिए प्रबल प्रयास कर रहा था | एशिया के इस 
राष्ट्रीय जागरण ने ब्रिटेन को विवश कर दिया कि वह भारत को स्वतन्त्र कर दे । 

(4) ब्रिटेन में मजदूर दलोय सरकार का निर्मास्य--सन्‌ 945 के शाम 
चुवावों भें विजय प्राप्त कर मजदूर दल द्वारा सरवगर का निर्माण एक बहुत ही 

महत्वपूर्णा घटना थी । मजदूर दल पहले ही घोषणा 'कर चुका था कि मत्तारूढ़ होते 
ही वह भारतीय साँविधानिक गतिरीध को अ्रविलम्ब दूर कर भारतीयों को स्वतन्यता 
प्रदान करेगा । मजदूर दल ने अपनी ब्रात तिभाई। सौलाना आजाद के शब्दों में, 
“भारत को बड़ी तेजी से और सौजन्यपूर्णों तरीके से अंग्रेजों द्वारा छोड़ने के लिए 
“ मजदुर सरकार बधाई की पात्र थी !” 
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(5) श्रस्तर्राष्ट्रीय दबाय--प्रिडेम पर भारत को स्वतस्त्र करने के लिए 
अन्तर्सप्ट्रीय दबाव भी बहुत सहायक सिद्ध हुए ॥ जापान और जमंनी को यह सहन 
नही था कि पराजय के वाद उनके उपनिवेश तो छीन लिए जाएँ झौर प्रग्रेज प्पने 
उपनिवेश कायम रखें । इसके झ्रनिरिक्त भ्रमेरिका भारत को स्वतन्वता देने , के लिए 
बार-बार ग्राग्रह कर रहा था । रूस भी पग्रेजों के उपनिवेशवाद का घोर विरोधी 
था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने ब्विटिण समद्‌ में स्पप्ट शब्दों में बहा था कि, “मरमेरिका 
और रूस जैसी भ्रस्तर्राप्ट्रीय शक्तियों के दबाव वे: वतरश भारत पर प्राधिपत्य 
फायम रखना असम्भव हो गया है ।” चीन भी उस समय भारतीय स्वतन्त्रता का 

समर्थक था । ६५ $ 

(6) भारतीय शासन भ्रलाभकारी--द्वितीय महायुद्ध तक भारत भ्रौद्योगिक 
क्षेत्र मे काफी प्रगति कर चुका था और युद्ध के बाद इग्लैण्ड यह समझ गया या कवि 
भरत को झवीन रखना स्‍ग्राविक दृष्टि से लाभदायक नही रहेगा। इस समय तक 
इग्लैण्ड से भारत में आयात बहुत घट गया था । श्रयेजो ने प्राधिक लाभ के लिए 
ही भारत पर झ्राधिपत्य स्थापित किया था श्लौर भ्रव प्राथिक लाभ के तिए ही 
उन्होंने भारत को छोड देना उपयुक्त समझा । 

(7) ब्रिटिश राज्य और भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस फी देन--प्रिदिंग राज्य के 
प्रन्तर्गत जाने-अनजाने में ऐसे कार्य हुए जो भारत की स्वतन्त्रता के लिए उत्तरदायी 
थे जैसे--प्रशासकीय एकता, यातायात झौर मदेशवाहन के साधनों का विकास) 
शिक्षा के भाष्यम के रूप मे भ्रग्नेजी का विकास झ्ादि * दूसरी झोर कांग्रेस ने भार 
के राष्ट्रीय श्रान्दोज़न को फ्रान्तिकारी भौर पूर्ण सक्रिय बना दिया । 

(8) साम्यवाद का भय--स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए काँग्रेस के नेतृत्व 
सफलता प्राप्त न होती देस जनता साम्पवाद की शोर रुकने तंगी थी । - यह स्पिति 
प्रजातन्त्र के लिए घातक थी और श्रग्नेजों को भय हो गया था कि यदि सत्ता 33 
हस्तान्तरए शीघ्र न किया गया तो भारत मे साम्यवाद तेजी से पमप सकता है। 

5 श्रगस्त, 946 को स्वतन्त्रता-प्राष्ति के बाद भारत के संविधातकों, 
पूंछ करने और शरणाधियों, को वसाने का कार्य सम्पन्न किया, गया,। देश के 
सर्वतोमुखी बिकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का समारम्भ किया गया,। अग्रेज 
जाते समय अधिराज्यत्व (?४०४०७०७॥५०५) केन्द्रीय सरकार को नही दे गए, भरत 
बहुत-सी देशी रियासतों ने स्वत्तन्त्र रहने की झ्राकाँक्षा से भारत की राजनीतिक एकता 
को संकट पैदा कुर दिया'। लेकिन तत्कालीन , गृह-मन्‍्त्री सरदार बल्लभभाई पदेल 
बड़ी चतुराई से उन्हें,भारतीय संविधान को मानने के लिए राजी कर लिया [| देगी 
रियासतों को; भारतीय_सघ मे शामिल किया गया श्र देश .की- एकता की रक्ष 
कीगई।, / , मम मल कि 

- ,“*- ग्ाँधीवादी युग के प्रमुख नेता , 
- भारतीय राष्ट्रवाद का .गाँधीवादी युग तिलक कि मृत्यु के।बाद . 920 पे 
प्रारम्भ होकर 947 में भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति तक चला ।, इस युग के प्रमुर्त 
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राष्ट्रीय नेता थे--महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषत्रन्द्र दोस, सरदार 
चल्जभ भाई पढेल॑, डॉ. राजेद्ध प्रसाद, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी भ्रादिय 
इनमे महात्मा गाँधी निश्चित रूप में सबसे प्रमुख थे जिनके नेतृत्व मे स्वाधीनता 
संग्राम लड़ा गया और जिनके अनुयायी सभी प्रमुख राष्ट्रीय मेता रहे । 
महात्मा गाँधी का राष्ट्रीय श्रान्दोलन में योगदान 
(एम्पातं#क्रातक ्ग॑ 6407 60 धार! 2४0रट्ाशा।) 

7920 से 947 तक के काल में राजनीतिक, सामाजिक, आधिक, धामिक, 
शैक्षणिक जीवन के सभी पक्षो पर गांधीजी के महान्‌ व्यक्तित्व की भ्रमिट छाप पडो, 
भरत; इस काल को गाँधी युग” कहा जाता है । 

मोहनदास कर्मचन्द गाँधी (!869-948 ) का जन्म फाठियावाड के 
भ्रन्तर्गत पोरवन्दर स्थान में एक बहुत हीं घामिक परिवार मे हुआ था । मैट्रिक पास 
फरने के थाद कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए !888 ई० में वे इग्लैण्ड 
गए भर वहाँ से ।89] ई० में भारत लौटने पर उन्होने वकालत शुरू की । 893 
ई० में वे एक गुजराती मुसलम।न के मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण भफ्रीका 
गए। वहाँ गए थे केवल एक वर्ष के लिए किन्तु रहे वहाँ 20 वर्ष । अ्रफ्रीका में 
उन्होंने उस अ्रत्याचार को देखा जो वहाँ की गोरी सरकार प्रवासी भारतीयों पर 
रंग भ्रौर जातिभेद के नाम पर कर रही थी। सब्‌ 893 से 94 तक 
गाँघीजी ने गोरी सरकार के विरुद्ध श्रहिसात्मक लडाई लडी और सत्याग्रह का सफल 
प्रयोग किया । सन्‌ !94 में भारत लौटने पर वम्बई की जनता ने गाँधीजी की 
महात्मा की उपाधि से विभूषित किया । सावरमती में उन्होंने एक श्राश्षम खोला, 
इसीलिए उन्हें 'सावरमती का सन्त” भो कहा जाता है। उन्होंने भारत में सर्वप्रथम 
सन्‌ 97 भे विहार के चम्पारन जिले में अंग्रेजो द्वारा किसानो पर किए जाने वाले 
अच्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह किया और उन्हें सफलता प्राप्त हुई । तिलक के बाद 
सब्‌ 920 में कांग्रेस का नेतृत्व महात्मागाँधी के हाथ में श्रा गया। तब से 
सेकर मृत्यु-पर्यन्त वे राष्ट्रीय ग्रान्दोलन के योद्धा, मार्गदशेंक, संयोजक सभी 
कुछ रहे | उन्होंने सन्‌ 792, 930 और 2942 के महाय्‌ असहयोग श्रान्दोलनों 
का नेतृत्व कर भारतीयों में क्रियाशीलता पैदा की। इस वीक कई राजनीतिक 
भरधिकार प्राप्त हुए और अन्त मे 2947 ई० में भारत स्वाधीन भी हुआ । थे हिन्दू- 
भुस्तिम एकता तथा सहग्रस्तित्व के महान्‌ समर्थक रहे । यह दुर्भाग्य ही था कि 
उनके प्रथक प्रयासों के बावजूद भी हिन्दू और मुसलमानों के बीच विभेद 
की खाई गहरी होती गई जिसके परिणामस्वरूप भारत का विभाजन हुआ / महात्मा 
गाँबी को इससे गहरा धक्का लगा। इस स्थिति में 30 जनवरी, !948 ई० को 
नाथधूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने उन्हे बम्दूक की गोलियो से घायल कर दिया 
जिसके परिणामस्वरूप होठो पर ईश्वर का नाम लेते-लेते वे शहीद हो गए । 

महात्मा गाँधी ने अपने कार्यो से भारत राष्ट्र के जन-जन के हृदय में स्थान 
पा लिया और भारतीय जनता ने उन्हें “राष्ट्रपिता” के नाम से सम्बोधित किया । 
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राष्ट्रीय झ्रान्दोलन को उन्होने जन-प्रान्दोलन का रूप प्रदान किया । उनके झ्रागमन 
से पहले उदारवादियों ने भाचना-पद्धति द्वारा भारतीय जनता के लिए कुछ सुविधाएँ 
प्राप्त करने का प्रयत्त किया, और लाल-वाल-पाल के समय तक भी राजनीति 
बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग तके ही सीमित रही । महात्मा गाँधी ने पहली वार जन-जन 
को राष्ट्रीय झ्रान्दोलन के साथ जोड़ दिया | कूपलंण्ड के शब्दो में “उन्होने वह 
काम किया, जो तिलक भी नहीं कर सके थे। उन्होने राष्ट्रीय श्रानदोलन कौ 
ऋॉतिकारी ग्रान्दोलन के रूप में परिवतित कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रान्दीलन 
को ऋतिकारी ही नही, जनप्रिय भी बनाया । जो आन्दोलन नगरों के बुद्धिजीवी 
बरगे तक ही सोमित था, अव वह गाँवो की जनता तक पहुँच गया।” 
महात्मा गाँधी ने उदारवादियों और उम्रवादियो की राजनीतिक पद्धति की 
अपूर्णाताओ को समझा और परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए भ्रहिसात्मक 
क्रान्ति! के मार्ग का प्रतिपादन किया। अपने अहिंसात्मक आन्दोलन के वल पर 
उन्होंने भारत की आजादी प्राप्त करमे में सफलता पायी। महात्मा गाँधी का यह 
कार्य विश्व इतिहास के लिए एक नई चीज था । गाँधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन को 
ग्रसहयोग तथा सबिनय अ्रवज्ञा आन्दोलन के माध्यम से एक नवीत कार्यत्रम प्रदान 
किया जिसके झ्ागे विदेशी हुकूमत को भुकना पडा । गाँधी द्वारा सचालित राप्ट्रीय 
प्रान्दोलन ने सभी दिशाश्रो मे भारत को भ्रागे बढाया। माँधीजी ने राजनीतिक 
क्षेत्र के भ्रतिरिक्त सामाजिक, घामिक और झ्ाथिक क्षेत्रो मे भी देश को बहुत कुछ 
दिया । उन्होने कई रचनात्मक कार्यक्रम चलाए -नारी उत्थान, ग्रह उद्योग का प्रचार 
नए चरसे चलाना, मद्य-निषेघ आदि । अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के आ्राधार पर 
उन्होंने 'सर्वोदयी समाज' के विचार को आगे बढाया 
महात्मा गाँधी ने साम्प्रदायिकता और अस्पृश्यता को मिटाने के लिए जो 
कुछ किया वह प्रभूतपूर्व था । इसी चेष्टा में उन्हें झपने जीवन की श्राहुति भी देनी 
पड़ी । 
महात्मा गाँधी ने राजनीति का आध्यात्मीकरण करके न केवल भारतीय 
समाज और सस्कृति की महानता को जीवित किया, बल्कि सम्पूर्ण मानवता की 
महान्‌ सेवा की । उन्होने कहा क्रि धर्म के विना राजनीति पाप है। मानव समाज 
में अनेक कष्ट इसीलिए है कि राजनीति के क्षेत्र मे अ्रनैतिकता का बोलवाला है! 
यदि राजनीति भे नैतिक मूल्यों का समावेश हो जाएं तो मानव समाज की गनेक 
समस्याएँ झपने झ्राप हल हो जाएँगी । भारतीय संस्कृति राजनीति को धर्म सयुक्त 
मानती है । प्राचीन भारतीय समाज में राजनीति धममम में समाविष्ट थी। दोनों 
एकाकार थे । लेकिन पश्चिम के प्रभाव से तथा पराधीनता की बेड़ियों के कारण 
यह स्थिति प्रायः समाप्त हो चुकी थी। महात्मा गाँधी ने भारतोय सामाजिक- 
मॉस्क्ृतिक झादर्श को पुर्र्जीधित किया और एक बार फिर राजनीति व घर्मं को 
मिलाझर एछकः कर दिया। देश के स्वाधीनता आन्दोलन वे उन्होने एक सन्त 
फी तरह चलाया ॥ प्रेम और ग्रहिमा पर आ्राधारित नैतिक शक्ति से उन्होने 
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भारत के राष्ट्रीय आानरोलन में उदारबाद, उग्रवाद और प्रातकवाद का 
प्रभाव विशेष रूप से प्रथम महायुद्ध के श्रास-पास तक रहा। गांधी-मुग में ये 
प्रवृत्तियाँ विशिष्ट और प्रायमिक रूप में प्रभावी नहीं रही । लेकित साम्प्रदायिकता 
की लहर सम्पूर्ण राष्ट्रीय श्रानदोलन पर छाई रही । इस विप-लहर ने भ्रन्त पा देश 
का विभाजन किया और भारत माँ की छाती में ऐसा गहरा घाव किया जिनका 
इलाज सदियों तक सम्भव नहीं है। भारत में साम्प्रदायिकता को बढावा देने में 
प्रग्नेजो ने कोई कसर नही रखी । सर्वप्रथम मुस्लिम साम्प्रदायिकता का उदय हुआ 
पर तब प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू साम्भ्रदायिक सगठन भी प्रस्तित्व में आएं । मुस्लिम 
साम्प्रदायिकता को तीब्रतम रूप में उभारने और अखण्ड भारत के दो टुकडे करके 
947 में पाकिस्तान का निर्माण करने मे मुस्लिम लौग का निर्णायक हाथ रहा 
जिसकी स्थापना 906 भे हुई थी । 

858 के विद्रोह के वारे मे अंग्रेजों का विश्वास था कि इस क्रीन्ति मे 
प्रमुख हाथ मुसलमानों का ही था। लगभग 87] तक ब्रिठिश सरकार ने 
मुसलमानों के साथ विरोध और हिन्दुओं के साथ पक्षपात की नीति पर श्राचरख 
किया । लेकिन इसके बाद ब्रिटिश नीति में एक निश्चित परिवर्तन ग्राया । हिन्दुओं 
ने अग्रेजी शिक्षा-पद्धति से पूरा लाभ उठाया और उनके हृदय मे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
के विचार घर करने लगे। अ्रतः जब श्रग्रेजों ने मुस्लिम तुप्टिकरण की नीति 
अपनाई, क्योंकि उन्हे डर लगा कि कही मुसलमानों पर भी राप्ट्रीयता का रंग ने 
चढ जाए | ब्रिटिश सरकार की इस इच्छा-यूति में सर्वाधिक सहयोग सर सैयद 
प्रहमद शा से मिला । अग्रेजों ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित कर हिन्दुपं 
प्ौर मुसलमानों मे फूट डालना आरम्भ कर दिया। मुस्लिम राजनीति में 
पर मैयद ने पदापण करके “दो राष्ट्र सिद्धान्त! (पण्ा० क्षाणा प्रगलणआ) का 
प्रतिपादन किया । 885 मे काँग्रेस की स्थापना के वाद तो श्रंग्रेजों ने भारतीय 
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राष्ट्रीयवा के प्रतिभार के रूप में मुस्लिम साम्प्रदायिकता का सुविचारित ढग से' 
सगठत आरम्भ कर दिया। श्रग्नेजो की प्रेरणा से 873 मे मुस्लिम एग्लो- 
भोरियण्टल रक्षा-परियद्‌ की स्थापना हुई जिसका मूल उद्देश्य मुसलमानों को ब्रिटिश 
राज्य की स्वामिभक्त प्रजा बनाना था । इसके कुछ ही समय बाद ब्रविठिश सरफार 
"की प्रेरणा से काँग्रेस के विरुद्ध एस्नो-मुस्लिम डिफेन्स एसोसिएशन की स्थापना की 
'गईं। 903 भें बंगाल का विभाजन किया गया। वगाल-विभाजन की योजना 
के मूत्र में भी हिन्दू और मुसलमानों के वीच विभाजन की साई खोदकर राष्ट्रीयका 
“की उमड़ती हुई धारा को अ्रवरुद्ध करने की नीति सक्रिय थी । ब्रिटिश प्रेरणा से ही 
,दिसम्बर, 906 में, मुस्लिम हितों को रक्षा करने के उद्देश्य से, मुस्लिम लीग की 
स्थापना हुई । 


मुस्लिम साम्प्रदायिकता के जन्म के कारण 

मुस्लिम साम्प्रदायिकता के उदय और फलस्वरूप मुघ्लिम लीग के जन्म के 
मूल में अनेक कारण थे । अंग्रेज प्रशासकों और गैर-सरकारी अग्रेज व्यक्तियों ने 
मुस्लिम साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित करने में योग दिया । सर सैयद भ्रहमद खाँ, 
बेक और लॉर्ड मिण्हो की गतिविधियाँ विशेष महत्त्वपूर्ण रहीं। मुस्लिम 
'साम्प्रदायिकता के उदय के मुख्य कारण मिम्नलिखित थे--- 

() मुसलमानों की श्रधोगति श्रीर उनमें भ्रसस्तोष को भावना--भारत में 
ब्रिटिश राज्य की स्थापना से मुसलमानों की स्थिति पर गहरा कुठाराघात हुआ्रा । 
देश से उनकी राजनीतिक प्रमुता सदा के लिए समाप्त हो गई । सरकारी नौकरियों 
ग्रौर दस्तकारी के पतन ने उनकी आधिक हालत को भी बियाड दिया। अंग्रेजी 
शिक्षा के प्रति मुसलमानों मे प्रारम्भ में अ्ररचि रही, अतः सरकारी नौकरियाँ प्राप्त 
करने के क्षेत्र मे वे हिन्दुओं से पिछड़े रहे । अपनी मिरतो हुई स्थिति का अहसास 
करके मुसलमानों मे असन्तोप की भावना घर करने लगी। प्रतिक्रिया स्वरूप उनमें 
राजनीतिक जागरुकता और हिन्दुओं के प्रति द्वेप का विकास हुगझ्ा भर प्रन्त में 
उनकी साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को सम्बल मिला । 

(2) सुह्लिस युधार अस्दोलन--बहावी अन्दोलन, अतीयद आत्दोषन 
प्रौर ग्रहमदिया झरान्दोलन ने मुस्लिस धार्मिक कट्टरता और साम्प्रदाविकता को उभारा । 
इन विभिन्न आन्दोलनों के फलस्वरूप भारतीय मुसलमानों में यद्यपि राजनीतिक 
जागृति फैली और उनकी शिक्षा में सुधार हुआ, लेकिन इत आन्दोलनो ने 
साम्प्रदायिकता की भावना को झोगे बढाया । इन झात्दोलनों मे अपने प्रचार में 
प्रारम्भिक इस्लाम और अरव के अ्रतीतकालीन इतिहास का सहारा लिया । फलस्वरूप 

* इससे म॑ केवल भारतीयों और पश्चिमियों के बीच संघर्ष के बिन्दु उत्पन्न हुए, वल्कि 
हिन्दुओं और मुसलमानों में भी परस्पर फूट फँसी क्योंकि इनमे से प्रत्येक अपने 
* पृथक आध्यात्मिक लोतीं और अपनी पृथक्‌ बौद्धिक शक्ति पर भरोसा करता था ? 


] डॉ ताराचरद : “भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास दूसरा खण्ड, पृष्ठ 327 ' 
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(3) हिन्दू पामिक भानदोलनों का प्रभाव--9वीं सदी के हिल्दू धामिक 
प्रान्दोलनों की प्रतिक्रिया स्वरूप मुसलमानों मे भी धार्मिक जागृति की भावता को 
बल मिला । सुधार प्रान्दोलनो के अतिरिक्त तिलक के शिवाजी समारोह झौर 
गणपति महोत्सव को बट्टरतावादी मुसलमानों ने विपरीत प्रर्यों में लिया प्रौर 
भारत के राष्ट्रीय प्रानदोलन को कट्टर हिन्दू घामिकता के साथ सम्बद्ध कर दिया। 
हिन्दू धर्म-सुघार झ्रान्योलनों, उत्सवो और कार्यक्रमों से मुसलमानों में शंका के भावों 
को सम्बल मिला झौर उनकी साम्प्रदायिकता में उभार भ्राया । 

(4) ब्रिटिश नीति में परिवतन : सर सैयद झ्रहमद छाँ झौर बेफ की 
मुझ्कि--हिन्दू राष्ट्रवाद के उदय के साथ ही, विदेशी शासको की नीति में परिवर्तन 
प्राया । मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद साँ पग्रौर प्रिन्मिपल बेक मे अंग्रेजों भौर 
मुसलमानों के मेल की दिशा में विशेष प्रयास किया । सर सैयद ने झपने मुसलमान 
साथियों को चेतावनी दी कि काँग्रेस ने भारतवर्ष में ब्रिटिश पद्धति के प्रतिनिध्यात्मक 
शासन की माँग की है । भारतवर्ष में प्रतिनिध्यात्मक शासन का प्रभिप्राय है बहुमत 
का शासन और बहुमत के शासन का प्रभि्राय है हिन्दु्रों का शासन । सर सैवद 
पझरहमद खाँ का तक था कि चूंकि हिन्दुओं का ही देश के भ्रधिकतर भाग में बहुमत 
है, श्रतः वे ही सदैव सत्तारूढ रहेगे श्रौर मुसलमानों को उनकी प्रधीवता सहनी 
पड़ेगी । साम्प्रदायिक वातावरण के निर्माण में प्रिन्सिपल बेक की विशेष भूमिका 
रही। सर सैयद के साम्प्रदायिक विचारों के पीछे ध्योडोर बेक ने एक प्रेरक शक्ति 
के रूप में कार्ये किया । वेक ने मुस्लिम राम्प्रदायिकता को उकसानते प्लौर भारत की 
दो महान्‌ जातियो में फूट डालने, फूट पैदा करने के लिए यहाँ तक कह दिया कि 
मुत्तलमान हिन्दुशो के वहुमत के प्रभीन हो जाएँ--इस स्थिति को मुसलमान कभी 
चुपचाप स्वीकार नही करेंगे । सर सैयद मुख्यतः बैक के प्रभाव से ही राष्ट्रीय 
प्रान्दोलन से विभुख हो गए। कांग्रेस से असहयोग करते हुए उन्होंने काँग्रेस के 
विरोध मे एक प्रतिक्रियावादी संगठव की भी स्थापना की । उनके प्रभाव के अन्तर्गत 

'सेण्ट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन” तथा “मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी” ने भी 
कंग्रेस से अ्सहयोग किया । 886 में सर सैयद ने “मोहम्मडन एजूकेशन कांग्रेस” 
दो स्थापना को जिसका उद्देश्य शिक्षित मुसलमानों को राष्ट्रीय काँग्रेस मे शामिल 
होने से रोकना था । 883 में उन्होंने 'मोहम्मडन डिफेन्स एसोसिएशन भाँफ अपर 
इण्डिया” की स्थापना की । इस संगठन का उद्देश्य मुसलमानों को काँग्रेस का विरोध 
भ्रौर भ्रग्नेजो से सहयोग करने की दिशा मे प्रेरित करना था। 
+ (5) “फूड डालो झौर शासन करो! की नीति-पंग्रेजों ने 'फूट डालो और 
» शासन करो' की नोति द्वारा मुस्लिम साम्प्रदायिकता को हर प्रकार से बढ़ावा दिया। 
प्रशोक मेहता एवं अच्युत पटवर्द्धन ने लिखा है कि---/अपने विख्यात कौशल से, 
ब्रिटिश शासकों ने अपने को हिन्दुओ तथा मुसलमानों के बीच रखकर एक 
साम्प्रदायिक त्रिकोण (०णणाण्यवा प्ग्थयाह०) के निर्माण का निश्चय किया 
जिसका वे आधार बनें ।” 'फूठ डालो श्रौर शासन करो' की नीति पर चलते हुए 
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अंग्रेजों ने सबसे पहले मुसलमानों को सेना में उच्च पदो से वंचित करके उनका स्थान 
हिलुओं को दे दिया। सरकारी सेवाग्नी मे भी यही किया गया | कुछ अस्य क्षेत्रों 
में भी मुस्लिम विरोधी भ्रौर हिन्दू-पक्षी नीति श्रपताई गई । लेकिन 9वीं शताब्दी 
के भ्रन्तिम चरण से उनकी नीति मुस्लिम-पक्षी तथा हिन्दू-विरोधी हो गई। ग्रब 
अंग्रेज मुसलमानों से साँठ-गाँठ बढाने लग्रे और उन्हें साम्प्रदायिक आधार पर विशेष 
राजनीतिक अधिकार देने की बात करने लगे । विधानसभाओ में प्रयक्‌ प्रतिनिधित्व 
देकर मुस्लिम साम्प्रदायिकता की जड विधिवत्‌ मजबूत बनाई गई । 

(6) प्रूथक्‌ शिक्षण संस्थाओ्रों की स्थापना- भारत में नवजागरण के 
फलस्वरूप विभिन्न सम्प्रदायो और जातियों के लोग अपनी पृथक्‌ शिक्षण सस्थाएँ 
खोलने लगे । कुछ शिक्षण संस्यात्रों की प्रकृति ऐसी थी जिससे साम्प्रदायिक भावना 
को प्रोत्साहन मिला । मुसलमावों ने देवबन्द में दारूल-उलूम खोला, श्रार्य समाजियों 
ने गुरुकुल स्थापित किए श्रौर सनातनियों ने ऋषि कुलों की नीव डाली । धार्मिक 
प्राधार पर ही अलीगढ़ में मुस्थिम विश्वविद्यालय और बनारस में हिन्दू 
विश्वविद्यालय का सूत्रपात हुआ । इन संस्थाओं ने विभिन्न सम्प्रदायों को निकट 
साने की अपेक्षा एक दूसरे से पृथक्‌ करने मे सहयोग दिया । 

(7) बंगाल का विभाजन “लॉर्ड कर्जन की कुटिल नीति ने हिन्दू-मुस्लिम 
भेद-भाव को बढ़ाया। मुस्लिम साम्प्रदायिकता को तेजी से उभारने के लिए कर्जन 
ने वंगाल के विभाजन की योजना बनाई । उसने मुसलमानों में यह प्रचार किया कि 
वगाल के विभाजन की योजना की मुस्लिम समाज के लाभ के लिए लागू किया 
गया है । डॉ. के. आर वम्बवाल ने ठीक ही लिखा है--“बगाल का विभाजत 
देशवासियों के विरुद्ध देशवासियों के समन्‍्बल (ए०एवाटए09$8 ० परक्माए०७ 
28५0॥750 ॥89८5) के कार्यक्रम मे एक कदम था । 

इन विभिन्न कारणों से मुस्लिम साम्प्रदायिकवा के उदय और विकास को 
बल मिला । गैर-परकारी हस्तियों मे सर सैयद प्रहमद खाँ, अ्रमीर अली, प्रिन्सिपल 
बेक आदि की प्रमुक्ष भूमिका रही श्र सरकारी हस्तियों मे लॉर्ड मिण्दों का योग 
उल्लेखनीय रहा । 

मुस्लिम साम्प्रदायिकता (4906-946) 

दिसम्बर, 906 में मुस्लिम हितों की रक्षा करने के उह्ं श्य से मुस्लिम 
लीग की स्थापना हुई । अंग्रेज चाहते थे कि मुसलमानों को नई पीढी को काँग्रेस से 
ग्रनग रखा जाए ताकि मुस्लिम हितों के नाम पर काँग्रेस की शक्ति पर भ्रकुश रखा 
जा सके । 
मुस्लिम शिष्टमण्डल, 906 झौर प्रृथक्‌ प्रतिनिशच्ित्व की 
माँग, लॉडे मिण्टो की भूमिका 

] अ्रक्तूबर, 906 को, छिपे तौर पर ब्रिटिय हुकुमत के सकेवानुसार, 
मुसलमानों का एक शिप्टमण्डल लॉर्ड मिण्टो मे मिला जिसके नेता सर द्ागा माँ ये। 
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मुस्लिम शिष्टमण्डल ने भारत के वायसराय के समक्ष एक स्मृति-पत्र पेश करके 
निम्नलिखित मांग पेश की-- 
(!) मुसलमानों के लिए पृथक्‌ चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था हो । 
(2) सुधार के वाद बते हुए विधान-मण्डलो में मुसलमानों को उनकी 
आबादी से अधिक स्थान दिया जाए । 
(3) सरकारी नौकरियां मुसलमानों को श्रधिक दी जाएँ । 
(4) सरकारी विश्वविद्यालयो की स्थापना में सरकारी सहायता दी जाए। 
(5) यदि गवनर जनरल की कौंसिल में किसी भारतीय को नियुक्त किया 
जाए तो मुसलमानों के हितो का ध्यान रखा जाएं । 


लॉड्ड मिण्टो ने मुस्लिम शिप्टमण्डल की साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की माँगो 
को सह स्वीकार किया । इस प्रकार भारतीय इतिहास में पहली बार साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व को सरकारी स्तर पर स्वीकार कर साम्प्रदायिकता को खुला प्रोत्माईन 
दिया गया । लॉर्ड मिण्टो ने मुस्लिम शिप्टमण्डल को बलपूर्वक इस बात का झाश्वासन 
दिया कि मुसलमानों के राजनीतिक हितो की अवश्यमेव रक्षा की जाएगी । उन्होंने 
कहा “ग्रापका यह दावा न्याययुक्त है कि आपकी स्थिति का मूल्यांकन आ्रापकी 
सस्या-शक्ति के झ्राधार पर नही, अपितु आपकी जाति की राजनीतिक महत्ता श्र 
उस सेवा के भ्राधार पर, जो उसने साम्राज्य के प्रति की है होता चाहिए । मैं आपसे 
पूर्णतः सहमत हूँ ।” लॉर्ड मिण्टो ने यह भी कहा--”मुझे आपकी भाँति इस वात 
का पूर्ण विश्वास है कि भारतवषं में चलाई गई कोई भी विर्वाचन-प्रणाली 
उपद्रवात्मक असफलता को प्राप्त होगी यदि वह इस महाद्वीप की जनसंख्या के 
विभिन्न वर्गों के विश्वासों और परम्पराओं की अ्रवद्देलना करके जनता को व्यक्तिगत 
निर्वाचनाधिकार प्रदान करेगी ॥/7 


इस प्रकार एक 'सिखाया-पढाया तमाशा" (0०गागक्षा्त ऐथ्लशिएए॥०९) 
सम्पन्न हुआ । लॉर्ड मिण्टों काँग्रेस की प्रतिह्वन्द्री सस्या चाहते थे और उनकी 
कूटनीति सफल हुई । भारत सचिव लॉर्ड मारलें ने मिण्टो के साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
के सिद्धान्त का विरोध किया, वह सयुक्त प्रतिनिधित्व के पक्ष मे थे । लेकिन लॉ्ड 
मिण्टो अपने विचारों पर श्रडिग रहा और भारत में मुस्लिम साम्प्रदाग्रिकता का 
'जनक! (क्‍्वाटर ती ञ् ए्मगाए्ग्राध०) बन गया । मुस्लिम शिप्टमण्डल 
के समक्ष उसका भाषण “मुसलमानों का श्रधिकार पत्र! (टाशाद री #क्षगा० 
“रा्ठआ5) हो गया । भारत सचिव लॉर्ड मालें को अ्रपनी इच्छा और विचारों के 
विपरीत लॉ मिण्टो का प्रस्ताव मान लेना पड़ा श्रौर 2909 के मार्ले-मिण्टो सुधारों 
में साम्प्रदायिक आधार पर पृथक्‌ घुनावो की व्यवस्था का समावेश कर दिया गया । 
इसके बाद तो हिन्दू-मुसलमानों के बीच की खाई बद्ती ही गई श्र पृथक्‌ चुनावों 


] भी, एन सिद्द : “भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास!, पृष्ठ 208. 
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का परिणाम हुथा पृथक्‌ राष्ट्रीय की विचारधारा झौर भ्रन्त मे देश का विभाजन 
और दो पृथक्‌ राष्ट्रों की स्थापना ॥? 
मुस्लिम लीग की स्थापना, दिसम्बर 906 

शिमला मुस्लिम प्रतिनिधि मण्डल की सफलता से कट्टरवादी मुस्लिम समाज 
काफी उत्माहित हुआ | ब्रिटिश समर्थन से प्रोत्साहित होकर 30 दिसम्बर, 906 
को ढाऊ़ा में मुस्लिम लोग की नीद रखी गई । यह भारतीय मुसलमानों का प्रथम 
साम्प्रदायिक राजनीतिक संगठन था । मुस्लिय लीग की स्थापना के उद्देश्य रखे 
गए--- 

(!) भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश राज्य की तरह भक्ति उत्पन्न करना 
झौर यदि ब्रिटिश सरकार की नीति के बारे में उनमे कोई गलत 
घारणा हो, तो उसे दूर करना । 

(2) मुसलमानों की माँगों को ब्रिटिश सरकार के सामते रखना और उनके 
हित्तों की रक्षा करना ) 

(3) उपयुक्त उद्देश्यों के दिरुद्ध न जाति हुए मुसलमानों एवं अन्य जातियों 
में यथासम्भव मेल-मिलाप पैदा करना । 

4908 में मुस्लिम लीग ने ग्रमुतसर अधिवेशन' में मुसलमानों को श्रावादी 
से अधिक स्थान विधान-मण्डलों में दिए जाने की माँग की । यह माँय भी की गई 
कि प्रिवी-कौसिल में यदि एक हिन्दू नियुक्त किया जाए तो मुसलमान भी अवश्य 
नियुक्त किया जाए तथा सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को काफ़ी प्रतिनिधित्व 
दिया जाए। 909 के भ्रधिवेशन मे मुस्लिम लीग ने पुनः इन्हीं माँगो को दोहराया 
और इंग्लैंण्ड ने अपने शिप्टमण्डल भेजे भारत फे राष्ट्रवादी नेताओं ने साम्प्रदायिक 
प्रयत्नीं का घोर विरोध किया, पर कौई पल नही निकला । 

909 के मार्ले-मिण्टो सुधारों में साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व की स्वीकृति 

909 के अधिनियम (मार्ले-मिण्टो सुधार) मे प्रृथक्‌ निर्वाचन के सिद्धान्त 
को स्वीकार करके भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में साम्प्रदायिक विष चूक्ष का 
चीजारोपण कर दिया गया । 909 के अभ्रधिनियम के अन्तर्गेत मुसलमानों और 
गेर-मुसलमानों की मताधिकार सम्बन्धी योग्यताओ्ो मे भी वडा अन्तर रखा गया। 
उदाहरण 3000 रु, की वापिक आय पर कर देने वाले मुसलमान को मताधिकार 
प्राप्त था जबकि 3 लाख की आमदनी पर कर देने वाले किसी हिन्दू, पारसी या 
ईसाई को यह अ्रधिकार नहीं था | इसी तरह बह प्रत्येक मुसलमान जिसे वी-ए. 
पास किए हुए 5 वर्ष हो गए है, मत दे सकता था जबकि अन्य जातियो के व्यक्ति, 
जिन्हें 30 वर्ष भी क्यो न हो गए हो, मतदान के झ्रधिकारी नही थे । अधिनियम 
हारा प्रतिमिधित्व के सम्बन्ध मे मुसलमावों को खास रियायतें दी गई। उन्हें 


3 सुभाष काश्यप : वही, पृष्ठ 63. 
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केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधान परियदी में उनकी जनसंख्या के अनुपात से भ्धिक 
सदस्यता प्रदात की गईं। मुसलमानों को परिषदों मे उचित प्रतिनिधित्व देने के 
उद्दे श्य से ही भ्रधिनियम द्वारा साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली का आरम्भ किया गया। 
909 के सुधारों ने भारत विभाजन के बीज वो दिए। सुत्तलसानों को पृथक 
निर्वाचन-प्रणाली दिए जाने से लगभग 6 करोड भारतीय शेय भारतीय जनता से 
पृथक्‌ हो गए । झागा खाँ के शब्दों में--“लॉ्ड मिण्टो मे हमारी माँगों को स्वीकार 
करके एक ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात किया जो ब्रिटिश सरकार की भारत सम्बन्धी 
सॉविधानिक माँगों का झ्राधार बनी रही और जिसके अनिवार्य परिणामों के रूप मे 
भारत का विभाजन और पाकिस्तान का जन्म हुआ ।” 

मुस्लिम लीग (90-96) : लखनऊ समझौता (96) 

940 के पश्चात्‌ लीग की प्रतिक्रियावादी नीति कुछ शिथिल पड़ गई। 
2 द्िसम्पर, 9] ई को वंग-मंग का अन्त कर दिया गया । अंग्रेजों की नवयुवक 
तुर्की श्रान्दोलन को दबाने में सहायता की नीति से भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के 
विरुद्ध ही गए । श्रत. कुछ समय के लिए मुस्लिम लीय का उद्देश्य बदल कर 
“ब्रिटिश शासन-सत्ता के श्रन्तगंत भारत के लिए उचित स्वशासन की प्राप्ति! हो 
गया । !94 के श्रधिवेशन में डॉ. अन्सारी तथा मौलाना श्रब्डुल कलाम झ्ाजाद 
के प्रथत्नी के फलस्वरूप लीग व काँग्रेस में सहपोग की भावना हढ हो गई | 496 
में मि. जिन्ना के प्रयत्त से लीग और काँग्रेस मे ललनऊ समभौता ([[-ए०स०0५७ 
९४8०) हो गया । 
लखनऊ समभौते के अनुसार लीग ने काँग्रेस की सवशासव की माँग को 

स्वीकार कर लिया और काँग्रेस ने सुयलसानों के लिए ब्रूथक्‌ विर्वाचन अरण्यली तथा 
गुरुभार पद्धति को स्वीकृति दे दी । लखतऊ समभौता भारतीय राष्ट्रीयता की 
बहुत बड़ी विजय थी जिसमें भारत की दो महाव्‌ जातियों ने और दो शक्तिशाली 
राजनीतिऊ संस्थाओं ने 'एक कार्यक्रम” अपनाया । नरम और उम्र पक्षों के परस्पर 
निकठ आने से ज्िठिश भारत की राजनीतिक दृष्टि से जग्ी हुई सारी जनता का 
प्रतिनिधित्व अवता रंण लाने लगा। लखनऊ समभौता बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
था क्योंकि इसके फलस्वरूप भारत की दो वडी राजनीतिक शक्तियों में मठवन्धन 
हो गया । लेकिन यह मानना होगा कि कुल मिलाकर यह समझौता लीग की विजय 
बग सूचक था क्योकि लीग के साथ गठवन्धन करने की लालसा में काँग्रेस ने जिन 
सिद्धान्तों (प्रजातन्त्र, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली झोर धर्मे-निरपेक्षता) का बलिदान दिया 
बह देश की वहुत महँगा पड़ा | वास्तव में प्राकिसतात को नींव के तत्त्वों को इस 
समभीते में देखा जा सऊता है। कांग्रेस ने इस साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की माँय 
को स्वीकार करके राष्ट्रीयता की बहुमूल्य भ्राहुति दी ! काँग्रेस ने मुसलमानों को 
जो रियायतें दी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मोटफोर्डट सुधारों का आधार बना लिया 
परन्तु लसनऊ पैक्ट में भारत के लिए डोमिनियनों की तरह की जिस परिस्थित्ति 
की माँग की गई थी उसकी ओर सरकार ने कोई ध्यान नही दिया $ 
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मुस्लिम सास्प्रदायिकता अथवा मुस्लिम लीग के कार्यंकलाप 
(4977-929) 
ग्रॉशिक रूप में 96 के इस समझौते और आँशिक रूप में खिलाफत 
प्रानदोलन के लिए काँग्रेस की सहायता के कारण, 920-22 के असहयोग 
आन्दोलन के दौरान दोनों सम्प्रदायों के वीच सहयोग चलता रहा, लेकिन यह एकता 
शीघ्र ही ग्रस्थायी सिद्ध हो गई । इसी वीच 99 के भारत सरकार अधिनियम 
द्वारा साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति का विस्तार करके अग्रेजों ने साम्ब्रदायिकता को 
बढावा देने में कोई कसर नहीं रखी । इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए 
प्रचलित साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति को बताए रखा गया, पंजाब के सिक्‍्खो के लिए 
साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति की व्यवस्था की गई, बम्बई के मरहठो और मद्रास के 
गैर ब्राह्मणों के लिए बहुल सदस्य चुनाव क्षेत्र में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई तथा 
अन्य हितों एवं वर्गों को प्रतिमिधित्व'देने के लिए विशेष चुनाव पद्धति जारी की गई। 
वास्तव में यह सब कुछ राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूज था। साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति 
के विस्तार से भारतीयों के पारस्परिक भेदभाव पूवपिक्षा प्रधिक तीत्र हो गए और 
राष्ट्रीय शक्ति क्षीरा होने लगी । 
प्रगस्त-सितम्बर, 92! मे ही कँग्रेस लीग मे सहयोग के सूत्र ढीले पडते 
नजर झामे लगे । वास्तव में [96-22 के काँग्रेस लीम सहयोग काल में भी उनकी 
एकता बनावटी ही अधिक थी । 96 के लसनऊ समभौीते से काँग्रेस और मुश्लिम 
लीग का विलयन (70०7) नही हुआ था, वरव्‌ दोनो ने अपने-अपने पयक्‌ संगठन 
को बनाए रखकर प्रपना पृथक्‌ भ्रस्तित्व कायम रखा था। खिलाफत आन्दोलन श्रौर 
अहयोग झ्रान्दोलन के समाप्त हो जाने के बाद के वर्ष भारत के लिए बहुत ही 
दुर्भाग्यपूर्ण थे क्योंकि इन वर्षों में साम्प्रदायिक विध्वेप की आम ने भयावह रूप 
धारण किया । साम्प्रदायिक दंगों का आरम्भ 92] के मोपला-विद्रोह से हुआ । 
922 से लेकर 927 तक हिन्दू म्रुस्लिम उपद्रवों मे इतना भयावह रूप धादए 
कर लिया कि दोनों महान्‌ जातियों की एकता का प्रायः अन्त हो गया । 
इन साम्प्रदायिक दंगों का तात्कालिके कारण बहुत ही चुच्छ थे । जैसा कि 
श्री बम्बवाल ने लिखा है--/कभी ग्रोवध का सवाल मतभेद उत्पन्न कराके भगड़े 
करवाता था भौर कभी दशहरे के जुलूस के भ्रवसर पर मह्जिंद के सामने बाजे का 
प्रश्न । लेकिन ये तो उपद्रवों के ऊपरी कार थे, असली कारण कुछ गहर थ। 
जवाहरलाल नेहरू के शब्दों मे--भारतवर्प मे साम्प्रदायिकता यबाय॑ साश्त्रदायिकता 
नही थी, यह्‌ साम्प्रदायिक नकाब के पीछे छिपी हुई राजनीतिक झौर सामालिक 
प्रतिक्रिया थी। असहयोग झानदोलत की समाप्ति का अभिप्राय काँग्रेस-लीग मैत्री की 
समाप्ति था। शनैः-शर्तेः मुस्लिम लीग प्रतियामी नेदृत्व की अधीनता में चली गई 
भौर मुसलमानों के बीच, हिन्दू राज का होवा दिखा-दिखाकर झपनी ज्डें मजबूत 
करनी आरम्भ कर दी । हिन्दुओं के वीच भी साम्प्रदायिक भावनाओं ने उग्र रूप 


धारण कर लिया । तथाकथित मुस्लिम झाधिपत्य के विरुद् हिन्दुओं के अधिकारों 
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की रक्षा करने के लिए हिन्दू महासभा का सगठव किया गया । सच तो यह है कि 
ये दोनो हो संस्थाएं न्यस्त स्वार्यों के नियन्त्रण में थी। ये न्यस्त स्वार्य अपने 
पारम्परिक विरोध को प्रचण्ड और वियमय साम्प्रदायिक प्रचार में छिपाए रखते 
ये । खिलाफत और असहवोग आान्दीलन के बीच इन प्रतिमामी तत्वों को निस्पन्‍्द 
ही पडा रहने के लिए बाध्य कर दिया गया था । अब वे अपने सत्यास से समुदित 
हुए । बहुत से दूधरे गुप्त एजेंटो और लोगो ने जो कि साम्प्रदायिक भेदभाव कौ 
मृष्ठि कर श्रधिकारियों को धसन्न करना चाहते थे, इसी परम्परा पर काम किया |” 

दोनों कौयो में सदभाव लाने का दिखावा करने और लीग को लोकप्रिय 
बताने के लिए मार्च, !927 मरे प्रमुख मुस्लिम नेताड्रों का एक सम्मेलन दिल्ली में. 
हुआ जिसमें निम्मलिखि3 प्रस्ताव किए गए-- 

(7) सिन्व को एक अलग प्रान्त बता दिया जाए । 

(2) उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त तथा बिलोचिस्तान की स्थिति बन्य 

प्रात्वों के समात की जाए ! 
(3) प्रजाब को एव बंगाल में मुसलमानों की उनकी जनसंख्या के ग्राधार 
पर प्रतिनिधित्व दिया जाए 

(५) केन्द्रीय विधान-मण्डल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व एक तिहाई हो। 

काँग्रेस ने मुस्लिम सम्मेलन के इन प्रस्तावों से श्रपनी सहमति प्रकद की 
ग्रौर दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने कलकत्ता अ्रधिवेशन में काँग्रेस के साथ सहयोग 
करने का निश्चय किया । लेकिन सुस्सिम लीग का एक गुट काँग्रेस के साथ सहयोग 
करने के पक्ष में नही था अतः उसने लाहौर में अपना एक अलग प्रधिवेशन किया । 
मुस्लिम लीग भे साइमन कमीशन तथा संयुक्त निर्वाचन के प्रश्न पर फूद पड़ गई ) 
लीग के एक गुट से साइमन कमीशन का ब्रहिप्फार करने का निश्चम किया तो दूसरा 
गुद कमीशन के सहयोग करने का पक्षपाती था । वास्तव में लीग में फूट पड़ने का 


मुख्य दगरण भी ब्रिटिश सरकार की ही नीति थी । विदेशी शासक चाहते थे कि 
काँग्रेस और लोग किसी भी प्रकार 'सयुक्त कार्यवाही न कर सकें । 


928 में नेहरू रिपोढ में साम्प्रदायिक निर्वाचन भौर गुढुभार को शअ्रस्वीकृत 
कर दिया गया । ]928 के लसनऊ सर्वेदतीय सम्मेलन में तो नेहरू रिपोर्ट स्वीकार 
ऋर सी गई, किन्तु बाद मे मतभेद उठ सड़े हुए श्रीर सरकार ने मुसलमानों की 
फोड़ने का सफल प्रयत्न किया । राष्ट्रवादी मुसलमानों ने नेहरू रिपोर्ट का समर्थन 
किया रिस्तु पृथफ्तावादी तत्वों ने इसका पूर्ण बिरोध। पृथरुताबादी तत्वों का 
प्ेतृत्थ मोहम्मद शफी के हाथों से या. उन्ही के नेतृत्व में मुस्थिम सीग का लाहौर 
में प्रधिवेशन हुपा । जिश्ना ने, जितके समापतित्य में कलकत्ता में सीगर का प्रधिवेशन 
हुपा था, इर्मण्ड से लौटकर शर्सो दल का समझौता कर लिया। दस प्रकार 
दृधातावारी तत्व काफी प्रभावशारी हो गया । 929 के दिल्ली में सीगर के एक 
विशेष ध्षिवेशन में जिन्ना साटब ने प्रपनी घोदह शर्तों बाला कार्मक्रम प्रस्तुत किया । 


मे धरती ने मंमलमानों थी माँग का रुप घारएण मद सियां। मैतडोसल्ड के 
साम्पदायिक निर्ग॒य ((णामाणाओं #ैफ़ता०0) में इन्हे पुर्णा रथान दिया गया । 
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को जोर-शोर से उभारना शुरू कर दिया । जिन्ना किस प्रकार साम्प्रदायिकता का 
विष उगलते थे इसका एक उदाहरण उनके वे शब्द हैं जो उन्होंने 937 में लखनऊ 
के अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा--“झव हिन्दी भारत की राष्ट्रमापा होगी 
और वन्देमातरम राष्ट्रीय गीत होगा । काँग्रेस के ऋण्डे को प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार 
करना पड़ेगा और उसका आदर करना पड़ेगा। जो थोड़ी सी शक्ति और 
उत्तरदायित्व उनके हाथ में आया है, उसके धारम्भ में ही इन बहुमत वालों से अपनी 
यह करामात दिखा दी है कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए है ।” 

पाकिस्तान की माँग 

यह वह समय था जब द्वितीय महायुद्ध के बादल भ्रत्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर 
छाए जा रहे थे। मुहम्मद अली जिन्ना मे बड़ी चालाकी से काम लेते हुए वायसराय 
के साथ खूब सौदेवाजी की 4 युद्ध प्रयासों मे सरकार की सहायता करने के लिए 
लीग की झोर से दो शर्तें रखी गईं--- 'एक तो यह कि काँग्रेस बहुमत वाले प्रान्‍्तों में 
भुसलभानों के साथ स्थाय हो और दूसरी यह है कि भारत के लिए कोई भावी 
संविधान मुस्लिम लीग की अनुमति के बिना ने बनाया जाए ।” झवब त्क मुस्लिम 
पृथकताबादियों ने अपनी माँगो को पृयक्‌ निर्वाचक-मण्डलो, गुरुभार और झारक्षणों 
तक ही सीमित रखा था, लेकिन 4938 में हिन्दू और मुस्लिम दो राष्ट्रो का सिद्धान्त 
सामने श्राया । मुस्लिम लीग ने यह दावा करना आरम्भ कर दिया कि भारतीय 
मुसलमान एक 'समुदाय/ नहीं, प्रत्युत्‌ एक “राप्ट्र' है प्लौर इसलिए उन्हें राजनीतिक 
श्रात्म निएंय का अधिकार है । 

3 सितम्बर, 2939 को द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। काँग्रेस 
मसन्त्रिमण्डलों ने अ्रवद्रबर, 939 में त्यागपत्र दे दिए । मुस्लिम लीग इस घटना से 
बड़ी प्रसन्न हुई | लीग ने मुसलमानों को “मुक्ति दिवस” मनाने का आ्वान किया । 
जिन्ना ने कहा--/मैं चाहता हूँ कि सारे भारत में मुसलमान 22 दिसम्बर, 939 को 
मुक्ति दिवस मनाएँ--इस अभिप्राय से कि अन्‍्ततः काँग्रेसी शासन का भ्रन्त हुआ भौर 
उन्हें जीवन मिला ।” वायसराय के साथ बार-बार मेंट और साँठ-गाँठ के समाचारों 
के बीच अगस्त, 940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर प्रधिवेशन में पाकिस्तान 
प्रस्ताव” पास किया तथा मुस्लिम बहुसस्यक प्रास्तों का एक अलग पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न 
मुस्लिम राज्य स्थापित किए जाने की माँग पेश की जिसमे “भारत के उत्तर-पश्चिम 
प्र पूर्व क्षेत्र! जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र सम्मिलित होते । उल्लेखनीय हैं कि भारत के 
मुसलमानों के लिए परुथक्‌ राज्य का विचार सबसे पहले डॉ० मुहम्मद इकबाल से 
]930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लोग के एक विशेष अधिवेशन में ध्रगठ किया था ! 
उन्होंने श्रपने प्रध्यक्षीय भाषण में उत्तर-पश्चिमी भारतीय मुरिलिम राज्य की स्थापना 
की योजना प्रतिपादित की थी ॥ लेक्रिन उस समय क्योंकि लोगों ने इस दार्शनिक की 
कल्पना क्ये एक चित्र समझा, ग्रतः उनके संकेत पर विशेष ध्यान ने दिया गया ! 

94 में मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष दद से भाषण करते हुए जिन्‍ना ने 
चोदाता की, “मुस्लिम लीग के उद्देश्य उत्तर-पश्चिमी तथा पूर्व प्रदेशों मे स्वतस्त्र 
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राज्य की स्थापना है । हम क्रिसी भी दशा में ऐसा कोई संविधान स्वीकार करने के 
लिए तैयार नही हैं जो सम्पूर्ण भारत के लिए एक केस्द्रीय सरकार की स्थापना 
करता है ।” मुस्लिम लीग का प्रव स्पष्ट उद्देश्य 'पाकिस्तान' की प्राप्ति था। प्रथक्‌ 
मुस्लिम राज्य (पाकिस्तान) की माँग की पूति के लिए जिन्ना ने द्विराप्ट्र सिद्धास्त 
का प्रतिपादन करते हुए यह इडिोरा पीटना शुरू कर दिया कि विभिन्न 
राष्ट्रीयताग्रों को एक स्वतन्त्र राज्य के अ्रन्तगंत वलात रखना अनुचित है । भारत 
के भुसवमानों का क्ेयल भ्रल्यमत ही नही बल्कि पृथक्‌ राष्ट्र भी है लर उनकी 
संस्कृति तथा सम्पता एवं प्रा्काक्षाएँ भिन्न है । 
942 से 947 तक मुस्लिम साम्प्रदायिकता 
भौर भारत का विभाजन 

942 मे कांग्रेस द्वारा प्रग्रेशों के विरुद्ध भारत छोडो आन्दोलन चलाया 
गया तो मुस्तिम लीग ते इस प्रान्दोलन के प्रति प्रपती कोई सहानुभूति प्रगट नहीं 
की । 942 से 944 तऊ कांग्रेस के लगभग सभी नेता जेल में थे, अत उनकी 
अनुपस्यिति का मुस्लिम लीय ने भरपूर लाभ उठाया और मुसलमानों ने कांग्रेस को 
एक कट्टर हिन्दू संस्था बताथा और कहा कि यह भारत में हिन्दू राज्य कायम 
करना चाहती है । 

लीग मे पाकिस्तान की स्थापना के लिए घुप्राधार प्रचार किया, !946 के 
प्रान्तरिक चुनावों मे मुस्लिम लीग को 937 के चुनावों की तुलना में बहुत भ्रधिक 
सफलता प्राप्त हुई । चुनावों से स्पष्ड हो गया है कि काँग्रेत और लीग दो ही बड़ी 
राजनीतिक संस्थाएँ भारत में है जो क्रमशः हिन्दुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 
फरती हैं। चुनाव में श्रपनी असफलता से प्रेरित होकर लीग ने पाकिस्तान की 
स्थापता के लिए जबर्दस्त आन्दोलन छेड दिया । लीग ने आगे की नीति अपनाते 
हुए अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने से इल्कार कर दिया और 27-29 जुलाई 
को लीग की परिषद्‌ ने 'स्वृतन्त्र, पूर्णो अमुत्व-सम्पन्न' पाकिस्तान राज्य की स्थापना 
के लिए 'सीधी कार्यवाही” (0॥००४ 4००) की धमकी दी । ।6 अगस्त, सीधी 
कार्यवाही शुरू करमे की तारीख तय हुई । सीधी कार्यवाही का उद्देश्य था कि 
हिन्दुओं की मार-काट कर, साम्प्रदायिक दंगों श्रौर श्रातंक का वातावरण फैलाकर 
यह सिद्ध करना था कि हिन्दू औ्रौर मुसलमान साय-साथ नही रह सकते है श्रौर देश 
के विभाजन के अतिरिक्त और दूसरा रास्ता है ही नहीं । 6 अगस्त से भीषण 
साम्प्रदायिक दगों, लूटपाट और ह॒त्याकाण्ड की आय सारे देश में फैल गई और एक 
वर्ष से भी अधिक समय तक दानवता का नगा नाच होता रहा। 

दरिस्थित्तियी से विवश होकर कॉग्रेस ने देश का विभाजन करना स्वीकार 
कर लिया । गाँधीजी अन्त तक विभाजन_ करना स्वीकार करने-के विरुद्ध रहें । 
उन्होंने यहां तक कहा कि “यदि सारा भारत भी आग की लपटो में घिर जाए फिर 
भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा अथवा भारत का विभाजन मेरे शव पर ही हो 
सकैगा ।”” पर आखिर जो होना था सो होकर रहा । 3 जून, 947 को ब्रिटिश 
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सरकार ने एक नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया जिसमें दी गई योजना (माउण्डबेटन 
यीजना) में भारत के विभाजन की अ्निवार्यता को स्वीकार कर लिया गया। 
योजना पर जो अमल हुग्या उसके अनुझार उंजाब के पश्चिमी और बंगाल के पूर्वी 
जिलो, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, स्िन्ध और विलोचिस्तान ने पाकिस्तान में सम्मिलित 
होने का निर्णय किया । श्रत्तिम परिणशामस्परूप माउण्टयेटन योजना के श्राधघार पर 
ब्रिटिश ससद्‌ ने 8 जुलाई, 947 को भारतीय स्वतन्द्रता अधिनियम 947 पास 
किया जिसके अनुसार 5 अगस्त, ।947 से भारत और पाकिस्तान नामक दों 
डॉमितियनों की स्थापना हो गई । टुकड़ों में विभक्त होकर भारत स्वतन्त्र हो गया, 
लेकिन ब्रिटिश कुटनीति ने साम्प्रदायिकता का जो विशाल वटवृक्ष तैयार कर दिया 
था वह श्राज भी भारत को पीडित कर रहा है । 


ह्वि-राष्ट्र सिद्धान्त 
(पृछ्त० पिश्ञांकत्र प्राौल्णा३) 

पाकिस्तान के नाम पर सैद्धान्धिक भ्राधार 'ट्वि-राष्ट्र-सिद्धान्त' (प४० 
राणा 7८०7५) था । इस सम्बन्ध में ।936 के लीग के बम्बई अधिवेशन भे 
प्रश्यक्ष सर वाजिद हुसैस ने कहा था कि “इस विशाल महादेश के हिन्दू भौर 
मुसलभान दो जातियाँ नहीं वरनू कई भाइने में दो राष्ट्र है ।'" 

डॉ. इकबाल फे विचार--भारत के मुसलमानों के लिए एक पृथक्‌ राज्य का 
विचार सबसे पहले डॉ. मृहरमद इकबाल ने 930 मे प्रकट किया थां । उन्होंने 
सपने अ्रध्यक्षीय भाषण में उत्तर-पश्चिमी भारतीय मुस्थिम राज्य की स्थापना की 
योजना प्रतिपादित की । प्रारम्भ में इकवाल ने स्वयं को राष्ट्रीयवा को भाववा में 
ओोत-प्रोत विचारक के रूप मे प्रस्तुत किया। लेकित आगे चलकर वे अपने 
प्रतिक्रियावादी रूप को छिपा नहीं सके । इकबाल का विचार था कि भारतीय 
मुसलमानों का भविष्य इसो में है कि वे अपने लिए पृथक्‌ राज्य का निर्माण करें । 
अपने 20 मार्च, 937 के पत्र मे हक-नाल जिन्ना पर इस बात के लिए दबाव डालने 
का प्रयत्त किया कि जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम सम्पर्क योजना का उचित उत्तर 
दें और एक पृथक्‌ एवं निश्चित राजनीतिक इकाई के रूप में भारतीय मुसलमानों 
के उद्देश्यों को स्पष्ट करे । 28 सई, 937 को झपने एक पत्र में उन्होंने जिन्ना को 
पुर: लिखा था कि यह आवश्यक है कि भारत का नए सिरे से विभाजन हो और 
एक या एक से अधिक ऐसे राज्य स्थापित किए जाएं जहाँ मुसलमानों का एूर्णे 
बहुमत हो । क्या आप अनुभव नहीं करते है कि इस प्रकार की माँग प्रस्तुत करने 
का समय आ चुका है । 

इकबाल ने इस्लामी राज्य के निर्माण की जो माँग की उस पर उस समय 
तो विशेष ध्यान नहीं दिया गया लेकिन आगे चलकर यद्दी माँग पाकिस्तान के निर्माण 
का आधार बनी । वास्तव मे इकवाल का महत्त्व इस वात में था कि उन्होने भारतीय 


4 एम. एस जैन ; वही, पृ. 26. 
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अनुसन्धानों के लक्ष्यों को एक निश्चित एवं विशिष्ट उद्देश्य पर केन्द्रित कर दिया 
एवं उत्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण स्वत्तन्ध॒ता झ्थवा अ्रग्रेजी राज्य के अधीन 
एक स्वायत्तता प्राप्त-राज्य का विकल्प रखा | इकवाल ने सर्वप्रथम उत्तर-पश्चिमी 
भारत के मुसलमानों के लिए एक पृथक्‌ एवं स्वत॒न्त्र राज्य की कल्पन्य की जिसके 
स्वरूप की ग्रावश्यकता और बदली हुई परिस्थिति के अनुसार ढाला जा सकता था । 
इस माँग को पाकिस्तान की माँग का आघार इसलिए कहा जाता है कि जिन आधारो 
पर इस राज्य की कल्पना की गई थी तथा जिस मिल्लत के हितो की सुरक्षा के 
लिए इंसका ग्रौचित्य बताया गया था वे तर्क ही आगे चलकर देश-विभाजन के 
लिए उत्तरदायी हुए ।. | 

.. जित्ना द्वारा सिद्धान्त का विकास--जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धान्त को पूर्ण 
विकसित किया । वास्तव में मुसलमानों की पाकिस्तान की माँग और द्विराष्ट्र सिद्धान्त 
का 937 और 940 के वीच विकास हुग्ना। जिन्ना 940 के श्रातै-जाते सर 
शकवाल द्वारा सुाई गई भारा-विभाजन-योजना की व्यावहारिकता अनुभव करने 
तग्रे और शीघ्र. हो 'द्विराष्ट्र सिद्धान्त! तथा पाकिस्तान की मॉग! के मुख्य समर्थक 
बन गए। जित्ना के नेतृत्व में लीग द्वारा पाकिस्तान की मॉग का श्राधार द्विराष्ट्र- 
सिद्धान्त ही था जिसे जिन्ना ने लींग के बाहौर अधिवेशन, 940 मे निम्नलिखित 
झड्दो में स्पप्ट किया-- - 

“थे हिन्दू धर्मों और. इस्लाम शाब्दिक अर्थ मे घ्मे नही हैं प्रत्युत ये दो पृथक 
और स्पष्ट सामाजिक व्यवस्थाएँ है। हिन्द और मुसलमान कभी एक सपयुक्त राष्ट्र के 
रूप में हो सकते है, यह कोरा स्वप्न है ! हिन्दू और मुसलमानों के घामिक सिद्धान्त, 
सामाजिक रीति-रिवाज, दर्शत और साहित्य एक.दूसरे से स्वथा पृथक्‌ हैं। उनका 
परस्पर रोटी-बेटी का सम्बन्ध नही है ! वस्तुतः दोनो की परस्पर विरोधी भावनाओं 
प्र आ्राघारित सम्यताएँ पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । जीवन पर दोनो भिन्न प्रकार से विचार करते 
हैं। दोनों के जीवन सम्बन्धी हष्टिकोणों मे अन्तर है। यह स्पष्ट है कि हिन्डुओ, और 
मुसलमानों को _ पृथक्‌-पृथक्‌ _ ऐतिहासिक .आधारों से प्रेरणा मित्रती है। उनकी 
पुरातन गाथाएँ, उनके वीर और उन. वीटों की कुहा नियाँ पृथ ह-पृथक्‌ है-। प्राय--एक 
का बी दूसरे का शत्रु माना गया है,और एक की विजय दूसरे की-पराझुय 7 ऐसे दो 
राष्ट्रों को एक राज्य ज्य में गंथने_ के प्रयत्त, अवश्य, असन्तोष-उत्पन्न -करेया योर -उस 
शासन-व्यवस्था का ग्रन्त करके छोड़ेगा जो/ऐसा राज्य-चलाने, कापरयत्व-करेगी । ग्प 

द्विराप्द्र सिद्धान्त में:उन,सेबकी, जो भारत को दो .पृथक्‌ एक- हिन्दू और एक 

मुस्लिम राज्य के रूप में विभाज़न, के. समर्थक थे,, एक नया.ग्राधार दिया (2 झलीगढ़ 
के मुहम्मद भ्रफजल हुसैंस-कादरी और प्रोफेसर जफरूल; हुसैन मे यह,द्ावा किया कि: 
भारत के मुसलमान स्वत:-एक राष्ट्र हैं.! हिन्दुओं,तथा,गन्य ग्रैर-मुसलमावा दला, से 











५ 
उनको राप्ट्रीय अस्तित्व सर्वेया भिन्‍न है । वस्तुतः भूडेटान जमेन झौर चेको में 
दे ई5 कद ४९ के है5 7 है ४३. ड़ 
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र्क एकानुशक्त 
रे काले कई तत्त्व हैं, धर्म 
अजानी य तत्त्त, राष्ट्रीय ५ 
पिक्राश 3. हो पे, सामान्य इतिहास श्रौर परम्पराह भावत्रा 
अधिक त्ततत्व उपस्थ है पा हिन्ुओं और सलमा 
4977 + 
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फर दिया है, 
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राष्ट्रवाद की चेतना का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की। कोई श्राश्वय॑ नहीं 
कि पाकिस्तान के नारे ने अधिकाँश मुस्लिम जनता का सोत्ह्ाह समर्थन प्राप्त किया ।” 

पाकिस्तान की माँग करने वालो ने द्विराप्ट्र सिद्धान्त के विरुद्ध एक 
शक्तिशाली तर्क की उपेक्षा कर दी । यदि भारत के हिन्दू और मुसलमान दो राष्ट्र 
हैं, तो फिर पाकिस्तान की स्थापना होने के पश्चात्‌ उन मुसलमानों का कया होगा, 
जो भारत में बच रहेगे ? कया वे भारत में विदेशियो की तरह रहेगे ? प्रकिस्तान 
में प्रमुस्लिम का क्या होगा ? स्पप्द हे कि दोनों ही राज्यों में शक्तिशालों राष्ट्रीय 
प्रल्पसख्यक वर्ग शेप रहेंगे ? लेकिन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के शब्दों में “राष्ट्रीय राज्य 
भौर साप्ट्रीय प्रल्पसख्यक बगे दोनों में परस्पर विरोध है ।” 

जो भी हो, तत्कालीन परिस्थितियों मे द्विराप्ट्र सिद्धा्त सफल सिद्ध हुआ 
प्रौर भ्रगस्त, 947 में भ्रखण्ड भारत के दो टुकड़े हो गए श्रौर पाकिस्तान-निर्माण 
के साथ जिन्ना का स्वप्न साकार हुआ । भारत की साम्प्रदायिक समस्या का प्रादुर्भाव, 
प्ोपण भर विस्तार ब्रिटिश शासकों मे बड़ी कुटनीति के साथ किया और ऐसी 
परिस्थितियाँ पैदा करने में पूरी सहायता की जिससे विभाजन अनिवार्य हो गया । 
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बहुत ही शिथिल और धीमी कार्यवादी की ! भ्रतः लोगो में सन्देह फैल गया कि सरकार 
द्वारा प्लेग की वीमारी भारतीय राष्ट्रवाद को दवाने के लिए फैलाई गई है । 

3, स्वेच्छाचारी और अहंकारी गवर्नर जनरल लाॉर्ड कर्जन ने भारतीयों 
की भावनाओं को समझने की तनिक भी परवाह नही की । उसने अप्रेल, !900 के 
कलकत्ता कार्पोरिश्नन एक्ट द्वारा कलकत्ता कार्पोरेशन की स्थानीय स्वतन्त्रता को 
कृचल डाला और कार्पोरेशन की कार्यकारिणी को स्व॒तन्त्रत बना दिया। साथ ही 
904 के भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट द्वारा विश्वविद्यालयों की अन्दरूनी स्वतन्त्रता 
समाप्त' कर दी । यही नही, कर्जन ने वगाल के विभाजन जैत्ता निनदनीय कदम 
उठाया । कर्जन के कार्यों का वास्तविक उद्देश्य भारतीय एकता व राष्ट्रीय. भावता 
को कुचलवा था । उसने भारतीयों के नैंविक-स्तर तक की झ्रपमानजनक झालोचना 
की । परिणामस्वरूप देश में श्रसाधारण हलचल मच गई और  जनत-साधारण मे 
जातीयता की भावना प्रचण्ड हो उठी । बग-मग विरोधी आन्दोलन ने सम्पूर्ण भारत 
को अ्रपनी लपेट मे ले लिया । इस विद्रोह मे ब्रिटिश सरकार को बाध्य कर दिया 
कि बहू भारतीयों को सन्तुष्ट करने के लिए शीक्न ही कोई कदम उठाए । 


4. सन्‌ 905 में जापान के हाथों रूस की पराजय ने सिद्ध कर दिया 
कि राष्टर-प्रेम, देश-भक्ति और आत्म-ब्लिदान की भावता से परिपूर्ण एशिया का 
कोई भी देश जापान की तरह महान्‌ झौर शक्तिशाली बन सकता है। इस घटना ने 
भारत के राजनीतिक क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डाला। भारतीयों में एक नई चेतना 
उत्पन्न हुई और लोग सोचने सगे कि भारत को प्रुतः एक महात्र्‌ शक्ति बनाना 
बाहिए । ब्रिटिश सरकार भारतीयों की इस मह॒त्वाकाँक्षी भावना से सचेत हो गई। 

5. विदेशों में भारतीयों से दुव्यंबहार के कारण जनता में असन्‍्तोप 
बढ़ने लगा। यह अनुभव किया जाने लगा कि यदि राष्ट्रीय सरकार होती तो 
भारतीयों को विदेशों में अपमान का सामना से करता पड़ता । लिलक जैसे नेता में 
यह घोपणा करके ब्रिटिश शासन को चौकन्ना कर दिया कि अपनी घटिया सरकार 
भी विदेशी वडिया सरकार से बहुत अच्छी है। . ., 9.५ 


6. उग्रवादी और आतंकवादी प्रचार भारतीयों में मह विश्वास जगाने 
लगा कि साँविधानिक झ्रान्दोलन से भारत की दशा नहीं सुधर सकेगी और श्रंग्रेजों के 
हाथो से राजनीतिक शक्ति छीनने के लिए किसी न किसी रूप में शक्ति का प्रयोग 
करना पड़ेगा । इस भावता के बल पकड़ने के कारण देश में क्रान्तिकारी घटनाएँ 
होने लगी । सरकार के ग्रातकवादी कार्यों और दमनकारी कामूनों से भारतीय 
अनमत भर भी वि्लुब्ब हो गया। 

77, नवम्बर, 905,में लॉई क्जन के स्थान पर लॉर्ड मिण्टो ' भारत का 
गवेनर जनरल बना । इसके एक महिने वाद ही जॉन मार्ले भारत सनिव नियुक्त 
हुप्रा। ये दोनों उद्यर राजनीतिज सुधारों के रूप मे भारतीयों को कुंछ रियायतें देगे 

पक्ष में थे। अतः जान माले ने लॉ गिण्टो को भारतीय संविधान में भुघार करने 
के लिए कदम उठाने को कहा । लॉई सिण्टो ने सर ए रडल [/ #. /ण्प॑०) की 
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भ्रध्यक्षता में परिषद्‌ के कुछ सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की जिसका काम सुघारों 
के प्रश्न पर सोच-विचार करके सुकाव पेश करना था । 

8. कमेटी ने अ्रबदूबर 906 मे रिपोर्ट पेश की जिसके श्राघार पर 
लॉई मिण्टो मे मार्च, 907 में श्रपता एक प्रमेस भारत सचिव जॉँव मालें को नेजा। 
मालें ने भारत सरकार को इन सुझावों के सम्बन्ध में प्रान्दीय सरकारों की राय लेने 
के लिए कहा । प्रान्दों की राय आप्त करने के बाद भारत सरकार ने रिपोर्ट में कु 
परिवर्तन करते हुए सशोधन-पत्र भारत सचिव को भेजा । इस सगोघन-पत्र की 
प्रावश्यक छानबीन करने के बाद लॉ मार्से ने अपने गुझाव ब्विटिण सरकार को 
पेश किए । 

लॉडड मार्ले द्वारा प्रस्तुत सुझायों के प्राधार पर एक छोटा-सा विधेयक लोक 
सभा में प्रस्तुत किया गया जो पारित द्वोडर मई, 909 मे भारतीय परिपद्‌ 
भरधिनियम (परोल वंगतावा] (०णालं) 02, 909) कहलाया । इस झ्धिनियम 
को सन्‌ 90 में लागू किया गया । 

श्रधिनियम की विशेषताएं 
भ्रयवा 
श्रधिनियम द्वारा लाए गए परिदर्तन ; 

(, केन्द्रीय विधान-परियद्‌ के धतिरिक्त सदस्यों (44900ाढ! ॥/०००८०५) 
की सख्या 6 से 20 कर दी गई जिससे परिपद्‌ को कुल सदस्य संख्या 69 
हो गई । इनमें 37 सरकारी और 32 गैर-सरकारी सदस्य थे | 37 सरकारी सदस्यों 
में 28 भवनेर जनरल द्वारा मनोनीत (ठाणंगवाट०) और शेप 9 पदेन (8४- 
9ग्रीए०) रखे गए । 32 ग्रैर-सरकारी सदस्यों में से $ गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत 
झौर शेप 27 निर्वाचित होते थे । निर्वाचित सदस्यों को वर्गों, हितों भौर श्रेणियों के 
आधार पर लिए जाने की व्यवस्था की गई । 

2. प्रान्तीय विधान-परिपदों (०शगलां3) ०88ा2008.. 0०0णा०ा5) 
में बंगाल, मद्रास और बस्थई की परिषदों की अधिकतम संख्या 20 से 50 तथा 
यू, पी. की 45 से 50 तक करदी गई । शेप अल्प-प्रान्तों (पंजाब, बर्मा, असम) 
के लिए भ्रधिकतम संख्या 30 निश्चित कर दी गई। पर अ्रधिनियम से सम्बन्धित 
मिथमों (॥२०४७७॥४०॥5) क़े झनुसार इन सभी परिपदों के सदस्यों की वास्तविक 
सझया कुछ भिन्न रही । आन्वीय परिवदो के सदस्य भी सरकारी तथा गैर-सरकारी, 
मनोनीत और निर्वाचित आदि श्रेण्यियों में विभक्त थे। निर्वाचित सदस्यों को 
विविध वर्गों , तथा हितों के आधार पर लिए जाने की “व्यवस्था की गई। विशेष 
बात यह की गई, कि, परिषदों से गैर-सर॒कारी “सदत्यों का बहुमत रखा गया। 
पर यद बृहुमत गैर-सरकारी निर्वाचित सदस्यों.का नही था ! मनीनीत ग्रैर-सरकारी 
और भिर्वाचित सदस्थों “की संख्या मिलाकर सरकारी सदस्यों की सख्या से झधिक, 
रखी गई । / > ! + है हक 
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3. विघान-परिपदों के सदस्यों के कार्यों और अधिकारों में कुछ वृद्धि 
गई । श्रव बजट पर वाद-विवाद हो सकता था, पर मत नहीं लिया जा सकता 
था । व्यवहार में .बाद-विवाद का अधिकार बहुत प्रतिवन्धित था। केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका-सभा में सैनिक, राजनीतिक और प्रान्तीय विषय वाद-विवाद की 
परिधि से बाहर रखे गए । विधान परिपदों में राजस्व-मद के अन्तर्गत टिकट, आगम 
शुल्क, निर्धारित कर तथा अदालतें और व्यय के शीर्षक के अन्तगंत प्रतिभाजन 
तथा क्षतिपूरति, कर्ज का ब्याज, धामिक व्यय एवं राज्य की रेली भ्रादि पर बाद- 
विवाद नहीं किया जा सकता था । 
विधान-परिपंदों को सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रस्ताव उपस्थित करने 
का भ्रधिकार दिया गया; किस्तु इस प्रकार का ग्रधिकार होना न होना बराबर ही 
था । १रिपदों के ग्रध्यक्ष सार्वजनिक ,महृत्त्व सम्बन्धी किसी भी प्रस्ताव या उसके 
किसी भी भाग को पेश करने की मनाही कर सकता था । इसके अतिरिक्त परिपदों 
द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों पर भ्रन्तिम निर्णय करने का अधिकार सरकार के पास 
था। वह इन्हें मानने के लिए बाध्य नही थी । 

' ग्रधिनियम द्वारा विवान परियद्दों के सदस्यों को पूरक प्रश्व करने का 
प्रधिकार भी प्रदान किया गया, किस्तु व्यवस्था यह की गई कि जिस सदस्य को 
अपने मौलिक प्रश्न के उत्तर से सन्‍्तोष नही होता वही पूरक प्रश्त द्वारा उत्तर के 
घष्टीकरण की माँग कर सकता था | सम्बद्ध कार्यकारिणी परिषद्‌ इन प्रश्नों का 


उत्तर देने के लिए बाध्य नही थी तथा अध्यक्ष को भी यह अधिकार था कि वह 
प्रश्नों को रोक दे । 


' 4, झधिनियम द्वारा सीमित झौर भेद-भाव पूर्ण मताधिकार की 
व्यवस्था की गईं। मतदाताश्रों की योग्यवा--सम्पत्ति, करों ग्रौर उनकी उपाधियों 
पर भ्राधारित थी । उदाहरणाथे केन्द्रीय विधान-परिपद्‌ के चुनाव के लिए जमीदारों 
के घुनाव क्षेत्र से वही जमीदार मंतदान कर सकते थे जिनकी काफी आय होती थी 
(मद्रास में 500 रू. बाधपिक आय वाले) या जो काफी धनराशि भूमि कर के रूप 
में देते थे (सामान्यतः 0 हजार रुपये वापिक) या जिन्हें विशेष उपाधियाँ प्राप्त 
थी (बंगाल में राज प्रौर नवाव की उपाधियों वाले) । .प्रान्तीय परिपदों के सदस्य 
चुननें वाले मंतदाताग्रों के लिए ,भी इस प्रकर॒ की किन्तु कुछ कमर कठोरताएँ 
निर्धारित की गई थी । फलस्वरूप अनेक चुनाव क्षेत्रों में तो मतदाताओं की संख्या 
22 से अधिक नही होती थी । यही नहीं कैन्द्रीय एव प्रान्तीय परिपदों तथा विभिन्न 
चुनाव क्षेत्रों को 'मर्तदान''संम्बन्धी योग्यताएँ एक, दूसरे से सर्वथा भिंन्ष थी। 
मुसलमानों और गैर-मुसलमानों की मताधिकार सम्बन्धी योग्यताग्रों मे बड़ा अन्तर 
था। उदाहरणार्थ 3000 रु, की वापिक आय पर कर दैने वाले मुसलमान को 
मताधिकार प्राप्त था जबकि 3 लाख की प्रामदनी पर कर देने वाले किसों हिन्दू, 
पारसी या ईसाई को यह अ्रिकार नही था । इसी तरह वह प्रत्येक मुसलमान, जिसे 
वी. ए. पास किए हुए 5 वर्ष हो गए हो, मेत दे सकता था जबकि झ्न्य जातियो 
के व्यक्ति, जिन्हें 30 वर्ष भो क्यों न हो गए हो, मतदान के घधिकारी नहीं थे + 
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5. अधितियम द्वारा प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में मुसलमानों को खास 
रियायते दी गई । उन्हें केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधान परिपदीं मे उसकी ज॑नसख्या 
के अनुपपत से अधिक सदस्यता प्रदात की गई। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में 
मुसलमानों की जनसख्या कुल सख्या का छठा भाग था किन्तु प्रान्तीय परिपंद्‌ के 
26 गैर-सरकारी सदस्यों में 8 मुसलमान थे । यदि ये रियायते उन्हें प्रान्त में 
अल्पसख्यक जाति होने के झ्राधार पर दी गई तो पजाव, पूर्वी-बगाल और असम मे 
रहने वाले हिन्दुओं को भो इसी प्रकार की रियायतें दी जानी चाहिए' थी, किन्तु, 
ऐसा नही किया गया । इसके ग्रतिररिक्त मुसलमानों को अपने _ प्रतिनिधि सीधे भेजने 
का अधिकार दिया गया जबकि हिन्दुओं को इससे बचित रखा गया 

6 मुसलमानों को परिपदों में उचित प्रतिनिधित्व देने” के 
ग्रंधिनियम द्वारा साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली का आरम्भ किया गया । कैद्धीय: 
प्रान्तीय परियदों में कुछे ऐसे मुस्लिम सदस्यों को लेने की व्यवस्था की गई जो केवल 
मुसलमानों द्वारा ही चुने गए हो । मुसलमानों के पृथक्‌ चुनाव प्रणाली की यह व्यवस्था 
एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्णा निर्शंय था वर्योंकि इससे भारत की साम्प्रदायिक, सुख-शान्ति 
सदैव के लिए भग ही गई । विश्वविद्यालय, वारिज्य-सधों, जमीदारो, नगरपलिकाशों; 
जिला बो्डों आदि को भी कुछ सदस्य चुतने का अधिकार दिये गया. । 507५ 

7. अधिनियम द्वारा केन्द्रीय एवं प्रान्तीय परिषदो के सदस्य, बनने के. 
इच्छुक व्यक्तियों के लिए बडी-बड़ी शर्तें निश्चित की गई और ये शर्तें -भिन्न-मिन्न 
प्रान्तो में भिन्न-भिन्न रखी गई । उदाहरणखार्थ, वंम्बई, मद्रास व वृगांल-की विधान: 
परिपदों का चुनाव केवल. वे ही व्यक्ति लड़. सकते थे ,जो,उन प्रान्तो की 
नगरपालिकाओं यथा जिला वोर्डो के सदस्य थे, जब्रकि उत्तर प्रदेश की विधान-परिषद्‌ 
का सदस्य बनने के लिए ऐसो कोई शर्तं,नहीं भी, ।-इसके, अ्रतिरिक्त प्रान्तीय परिपदों 
का चुनाव लड़ने के लिए, ,सम्प्रत्तिवान: होने की;; एक नईःशर्त लगादी गई; पुनश्च; 
सरकार किसी भी व्यक्ति को चुनाव लडने से .येक सकृती थी । / (४८३ ; + ४) 
8. भारत के कुछ भांगों,को प्रतिविधित्न,से , वंचितृ, रख, दिया गया ॥ उमर. 
वश्चिमी सीमा प्रान्त, कुर्गे, श्रजमेर-मेरवाडा श्रादि कुछ प्रदेश ; सीधे; ग़बनेर (जनरज़ 
के प्रोधिपृत्य मे थे । साथ.ही ये-सव प्रदेश ब्रिटिश, भारत के ..एक.भाग थे | लेकिन, 
फिर भी, इनके एक भी गेर-सरक! री सदस्य को केन्द्रीय:.प्ररिषद्र में :समिमिलित |हीं। 
किया गया भर ने ही, इन, प्रदेशों को चुनाव ल्लेत्र बनाया गया ।८इस सम्वन्ध-में एक 
विचित्र ब[त यह रही कि ब्रिटिश भारत के ही कुछ ,, भाग़ो|से,उनके प्रधिकार से भी 


अधिक सदस्य परिषदों में सम्मलित किए गए । 
४ » 9) (909 के इस प्रधिनियम के अन्तगत व्वई एवं क 
परिषदों की संदस्य 'सस्या 2 से बंढा 'कर 4 कर दी गई । परिषद्‌ गवर्नर जनरल 
(ठ70टापण 0लालब! ग 0077श) को यह अधिकार दिया गया कि बह भ्न्ये, 
प्रोस्तो के लिए भी ब्रिटिश संस्द्‌ की स्वीकृति से 'कोर्यकरिणी परियद बता सके हि 
है 7 हु 

। ब्द्चपि 'मिण्टो-मो्ले सुंधोर भारत की साँविधांनिक प्रगति की और एक 
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लिप कदम था तथाएि ये सुघार भारतीयों के लिए धत्यग्त विराणाभगढ़ विद 
हमे द्वारा उनकी राजनोतिक प्राकक्षाघ्रों को पूरा करने का प्र गही किया 
हा ४ रत ही सुधार को किसी नई नीति का उद्पाटत किया गया । मे गुधार 
की हृष्दि में निम्नतिसित म्ाधारों पर फटु प्रालोगगा के पान्न थे -- 

इन, इस प्रद्धि नियम द्वारा भारत में उत्तरदायी शागस-्शायर्था रधापित 
झोई प्रदत्त नहीं शिया गया । दिसस्वर, 908 में ही लाई मार्ते ने ध्रणती 
















ने थी स्थापना की एक दाग के लि! भी कागगा 





भांग 
हि ॥7 ]3 मई, 909 को हाई मारे मे पुतः धीपणा की कि 'कैधार 
रैमजर दें फैर धादामो शर्ट पीदियों दर मारत के खिए रबराख्य प्रति शा भव 

शादी के दस रददे मे बढ़ी विरागा हुई। ॥909 
8. दिए भारतीओं थो मपदे देश के झायत-ब्यबगा में भाग लेते वा बाई भधिक।र 
रद >> मारे मे पक्दिय ठियर ही शक सरकार के हभी 


हे ४ 


हे रखे से दिदिट 





]56 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


मिण्टो-मार्लें सुधार इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए कि इनके लागू 
होने पर भारतीय राजनीतिज्ञों को परियदों में सम्मिलित होने का अवसर मिला 
और उन्होने ग्रपनी योग्यता तथा दक्षता का सराहनीय प्रमाख दिया। यद्यपि 
सरकार ने इन गैर-सरकारी सदस्यों के सुझावों को खुल्लमखुल्ला स्वीकार करने 
की उदारता प्रदर्शित नही की लेकिन वह उनके वाद-विवादों से प्रभावित हुए बिना 
न रह सकी । उसे अहसास हो गया कि यदि भारतीयों को उचित अवसर प्रदान 
किए जाएँ तो परिषदो मे वे बड़े उपयोगी तथा महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। 
भारतीयों में भी आत्म-विश्वास का यह जागरण तत्कालीन परिस्थिति में एक बहुत 
बड़ी बात थी । 
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जिन्होंने 20 भ्गस्त, 97 को अपनी महत्त्वपूर्ण 'मॉण्टेग्यू घोषणा' की, जो भारतीयों 
की राजनीतिक आर्काक्षा्रों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति की परिचायक थी 
झौर जिसके आधार पर ब्रिटिश संसद्‌ ने बाद में ।9]9 का अधिनियम पारित किया। 

मॉण्टेग्यू की घोषणा में ब्रिटिश सरकार की भारत सम्बन्धी नीति के बारे मे 
चार प्रमुख बातें भ्रन्ततिहित थीं--- 

(१) भारतीयों को धीरे-धीरे प्रशासन के प्रत्येक भाग मे अधिकाधिक संख्या 

में सम्मिलित किया जाएगा । 

(2) भारत में ब्रिटिश साम्नाज्य के अंग के रूप मे उत्तरदायी शासन की 

शर्नें-शर्नें: स्थापना की जाएगी और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसमे 
स्वप्रशासनिक सस्थाओ्रों का विकास किया जाएगा।.. 5 

(3) इस दिशा में प्रगति क्रमिक विकास द्वारा की जाएगी । « 

(4) ब्रिटिश सरकार इस नीति से सम्बन्धित प्रत्येक कंदम का निर्णय और 

उसे लागू करने का समय निश्चित करेगी । 

मॉण्टेग्यू-घोपणा भारत के साँविधानिक इतिहास में एक विशेष स्थान रखती 

है । इससे पहले 7858 में महारानी विक्टोरिया ने घीपणा की थी। बहू -60 वर्ष 
तक ब्रिटिश सरकार की भारत सम्बन्धी नीति की झ्राधारशित्ा बनी रही थी। 
मॉण्टेग्यू की घोपरणा ने महारानी की घोषणा का स्थान ते लिया भौर एक ऐसी 
शासकीय नीति का प्राश्म्म किया जो भारत के स्वतन्त्र होगे तक ब्रिटिश सरकार 
की नीति का श्राधार व गया । मॉण्टेग्यू-घोपणा चस्तुतः कई; ्ष्टियो: से 
महत्त्वपूर्ण शी-- छा 5४ 

3. इस घोषणा ने भारत को स्वतन्त्रता के मार्ग पर खड़ा कर दिया क्योकि 
घोषणा के बाद ब्रिटिश सरकार के लिए भारत में उत्तरदायी शासन स्थावित करना 
प्रतिवायें हो गया । 4929 के भ्रधिनियम द्वारा इस दिशा में प्रथम फदम उठाया बया 
झौर 935 भे उत्तरदायी शासन की दूसरी किश्त भारतीयों को मिली । 

; 2. इस धोपरा ने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को विशेष नैतिक बल प्रदान 
किया । इसके द्वारा काँग्रेस को राजनीतिक संघर्ष के लिए एक बहुमूत्य_ प्राधार मिल 
गया जिसके झाश्रय लेबर बहू सरकार से विकेन्द्रीयकरण की दिशा में उचित कदम 
उठामे वी माय करती रही । 

3. यह घोषणा राष्ट्रीय एदता की सफलता की परिचायक बनी । भारतीयों 
को यह अनुभूति हो गई कि राष्ट्रीय एक्ता के बल पर सरकार गर से झपती माँसें 
मनवाई जा सत्ती हैं । हर 
हु 4. इस घोयशा से भारत के साँविधानिक इतिहास में एक नए अध्याय 
प्रारम्भ टप्रा | भारत वा स्वराज्य का अभ्रसिकार स्वीकार कर तिया गया निमको गे 
स्पष्ट प्रमिषप्राय था कि भारत में स्वेच्छाचारी प्रशासन के स्थान पर साँविधानिक 
सरहार की स्थापना की जाएगी । हि 3 

* मॉप्टेग्यू की घोषणा सुद्टि-रद्धित न्द्दी थी ] ध्समें बहुत-सी बातें झस्पष्ट प्रोर 
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प्रनिश्चित थीं। उदाहरणार्थ यह स्पष्ट नहीं किया गया कि भारतीय अपने उत्तरदायी 
शासन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा घोषित लक्ष्य तक पहुँच सकेंगे या नहीं श्रथवा कब 
तैक उस उद्देश्य पर पहुंचेंगे । इस घोषणा ने भारतीयों को इस झ्ाशा में शान्त कर 
दिया कि निकद्ध भविष्य में ही उत्तरदायी शासन की पहली किश्त प्राप्त होगी, किल्तु 
जेब भविष्य में यह अनुभव हुआ कि उन्हें पहली किश्त में जो साँविधानिक रियायतें 
दी गई हैं वे विशेष उपयोगी नहीं हैं तो उन्हें बड़ी निराशा हुई, और उन्होने फिर से 
राजनीतिक ब्ान्दोलन शुरू कर दिया । 
.. 99 के अ्रधितियम के पारित होने के कारण 
- 909 से 0 वर्ष की भ्रवधि के भीतर ऐसी महत्त्वपूर्ण घटताएँ भौर शासन 
तथा संविधान से संम्बन्धित ऐसे कतिपय परिवर्तन हुए जिन्होंने संयुक्त रूप से 99 
के भारत शासन अधितियम (00४८7॥6॥0 0 [70॥8 /०६,. 99 ) की पृष्ठभूमि 
वैयार कर दी श्रर्थात्‌' जिनके कारण ब्रिटिश सरकार को 99 का अधिनियम 
बनाना पड़ा जो पूर्ववर्ती अधिनियमो की श्रपेक्षा अधिक व्यापक और महत्त्वपूर्ण था 
त्रभा जिसके द्वारा भारत की नौकरशाही पद्धति को पहली वार गहरा भ्राघात पहुँचा 
प्रोर भारत में उत्तरदायी शासन का वास्तविक रूप झारम्भ हुआ । है 
मत प्रयम, सन्‌ [909 के मिण्टो-मॉर्ले सुधार भारतीयों को सन्तुप्ट, करने में 
परत: प्रसफन रहे, भ्रत. भारत के राष्ट्रवादी और बुद्धिवादी इन सुधारों का विरोध 
करे वास्तविक. सुधारों की माँग करने लगे । 
दूसरे, ब्रिटिश सरकार की दमन-नीति ने भारतीयों की भावना को गहरी 
रोड पहुंचाई। गैर-सरकारी सदस्प्रो के उग्र विरोध करने पर भी केन्द्रीय विधान- 
परिषद्‌ में कई दमतकारी कानून पारित किए गए। 90 में भारतीय प्रेस एक्ट 
पाप्त किया गया जिसके अनुसार समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता कुचल दी गई । 9] 
पे राजद्रोह्‌ सभा अ्धितियम ($690075 ॥४०९४॥४४ ७०) पास किया गया 
जसके भ्नुततार सरकार के विरुद्ध, सभाएँ करने पर कठोर दण्ड की व्यवस्था की 
गई। [9]3 मे राष्ट्रवादियों _ को दवाने के लिए फौजदारी संशोधन: अधितियम 
(एवंचावज &ैखाशातणढा 2०, 49 3) पास किया गया। इन विविध दमनका री 
कानूनों के फलस्वरूप भारतीयों कौ तामरिक_ स्वतस्वतो समाप्त हो गई श्ौर उनके 
थे भें क्रोध की ज्वाला भ्रधिक प्रचण्ड हो: गई । थोड़ी-बंहुत शान्ति, तभी हो सकी 
जब अगस्त, 9]7 में विख्यात सॉण्टेस्यू-घोवणा हुई और यह आश्वासन, दिया गया 
हि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंग के. रूप मे उत्तरदायी सरकार की घीरे-घीरे 
स्थापना की जाएगो। . __ 
तीसरे, 909 के सुधारों द्वारा सरकार ने मुसलमानों की मैत्री जीत ली थी 
क़िल्नु नो बंप बाद ही यह ऐग्ली-मुस्लिम मित्रता क्षोरय, होने लगी वंयोंकि एक तो 
9[] में टर्की और इटली के मध्य इस्लेण्ड ने मुस्लिम जगत की इच्छा के विरुद्ध 
इटली का समर्थन ' किया दूसरे ब्रिहिश _ सरकार,ने_बंगाल- विभाजन को रद्द करने 
को घोषरा 'की । इन दोनों बातों से भारेंतीय मुसलमानों को बड़ी प्राघात +|ई 
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इसके भ्रतिरिक्त 92 के बल्कान-युद्ध ने मुस्लिम जगत को यह परिचय दिया कि 
यूरोप के ईसाई देश टर्की की राजनीतिक शक्ति को समाप्त करना चाहते है । इन 
समस्त कार्यो से सरकार और मुसलमानों के पारस्परिक सम्बन्ध बहुत विगड़ गए। 
मुस्लिम लीग के नेताझो ने अपनी नीति में परिवर्तेत की आवश्यकता अनुभव करते 
हुए 93 में यह घोषणा कर दी कि उत्तरदायी शासन की प्राप्ति उनका एक 
राजनीतिक लक्ष्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले से ही इसे अपना लक्ष्य बनाए 
हुए थी । प्रतः ये दोनो संस्थाएं एक-दूसरे के निकट आ गईं और ब्रिटिश सरकार के 
लिए यह्‌ सम्भव न रहा कि वह भारतीयों की आरकाँक्षाओ्री की एकदम उपेक्षा करदे । 


चौथे, जिस समय भारत मे लीग और काँग्रेस के निकट आने से राष्ट्रीय 
श्रान्दोलन सशक्त हो रहा था, तभी यूरोप मे प्रथम महायुद्ध छिड गया | भारतीयो 
में इस आपत्तिकाल मे ब्रिटेन को पूर्णा सहयोग दिया और लॉ्ड करन जैसे व्यक्ति को 
भी कहना पड़ा कि “समुद्र पार के अझसियानों में भारतीयों ने जो प्रसन्नता, भक्ति, 
सुन्दर झ्रनुशासन और सैनिक साहस प्रकट किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए 
थोड़ी है ।” जन-शक्ति द्वारा सहायता देने के साथ-साथ भारतीयों ने सरकार की 
अपार धनराशि से भी सहायता की । फलस्वरूप अनेक ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के हृदम 
में भारतीय माँगो के प्रति विशेष सहानुभूति पंदा हो भई । 

पाँचवें, प्रथम महायुद्ध ने राष्ट्रीय प्रान्दोलत और उत्तरदायी शासन को माँग 
को असाधारण बल दिया क्योंकि ब्रिटिश राजनीतिशञ निरन्तर यह घोषंशा करते रहे 
कि यह युद्ध स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए लडा जा 
रहा है । भारतीयो ने तर्क दिया कि यदि यह युद्ध संसार में लोकतन्त्र शोर मानव 
अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है तो भारतीयों को भी कम से कम 
उत्तरदायी शासन अवश्य मिलना चाहिए, भौर यदि झात्मनिणंय का अ्रधिकार झरबों 
जैंसी पिछडी जाति को दिया जा सकता है तो भारतीयों को उससे वंचित रंखना 
किसी तरह भी उचित नही है । 

छठे, भारत के राजनीधिक दलों पर भी युद्ध का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडा । 
लीग और कांग्रेस, जो 7943 से साथ-साथ काम कर रही थी एक-दूसरे के ग्रधिक 
निकट झा गईं। 9व3 में दोनों के वापिक अधिवेशन एक ही साथ बम्बई में हुए 

पर 96 भे लखनऊ में दोनों के संयुक्त श्रधिवेशन में प्रसिद्ध लखनऊ समंभौता 

(7.ए८७०४ [?9०/) हुआ । यह समभौता तरुटिपूर्ण था भौर इसे कार्ये रूप देना सुर्गम 
नहीं था। तो भी इसने भारंतोय राष्ट्रीय काँग्रेस को असाधारण बल प्रदान किया 
और सरकार के लिए उसकी माँगों के प्रति उदासीन रहना अब कठिन हो गया । 

सातवें, 96 मे कांग्रेस के सर्म झ्ौर गर्म दल पुनः संयुक्त हो गएं । इस नई 
व्यवस्था से राष्ट्रीय ग्रानदोलन को वड़ा बल मिलो ,। 

आठवें, इसी समय तिलक और ऐलीविसेन्ट द्वारा ऋ्रमशः पूतता और सद्रात्त में 
होम लोग की स्थापना हुई भौर प्रपने-अपने क्षेत्र में उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति श्रान्दोलन 
शुरू कर दिया | होम-रूल आन्दोलन का उद्देश्य भारत सरकार की नौकरणाही के 


। 
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जीन पर स्वशासन की स्थापना करना था। ब्रिटिश सरकार ने बड़ी क्र्रतापूर्ण ढग 
पे आन्दोलन को दवाने का प्रयत्न किया । स्वराज्य आन्दोलन ने देश के सामने एक 
गेस साँविधानिक योजना रखी, विदेशी राजनीतिज्ञों कौ राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए 
सेहानुमूति भ्राप्त की और सरकार के लिए भारतीयों की माँगो की अवहेलना करना 
कठिन बना दिया । 
नवें, बंगाल के भूतपूर्व लेफिटमेन्ट गवनेर और भारतीय परिपद्‌ के संदस्य 
विलियम डूयूक ने 95 भें भ्रपना एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमे उसे प्रान्तो मे 
है घ शासन लागू करने का सुझाव दिया जो आँशिक रूप से उत्तरदायी होता । ड्यूक 
ने यह विचार रखा कि पूर्णा उत्तदायी सरकार की एकदम स्थापना भारत में सम्भव 
नही है, प्रतः मध्यान्तरिक व्यवस्था के रूप मे हघ शासन लागू किया जाना चाहिए । 
पह ज्ञापन भी ब्रिटिश सरकपर के रुख मे परिवर्तन लाया । 
दसवें, प्रथम महायुद्ध मे भारतीयों की सहायता एवं सहयोग प्राप्त करने के 
लिए भारत सचिव मॉफ्टेग्यू ने 20 भ्रगस्‍्त, 97 को एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की 
जिसका आशय था कि भारतीयों को भारत के शासन मे पर्याप्ते हाथ बढाने का 
अवसर प्रदान किया जाए और धीरे-धीरे उन्हे अपने देश मे स्वशासल प्राप्त करने का 
मार्ग दिखाया जाए ) यह घोपराा स्पप्ठतः 99 के अधिनियम की पूर्वाभिव्यक्ति थी। 
इस घोषणा के तीन महिने बाद ही मॉण्टेग्यू भारत आए | उन्होने चेम्सफोईड 
' साथ देश के विभिन्न भागों का दौरा किया, राष्ट्रीय नेताओं से वार्ता की और 
भनेक सुघार-प्रस्तावों पर विचार किया। तत्पश्चात्‌ 98 मे सुधार सम्बन्धी रिपोर्ट 
भरकाशित की गई जिसे “मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट” कहा जाता है। इस रिपोर्ट के 
भाधार पर सुधार योजना तैयार करने के लिए ब्लिटिश ससदु ने अनेक समितियाँ 
स्थापित की जिनके सुझावों के प्राधार पर जून, 99 मे भारत सरकार विधेयक 
ब्रिटिश लोकसभा में पेश किया गया । दोनों सदनो से पास होने के बाद यह विधेयक 
23 दिसम्बर, 9]9 को सम्राट्‌ की स्वीकृति मिलने पर भ्रधिनियम बन गया । 
499 के अधिनियम की प्रस्तावना 
99 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद्‌ का एक महत्त्वपूर्ण कदम 
था जिसके द्वारा भारत कौ प्रतिनिधि संस्थाओ्रो के विकास मे एक नए युग का प्रारम्भ 
हम ॥ 9]9 के सुधारों ने ब्रिटिश भारतीय इतिहास में तीत नई और महत्त्वपूर्ण 
शीत की--उत्तरदायी शासन का आरम्भ किया, देशी नरेशों को भारतीय शासन मे, 
विशेषकर देशी राज्यों से सम्दन्धित विषयों मे साथ लिया और दं ध शासन-व्यवस्था 
का प्रवर्तत किया 8 
२७. “िनियम की प्रस्तावना (9व्थग06८) में मॉण्टेग्यू की ऐतिहासिक घोषणा 
में दिए गए सिद्धान्तों को दोहराया गया। सर तेजबहादुर सप्रू ने श्रधिनियम की 
पस्तावना का विश्लेपश इस प्रकार किया-- 
एम, डाक कक : एला०टाथांद 009व7ऐ/०7६ 30 पाता, छ. 43. 
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() ब्रिटिंण भारत ब्रिटिश साम्राण्य का असण्ड भाग रहेगा । 
(2) ब्रिटिश भारत में उत्ततदायी गासद की स्थापता ससद्‌ की घोषित नीति 
का लक्ष्य है | 
(3) उत्तरदावी शासदत्र धीरे-धीरे ही दिया जा सकता है । ;' 
(4) उत्तरदायी शासव की स्वापता के लिए दो बातें आवश्यक हैं--अशासत 
के अत्येफ विभाग मे भारतीयों का सम्सन्ध, एवं स्वशासी संस्यायों का 
क्मिक विकास । 
इस प्रस्तावना द्वारा यद्यपि सुधारों का क्षेत्र निश्चित किया गया है लेकिन 
यह भारतीयों के लिए निराशाजवक थी क्योकि--(क) इसमें उसके (भारतोवों के) 
उत्तरदायी शास्तन के श्रधिकार को मान्यता नहीं दी गई थी, (ख) भारत को यह 
प्रधिवार नहीं दिया गया था कि वह ब्रिठिश साम्राज्य के एक स्वतन्त्र और समान 
भागीदार के हूप में स्थान प्राप्त करे, (प) भारतीमो को जो थोड़ी-बहुत रियाय्तें 
दी गईं वे उनकी माँसो के मुकाबले वहुत तुच्छ घी, एवं (घ) भारतीयों के लिए 
प्रस्तावना' मे निहित यह सिद्धान्त अ्पमानजनक था कि उनकी उल्ति भौर कल्याण 
के लिए ब्रिटिश ससद्‌ उत्तरदायी हैं श्रीर भारत की सॉयिधानिक प्रगति से सम्बन्धित 
प्रत्येक बात का निरंय बही करेगी | 
प्रस्तावता के अन्तिम भाग में कहा यया था कि यदि भारतीय जनता सरकार 
को सहयोग प्रौर उत्तरदायित्व की भावना से सन्तुष्ट रखेगी तभी ब्रिद्िश संसद्‌ उन्हें 
झौर साविधानिक रियायतीं देते के सम्बन्ध में स्ोचेयी ! यह सारतीयों को एक अकार 
पे श्रश्नत्यक्ष धमकी थी और इससे उनके प्रति ब्रिटिश सरकार का अविश्वास 
फलकता था । 
499 के अधिनियस की विशेषताएं या सुरुय लक्षश 
3, ध्रान्तों में ध्रॉंशिक रूप से उत्तरदावी शासन-ठ्र धन्‍शासन--अधितियम की 
सबसे सुरुय विशेषता यह थी कि प्रान्चों में भ्रोशिक रूप से उत्तरदायी शासन-व्यवल्था 
स्थापित की गई । हाँ ध-शासत ध्यवस्था (0987299) लागू करते हुए प्रास्वीय विपयों 
की दो भागों में विभक्त किया गया---एक भाग को रक्षित (/१४४८८४८०) ओर दूसरे 
की हस्तान्तरित (7४2पर४0८0) कहा गया ! रक्षित विषयों को गवनेर की कौसिल 
में रखा यया। कॉसिल के सदस्य गवर्दर के ही प्रति उत्तरदामी थे, और व्यवस्थापिका 
द्वारा सियस्त्रित नहीं किए जा सकते थे | इन विषयों में कानुन, राजस्व, शान्ति, 
काराबास, भौद्योगिक मामले, नहर, मूसिकद, दृशिक्ष निवारण असदे रखे गष्ठ । 
हस्तान्तरित विषयों का अबन्ध गवतेर अपने मन्त्रियों की राय से करता था। ये 
मन्यी विधाल-सभा के प्रति उत्तरदायी ये । हस्तान्तरित विपयो में स्थानीय स्वराज्य, 
जम-ध्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सहकारी समिति, उद्योग-घरधों का विकास आदि रसे गए । 
2, प्रास्तोय कार्यकारिएो परिषद्‌ में झधिक भारतीयों फी संप्रक्त करना+-- 
प्धिनियम दादा रक्षित क्षेत्र का प्रशासत यद्यपि यवर्नर के अ्रधीस रखा यया, लेकिन 
प्रास्तों की कार्यकारिणी परियदों में भारतीयों को संख्या पहले से बढ़ा दी गई । मद्रास, 


भारत सरकोर का !9]9 का अधिनियम 63 


बम्बई, बंगाल की सरकारों के रक्षित भाग के चार सदस्यो मे से दो भारतीय सदस्य 
लेने की व्यवस्था की गई । शेप छः प्रान्तो में रक्षित भाग के लिए दो सदस्यों मे से 
एफ भारतीय रंखा गया | इन सदस्यों की नियुक्ति भारत मन्त्री की सिफारिश पर 
ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा की जाती थी । 

3, प्रान्तीय विधान-परियदों का पुदरगंठब--अभिनियम द्वार प्रान्तीय विधान- 
मण्डल के ढाँचे मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तत किए गए । प्रान्तीय विधान-परिपदो का 
पुनर्गणत किया गया और उनकी सदस्य सख्या में वृद्धि की गई । यह व्यवस्था की 
गई कि बड़े प्रान्तों की विधान-परिपदों मे अधिक से अधिक 40 और छोटे प्रान्तो 
में कम से कम 60 सदस्य हो सकेंगे । इन सदस्यों मे कम से कम 70 प्रतिशत 
निर्वाचित सदस्य होने जरूरी थे । सरकारी सदस्यो की सख्या 20 प्रतिशत से श्रधिक्‌ 
नहीं हो सकती थी। शेष 0 प्रतिशत गैर-सरकारी सदस्य होते थे जिन्हे प्रान्तीय 
गवमेर द्वारा मनोनीत किया जाता था । प्रत्येक विधान-परिपद्‌ में कार्यकारिणी के 
सदस्य पदेन सदस्यों (ए#-०गि०ं० )थैध्या०/८५) के €प में सम्मिलित होते थे । इस 
प्रकार विधानो-सभाझो का स्वरूप श्रधिक लोकतान्त्रिक बनाया गया, उनमे निर्वाचित 
सदस्यों का न केवल बहुमत रखा गया वल्कि उनके अधिकारों को कुछ ब्रढाया गया । 
प्रान्तीय विधान-सभाम्रो को वजट पर वोट देने तथा अपने प्रेसीडेण्ट चुनने का 
अधिकार भिल गया। 

/ 4, केख्द में अनुत्तरदायी शासन-प्रान्तों मे तो श्राशिक रूप से उत्तरदायी 
शासन की स्थापना को गई, लेकिन केन्द्रीय शासन को पहले की तरह प्रनुत्तरदायी 
रखा गया। यद्यपि केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया गया और उसके 
भ्रधिकारों को रह किया गय, लेकिन साथ ही गवर्नर जनरल को कुछ ऐसे विशेषाधिकार 
सौपे गए जिनका प्रयोग वह्‌ व्यवस्थापिका की सहमति के बिना कर सकता था। 
गवर्मर जनरल केन्द्रीय विधान-परिपद्‌ के प्रति उत्तरदायी मही बनाया गया । उसकी 
कार्यकारिणी-परिपद्‌ भी विधान-परिपद्‌ के प्रति उत्तरदायी नहीं थी | विधान-परिपद्‌ 
ग्रवनेंर जनरल या उसकी कार्यकारिणी-परिपद्‌ के किसी भी संदस्य को अविश्वासू 
प्रस्ताव द्वारा नही हटा सकते थे । 'विधान-प्रिपद्‌ के पास केवल कुछ भ्रन्य प्रकार के 
सार्वजनिक मामलों पर' प्रस्ताव पास करने का अधिकार था जिन्हें मानना या न 
मानना गवर्नेर जनरल की इच्छा पर था । 

5. फेम्द्रीय पययेकारिणी परिषद्‌ में म्धिक भारतीयों फो नियुक्ति--भ्रधि नियम 
द्वारा गवनेर जनरल को यद्यपि पहले. को ही तरह निरंकुश, स्वेच्छाचारी और 
शक्तिशाली बने रहूने दिया गया, तथापि केन्द्रीय कार्यकरारिणी-परिपद्‌ मे कुछ सुधार 
झवश्य किए गए-- परिपद्‌ पर से पूर्व निर्धारित संख्या सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा दिया 
गया, भारतीय उच्च न्यायालयों के उन वकीलों को, जिन्हें उनमे काम करने हुए 
0 वर्ष हो चुके हो, परिषद्‌ का विधि सदस्य (7.3७ )ैलाए0८) नियुक्त होने योग्य 
ठहराया गया । श्री तेजबहादुर सप्रू को पहला भारतीय ला मेम्बर होने का (सौभाग्य 
प्राप्त हुम्ना, एवं परिषद्‌ में भारतीय सदस्यों की संख्या एक से बढ़ा कर तीन कर दी 
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गई । इस तरह गवर्नर जवरल की कार्यद्रारिसी-परियद्‌ में भ्रव कुल ? सदस्य हो गए 
जिनमे से 3भारतीय ये। कार्वका रिसी-परिवद्‌ के ढॉँवे में यह परिवर्तन कोई प्रभावशाली 
नदी था क्योंकि व्यवहार मे जिन व्यक्तियों को इसका सरस्य नियुक्त किया गया वे 
जनता के प्रतिनिधि न होकर सरकार के 'जी हजूर' (४०५ ८४) थे । 

6, ट्िसदवात्मक केन्द्रीय विधान-सभा का तिर्मार और अ्रथिकारों में 
सामान्य बृद्धि--99 के भ्रधिनियम हरा केंद्रीय विधान-मण्डल को द्विन्‍्सदनीय 
(झादागरा (00707) बचा दिया गया । ऊपरी सदन का नाम राज्य-सभा 
((०फ्रालां ० 5.0०) और विम्व मदव का नाम विवान-सभा (॥&वहंध्रशारर 
458०00|५) रखा गया। इस केन्रीय विधान-मण्डय को पहले से अधिक प्रभावशाली 
बनाने को व्यवस्था की गई । राज्य-सभा की ग्रधिकतम सदस्य संख्या 60 रखी गई 
जिनमें 34 निर्वाचित और 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे । विधान- 
सभा की कुल सदस्य सर्या 745 रखी गई जिनमें 26 सरकारी, 4 मनोनीत और 
शेप 05 तिर्वाचित सदस्य थे) अधिनियम द्वारा केस्द्रीय विधान-मण्डल के सदस्यों 
की शक्तिवाँ पूवपिक्षा बढ़ा दी गईं । उन्हे प्रस्ताव पेश करने, प्रश्व करने एवं करदून 
बनाने के सम्बन्ध में अधिक सुविधाएँ प्रदान को गई । इस तरह उनके लिए सरकारी 
नीति की पहले से अधिक अच्छी तरह आलोचना करना सम्भव हो गया । किन्तु 
व्यवहार में केन्द्रीय विधान-मण्डल अधिक शक्तिशाली नहीं था क्योंकि उनकी कोमुत- 
विर्मात्री शक्ति पर कई प्रतिवन्‍्ध लगा दिए गए थे । गवर्नर जनरल विपुल स्व-विवेकी 
शक्तियों का स्वामी था । 

4. गृहु-सरकार के नियन्त्रण का शिविसीकरण--सुवार एक्ट का उद्देश्य 
भारतीय मामलों में गृह-सरकार के तिवस्त॒ण् को शिशिल करता था, परन्तु उसने 
भारत-मन्ती के अधिकारों में किसी प्रकार का औौषचारिक पररिवर्तत सही किया । 
केवल यह झाशा व्यक्त की गई कि उचित अभिसमयों की वृद्धि के साथ ही यह 
शिविलीकरण अपने आप सम्पन्न हो जाएगा । 

8. भारत-परियद्‌ के संगठन में परिवर्तत--अधिनियम के अन्तर्गत भारत- 
परिषद्‌ ([004 (0००४०८॥) को समाप्त करने की भारतीय सांग तो स्वीकार नहीं 
को गई, लेकिस परिपद्‌ के गठत में परिवर्तन किया गया। भारत कौंसिल की सदस्य 
संख्या घटा कर कम से कम 8 तथा अधिक से अधिक 32 रखी गई । इनकी अवधि 

$ वर्ष की रखी गई । भारत-मन्त्री और उसके उपसस्त्री का वेतन अंग्रेजी खजाने से 
देता निश्चित हुआ । परिवद्‌ के सदस्यों का कार्यकाल 7 बये से घटाकर 5 बषे कर 
दिया गया, लेकिन उनका वापिक वेतन एक हजार पौण्ड से बढ़ाकर 200 पौण्ड 
कर दिया गया । भारतीय संदस्यों की संख्या चढाकर 3 कर दी गई। परियद्‌ के 
कार्य संचालन के तियमों में भी कुछ परिवर्तन किए गए 

9, विकेस्रोयकररस की दिशा में करम---इस अधिनियम द्वारा केद्रीयकरणश 
मत उस मीति को समाप्त कर दिया गया जो लॉर्ड कर्जव के समय झपनी वराकाप्डा 

पर थी | प्रशासत शौर राजस्व के कुछ विपयों का विकेन्द्रीयकरण! कर दिया गया 
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प्रथाँत्‌ उन्हें केद्दीय सरकार के नियल्त्रण से हदा कर प्रान्तीय सरकार की सौंप दिया 
गया । प्रास्तों को प्रथम बार ऋण लेने और कर लगाने का अधिकार दिया गया । 
प्रान्तों मे श्रॉशिक रूप से उत्तरदामी शासन की स्थापना करके भी विकेन्द्रीकरण की 
नीति को अमल में लाया गया ६ 

१0, लिर्काचन और मताधिकार --इस एक्ट ने प्रत्यक्ष निर्वाचनों का सूत्रपात्त 
किया और सत्ताधिकार की वयस्क जनसंख्या के 40 प्रतिशत भाग को मतदान का 
अधिकार दिया गया । साम्प्रदायिक निर्वाचन को न केवल कायम ही रखा गया श्रपिसु 
उसका क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया । 

4, नरेश मण्डल की स्थापना--मॉण्टफोडे रिपोर्ट मे, देशी राजाम्रं के 
महत्व को ध्यान में रखते हुए, एक “नरेश मण्डल (082श9छ एह ?४४०४$) के 
निर्माण का सुझाव दिया गया । अत' 8 फरवरी, 92] को दिल्ली में 'नरेश मण्डल" 
की स्थापना कर दी गई जिसके कुल (2] सदस्यों में से 709 तो अ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
देशी स्थिसतों के और 82 कम महत्त्वपूर्ण रियासदो के प्रतिनिधि थे । 

42. हाई कमिश्नर को नियुक्ति--अ्रधिनियम द्वारा इंग्लैण्ड में भारत के 
लिए एक हाई कमिश्नर नियुक्त करने की व्यवस्था की गई जिसका कार्मेकाल 9 वर्ष 
निश्चित किया गया और जिसे सारत के कोप से वेतन देने की व्यवस्था की गई॥ 
इस पदाधिकारी को मुख्यतः व्यवसायिक कार्यों का निरीक्षण सौपा ग्रया, कोई 
राजनीतिक कार्य नहीं सौपे गए । अतः स्वभाविक था कि इस पद की व्यवस्था से 
भारतीयों में किसी उत्साह का संचार नही हुआ । ध 

3, 'इस एडट द्वारा 0 वर्ष बाद एक कमीशन भेजने की व्यवस्था की 
गई जो इस बात की जाँच पड़ताल करेगा कि मॉण्टफोर्ड सुधारों द्वारा स्थापित 
शासत-व्यवस्था कहाँ तक सफल रही है । 

प4, संक्राण्कालीन उपोय--9]9 का अधिनियम वास्तव में एक 
सेक्रमशकालीन उपाय था। ब्रिटिश संसद में अपने भाषण में मॉण्टेग्यु ने कहा भी 
बा--“यह तो अन्तरकालीन उपाय है। भारत पर ब्रिटिश संसदु द्वारा शासन तथा 
भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन के मध्य यह एक प्रकार का पुल है. ४” 
साँडे मेह्टव के दे आप । 9 अधिनियम एक प्रयोगह/लीन और अल्यकालीन 

00 
हा च् को वाध्य थे, जब तक कि लोकतन्त्र स्वये चलता 

में सीख ले तथा भरकेता चलने के विश्वास योग्य रू हो जाए ।!! 

मु भारत सरकार के 499 के अधिनियमो 

के उपरान्त यह आवश्यक है कि 


के मृत्य लक्षणों को इंग्रित करने 
ध्युरस्पाों वत विस्तार मे उल्तेख 


हम अ्रधिनियम के प्रावधानों श्रथवा उसकी 
करें । हु 
99 के प्रधिनिवम के अउतर 
के प्रधिनिवम के अन्तर्पत यूहू सरकार सम्बन्धी व्यवस्थाएं 
(गा 50थवाशशा घाठेस शाह &ल छा 499) 


9 89 के इस भधिनियम का उद्देश्य भारतीय मामसो £] 


गुह-सरकार 
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नियन्त्रण को शिथिल करना था परन्तु उसने भारत सचिव के अधिकारों में किसी 
प्रकार का औपचारिक परिवर्तन नहीं किया । केवल यह ग्राशा व्यक्त की गई कि 
उचित अभिसमयों की वृद्धि के साथ यह शिबिलीकरण अपने आप सम्पत्न हो 
जाएगा। उस समय साम्राज्य की सम्पूर्ण सत्ता का स्नायु-कैन्द्र इंग्लैण्ड ही बना 
हुश्ना था, भारतीय प्रशासन की सम्पूर्ण प्रणाली वही से नियन्त्रित होती थी | इग्लैण्ड 
में विस्थापित संस्थाओं का सामूहिक नाम शह-सरकार था जिसके 5 मुख्य अ्र्ग थे-- 
सअआट, मन्त्रिमण्डल, ससदू, भारत सचिव और उसकी परिपद्‌ । यृह-सरकार प्रशासन 
के वास्तविक दृश्य से दूर थी, अत उसका नियन्त्रण और निरीक्षण साधारण प्रकृति 
का था । भारत के दिन-प्रति दिन के शासन का कार्य स्वाभाविक रूप से केन्द्रीय 
और भ्रान्तीय सरकारों के पदाधिकारियों के हाथो में था। ब्रिटिश सरकार का यह 
भाग भारत मे यृह-सरकार के ग्रभिकर्त्ता (88०॥7) के रूप कार्य करता था । 
99 के अधिनियम द्वारा प्रान्तों मे आँशिक उत्तरदायी शासन स्थापित 
करने का निरांय किया गया । इस नई व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक था 
कि प्रान्ती पर से इंग्लैण्ड स्थित भारत सरकार के नियन्त्रण को कुछ ढीला कर दिया 
जाए। भारतीय जनता भी देश के प्रशासन पर भारत सचिव के नियन्त्रण से 
अप्रसन्न थी | इन बातो को ध्याव मे रखते हुए 499 के ग्रधिनिमम द्वारा भारत 
सचिव की स्थिति श्रौर उसकी परिषद्‌ (ग्राता8 00०णाथो) के गठन आदि में छुछ 
परिवर्तव किए गए मुख्य व्यवस्थाएँ संक्षेप मे इस प्रकार थी-- 
प्रथम, भारत सचिव और उसके उप-सचिवों का बैतेत श्रौर इग्डिया ऑफिस 
(77074 07706) का खर्चे ब्रिटिश संसद्‌ द्वारा स्वीकृत और प्रदत्त (शण€त व 
70५0०6) घन राशि से दिया जाना निश्चित हुआ । साँविधानिक हृष्टि से यह 
व्यवस्था महत्त्वपूर्ण थी क्योकि इससे भारत सचिव पर ब्रिटिश ससद्‌ का नियन्त्रण 
श्रधिक बढे गया ) जब॑ ब्रिटिश संसद्‌ उसके वेतन की मन्‍्झूरी देती थी तो भारत के 
कार्यों की भी जाँच-पड़ताल करती थी । 
ह दूसरे, भारत स्व ब्रिटिश संसद्‌ के एजेन्ट के रूप में कार्य करता था। 
इसे भारत सरकार एवं भारतीय राजस्व से सम्बन्धित सभी मामलो की देखभात्र 
का और इस सम्बन्ध में श्रावश्यक आदेश देने का अधिकार था! अधिनियम में 
विशेष रूप से कहा गया कि भारत का गवर्नर जनरल और उसके द्वारा मृवर्नर 
अपने सभी प्रशासमिक मामलों से भारत सचिव को सूचित रखेंगे झ्नौर उम्चके आदेशों 
एवं निर्देशों का पालन करेंगे । भारत सचिव का भारतीय शासम पर इस पुष्टि से 
काफी भ्रध्िकार था कि कोई भी महत्त्वपूर्ण नियुक्ति गवेर जनरल उस्तकी स्वीकृति 
के बिना नहीं कर सकता था, भारत सचिव किसी भी अधिकारी को पृदमृक्त कर 
सकता था श्रौर उसवी स्वीकृति के बिना कोई भी महत्त्वपूर्ण पद समाप्त नहीं। किया 
जासकतायथा। ., 
तोसरे, हस्तान्तरित विययों (जो वियय प्रान्तो मे भारतीय, मन्त्रियों को 
दिए यए) परे भारत सचिव का नियन्‍्तशा कम कर दिया ग्रया। उन किपयों में 
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भारतीयों को अधिक झविकार , दिए गए। यह व्यवस्था की गई कि हस्तान्तरित 
विषयों में स्त्री श्रास्तीय विधान-परियदों के प्रति उत्तरदायी होगे, अतः भारत 
सचिव उन विषयों में अपनी शक्तिप्ों को सोमित करने के लिए नियम बनाएगा । 
“दूवु्नार भारत सचिव ने जो नियम बनाए उनसे उसका (भारत सचिव का) नियस्त्रण 
इन बातो तक सीमित हो गयां-- 
() ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना । 
(2) प्रान्तों द्वारा न सुलभाए जा सकने वाले प्रश्नों का निर्णय करना । 
(3) गवनेर जनरल और उसकी परियद्‌ को अधिनियम के अस्तर्गत सौपे 
गए कत्तेंव्यों तथा भ्रधिकारों की देख-भाल करना और उनके उचित 
कार्यों का समर्थन करना । 
(4) भारतीय हाईकमिश्तर, भारतीय नौकरियों एवं अपने ऋण लेते के 
भ्रधिकारों की रक्षा । 
(5) केन्द्रीय विषयों के शासन की देख-भाल । 
चौथे, रक्षित विधयों (जो विषय प्रास्तों अ्रथवा केन्द्र में रक्षित थे) पर 
भारत सचिव के नियन्धरा को ढीला करने का प्रश्न ही नहीं उठता था; पर चूँकि 
श्रव श्रास्तों तथा केन्द्र की विधान-परियदों में निर्वाचित सदस्यों की संझुया काफी 
बढ़ा दी गई थी, श्रतः यह उचित समझा गया कि कुछ मामलो में भारत सचिव 
प्रधिक हस्तक्षेप नही करे और वे मामले भारत सरकार की इच्छा पर ही छोड दिए 
री उदाहरणार्थ, सन्‌ 99 से पहले भारत की केन्द्रीय और प्रान्तीय परिपदों 
7 वह अतिवत्ध था कि इनमें प्रस्तुत होने से पूर्व प्रत्येक विल भारत सचिव की 
खीहति के लिए भेजा जाए, लेकिन अब केवल कुछ महत्त्वपूर्श विषयों (विदेशी 
7 तप, सीमा शुर्क्त सैनिक मामले, मुद्रा, सा्वेजनिक ऋणरा, झ्रादि) से सम्बन्धित 
बिो के लिए ही केन्द्रीय विधान-परिपद्‌ मे पेश होने से पूर्व भारत सचिव की सेवा 
हैं प्रस्तुत करता आवश्यक ठहराया गया । जहाँ तक प्रान्तीय मामलो का सम्बन्ध 
था, यह तय हुआ कि उनके बारे में क्रिसी भी विल को भारत सचिव के पास तब 
रैक नहीं भेजा जाएगा लव तक कि गवर्नर जनरल उनकी स्वीक्षति के बारे में कोई 
पकाबद उत्पन्न नही करे 5 
हि एँचवें, इस अधिनियम द्वारा भारत परियद्‌ ([763 (:०प्रण्शो)) के संगठन 
में परिवतेन किए गए-- () इसमे कम से कम 8 शोर अधिक से अधिक 
2 सदस्य सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई, जबकि पहले कम से कम 0 और 
प्रधिक में अधिक 4 सदस्य होते थे । इन सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे व्यक्ति 
होने जरूरी थे जो नियुक्ति के समय से पूवे भारत में कम से कम 0 वर्ष तक 
भौकेरी था निवास कर चुके हों और इस देश को उन्होंने अपनी नियुक्ति की तिथि 
>बर्ष पूर्व न छोड़ा हो। (2) परिषद्‌ के सदस्यों का कार्यक्राल 7 वर्ष से 
पैटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, लेकिन उनका बापिक वेतन एक हजार पॉड से 
बढ़ाकर 200 पौंड कर दियां गया । भारत में रहने वाले सदस्यों को 600 पौंड 
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का वाधिक भत्ता भी दिया जाना निश्चय हुआ । (3) भारतीय सदस्यों की संख्या 
बढ़ाकर 3 कर दी गई । (4) परियद्‌ की मासिक बैठफों के स्थान पर इसकी बठक 
साप्ताहिक कर दी गई । (5) बैठकों के लिए जो कानून-सम्मत कोरम थे, उन्हे 
हटा दिया गया और उतके स्थान पर भारत मस्त्री को इच्छानुसतार कोरम विहित 
करने का अधिकार दे दिया गया । (6) भारतीय झामदमी के अनुदान या व्यय 
झौर झखिल भारतीय सेवाओं के लिए कानून बनाने से सम्बन्धित विपयों का निर्शेय 
करने के लिए परिपद्‌ की बैठक में मतदाताझों के बहुमत का समागम आ्रावश्यक 
व्हराया गया । (7) भारत सचिव के भारतीय सरकार के साथ पत्र-व्यवहार और 
सुधार करने हेतु गुप्त, अत्यावश्यक तथा अन्य सब मामलो का भेद-भाव समाप्त 
कर दिया गया । 
उक्त विषयों को छोडकर बाकी सब में परिषद्‌ पर भारत सचिव का पूर्ण 
प्रभुत्व था । सही मानो में वास्तविकता यही थी कि परियद्‌ केवल एक परामर्शदात्री 
समित्ति ही थी । वह किसी भी श्राशय में एक विधायक निकाय नहीं थी । मह भारत 
सचिव पर नियन्त्रण स्थापित नही कर सकती थी । ऊपर उल्लिखित विपयो को 
छीड़कर अन्य किसी भी कार्य मे परिषद्‌ की सलाह लेना भारत सचिव की इच्छा 
पर निर्मर था और सलाह लेने के वाद उसे मानता या न मानना भी उसके ही 
प्रधिकार की बात थी। भारतीय लोक-मत ने इस परिषद्‌ के अस्तित्व का सदेव 
विरोध किया । भारतीय राष्ट्रवादी इसे एक बिलकुल निकम्मी चीज मानते थे जो 
भारत की उन्नति में सबसे बड़ी बाघा थी। उनका कहना था कि भारतीय 
तौकरशाही को एक ऐसी संस्था के अधीन कर देना, जिसमे सेवा-निंवृत्त भारतीय 
नौकरशाहों का प्रमुत्व हो, रोग की बढ़ाना था। यदि संयोगवश भारत सचिव 
प्रगतिशील विचारों का होता तो यह परिषद्‌ उसके माय में कटक का कार्य करती 
थी । वास्तव में इस परिपद्‌ का अस्तित्व भारतीयों की स्वशासन सम्बन्धी भावनाग्रों 
के प्रतिकूल था । भारत परिपद्‌ इस तथ्य के सजीव प्रतिकूल थी कि भारत एक 
शझ्राधित श्रौर परतन्त्र देश है | सर तेज बहादुर सप्रू ने परिषद्‌ को भारत के लिए एक 
कलक के समान बतलाया था ॥ परिपद्‌ का श्रस्तित्व यह्‌ प्रमाणित करना था कि 
सभी महत्त्वपुर्णो विषयो मे भारत के लिए नीति का निर्माण दिल्ली में नहीं बल्कि 
ह्वाइट हाल मे होता था। 

' झूठे, इस अधिनियम द्वारा इंग्लैण्ड भें भारत के लिए एक हाई कमिश्नर 
नियुक्त करने की व्यवस्था की गई | इस नए पदाधिकारी की नियुक्ति का अधिकार 
सपरिषद्‌ गवर्मेरें जनरल को दिया गया, लेकिन इसके लिए सपरियद्‌ भारत सचिव 
को स्वीकृति लेना भ्रोवश्यक ठहराया गया । इस हाई कमिश्नर के मुख्य कार्य ये रखे 
गए--( ) ' भारतीय व्यापार की देख-भाल करना, (2) इंग्लैण्ड में शिक्षा प्राप्त 
करने वाले भारतीय विद्याथियों की सुख-सुविधाओं भ्रौर झ्रावश्यकताओं की ओर 
ध्यान देना, एवं (3) भारतीय शासन के लिए सामग्री मोल लेता,। हाई कमिश्नर 
बी नियुक्ति से पूर्व यह कार्य भारत सचिव करता था । 
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इस हाई कमिश्नर का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया और इसे भारत 
के कोप से वेतन देने की व्यवस्था की गई। सन्‌ 920 में सर विलियम भियर 
(श जरा )(८एश) को भारत का प्रथम हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया । 
इस पद की व्यवस्था से भारतोय जनता में किसी उत्साह का सचार नही हुआ क्योंकि 
इस पदाधिकारी को कोई राजनीतिक कार्य नही सौपे गए और उसकी नियुक्ति का 
भ्रधिकार सपरिपद्‌ गवर्नर जनरल को दिया गया जो भारत सचिव के नियन्त्रण से 
किसी प्रकार भी मुक्त नही था। इसके अतिरिक्त हाई कमिश्तर के सब कार्य 
व्यापारिक भोर बाहरी दिखावे के थे । झतः ब्रिटिश सरकार की यह झ्राशा व्यर्थ गई 
कि इंग्लैण्ड मे भारत का प्रतिनिधित्व हाई कमिश्नर द्वारा कराने से भारतीय यह 
श्रमुभव करेंगे कि उनका मान बढ गया है। 
गवर्नर जनरल और उसको कार्यकारिणी परिषद्‌ सम्बन्धी व्यवस्थाएँ 
(क) गवनर जनरल तथा उसकी फार्यकारिणी परिषद्‌ का झ्रापसी सम्बन्ध- 
श्रधिनियम द्वारा भारत सरकार की कार्यकारिणी की रचना और शक्तियों में कोई 
मौलिक परिवर्तन नही किए गएं। कार्येकारिणी शक्तियाँ पूर्ववत्‌ गवर्नर जनरल भौर 
उसकी कार्यकारिणी परिषद्‌ (॥7८००४७ 0०पण्माश)) के पास ही रही । गवनेर 
जनरल पर जनता के प्रतिनिधियों का कोई नियन्त्रण स्थापित नही किया गया और 
उसकी शक्तियो को पहले ही की तरह असीमित, निरंकुश तथा भशनुत्तरदायी बने 
रहने दिया गया । पहले ही की तरह भारत के सैनिक भर गैर-सैनिक मामलों की 
देखभाल, नियन्त्रण और निर्देश देने की शक्तियाँ, गवर्नर जनरल के ही पास रही । 
यद्यपि इन शक्तियों का प्रयोग वह अपनी कार्यकारिणी परिषद्‌ से मिलकर करता 
था लेकिन परिषद्‌ पर उसका विशेष प्रभाव था क्योंकि वह न केवल परिषद्‌ का 
प्रधान था वरन्‌ उसकी सिफारिशों पर ही परिषद्‌ के सदस्यो की भारत सचिव द्वारा 
नियुक्ति की जाती थी सथा सदस्य अपनी भादी उन्नति के लिए भी उसकी सिफारिशों 
पर ही निर्भर रहता था । परियद्‌ का कोई भी सदस्य गवर्नर जनरल की सिफारिश 
के बिना ग्रवर्मर के पद पर उन्नत नही किया जाता था। सदस्यों मे विभाग का 
वितरण करना और परिपद्‌ की कार्यवाही के नियम बनाना ग्रवनेर जनरल का ही 
काम था। वह अपने मत चाहे स्थान पर परिपद्‌ की बेंठक आयोजित कर सकता 
था। गवर्नर जनरल को यह भी शक्ति प्राप्त थी कि वह परिषद्‌ की सलाह की 
प्रवहेलना कर दे, यदि उसकी सम्मति मे यह सलाह खतरनाक या गलत हो या भारत 
में शान्ति रखने के लिए उस सलाह की उपेक्षा करना झावश्यक हो । 
गवर्नर जनरल का पद अत्यन्त प्रतिष्ठित और उत्तरदायित्वपूर्ण था । ब्रिटिश 
प्रधानमन्त्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा उसे 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता 
था। साधारणत. वह अपनी कार्यकारिणी परिषद्‌ और केन्द्रीय विधान-मण्डल के 
परामर्श से देश का शासन चलाता था, लेकिन विशेष परिस्थितियों मे उसे * 
विवेकानुसार कार्य करने का अधिकार था। उसकी स्व-विवेक की क्त० ! 
प्रभावशाली और निर्शयकारी थी | गवनंर जनरल को 2,56,000 रुपये 
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बेतन और 3,72,000 रुपये वापिक भत्ता मिलता था। उठे रहने के लिए एक 
शानदार मह॒त मिलता था । झ्रधिनेयन के अल्तगंत यवनेर जन रत का विदेश विभाग 
(छच्चरााव। हैगि। 0च्फुटापाल्वा) तवा राजनीतिक विभाग (एणापवव्वा 0०७आ- 
डा ) पर सीधा नियन्ध्रण था । राजनीतिक विभाग के माध्यम से गवर्नर जनरल 
देशी रियासतों पर पूर्ण नियन्त्रण रपता था | जब गवर्नर जगरल रियासतों के साथ 
काम चलाता था तो बह बायसराय कहजाता था | धायमराय झपने प्रतिनिधि प्रत्येक 
रियासत में रखता था जिमे रेजीडेन्ट कहा जाता था। रेजीटेल्ट रियासत की सारी 
सूचनाएँ वायमराय के राजनीतिझ विभाग को पहुँचाता रहता था। 

(णख) गवर्नर जबरल फी विशेष शक्तिपाँ-अश्रधिनियम के प्रन्तर्गंत गवर्नर 
जनरल विशेष शक्तियों का स्वामी था। उसे केन्द्रीय विधान-परिषद के प्रति 
उत्तरदायी नही बनाया गया था । उसकी कार्यकारिणी-परिपद्‌ भी विधात-परिषद्‌ 
के 8 उत्तरदायी नहीं थी | विधान-परिपद्‌ मवर्नर जनरल या उसकी कार्यक्रारिणी 
परिषद्‌ के किसी भी सदस्य को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नही हूटा सकते थे । विधान 
परिषद्‌ के पास केयल कुछ अन्य प्रकार के सार्वजनिक सामलों पर प्रस्ताव पास करने 
का ग्रधिकार था जिन्हें मानता या न मानना गवर्नर जनरल की इच्छा पर था । 

गवर्नर जनरल के कानूनी प्रधिकार बडे व्यापक थे--() वह किसी विल 
या उसकी किसी धारा पर विचार अथवा सशोधन करने से केन्द्रीय विघान-परिपद्‌ 
को रोक सकता था, यदि उसकी सम्मति में इससे भारत के किसी भाग की शान्ति 
प्रथवा सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता हो । (2) वह किमी भी प्रश्त या पूरक प्रश्त 
का उत्तर देने से इन्कार कर सकता था । (3) वह विधान-परिपद्‌ के दोनों सदनों 
के सम्मुख भाषण दे सकता था झौर सदनों में सदस्यों की झ्ावश्यक उपस्थिति के 
लिए नियम बना सकता था । (4) अनेक प्रकार के बिलों पर उसकी पूर्व स्वीकृति 
के बिना किसी भी सदन में विचार तक नहीं किया जा सकता था। (5) उसकी 
प्रनुभति मिल जाने पर ही प्रत्येक प्रान्तीय और केन्द्रीय बिल कानुन का रूप घारख 
कर सक्रता था । (6) वह किसी भी प्रस्ताव पर बहस को रोक सकता था ग्रौर 
किसी भी राम रोऊो प्रस्ताव की मनाही कर सकता था। (7) उसे यह श्रधिकार था 
कि वह किसी भी.विल को ब्रिटिश सरकार की मंजूरी के लिए सुरक्षित (१९8४:४००) 
रख ले । यदि सरकार किसी घिल को सदन में पेश करवाना चाहती हो झौर दोनों 
सदन उसे भ्रस्वीकार कर दें तो गवर्नर जनरल उस विल को अपनी विशेष शक्ति के 
द्वारा कानूत में परिवर्तन कर सकता था। सन्‌ 923 में भारतीय राजाप्नों की रक्षा 
का अधिनियम (770 एग्रन्‍्डड छत॑ध्लांण #०) और 925 में वित्तीय विधेयक 

(0८० छा) इसी तरह कानून वनाए गए । (8) दोनों सदनों के इन्कार करने 
पर भी जो बिल इस तरह कानून बताए जाते थे, उन्हें रह करने की शक्ति केवल 
ब्रिटिश ससद्‌ और ब्नविटिश सम्राट सहित मन्स्रिमण्डल को थी । 
स्पष्ट है कि केन्द्रीय विधान-मण्डल का गवर्नर जनरल पर कोई प्रभावशाली 
नियन्त्रण नही था । वह विधान-परिपद्‌ के प्रति उत्तरदायी नही था और कानून के 
क्षेत्र मे अपनी मनमानी कर सकता था| ०३5 के 
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गवनेर जनरल को अध्यादेश (0700॥0०) जारी करने की विशेष मक्ति 
भी प्राप्त थी। केन्द्रीय विघान-मण्डल का भ्रधिवेशन न होने पर, उसमे कोई सकट- 
कालीन परिस्थिति उपस्थित हो जाने पर, गवर्चर जनरल विशेष आदेश जारी कर 
सकता था जो पहले 6 महीने के लिए जारी किए जा सकते थे, किन्तु बाद में जिन्हे 
6 महीने के लिए झौर बढ़ाया जा सकता था । 

कानूती एवं भ्रध्यादेश जारी करने की शक्तियों के अतिरिक्त गवर्नर जनरल 
कुछ भौर भी महत्त्वपूर्ण शक्तियों का स्वामी था। बजटरनिर्भाश पर उसका पूर्फ 
नियन्वण था । उसकी झाज्ञा के बिना बजट विधानसभा या राज्य-सभा के समक्ष 
नही रखा जा सकता था | बजट को दो भागो में विभाजित किया जावा था । प्रथम 
भाग में सरकार के आवश्यक खर्चे की मर्दे होती थी । यह भाग कुल व्यय का लगभग 
85 प्रतिशत होता था । इस पर कैन्द्रीय विधान-मण्डल केवल मुझाव दे सकती थी, 
उसकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी । शेष 5 प्रतिशत व्यय बजट के द्वितीय 
भाग में रखते जाते थे जिनके लिए विधानन्सभा की स्वीकृत्ति ली जाती थी, किन्तु 
गवर्नर जनरल विधान-सभा द्वारा किसी माँग को अस्वीकार कर देने पर भी अपनी 
विशेष शक्ति से उस माँग की मजूरी दे सकता था। ग्रतः विधान सभा-मरकार की 
इच्छा के विरुद्ध किमी सरकारी माँग अयवा व्यय में कटौती कर देती थी जो गवर्नर 
जनरल अपनी विशेष शक्ति द्वारा उसकी पूर्ति यह कह कर, कर सकता था' कि उसके/ 
विशेष उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए ये व्यय श्रावश्यक हैं। निष्कप॑त' गवर्नरः 


जुनरल वित्तीय मामलो में सर्वेसर्वा था झौर केन्द्रीय विधानमण्डल उसके सामनें 
एकदम अशक्त था। का 
399 के अधिनियम में गवर्नर झनरल्ञ को प्रत्येक मामले मे विशेष शक्तियाँ 
ही प्रदान नही की गई.वल्कि केन्द्रीय विधान-मण्डल के दोनो सदनों का ढाँचा भी 
इस तरह से बनाया गया कि ब्रिथिश सरकार को अपने दैनिक कामकाज चलाने मे. 
कोई कठिनाई न पड़े और गवर्नर जनरल को अपनी विशेष शक्तियों का अधिक 
प्रयोग ने करना पड़े । इसीलिए अ्रधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार (/00॥/ 
पयद्ा0०॥३४) को व्यवस्था नही की गई ताकि जनता के सच्चे प्रतिनिधि सदनों मे, 
आकर उत्तरदोयी सरेकार की माँग न कर सके । सदनों के लिए म्रताधिकार अत्यस- 
सीमित रप्ते यए, स्त्रियों को मताधिकार से वंचित रखा गया, साम्प्रदायिक निर्वाचन, 
प्रणोली को बढावा दिया गया और राज्य-सभा को एक रूढिवादी सदन वाया गया 
तथा उसकी रचना ही इस तरह की गई कि बह सर्देव ब्विटिश सरकार को साथ दें । 
अभिप्राय यह है कि ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम हारा भारतीयों को कानूनी एव 
वित्तीय क्षेत्र में कुछ क्ाग-भवश्य दिया लेकिन ग्रेन्तिम नियन्त्रण पूरंत: अपने हाथ 
में रखा। अधितियम ने केन्द्र मे आंशिक उत्तरदायी सरकार तक स्थापित नहीं की ।! 
हाँ, यह लाभ अवश्य हुआ कि चूंकि "भारत :सरकार के अनुचित मामलों की तीज) 
आलोचता विंध्रान:मण्डल में की जा सकती थी, ग्रतः उसे जम-इच्छा का थौडा बहुते' 
ध्यान रखना पडता था | प्रायः होता यह था कि जहाँ श्रग्नेजो के हितों को कोई 
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हानि पहुँचने की सम्भावना नही होती थी वहाँ ब्विटिंग सरकार विधान-मण्डल के 
सदस्यों की इच्छानुसार कार्य करती थी, डिन्तु श्रग्नेजों के हित्तों को हानि पहुँचने 
की सम्भावना होने पर सरकार विधान-मण्डल की तीप्रतम इच्छा को भी ठुकराने से 
नही घूकनी थी । सारांश रूप में, हम सर मैलकम हैली (50 #रात्णा मोल) 
के इस मत को स्वीकार कर सकते हैं कि “लोकमत के प्रति यदि भारत सरकार 
उत्तरदायी नहीं तो अपेक्षाकर्ती (765७०॥क्र४८) अवश्य हो गई। इसके कार्य 
जनविदारधारा के यदि प्रतिविम्बक (९०(॥००७४८) नहीं तो परिचायक ([00/000९०) 
अवश्य हो गए ।” 

५ (गं) केख्रोप कार्यकारिणों परिषद्‌ ज्ञम्बस्धी परिवर्तन -99 के 
प्रधिनियम द्वारा केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्‌ (टशाधाह। 8५०८ए४४०५) में कोई 
विशेष महत्त्वपूर्ण परिवर्तत नहीं क्रिए गए। उसके गठत के सम्बन्ध में कुछ नियम 
अवश्य बनाए गए जो इस प्रकार थे -(!) परिषद्‌ पर से पूर्व निर्धारित संख्या 
सम्बन्धी प्रतिवन्‍्ध हटा दिया गया, (2) भारतीय उच्च न्यायालयों के उन वकीलों 
को, जिन्हें उतमे काम करते हुए 0 वर्ष हो चुके हों, परिषद्‌ का विधि सदस्य 
([.0७ शश्या9०) नियुक्त होने योग्य ठहराया गया । श्री तेजबह्ादुर सभू को पहला 
भारतीय ला मेम्त्रर होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ, एवं (3) परिपद्‌ में भारतीय 
सदस्यो की संख्या एक से बढा कर तीन कर दी गई । इस तरह गवर्नर जनरल की 
कार्यकारिणी परियद्‌ में श्रव कुल 7 सदस्य हो गए जिनमें से 3 मारतीय थे । सन्‌ 
94] तक परिषद्‌ के भारतीय सदस्यों की संख्या भे आगे किसी प्रकार की वृद्धि 
नहीं की गई | मारतीय सदस्यों को केवल 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था 
आर उनके पास कम महत्त्वपूर्ण विभाग होते थे । 

केद्ीय कार्यकारिणी परिपद्‌ का गठन भारतीय दृष्टिकोण से किसी तरह 
उपयुक्त नही था। सबसे बड़ा दोप यह था कि विघान-सभा (4.९8/8970 ४० 
455८70[7) के ग्रति यह उत्तरदायी नहीं थी श्रौर इसमें लिए जाने वाले भारतीय 
प्रायः ऐसे व्यक्ति होते थे जो सरकार के पिट्ठू (४७५ 'श०॥) थे और उनकी सबसे 
बड़ी महत्त्वाकाँक्षा यही होती थी कि गवर्नर जनरल की छत्रछाया में रहकर धन 
एकत्र किया जाए तथा समे-सम्बन्धियो को अच्छी नौकरियाँ दिलवाई जाएँ। फिर 
भी यह अवश्य है कि परिषद्‌ एक परामर्शदात्री समा के रूप में वडी उपयोगी थी । 

केन्द्रीय विघान-मण्डल 
(एक्ताएश ॥,०एंडआ४० 355० ) 

9]9 के झधितियम द्वारा केन्द्रीय विधान-मण्डल को द्विसदनीय 
(छाव्शााधद्क 20000|) बना दिया गया। ऊपरी सदन का नाम राज्यन्सभा 
(0००णणणा णी 8985) और निम्व-सदन का वाम शविधान-समा(7-6हांडाडराशट 
&5४८ग०५) रखा गया । इस केन्द्रीय विधान-मण्डल को पहले से भधिक प्रमाव- 
शाली बनाने की व्यवस्था की गई । 
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(कफ) रएप-सभा ((०फाशी रण $5&0०) का संगठन एवं कोल -इस 
सदन की झधिकतम संख्या 60 रखी गई जिनमे 34 निर्वाचित शौर 26 मनोनीत 
होते थे। 34 निर्वाचित सदस्यों में ।9 को सामान्य चुनाव क्षेत्रों (00४ 
(०॥५मएशालं०5) द्वारा, 2 को साम्प्रदायिक चुनाव क्षेत्रों द्वारा (3] मुसलमान 
भ्ौर | सिक्‍्ख) और शेप 3 को विशेष चुनाव क्षेत्रों (59०९८ 0०5॥(प्रशा०।६७) 
द्वारा लेने की व्यवस्था की गई । 26 मवोतीत सदस्यों में 20 सरकारी और 6 गैर- 
सरकारी सदस्य सम्मिलित थे । 

सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति अपनाई गई, किन्तु मता- 
घिकार केवन बड़े-बड़े सम्पत्तिशालियों और पदाधिकारियों को दिया गया। 
मताधिकार सम्बन्धी शर्तें इतनी कड़ी थी कि सन्‌ 925 में भारत के केवल 

7 हजार व्यक्ति ही राज्य-सभा के लिए वोट देने के ग्रधिकारी वने । 

राज्य-सभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया, किल्तु गवर्नर जनरल 
उसे किसी भी समय भंग कर सकता था अयवा विशेष परिस्वितिपों मे इसका काये- 
काल बढा सकता या | गवर्नर जनरल ही सदत के प्रधान को मनोनोत करता था । 
सदन के प्रत्येक सदस्य को एक विशेष प्रकार की उपाधि (प्र०07/06) से विभूषित 
किया गया था । कोई भी स्त्री सदन की सदस्या नही बन सकती थी । 

(एस) विधान-सभा ([.€हॉं5आ0४ 455९॥फे४) का संगठन एवं कार्य- 
काल --इस सदन की कुल संख्या 45 रखो गई। 26 सरकारी, 34 मनोमीत 
और शेध 05 निर्वाचित सदस्य थे। 05 निर्वाचित सदस्यों मे से 53 को सामान्य 
चुनाव क्षेत्रों (9०7श४४| ((णा॥॥एथवा०ं०५) द्वारा, 32 को साम्प्रदायिक क्षेत्रो द्वारा 
(30 मुसलमान, 2 सिख) और शेप को विशेष चुनाव क्षेत्रों (8फ०ए०॑ं8) (०च४॥- 
(पए्रथाणं2७) द्वारा (7 जमीदारो द्वारा, 9 यूरोपियनो द्वारा और 4 भारतीय व्यापारी 
बगे द्वारा) लिए जाने की व्यवस्था को गई। ऐगलो-इन्डियन, भारतीय ईसाइयों 
एवं दलित जातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए इनमे से प्रत्येक का एक सदस्य 
मनोनीत किया जाना निश्चित हुआ ६ 

प्रान्तों में विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों की सीटों का विभाजन किसी 
विशेष नियम या आवादी के भ्रनुसार नही वरत्‌ उनके महत्त्व के श्राधार पर किया गया 

विधान-सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए भो यद्यपि प्रत्यक्ष निर्वाचन 
पद्धति की व्यवस्था को गई, तयापि मताबिकार सम्पत्ति पर निर्धारित किया गया । 
केवल उने लोगों को चुनाव में मत देने का अधिकार दिया गया जो सरकार को 
प्राय-कर, मूमिन्‍्कर गा प्रन्य कुछ विशेय टैक्स श्रथवा किराया आ्रादि देते थे । 
मतदाताग्रों के लिए योख्ताएँ भी विभिन्न प्रास्तो में ग्रतग-झलग रखी गईं । परिणामतः 
सन्‌ 927 के चुनाव में वर्मा सहित सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत में मतदाताध्नों की संख्या 
केवल लगभग ॥9% लाख रही। 

विधान-सभा का कार्यकाल 3 वर्द निश्चित किया गया, किन्तु गवर्मर 

जनरल को इसे किसी भी समय मंग करने प्रयवा इसकी प्रवंधि को ब ही 
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प्रधिकार दिया गया । यह व्यवस्था की गई कि विधान-सभा के पहले स्भाषति को 
गवर्नर जनरल 4 वर्ष के लिए मनोनीत करे भर उसके बाद विधान-स्मा अपना 
सभापति स्वय चुने जिस पर श्रन्तिम स्वीकृति गवर्नर जनरल की प्राप्त हो । _ 

(ग) फेस्द्रीय विधान-मण्डल की शक्तिपा--अ्र धिनियम द्वारा वेन्द्रीय विधान- 

मण्डल के संदस्थों की शक्तियाँ पूर्वापेता बढा दी गई। उन्हें प्रस्ताव पेश करने, 
प्रश्न करने एवं कानून बनाने के सम्बन्ध में प्रघिक सुविधाएं प्रदाव की गई । इस तरह 
उनके लिए सरकारी नीति की पहले से श्रधिक अच्छी तरह भ्रालोचना करना सम्भव 
हो गया। केन्द्रीय विधान-मण्डल को केन्द्रीय सूची में वश्ित सभी विपयो पर ब्रिटिश 
भारत की जनता के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया । वह ब्व ब्रिटिश 

भारत में स्थित न्यायालयों, स्थानों झौर वस्तुओं के सम्बन्ध मे वागमून बना सकती 

थी | भारत के किसी भी भाग में रहने याली 'सम्राट की प्रजा' के लिए कानून बनाने 

का भ्रधिकार भी था। कुछ नियमों के अनुसार बह प्रन्य सूचियों में दिए गए विषयों 

पर भी कानून बना सकती थी, किन्तु इन सव शक्तियों के होते हुए भी व्यावहारिक 
रूप से वह झ्रधिक शक्तिशाली नहीं थी क्योकि उसकी कानून-विर्मात्री शक्ति पर 
बाई प्रतिबन्ध लगा दिए गए थे । बह )99 के भ्रधिनियम में कोई परिवर्तत नहीं 

कर सकती थी, भारतीयों के लिए कोई विधान नही बना सकती थी प्रौर न ही 

कोई ऐसा कानून पास कर सकती थी जो ब्रिटिण ससदु के किसी कानून के विरद् 

हो | वह भारत सचिव की किसी शक्ति में भी कोई परिवर्तन नही कर सकती थी! 

इसके श्रतिरिक्त उसे निम्नलिखित विषयों पर विचार करने से पूर्व भवर्तर जनरल 

की स्वीकृति लेनी पड़ती थी--- कु 

() ऐसा कोई प्रान्तीय विषय अयवा उसका कोई भागू जिसके 'बारे में 
नियमों द्वारा केन्द्रीय विधान-मण्डल को कानून बनाने का निपेघ हो । ह 

(2) प्रान्तीय विधान-मण्डल के किसी श्रधिनियम को रद्द या 'संशोधित 
करना । 

(3) गवर्नर जनरल;द्वारा बनाएं हुए किसी अधिनियम या अध्यादेश >को 
रह था संशोधित करना ।__ 

(4) उक्त विपय के अभ्रतिरिक्त निम्नलिफित विषयों पर कोई भी वैधानिक) 
कार्यवाही से पूर्व भी गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी । ब्रिटिश सम्राट 
के स्थल, वायु श्रथवा जल सेना के अनुशासन अथवा अन्य सम्बन्धित, (ब्रिपयो के. 
बारे मे, विदेशी राजाग्रो :या देशी राजाओ के साथ भारत-सरकार के सम्बन्धों के 

बारे मे, ब्रिटिश भारत की जनता की धामिक एवं सामाजिक़ एरम्पराओं के बारे मे... 
उनके सार्वजनिक ऋरा या भारत के राजस्व (१९४०॥०८) के बारे में > 
न्द्रीय विधान-मण्डल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी .प्राप्त थी। बजट. 

सर्वप्रथम विधान-सभा में ही पेश 'किया जाता था ओर-बाद मे राज्य-सभा के पास : 
भेजा जाता था। वजट दो भागो में विभाजित था। प्रथम भाग में लगभग 85 
प्रतिशत ख्चे की मर्दे होती थी झौर दूसरे में केब्रल 5 प्रतिघ्तत के लगभग ॥ प्रथम 


५ ऊू3- 5, # 
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भाग में किए जाने वाले मुख्य खर्चे ये थे -ऋण का व्याज या डूबती हुई रकमो पर 
कोई कर, सम्राट या भारत सचिव द्वारा उनकी स्वीक्षति से नियुक्त किए हुए व्यक्तियों 
के वेतन और पेन्शन, सेना एवं राजनीतिक विभाग और ईसाई धर्म पर खर्च होने 
बाली रकमे, मुरुं आयुक्तों (लाल (०गशाउश्घ०ं्रद्म४) के वेतन श्रादि । इस 85 
प्रतिशत वजठ पर केन्द्रीय विधान-सभा का कोई प्रभावशाली वियन्त्रण नहीं था| 
बजट के !5 प्रतिशत वाले दूसरे भाग के वारे में केन्द्रीय विधान-मण्डल इन्कार 


कर सकता था था कटौती कर सकता था, किन्तु किसी रकम को बढा नहीं 
सकता था । 


केन्द्रीय विघान-मण्डल की समस्त कानूनी शौर वित्तीय शक्तियाँ गवर्नर 
जनरल की पूर्व-बशित विशेय शक्तियों के सम्मुख लंगमग प्रभावहीन थी। गवर्नर 
जनेरल और उसकी कार्यकारिणी परिपद्‌ का विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायित्व 
नहीं था। विधान-मण्डल केवल उनसे प्रश्न और पूरक प्रश्व पूछ सकता था, किस्तु 
परिषद्‌ के किसी सदस्य को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हता नहीं सकता था । विधान- 
मंण्डल सरकार को किसी कार्य के करने के लिए मजबूर नही कर सकता था और यह 
गवर्नेर जनरल की इच्छा पर निर्मर था कि वह उसकी किसी सिफारिशों या प्रस्ताव 
को माने या न माने । प्रत्येक बिल को अधिनियम बनाने से पहले दोनों सदनों में 
पेश होना जरूरी था और बिना गवनेर की स्वीकृति के वह श्रधिनियम नही बने 
सकता था। गवर्नर जवरल को स्वीकृति देने, न देने मा विल को अपने सुझाव सहित 
बापिस भेजने की अधिकारे था । ईसंके अतिरिक्त बिल संम्बन्धी किसी भो कार्यवाही 
। ग्रे रे जनरल रोक सकता था और्र विधान-मण्डल के घोर विरोध करने पर भी 
किसी भो बिल को वह कानून का रूप दे सकता था॥। 


केन्द्रीय विधान-मण्डल' एक उत्तरदायी झौर, लोकतस्त्रीय सस्था नहीं थी । 
इसका गठन बडा दोपपूर्णो था। राज्य-समा (0०ए्ाणं[-07 $900) में बड़े जमीदार 
और सम्पत्तिवान सम्मिलित थे जो भारतीय जनता के प्रतिनिधि नही कहला सकते 
थे । प्रो० श्रीनिवास आयगरे.के शब्दो में “राज्य-सभा की रचना इस ढंग से की गई 
थी कि वह विधान-सभा के मार्ग मे एक वाधा और सरकार के हिंतो को सुरक्षित रखने 
का एक सुहृढ साधन थी ।” राज्य-समा सरकार के हिंतो की पक्षपोपक थी । उसको 
विधान-सभा के बरावर ही कानून-निर्मात्री शक्तियाँ दी गई थी । यद्यपि घन विधेयक 
पहले विघान-समा में प्रस्तावित होता था, किन्तु राज्य-्सभा में पहुँचने पर वह 
विधेयक बिलकुल अस्वीकार हो सऊता था या उस पर राज्य-समा द्वारा संशोधन के 
सुझाव दिए जा सकते थे । यदि राज्य-सभा किसी धव विधेयक को अस्वीकार कर 
देती थी या उसमें ऐसा संशोधन कर देती थी जो विधान-सभा को स्वीकृत न हो 
गी गवनेर जनरल अपनी विशेष शक्तियों द्वारा उस विधेयक की कानून का 


॥. 4. €. डक्रराुच् २ वावीशा एजाझमाप्रपंगाड 90९0फटा७, ए 59. 
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सकता था। वस्तुतः गवर्नर जनरब्य के विशेष अधिकारों और उनके हस्तक्षेप के 
कारण विधान-सभा किसी भी रूप में एक प्रभावशाली संस्था नही थी। 
सारांश रूप मे यह कहा जाना चाहिए कि 99 के श्रधितियम द्वारा 
केन्द्रीय सरकार में किए गए परिवतंत भारतीय जनता की उत्तरदायी सरकार की 
टॉँग को पूरा करने में प्रसमर्थ रहे । 
साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति का विस्तार 
(एडांय्राप्नणा ण॑ (6 (जाए) 7]0९03९5) 


909 के झधिनियम द्वारा प्रारम्म की गई साम्प्रदायिक चुनाव-पद्धति की 
मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट मे तिन्दा की गई थी; फिर भी 99 के भ्रधिनियम की 
भ्रन्तर्गत इस चुनाव पद्धति का और भी विस्तार कर दिया गया। मुसलमानों के 
लिए प्रचलित साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति को बनाए रखा गया, पजाब के सिद्खों के 
लिए साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति की व्यवस्था की गई, बम्बई के मरहठो भर मद्रास के 
मैर-ब्राह्मणों के लिए बहुसदस्य-चुनाव क्षेत्र (]0क्‍4] िफ्रा/एथ 0णाशांधालालंध) 
में कुछ सीटे सुरक्षित कर दी गई तथा अ्रन्य हिंतो एबं वर्मों (जमीदारो, भूमिपतियो, 
विश्वविद्यालयो, व्यापारिक समुदायों आदि) को प्रतिनिधित्व देने के लिए विशेष 
चुनाव पद्धति जारी की गई। यह सब कुछ राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल था। साम्प्र- 
दायिक चुनाव पद्धति के विस्तार से भारतीयों के पारस्परिक भेदभाव पूवपिक्षा 
अधिक तीव्र हो गए भ्रीर राष्ट्रीय शक्ति क्षीण होने लगी । 

भारतीय सिविल स्िस के श्रधिकारियों के लिए संरक्षण * 
((क्षाधब्व 548-80एव05 0. फ़ंगा €ाशी 50च्ा००) 

99 के अधिनियम के अन्तर्गत भारत में नागरिक सेवाझ्ो के श्रधिकारों 

की रक्षा के लिए विशेष अधिनियम बनाएं गए। भारतीय नायरिक सेवा के 
अ्रधिकारियों को यह ग्राशंका थी कि भारत मे आशिक उत्तरदायी सरकार की 
व्यवस्था होने पर उनका पहले जैसा सम्मान नही रहेगा, उन्हे भारतीय मन्सत्रियों के 
अ्रधीन कार्य करना पड़ेगा और उनके द्वारा निर्धारित नीति को ही उर््हें काम रूप 
देना होगा । इसीलिए उन्होने भारत सचिव मॉस्टेग्यू से प्रार्थना की कि “भारतीयों 
को हमारे कार्यकाल मे राजनीतिक रियायतें न दी जाएँ।” 
ह यद्यपि भारतीय राजनीतिज्ञों ने भी भारतीय सचिव से यह माँग की कि नई 
प्रशासकीय व्यवस्था को सफलतापूर्वक का्यंरूप देने के लिए नौकरशाही के प्रभाव को 
कम करना आवश्यक है, लेकिन ब्लरिटिश सरकार इस बात को भली प्रकार समभती 
थी कि योग्य एवं अनुभवी प्रशासकीय पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासन से यृथक्‌ 
करना या उनकी स्थिति को कमजोर बनाना ब्रिटिश सरकार के हितो के अनुकूल 
नही होगा ॥ अ्त्तः इस बात को ध्यान मे रखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा 99 के 
झधिनियम के अन्तर्गत भारतीय सिविल सविस के सदस्यों के हितो की रक्षार्थ 
अ्रग्नलिखित विशेष व्यवस्थाएँ की गई--- 
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]. भारतीय सिविल सविसके सदस्यों को भर्ती करने, उन्हें पदच्युत करने 
उनके वेतन और भत्ते मिश्वय करने, उनके सेवाकाल से सम्बन्धित कई नियम आ्रादि 
बनाने के सभी अधिकार सपरिषद्‌ भारत सचिव के पास रखे गए । 

2. भारतीय सिविल सर्विस के सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेन्शन ग्रादि 
पहले से बढ़ा दिए गए । 

3. भारत सचिव को यह भ्रधिकार दिया गया कि वह किसी भी पदच्युत 
च्यक्ति को दुबारा नौकरी पर लगा सके । 


4. प्रान्तीय गवर्नरों को यह कार्य विशेष रूप से सौप दिया गया किवे 
मारतीय सिविल सविस के सदस्यों के हितो की रक्षा करें । सम्बन्धित ग्रवर्नर की 
स्वीकृति के बिना ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता था जिससे 
सिविल सर्विस के किसी सदस्य की स्थिति या मविष्य में उसकी उन्नति पर किसी 
प्रकार का खराब प्रमाव पड़े । 

5. यह भी व्यवस्था की गई कि यदि सिविल सविस का कोई सदस्य अपने 
भ्रापको 99 के सुधारों के कारण परिवर्तित ढाँचे के अश्रनुसार ठीक न बैठा सके 
तो वह सेवा-निवृत्त हो सकेगा झौर उसे उतनी पेन्शन मिलेगी जितनी भारत सचिव 
निर्धारित कर देगा । 

उपरोक्त उदारतापूर्णं सरक्षण की व्यवस्था होने पर भी लगभग 20 प्रतिशत 
पदाधिकाशियो ने सेवा-निवृत्त होना स्वीकार कर लिया और अधिकाँश पदाधिकारी 
ग्रद्यपि भारतीय शासन में बने रहे लेकिन उनमें पहले जैसा उत्साह नही रहा ॥ ब्रिटिश 

सरकार को भी इस बात से बड़ी निराशा हुई । 
; प्रास्तीय सरकार के ढाँचे में परिवर्तन 
(एशशाए९५ व 06 ए०एशंगरशं॥] 50-7७) 

99 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत के कुछ प्रान्तों में आशिक 
उत्तरदायी शासन प्रारम्भ करने की व्यवस्था को कार्यरूप देने की दृष्टि से केन्द्रीय 
सरकार और प्रान्तीय सरकार के अधिकार क्षेत्रों को निश्चित फरने के लिए तत्सम्बन्धी 
नियमों के अनुसार कुल बिपयों की दो सूचियाँ तैयार की गई--केन्द्रीय विपयों 
की सूची तथा प्रान्तीय विपयो की सूची । केन्द्रीय विषयों को सूचो मे उन समस्त 
विपयो को रखा गया जिनका सम्बन्ध भारतवर्ष या एक से अधिक प्रान्‍्तों में था 
ओर जिनके बारे मे बनने वाले कानूनों मे एकरूपता का होना आवश्यक था। 
47 विषयों को केन्द्रीय विषय बनाया गया जिनमें से प्रमुख इस प्रकार थे--प्रत्तिर ज्ञा, 
विदेशों से सम्बन्ध, भारत से बाहर यात्रा, विदेशियों को भारत की नागरिकता प्रदान 
करना, देशी रियासतों से सम्बन्ध, आवागमन के साधन, सीमा शुल्क, रूई इत्यादि 
पर उत्पादन कर, नमक, आयकर, डाकखाने, सिक्के तथा नोट, भारत में सार्वजमिक 

ऋण आदि | साधारणतया केन्द्रीय सरकार को ही इन विपयों के सम्बन्ध में कानम 
बनाने का अधिकार था। प्रान्तीय सूची में 5। विपय रखे गए। इस सूची में 
स्थानीय भहृतत्व के विषयों को सम्मिलित किया गया, जैसे-शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, 
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सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा विभाग, पानी की सप्लाई, कृषि, सिंचाई, 
पुलिस और बैल, सहकारिता, जयल, भ्रकाल सहायता, भूसि कर, आदि । 
यह भी व्यवस्था की गई कि यदि गवर्नर जनरत और उसकी परिषद्‌ किसी 
भी केसद्रीय विपथ को स्थानीय हितो का घोषित कर दे तो उस विषय पर प्रान्तों को 
कानून बनाने का अधिकार हों जाएगा | अधिनियम में यहभी कहा गया कि.जो 
विपय प्रान्तीय चूची में शामिल नही किए गए हैं उन सब पर कानून बनाने का 
पधिकार केन्द्र को है। दूसरे शब्दों में शेय विपयों पर कानून बनाने की शक्तियाँ 
केत्र को दे दी गईं है । विवादग्रस्त विययो वर गवर्नर जनरल का निशशंय अन्तिम 
रूप से मान्य होने की व्यवस्था की गई अर्थात्‌ गवर्नर जनरल को यह अधिकार 
दिए गए कि वह विवादग्रस्त वियय के सम्बन्ध में यह निर्णय करे कि वह विपय 
प्रास्तीय है या केन्द्रीय । केद्ीय सरकार को सभी आ्तोय विययों पर कानून बनाने 
की आजा दी गई, किल्तु ऐसा करने से पूर्व केल्रीय विधान-सण्डल को गवर्नर जनरत 
से विशेष श्राज्ञा प्राप्त करनी होती थी । ग्रधिनियम के अन्तगेत केन्द्र श्रौर प्रान्तों में 
शक्तियों के बेंटवारे के लिए कोई समवर्ती सूची (0०॥०ए८०४/ 25) नहीं 
बनाई गई ! 
प्रान्तीय विययों के उचित विक्रास के लिए प्रान्तो को कुछ स्वतन्त्र धाय के 
साधन देना भी श्रावर्यक था। अ्रत: विययों के विभाजन के साथ-साथ झाय के 
पाबनी का विभाजन भी किया यया / आन्तीय विषयों के होने वाली समस्त आग 
प्रान्तीय सरकारी के भ्रधिकार मे रखी गई । उन्हे आाय-कर का कुछ भाग देना भी 
निश्चित किया गया । केन्द्रीय विपयो से होने काली आय पर केल्लीय सरकार का 
नियस्त्रश रखा गया | प्रान्तों को यह अधिकार भी मिला कि बिता गवर्नर जनरल 
की आशा के भी कुछ विशेष प्रकार के कर लगा सकेंगे । अपनी झाय के साधनों के 
श्राधार पर कुछ विशेष कार्यों के लिए उन्हें ऋण लेने का भरी अधिकार दिया गया, 
किम्तु इस प्रकार का कोई भी ऋरा लेने से पुर्वे “ उन्हें श्रावश्यकतानुसार सपरिषद्‌ 
गवर्नर जनरल भ्रथवा सपरिषद्‌ भारत सचिव की आज्ञा लेना जरूरी था। इस नई 
व्यवस्था के कारण केन्द्रीय सरकार की आय का कम हो जाना स्वाभाविक -था, अतः 
मैस्टन-प्रवाड (४८४० /५४०76) के अनुसार यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक 
प्रान्त कुछ निश्चित धन-राशि केद्वीम सरकार को दे । 
वित्तीय क्षेत्र मे केन्द्रीय नियन्त्रण ढीला कर: दिया गया। केन्द्र और प्रान्तो 
के राजस्व के" साधनो को अलग-प्रलम कर देने से प्रान्तीय सरकारों की केन्द्रीय 
सरकार पर निर्मरता कुछ कम हो गई और ध्रान्‍्त वित्तीय, मामलों में परवषिक्षा अधिक 
आत्म-विर्भीर बन यए । 9!9 के अधिनियम का वस्ठुत: इस दृष्टि से विशेष महत्त्व 
है वि इसके द्वारा चाहे श्रान्तीय स्वराज्य (छ०एफटार्थ 49/070779) एकदम 
प्रारम्भ न किया गया, लेकिन इसके द्वारा उस दिशा मैं पहला कदम अवश्य उठाया 
गया पौर इसी मार्ग पर चलते हुए बाद में [935 के अधिनियम के अनुसार आन्तीय 
स्वराज्य एक वास्तविकता बेन ग्रया 2200 ०५2३७ 220४ 
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वित्तीय क्षेत्र के अतिरिक्त कानूनी भौर प्रशासफीय क्षेत्र में भी केस्द्रीय 
जिमन्त्रण मे ढिलाई की गई । 99 के झधिनियम से पूर्व प्रत्येक प्रान्तीय बिल के 
लिए गवर्तर जनरल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी, लेकिन अब यह निश्चित किया 
गया कि प्रास्तीय सूची पर काबून बनाने के लिए कुछ विशेष मामलो को छोड़कर शेप 
मामलों में गवर्तेर जनरल को पूर्व स्वीकृति की भावश्यकता नही होगी । केन्द्रीय सरकार 
उस समय प्रायः हस्तक्षेप कमर या फिर बिलकुल नही करती थी, जब प्रान्दीय सरकार 
किसी ह॒स्तान्तरित विपय (72॥४वि760 5एए०८४) पर कामून वनाती थी | लेकिन 
उसका हस्तक्षेप तब प्रायः हो जाया करता था जब प्रान्तीय सरवंगर किसी रक्षित 
विधय (7२९४००४८० $00००.) पर कानून बनाती थी । प्रश्मासकीय क्षेत्र के सम्बन्ध 
में अधितियम के अन्तर्गत यह स्पप्द रूप से कहा गया कि प्रान्तीय सस्कारे केस्द्रीय 
सरकार की निगरानी, निर्देश और नियन्त्रण मे रहेगी तथा उनका यह कर्त्तव्य होगा 
कि वे केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक महत्त्वपूर्ण मासले की सूचना देती रहे । फिर भी 
हस्‍्तांतरित विपयो मे केन्द्रीय सरकार का नियन्भरणा शिथिल कर दिया गया । केन्द्रीय 
सरकार रक्षित विपयो के सम्बन्ध में ही अधिक हस्तक्षेप करती थी झौर इस क्षेत्र मे 
उसका नियन्त्रण. विशेष ढीला नहीं किया गया। 
प्रास्तों में हंध शासन-व्यवस्था 
(एजशलाए ] #6 ?700॥0९5) द् 
99 के श्रधिनियम के अन्तर्गत ज्रिटिश भारत के 9 प्रान्तो में एक नवीन 
शासन-पद्धति की व्यवस्था की गई जिसे दंघ शासन पद्धति (0:क०0५) कहा 
जाता है । भारतीयो की दीघंकालीन माँग को पूरा करने के लिए उत्तरदायी शासन 
की पहली किस्त के रूप में यह पद्धति दो गई थी झोर इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयो 
को स्वायंत्त-शासन मे प्रारम्भिक शिक्षा देना बतलाया गया था ताकि भारत बिना 
किसी साँविधानिक कठिनाई के उत्तरदायी शासन की ओर अग्रसर हा सके । 
. ईध शासन पेद्धति के श्रन्तगंत प्रान्तीय विषयों को दो भागो में विभक्त किया 
गया--रक्षित विषय (२०४७:४८४ $प9[८०४) श्र हस्तान्तरित विपय (प7६- 
दिप््ठ 00००७) ) जिन विषयों को आरतोयों को देने से ब्रिटिश सरकार का 
कोई अहित नही होता था, जिनमे गलती होने से ब्रिटिश सरकार को कोई विशेष 
हानि पहुँचने की संभावना नही थी झौर जिनका नियन्त्रण भारतीय अपने हाथों से, 
विकास को दृष्टि से भ्रधिक चाहते थे, उन विएयो को हस्तान्तरित (परश्माधथाटत 
उैपाणुं०४५) कहा गया। इनमें प्रमुख विषय इस प्रकार बे-स्थानीय स्वशासन, 
चिकित्सा शासन, ६ सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई, ब्विटिश भारत से यात्रा, 
2848 हर 0 भारतीयों की शिक्षा को, ' छोड़कर शेप जनता की शिक्षा, 
ा क बर्थ, झृषि सहकारी समितिया, मछली क्षेत्र, उद्योग घन्धे, साथ वस्तुओं मे 
० जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धी आँकड़े, तोल-माप झादि। 5॥ वदिएयो में छे 
लगभग 22 विषय हस्तान्तरित रखे गए और शेष विषय रक्षित । जितने भी भ्धिक 
महत्तपएें विपय ये उन्हे रक्षित विययों में रखा गया, जँसे--न्याय प्रबन्ध, पुलिस, 
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सिंचाई, भू-राजस्व प्रवन्ध, समाचारपत्र नियन्त्रण, पुस्तकों श्रोर छापैसामे पर 
नियन्धण, प्रान्तीय सरकार के ताम पर उघार लेना, सनिन साधनों का विकास, 
प्रान्तीय वित्त झादि । 


विपयों के विभाजन की भाँति प्रान्तीय कार्यकारिशी के भी दो भाग किए 
गए --एक भाग में गवनेर झ्ौर उसकी परिषद्‌ के सदस्य (00प्र/था।0$) सम्मिलित 
थे तथा दूसरे भाग में गवर्नर एवं प्रान्तीय मन्त्री । रक्षित विपयों का प्रवन्ध सपरिवद्‌ 
गवर्नर [पर्थाव्‌ गवर्नर और उसके कौन्सिलर्स) को दिया गया जबकि हस्तान्तरित 
वियथों बी बागडोर गवर्नर और प्रान्तीय मन्त्रियों को सौंपी गई । वित्त विभाग को 
यद्यपि रक्षित विययों में सम्मिलित करके एक कौन्सिलर के श्रधीन रखा गया, 
तथापि वह़ें सरकार के दोनो भागों से सम्बन्धित था । उसके प्रध्यक्ष एवं कर्मचारी 
वर्ग का यह कर्तव्य निश्चित किया गया या कि वे सरकार के रक्षित भौर हस्तान्तरित 
दोनों भागों (8७८7४९४ 890 परप्ञाइटिा।टत 9४75) को समान रूप से सहयोग 
एवं सहायता देंगे । इस तरह प्रान्तों मे एक ऐसी शासन प्रणाली लागू की गई जिसके 
दो मुरुष भाग थे--सपरिषद्‌ गवर्नर एवं गवर्नर जनरल क्या मन्‍्दी | प्रथम भाग के 
पास रक्षित विंपयों का प्रबन्ध था भौर यह भार ब्रिटिश संसदः के प्रति उत्तरदायी 
था तथा इसके अ्रधिकाश सदस्य श्रंग्रेज थे । दूसरे भाग के पास हस्तान्तरित विपयी 
का प्रवन्ध था श्रौर इममें सम्मिलित मन्विगण प्रान्तीय विघान-परिपद्‌ (070०शं/एलेशे 
ए.68/990ए6८.. (०ए७॥॥शणं।) के प्रति उत्तरदायी थे । इसमें झधिक संख्या भारतीयों 
की थधी। 


इस हु ध शासन पद्धति के श्रन्त्ंत प्राम्तीय सरकार को यद्यपि दो भागों मे 

विभक्त किया गया था, किन्तु ये दोनों भाग एक दूसरे से पूर्ण पृथक्‌ नहीं थे श्रथवा 
इन दोनों ऋएगों के लिए पृथकू-पुथक्‌ विधान-मण्डल, कर्मचारी वर्ग भौर वित्तीय 
प्रबन्ध नही थे । क्षिटिश सरकार के शनुसार ऐसा करता न उचित था भौर न ही 
सम्भव | इसीलिए मन्‍्त्री-वर्ग के श्रधीत भी अखिल भारतीय सेवाओं [/)॥ ॥089 
$५००६) के सदस्य काम करते थे । यद्यपि उत पर मन्त्रियों का किसी प्रकार का 
नियन्त्रण नहीं था और उनकी नियुक्ति आ्ादि का भ्रधिकार सपरिषद्‌ भारत सचिव 
के हाथों में था । मन्त्री-वर्ग का कोई भी सदस्य गवनेर की स्वीकृति के बिना उसके 
विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता था । द्वध शासन-पद्धति के व्यवस्थापको का 
विचार था कि प्रान्तीय सरकार के दो भाग परस्पर मिलकर और सहयोगपूर्वेक कार्य 
करेंगे तथा प्रान्तीय गवरनेर उनका प्रमुख होने के नाते दोनों के मध्य एक कड़ी का 
काम देगा । मह भ्राशा की गई थी कि मस्त्रिगण शासन-अवन्ध में गदनेर से आवश्य 5 
परामर्श लेंगे और गवर्तर उनकी ऐसी सलाह का उचित सम्मान करेगा। किन्तु 
499 के अधिनियम द्वारा स्थापित दंघ शासन-पद्धति से जो झ्राशाएँ की गई, 

वे फलीभूत नही हो सकी बयोंकि यह पद्धति अनेक मौलिक तथा व्यावहारिक हष्दियो 


से दोपपूर्ण धी-- 
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प्रयम, प्रान्तीय कार्यकारिणी भौर उसके कार्यों का दो पृथक्‌ भागों में 
विभाजन सैद्धान्तिक रूप से गलत था, क्योंकि सरकार-रूपी इकाई को इस प्रकार के 
विभाजन द्वारा सफलतापूर्वक चलाया जाना सम्भव नहीं था झौर ऐसी शासकीय 
व्यवस्था में उत्तरदायित्व की भावना के समाप्त होने का वीज विद्यमान था। 

दूसरे, इस पद्धति के झन्तगंत प्रान्तीय विषयों का विभाजन ठोस और स्पष्ट 
प्राघार पर नही किया गया । उदाहरणार्थ यदि कृषि विभाग हस्तान्तरित विपय 
था जिसका प्रबन्ध एक सन्त्री के हाथ मे था तो सिंचाई, राजस्व प्रबन्ध, बिजली 
झादि का विषय, जिसका क्रपि से गहरा सम्बन्ध था, रक्षित भाग का विपय था। 
यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कृपि मन्‍्त्री से कृपि सम्बन्धी नीति का उचित 
ढंग से निर्धारण करने की झराशा करना व्यर्थ था और साथ ही उसका शासन पर 
कोई प्रभाव भी नहीं हो सकता था । 


तीसरे, अधिनियम के निर्माताओं का इरादा था कि मन्त्रियों मे गवर्नरों 
द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को उत्साहित किया जाए । लेकिन व्यवहार 
में गवर्नर ते इस सिद्धान्त को नहीं अपनाया और वे मन्त्रियों से सामूहिक विचार- 
विमगे करने के स्थान पर अलग-अलग ही परामर्श करते रहे | इससे सारी शक्तियाँ 
गबनेर के हाथों में बरी रही और मन्त्रियों को सामूहिक होकर कुछ करने का अवसर 
ही नहीं मिल सका । प्रान्तीय क्षेत्रों में गवर्नर का प्रभाव इतना झधिक बना रहा कि 
मल्त्रियों के लिए स्व॒तन्त्रतापू्वंक कार्य करता भी कठित था। गवर्नर न केबल 
मन्त्रिमण्डल का निर्णय ही अपनी इच्छानुसार कर सकता था वल्कि उसके पास 
भन्त्रियों को पद प्रदान करने, उन्हें पदच्युत्‌ करने तथा प्रान्तीय विधान-परिपद्‌ के 
विरोध करने पर भी पुनः उसके पदों पर बनाए रखने की शक्ति थी । 
चोथे, गवनेर को सदभावना के विना न तो मन्त्रियों को सरकार के रक्षित 
भाग एवं कर्मचारी वगें का सहयोग ही प्राप्त हो सकता था और न ही वे शासन- 
काये को चलाने के लिए वित्त विभाग से घन ही प्राप्त कर सकते थे। बजट की 
तैयारी में गवर्नर का पूरा हाथ होता था और वही यह निर्णय कश्ता था कि रक्षित 
विषय मे कितना खचे हो तथा हस्ताँतरित विपयों पर कितना खर्चे हो। 
पाँचवें, मन्त्रियों का प्रान्तीय शासन प्रवन्ध तथा सरकार की नीति पर तनिक 
भी प्रभाव नही था । महत्त्वपूणे विषय सरकार के रक्षित भाग में थे जिन पर नीति- 
निर्धारण करते समय सन्त्रियों से किसी प्रकार का परामशे नही लिया जाता था । 
हस्तान्तरित विषयों के शासन में भी मन्‍्त्री ऐसी सलाह नहीं दे सकता था जो किसी 
प्रकार भी गवर्नर को इच्छा के प्रतिकूल हो । हु हि 


छठे, यदि किसी कारणवश झधिनियम के अनुसार हस्तान्तरित 


'तरित विपय का 
शासन नही चलाया जा सकता था तो गवर्नर 


02 कम जनरल भारत सचिद की पूर्व अनुमति 
से प्राष् ' इच्छित समय के लिए स्थगित कर सकता था और शी “दशा में 
हस्वान्तरित विपय का शासन भी रक्षित विपय की तरह ही चलाया जा सकता था। 
बंगाल झौर मध्य प्रान्त में वास्तव में ऐसा ही हुमा भी । 508 
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सातदें, उच्च कमंचारी वर्ग की ओर से मन्त्रियों को उचित सम्मान एवं 
सहयोग नही मिलता था क्योंकि उनकी नियुक्ति, वेतन तथा कार्यकाल पर मनी वर्ग 
का कोई अधिकार नही था। अ्रधिनियम द्वारा उन्हे कानूती-तौर पर स्वतस्त्रता प्रदान 
की गई थी झौर उन पर विशेष रूप से यह उत्तरदायित्व डाला गया था किये 
गवर्नर जनरल और प्रान्तीय गवर्भरो के हितो की रक्षा का कार्य करेंगे । 

झाठवें, इस शासन-व्यवस्था में वित्त विभाग की स्थिति इस प्रकार बनाई 
गई थी कि वित्त विभाग का भ्रध्यक्ष (जो एक ब्रिटिश कौन्सितर होता था) रक्षित 
विभागों को प्रनुदान आदि देने में वड़ा उदार था झौर उन्हे यथा-सम्भव हर प्रकार 
की सहायता भौर सहयोग देता था, लेकिन हस्तान्तरित विभागों के सम्बन्ध में वह 
बडा कजूस था तथा उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी मन्त्रियो के मार्ग में 
विभिन्न प्रकार की वाघाएं डालने को तैयार रहते थे । फलतः मन्व्रिन्वर्ग के लिए 
स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करता ही कठिन था । 

नवें, प्रान्तीय गवर्मेर मन्त्रिमण्डल वा निर्मारा करने के लिए प्रायः विभिन्न 
दलों श्रौर हितों के सदस्य चुनता था ताकि ममन्त्रिन्र्ग के राजनीतिक विचारों मे 
एकता और समन्वयन हो सके । साथ ही मन्त्रि मण्डल के सयुक्त उत्तरदायित्व की 
व्यवस्था भी नहीं की गई थी श्रौर प्रान्तीय विधान-मण्डल का गठत भी बड़ा 
दोपपूर्ण था। 

स्पष्ट है कि द्वध शासन-पद्धति की विभिन्न च्रुटियों के कारण प्रान्तों से 
उत्तरदायी शासन का विकास होना असम्भव था । 


प्रान्तीय घिधान-मण्डल 

(छाण्भासंश व.९ट्वांछाजण०५) 
प्रान्तीम विधान-मण्डल के ढाँचे मे भी 99 के प्रधिनियम के अनुसार 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तत किए गए । प्रान्तीय विधान-परिषदो का पुनंगंठन किया, गया 
और उनकी सदस्य संख्या मे वृद्धि की मई | यह व्यवस्था की गई कि बडे प्रान्तों की 
बिध/न-परिपदों में ग्रधिक से श्रधिक 40 और छोदे प्रान्तों में कम से कम 60 
सदस्य हो सकेंगे । इन सदस्यों मे कम से कम 70 प्रतिशत निर्वाचित सदस्य होने 
जरूरी थे | सरकारी सदस्यों की सख्या 20 प्रतिशत से अधिक नही हो सकती थी । 
शेष 0 प्रतिशत गैर-सरकारी सदस्य होते थे जिन्हे प्रान्तीयथ गवर्नर द्वारा मनोनीत 
किया जाता था । प्रत्येक विघान-परिषद्‌ में कार्यकारिणी के सदस्य पदेन सदस्यों 

(2४-णी०० >ैश्ाप/थ5) के रूप में सम्मिलित होते थे 
प्रस्तुत व्यवस्था मे निर्वाचित सदस्यों को सामान्य चुनाव क्षेत्रो, साम्प्रदायिक 
चुनाव क्षेत्रों और विशेष चुनाव क्षेत्रों द्वारा लेने की पद्धति अपनाई गई, लेकिन 
भतदाताओं की योग्यताओं के सम्बन्ध में निश्चित को गई शर्ते इस प्रकार की रखी 
गईं कि कुल जनसंख्या के केवल 2:8 भ्रतिशत भाग को ही मत देने का भ्रधिकार 
मिल सका । फ़िर भी यह अवश्य है कि मिण्ठो-मार्ले सुधारों की श्रपेक्षा मताधिकार 
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विस्तृत हुआ । इस सम्बन्ध मे एक और रोचक वात यह थी कि मतदाताओं मे 
पधिकाँश संख्या अशिक्षित व्यक्तियों की थी | शिक्षित जनता के अधिकाँश भाग को 
मतदान का अधिकार नही मिल पाया । स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया गया, 


लेकिन यह व्यवस्था की गई कि प्रान्तीय विधान-परियद्‌ उन्हे मताधिकार दे 
सकती है । 


मताधिकार के लिए योग्यताएँ प्रत्येक प्रान्त मे भिन्न-भिन्न रखी गई। 
प्रायः ऐसा किया गया कि जो लोग देहाती क्षेत्र मे !0 रुपये से लेकर 50 रु० तक 
प्रतिवर्ष भूमि-कर देते थे, उन्हें मताधिकार दे दिया गया । नगरों मे जो कम से कम 
दो हजार रुपये वाधिक आमदनी पर झाय-कर देते ये या जिन्हें मकात से कम से कम 
36 ₹० वापिक किराया मिलता था या जो 36 रु० वाविक किराया देते थे या जो 
नगरपालिका को कम से कम 3 रु० वाधिऊ टैक्स देते थे, उन्हें अपना नाम मतदाताओं 
की सूची मे लिखवा सकने का अधिकार दिया गया था। विधान-परिपद्‌ के लिए 
यूनिर्वासटी चुनाव क्षेत्रों मे 7 वर्ष की अवधि के रजिस्टर शुदा स्नातक या 5 वर्ष 
को ग्रवधि के विधान-परिवद्‌ के सदस्य अ्रथवा सीनेट के सदस्यों को मताधिकार 
दिया गया। जहां पंजाब में 500 रु० वाधिक भूमि कर देने वाले जमीदार को 
विधान-परिपद्‌ के लिए मताधिकार दिया गया वहाँ उत्तर प्रदेश में 5000 रु० 
वापिक भूमि-कर देने वाले व्यक्तियों को यह अधिकार मिला । सामान्य चुनाव क्षेत्र 
(080९4 005४प्रशालन2५) मुसलमान, गैर-मुमलमान, ईसाई, यूरोपियन झँग्ल 
भारतीय समुदाय और सिकक्‍्ख आदि के लिए बनाएं गए। विशेष चुनाव क्षेत्र 
(59००४ (0005एथगालं०5) यूनिवर्सिटी, वाशिज्य, उद्योग और जमीदारों के 
लिए बनाएं गए । सामान्य चुनाव क्षेत्रों को भी देहाती एवं शहरी चुनाव क्षेत्रों मे 
बाँटा गया। 
प्रान्तीय विधान-परिपद्‌ की अवधि 3 वर्ष निश्चित की गई, लेकिन प्रान्तीय 

गवनेर इस ग्रवधि को | वर्ष तक बढ़ा सकृता था और प्रब्रधि से पूर्व भी परिषद्‌ 
को भंग कर सकता था। गवनेर को परिवद्‌ के अधिवेशन को बुलाने, स्थगित करने 
यथा किसी भी समय भंग करने की शक्ति प्राप्त थी । अ्रवधि से पूर्व इसे मंग कर देने 
पर 6 महीने के अन्दर परियद्‌ के लिए चुनाव कराना झनिवाय था। 

यु प्रान्तीय विधान-परियदों को प्रास्तों की शान्ति-व्यवस्था शौर सुशासन के 
"तय कानून बनाने का अ्रधिकार दिया गया । गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति के 
साथ, वे किसी केस्द्रीय विधय के सम्बन्ध में भी, जिसका प्रान्तीय शासन पर प्रभाव 
पडता हो, कानून बना सकती थी । विधान-परिषद्‌ मे पास होने वाला प्रत्येक बिल 
गवर्मर की स्वीकृति से ही ्धिनियम बन सकता था । गवनेर को स्वीकृति देने, 
न देने या किसी विल को गवनेर जनरल के विचारा्थ रखने का श्रधिकार था। 
प्रात्तीय विधान-परिषद्‌ को जिन विजेष मामलों में कानून बनाने से पूर्व गबमंर 

जनरल की भाज्ञा लेती पहती थी, वे ये खे--/-() कोई ऐसा कर समानता, जिसी 


84 भारतीय राजनीतिक 3 यवध्वा 


शक्ति प्रान्तीय विधान-परिपद्‌ को प्राप्त न हो, (2) सार्वजनिक ऋण, 
(2) सरकार के देशी राजाझ्नीं और विदेशी राज्यों से सम्बन्ध, (4) सेना के 
प्रनुशासन अथवा उसके किसी भाग के सग्ठन को प्रभावित करना, एवं (5) किसी 
केन्द्रीय विषम को प्रभावित करता । प्रान्तीय विधान-परिषद्‌ को ऐसे कानून बनाने 
की स्पष्ट रूप से मनाह्दी कर दी गई जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए हुए 
झधिनियमो पर पड़ता हो । कानूनी क्षेत्र में गवर्नर को विश्येप शक्तियों से सम्पन्न 
किया गया । उदाहरणार्थ यदि रक्षित विषय पर विधान-परिपद्‌ उस रूप में बिल 
पास करने से इनकार कर देती जिस तरह गवर्नर चाहता था, तो वह बिल को अपनी 
'प्रमाणित करने की शक्ति! (ए०फ्षद्ा ७ (०४६८७४०॥) के द्वारा यह कह कर 
पास कर सकता था कि उस विपय से सम्बन्धित उसके विशेष उत्तरदायित्व का 
निर्वाह करने के लिए, बिल को पास करना आवश्यक है । गवनंर अपनी इन शक्तियों 
का दुरुपयोग न करे, इसलिए यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार के पास किए हुए 
प्रत्येक बिल गवर्नर जनरल के पास जाएँगे भ्रौर वह तमो कानुनी बन सकेंगे जब उस 
पर ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी । यह व्यवस्था थी क्रि सकलटकालीन 
अवस्था में गवर्तेर जनरल उस कानून की भजूरी दे सकता था, किन्तु बाद में वह 
झावश्यकता पडने पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा रह किया जा सकता था। गवर्नर द्वारा 
इस प्रकार से पास किए हुए अ्रधिनियम की मंजूरी ब्रिटिश संसद से लेनी 
पड़ती थी । ; 
प्रान्तीय विधान-परिपदों को यद्यपि बहुत सी वित्तीय शक्तियाँ भी दी गईं, 
किन्तु गबर्नरों की विशेष शक्तियों द्वारा उत्त पर अनेक रुकावटे लगा दी गईं ताकि 
परिपदें गवर्नर की इच्छानुसार किसी माँग को पास न करें तो उसे गवर्नर भपनी 
विशेष शक्ति द्वारा पास कर सके । इस तरह वित्तीय मामलों में श्रन्तिम नियन्त्रण 
सम्बन्धित प्रान्तीय गवर्नर के हाथ मे रखा गया । वापिक वजट विधान-परिपद्‌ के 
सामने पेश करने की व्यवस्था की गई किन्तु बजट को दो भागों मे विभक्त करने की 
व्यवस्था रखी गई । पहले भाग मे वे रकमें शामिल की जानी थी जिन पर विधान- 
परिषद्‌ को केवल बहस करने का श्रधिकार था, मतदान करने का नही । इस तरह 
लगभग 70 प्रतिशत व्यय पर विधान-परिपद्‌ का कोई नियन्त्रण नहीं रखा गया । 
शेप 30 प्रतिशत व्यय वाले बजट के दूसरे भाग पर विधान-परिपद्‌ अपना मत दे 
सकती थी और किसी व्यय में कटौती भी कर सकती थी | मन्त्रियो के वेतन मे 
विधान-परिपद्‌ को कटौती करने का अधिकार था, लेकिन गवनेर की कार्यकारिणी 
परिषद्‌ के सदस्यों का बेतन कम करने का कोई अधिकार नहीं था। परन्तु 
विधान-परिथद्‌ की ये थोड़ी बहुत वित्तीय शक्तियाँ भी व्यावहारिक दृष्टि से प्रभाव 
शून्य थी बयोकि--जब विधान-परिपद्‌ किसी रक्षित विषय के पअनुसार या खर्चे में 
कटौती कर देती थी तो गवर्नर उसे यह कह कर भ्रपनी “प्रमाणन शक्ति! (70८ 
ग॑ (८(००४०४) द्वारा पास कर सकता था कि उस विषय से सम्बन्धित विशेष 
जुम्मेवारियों को निभाने के लिए खर्चे या माँग को पास किया "जानो झ्रावश्यक है 
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संफटकालीन प्रवस्था में गवर्नर हस्तास्तरित विषयों से सम्बन्धित किसी कम किए 
हुए प्रनुदान को भी इसी तरह पारा कर सकता था । 


स्पष्ट है कि प्रन्तीय विघान-परिपदों की व्यवस्था बड़ी निराशाजनक थी। 
प्रथम, इनकी रचना के सम्बन्ध में प्पनाएं गए सिद्धान्त राष्ट्र के लिए काफी 
हानिकारक थे । दूसरे, सम्बन्धित चुनाव क्षेत्र इतने विस्तृत थे कि चुनाव लडने वालों 
प्रौर मतदातामों का पारस्परिक सम्पर्क होना बड़ा वाठित था । राजनीतिक दलों के 
प्रमाव में चुनाव व्यक्तिगत प्राघार पर लड़े जाते थे और सकल होने वाले संदस्थ 
मतदाताओं के प्रति प्रपना उत्तरदायित्व नहीं समभते थे भौर न ही मतदाता अपने 
मत के महत्त्व को झ्रॉँक पाते थे । तीसरे, विभिन्न सम्प्रदायो, वर्गों भौर हिती को 
विशेष प्रतितिधित्व दिया गया था जिससे बिघान-परियदों में श्रनेक छोटे-छोटे गुट वन 
गए ये । थे गुट झपने हितो की रक्षा के लिए भ्रधिक चिंतित रहते थे न कि राष्ट्रीय 
हितों के लिए । चौथे, गवर्नरों को कानूमी और वित्तीय मामतों में श्रावश्यकता से 
प्रथिक प्रधिकार थे । ये ग्रधिकार लोकतन्त्र के बिलकुल विरुद्ध थे और विधान- 
परिपरददें उनकी शक्तियों के सामने प्रसमर्य थीं। पाँचवें, गवर्नरों द्वारा मनोगोत 
सरकारी अधिकारी भ्ौर गैर-्सरफारी भ्रधिकारी सदैव सरकार का पक्ष लेते थे । 
सरकार द्वारा जो साम्प्रदासिक चुताव-पद्धति श्रपनाई गई थी, उससे भी इसको अनेक 
मत मिल जाते थे । मन्‍्त्री सरकार की सहायता से ही भ्रवने पीछे बहुमत रख सकते 
थे । विधात-परिषदो का गवर्नर की कार्यकारिणी परियद्‌ के सदस्यों पर कोई 
नियन्त्रण नही था । छढे, मतदाताओं की सरझुया बहुत कम थी श्र परिपदो मे 
भल्पसंख्यक वर्गों को उनफी सख्या के अनुपात से भ्रधिक सीटे दी गई थी | 


किन्तु इतना सब होते हुए भी प्रान्तीय विधान परिपददें बहुत उपयोगी थी । 

यह एक महत्त्व की वात थी कि अधिनियम के अन्तर्गत मन्त्रियी को विधान-परिपदों 
,के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था और परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत 
स्थापित किया गया था। यह भी महत्त्वपूर्ण बात थी कि विधान परिषदों को 
स्वयं अपना सभापति चुनने का अधिकार दिया गया था और मताधिकार भी पहले 
की अपेक्षा अधिक विस्तृत किए गए थे । इसके अतिरिक्त चाहे कार्यकारिणी परिपद्‌ 
का विधान-परिषद्‌ हटा नही सकती थी किंतु प्रश्न और पूरक प्रश्त आदि पूछकर 
उसे किसी सीमा तक प्रभावित श्रवश्य कर सकती थी । जिन बिलो को कार्यकारिणी- 
परिपद्‌ के सदस्य पास करना चाहते थे उनमें विधान-परिपद्‌ कुछ रुकावटे उत्पन्न 
करके उनमें अपनी बात मनवा सकती थी । यद्यपि कार्ये-कारिणी परिपद्‌ के सदध्य 
विधान-परिपद्‌ द्वारा इनकार करने पर उस बिल को गवनेर की विशेष शक्तियों से 
पास करवा सकते थे, तथापि यह विशेष शक्ति प्रतिदिन प्रयोग मे नहीं लाई जा 
सक्रती थी। अधिनियम द्वारा स्थापित हँध शासन-पद्धति का यह भी महत्त्वपूर्ण 
' परिणाम निकला कि इससे मन्त्रियों को कुछ शिक्षण मिला और उन्होने आशिक 
/ रूप में यह सीखा कि उत्तरदायी सरकार किस तरह चलाई जा सकती है | भारत 
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की प्रतिनिधि सस्थाओी के विकास में दवघ शासन-पद्धति ने वस्तुतः एक महत्त्वपूर्ण 
कडी का काम किया । प्रास्तीय विधान-परिपदों के भारतीय सदस्यों को शासकीय 
विभागों का नियन्त्रण दिया गया । वे अपने श्रधीत काम करने वाले श्रंग्रेज कर्मचारियों 
को भी झ्रादेश देने लगे और उन्हें घरकार के उस प्रशासकीय रहस्यों का भी, जो 
अरब तक सरकार उनसे छिपाकर रखती थी, कुंछ ज्ञान होने लगा ! द्रध शासत- 
पद्धति ने सा्जनिक सेवाग्नो के भारतीयकरण (वतांध्रगां+2807) को प्रोत्साहन 
दिया । इस प्रणाली के प्रचलित होने से पूर्व ही भारतीय सिविल संिस के चहुत से 
अग्रेज सदस्थ वापिस इंग्लेप्ड लौद गए थे और शेष का भी पहले णैतता उत्साह ने 
रहा था। साथ हो भारतीय मत्नियो के लिए सिविल सबिस के पुराने पदाधिकारियों 
को अच्छे पदो पर लगाना भी कढित था, इसलिए सरकार को सावेजनिक सेवाओं के 
प्रति भारतीयकरण की नीति में श्लौर अधिक उदार होना पड़ा। प्रो, श्रीराम शर्मा के 
मतानुसार-भारतीय मन्त्रियों का विभिन्न महत्त्वपूर्ण विभागों का भ्रध्यक्ष ही इस बात 
की माँग करता था कि उच्च दर्जे की सार्वेजनिक सेवाड्रों के सम्बन्ध में भारतीयकररा 
की नीति को अपनाया जाए, क्योंकि भारतीय सिविल सर्विस के भारतीय सदस्य भव 
जिला अभ्रथिकारी के रूप में जोवन व्यतीत करने को तैयार न थे । दव ध शासन-पद्धति 
का एक सुपरिणाम यह निकला कि प्रान्तीय क्षेत्रों मे काम करने वाले भारतीय मस्त्रियों 
ते सामाजिक कुरीतियों को दूर करने पर अपना ध्यान दिया झोर इस क्षेत्र मे कुछ 
सराहुतीय कदम भी उठाए । नौकरणशाही में इस प्रकार के कदम उठाने का उत्साह नहीं 
था। एक तो इसलिए कि भारतीय रीति-रिवाजो से परिचित नहीं थे झौर दूसरे 
उसे कदम उठाने में राजनीतिक कठिनाइयों के उत्पन्न होने का भय था । 

द्ध शासन-पद्धति 92] से लेकर 937 तक श्र्थात्‌ लगमग १6 वर्ष 
प्रचलित रही । इस अवधि में ब्रिटिश सरकार को यह अनुमब हो गया कि कॉर्य- 
पालिका को विधानपालिका के श्रति उत्तरदायी ठहराएं बिता शासन को कुशलता 
से नही चलाया जा सकता । इसके प्रतिरिक्त भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को 
बल मिला और उन्हें शासन का शिक्षण भी प्राप्त हुआ । 


प्रान्तीय कार्यक्रारिशी परिषदों में श्रधिक 
आपरतीयों को सम्मिलित करना 


899 के अधिनियम की एक उल्लेखनीय विशेपता यह थी कि इसके द्वारा 
प्रान्तो की कार्यकारिणी परियरों मे भारतीय सदस्पो की संख्या पहले से अधिक बड़ी 
दी गई । भद्गास, वस्वई और बगाल को सरकारों को रक्षित भाग के सदस्यों में से 
2 भारतीय सदस्य लेते की व्यवस्था की गई | शेय 6 प्रान्तो मे भी जहाँ अत्येक की 
कार्यकारिणी के रक्षित भाग में केवल 2 सदस्य होते थे, एक भारतीय रखने की 
व्यवस्था वी गई | इन सदस्यों की नियुक्ति ब्विट्शि सञ्राद दास भारत सचिव की 
मिकारिश पर की जाती थी और वे प्रायः 5 वर्षो के लिए नियुक्त किए जाते थे । 
प्रान्तीय सरकार के हस्तान्तरित भाग में सम्मिलित सभी मन्त्री भारतीय हीते थे 
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(50५६8॥/६&0ा 08 ॥89॥4 467, 4935) 





मॉण्ट-फोर्ड सुधारो अथवा 99 के अधिनियम से भारतीयों को कोई भी 
सन्‍्तोष नही हुआ शरीर राष्ट्रीय झ्रान्दोलन नई गति और नई दिशा पकड़ता गया । 
भारत की वैधानिक समस्या को हल करने,के लिए 930, 3] और 32 में त्तीन गोलमेज 
सम्मेलन हुए जिनके आधार पर मार्च, 933,मे ब्रिटिश सरकार ने एक 'श्वेत-पत्र' 
(५४४४४ ?०9५) प्रकाशित किया जिसमें नए सविधान के प्रस्तावों को लेखबद्ध 
किया गया । अस्तावों में सघात्मक व्यवस्था और प्रान्तीय स्वायत्तता का प्रावधान 
था । केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनो स्तरो पर विशेष उत्तरदायित्व और रक्षोपाय कार्य- 
पालिका के हाथ मे सुरक्षित रखे गए थे । तथापि 2 मार्च, 4933 को नए भारत 
सचिव सेम्युअल होर ने ब्रिटिश लोकसभा में बोलते हुए कहा--/श्वेत-पत्र की योजना 
भारत को स्वशासन देने की योजना नही है; वह तो भारत में साँविधानिक प्रगति 
की दिशा में एक नई क्रिश्त है ।” 

स्वाभाविक था कि इन प्रस्तावों की बंडी तीब्र प्रतिक्रिया हुई । इनसे कोई 
भी संतुष्ट न था । ”'शवेत-पत्र मे दी गई योजना इतनी प्रतिक्रियावादी थी कि भारतीय 
जनमत के प्रत्येक प्रगतिशील वर्ग के लिए वह्‌ सर्वथा अमान्य थी। लगभग सभी 
भारतीय नेताश ने उसकी कठोर शब्दों में निन्‍्दा की । गोलमेज सम्मेलन की समितियों 
की सिफारिशी से श्वेत-पत्र की सिफारिशें किसी प्रकार भी मेल नही खाती थी ॥।/? 


भारतीय ग्रसन्‍तोप को देसते हुए इन प्रस्तावों पर आगे विचार करने के लिए 

तथा पूरी मोजवा का परीक्षण करने के लिए ब्रिटिश संदद्‌ ने दोनों सदनों को एक 
सपरुक्त प्रथर समिति बनाई । समिति मे बहुमत झनुदार दल का था और उसके 
अध्यक्ष थे दाँडे लिनलिययो । समित्ति के सामने गवाहो के रूप में ब्निटिश भारत और 
देशी राज्यो के प्रतिनिधियों को उपस्थित होने का निमन्त्रण दिया गया १ नवम्बर, 
934 मे इस समिति की रिपोर्ट में यह दोहराया गया कि संघ की स्थापना तभी 


] सी. वाई. विभ्तामणि : इण्डियन पॉलिटिक्स सिन्‍स दि स्यूटिनी, पृ. |73-74. 
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हो सकेगी जब कम से कम 50 प्रतिशत देशी राज्य उप्तमेशामित्र होने क + तैयार हा 
जाएं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विधान-मण्डल के लिए परोक्ष निर्वाचन, देशी राज्यों 
के प्रतिनिधियों का नरेशों द्वारा नामांकन, उच्च दन समाप्त करने को शक्ति 
ब्रिटिश संसद्‌ के हाथों में रखने आदि के प्रावधान कुछ ऐसे थे जो श्वेत-पत्र में दी 
गई योजना से भी खराब थे | ये सव ऐसी थी जो भारतीय जनमत और राष्ट्रीय 
नेतृत्व को किसो भी प्रकार पसन्द भ्राने वाली न थीं । फिर भी, संयुक्त प्रवर समिति 
की रिपोर्ट के झ्राधार पर ब्रिटिश ससद्‌ ने एक विधेयक का प्रारूप बनाया जो 
संस्द्‌ में पास होने और सम्राट की अनुमति पाने के वाद अगस्त, 935 में कानून 
बन गया । यही 935 का भारतीय शासन अधिनियम था 77 
4935 के अधिनियम के पारित होने के कारण 
9]9 के अधिनियम के बाद से लेकर 935 के बीच ऐसी अनेक घटनाएँ 
घटी और ऐसे अनेक कारण पैदा हुए जिनकी वजह से 935 का अधिनियम 
पारित किया गया-- 

.. _[. 99 के सुधारों से भारतीपो को विलकुन सतोय न हुम्ना क्योकि 
वास्तविक शक्ति गवमंरों और गवर्नर जनरल के हाथो मे रही जो भारत सचिव 
के प्रति उदत्तरदायी थे । सभी मामलो मे अन्तिम निर्णय सरकार के हाथ में रहा 
भर विधात-परियदें श्रालोचना के अतिरिक्त कुछ भी नही कर सकती थी। इन दोवो 
के कारण शुरू से ही भारतीया ने इस अधिनियम का विरोध करना आ्रारम्भ कर 
दिया । भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने सुधारों को '“अपर्याप्त, असन्‍्तोपजनक और 
निराशात्रद! ([000०द08०, (॥5208व0079 800. 9/8997 जगगष्ट) कहकर 
उनकी निन्‍्दा की । महात्मा गाँवी भी सहयोगी से असहयोगी वन गए और सारा 
देश एक होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आन्दोलन करने लगा । 

हु 2. ब्रिटिश नौकरशाही ने सहानुभूति और दूरदर्शिता से काम लेने के बजाय 
दमन का मार्ग अपनाया । भारतीयों के घोर विरोध के घावजुद दमनकारी रीलेट 
एक्ट पास किया गया । गाँधीजी का सत्याग्रह प्रान्दोलन चला जिसे कुचलने के लिए 
सरकार ने सेना का आश्रय लिया । 3 अप्रेल, 399 को अमृतसर में जलियाँवाला 
बाग हत्याकाण्ड हुआ जहाँ जनरल डायर ने एक शान्त सभा में एकत्रित 20 हजार 
व्यक्तियों पर निर्देयतापूर्व क गोलियाँ चलाई और सैकडो-हजारों को भून दिया । इस 
हृत्थाकाण्ड और अन्य गत्याचारों से भारतीयों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तूफान 

उठ खड़ा हुआ्ला जिसे भविष्य मे किसी म किसी प्रकार शान्त करने के लिए ब्रिटिश 

प्रकार वाध्य हुई । 

.. 3. ब्रिटिश सरकार के दमनकारी रबैए को देखते हुए गाँधीजी के नेतृत्व 

मे पअसहयोग आ्रान्दोलन प्रारम्भ हुआ । परिणामस्वरूप सारे देश में -राजनीतिक 

चैतना फैल गई और राष्ट्रीय प्रेम बना रहा । आन्दोलन का सबसे बडा प्रभाव यह रहा 
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कि ब्विटिश सरकार की सत्ता प्रौर सम्मान को गहरा श्राघात पहुँचा ॥ 922 में 
आ्रान्दोसन के स्थगन से यद्यपि भारत में डग्रमगातीं अ्रग्रेज सरकार के पैर फिर से 
जम गए, लेकिन वह भारतीयों को शान्त करने कौ चिन्तित हो उठी । 

4. स्वराज्य दत ने केद्धीय विधान-परिपद्‌ के चुनावों में अच्छी सफलता 
प्राप्त की और 4924 में पडित मोतीलाल नेहरू ने एक सशोधन विधेयक पेश कर 
99 के श्रधिनियम में कुछ परिवतंनों की माँय की । जब ब्रिटिश सरकार ने कोई 
ध्यान ने दिया तो स्व॒राज्य दल ने कठोर रुख अपनाया । अपने वहुमत के बल पर 
उसने केन्द्रीय विधान-परिपद्‌ की चैठक में 924-25, 925-26, 926-27 के 
बजटो की साँग को श्रस्वीकार कर दिया और गवर्नर जनरल को अपनी विशेष शक्तियो 
का प्रयोग करना पड़ा । शक्षरकार के कड़े विरोध के बावजूद 98 के दमनकारी 
कानूनों के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया गया और कई अन्य मामलों पर भी सरकार 
को हार खादी पड़ी । यद्यपि सरकार ने 99 के सुधारों मे कोई परिवर्तन नहीं 
किया, लेकिन फरवरी, 924 के उक्त प्रस्ताव का यह परिणाम झवश्य निकला कि 
सरकार ने सुधारो की जाँच के लिए गृह सदस्य (क्या शैर०००) अलैवनेंडर 
मुडीमैन (#००0कवातेथ ०त१०ाग97) वी अध्यक्षता से एक कमेटी नियुक्त की जो 
भारतीय इतिहास मे 'मुडीमैन कमेटी' के नाम से विस्यात है । 

5. मुडीमैन कमेटी के ॥2 सदस्यों में श्रधिकाश सदस्य यूरोपियन श्रौर 
सरकारी थे । कमेटी के सरकारी सदस्यों मे यह विचार प्रकट किया कि सन्‌ 99 
के भ्रधिनियम द्वारा प्रचलित द्वघ शामन-प्रणाली को तो बना रहने दिया जाए, किन्तु 
उसके प्रमुफ दोपों को दूर करने के लिए सम्बन्धित नियमों में श्रावश्यक सुधार किया 
जाना चाहिए । 925 में सरकार ने जब मुडीमैम कमेटी की रिपोर्ट फो केन्द्रीय 
विधान-परिपद्‌ के सामने रखा तो पण्डित मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट की कु 
ब्रालोचना की भौर द्वंघ शासन को प्रमल करने के भ्रयोग्य सिद्ध किया | उन्होंने 
सरकार के विरोध के बावजूद केद्दीय विधान-मण्डल में मुडीमैंठ कमेटी की रिपोर्ट के 
विरुद्ध प्रस्ताव पास कराया । कुछ मास बाद ही विवश होकर प्रिटिश रारकार फो यह्‌ 
चोपणा करनी पड़ी कि.शीघ्र ही एक कमीशन भारत मे भेजा जाएगा जो इस बात की 
जाँच करेगा कि 99 के सुधार किस सीमा तक सफल या झसफल हुए झौर यह 
कमीशन भारत के भावी साँविधानिक विकास के सम्बन्ध में भी भपने सुझाव देगा । 
इस प्रकार भावी सौविधा्िक सुधारो की पृष्ठमूमि तैयार होने लगी । 

6. उपरोक्त घोषणा के पश्चाव्‌ फरवरी, 2928 में साइमन कमीशन भारत 
आया । मई, 930 मे कमौशन ने रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में भारत के लिए 
भपधिराज्य स्थिति गा भौपनिवेशिक स्वराज्य (0०77एं०णा 84०5) का पट्टी जिऋ् 
तक नहीं किया गया । इससे जनता को अभमिलापामों गौर भाजाक्षाप्रों की पूर्ण 
अपेक्षा की | प्रतः भारतीयों द्वारा इस रिपोर्ट की कटु झ्रातोचता वी गई। फिर भी 
यह कहना होगा फि यह रिपोर्ट भारत राज्य के सेसों में सर्देव एक महाद्‌ सैस बना 
रहेगा । इस रिपोर्ट का सबसे बढ़ा ग्रुण्ा यह था कि इसने भारतीय टाजनीनि की 


भारत सरकार का 935 का अधिनियम 9] 


कठिनाइयों भर समस्थाओ्रों पर विस्तार से प्रकाश डाला । इस रिपोर्ट द्वारा की गई 
कई एक सिफारिशों को 935 के अधिनियम मे भी स्थान दिया गया। 935 मे 
प्रान्तों को जब स्वराज्य दिया गया और अ्रल्पमतों के हितो की रक्षा की जो व्यवस्था 
को गई तथा गवनेरों को जो विशेय शक्तियाँ दी गईं, उन सबकी आधार यह रिपो्द 
थी। इस रिपोर्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट हो गया कि 99 के अभ्रधि- 
नियम के झनुतार प्रास्तों मे चलाया हुआ दंघ शासन पूरणंतः असफल हो गया है 
और भारतीयों को स्वशासन के मार्ग पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है । 


7. जब भारतवासी साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे तभी भारत 
सचिव लॉ बुकनहैड ने भारतीयों को ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जिससे 
पैव भारतीय सहमत हो । फलस्वरूप 928 की नेहरू रिपोर्ट सामने श्राई । इस रिपोर्ट 
में भारत के भावी सविधान की रूपरेखा निश्चित की गई थी और उसकी अनेक 
बाते वर्तमान सविधान में भी अपना ली गईं। जिज्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 
नहर संविधान को अस्वीकार कर दिया और विदेशी हुकूमत को सहारा लगा 
लेकिन वहू समझ गई कि भारतीयों को शीघ्र ही कुछ सॉविधानिक सुधार 
देने पड़ेंगे । 

8. ब्रिटिश सरकार यमझ गई कि भारतीयों की सविधान सम्बन्धी मॉग की 
अधिक समय तक उपेक्षा नही की जा सकती । अत लॉड इविन ने लन्दन सरकार 
से परामर्श करके 3] अ्रक्टूवर, 929 को यह घोषित किया कि “97 की घोषणा 
से स्पष्ट है कि भारत को भ्रन्त में ्रधिराज्य स्थिति (00॥7॥07 (008) का दर्जा 
मिले ।” इंविन ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान पर सोच-विचार के लिए शौक 
ही एक गोलमेज सम्मेलन बुजाया जाएगा जिसमे ब्रिटिश भारत और देशी रियासतो 
के प्रतिनिवि ब्रिटिश सरकार से मिलेंगे । “यह घोषणा इस दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर् 
थी कि इसके पहले केवल ब्रिटिश सरकार को ही भारत के साँविधानिक विकास के 
सम्बन्ध मे सोचने और निर्णय करने का अ्रधिकार प्राप्त था, किन्तु अब इस परम्परा 
का परित्याग करके एक सम्मेलन द्वारा समस्या के सम्बन्ध में सोचने का कार्यक्रम 
अपनाया गया । 

9. भारत की वैधानिक समस्या को हल करने के लिए 930, 93] 
भ्रौर 932 भें तीन गोलमेज सम्मेलन हुए | इनके आधार पर भार्च, 9 33 में ब्रिटिश 

पफकार ने शवेत-पत्र' (७७७४४ 72७०) प्रकाशित किया जिसे 935 के सुधार 
अधिनियम को दूरी कहा जा सकता है । इस श्वेत-पत्र को प्रिटिश ससद्‌ की संयुक्त 
भबर समिति के समक्ष विचाराथे प्रस्तुत किया गया | समित की रिपोर्ट को ब्रिटिश 
हसन ने स्वीकार किया और एक विधेयक फरवरी, 935 में ब्रिटिश संसद मे पेश 
किया गया जो अगस्त 933 में भारत सरकार का अधिनियम! (00एवथागगशा 
ण दाता 20०, 935) बन गया । 


7 काका कतव6३ ; बजाया पए.॥॥ क्ला०, 9. ]44. 
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भारत सरकार का 935 का अधिनियम ही !947 में स्वाधीनता की 

प्राप्ति तक भारत का संविधान बना रहा । 
935 के अ्रधिनियम की मुख्य विशेषताएं या 
उसके मुख्य लक्षण 

सन्‌ 935 का संविधान बहुत लम्बा श्रौर जठिल था, जिसमे 45[ घधाराएँ 
और 5 सूचियाँ सम्मिलित थी। इसकी अनेक धाराओं मे शुद्ध साँविधानिक 
समस्याओं को स्पर्श तक नहीं किया गया था । अधि नियम के अन्तर्गत भारतीयों को 
भ्रान्तीय क्षेत्र में स्वायत्त-शासन, केन्द्रीय क्षेत्र मे ऑशिक उत्तरदायी शासन एवं 
अखिल भारतीय संघ देने की व्यवस्था की गई थी। अधिनियम की ये तीनो 
विशेपताएँ एक दूसरे से घमिष्ठ रूप से सम्बन्धित थी और एक के बिना दूसरे को 
कार्यरूप देना प्रसम्भव था। प्रान्तीय क्षेत्र में स्वायत्त-शासन की व्यवस्था करना 
श्रावश्यक था जबकि केन्द्र मे उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाना थां। इसी 
तरह अखिल भारतीय संघ की स्थापना किए बिना केन्द्र मे उत्तरदायी शासन की 
व्यवस्था भली प्रकार नहीं की जा सकती थी । 

भारत सरकार के 935 के अ्रधिनियम की मुख्य विशेषताएँ ये थी -- 

(4) श्रखिल भारतोय संघ (#वा ॥00 0त20॥०7)--अधिनियम के 
अन्तर्गत यह निर्शाय किया गया कि केन्द्र मे ब्रिटिश प्रान्तों और देशी रियासतों को 
मिलाकर एक संघ स्थापित किया जाए। यह सध । ब्रिठिश गवर्नेरज्परान्तों, 
6 चीफ कमिश्नर प्राम्तो और देशी रियासतों से मिलकर बचना था जो अपनी इच्छा 
से सघ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो जाएँ । प्रान्तो के लिए सघ में सम्मिलित 
होता अनिवार्य था जबकि देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। यह व्यवस्था की 
गईं कि संघ मे सम्मिलित होने वाली प्रत्येक रियासत का राजा एक प्रवेश लेख या 
सम्मिलित पत्र (वराध्यप्रग८00 णी 8००४४४०॥) पर हस्ताक्षर करे जिसमें यह 
बर्शित हो कि वह कौन-कौन से विपयो को सधीय कार्यपालिका को सौंपने को तैयार 
है | राध की इकाइयों को अपमे आन्‍्तेरिक मामलो में स्वशासन प्राप्त था। इकाइयों 
और सध सरकार के मध्य उठने वाले विवादों के समाधान के लिए एक संघीय 
स्यथायालय की स्थापना की गई । केन्द्र मे एक संधीय कार्यका रिएी भर व्य१स्थापिका 
की स्थापता की गई । 

सह श्रायोजन किया गया कि संघ शासन का उद्घाटन तब किया जाएं 
जवकि--() सध मे इतती रियासतें मिलने को तैयार हो जिनकी सख्या रियासतो की 
झाख्या का आधा भाग हों, एव (2) सघ में सम्मिलित होने वाले भारतीय नरेश राज्य- 
सभा ((०णार्श!। ण 8806) के 52 सदस्य चुनने के अधिकारी हो । चूँकि देशी रियासतें 
संघ में सम्मिलित नही हुईं, भ्रतः प्रस्तावित सध की स्थापना ही नहीं की जा यकी। 

(2) प्रान्तीय स्पायत्तता (77०हांप्रधंक्ष 4एणा०णा)--इस अधिनियम 
द्वारा प्रात्तीय स्वराज्य या प्रान्तीय स्वायत्तता का आरम्भ किया गया। प्रान्तों को 
एक नथीन साँविधानिक दर्जा दिया गया और उन्हे श्रपने मामलों मे पर्याप्त ,सीमा 
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तक प्रधन्‍्ध करने की स्वतन्त्रता मिली | प्रान्तों में 9] के अधिनियम द्वारा 
स्थापित हैध शासन का अन्त कर दिया गया। रक्षित विपयों प्रौर हस्तान्तरित 
विषयों के भेद को समाप्त कर दिया गया । प्रान्तीय क्षेत्र का पूर्ण नियन्त्रण जनता 
के प्रतिनिधि मन्त्रियों के अधिकार में कर दिया गया । प्रान्तीय गवनेरो से मन्‍्त्री वर्ग 
के परामर्श पर शासन-कार्य चलाने को आशा की गई | उन्हें प्रान्तीय विधान-परिपदो 
में बहुमत दलीय नेता की स्वीकृति से मन्त्रिमण्डल के निर्माण का निर्देश दिया गया। 
उनसे यह आशा की गई कि वे मन्त्रियो में सयुक्त उत्तरदायित्व की भावना को 
प्रोत्साहन देंगे । मन्त्रिमण्डल को प्रान्तीय विधान-परियद्‌ के प्रति उत्तरदायी 
ठहराया गया | विधान आदि निश्चित करने का अधिकार भी प्रान्तीय परिपद्‌ को 
दिया गया। 

इस प्रकार ]935 के अधिनियम प्रान्तीय स्वायत्तता की दिशा में एक 
निश्चित सुधार था, पर साथ ही प्रान्तीय गवर्नरों को कुछ विशेष उत्तरदायित्व सौंपे 
गए जिनके कारण प्रान्तों को दिया गया स्वायत्त शासन निराशाजनक सिद्ध हुआ । 
शीघ्र हो स्पष्ट हो गया कि विभिन्न प्रकार के संरक्षण और आरक्षण (3बव808705 
8॥0 ]२८५८४४०(४०॥७) उत्तरदायी शासन की कार्यकुशलता और उसके विकास में 
बड़े बाघक थे । 

(3) संरक्षण श्रौर प्रारक्षण ($्ा०ट्टएथ्चा05 जाते ]१९४९४एश०१5) --- 
प्रान्तीय गवर्नरों को सौपी गई विशेष जुम्मेवारियाँ मुख्यतः इस प्रकार थीं-- 
(।) प्रान्त एवं उसके किसी भाग में शान्ति तथा सुव्यवस्था को भंग करने वाले 
खतरों को रोकना, (7।) प्रल्पसख्यक मतों के हितो की रक्षा करना, (॥) उच्च- 
राज्य कमेचारियों के हितो की रक्षा करना, (४) गवनर जनरल के आदेशों और 
निर्देशों का पालन करना, (५) प्रत्येक भारतीय रियासत के अधिकार और उसके 
शासक की मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा करना, श्रादि । इसी प्रकार गवर्नर जनरल 
को भी व्यापक अधिकार दिए गए । उसकी स्वेच्छाचारी शक्तियों का सविधान की 
90 से पश्रधिक धाराश्रों में वर्णन किया गया है । गवर्नर जनरल को प्रतिरक्षा, 
विदेशी मामलो, धार्मिक मामलों झादि के प्रवन्ध का एकाघिकार दिया गया। अपने 
विशेष उत्तरदायित्वों की भाड़ मे गवर्नर जनरल और गवर्नर मनमानी कर सकते 
थे। केन्द्र भर प्रान्त के उत्तरदायी शासन मे हस्तक्षेप करने के उनके व्यापर्क 
अधिकार ही अधिनियम (संरक्षण एवं आरक्षण) थे ।' ये रसक्षण एवं आरक्षण 
अलोकतान्त्रिक थे और इनकी व्यापकता के कारण वास्तविक स्वशासन की आशा 
बे ५ हि 2854 अप ३8९88 लागू होने के कुछ ही समय बाद यह स्पष्ट हो 
के विकास को रोकना ओर भारत ९१३० आसन कोड पर माह 

के र ब्रिटिश शासन को हृढ़ बनाए रखना था। 
कल 2 /30/20%8 'जिपान-परिषदों का पुनंठन (ए९०णाभाएाीगा 
पत्र ६8शशॉधा ९5 )--अधिनियम के द्वारा प्रान्तीय विधान-परिपदों में 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तत किए गए। मद्रास, यू. पी., बिहार और असम की विधान- कप 


भारत सरकार का 935 का अधिनियम 98 


सिचाई प्रौर नहरें, जंगल, सानें, प्रान्त के झन्दर व्यापार भौर उद्योग-पन्धे झादि। 
इन विययों पर प्रान्तीय विधान-मण्डलो को कानून बनाने का भ्रधिकार था। समवर्ती 
सूची (00॥0एश०८०५ [.७६) भें वे विषय रखे गए जिन पर सर्घाय शौर प्रान्तीय 
दोनों विधान-मण्डल कानुन बना सयते थे । यद्दि प्रान्तीय भौर केन्द्रीय विधान-मण्डल 
के कानून में किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न हो जाता तो केन्द्रीय विपान-मण्डल के 
कानून को मान्य समझा जाने की और प्रान्तीम विधान-मण्डल के कानून को रह 
हो जाने को व्यवरथा थी । जो थिपय उक्त तीनो सूचियों में सम्मिलित नहीं थे, उनके 
सम्बन्ध में गवर्नर जनरल के झादेश से केन्द्रीय भ्रयवा प्रान्तीय विधान-मण्डल को 
कानून बनाने का भधिकार था । 

(7) संघोय न्‍्यायपालियय (7०0लगखा (णए()--प्रधिनियम के अन्तर्गत 
यह व्यवस्था की गई कि केन्द्र मे सघ की इकाइयों के (देशी रियासतों एवं ब्रिटिश 
प्रान्तों) के आपसी प्रौर संघ के साथ भगड़ो का निपटारा करने के लिए स्धीाय 
न्यायालय होगा । इस न्यायालय को !935 के अधिनियम को व्यवस्था करने का 
प्रधिकार भी दिया गया । उसे भारत के उच्च न्‍्यायानयों (म्रांहा] (०णा।) द्वार 
दिए गए उन समस्त निर्णायो के विरुद्ध श्रपील सुनने का श्रधिकार भी दिया गया 
जिनमे सन्‌ 935 के भ्रधिनियम की व्यवस्था से सम्बन्धित कोई प्रश्न होता था । 
गबनर जनरल को कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देने घग फार्य भी संघीय न्यायालय को 
सौंपा गेया । किन्तु सघीय न्यायालय भारत के लिए हर हृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय 
(80.ए/श॥९ (0एा१) नही थे । कुछ विशेष परिस्थितियों में भ्रपील प्रिवी-कौसिल 
को की जा सकती थी । 

(8) साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति फा विस्तार (:४शा&ंणा ण 6 59४शथा 
ण॑ (०णजाषात्रों प्९८०४४०४)--99 के सुघारो के रचयिताओं ने यह विचार 
प्रकट किया था कि साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति उत्तरदायी शासन के विकास में बाधक 
है, भ्रतः इसका विस्तार नही किया जाना चाहिए । किन्तु फिर भी सन्‌ 4932 में 
साम्प्रदायिक पंचाद ((०ााप्रा॥ /ज्क्ष१) द्वारा भारतीय मतदाताझों को 
अधिकाधिक श्रेणियों और समूहों मे विभक्त करने 'का प्रयत्व किया य्या प्रौर 
मुमलमानों, सिक्खों, भारतीय ईसाइयो, जमींदारों, पूँजीपतियों, स्त्रियों श्रादि सभी 
के लिए पृथक्‌ निर्वाचन-पद्धति की व्यवस्था की गई । भारत में फूट डालकर हुकूमत 
करने की नीति का अनुसरण “ करते हुए 935 के अ्रधिनियम के श्रन्तर्मत इस 
विनाशकारी साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति का हरिजनों के लिए)भी विस्तार कर दिया 
गया । सुसलमनों को केल्द्रीय विधान-मंडल मे ब्रिटिश भारत से 333 प्रत्तिशत स्थान 
दिए गए जबकि उतकी जनसख्या इस .अनुपात से नहीं थी। मजदूरों . और स्त्रियों 
को भी अलग अधिकार दिए गए | इस व्यवस्था से भी भारतीय जनता के महत्त्वपूर्ण 
तत्त्वा का मिलाकर कार्य करना झसम्भव सा हो गया और राष्ट्रीय एकता को गहरा 
झाघात लगा ।-विशेष रियायतो और ब्रिटिश संरक्षण से उत्साहित होकर गुसलमानों 


ने शीध्र ही पाकिस्तान की माँग शुरू कर दी जिसके फलस्वरूप सन्‌ 947 में भारत 
का दुःखद-विभांजन हुआ । पे 
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प्रपता मत व्यक्त करते हुए कहा कि “नया सविधान एक अ्तिक्रियाबादी, हॉमिका रह 
प्रोर रुढ़िवादी कदम है जो स्वोकार -किए जाने के सवेया अयोग्य है (”' पश्डित 
मदनमोहन मालवीय ने 'वाहर से लोकतान्त्रिक और भन्दर से खोला कहकर 
इसकी निन्‍्द की । पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने इसे 'दासता का चार्टेर' बतलाया ।* 
उनके विचार में इस अधिनियम ने भारतीयों को एक ऐसी मशीन दी -जिसके बहुत 
मजबूत ब्रेक थे किन्‍्नु इंजिन कोई नही था | डॉ. राजेन्द्र प्रमाद ने भ्रपने श्रध्यक्षीय 
भाषण में अ्रधिनियम की त्रुटियों की आलोचना की झौर इसे सम्पूर्णा रूप से 
प्र्लीकार करने का सुझाव दिया । सारांश यह है कि !935 का सवियान भारत 
की अधिसरुष जनता को पसन्द नहीं आया और लगभग सभी भारतीय दलों गे इसका 
विरोध किया। ब्रिटेन के विख्यात राजतीतिज्ञों तक ने इस श्रधिनियम फे प्रति कोई 
विशेष सहानुभूति प्रकट नही की । चचिल जैसे राजनीतिजञ ने भी इसे एक 'दृहदाकार 
'परन्‍्तु प्रस्वष्टो [(२०)एय्ा0०७७६ ७०६ ॥0. .0॥॥005) संविघान कहा । 

अधिनियम की मुख्यतः इन आधार पर प्रालोचना की गई-- , 
विचित्र एंव दोषपूर्ण संध--अधिनियम के अ्रनुमार जिस भ्रखिल . भारतीय 
सत्र की स्थापना का आयोजन किया गया, वह संघीय शासन की आवश्यक विशेषताश्रों 
को रखते हुए भी अत्यन्त दोवपूर्ण था| संविधान रवयिताओं ने इसे अपनी स्वार्थे- 
प्विद्धि के श्रनुकूल बनाने का आयोजन किया था । आन 
० प्रथम, संघ मे सम्मिलित होने वाली शासकीय इकाइर्या क्षेत्र, महत्व और 
स्वरूप में एक दूसरे से आाश्चर्यजनक रूप से भिन्न थी। एक ओर तो द्िट्मि भारत 
के ।। प्रान्त थे जिनमे उत्तरदावी शासत और लोकतान्त्रिक संस्याप्रों झा विकास हू 
रहा था तथा जिनके निवासी नागरिकों को कुछ नागरिक एवं राजनीति प्रत्निकार 
भी प्राप्त थे; दूसरी ओर भारतीय रियासततें थीं जिनमें देशो राजाओं छा निरंकत 
राज्य था भ्ौर जिनकी प्रजा को किसी प्रकार के अ्रधिकार प्रिय हुए सही थे । ऐसी 
दो प्रममान इकाइयों को सघ में मिलाना गत्यन्त 
मौवियानिक प्रगति के मार्गे मे वाघा श्रावा स्वामावरिकसी दाद थी; 
परदरमनी का लिखना ठीऊ ही है कि “अखिल मारतीद सूंद च्क ईः 
गठवन्धन था जिसमे शीघ्रता से स्वायन्त-गासन करे क 
प्रजा से सच्ची राज्य-भक्ति की प्राजा रुसने 
करने का प्रयत्न किया गया था ।73 
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गया था। संघ में रियासतों के प्रतिनिधि भेजने के अधिकार केवल देशी रियासतों 
के शासकों को ही थे । 
चौथे, रियासतो को उनके अ्रधिकार से अधिक महत्त्व और राजनीतिक 
रियासते प्रदान की गई थी। उदाहरणार्थ उनकी जनसख्या ब्रिटिश भारत की 
जनसंख्या का केवल चौथाई भाग थी, लेकिन उन्हें सघ व्यवस्थापिका के उच्च सदत 
में 40 प्रतिशत और निम्न सदन में 333 प्रतिशत सीटें देते की व्यवस्था की गई थी। 
पाँचवें, इस सध शासन में भारतीयों को राजसत्ता देने की व्यवस्था नहीं की 
गईं थी । केन्द्रीय सरकार के समस्त महत्त्वपूर्ण अधिकार गवर्नर जनरल के पास थे 
जिनसे भारतीय मम्त्रियों को कोई सरोकार नही था | जो थोडी शक्तियाँ मन्त्र वर्ग 
के अधिकार-क्षेत्र भे दी गई थी, वे भी इतनी प्रतिवन्धित थी कि मत्त्रियो का शासन 
पर कोई प्रभाव नही हो सकता था । 
छठे, सविधान के संशोधन की विधि जटिल थी और इस सम्बन्ध में संधीय 
व्यवस्थापिका को कोई विशेष शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी । 
सातवें, सध से सम्मिलित होने वाली इकाइयो की संख्या बहुत ही श्रधिक थी। 
झाठवें, सघ मे सम्मिलित इकाइयो को अपने-अपने संविधान बनाने का 
झधिकार नहीं दिया गया था श्लौर न ही उनका सविधान के संशोधन मैं कोई हाथ था। 
प्रान्तीय स्वायत्त-शासन एक ढकोसला--अभ्रधिनियम के अन्तर्गत स्थापित 
प्रान्तीय स्वायत्त-शासन वस्तुत. एक ढकोसला-मात्र था यद्यपि प्रान्तीय शासन- 
व्यवस्था मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, प्रान्तीय विधात-मण्डलों के समस्त सदस्य 
निर्वाचित होने लगे, कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी 5हराने का 
नियम भ्रपनाया गया और मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि की गई, किन्तु फिर भी 
अधिनियम द्वार प्रदत्त प्रान्तीय स्वायत्त-शासन तिरथ्थंक था। स्वायत्त-शासन की दो 
प्रधान विशेषताओ--बाह्य नियन्त्ररा से स्वतन्त्रता और आल्तरिक क्षेत्र मे उत्तरदायी 
सरकार का इसमे भ्रभाव था । प्रान्तीय गवनेरी और गवर्नर जनरल की इतनी 
स्वेच्छाचारी शक्तियाँ दे दी गई थी कि उनके लिए स्वायत्त-शासव का गला घोटना 
एक साधारण-सी बात थी । विधान-मण्डलो को आर्थिक मामलों में कुछ शक्तियाँ दे 
दी गई थी किन्तु अन्तिम वास्तविक झाधिक नियन्त्रण श्रग्नेजों के ही हाथ में था । 
बजट पर्र गवर्नरों और गवर्मर जनरत का व्यावहारिक दृष्टि से पूर्ण नियन्त्रण था । 
मे दोनों पदाधिकारी प्रान्तीय मन्त्रियों द्वारा उठाए' गए किसी भी कदम को कैवल इस 
तर्क के श्राधार पर रद्द कर सकते थे कि यह उनकी जुम्मेवारियों के प्रतिकूल हैं । इस 
सम्बन्ध में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने ठीक ही कहा था कि “इस स्वायत्त-शांसत पद्धति ने 
'मस्त्रियों की अपेक्षा गवनेरों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की थी ।” वे मन्त्रिमण्डलो 
के किसी भी निर्सेय था कायें को बिना विशेष यत्न के रद्द कर सकते थे। प्रान्तीय 
मन्त्रियों को सौपे गए विभाग वास्तव में गवर्नरों और ' गवर्नर जनरल के अधीन थे 
क्योंकि उनके पास इनू विभागों के सम्बन्ध में विशेष उत्तरदायित्व थे। उदाहरणार्थ 
कानून और व्यवस्था विभाग उत्तरदायी मन्त्रियो के हवाले कर दिया गया था लेकित 
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साम्प्रदादिकता से ग्योतप्रोत संदिघान--935 बा सेंदिदान झ्ाययोपान्त 
चास्प्रदायिक्र॒ता से भरा या। साम्पदायिक निर्वाबन पद्धति को न केदल इसके पूर्व 
रूप में कायम रज़ा गया वल्कि इसक्ता विस्तार करके हरिजयों, भारतीय ईसाइयों, 
आस्च भारतीय सम्परदायों पर भी इसे लागू कर दिया गया। इस पदत्ति हारा 
हरिजनों को हिन्दुमों से झलग करने को क्षोशिश दो गई झौर भारतीम राजनोतिक 
वातावरण को इतना विपैला बना दिया गया कि भारतीय एकता नष्ठ हो जाए तौर 
ब्रिटिश साम्राज्य भारत में स्थाई रूप से जमा रहे । 

_ संरक्षण और झारक्षय-पझधिनियम में प्रत्पमतों की रक्षा के नाम पर 
विविध मंरक्षणों झौर ग्रारक्षणों ($पव्टिएशाएड था सेल्इटाध्यांणा३) की 
व्यवस्था की गई झौर इसके माध्यम से गवनेंरों तथा गवनेर जनरल को गिशेष 
शक्तियों और झ्धिकारों से सज्जित कर दिया गया। इस ब्पवस्था के फसरपरूप 
अल्पमत सदेव अपने हितों की रक्षा के लिए गवनेरों तथा गवर्नर जनरल रे मुस की 
तरफ देखने लगे और प्रगतिशील तत्वों के विरुद्ध वे प्रंग्रेजों के सहाय सन गए । 
अंग्रेजों ने अल्प-संख्यकों के नाम पर भारत को प्रगति में विविध प्रकार रो रोड़े भटकाने 
की नीति झपनाई । 

आझात्म-निर्णय के प्रधिकार फो ठुकराया जाना --भधिनिग्म मे भारतीशों को 
आत्म-निरणंय का अधिकार नही दिया, उन्हें एक स्वतन्त्र संविधान बनागे का धषिकार 
नही मिला । यह अ्धिनियम' ब्रिटिश संसद द्वारा ही बताया गया भौर भारत की 
भावी प्रगति की जननी ब्विटिश ससद ही बनी । प्लिटिश रासद्‌ भौर भारत राधिए 
का नियन्त्रण भारत पर 947 तक बना रहा। यद्यपि प्रधिनिग्म मे प्रस्तगेत भारत 
सचिव मे झ्रपनी अनेक शक्तियों का परित्याग कर दिया गिस्तु व्यायहारिफ हष्ठि से 
भारतीय प्रशासन पर उसका नियन्त्रण शिथिल नहों हुप्रा । यह पहले ही की भाँति 
भारत-सरकार के सम्बन्ध में 'छाइट हाल का महान्‌ मुगल! घना रहा । 947 तक 
भारत पर शासन दिल्ली या शिमला से नही हुमा बल्कि छ्वाइट हात से होता रहा । 
स्पष्ट है कि उक्त गम्भीर दोषों से परिपूर्ण 935 का - प्रधितियम भारतीयों 
के लिए किसी भी रूप मे सन्‍्तोपजनक प्रमाणित नही हप्ना | भारतीयों ने इसे पूर्ण 
निराशाजनक शौर झशान्तिजनक माना । 
' अखिल भारतीय संघ 
(4॥ ॥रातंड एशसाणा ) 
५. 935 के भ्रधिनियप द्वारा प्रस्तावित झखिल भारतीय राज्य संघ सर्वधा 
प्रमन्‍्तोषजनक झौर निराशाप्रद या । इस योजना के भ्नुसार यथपि लिखित भरींक 
की व्यवस्था की गई, संघ सरझार और इकाइयो की सरवपारों में शांति 
विभाजन किया गया तया संघ सरकार एवं स्थानीय सरकारों को प्रषगो-धपते 


नस 
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क्षेत्रो में स्वतन्त्र ब सीमित रखने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना.भी की गई, 
तथापि अधिनियम के अनुसार स्थापित होने वाला यह संघ वास्तव में सच्चा संघ नहीं 
था और संसार के अन्य संघों से त्रुटियूरों ढंग से काफी भिन्न था। केन्द्रीय परिषद्‌ के 
श्रध्यक्ष सर झब्दुल रहीम के शब्दों मे “संघीय योजना पूर्णातया अ्रस्वाभाविक, क्षत्रिम 
श्रौर किसी भी संविधान में अरहप्ट थी !” प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ सचमुच में 
वास्तविक संघ निर्माएँं। के लिए श्रावश्यक सभी मूलभूत सिद्धान्तों और महत्त्वपूर्ण 
व्यवस्थाप्रो से शून्य थी । जी एन. जोशी के अनुसार “ध7935 के अधिनियम की 
संघ-तीति भारत के राजनीतिक विकास का स्वाभाविक और अनिवाये परिणाम नहीं 
थी । इसके विपरीत यह ब्रिटिश संसद्‌ द्वारा रचित श्रराजनीतिक यन्त्र था जिसका 
उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के कुछ विशेष हितो की पूति करना था ।”” वस्तुतः प्रस्तावित 
संघ भारत मे ब्रिटिश हितों के सरक्षण के लिए निर्लेज्ज स्वेच्छाचारिता और आशिक 
प्रजातन्त्र का विचित्र सम्मिश्रण था । इस योजना के मुख्य दोष निम्नुलिखित थे-- 


प्रथम, प्रस्तावित सघ मूल रूप से अपने स्वरूप, सस्क्ृति और परम्पराग्रो मे 
एक-दूसरे से भिन्न, दो या तीन परस्पर असमान इकाइयो का मिश्रण था | ब्रिटिश 
प्रान्तों, चीफ कमिश्नर प्रान्तो श्रौर देशी रियासतो मे क्षेत्रफलो के महत्त्व, शासन- 
पद्धति, आबादी आदि की दृष्टि से बहुत असमावता थी । ब्रिटिश भारत के प्रास्तो में 
कुछ सीमा तक लोकतान्त्रिक सरकार की स्थापता हो गई थी, उनके निवासी संघीय 
विधान-मण्डल मे निर्वाचित सदस्य भेजने में विश्वास करते थे, उनके विचार प्रगतिवादी 
थे और उन्हे कुछ राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार , भी प्राप्त थे, किन्तु देशी 
रियासतो में श्रभी तक लोकतन्त्र का अकुर प्रस्फुटित नही हुआ था झौर पूरोंरूप से 
निरकुशता का साझ्नाज्य था ! इस प्रकार 935 का यह्‌ प्रस्तावित सघ्‌ प्रगतिशील 
झौर रूढ़िवादी तत्त्वो का अद्भुत मेल था । 

दूसरे, इस सघ की योजना मे ब्रिटिश भारत के श्रान्तो को हाति एवं भारतीय 
राज्यो को झनुचित लाभ पहुँचने की व्यवस्था की गई थी। प्रायः सभी संघों में 
छोटी-बड़ी इकाइयो को उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व देकर कानूनी समानता 
स्थापित की जाती है, किन्तु 2935 के अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित सघ में ऐसा 
नही किया गया था । यद्यपि श्राबादी के आधार पर दूसरे सदन मे इकाइयो को 
प्रतिनिधित्व दिया गया था, किन्तु देशी रियासतों को ब्विटिश प्रान्तों की तुलना मे 
अधिक स्थान दिए गए थे । देशी रियासतों को आबादी भारत की कुल ग्रावादी की 
23 प्रतिशत थी जबकि उसको संघीय विधान-मण्डल के निचले सदन में 33% प्रतिशत 
झौर उच्च सदन में 40 प्रतिशत स्थान दिए गए थे | इसके श्रतिरिक्त राज्यों के 
मनोनीत सदस्यों को ब्रिटिश भारत के निर्वाचित सदस्यों के समान अधिकार दिए 
गए थे ताकि वे भारतीय प्रान्तो में हस्तक्षेप कर सकें । दूथरी श्रोर राज्यो के प्रशासन 
के सम्बन्ध में किसी निर्णंय के करने मे श्रान्तो के सदस्यों को बोलने का कोई 


॥ 0. 2४. उमा : पर (जाआआणामण क्‍क्गंड, 9. 6. 
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प्रधिकार नही दिया गया था। डॉ. राजेद्द्र प्रसाद ने ठीक ही कहा था कि “यह एक 
ऐसा राज्य संघ है जिसके भन्‍्दर निर्लज्ज निरंकुशता भारत के 3 भाग में किलेबन्दी 
करके बैठेगी झौर कभी भी भारत के # भागों में लोकप्रिय सकप-शक्ति को कुचलमे 
के लिए ऊाँकेगी 7” 
तोसरे, इस सघीय योजना मे भारतीयों को स्वृशासन के पूर्ण प्रधिकार सौप 
देने की चर्चा भो नहीं की गई थी । केन्द्रीय सरकार ने जनता के प्रतिनिधि मन्ध्रियो 
का मुद्रा और विनिमय से कोई सम्बन्ध नहीं रसा था। विदेशी विपय उतके नियन्त्रण 
से बाहर थे भौर प्रतिरक्षा “रक्षित' विषय था। संघीय व्यय का लगभग 80 प्रतिशत 
उनके नियन्व्रणा से परे था भौर जो शेष 20 प्रतिशत ब्यय था वह भी भ्रधिनियम के 
आरक्षणो झौर सरक्षणों से घिरा था। पण्डित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में 
“अ्रबरोष (20८०८) और सीमावन्दी (.गा(ध्षाण5) इतनी भ्रघिक थी कि उनके 
कारण राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही रही।” 
थी फे. टो शाह के शब्दों मे, “935 के संविधान के श्रन्तर्गत संघीय मन्त्रियो की 
स्थिति भारत के लाभार्थ न होकर सघ के शोभार्थ थी और वे मन्‍्त्री जिस जमता के 
प्रतिनिधि थे उसके लिए सहायक नही वरन्‌ भार थे । मन्त्री उत्तरदायी थे किन्तु 
भ्रधिकारों से हीन थे, वे उच्च पदारूढ थे परन्तु प्रमुत्व-शक्ति से शून्य थे, वे 'वामबान' 
थे लेकिन 'प्रभाववान' नही थे ।7 
चौथे, प्रस्तावित सघ भारतीयों की झपनी स्वतन्त्र इच्छा के फलस्वरूप नही 
बना था वरन्‌ ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत पर लादा गया था। ब्रिदिश प्रान्तों के 
लिए संध में सम्मिलित होना अनिवायें था जबकि भारतीय राज्यो के लिए नही । 
भ्रग्नेजो ने केन्द्र में सघ की स्थापना वास्तव में इसलिए की थी कि देशी रियासतों से 
ग्रठजोड करके प्रगतिशील तत्त्वो पर रुकावट लगाई जा सके | चूंकि काँग्रेस ब्रिटिश 
सरकार की इस नियत को भाँप चुकी थी, झत: उसने संघ का विरोध किया । 
पाँचवें, प्रस्तावित संघीय योजना इस दृष्टि से भी दोपपूर्ण थी कि एक इकाई 
का अधिकार क्षेत्र दूसरी इकाई के भ्रधिकार क्षेत्र से भिन्न था। संघ में सम्मिलित 
होने के इच्छुक राज्य अपनी इच्छानुसार अपने अधिकार सघीय विधान-मण्डल को 
सौप सकते थे और मन चाहे विषय अपने हाथ मे रख सकते थे जबकि ब्रिटिश भारत 
के प्रान्तो को इस प्रकार की सुविधा नही दी गई थी । इस तरह जहाँ केन्द्रीय सरकार 
की शक्तियाँ सारे भरान्तों के ऊपर एक समान थी वहाँ प्रत्येक राज्य या रियासत के 
सम्बन्ध मे अलग-अलग थी । इस तरह की असंगत बातें ससार के किसी भी अन्य 
संघ मे देखने को नही मिलती । कक ः 
* छठे, अधिनियम के झनुसार देशी रियासतों की जनता को भ्रधिकार नहीं 
दिया गया था कि वह संघ मे अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेज सके । यह श्रधिकार 
केवल देशी रियासतों के शासकों को दिया गया था ताकि उनके प्रतिनिधि ब्रिटिश 
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सरकार के प्रति वफादार रहें और सघ मे जमीदारों तथा अल्पमतों के साथ मिलकर 
भारत की प्रगति में बाधक बनें ।, स्वयं भारत सचिव सर सेम्युआ्नल होर ने ब्रिटिश 
संसद्‌ में बड़े वर्ग के साथ कहा था कि उद्रवादी तत्त्वों को राजनीतिक शक्ति की 
प्राष्ति से रोकने के लिए हमने अत्येक़ सावधानी बरती है। श्री. कीथ ने भी लिखा 
है--“भारतीयों की इस बात को मानमे से इन्कार करना कठिन है कि भारत में संघ 
इसलिए स्थापित किया गया था ताकि श्रंग्रेजो को केन्द्र में ब्रिटिश भारत के लिए 
उत्तरदायी सरकार की स्थापना न करनी पड़े ।” 

सातवें, प्राय. संघो मे निचले सदन का प्रत्यक्ष चुनाव होता हैं किन्तु प्रस्तावित 
संघ में संघीय-सभा (77९0०००! /5७८॥७५) का चुनाव प्रत्यक्ष रखा गया और 
उच्च सदच (एएएआ प्ल०४5०) का चुनाव प्रत्यक्ष। यह व्यवस्था वास्तव में 
लोकतन्‍्त्रात्मक सदन को और झ्नधिक कमजोर बताने के लिए की गई थी | इतना 
ही नही, निचले सदन की शक्तियों पर ग्रवनेर जनरल झौर ब्रिदिश संसद्‌ की 
असाधारण शक्तियो की काफी रुकावट थी। पुनश्च, इसकी रही-सही शक्ति को 
साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति एवं भ्रन्य वर्यों को प्रतिनिधित्व देने की प्रणाली ने और 
भी कम कर दिया था । 

आठवें, संविधान के संशोधन से सम्बद्ध धाराएँ वड़ी जटिल झौर कठौर थी । 
प्राय, सभी संविधानों में संसद्‌ को आ्रवश्यकतानुर संशोवन करने का अधिकार दिया 
जाता है जबकि 935 के अधिनिथम के श्रन्तर्गत संविधान में संशोधन का श्रधिकार 
केग्द्रीय विधान-मण्डल की नही दिया जाकर ब्रिटिश संसद्‌ के पाप्त रखा गया ।, भारत 
का प्रस्तावित संघ कनाडा या आस्ट्रेलिया राज्य संघ जैसा न था। उनके संघ के 
बनाए कानूनों के सम्बन्ध में त्रिठिश ससद की स्वीकृति केवल औपचारिक थी जबकि 
भारत के राज्य संघ के बनाए हुए कानूनों के सम्बन्ध में ब्रिटिश संसदीय स्वीकृति 
कठोर वास्तविकता थी। अ्रिनियम मे विश्येय रूप से निर्दिष्ट गौण बातों को छोडकर 
अन्य किसी भी विषय में भारतीय विधान-मण्डल कोई संशोधन प्रस्तुत नही कर 
सकता था । 

में, प्राय: प्रत्येक संध मे. अ्वशिष्ट शक्तियाँ _ ((०४०एक)_ 7०४७७) या 
तो केन्द्र को दी जाती हैं या राज्य को दे दी जाती हैं; किन्तु 935 के अधिनियम 
के अन्तर्गत ऐसा नही किया गया । .भारत में व्यवस्था यह की गई कि गवनेर जनरल 
को इस बारे में अन्तिम निर्णय करने का अधिकार होगा कि वह किसी अ्वशिष्ट 
आक्ति को केन्द्रीय विधान-मण्डल_ को सौपता है और किसी को, प्रान्तीयथ विधाव- 


सण्डल को । 

निष्कर्ष रूप भे यह कहा जा सकता है कि प्रस्तावित सघीय योजना श्रत्यघिक 
प्रंतिक्रियाबादी, प्रगति-विरोधी और भारतीय राज्यों की तुलना में ब्रिटिश भारत के, 
मौलिक हितों के लिए 'हानिकारक तथा घातक सिद्ध होती थी। भ्रस्तावित सधीय 
ढाँचा इस तरह का बनाया गया था कि कोई भी वास्तविक प्रगति 'असम्भव हो जाए 
और अग्रेजो द्वार नियन्त्रित शासन पद्धति में भारतीय- जनता के प्रतिनिधियों के 
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हस्तक्षेप या परिवर्तत के लिए कोई गुँजाइश न रह जाए । संघ में संरक्षणों श्रौर 
पारण्षणों (53८ह०व०05 थात॑ रेट्शर्थां०75) की एक प्रसीमित श्टरखला थी जो 
सोकतम्त्रीय भौर प्रयतिणील शक्तियों का गला धोट सकती थी । इन सब दोयो से 
भारतीय पहले ही परिचित थे, प्नतः उन्होने प्रस्तावित सघ का धोर विरोध किया ॥ 
काँग्रेस, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा झौर सिक्‍सों के सभी दलो में इस संघ को 
भप्रस्वीकार कर दिया । इतना ही मही, देशी रियासतों ने भी सघ में शामिल होने का 
विशेष इरादा प्रकट नहीं किया । भ्रतः ग्रिटिश सरकार द्वारा यह फैसला किया गया 
कि 935 के प्रधिनियम में प्रस्तावित मघ (]20फ०0४८० ए८एलशा0त) लागू नहीं 
फिया जाएगा भौर इस भधिनियम या शेष भाग ही लागू होगा । 
संघीय फार्यपालिका 
(प॥6 #त्ठथगा 5ऋ०तणार०) 


933 के श्रधितियम के श्न्तर्गत संघ।य कार्यपालिका में (!) गवर्नर जनरल 
(90एला०ग ठ5ल्ादण), (2) सभासद्‌ (00णा०ा|०75), एवं (3) मन्त्रि-परिपद्‌ 
(९०णाल! ० शांपरंडल$) सम्मिलित किए गए थे । 

(१) ग्रवर्नर जनरल (607०॥7० 6०॥09) --गवर्नेर जनरल संघ का मुल्खिया 
झौर प्रधान स्तम्भ था । संघ की सम्पूर्ण शक्ति उसमे मिहित रखी गई थी श्ौर 
ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में उसे इस शक्ति का प्रयोग करना था। गवर्नर 
जनरल वी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती थी भौर भारतीय खजाने से 2,5,800 
रुपये प्रतिवर्ष उसे वेतन मिलता था। इसके भ्रतिरिक्त उसे झमेक भत्ते और 
उपलब्धियाँ प्राप्त थी । कुल मिलाकर गवर्नर जनरल पर प्रति वर्ष 8 लाख रुपये 
व्यय होते थे । विश्व में किसी भ्रन्य अधिकारी को इतना वेतन भ्रौर इतने भत्ते नहीं 
शमिलते थे 

गवर्नर जनरल की विस्तृत शक्तियाँ मोटे रूप में तीन प्रकार की धी-- 

(॥) स्वेच्छाचरी शक्तियाँ ([25ठ९॥०7क7५ 909८७) 

(॥ ) व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियाँ (ए0जछछा$ ० वातशंतान 

उप्रतहध्याथा।) 

(3) मन्त्रियों के परामर्शानुसार प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियाँ (90प्रध$ 

40 956 ९रश्ालं5९त6 07 ॥6 80ए7०७ 0 [06 मैथागशट्र5) ॥ 

() स्वेच्छाचारी शक्तियाँ--इन शक्तियों के प्रयोग मे ग्रथ्मर -जनर॒ल को 
अ्रपने मन्त्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। अधिनियम के अनुसार 
4 सुरक्षित विभाग ([२६४९८४८० 795एश[7०0/$) थे--प्रतिरक्षा विभाग (9४/८08 
ए८ए477०॥), घामिक विषय सम्बन्धी विभाग (ए८०८आउशांटव 0क्॒आधाला।), 
अधिराज्यों के अतिरिक्त भारत के बैदेशिक,, सम्बन्ध (फिणक्ंड्ा। एछबवाणाड 
€णएकाए 70 8॥०॥8 छाती 700प्मा70॥$), एवं जनजातीय या कबायली विषय 
(परतं०श &# 9775) । इन सुरक्षित विभागों के प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल 
ब्रिटिश राज्य मन्त्री के प्रति उत्तरदायी था । 
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गवर्नर जनरल द्वारा स्वविवेक से प्रयोग मे लाए जाने वाले अधिकारों में 
अन्य ये बाते सम्मिलित थी -मन्त्रियों को चुवता व उनको बुलाना एवं उन्हें पदच्युत्‌ 
करना, मस्त्रि-्परियद्‌ के अ्रधिवेशनों को अध्यक्षता करना, सभासदों की, वित्तीय 
परामशंदाता और उनके कर्मचारी-मण्डल की, मुख्य आयुक्तो की, रिजर्व जैक के 
गंवनेर तथा डिप्टो गवर्नर की, सीय लोकतेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, 
भारतीय रेलवे कम्पनियों के निदेशकों (07०००7७) और उप्र-निदेशकीं की, रेलवे 
न्ययाधिकरण (ककाएवए प्रशण्ण्याश) के अध्यक्ष की, तथा संधीय रेलवे शासन- 
सभा (रिट्पयदा! रिक्राए3ए 4पा।077) के 2/7 सदस्यों की नियुक्ति । 
कतिपय मामलों में गवर्तर जनरल को अधिकारियों को पदच्युत्‌ करने का भी 
ग्रधिकार था | कुछ उच्च पदो के सम्बन्ध में वह बैतनों, भक्तों, सेवा की शर्तों ग्रादि 
का निर्णय करता था | इसको मत्त्रियों में काम वाँटले, सरकारी काम-्काज को 
ग्रयानी से चलाने और शासन सम्बन्धी सम्पूर्ण युक्ता की शीघ्र जानकारी के लिए 
प्रावश्यक नियम बनाते का भी अधिकार था। यह गवर्नर जनरल की पत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण शक्ति थी जिसके कारण उप्तका भन्त्रियों पर पूर्ण नियन्त्रण और प्रभाव 
बना रहता था । सक्षेप मे गवर्नर जनरल को भारी राजनीतिक संरक्षकता (पडा 
ए७707986) प्राप्त थी और इस हेतु वह देश में अत्यधिक शक्तिशाली था । 
उपरोक्त शक्तियों के अतिरिक्त गवनेर जनरज्ञ को इस सम्बन्ध में भी कातून 
बनाने का अधिकार था-() सरकार के कार्ये का सुविधाजनक सम्पादन भौर 
मन्द्रियों के कार्य का वित्तरण, (2) गवर्तर जनरल को सब झावश्वक बातो की सूचना 
देने बाले विभाग से सम्बद्ध बातें, एवं (3) सरकार के आदेशों तथा भ्धिकार पत्रों 
का प्रमाणीकरण (4प्रश॥॥0777९8707) । इन शक्तियों के अतिरिक्त गवर्नर जनरल 
दो सघीय-सभा के प्रविवेशन बुलाने, स्थगित करने और संग करने का प्ूर्णो श्रधिकार 
था । विधेयको के बारे में कैख्लीय विध्ाव-मण्डल को सन्देश भेजने, अनुचित बिलों 
को रोकने एवं अ्स्वीकार करने का भी उसे भ्रधिकार था। कुछ विलो के लिए गवनेर 
जनरल की प्रर्वे श्राज्ा ग्रावश्यक होती थी और कुछ विशेष बिधेयकों को वह ब्रिदिश 
संप्राट की स्वीकृति के लिए सुरक्षित (72०5०४४2४) रख सकता था. 
गवर्नर ज़नरल अधिनियम भी बना सकता था, जिन्हें गवर्नर जनरल के 
प्रधिनियम कहा जाता था । इन अ्विनियमो को वह केन्द्रीय विधान-सण्डल को इच्छा 
के विरुद बना सकता था। कई बार वह किसी बिल की रूपरेखा तैयार करके 
केल्द्रीय विधान-मण्डल के पास भेज देता था ग्रौर उसके सुझावों पर भी,विधार 
करता था। वह इस विषय में झपने व्यक्तिगत निरयय के अनुसार काम कर सकता 
था ! गवनेर जनरल को अध्यादेश जारी करने, संकटकालीन घोषणा जारी करने 
भ्रौर संविधान को स्थग्रित करने के महत्त्वपूर्ण अधिकार भ्राप्त थे । स्वविवेक से अथवा 
व्यक्तिगत निर्णेय से कार्य करने के मामलों में वह गवर्नरों को निर्देश दे सकता था ॥ 
संविधान की विफलता की घोयरार गबर्ते र जनरल को भारत सचिव के प्राप्त भेजनी 
पटुती थी जो इसे ब्रिटिश संमद्‌ के दोनों स़दनों के सामने रखता था | इस प्रकार की 
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चघोपणा 6 माह तक रह सकती थी और ब्रिटिश संसद्‌ को इसे 6 माह पूर्व ही रद्द 
करने का अधिकार था । 


ए (४) विशेष उत्तरदायित्व एवं व्यक्तिगत निर्शय की शक्ति--935 के 
प्रधिनियम के अ्न्तगत गवर्नर जनरल को अनेक विशेष जिम्मेदारियाँ सौपी गई थी । 
अधिनियम की धारा 32 भे प्रतिपादित ऐसी विशेष जुम्मेवारियाँ, जिनके विषय में 
गवनंर जनरल अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग कर सकता था, ये थी-- 


() भारत भ्रथवा उसके किसी भाग की शान्ति के भंग होते को रोकना । 

(2) लोक सेवाओ्रों के उचित हितो और माँगो की रक्षा करना । 

(3) अल्पमतों ओर वर्गों के उचित हितो का संरक्षर । 

(4) सघ सरकार के भ्राधिक स्थायित्व और उनकी साख (टाव्वा) का 

रक्षण । 

(5) व्यापारिक भेद-भाव की रोकथाम । 

(6) भारतीय रियासतों व उनके शासकों के अधिकारों का सम्मान और 

उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा । 

(7) ग्रेट ब्रिटेन या बर्मा से आए हुए माल के वारे में भेदभाव को रोकना । 

(8) स्वविवेक से या व्य क्तिगगत निर्णाय से गवर्नर जनरल द्वारा दिए हुए 

कार्यादेश का ठीक प्रकार से पालन करवाना । 

(8) सन्त्रियों के परामर्श से प्रयुक्त किए जाने वाले भ्रधिकार--935 के 
ग्रधिनियम द्वारा केर्र से द्ैघ शासत स्थापना की व्यवस्था थी जिसमे कुछ विपय 
हस्तान्तरित रखे गए थे और कुछ रक्षित । हस्तान्तरित विषयो में गवर्नर से यह 
झाशा की जाती थी कि यह मस्‍न्त्रियों के परामर्शानुसार शासन चलाएगा। यद्यपि 
भम्त्रियों के परामर्ण से किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र पहले ही महत्त्व-शुत्य था 
तथापि विशेष उत्तरदायित्वों की आड में यह भी व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर 
जनरल अपने व्यक्तिगत निर्णोयों की शक्ति का. प्रयोग कर सकता था। वास्तव में 
गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व इतने अ्रस्पष्ट और लचीले शब्दों मे प्रकट 
(कण गए थे कि मन्सत्रियो के लिए, अपने अभ्रधिकार का निर्वाध प्रयोग करना प्रत्यन्त 
कठिन था । 

ध (2) सभासदु ((०एाशं॥०७) -अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था का 
गई थी कि गवर्नर जनरल की .सहायता के लिए एक कार्येकारिणी परिपद्‌ होगी 
जिसमे 3 से अधिक सदस्य नही होगे । ये सदस्य भ्रथवा सभासद्‌ ((०णाला।05) 
गवर्नर जनरल को रक्षित विभागों का शासन चलाने में सहायता देते थे । रक्षित 
विपयो के प्रशासन में गवर्मर जनरल स्वय ब्रिटिश सद्‌ के प्रति उत्तरदायी था, किन्तु 
सभासद्‌, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा होती थी, केवल गवनेर जनरल के 
प्रति उत्तरदायी थे | सभासद्‌ दोनों सदनो के पदेन ($%-०रॉ००) सदस्य होते थे, 
किन्तु उन्हे मतदान का कोई प्रधिकार नही था और न ही वे संघीय विधान-मण्डल 
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के प्रति उत्तरदायी थे । उनका कार्य कंवल परामर्श देना था जिसे माननाथा न 
मानना गवर्नर जनरल की इच्छा पर निम्नर करता था । 

(3)मन्त्रि-परिषद्‌ (0०णालों ० शक्तांडश5) ---रक्षित विषयो के ग्तिरिक्त 
अन्य हेस्‍्तान्तरित विषयो का शासन चलाने के लिए एक मस्त्रि-्परिपद्‌, की,व्यवस्था 
की गई थी जो सघीय विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी रखी गई थी । सन्त्रियों की 
संख्या अधिक से अधिक 0 नियत की गई थी जिनकी नियुक्ति 'वैधानिक हूप से 
ग़वर्नर जनरल के हाथ में थी शौर वही उन्हें पदच्युतु भी कर सकता था। 935 
के भ्रधिनियम को कार्यान्वित् करने के लिए जो. अनुदेश-पत्र (एव छी 
77श70९०४०४$) जारी किए गए थे उनमे गवनंर जनरल को यह परामर्श दिया गया 
कि बह संघीय विधान-सभा (८0८7४ 455०४799) में बहुमत दल ; के नेता की 
सिफारिशों के अनुसार ही अपने मन्त्रियों की नियुक्ति करे.। मन्त्रियों के लिए 
झावश्यक था कि वे सघीय विधान-मण्डलों के दोनों सदनों में से किसी. भी सदन के 
सदस्य हो । बाहर से किसी व्यक्ति को मन्त्री नियुक्त कर लेने पर उसे 6 महीने मे 
या तो सदन का सदस्य बनना पड़ता था या त्याग-पन्न देना पड़ता था.। गवर्नर जनरल 
से यह आशा की गई थी कि वह अपने मन्त्रियों में सामूहिक उत्तरदायित्व, के सिद्धान्त 
को प्रोत्साहित करे। हस्तान्तरित क्षेत्र के सम्बन्ध में गवर्नर जनरल से एक 
सांविधानिक मुखिया के रूप में कार्य करने की आशा का वस्तुतः कोई व्यावहारिक 
मूल्य नही था । मन्त्रियो की शक्तियों पर विभिन्न प्रतिबन्ध थे भौर गवनंर जनरल 
की स्वैच्छाचारी तथा व्यक्तिगत 'निर्णयो की शक्तियों के सम्मुख मन्त्री वर्ग का 
शासन-कार्य पर प्रभाव होना श्रसम्भव था । 

गव्ेंर जनरल की स्थिति का श्रालोचनात्मक मूल्यांकन (# (जाधत्थ 
ऋजांदात्रॉ० ण॑ 607000 66ाश्षश्न"६ ?0०॥४०)--गवर्नर जनरल की जो स्थिति 
935 के अ्रधिनियम के श्रन्तर्गत रखी गई, वह उत्तरदायी शासन के' सिद्धान्त के 
स्वेथा प्रतिकुल थी । उसकी स्वेच्छाचारी और व्यक्तिगत निर्णेय की शक्तियों ने 
सरकार के दैनिक कार्य का बहुत बड़ा भाग लोकप्रिय मन्त्रियों के हाथ से छीन लिया 
था । उन्होंने गवर्भर जनरल को इतना शक्ति:सम्पन्न बना दिया था कि [एक 
प्रतिक्रियावादी भर स्वेच्छाचारी गवर्नर जनरल उसकी सहायता से राष्ट्रीय विकास 
और अभ्युदय के भार्ग को अवरुद्ध कर सकता था ! ग्रवर्नर जनरल का विशेष उत्तर- 
दायित्व सम्पूर्ण शासन में व्याप्त था और ऐसा कोई विपय गहीं था जिसमे इसे 
किसी भी समय लागू न किया जा सकता हो । गवरनर जनरल रक्षित विपयो का 
मो पूर्ण नियन्त्रण करता ही था, ' लेकिन हस्तान्तरित विषयों में भी वह अपने 
विशेष उत्तरदायित्वों की आड़ में मनमाना हस्तक्षेप कर सकता था। वित्तीय क्षेत्र में 
80 प्रतिशत बजट पर उसका पूर्ण नियन्त्रण रहता था और शेप 20 प्रतिशत बजट 
भी उसके प्रभाव से मुक्त नहीं था | वह बजट को मतदान योग्य (४०४००) श्नौर 
मंतदान के अ्रयोग्य (४०॥-४०४४४४४) मदो में बाँटता था तथा विधान-मण्डल द्वारा 
श्रस्वीकृत की हुई माँग को श्रपनी विशेष शक्ति और स्वीकृति प्रदान कर सकता था । 
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वही प्रंध्यादेश जारी करता था और उसके अधिनियमों की अवधि उसकी इच्छा पर 
तिमेर थी । वह संविधान को स्थगित भी कर सकता था। उसके हाथ में विपुल 
कार्यकारिणी शक्तियाँ थी। साराशतः वह संध शासन की धुरी था और सारी 
कार्यकारिणी शक्ति उसी पर भ्राधारित थी | वह्‌ एक ऐसा स्वेच्छाचारी शासक 
था जिसकी तुलना निरकुश मुगल सम्राटों से की जा सकती थी। श्रारक्षित 
(१९६८:४००) विषयों के प्रशासन में गवर्गर जनरल सर्वेस्र्वा था, यहाँ तक कि 
सभासद्‌ (00०पराभी००७) भी उप्तके सहयोगी होने का दावा नहीं कर सकते थे । 
उन्हे उसकी शक्ति में कोई भाग प्राप्त नही था। हस्तान्तरित विषय भी उसके 
नियन्त्रण से बाहर नही ये । मन्त्रियों द्वारा उपस्थित किया हुआ ऐसा कोई विधेयक 
या प्रस्ताव, जो मवनंर जनरल की इच्छा के विरुद्ध हो, पास नही किया जा सकता 
था, क्योंकि वह इस बहाने की भ्राड में कि प्रस्तुत कार्यवाही क्रिसी न किस्ती रूप मे 
उसके विशेष उत्तरदायित्व को भग करती है, उसे (विधेयक्त या प्रस्ताव को) रह 
कर सकता था। भारत या भारत के किसी भाग की शान्ति के मंग होने की झ्राशंका, 
अल्पमतों के न्‍्यायोचित हित ग्रादि अ्रस्पष्ट शब्दों को किसी भी स्थिति में लागू 
करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था। संघीय विधान-मण्डल की वैधानिक 
कार्यवाहियों या बहुमत के निर्णय को रह करने का अ्रधिकार भी गवर्नेर जनरल का 
एक विशेष प्रभावशाली शस्त्र था । उम्तके इस अधिकार के कारण मन्त्रियो की अ्रपते 
कर्त्तव्य के पालनार्थ साहस के साथ झ्ागे कदम बढाने की इच्छा ही नष्ठ हो 
जाती थी । 

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि गवर्नर जनरल की स्वेच्छाचारी 
शक्तियों और उसकी अन्य विशेष शक्तियों ने उत्तरदायी सरकार को सारहीन बना 
दिया और केन्द्र मे सघ के स्थमित होने के कारण 99 का अधिनियम- ही चलता 
रहा। 935 के अधिनियम से प्रान्तो मे तो कुछ उत्तरदायी सरकार अवश्य कायम 
हो गई लेकिन केन्द्र में पहले ही की भाँति निरंकुशता बनी रही । 

संघीय विधान-मण्डल ] 

(70७ एक्शन प:च्छाजिबपार ) रा ध 
अधिनियम के अ्रन्तर्गत सघीय विधान के दो संदन रखे गए थे- राज्य-सभा 
(एण्णाला। $82$) एवं संघीय-सभा (तंग ह5हथग्राए)।7  * 7 
], राज्य सभा (2०ए४०। ० $9८$) का संगठन ३६ 
/राज्य-्समा मे कुल मिलाकर 260 सदस्य रखे गए थे जिनमे 04 सदस्य 
देशी रियासतों के थे । राज्यों में इन सीटों का विभाजन उनकी अपनी-अपनी महत्ता 
और प्रतिष्ठा पर भ्राश्चित रखा गया था। उदाहरणार्थ हैदराबाद को 86 सीटे दी गईं 
थी, मैसूर को 7 और ट्रावनकोर को 5] सदस्थो के मनोनथन (7प०्ंग्रआ०॥) का 
अधिकार राज्यों के शासकों को दिया गया था | ब्रिटिश भारत के 56 प्रतिनिधियों 
मे )से 50 सदस्य ब्विदिश प्रान्तों में से साम्प्रदायिक: चुनाव पद्धति के अनुसार चुने 
जाते थे और शेय 6 सदस्थों को गवनेर जतरल अपनी इच्छा अनुसार स्त्रियों, अल्य- 
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मतों तथा परियणशित जातियो या दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत 
करता था| जिस प्रकार देशी रियासती में स्थानों का समान बेंटवारा नहीं था उसी 
तरह प्रान्तो मे भी स्थानों का समान बेंटवारा नही था। अ्रतः यह सदन अ्रमेरिकन 
सीनेट अथवा स्विट्जरलैण्ड की राज्य-सभा से बिलकुल भिन्न था। हिन्दुओं, मुसल- 
मानो और सिक्‍खों के पृथक्‌-पृथक्‌ साम्प्रदायिक निर्वाचित क्षेत्र नियत किए यए थे, 
जैसे हिन्दू निर्वाचन क्षेत्र, मुसलमात निर्वाचन क्षेत्र, सिक्ख निर्वाचन क्षेत्र आदि | इन 
सम्प्रदायों के सदस्यो को इन्ही सम्प्रदायो के झनुयायी मतदाता * इन्हीं क्षेत्र से 
साम्प्रदायिक आधार पर प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा निर्वाचित करते थे । किन्तु यूरो पियन, 
आग्ल भारतीय सम्प्रदाय श्रौर ईसाइयो के लिए परोक्ष या अप्रत्यक्ष चुताव होते थे । 
हरिजनो के लिए भी अप्रत्यक्ष चुनावो की व्यवस्था थी । जिन सम्प्रदायो के चुनाव 
अप्रत्यक्ष होते थे, उनके सदस्यो को प्रान्तीय विधान-भण्डल में उनके सदस्य मिलकर 
चुनते थे । हि 
राज्य-सभा या राज्य-परिपद्‌ (00ए/९ा ०६ 88८5) एक स्थाई संस्था थी 
जिसके सदस्य 9 बर्ष के लिए चुने जाते थे मौर उनमे से प्रत्येक 3 वर्ष बाद ३ को 
सदस्यता छोडनी पडती थी | रिटायर होने वाले सदस्यों की जगह 'नए सदस्य 
चुने जाते थे । राज्य-्सभा को” अवधि से पूर्व भग नहीं किया जा सकता 
था। मताधिकार उन व्यक्तियों को दिया गया था जो सम्पत्तिशाली थे | 
मतदाताओं की सख्या एक लाख के लगभग थी । ब्रिटिश प्रान्तों को जो 56 स्थान 
राज्य-सभा में दिए गए थे उनमे 75 सामान्य स्थान हिन्दुओं, 49 मुसलमानों, 
4 सिक्‍खों, 6 स्थ्रियों, 6 परिगशित जातियो, 7 यूरोपवासियो, । ऑँग्ल भारतीय और 
2 भारतीय ईसाइयो के लिए थे शेष 6 गवर्नेर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे । 
राज्य-सभा की रचना से स्पष्ट है कि इसे धनियों और उच्च वर्गों की संस्था 
बनाया गया था | एम० एल० पलल्‍लण्डा के शब्दों में “राज्य-सभा को निहित स्वार्थों, 
प्रतिक्रियावादी थोड़े से चुने हुए शासको श्रोर श्रनुदार राजनोतिज्ञों की सभा बताने 
का प्रयत्न किया गया था ।” इसके अतिरिक्त सदस्यों में 9 वर्ष के अभ्रति लम्बे 
सदस्यता-काल के कारण विघान-मण्डल के. प्रति श्रनुत्तरदायित्व एवं अ्रवज्ञा की 
भावना का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। 
2, संघीय सभा का संगठन ८95 ७ ४ ि 
(«ता 355८००9) ४.5 ) 
संघीय विधान-मण्डल के निम्न सदन का नाम संधीय-सभा रखा गया था। 
इसके कुल 375 स्थानों में 250 ब्रिटिश भारत के लिए और 25 देशी रियासतो 
के लिए नियत किए गए थे । ब्रिटिश भारत के 250 स्थानों में से 4 गैर प्रास्तीय 
स्थान (पिणा-श०्शाशंधरे 86880) थे जिन्हें व्यापार, वाशिज्य और श्रम मे बॉट 
दिया गया था । ब्रिटिश भारत की सीटो का विभाजन सम्प्रदायो, वर्गों भर हितों के 
प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार रखा गया था जैसे-मुसलमान 82, सिवख 6, 
श्रॉग्ल-भारतीय 4, यूरोपियन 8, भारतीय ईसाई 5, व्यापारी और उद्योगपति 7; 
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जमींदार 7, श्रमिक 0, स्त्रियाँ 9 और सामान्य 5।॥ सामान्य स्थानों में 
से ही हरिजनों को लिए 9 स्थान सुरक्षित रखे गाए थे। हिन्दुओं, पारसियों तथा 
प्रन्य कुछ सम्प्रदायों को पृथक्‌ सम्प्रदाय प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। हिन्दू 
ब्रिटिश भारत की कुल जनसंझ्या बे 70 प्रतिशत थे और अझ्त्पमत 30 प्रतिणत प्रति 
सीट दोनों को समान संरया में दिए गए थे । राज्य में सीटों का विभाजन प्रधानतः 
जममंस्या पर प्राघारित था। 

संघीय-सभा पे चुनाव प्रप्रत्यक्ष होने की व्यवस्था थी जबकि संसार के सभी 
देशों में प्रायः मियले सदन के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। सभा के ब्रिटिश भारत के 
सदस्यों को निर्वाचन के लिए प्रान्तों में विधान-मण्डलो के निम्न-सदनों के निर्वाचक 
मण्डल बनाए गए थे जो अ्रप्रत्यक्ष प्रस्पाली द्वारा उक्त सदस्यो का निर्वाचन करते थे। 
संधीय-्सभा का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था किन्तु गवर्नर जनरल उसे अवधि 
पूर्व भी भंग कर सकता था । 

सघीय-समा की रचना भी राज्यन्सभा की तरह अ्रसंतोषजनक थी, क्योंकि 
इसमें प्रतिनिधिरव श्रेष्ठ सिद्धान्तो पर श्राधारित नही था । यूरोपियनों तथा श्रॉग्ल 
भारतीयों जैसे सम्प्रदायों को बहुत भ्रधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था जबकि हिन्दुओं 
को, जो सम्पूर्ण जनसंख्या के 70 प्रतिशत से भी श्रधिक थे, अल्पमत बना दिया 
गया । इसी त्तरह देशी रियासतों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया श्ौर इन 
रियासतों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भ्रवश्य ही ब्रिटिश भारत की सॉबिधानिक 
प्रगति मे बाधा सिद्ध होती थी । संघीय-सभा की रचना का सबसे बड़ा दोप यह था 
कि इसके लिए श्रप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति रखी गई थी। यह व्यवस्था राष्ट्रीय गुना 
के विकास में बाघा डालने वाली थी । 
विधान-मण्डल की शक्तियाँ 
(ए5जटए३ ता धाढ [.द्षांडशपा) 

() विधि निर्माण सम्बन्धी शक्तियाँ--अ्रधितियम के अनस्पर 


मण्डल को ब्रिटिश भारत के प्रान्तों के लिए केन्द्रीय श्रौर झम्दती 
विपयों के सम्बन्ध में, चीफ कमिएनर के प्रान्तों के लि खद डिप्यों के सम्बन्ध मं 
एवं सघ मे सम्मिलित होने वाले राज्यों करे लिए परेशयत (॒४१एफकाशा। 6 
5&००८४आं०7०) के अन्तर्गत सघ को समर्पित सिर हुट झम्दू्ों विफयों के सम्बन्ध सें 
कानून बनाने का अधिकार दिया गया । संक्रेत दिक्रल्‍-मनटद ब्रात्तीय विधयों पर 
भी उस दिशा में कानून बना सकती थी जठ दल्टेर जतरथ दे मझदकालीन घोपरा 
















, कर दी हो । अधिनियम बनाने मे बहुडे ८नवक #र पर, दीदी सदतों में मदतेंद हैं 
जाने की स्थिति मे, दोनों की संदुद बैंदक रखदे ढा अप्योजन था, विस त 
सभा को श्रपने संख्या-वल के छात्म: कान 27 । हू 


त (8) कार्यपासिका रुस्कन्वी शखियो--छादवाटिका खेत 
को समान अधिकार नहीं 


९ नद्र 





रि दे। सच्िकरिपद केदत संघीयन्सकय से 
था, राज्य-सत्ा के ब्रट्ि नही । नल्कऊ 


कि 


05, सर पंख प्रस्दाद £ 
3 कई झधदिशदाख प्रस्दः 


हु 


कक 
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सघीय-सभा को थी, राज्य-सभा को नहीं थी । जहाँ तक गवर्नर जनरल के सभासदों 
(८०४००॥|०१४) का सम्बन्ध था, उन्हे दोनों में से कोई भी सदन अविश्वास 
प्रस्ताव द्वारा नही हठा सकता था। समासद्‌ केवल गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी 
थे । दोनों सदनों को मन्त्रियों तथा समासदों से शासन सम्बन्धी प्रश्न पूछने का 
सामान्य अ्रधिकार था झौर दोनों ही सदन प्रस्ताव तथा स्थगन प्रस्ताव (० ०एए- 
पाला ००7) प्रस्तुत कर सकते थे । यह गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर 
था कि वह किसी प्रस्ताव को माने या न माने । जिन विधयों में गवर्नर जनरल को 
विशेष जुम्मेदारियाँ या स्वेच्छाचारी शक्तियाँ सौंपी गई थी, उनमें विधान-मण्डल का 
कोई नियन्भरणा मही था । 

(8) वित्तीय शक्तियाँ--वित्तीय मामलों में दोनों सदनों के अधिकार 
व्यावहारिक रूप से समान थे, किन्तु कोई भी विधेयक पहले-पहल संघीय सभा में ही 
प्रस्तुत किया जा सकता था । व्यय की वे मर्दे, जिनका भार संघ के राजस्वों पर 
पड़ता था, सघीय विधान-मण्डल के नियन्त्रण से बाहर थी। व्यय की ऐसी मदे 
बजट के लगभग 80 प्रतिशत भाग को आवृत्त करती थी । शेप 20 प्रतिशत विपय 
पहले सघीय-समा में और फिर राज्य-सभा में माँगो और अनुदानों के रुप में प्रस्तुत 
किए जाते थे । इस 20 प्रतिशत बजट की मदों में विधान-मण्डल कोई भी कटोती 
कर सकता था या किसी माँग को मानने से बिलकुल इन्कार कर सकता था। 
किम्तु मवर्नेंर जनरल को यह अधिकार था कि वह विधान-मण्डल द्वारा पअंगीकार न 
किए हुए था कम किए हुए प्नुदानो को ज्यों का त्यो पास कर दें । 

स्पष्ट है कि संघीय विधान-मण्डल रचना और अधिकारों की दृष्टि से बड़ा 
ही निराशाजनक था । विघान-मण्डल को ब्रविटिश-ससद्‌ की सी विधि निर्माण शक्ति 
प्राप्त नही थी । विधि-निर्मागा सम्बन्धी अधिकार विभिन्न रूप से प्रतिबन्धित थे । 
विधान-मण्डल के वित्तीय अधिकार भी अत्यधिक नियन्त्रित थे भर यह सब कुछ 
मुख्यतया ग्रवर्तर जनरल के विशाल वित्तीय अधिकारों के कारण था। वित्तीय 
परामर्शदाताओं की नियुक्ति की व्यवस्था भी जिस रूप मे की गई थी वह झापत्ति- 
जनक थी । दोनों सदनो के गठन मे भी बड़ी-बडी त्रुटियाँ थी । तिम्न सदन के लिए 
अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, साम्प्रदायिक निर्वाचक भण्डलो के सिद्धान्तों का विस्तार, 
विधान-मण्डल के दोनो सदनों मे राज्यों के मनोनीत सदस्यों की भारी संख्या आ्रादि 
दोषी ने विधान-मण्डल को अलोकतान्त्रिक, प्रतिक्रियावादी तथा विपरीतंगामी 

(९३८०५ 800 ॥०(०ट72806०) बना दिया था । 
नोट--स्मरणीय है कि चूँकि भारतीयों के विरोध के कारण अधिनियम 
का सघीय भाग नही लागू किया गया, भतः संघीय विधान-मण्डल भी नही बना 
और केन्द्र मे 99 के अधिनियम के अनुसार ही कार्य चलता रहा + 
संघोय न्यायालय ५) 
(7९ फ#टाश्ना ए०ण्०) 
प्रस्ताधित संघ मे सघीय इकाइयों के आपसी भमगड़ो और इनका कैर्द्र के साथ 
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भंगड़ों का निपटारा करने के लिए संघीय न्‍्यायलय की स्थापना आवश्यक समभ्दी 
गई। 935 के अ्रधिनियम को | अप्रेल, 4937 से लागू किया गया और ? भ्रक्‍्टूबर, 
937 से सघीय न्यायालय मे अपना कार्य करना शुरू कर दिया । 

(४) संधोय स्थायालय का संगठन--अ्रधिनियम के अनुसार स्थापित संघीय 
न्यायालयों मे एक मुख्य न्‍्यायाघीश ((आार्थश 7770०) और झधिक से अधिक 
6 उपनन्यायाधीश (श्रगा८ 3प06865) नियुक्त किए जा सकते थे, किन्तु उस समय 
केवल एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश ही नियुक्त किए गए। ये सब 
न्यायाधीश ब्रिटिश सम्राट द्वारा भ्रति-उच्च योग्यताओं के श्राधार पर नियुक्त होते 
थे श्लौर इनको सख्या मे केवल तभी वृद्धि की जा सकती थी जब सघीय विधान- 
मण्डल इस हेतु एक प्रार्थना-पत्र गवर्नर जनरल के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट को 
भेजे । न्यायाधीशों का विधान ब्रिटिश सम्राट और उनकी मन्त्रि-परिपद्‌ द्वारा तय 
किया जाता था। न्‍्यायाधीशो को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे, भ्रत. उनके 
विधानों मे उनकी भ्रवधि के भीतर परिवतं न नहीं किया जाता था । न्यायाधीशो का 
वेतन भारतीय राजस्व पर भारित व्यय (टाक्ष8०० ० ॥0/4॥ रे९ए७०९४) 
था। न्यायाधीशों की नौकरियाँ सुरक्षित की गई थी और सदाचरर होने पर वे अपने 
पद पर 65 वर्ष की आयु तक रह सकते थे । दुराचार (१४४9७80४70ण०7) अथवा 
शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता के आधार पर ब्रिटिश सम्राठ उन्हे 65 वर्ष की 
श्रायु से पूरे भो हूटा सकता था, जब प्रिवी-कौन्सिल की न्याय समिति (॥6 उत्दाएंध 
(०्रा।०७ ० 76 शाएए ८०णा०!) पूछे जाने पर सलाह दे कि न्यायाधीश 
दोपी है और उसको ऊपर लिखे हुए किसी कारण के श्राधार पर हटाना उचित ही 
है । न्यायाधीशों की नियुक्ति का श्रधिकार गवर्नर जनरल तथा भारत के विधान- 
मण्डल को इसलिए नही दिया गया कि न्यायाधीश स्वतन्त्रतापूर्वक अपना कार्य कर 
सके और उनके कार्यों मे कोई भ्ननुचित हस्तक्षेप न हो । 

संधीय न्यायालय का न्यायाधीश वनने के लिए जो योग्यताएँ रखी गई, वे 

इस प्रकार थी--() वह ब्रिटिश भारत या संघ में सम्मिलित होने वाली किसी 
देशी रियासत के उच्च न्यायालय (7राष्ठा) (०एा) में कम से कम 5 बर्ष तक 
न्यायाधीश रहा हो, अथवा (2) वह इ्लेण्ड या उत्तरी आयरलैण्ड के एडवोकेट 
(#४०॥४४ ० 8५४०८७४४९७) का 0 बर्ष तक सदस्य रहा हो, अथवा (3) ब्रिटिश 
भारत या सघ में सम्मिलित होने वाली किसी देशी रियासत्त के उच्च न्यायालय 
(प्रांह्ा/ 2००८) का 40 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो। मुख्य न्‍्यायावीश की नियुक्ति 
के लिए यह श्रावश्यक था कि वह्‌ 5 वर्ष पुराना एडवोकेट, बेरिस्टर या वकील 
हो, किसी भी रिक्त स्थान को स्थाई रूप से भरने के लिए गवर्नर जनरल किसी 
उचित व्यक्ति को न्यायाघीश नियुक्त कर सकता था। इसी तरह मुख्य न्यायाधीश 
का स्थान रिक्त होने पर गवनेर जनरल किसी भी संघीय न्‍्यायाघीश को स्थाई रूप 
से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए कह सकता था । मुख्य न्यायाधीश 
को 7000 रु० मासिक वेतन, प्रत्येक उप-स्यायाधीश को 5500 रु. मासिक वेतन 
मिलता था । इसके झतिरिक्त भत्तों और पेन्शन की व्यवस्था भी थी । 
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(7) संघीय न्यायालय के क्रधिकार--संघीय न्यायालय के श्रधिकार क्षेत्र 
के तीत भाग थे--प्रारम्भिक अधिकारू-क्षेत्र (0एंड्टाणभ गयंडताणा0ा), अपीनीय 
अधिकारुक्षेत्र (89एथ28 व्याप्ताटावणा) और परामर्शदात्री अधिकारुज्षेत् 
(58१ए509 रंप्राध्दाला0०7) | 

प्रारम्भिक अ्रधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत संघीय न्यायालय में ऐसे ही भ्रभियोग 
भरा सकते थे जो सघ झौर किसी प्रान्त की सरकार मे परस्पर मतभेद होने के कार 
उठ खडे हुए हो, था संघ और संघ में प्रविष्ट किसी राज्य को सरकार में परस्पर 
मतभेद होने के कारण उठ खड़े हुए हों। सघीय न्यायालय अपने प्रारम्भिक अधिकार- 
क्षेत्र के अमुसार उन सभी मामलो को सुन सकता था, जिनका सम्बन्ध 935 के 
अ्रधिनियम की व्याख्या से हो । बह किसी प्रान्त या देशी रियासत के प्रापसी भगडे 
अथवा दो या अधिक प्रान्तो या रियासत्ों के मध्य हुए भमगड़ों का भी निणेय 
करता था । 

अपीलीय श्रधिकार-क्षेत्र के अनुसार संघीय न्यायालय का काम भारत के 

उच्च न्यायालयों के निर्णय या आदेश के विरुद्ध उन मामलों में अभियोग-प्रार्थनाओो 
को सुनना था जिनके सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि 
वे अभियोग 935 के अधिनियम की व्याख्या से सम्बद्ध विधान के ठोस प्रश्न से 
सम्बन्धित हैं या अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी सपरिपद्‌ झ्रादेश 
(07667 ॥॥ (०प्र/0) की व्यवस्था से सम्बद्ध है। यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो 
जाता था कि सध मे शामिल होने वाली किसी देशी रियासत ने अपने प्रवेश लेख 
([शाप्रापशयां 0 4००९४७०॥) द्वारा संघीय. सरकार को कहाँ तक कामूनी और 
कार्यकारिणी सम्बन्धी श्रधिकार दिए है, तो भी यह मामला संघीय न्यायालय द्वारा 
निपठाया जा सकता था । 

परामर्शदात्री अधिकार-श्षेत्र मे न्यायालय का सम्बन्ध उन मामलों से था 
जिनका सम्बन्ध विधान के प्रश्न से हो और जिनके बारे मे गवर्नर जनरल के 
न्यायालय से परामर्श माँगा हो । 

संघीय स्यायालय का महत्त्व रिकार्ड के रूप में भी था। न्यायालय की बेढकें 
दिल्‍ली मे होती थी और यह एक अभिलेख न्यायालय (२९८०००० (०णा) के रूप 
मे भी कार्य करता था। इसकी कार्यबराहियों (?7००८८४४$) का रिकार्ड रखा 
जाता था झौर उन्हे प्रकाशित किया जाता था । उनका हवाला निचली ग्रदालतो के 
सम्मुख दिया जा सकता था । 

संधीव स्यथायातव सर्वोच्च स्थाप्रालय नहीं था क्योंकि इसके फँसलों के विरुद्ध 

इसकी प्राज्ञा के बिना निम्नलिखित मामलों में प्रिवी-कौंसिल की न्‍्यासालय समिति 
(7एक्लंड 00ग्राप्रांपदर ८ शि७ €०णाथों) को अपील की जा सकती घी- 

. ऐसे मामले जिनमें 935 के अधिनियम की व्याख्या या भ्रधिनियम 

के प्रधीन जारी डिए हुए क्रिमी सपरियद्‌ श्रादेश की व्यास्या का प्रश्न उत्पन्न हुमा 
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हो और उसमें निशेय संघीय न्‍्यायालय और प्रारम्भिक अ्रधिकार-ब्षेत्र के अन्तर्गत 
दिए गए हों । 5 

2. ऐसे मामले जिनमें किसी रियासत के प्रवेश-पत्र (॥शाण्गाशा रण 
0००४४आ०॥) द्वारा संघीय सरकार को दी गई कानूनी और कार्यकारिणी शक्ति के 
विस्तार का प्रश्न उत्पन्न होता हो 
3. ऐसे मामले जो संघ मे शामिल होने वाली देशी रियासतों मे सघोय 
विधान-मण्डल द्वारा बनाए हुए कानूनो को लागू करने से उत्पन्न हों 

4. इन तीन प्रकार के मामलो को छोड़कर शेष मामलो में प्रिवी-कौसिल 
को अपीलें केवल सघीय न्यायालय की श्राज्ञा से की जा सकती थी । 

संघीय स्यायालय ने । झ्क्टूबर, 937 से अपना कार्य प्रारम्भ किया। 
वह लगभग 3 बर्ष तक अत्यन्त प्रशसनीय रूप से कार्य करता रहा । 950 में 
जब भारत का नवीत सविधान लागू किया गया तो इसे ही सर्वोच्च न्‍्यायालय 
(80एञ७॥४ ९0ण।) बना दिया गया और उसकी शक्तियों में आवश्यक बृद्धि कर 
दी गई | उल्लेखनीय है कि संघीय न्यायालय को दीवानी और फौजदारी मुकदमो 
में श्रपीले सुनने का अधिकार महीं दिया गया था। चूंकि केन्द्र में प्रस्तावित सघ 
की स्थापना ही नही हुई, ग्रतः देशी रियासतो के मामलो को सुनमे का प्रश्त भी 
न्यायालय के सम्मुख उपस्थित नही हुआ । इस तरह सधीय न्यायालय ब्रिठिश प्रान्तो 
के उन मामलों को ही सुनता रहा जिनके लिए यह श्रधिक्रत था । 

संघीय सरकार के अ्रन्य श्रंग एवं श्रधिकारी 
(00९ 08475 थाएते &प्रशाण्या85 0 ९ कश्वेशन्रे 507शफप्राशा) 

सधीय कार्यपालिका और संघीय विघान-मण्डल के अतिरिक्त संघीय योजना 
में कुछ श्रौर अधिकारी भी थे जिनका संक्षेप में वन निम्नानुसार है--- 

() वित्तीय परामशेंदाता (एंग्रा॥०शंश ४0४ं5९४)--अधिनियम के भ्रन्तगेंत 
प्रस्तावित सघ योजना में संघ के लिए वित्तीय परामशेैंदाता की नियुक्ति की गई थी 
जिसकी नियुक्ति का अधिकार “व्यक्तिगत निर्णय” के आधार पर गवर्मर जनरल को 
दिया गया था । गवर्नर जनरल ही उसका वेतन, भत्ता गझ्रादि नियत करता था और 
वही जब चाहे तव पद मुक्त कर सकता था। वित्तीय परामशंदाता का कार्य 
वित्तीय मामलों मे संघीय विधान-मण्डल को परामर्श देना था । यद्यपि गवर्नर जनरल 
द्वारा उसके लिए नियत कर्तव्यों को पूरा करना भी उनके लिए आ्रावश्यक था लेकिन 
उसका प्रधान करत्तेंव्य गवनेर जनरल के वित्त सम्बन्धी विशेष उत्तरदायित्व के निवंहन 
में सहायता करना था | 

(2) एडवोकेट जनरल (8070०४४ ठश॥०श)--सघ के लिए एक एडवोकेट 
जनरल की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई थी और इसकी नियुक्ति एवम्‌ पदच्युति 
भी गवर्नर जनरल के हाथ में थी। एडवोकेट जनरल के पद पर वही नियुक्त हा 
सकता था जिसमे संघीय न्यायालय का न्यायाधीश बनते को योग्यताएँ हो | उसका 
प्रधान कत्तेंव्य वैधानिक मामलों में संघीय विधान-मग्डल को परामर्श देना एवम्‌ ग्रन्य 
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ऐसे कार्यों को करना था जो गवर्नर जनरल उसके लिए निश्चित करे। एडवोकेट 
जनरल को विधान मण्डल के दोनो सदनों मे भाषण करने का अधिकार था, तंथाँवि 
उससे यह भाशा नही की गई कि वह मंत्रिमण्डल से किसी प्रकार का राजनीतिक 
सम्बन्ध रखेगा । 

(3) संधीप रेलवे शासन विभाग (796 कष्तेशता एथफजड #एव०ताए)- 
अधिनियम के अन्तर्गत रेलवे के प्रवन्ध के लिए 'सघीय रेलवे शासन विभाग! नामक 
एक पृथक संस्था की व्यवस्था की गईं थी । इस सस्था की सदस्य संख्या 7 थी, जिनमें 
से तीन की नियुक्ति गवर्नर जनरल स्वविवेक में कर सकता था। साथ ही अपने 
स्वविवेक से वह इसके सदस्यों मे से किसी भी एक को इसका अध्यक्ष 'मी बता सकता 
था। रैलो के वास्तविक प्रशासन को चलाने के लिए एक मुख्य आयुक्त एवम्‌ एक 
अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। यह भी व्यवस्था थी एक 
रेलवे विभाग के लिए प्रथक्‌ रेलवे फंड और पृथक्‌ न्‍्यायाधिकररा की स्थापना की 
जाएं, परन्तु अधिनियम के इस भाग को क्रियात्मक रूप कभी नही मिला । 

(4) रिजर्व बंक (77८5६४४० छ&॥8)--वित्तीय स्थिरता की हृष्टि से 
भारत मे रिजय॑ बैंक को स्थापित किया गया था जिसके शासन-प्रबन्ध हेतु एक 
समिति की व्यवस्था की गई थी । इस समिति में एक गवर्भर (प्रध्यक्ष) और 
5 निर्देशक (707९००7७) रखे गए थे । इन 5 निर्देशकों मे से 8 निर्वाचित भर 
7 मनोनीत होते थे । बैक की मुद्रा सोने या चाँदी की होती थी । 

न्‍्तोय कार्येपा लिका 
(07०शंण्लंबा! ह:०९०॥ा१०) 

प्रान्तीय कार्यपालिका (!) गवर्नर (60श५७7707) एवं (2) मन्सत्रि-परिषद्‌ 
((०प्राण ० १॥॥08/९78) को मिलाकर वनाई गई थी । 
गवर्नर (50एश707) 

गवर्नर कार्यपालिका का अध्यक्ष था जिसकी नियुक्ति भारत के राज्य मन्त्र 
के परामर्श से ब्रिटिश सम्राट करता था । बंगाल, भद्गास भर बम्बई के गवर्नर ग्रेट- 
ब्रिटेन के सावेजनिक जीवन के व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते थे और उन्हें 

,20,000 हू. वाधिक वेतन मिलता था । शेष प्ात्तो के गवनेर, गवर्तर जनरल की 
सिफारिश पर भारतीय भ्रसैनिक सेवा के उच्च पदाधिकारियों से नियुक्त किए जाते 
थे । उनका वेतन प्रेसीडेन्ट के गवर्नरों के वेतन की अपेक्षा कम होता था । विधान- 
सभाएँ गवनेरो के वेतन और भत्ते परिवर्तत कर सकती थी। गवनेर प्रायः 5 वर्ष 
के लिए नियुक्त किए जाते थे । भ्रान्तों के गवरनेर विशाल शक्तियों के स्वामी थे । 

() कार्यपालिका शक्तियाँ--केन्द्र मे मवर्मर जनरल की तरह प्रान्तो के 
गवर्नर भी विस्तृत श्रीर व्यापक अ्रधिकारों से सम्पन्न थे। यद्यपि उनकी स्थिति बहुत 
कुछ गवर्नर जनरल के समान थी, तथापि यह प्रान्तो में स्वायत्तता या स्वराज्य के 
प्रारम्भ होने से थोड़ी भिन्न हो गई थी। गवर्नेर को 935 के अधिनियम के अनुसार 
तीन प्रकार की कार्यपालिका शक्तियाँ दी गई थी--(क) स्वेच्छाचारी शक्तियाँ 
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(0त्७व०॥शभ9 ए0४५४७), (ख) व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियाँ (00क०8 0 58 
छा्षशं5९त वा परंड वाताशताक उप्08व्णाथा), (ग) एवं सन्त्रियों के परामशे से 
प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियाँ (20७८5 0 96 €छशशः2ट6 07 80९08 ० 6 
शीयांधटा5) । 

(क) स्वेच्छाचारी शक्तिपाँ--अधिनियम के ग्रन्तर्गंत प्रान्तीय गवर्मरों को 

बहुत से स्वेच्छाचारी या विवेकाधीन अधिकार प्राप्त थे। प्रो. के टी. शाह ने 
32 ऐसे वैधानिक झवसर गरिन।ए हैं जब वह्‌ विवेकाघीन शक्तियों का प्रयोग कर 
सकता था, किन्तु उनमे से अधिक महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ निम्नलिखित थी--! यह 
निर्णय करमा कि किसी भामले मे उसे अपनी स्वेच्छाचारी शक्तियो अ्रथवा व्यक्तिगत 
निर्णायों की शक्तियों का प्रयोग करना है या नहीं, 2 भन्त्रि-परिषद्‌ की बैठकों की 
अध्यक्षता करना, 3. सरकार को उलट डालने के हिंसात्मक अपराधों को रोकने के 
लिए आवश्यक कदम उठाना, 4. प्रान्तीय सरकार के कार्य के सुचारु-सचालन के 
लिए नियम बनाना, 5. भन्त्रियों को चुनना, बुलाना और पदच्युत्‌ करता तथा जब 
तक प्रान्तीय विधान-सभा के अधिनियम से उनके बेतन नियत नहीं होते तब तक के 
लिए उनके वेतन नियत करना, 6 कोई भी पुलिस का अधिकारी आ्रातंकवादी 
गतिविधियों में लगे व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाली सूचना का स्रोत किसी को न 
बताए, इस सम्बन्ध में नियमों का बनासा, 7. प्रान्तीय विधान-मण्डल को बुलाना, 
स्थगित करता और इसके निचले सदन भ्र्थात्‌ प्रान्तीय विधान-सभा को भग करना, 
किसी व्यक्ति की अयोग्यवाओं को दुर करता और इस अकार उसे इस योग्य बनाना 
कि वह विधान-सभा के लिए चुनाव लड़ सके, 8. दो सदन वाले विधान-मण्डल ऋ 
दोनो सदनों का सयुक्त अधिवेशन करना, यदि दोनो में कोई मतभेद हो तो, 9. बुद्ध 
अवस्याश्रों मे किसी विधेयक पर या उसकी किसी धारा पर विचार-विमर्श श्रद्धाए कद 
अधिक विचार-विमर्श को रोकना, 0, इस बात का निर्णय करना हि नल जया 
मद मतदान के योग्य है या नही, !. गवर्नर का अधिनियम बनाना झीर प्रत्याश 
की घोषणा करना, 2. अपवर्जित क्षेत्रों (सि०ए०९० #>च्४८) 
स्वशासन के लिए विनियम (२८४ए/००7५) बनाना, 35 अद्ढ 
विधेयको (8॥$) को विधान-मण्डल मे प्रस्तुद बल्ले के: ट्स्क्ी 
]4. प्रान्तीय लोक सेवा आयोग (?एर-॥० 5554: क्र दकव ) 5 ब। ४ 
सदस्यों को नियुक्त करना, एवं 5, अपने वरस्यस्ति- के कर्नीशएित्री #। निद्ाकि 
उनका बेतन आदि निश्चित करना | | 
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4. प्रान्त या प्रान्त के किसी भाग की शान्ति के मगर होने की झाशंका का 
निवारण, 2 भूतकाल और वतंमान काल के अर्सैनिक कर्मचारियों तथा उनके 
आ्राश्चितो के अधिकारों का संरक्षण करना, 3. अल्पसंख्यक जातियों के न्‍्यायोचित 
हतो की रक्षा करना, 4. प्रत्येक भारतीय रियासतों के अधिकारों और उसके 
शासक की मर्यादा व प्रतिष्ठा की रक्षा करना, 5. व्यवसाय सम्बन्धी भेदभावों की 
दूर करना, 6 जिन क्षेत्रों को असैनिक रूप मे अपवर्जित (&#०ए०००) घोषित कर 
दिया गया हो, उनमे शान्ति और स्वशासन रखना, 7. गवर्मर जनरल अपनी 

च्छाचारी शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिन आदेशों और निर्देशों को जारी करे 
उनका पालन करना । 

उपरोक्त विषयो के अ्रतिरिक्त कुछ और भपन्य ऐसे मामले भी थे जिनमें 

गवर्नर अपनी व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे। ये मामले इस 
प्रकार थे-- 
, प्राल्त में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, पदच्युति और उनके वेतन को 
निश्चित करना, 2, विधान-मण्डल का भ्रधिवेशन जब नही हो रहा हो और इसका 
श्रवकाश हो तब अध्यादेश जारी करना, 3. पुलिस के नियमों में सशीधन करना, 
4. सार्वजनिक सेवाओं से सम्बन्धित मामले, एवं 5. यह घीपणा करना कि किसी 
भारतीय रियासत का शासक या प्रजा या किसी कबायली क्षेत्र (पश/शे 69) 
का निवासी या भारत की सीमा से मिले-जुले किसी प्रदेश का कोई निवासी प्रान्तीय 
प्रशासन में कोई सरकारी पद प्राप्त करने योग्य है | 

गवर्नर जनरल की ये विशेष जिम्मेदारियाँ और व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियाँ 
प्रान्त के प्रत्येक क्षेत्र पर छाई हुई थी। अपनी विशेष जिम्मेदारी का पालन करते समय 
ग्रथवा स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग करते समय गवर्नर, गवर्नर जनरण के भ्रधीन 
होता था । 
(ग) सन्त्रियों के परामर्श से प्रयुक्त फो जाने वालो शक्तियाँ--जिन भ्रधिकारों 
को गवर्नर को मन्त्रियी के परामां से प्रयोग में लाना था, वे अधिकार बहुत कम 
तथा नाम मात्र के थे । वास्तव में 7935 के भ्रधिनियम के ब्रमुसार गवनेर जनरल को 
केवल साम मात्र का साँविधानिक अध्यक्ष नही बनाया गया था, वरनु उसको वास्तविक 
शक्तियाँ दी गई थी तथा यह भ्राशा करना कोरा प्रदर्शन था कि गवर्नर मन्त्रियों के 
परामर्श से कार्य करेंगे । मन्त्रिमो के कार्यों को गवर्नर के स्वेच्छाचारी श्रधिकारों श्रौर 
विशेष उत्तरदायित्वो ने पूर्णतः प्रभावहीन बना दिया था । भन्त्रियों को वही नियुक्त 
करता था झौर उसके प्रसाद-पर्यन्त ही वे मन्‍्त्री पद पर बने रहते थे। 

(2) विधि निर्माण सम्बन्धी शक्तियाँ--प्रान्तीय मधनंरों को विधि-निर्माणण 
के क्षेत्र मे भी विस्तृत और विभिन्न श्रधिकार प्राप्त थे, जिनमें कुछ का प्रयोग बह 
प्रान्तीय विधान-सभा के सम्बन्ध में कर सकता था और कुछ का विधान-निर्माण के 

सम्बन्ध में । उसकी महत्त्वपूर्ण विधायी शक्तियाँ झग्रलिखित थी-- 

. वह विधान-मण्डल के सदन या सदनों के अधिवेशद करा सकता ध्य प्रौर 
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उन्हें स्थग्रित करा सकता था। विधान-सभा को विघटित करने का भी उसे 
अधिकार था । 

2. उसे सदनों के पृथक्‌ या संयुक्त अधिवेशन में भाषण देने का अधिकार था। 
विचाराथ पड़े हुए किसी भी विधेयक के सम्बन्ध में वह विधान-सभा को सदेश भेज 
सकता था। 

3. उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी विल कानून नहीं बन सकता था । 
वह किसी बिल को पुनविचार के लिए विघान-मण्डल के पास वापिस भेज सकता 
थाया उसको ब्रिटिश सम्राठ की स्वीकृति के लिए सुरक्षित (7२९४४४७) कर 
सकता था। 

4. वह प्रान्तीय विधान-मण्डल के दोनों सदनो में कार्य-संचालन के लिए 
विधान-मण्डल के अध्यक्ष से सलाह करके मियम बना सकता था। 

5. बह भारतीय राज्यो के सम्बन्ध में विधान-सभा भे विचार-विमर्श करने 
फो या प्रश्नों के पूछने को रोक सकता था । 

6. धह्‌ विदेशी या देशी रियासत के शासन भ्रथवा शाही परिवार से सम्बन्धित 
किसी मामले पर बहस बन्द कर सकता था। 

7. यदि वह इस बात से सन्तुप्ट हो कि विधेयक या विधेयक की कोई धारा 
या किसी घारा का कोई संशोधन, प्रान्त की शान्ति के लिए सकट उपस्थित कर 
सकता है या उसके विशेष उत्तरदायित्व के पाचन में वाधक वन सकता है, तो वह 
विधान-सभा में उक्त बातो की प्रमति को रोक सकता था । 

8. भवनेंर जनरल की कानूनी शक्तियों में सबसे महत्त्वपूर्ण शक्ति ग्रधिनियम 
बनाने की थी । श्रपने कार्यों के सु-संचालन के लिए गवर्नर को अधिनियम बनाने की 
शक्ति प्राप्त थी । इस हेतु वह किसी भी विल को तैयार करके विधान-मण्डल को 
जेज देता था जिसे गवनेर के निर्देशानुसार एक भहीने में बिल पास कर देना पड़ता 
था, अन्यथा एक महीने के बाद ग्रवनंर अपनी विशेष शक्ति से स्वयं उस बिल को 
कानून वना सकता था। गवनेर द्वारा निर्मित अधिनियम विघान-मण्डल द्वारा निर्मित 
अधिनियमों की भाँति ही लागू होते थे । श्रपना अधिनियम बनाने से पर्व उसको 
गवर्नर जनरल की आ,आराज्ञा प्राप्त करनी होती थी और अधिनियम बनाने के बाद 
उसकी प्रतिलिपि गवर्नेर जनरल के माध्यम से भारत सचिव के पास भेजनी पड़ती 
थी जो इस अधिनियम को श्विटिश संसद्‌ के सम्मुख प्रस्तुत करता था। ब्रिटिश संसद्‌ 
इस अधिनियम को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता था । 

9. गवर्नर अपने आदेश से अध्यादेशों की भी घोषणा कर सकता था। ये 
अध्यादेश दो प्रकार के होते थे--(क) वे जिनकी घोषणा प्रान्तीय विधान-सभा के 
विश्राम काल में की जातो थी, एवं (ख) वे जिन्हें गवर्नर “स्वविवेक था व्यक्तिगत 
निर्णय के श्राघार पर, जैसी भी परिस्थिति हो, बनाता था । दूसरे प्रकार के भ्रध्यादेशों 
का उत्तरदायित्व गवनेर पर झौर पहले प्रकार के अध्यादेशो का उत्तरदायित्व मन्त्रियों 
पर होता था । 
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गवर्नर को संविधान को स्थगित करने की महत्त्वपूर्ण शक्ति प्राप्त थी । वह 
अपनी एक घोपरा के झ्रनुसार सविधान को स्थगित कर सकता था और हाईकोर्ट 
को छोड़कर शेष प्रान्तीय अ्रधिकारियों की शक्ति स्वयं ग्रहण कर सकता था। 

(3) घित्तीय शक्तिपाँ--गवर्नर को महत्त्वपूर्ण वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त थीं । 
वह बजट तैयार करवाता था झौर उसकी आज्ञा के बिना विधान-मण्डल मे अनुदान 
के लिए माँग ()कागभ0 0 82॥9&) पेश नही की जा सकती थी । वही यह 
निर्शाय करता था कि अमुक व्यय प्रान्तो के राजस्वो से लिया जा सकता है अथवा 
नही । भ्रान्तीय सरकार की वित्त सम्बन्धी माँगो और पूर्वाचुमानों को विधान-सभा से 
यथासम्भव पारित करवाना उसी का काम था। विधान-सभा द्वारा किसी काटी 
हुई या भ्रस्वीकृत रकम को वह अपने विशेषाधिकार द्वारा मौलिक रूप मे मन्जूरी 
देता था । 

प्रकट है कि गवर्नर सरकार का अ्रलंकारिक अध्यक्ष नही था । इसके विपरीत 
प्रान्तीय सरकार की सम्पूर्णा शक्ति वास्तविक रूप से उसी मे निहित थी । उसकी 
विधि-निर्माण सम्बन्धी, का्यंपालिका सम्बन्धी, स्वेच्छाचारी और व्यक्तिगत निर्शय 
की शक्तियाँ इतनी विशाल . थी कि इनसे प्रान्तीय स्वराज्य अवास्तविक बन गया 
था। इन शक्तियों के बल पर वह प्रान्तीय सरकार में 'सर्वशक्तिमान! था। 
प्रान्तीय मन्त्रियों को चुनना और नियुक्त करना उसी के भ्रधिकार मे था और 
भन्त्रियों के सचिव भी उसी के अधीन थे । विधान-सभा पर भी प्रारम्भ से अन्त तक 
वही शासन करता था तथा प्रान्तीय वित्त का नियन्त्रण भी उसी के हाथ में था। 

साराँशतः गवर्नर वास्तव मे प्रान्तीय शासन की घुरी था । बह प्रान्त में एकावितायक 
(0[८ग्रॉण) था और प्रान्त के प्रत्येक क्षेत्र के श्रशासन की प्रत्येक शाखा उसके 
द्वारा निभन्त्रित थी । 

मन्त्रि-परिपद्‌ ((०ण्ाणा ० 77६85) 

935 के अधिनियम के झ्नुसार यह व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर को 
उसके कर्तव्यों के पालन में सहयोग तथा परामर्श देने के लिए एक सन्त्रि-परिपद्‌ 
होगी । गवर्नर ही मन्त्रियो को नियुक्त करेगा और जब चाहे तब उन्हे पदमुक्त कर 
सकेगा । फिर भी निर्देश-पत्र (7॥/प्रशा०॥ ० ॥787000075) में यह कहा गया 
था कि वियान-सभा में स्थाई बहुमत के नेता और विधान-सभा के सामूहिक तथा 
विश्वासपात्र व्यक्ति के परामर्श से ही गवर्नर मन्त्रियों को चुनेगा क्योंकि केवल इसी 
रीति से सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पोषित और प्रोत्साहित कौ जा सकती 
थी। प्रान्तीय क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार के सिद्धान्त को कार्यरूप देने के लिए 
मन्सत्रियों को प्रान्तीय विधान-सभाओं के प्रति भी उत्तरदायी बनाया गया अश्रर्थाव्‌ वे 
अविश्वास प्रदर्शित करके मन्त्रियो को पृथक्‌ कर सकती थी । 

अधिनियम के अनुसार मन्त्रियों के लिए कोई विशेष योग्यताएँ नहीं रखी 
गईं । यह आवश्यक था कि प्रास्वीय विधान-मण्डल के दोनों में से किसी एक सदन 
का सदस्य वह अवश्य हो । यदि विधान-मण्डव से बाहर के किसी व्यक्ति को मन्‍्त्री 
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नियुक्त कर दिया जाता था तो उसे 6 महीने के भीतर सदस्य बनना पड़ता था। 
यदि ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़कर सदन का सदस्य बनने में असमर्थ रहता था तो उसे 
मन्त्री पद से त्याग-पत्र देना आवश्यक था । 

झधिनियम में मन्त्रियों के वेतन निर्धारित नही किए गए थे किन्तु यह 
व्यवस्था की गई थी कि उनके बेतन प्रान्तीय विधान-मण्डल द्वारा पारित एक 
झधिनियम द्वारा निर्धारित कर दिए जाएँ। फिर भी मन्त्रियों के कार्यकाल में उनके 
वेतन न्यूबाधिक नही हो सकते ये और यह वात उत्तरदायी सरकार के वास्तविक 
रूप के विरुद्ध थी। गवर्नर शभ्रपने विवेक से मन्स्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता कर 
सकता था--यह व्यवस्था भी प्रान्तो मे उत्तरदायी सरकार के प्रचलन में सहायक नहीं 
थी । इससे भी बुरी बात यह थी कि निर्देश-पत्र (]#7एगाल्षां ती तरा8तप्रशा05) 
में गवर्नर को यह भ्रधिकार दे दिया गया था कि वह प्रान्तीय मन्त्रिग्परिपद्‌ मे 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को सम्मिलित करवा सकता था। यह व्यवस्था न केवल 
राष्ट्रीयता के विरुद्ध थी वरन्‌ दलीय सरकार और सयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के 
भी प्रतिकूल थी । 

935 के अधिनियम में प्रत्येक प्रान्त के लिए मन्त्रियो की संख्या निश्चित 
नही की गई थी, बरन्‌ प्रत्येक प्रान्‍्त आवश्यकतानुसार थोड़े या अधिक मन्त्री रख 
सकता था । उदाहरणार्थ, जहाँ उडीसा मे केवल 3 मन्त्री थे वहाँ बगाल में 2 थे 
झौर यह संख्या सब प्रान्तों से अधिक थी । यद्यपि अधिनियम मे ससदीय सचिवों 
(एक्शाश्राल्पाध/ $०८०४४॥०७) के लिए कोई व्यवस्था मही की गई थी, तथापि 
भन्त्रियों के कार्य-भार को हल्का करने के लिए ससदीय सचिव नियुक्त कर दिए गए 
थे। प्रान्तों के मन्त्रिमण्डल विभाग पद्धति (?०70॥0 59४०7) पर काम कर रहे 
थे । एक या एक से अधिक विभाग मन्त्रियों को सौंप दिए गए थे और सन्‍्त्री ही 
उनके सफल संचालन के लिए उत्तरदायी थे। स्पष्ठतः प्रान्तीय कार्यपालिका से 
उत्तरदायी सरकार की बहुत-सी विशेषताएं और औपचारिकताएँ (070४४) 
विद्यमान थीं, किन्तु अनुच्छेद 93 में वरणित गवनर के दुर्जेय अधिकारों ने वास्तविक 
उत्तरदायी सरकार की स्थापना निश्चित रूप से संदिग्ध वना दी थी। साम्प्रदायिक 
चुनाव पद्धति, साम्प्रदायिक दलों, प्रान्‍्तीय विधान-मण्डल में प्रतिनिधित्व की विधि 
ओर गवनेर की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ उत्तरदायी सरकार के विरुद्ध थीं जिन्‍्होने 
इसकी प्रगति में अनेक वाधाएँ उपस्थित की । रिप्कप रूप में 935 के झधिनियम 
के भ्रन्तगत स्थापित प्रान्तो मे उत्तरदायो शासन अधूरा था । 

प्रान्तीय विधान-मण्डल 
(एवरशंप्तंत व,०ह४5]9097९५) 
935 के अधिनियम के अन्तगंत प्रान्तीय विधान-मण्डलों में भो कुछ परिवर्तन 
हुआ जिनमें से महत्त्वपूर्णा निम्नलिखित थे--- 
() द्वितोष सदन की स्थापता--99 के अधिनियम के अनुसार धान्तों / - 
केवल एक सदन होता था और इस प्रकार 935 से पूर्व तक ग्यारह के 
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प्राल्तों में एक सदन वाले विधान-सण्डल थे, किन्तु नए संविधान के अ्नन्तर्गत पहली 
बार 6 प्रान्तों मे 2 सदव बनाए गए--असम, बंगाल, विहार, वम्बई, मद्रास और 
उत्तर प्रदेश । शेप पाँच प्रान्तो--पजाव, मध्य प्रान्त तथा वरार, उत्तर-पश्चिमी 
सीमा प्रान्त, उड़ीसा श्रौर सिन्धर मे केवल एक ही सदन रखा गया! द्वि-्तदनीय 
विधान-मण्डल में उच्च सदत का ताम विधान-परिवद्‌ (728४6 (0०ए४ण) 
और निम्ने सदन का नाम विवान-सभा , ([:688/90॥9० ४५४७॥09) रखा गया । 
एक सदतीय विधाव-मण्डल से सदव का नाम विधान-सभा (7.द8ांडाएट 
25*८४70!9) ही रहा । भारतीय लोकमत ने दूसरे सदन की उत्पत्ति का विरोध 
क्रिया क्योकि प्रान्तो के अल्प साधनों मे यह एक अनावश्यक बोक था और साथ ही 
बह एक रूढ्विवादी सदन था जिसे ब्रिटिश हिंतो को सुरक्षित रखने के लिए बनाया 
गया था । 

(2) विधान-मण्डल का संगठव--तवीन शासन-व्यवस्था में विधान-सभा 
(7.०87/8096 /५५४०॥७]५) के सभी सदन निर्वाचित ही हो सकते थे, किन्तु 
विधान-परिपद्‌ (7.८809096 ((०ए/०() के सगठन के विपय में प्रान्तीय गवरनेर 
को कुछ सदस्य मनोनीत कर सकने का अधिकार दिया गया। सदस्यता-पदों के 
विवरण के सिद्धान्त मे कोई परिवतंन नहीं किया ग्रया था ) ध्दस्यता-पद पहले ही के 
समान भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो मे विभक्त किए गए थे। अधितियम के अनुसार विभिन्न 
सम्प्रदायों के हितों और वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए मतदाताओं को निम्त- 
लिखित 5 भागो में बॉटा गया था--(।) सामान्य स्थाव (0क्षाशारं 5248) 
मुख्यतः हिन्दुओं के लिए थे किन्तु इनमे उतर सम्प्रदायों के मतदाता भी सम्मिलित 
थे जिन्‍्होने अलग प्रतिनिधित्व की माँग नहीं की थी। उदाहरणा्थे, पारसियों के 
लिए भी इसी में स्थान शामिल था। सासात्य स्थानों के लिए हिन्दू एवं पारसी 
झादि मतदाता ग्रपना मतदान करते थे, (2) अनुसूचित जातियो के लिए सुरक्षित 
स्थान (३२८७2१८० 8०७5 /07 (7० 50%८५०ए/९०० (०४४०५) सामान्य स्थानों में से 
ही थे, (3) मुसलमान, (4) गूरोपियन, (5) आऑग्ल भारतीय सम्प्रदाय, (6) भारतीय 
ईसाई, (7) जमीदार, (8) विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड स्वातक, (9)उत्तर पश्चिमी 
सीमा प्रान्त और पजाव के सिक्स, (0) मजदूर, () व्यापारी एवं उद्योगपति, 
(2) पिछडे हुए क्षेत्रऔर कबीले, (/3)पजाब की सिक्स महिलाएं, (4) मुसलमान 
महिलाएँ, (5) मद्रास में ईसाई महिलाएँ जिनमे अधिकाँशत. हिन्दू नारियाँ शामिल 
थी । वास्तव में पहले जो प्रतिनिधित्व देने की साम्प्रदायिक चुनाव-पद्धति चल रही 
थी, ने न केवल उसको राष्ट्रीय हितो के विरुद्ध कायम रखा था, बल्कि उसको श्रनेक 
हितों और वर्गों मे और झविक बढा दिया गया था । हेरिजनों, विछड़े हुए कबीलों 
श्रौर महिलाग्ो को अलग प्रतिनिधित्व देकर इस पद्धति की बुराइयों में वृद्धि कर 
दी गई थी । 

जहाँ तक विघान-मण्डल की सदस्य संख्या का प्रश्न था, प्रत्येक शान मे 
विधान-परियद्‌ और विधान-सभा के सदस्यों की संख्या भिन्न-भिन्न थी। पंजाब, 
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मद्रास, वम्बई, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रान्त तथा बरार, असम, 
उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त, उड़ीसा, सिन्च इन  प्रान्तों की विधान-सभाग्रों की 
कुल सदस्य संख्या क्रशः 75, 25, 75, 250, 228, 52, 2, 08, 
$0, 64 एवं 60 थी । जहाँ तक ध्रान्तीय विधान-परिपदों की सदस्य सख्या का प्रश्न 
है, इस सम्बन्ध में सदस्य संख्या निम्नानुसार हो सकतो थी-- 


मद्रास 54 स्थान से कम नही और 56 से अधिक नही । 
चम्बई 29 स्थान से कम नहीं श्रौर 30 से अधिक नहीं । 
बंगाल 63 स्थान से कम नही और 65 से अधिक नही । 
उत्तरप्रदेश 58 स्थान से कम नही श्रौर 60 से भ्रधिक नहीं । 
बिहार 29 स्थान से कम नहीं श्रौर 30 से अधिक नहीं । 
असम 2] स्थान से कम नही और 22 से अधिक नही । 


विधान-सभा का कार्यकाल 5 वर्ष था, किन्तु 'सविवेकाधीन' अ्रधिकार के 
बल पर गवर्नर इसे अवधि से पूर्व भी मग कर सकता था। विधान-परिपद्‌ को स्थाई 
संस्थान बनाया गया था जिसके एक-तिहाई सदस्यों को प्रति तीसरे वर्ष परिपद्‌ 
छोड़ना प्रावश्यक ठहराया गया था । 

(3) मताधिकार एवं प्रत्याशियों को श्रहेताएँ -दोनों सदनो के लिए मतदान 
या मत प्राप्ति की योग्यता मुख्यतया सम्पत्ति पर झाश्चित की गई थी। विघान- 
परिवद्‌ के सम्बन्ध मे केवल बहुत शक्तिणाली उच्च स्तर के व्यक्तियों को मताधिकार 
दिया गया था जिसका परिणाम यह हुआ कि केवल धनियों और रायबहादुरो, 
विधान-मण्डल के भूतपूर्व सदस्यों, मन्त्रियों, कार्यकारिणी के सदस्यो, यूनिवर्सिटी 
सीनेट के सदस्यो, हाईकोर्ट के जजो, नगरपालिकाओं तथा स्थानीय बोड्डों के प्रधानों 
एवं केन्द्रीय सहकारी बैकों के स्थापितों श्रादि अति उच्च श्रेणी के कुछ विशेषाधिकार 
सम्पन्न व्यक्तियों को ही मताधिकार प्राप्त हुआ । विधान-सभा श्रर्थात्‌ निम्न सदन के 
लिए मताधिकार पहले से बहुत नीचे स्तर का नियत किया गया, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि मतदाताओं की संख्या परवपिक्षा चार गुना हो गई। जहाँ 499 के 
अधिनियम के अनुसार केवल 3 प्रतिशत लोगो को मताधिकार था वहाँ 935 के 
अधिनियम के अन्तगंत १4 प्रतिशत जनता की मत्ताघिकार मिला । मतदाताओं की 
योग्यता प्रत्येक प्रान्त में भिन्न-भिन्न रखी गई । मुख्यतः मतदाता के लिए योग्यता यह 
रखी गई कि वह कुछ शिक्षित हो, कुछ श्राय कर (70076 7४3») या भू-राजस्व 
(.070 ४०४८४७७) अथवा घर का कुछ किराया या कुछ म्यूनिसिपल टैक्स अश्रथवा 
यान कर (५०४०७ 7४५) देता हो । जिन महिलाओं के पास ये योग्यताएँ थी उन्हें 
भी मताधिकार दिया गया । 

(4) विधान-भण्डल के प्रमुख पदाधिकारी--प्रान्तीय विधान-मण्डल को झपने 
प्रधान चुनने का अधिकार दिया गया । विधान-सभा की बैठकों की अ्रध्यक्षता करने 
वाले व्यक्ति को अध्यक्ष (5969/6०) कहा जाता था जबकि विधान-परिपद्‌ का 
सबसे बड़ा अधिकारी सभापति (ए#छाशाधा) कहा जाता था। विधान-सभा को 
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अपने प्रध्यक्ष एवं विधान परिषद्‌ को श्रपने सभाषति को 4 दिन के नोटिस से एक 
अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटाने का भी अधिकार था। श्रध्यक्ष भ्ौर सभापति 
को श्रपने-अपने सदन मे केवल निर्णायक मत देने का अभ्रधिकार था। ममन्सत्रियों एवं 
एडवोकेट जनरल को सदन की बैठकों मे भाग लेने का अधिकार था। एडवोकेट 
जनरल को किसी भी सदन का सदस्य न होने के कारण मतदान का श्रधिकार नहीं 
था जबकि मन्त्रियो को उस समय में मत्त देने का अधिकार था जिसके वे सदस्य 
होते थे । 

(5) प्रान्तीय विधान-मण्डल की शक्तियाँ--प्रान्तीय विधान-मण्डल को 
विभिन्न विधायी, कार्यकारिणी, झौर वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त थी । 

(क) विधायी शक्तियाँ--विधान-मण्डल को प्रान्तीय सूची झौर समवर्ती 
सूची दोनो पर कानून बनाने का भ्रधिकार था | किसी विषय पर संघीय और प्रान्तीय 
विधानों भें विरोध होने की दशा में संघीय विधान (चाहे वह प्रान्तीय विघानों के 
विरुद्ध होने की दशा मे संघीय विधान से पहले पारित किया गया हो या पीछे) 
मान्य होता था। किन्तु यदि प्रान्तीय विधान-मण्डल के कोनूत पर गवनंर जनरल के 
हस्ताक्षर हो जाते थे या वह उसकी पूर्व आजा से वनाया गया होता था, ती उस 
समय प्रान्तीय विधान-मण्डल का कानून रद्द नही समझा जाता था। प्रान्तीय विधान- 
मण्डल की विधायी शक्तियाँ झनेक हृष्टियों से प्रतिबन्धित थीं--- 

. विधान-मण्डल में कोई भी ऐसा बिल गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति 
के बिना पेश नही हो सकता था जो ब्रिटिश भारत मे लागू होने वाले ब्रिटिश संसद 
के किसी अधिनियम को रद्द या संशोधित करता हो मा उसका विरोध करता हो । 
यह गवरनेंर जनरल की इच्छा पर निर्मर था कि बह उस बिल को प्रान्तीय विधान-, 
मण्डल में पेश होने की श्रनुमति दे या न दे । 

2. प्रान्तीय विधान-मण्डल मे कोई भी बिल गवनंर जनरल की पूर्व 
अनुमति के बिना प्रेश नहीं हो सकता था जो गवर्मर जनरल के किसी अ्रधिनियम 
अथवा अध्यादेश को सशोधित या रह करता हो या उसका विरोध करता हो । गबनेंर 
जनरल की इच्छा पर निर्मर था कि वह ऐसे बिल की मंजूरी दे या न दे । 

3. यदि कोई प्रान्तीय बिल यूरोपियन या ब्रिटिश प्रजा के बारे में 
फौजदारी कामूव को प्रभावित करता था तो भी गवर्नेर जनरल की पूर्व स्वीकृति 
आवश्यक थी । 

4. यदि प्रान्तीय विल ऐसे मामलो को प्रभावित करता था जिन पर 
गवर्नर जनरल अपनी विवेकाघीन शक्तियों (7275छकथ#०यथाए 2०0एथ४) का 
प्रयोग कर सकता है, तो भी ऐसे बिल के लिए गवनेर जनरल की पूर्व अनुमति 
श्रावश्यक थी । 

5. पुलिस के सम्बन्ध मे भी कोई बिल गवर्नर की पूर्व अनुमति के बिना 


विधान-मण्डल मे प्रस्तावित नही हो सकता था । 
वास्तव में गवर्नेर की स्वेच्छाचारी और ब्यक्तिगत निर्णय की शक्तियाँ 
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उत्तरदायी सरकार के मार्ग में बड़ी भारी बाघाएँ थी और इनके कारण विधान-मण्डल 
लगभग प्रभावहीन सस्था बनकर रह गई थी । गवनेर किसी भी विधेयक को स्वविवेक 
से स्वीकृति भी दे सकता था और स्वीकृति देने से इन्कार भी कर सकता था। 
बह विधेयक को पुनः विचार के लिए विधान-मण्डल के पास॒ वापिस भेज सकता 
था अथवा ब्रिटिश सप्नाट की सेवा मे भेजने के लिए विधेयक को आरक्षित 
(१८५६:०४९१) कर सकता था । गवरनर या गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृति प्रदान किए 
हुए किसी भी प्रान्तीय अधिनियम को स्वीकृति के बाद एक वर्ष के भीतर ब्रिटिश 
सम्राट अस्वीकृत कर सकता था । 

(स्र) कार्यपालिका शक्तियाँ--प्रान्तीय विधान-मण्डल को कुछ कार्यपालिका 
शक्तियाँ भी दी गई थी । उसे मन्त्रि-परिपद्‌ पर नियन्त्रण रखने का अधिकार प्राप्त 
था । विघान-मण्डल के दोनो सदनो के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्त और पूरक प्रश्न 
पूछ सकते थे श्रथवा उनके विरुद्ध काम रोकी प्रस्ताव पेश कर सकते थे । विधान-सभा 
को मन्त्रियों को भ्रविश्वास प्रस्ताव द्वारा हुटाने का अधिकार प्राप्त था, यह शक्ति 
विधान-परिपद्‌ को प्राप्त नहीं थी। विधान-सभा बजढ की मुख्य माँगों था किसी 
सरकारी महत्त्वपूर्ण बिल को अस्वीकार करके भी मन्त्रियों में विश्वास की कमी 
प्रकट कर सकती थी और ऐसी परिस्थिति मे मन्त्रियों को अपना त्याग-पत्र देना 
पड़ता था। 

वित्तीय विधेयक केवल विधास-सभा में ही सबसे पहले पेश हो सकता था, 
इस बारे मे दूसरे सदन अर्थात्‌ विधान-परिपद्‌ को विशेष शक्ति नहीं थी। किसी 
प्रान्त के समस्त व्यय के लगभग 30 प्रतिशत बिपयो को छोड़कर, जिन पर मतदान 
नही हो सकता था, व्यय के शेप बिययो को मतदान के लिए विधान-सभा मे प्रस्तुत 
किया जाता था। मतदान न होने योग्य 30 प्रतिशत व्यय के विषयो पर विधान- 
प्रभा वहस अवश्य कर सकती थी, किन्तु इनमे कोई कटौती नहीं कर सकती थी । 
इसमें गवर्भर के वेतन और भत्ते, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, एडवोकेट जनरल व 
मन्त्रियों के भत्ते, अपवर्जित क्षेत्र पर किया हुआ व्यय, ऋण भार झ्रादि शामिल थे । 
ये सब खर्चे और अधिनियम के अनुसार कुछ अन्य प्रान्तीय राजस्व पर भारित व्यय 
(फ्फुन्नाता।ए7& 00 06 लाबएशत 09 6. ए०शा।णकव _१०४८४7८) समभे जाते 
थे | बजट के शेप लगभग 70 या 75 प्रतिशत भाग में सरकारी व्यय सम्मिलित 
होता था, जिसे अनुदान के लिए मॉगो (0आ787005 ठि (275) के रूप में 
विधान-सभा के समक्ष पेश किया जाता था । विधान-सभा इनमे से किसी भो माँग 
को अस्वीकार कर सकती थी या उसमे कटौती कर सकती थी। परन्तु विधान-सभा 
का यह अ्रधिकार भी इस दृष्टि से लगभग प्रभाव-शुन्य था कि गवर्नर अपनी विशेष 
शक्ति द्वारा ऐसी ग्रस्वीकृति या कटी हुई माँग को स्वीकृति दे सकता था, यदि बह 
उस व्यय को शासन के चलाने के लिए आवश्यक समभता हो; और भी अनेक उपायों 
से गवर्नर का प्रान्तीय वित्त पर पर्याप्त नियन्त्रण रहता था । 

प्रान्तीय विधान-मण्डलो का यदि मूल्यांकन किया जाए तो कहा जा सकता 
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है कि 99 के श्रधिनियम की श्रपेक्षा ।935 के अधिनियम में विधान-मण्डलों में 
अनेक सुधार किए गए थे और वे पहले की अपेक्षा श्रधिक उप्नत थे। उनके सदस्यों 
की सख्या पर्याप्त बढा दी गई थी तथा उनके निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष मतदान 
प्रणाली की व्यवस्था की गई थी । विधान-सभा्रों मे मनोनीत सदस्यो को विल्कुल 
समाप्त करके उन्हें पूर्णातया निर्वाचक सस्थाएँ बना दी गई थी। केवल विघान- 
परिपदो में थोड़े-थोड़े से मनोनीत गैर-सरकारी सदस्य रखे गए थे । मताधिकार की 
योग्यताग्रो का स्तर भी कुछ नीचा कर दिया गया था, श्रतः मतदाताओं की संख्या 
पूर्वापिक्षा लगभग चौगुनी हो गई थी । किन्तु इन सब सुधारों के बावजूद भी विधान- 
मण्डल आऋ्रुटियों के भण्डार थे। उनमे साम्प्रदायिक श्राघार पर सदस्यता-पदों का 
वितरण था, भ्रत' जनता के वास्तविक हितो के प्रतिनिधि नहीं थे । विधान-सभा 
में परस्पर विरोध हेतु, वर्गों श्रौर सम्प्रदायो को इस तरह लाया गया था कि उनमे 
राष्ट्रीय हितो के लिए भी एकता उत्पन्न न हो सके । विघान-परिपद्‌ को एकदम 
अनुदारवादी और प्रतिक्रियावादी सदन था क्योंकि इसमे केवल धनवानों और उच्च 
बर्ग के व्यक्तियो को ही स्थान प्राप्त था । मताधिकार का अधिकार वयस्क मताधिकार 
के झादर्शों से बहुत नीचे या । भारत की लगभग 53 प्रतिशत जनसंख्या विधान-मण्डलों 
के सदस्यो को निर्वाचित करने के श्रधिकार से बचित रखी गई थी। यह बात 
प्रतिनिधिमूलक सरकार के सिद्धान्त के एकदम प्रतिकुल थी | सबसे प्रमुख वात यह 
थी कि विधान-मण्डलो की शक्तियाँ गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की “असाधारण 
शक्तियों के कारण श्रत्यन्त सीमित और प्रभावहीन थी । यदि यह कहा जाए कि 
प्रान्तीय विधान-मण्डल गवनंरों की इच्छा के विरुद्ध काई कार्य नही कर सकते थे तो 
अत्युक्ति न होगी । 
प्रान्तीय स्वशासन श्रथवा स्वायत्त शासन 
(एछा०्याएटंछा ॥ए्रणाण्ता३ ) 

935 के अधिमियम का मुख्य पुरस्कार प्रान्तीय स्वायत्तता या' प्रान्तीय 
स्वशासन था। 99 के अ्रधिनियम ने जिस द्वंध शासन-प्रणाली का सूत्रपात किया 
था, वह विभिन्न दोपो के कारण अपने उद्देश्य की पूर्ति मे पूर्णतया अ्रसफल रहा। झतः 
935 के अधिनियम के अन्तमंत प्रान्तो मे द घ-शासन-प्रणाली हटाकर उसके स्थान 
पर प्रान्तों को स्वायत्त शासन अथवा स्वराज्य या स्वशासनत प्रदान किया गया। 
उन्हें अपने निश्चित क्षेत्र मे केन्द्रीय हस्तक्षेप से स्व॒तन्त्र रूप से सत्ता प्रदान की गई। 
प्रान्तों को प्रान्तीय सूची के 54 विषयों पर प्रशासकीय, विधायी एब वित्तीय क्षेत्र में 
एकमेव सत्ता मिली । 

प्रान्तो मे द्वध शासन के रक्षित और हस्तान्तरित विभागो का अन्तर समाप्त 
करके नए नियम के अन्तगंत प्रान्तीय क्षेत्र का पूर्ण नियम्त्रण जनता के श्रतिनिधि 
मन्त्रियों के अधिकार मे कर दिया गया । यह झाशा की गई कि प्रान्तीय गवर्नर 
मन्त्री-वर्ग के परामर्श से शासन कार्य चलाएगा | उन्हे यह भी निर्देश दिया गया कि 
बे प्रान्तीय विधान-मण्डलो में बहुमत रखने वाले दल के नेता की स्वीकृति से 
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भन्म्रिमण्डेल का मिर्माण करें। उनसे मन्त्रियों में सयुक्तता की भावना जाग्रत करने 
की भी आशा की गई । मन्स्रिमण्डल को प्रान्तीय विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी 
ठहराया गया और उनके वेतन झादि निश्चित करने का श्रधिकार भी विधान-मण्डल 
को दिया गया। साराश रूप में नई शासन-ध्यवस्था के झन्तगंत प्रान्तों मे मन्व्रियो 
तथा विधान“मण्डलो का महत्त्व पूवरपिक्षा बढ़ गया और उत्त रदायी शासन की व्यवस्था 
की गई । 
अधिनियम के रचयिता प्रान्तीय शासन फो कुशल और हढ बनाएं रखना 
चाहते थे ! उन्हें यह भय था कि भ्रनुभवहीन मन्त्री सम्भवतः प्रशासकीय गलतियाँ 
कर बैठेगे जिस कारण प्रान्तीय शासन में विभिन्न कठिनाइयाँ पैदा हो जाएंगी श्रौर 
उत्तरदायी शासन सफलतापूर्वक काम नही कर सकेगा । अत. उन्होने प्रान्तीय गवरनेरो 
को अ्रधिनियम के अन्तगंत कुछ विशेष उत्तरदायित्व सौप दिए, जिनका वर्णन पयूर्ववर्ती 
गरष्ठों मे यथास्थान किया जा चुका है । तत्कालीन परिस्थितियों मे भारतीय 
राजनीतिज्ञो मे भी इन संरक्षणों की अधिनियम भे स्थान देने का समर्थन किया । 
लेकिन शीक्न ही यह स्पप्ट हो गया कि संरक्षणों और आ्रारक्षणों की व्यवस्था के 
मूल में ब्रिटिश सरकार की गहरी कूढनीति कार्य कर रही थी। ये सरक्षण एवं 
झार/ण ($४/४०थ०5 40 ॥१९४८४७॥४०705) उत्तरदायी शासन की कार्यकुशलता 
में बहुत बडी बाधा सिद्ध हुए भौर भारतीयों को यह अनुभव हो गया कि इनके 
कारण प्रान्तों को दिया गया स्वायत्त शासन पूर्णतया निरर्थक है । 
आन्तीय स्वशासन पर वाद्य प्रतिवन्‍्ध 


935 के अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया त्थाकथित प्रान्तीय स्वायत्त 
शासन वास्तविकता से वस्तुत: वहुत दूर था। झधिनियम के श्रन्तगंत्त इत्तने वाह्म 
श्रौर आ्ान्तरिक प्रवन्धों की व्यवस्था की गई थी कि प्रान्तो पर स्वायत्त शासन का 
रम भी चढ़ सका। '्रान्तीय स्वायत्त-शासन का वास्तविक भ्रथ होता है वाह्म 
नियन्त्रण से स्वतन्त्रता और प्रान्तीय क्षेत्र मे उत्तरदायी सरकार । किन्तु 937 में 
प्रान्तीय स्वायत्त शासन की योजना जिस रूप मे धारम्भ की गई उसमे ये दोनो ही 
बातें न थी । व्यावहारिक रूप से यह सिद्ध हो गया कि इस यीजना ने न तो प्रास्तों 
की बाह्य निमन्त्रण से स्वतन्त्र किया और न ही इसके द्वारा प्रास्तीय क्षेत्र मे वास्तविक 
उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई । 

बाह्य नियन्त्रण अथवा केन्द्रीय हस्तक्षेप की दृष्टि से गवनेर जनरल को इतनी 
शक्ति अदान की गई कि प्रान्तीय मामलों मे उसका आधिपत्य स्थापित रहा--. 

. श्रधितियम के श्रनुच्छेद 402 के श्रनुसार गवर्नर जनरल, थ्रम्भीर 
अ्रान्त रिक ग्व्यवेस्था या अ्रशान्ति भ्रथवा युद्ध के वास्तविक या सम्भावित खतरे के 
कारणा, संकटकालीन स्थिति की घोपणा कर सकता था ? ऐसी घोषणा करके बह 
संघीय विधान-मण्डल को प्रान्तो के बारे मे कानून बनाने का अधिकार दे सकता था 
इस ग्रकार प्रान्तीय सूची के विषय भी केन्द्रीय हस्तक्षेप के अधीन थे । 
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2. अनुच्छेद 26 के अनुसार गवर्नर जनरल प्रान्तीय सरकारों को भिर्देश 
जारी कर सकता था, यदि वह उन निर्देशों को भारत में शान्ति और सुरक्षा कायम 
रखने के लिए भ्रावश्यक समझता । यदि गवर्नर अपने प्रान्तों में अ्रनुच्छेद 93 के 
अनुसार यह घोषणा कर देता था फि साँविधानिक यन्त्र विफल हो गया है झौर 
उसके अ्रनुध्तार सरकार नहीं चलाई जा सकती तो प्रान्तीय शासन का सारा भार 
स्वय गवर्नर सम्भाल लेता था और इस प्रकार की स्थिति में गवर्नर को गवर्नर 
जनरल के आदेशों का पालन करना होता था । अ्रव गवर्तर अपनी विवेकात्मक या 
व्यक्तिगत निणंय की शक्तियों का प्रयोग गवर्नर जनरल के नियन्त्रण में रहकर ही 
करता था । 


3 प्रान्तीय विधान-निर्माणा के विपयो में भी गवन॑र जनरल की नियन्त्रक 
शक्ति एक प्रकार से निर्णायक थी । कुछ विवेबक या संशोधन बिना गवर्नर जनरल 
की पूर्व स्वीकृति के श्रान्तीय विधान-मण्डलो में पेश नही किए जा सकते थे । 


4. प्राल्तीय विधान-मण्डलों मे विधिवत्‌ पारित किए गए विधेयक भी गवर्नर 
जनरल के विचारार्थ रक्षित (7१८४६०४४०) किए जा सकते थे और गवर्नर जनरल 
की इच्छा पर था कि उत विधेयकों पर स्वीकृति दे, उन्हें रद कर दे उन्हें ब्रिटिश 
६४ विचार के लिए रक्षित रख दे अ्रथवा प्रान्तीय विधान-मण्डल को पुनविचा रा्थ 
लौटा दे । 


5. गवनंर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व ऐसे अ्रस्पष्ट और लचीले शब्दों 
में प्रकट किए गए थे कि उसके लिए यह नितान्त सुगम था कि वह किसी भी मस्त्री 
के किसी भी निर्णय की पूर्णत. अस्वीकार कर दे | गवर्नर जनरल को केवल यही 
घोषणा करनी पड़ती थी कि मन्त्री का यह कार्य किसी न किसी रूप में उसके विशेष 
उत्तरदायित्व पर आकमणा करता है ! “विशेष उत्तरदायित्व' के घुमिल पर्दे के पीछे 
गसवरनेर जनरल उन विपयों मे भी अपने आदेशों का पालन करवा सकता था जो 
विपय निश्चित रूप से मन्त्रियों के अधिकार-क्षेत्र मु थे और जिनके बारे में मन्‍्त्री 
रसंपष्टत, श्रपना विरोध प्रकट करते थे । 


6. हस्तान्तरित विषय (ग्रा७शशिः८0 8प्रशुं००४५) भी गवनेर जनरल 
के प्रभावशाली नियन्त्रण से परे नहीं थे । उदाहरणार्य शान्ति और व्यवस्था विभाग 
सन्त्रियों को इसलिए सौंपा गया था कि इन दो विषयों को हस्तान्तरित किए बिना 
प्रान्तों को और अधिक उत्तरदायित्व देना सम्भव नहीं था । लेकिन साथ ही साथ 
भारत एवं भारत के किसी भाग की शान्ति का भंग न होने देने के लिए इन्ही दोनों 
वितयो को गवर्सर जनरल और गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व के दोहरे ताले में 
बन्द कर दिया गया था | गवर्नर जनरल और गवनेर के इस अधिकार के समक्ष 
मस्जियों का कोई भी कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकता था। डॉ राजेद्ध प्रसाद ने 
ठीक ही कहां था कि “शान्ति और व्यवस्था विश्वाग स्थानास्तरित कर दिए गए है।” 


भारत सरकार का 935 का अधिनियत्र 227 


यह घोषणा इसलिए पूरी तरह छत-छन्त से पूर्ण है कि उनके सम्बन्ध में 'विशेष 
उत्तरदायित्व' पूर्ण तः गवर्नर जनरल और गवर्नरों को मौप दिया गया है । 

वास्तव सें गवर्नर जनरल का सबसे प्रवल शस्त्र यही था कि भ्रान्तीय गवर्भर 
जब कभी 'स्वविवेक' या अ्रपने व्यक्तिगत निंय” से कार्य करते थे तो उन पर 
गवर्मर जनरल का पूर्ण नियन्त्रण होता था। अधिनियम्र के अन्तर्गत उल्लिखित था 
कि गवर्नर जतरल अपनी मनमानी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिन आदेशों और 
निर्देशों को जारी करेगा उनका पालन ग्रवनेरों को करना होगा। इस बात की 
व्यवस्था थी कि कोई यवर्नर विधि निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगा, स्वविवेक 
अथवा व्यक्तिगत निर्णय से भ्रध्यादेश जारी करेगा, विशेष उत्तरदायित्व का निर्वाह 
करेगा, गवर्नर के अधिनियम का निर्माण करेगा, विधान-मण्डल द्वारा अस्वीकृत 
प्रनुदानों (57800) को स्वीकृति प्रदान करेगा और इसी प्रकार के अस्य कार्य 
करेगा, तव वह गवर्नर जनरल के पूर्ण नियन्त्रण में रहेगा । निष्कर्ष रूप में गवर्नर 
जनरल का यह अधिकार इतना व्यापक भौर विस्तृत था कि इसके बल पर गवर्भर 
जनरल सम्पूर्ण प्राज्तीय शासन यन्त्र को योच्छादित कर लेता था। इस अ्रधिकार 
के कारण प्रान्त की वित्तीय, शासकीय और विधायी शक्तियाँ गवर्नर जनरल की 
स्वेच्छाचारिता पर आश्रित हो गई थी $ 


प्रा्तीय स्वशासन पर आ्रान्तरिक क्षेत्र में प्रतिवन्‍्ध 


जहाँ गवर्नर जनरल की विपुल शक्तियों के कारण प्रान्तीय स्वायत्त शासन 
बाह्य नियन्त्रण से मुक्त न था । वहाँ आल्तरिक क्षेत्र में अर्थात्‌ प्रान्तीय क्षेत्र मे बचे- 
खुचे स्वायत्त शासन को गवर्नेरों और उसके राज्य कर्मचारियों ते समाप्त कर दिया। 
आन्वरिक क्षेत्र में प्रान्तीय स्वशासन पर मुख्य अतिवन्ध इस प्रकार हैं--- 

4, गवर्मेर सरकार के साँविधानिक अध्यक्ष के रूप में काम ने करके 
वास्तविक ग्रध्यक्ष के रूप में प्रस्तीय प्रशासन पर नियन्त्रण रखते थे, निर्देश देते थे 
और शासन करते थे । गवर्नर को सम्पूर्ण भान्तीय शासत को नियन्वित रखने की 
शक्तिप्राप्त थी! 

2. प्रान्तीय कार्यपालिका का निर्माण और घ्वंत्त गवर्मेरों के हाथ में था । 
अम्त्रियों की तियुक्ति भौर पदच्युति की शक्ति गवर्बर के पाय थी । बही मन्धियों मे 
विभागों का बेंदवारा करता था शोर सन्त्रिमण्डल की बैठकी को घुलाता था ) व्यवहार 
में भो मवर्नेरों द्वारा मन्त्रियों को पदच्युत्‌ करने की शक्ति का मनमाना भ्रयोग किया 
गया । सिन्ध के गवर्नर ने मुख्य भन्‍्त्री अल्लाहवरुश को, विधास-सभा का भिश्वास 
प्राप्त होने पर भी, पदच्युत्‌ कर दिया गया । कारण केवल यही था कि श्रल्लाह वर्ण 
ने अपनी उपाधि खान वहादुर' को त्यागने की घोषणा कर दी थी। बगाल के 
मुख्य मन्‍्त्री फनलुस हक तथा पंजाब के मन्‍त्री शौकत हयात खाँ को मामूली सी वात 

पर यदच्युत्‌ कर दिया गया था । 

3. आन्तीय विधान-मण्डल गवर्नरों की शक्ति के सम्मुख प्रभावहीन थे । 
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विधि-निर्माण के विधय मे गवर्नर आन्तीय विधान-मण्डलों को एकदम पंग्रु बना सकते 
थे श्रौर वित्तीय विययों में उतके निर्णयों को ठुकरा सकते थे । वित्तीय मामलों में 
गवनेरों की भ्रसाधारण शक्तियाँ प्राप्त थी । सारा बजठ गवर्नर की देखरेख में तैयार 
होता था और वहु ऐसी किसी भी माँग को “यापूर्व” कर सकता था जिसे प्रास्तीय 
व्यवस्थापिका ने कम या अस्वीकृत कर दिया हो । 

4. गवर्नर अपने प्रान्त मे, अधिनियम के ग्रनुच्छेद 93 के अनुसार यह 
घोपरणा करके कि संविधान विफल हो गया है और उनके अनुसार सरकार नहीं ' 
चलाई जा सकती, प्रान्तीय स्व्रराज्य के सारे ढाँचे का अन्त कर सकता था। ऐसीः 
परिस्थिति मे प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल को हटाकर सम्पूर्ण श्रान्त का शासन गवर्नर स्वयं र 
सम्हाल सकता था । स्ल्फ 

5. जी थोड़े बहुत श्रधिक उत्तरदायी मन्त्रियों के पास फिर भी बचे थेःया < 
उनको दिए गए थे, उन्हे सावंजनिक सेवाओं ने उपहास्यास्पद बना दिया । इसको: 
विशेष कारण यह था कि उन पर मन्त्रियों का कोई प्रभावशाली नियन्त्रण नहीं था| 
सचिव सीधे गवर्नर से मिल सहते थे और इस प्रकार उन्हे अपने स्त्रियों के स्रादेशों * 
को उलटने था उनमें अपनी इच्छानुसार सशोधन करवाते का अवसर प्राप्त हो जाता 
था'। यह एक विलक्षश स्थिति थी कि सार्वजनिक सेवा के कर्मचारियों को भारतीय 
मन्त्रियों के अधीन काम करना था, लेकिन उन्हें उनके नियन्त्रण से बाहुर रखा गया 
था। डॉ राजेरद्र प्रसाद के कथवानुसार “राज्य कर्मेचारियों की इस राज-हितकारक 
स्थिति ने झपने तथाऊथित वरिप्ठों ग्र्थात्‌ मन्त्रियों की नीति, निरंयों भौर भश्रादेशों 
को ही निरर्थक करने योग्य नहीं वनाया वरन्‌ ऐसा ग्रतिरीध पैदा करने के योग्य - 
बनाया जिसका ससम्पूर्णा बोप भारतीयों पर ही डाला जा सके और जिनके द्वारा उन 
सन्त्रियी को भ्रयोग्य और अनुभव शून्य सिद्ध किया जा सके और उनके बारे में यह 
भी कहा जा सके कि उनके हाथों में शासन-सत्ता सौप कर भूल की गई ।”? 

यद्यपि प्रान्तीय स्वायत्त-शास्त्र की यौजना भारतीय जनता की आँखों में घूल 
भोंकते वाली बात थी और वह विभिन्न व्यवस्थाओं और प्रतिवन्धो के कारण 
अत्यन्त दूपित और अव्यावहारिक थी, तथापि तात्कालिक प्रतिबन्ध की हृष्टि से 
बहू ग्रवश्य ही प्रगति की सूचक थी । इसके द्वारा निवोचक-मण्डलों श्रौर मतद्मताग्रो 
की संण्या पर्याप्त बढ़ा दी गई थी, प्रान्तीय विधावसभाएँ पूर्णतः निर्वाचित बना 
दी गई थी । कार्यपालिका को विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था श्ौर 
विधान-सभा को निर्वाचक-मण्डलो के प्रति । ये सभी बातें पहले की स्थिति से कहीं 
अधिक प्रगतिशील और सॉविधानिक थी । 

प्रान्तीय स्वायत्त शासन पर आ्राचरण ५ 
(कामाफतिग 4ैप[कएणा़ मां 8५००) 


भारतीय शासन अधिनियम १935 की संवीय योजना को भारतीय जनमत 


] डॉ राजेंद्र प्रताद : बम्बई का अध्यक्षीय भाषण, ॥934 
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के सभी पक्षों में अ्रस्वीकार कर दिया । झतः अधिनियम के प्रान्तीय शासन सम्बन्धी 
दूसरे भाग को लागू करने का निश्चय किया गया और फरवरी, 937 में चुनाव 
करवाए गए । काँग्रेस सम्पू्णे ग्रधिनियम के ही विरुद्ध थी, लेकिन उसने निश्चय 
किया कि विधान-मण्डलों में घुसकर संविधान के परिचालन से ही इस सविघान को 
नष्ट किया जाए। अ्रत काँग्रेस ने !76। सदस्थता पदों के लिए अपने प्रत्याशी खड़े 
किए और 7!। पर विजय प्राप्त की। ब्रिटिश सरकार के ([। प्रान्तों मे से 5 प्रान्तो 
(बम्वई, मद्रास, विहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश) में कांग्रेस का प्रचण्ड बहुमत 
रहा और 3 प्रान्तों में यह सबसे चडा एक दल रहा । इसके विरुद्ध मुसलमानों के 
समस्त मतों के 48 प्रतिशत मत मुस्लिम लीग को झआाए। ब्रिटिश भारत के 
मुसलमानों के लिए कुल 482 स्थान निर्धारित किए गए थे जिनमें मे लीग को 
केवल 58 स्थान प्राप्त हुए। पंजाब, बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त आदि 
मुध्लिम बहुल प्रान्तों मे भी लीग को कोई महत्त्वपूर्ण सफलता नही मिली । 
काफी अनिश्चय ओर वाद-विवाद के बाद तथा भारत सरकार से प्रान्तीय 
शासन को सुचारू रूप से चलने देने के प्राश्वासन के उपरान्त अक्टूबर, (937 में 
5 प्रान्तों (उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, बम्बई, उड़ीसा और मध्य प्रान्त) में काँग्रेस 
ने अपने मन्त्रिमण्डल बनाए। 938 मे शीघ्र ही झ्सम में कांग्रेस के नेतृत्व में एक 
मिश्रित (0०५॥४07) मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ । ग्रक्टूबर, 937 मे उत्तर- 
पश्चिमी सीमा प्रान्त में मुस्लिम लीग के मन्त्रिमण्डल की हार ने काँग्रेस मन्त्रिमण्डल 
को जन्म दिया । पंजाब, बंगाल तथा सिंध इन शेष तीन प्रान्तों मे भी मिश्रित 
मन्त्रिमण्डलो का निर्माण हुआ । 
प्रान्तीय स्वशासन पर आचरण या उसका कार्ये-रूप 
अक्टूबर, 937 मे जो प्रान्तीय स्व॒राज्य भारत के !] प्रान्तों में प्रारम्भ 
किया गगश्ना, वह विभिन्न प्राल्तो में विभिन्न तरीको से विभिन्न काल तक जारी रहा । 
सिंध, बंगाल और पंजाव में यह लगभग 0 वर्ष चला तथा बम्बई, मद्रास, विहार, 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रान्त भर उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त में यह केवल 939 तक 
चलो $ भ्रवटूबर, !939 में काँग्रेस मन्त्रिमण्डलो ने द्वितीय महायुद्ध के सम्बन्ध में 
मतभेद होने के कारण अपने त्य/ग-पत्र दे दिए। इसके अ्रनन्तर इन प्रान्तों मे मबनसेरो 
के तानाशाही शासन में काँग्रेस का स्थान लिया। जव द्वितीय महायुद्ध के बाद 
946 में जनता की प्रतिनिधि सरकारो को पुनः स्थापित किया गया, तभी इस 
तानाशाही का अन्त हुआ । असम एवं उडीसा में भी प्रान्तीय स्वायत्त-शास्तन 939 
तक रहा ! 939 के बाद वहाँ कभी थोड़े समय के लिए गवनर की सरकार देखी 
गई तो कभी मन्त्रियों की । । 
प्रान्तोय स्वोयत्त-शासन ने क्रिस प्रकार कार्ये किया अथवा इसका कार्य-रूप 
(५शणाधगढ) क्या रहा ? यह जानने के लिए हम ' (क) कांग्रेसी प्रान्तों में गवर्नर 
के कार्यो, (ख) मैर-काँग्रेस प्रान्तो में गवर्नर के कार्यो तथा (ग) मन्त्रिमण्डलों के 
कार्पो का विवेचन करेंगे । डर 
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(क) कांग्रेसी प्रास्तों में गबनेरों का कार्य (06 छा 69छगर05 7४ 
((भाह९88 7970#7९०) ---जिन प्रास्तो में काँग्रेस ने अपने मन्त्रिमण्डलो का निर्माण 
किया उनमे गवर्नरी का कार्य सामाल्य रूप से सन्‍्तोषजनक रहा और उन्होने मन्धियों 
के कार्यो में अपनी विशेष शक्तियों का बहुत ही कम प्रयोग किया । ग्रवनैर पर्याप्त 
मात्रा मे साँविधानिक अध्यक्षों का काये करते रहे और मन्त्रियों से उनका सम्बन्ध 
काफी ठीक रहा । इन दो वर्षो मे कुछ काँग्रेसी प्रान्तों मे जो भी साँविधानिक संकट 
उपस्थित हुए उनका संतोपजनक हल निकाल लिया यया । तथापि इसका प्र्थे यह 
भी नही है कि गवर्नर साँविधानिक शासक मात्र बन गए थे । 


मध्यप्रास्त मे मुख्यमन्त्री डॉ. एन. वी. खरे ने मन्त्रिमण्डल का पुनर्गठन करने 
के लिए अपने सहयोगियों से त्याग-पत्र की माँग की । उसके दो सहयोगियों (मन्त्रियो ) 
ने इस झाधार पर त्याग-पत्र देने से इन्कार कर दिया कि इस विपय मे उन्हें काँग्रेस 
हाईकमान से कोई आदेश प्राप्त नही हुए है ! इस पर मुख्यमन्त्री ने स्वयं त्यागपत्र 
दे दिया । जिन मन्त्रियों ने खरे के आदेश का उल्लंघन किया था, उन्हे गवर्मर ने 
हंटा दिया और खरे को मन्त्रिमण्डल के पुनंगरेंठन की थाज्ञा दे दी। स्पष्ट है कि 
गवर्नर ने डॉ. खरे को श्रनुग्रहीत करने के लिए यह अनुचित हस्तक्षेप किया। काँग्रेस 
ने डॉ. खरे के विरुद्ध अमुशासनात्मक कार्यवाही की ओर उन्हे हटाकर पण्डित 
रविशंकर शुक्ल की मध्यप्रान्त का मुख्यमन्त्री बना दिया । काँग्रेस उच्च सत्ता के इस 
साहसिक कदम का नई पद्धति के व्यावहा रिक रूप पर अच्छा प्रभाव पड़ा । 

ब्रिटिश सरकार ने 938 में उडीसा के मुख्य सचिव की प्रान्त का कार्यकारी 
ग्रवनर नियुक्त करने का प्रस्ताव किया । उड़ीसा मन्त्रिमण्डख ने इस्र नियुक्ति का 
कठु-विरोध किया क्योकि मन्त्रियों के भ्रधीतस्थ किसी अधिकारी को मन्त्रियों के 
ऊपर नियुक्त करना अनुचित था । उडीसा मन्त्रिमण्डल ने त्याग-पत्र की ठान ली । 
श्रन्त मे स्थिति बिगड़ने के भश् से मवर्न॑र ने अपनी छुट्टी रह करवा दी श्रौर मामला 
सुलभ गया । 

यू प्री. तथा बिहार में राजनीतिक कैदियों का प्रश्न उपस्थित हुप्ना। 
फरवरी, 938 में इन प्रान्तों मे गवेनेरो और मन्त्रिमण्डलो के बीच राजनीतिक 
कौदियों को छुड़ाने के प्रश्न पर ग्रम्भीर विरोध पैदा हो गया । गवर्नरों ने मस्त्रियो 
के इस निर्णय का शान्ति और व्यवस्था के नाम पर विरोध किया । ग्रवनंर जनरल 
में आदेश जारी किया कि यह मामला मन्त्रियों के अधिकार क्षेत्र मे नही झ्राता | 
गृवर्नेर जनरल के इंस अनुचित हस्तक्षेप के विरोध स्वरूप भन्सत्रियों ने अपना त्याग- 
पत्र दे दिया । भ्रन्त में वायसराय भर काँग्रेस हाईकमान ने मिलकर मामला सुलका 
लिया । दोनों पक्षो के सम्मात की रक्षा के लिए यह निरणंय हुप्रा (कि राजनीतिक 
कैदियों को शीरे-घीरे छोड़ने के सम्बन्ध में प्रत्येक कैदी की अलग-अलग परीक्षा,की 
जाएगी । का ड़ ४ 
इस प्रकार की श्रनेक छोटी-्मोटी घटनाएँ काँग्रेस के प्रान्तीय शासन को 
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व्यावहारिक रूप देने मे उपयोगी सिद्ध हुईं। गवर्नर जतरत श्ौर गयर्मर मन्त्रिमों मी 
प्रधिकारजक्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से यथासम्भव बचते रहे श्रौर मम्त्रियों फो भ्रपी 
कार्यों को पूरा करने में पर्याप्त स्वतन्त्रता मिलती रही । 
काँग्रेस हाईकमान और प्रोफेसर कूपलेण्ड का श्रारोप--विशभिप्न प्रास्योंरं 
काँग्रेती मस्त्रिमण्डलों के गठन के साथ ही कांग्रेत संगठन के तीन राष्ट्रीय तैशाओ्रों 
सरदार पटेल, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद तथा मौलाना आजाद के समदीव बो$ की विधि 
की जो कांग्रेसी मम्त्रिमण्डलो पर समुचित नियन्त्रण रसे । इस संगवीग 
बोड ने काँग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के कार्य पर निगाह रखी और नीति सम्बन्धी शिर्देश 
दिए । प्रोफेंसर कूपल्ैण्ड का मत है कि ससदीय बोर्ड का हस्तक्षेप झुछ सदी था श्रीर 
“काँग्रेस की एकात्मक नीति ने प्रान्तीय स्वायत्तता तथा उत्तरदायी शासन के सिद्वारतों 
का उल्लंघन किया ।” लेकिन प्रोफेसर कृपलैण्ड का यह विचार स्वीकार नदीं क्रिया 
जा सकता क्योंकि संसदीय बोर्ड (हाईकमान) ने प्रान्तों के झात्वरिक प्रशायत्र में 
कोई हस्तक्षेप नहीं किया, केवल सवर्न र के पति व्यवद्वाद, सामात्व नीवि श्रीर वार्व क्रम 
के सम्बन्ध में कॉँग्रेय मन्त्रिमणडली को विदेश दिएु। तत्कालीतव प्रटिस्दिलियों में 
काँग्रेस का बह ऋये भारतीय एकता का वनाए रखते की दृष्टि दे निवान्द्र उचित 
ओर ध्ावम्धक »  परिडित नेहरू ने लिखा भी ह्ै--/कैसीय साबत के अटूदरदारी 





बने रहने थी दूत में प्रान्तों में सवमासत कआ प्राइम्त प्रास्दमदाद या पूयकताबाद 







प्र य 
की भाजदा इत्त्द्र कर सकता या विसते साट्दीप एकठा की माता दिवड दती । 


इसदे द्रटिनिक क्रय उउ समय एक 
सदसदा दंगा न मे. मदन्त एच दर 
“साप्रीय ऋत्यीदनरे दे यह झपमा बस्ता दि सहों हू. कि ये समदीय 
में ऋवदार बिक 75 मंद बोई मसल्व्रियादों की श्रनुनासिस 


के लिए दाध्य किया प्रीर 






८ 25 डे अर 
ऋषितम झम्नपऋ। रे 
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प्रयोग किया श्रौर अपनी मनमानी चलाई । सिम्ध, बंगाल और उत्तर-पश्चिमी सीमा 
प्रान्त मे गवर्मरों ने मुस्लिम-लीग की असेम्बली मे थोडी संख्या होने पर भी उसको 
सत्ताह्‌ढ रखने की कोशिश की जो बिलकुल ग्रसॉविधानिक था । इसलिए 
डा श्यामअ्साद मुकर्जी को यह कहना पड़ा कि “गवर्नर का उचित स्थान मुस्लिम 
लीग की बेन्चों पर है ।” 

पंजाब सरकार सम्बन्धी एक घटता तो विशेषतया श्रसाधारण थी । लगभग 
6 साल से भी अधिक समय के निए प्रान्त का मुख्यमन्त्री देश से बाहर अपने 
व्यक्तिगत काम के लिए श्रनुपस्थित रहा, लेकिन अस्थाई रूप से उसके स्थान पर 
किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नही किया गया। गैर-फाँग्रेसी प्रान्तो में मुख्यमस्त्रियों 
की उपेक्षा किस सीमा तक की जाती थी इसका अनुमान इसी वात से लगाया जा 
सकता है कि एक वार पंजाब के गवर्नर ने गवर्नर जनरल को लिख भेजा कि अमुक 
बात मे मुख्यमन्त्री द्वारा उसे परामर्श दिया गया है, जवकि वास्तविकता यह थी कि 
मुख्यमन्त्री द्वारा गवर्नर को परामर्श देना तो वर रहा, वरन्‌ उस विषय में उसे कुछ 
ज्ञात तक॑ नही था । 

सारांशत यह्‌ कहा जा सकता है कि 939 तक कांग्रेसी प्रान्तों में तो 
गवर्नर का कार्य साँविधानिक प्रध्यक्ष का सा रहा लेकिन प्रन्य प्रान्तो में यह स्थिति 
नही रही और 939 के बाद तो कांग्रेसी प्रान्तो में भी गवर्भर राज्य स्थापित हो 
गया, क्योकि काँग्रेसी मत्त्रिमण्डलो ने त्याग-पत्र दे दिया था । 

(गे) मम्प्रिमण्डलों का कार्य-सम्पादन (ज/णाताड ण॑ धीएंधश5)-- 
काँग्रेस मन्त्रिमण्डल लगभग 28 महीने तक वने रहे / श्रपने कार्यकाल में उन्हीने 
जनता की प्रशंसनीय सेवा की । काँग्रेसी और गैर-काँग्रेसी प्रान्तों में सभी जगह 
प्रान्तीय मन्त्रि-मण्डल बनाने के लिए भ्रामन्त्रित किया जाए। प्रत्येक प्रान्तों में 
साधारणतया भन्त्रिमण्डल उस समय तक पदासीन रहा जब तक उसके पीछे विधान- 
सभा में बहुमत रहा ॥ विभागों का वितरण भी गवनंरी ने मुख्य मन्रियों के 
परामर्शानुसार किया और मन्त्रिमण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर 
भी भ्मल किया गया । प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल में अल्पसंख्यक वर्गों को भी प्रतिनिधित्व 
दिया गया, केवल उडीसा में ऐसा नही हुआ क्योकि वहाँ काँग्रेस को कोई योग्य 
कॉग्रेसी मुसलमान भन्त्रिमण्डत में शामिल करने के लिए नहीं मिला । 

जिस काल में काँग्रेस प्रान्तो में सत्तारूढ़ रही, मन्त्रियो ने प्रान्तों की सर्वागीण 
उन्नति के लिए भ्ौर जनता के लाभ के लिए सराहनीय प्रयत्न किए। उन्होने 
किसानों को ऋण से मुक्ति दिलाने और साहुकारो के पजे से बचाने के लिए वैधाविक 
कार्यवाहियाँ की । दुर्भिक्ष से बचाने तथा क्रय-विक्रय की अ्रच्छी सुविधाएँ देने के 
लिए भी कानून आर नियम बनाए गए । कृषि सम्बन्धी विधान निर्भीकतापूर्वक 
विचार करके और शीघ्रता के साथ पारित किया गया। मद्य निषेध, प्राथमिक 
शिक्षा, ग्राम विकास झादि समस्याझो की तरफ भी विशेष ध्यान दिया गया। 
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विद्युत और सिंचाई भ्ादि से सम्बन्धित कार्यो के विकास के लिए वित्तीय योजनाएं 
चनाई गई झौर वयस्क जनता में साक्षरता का आन्दोलन छेडा गया । राजनीतिक 
चन्दियों को मुक्त किया गया तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण जिनकी 
सम्पत्ति जब्त कर ली गई थी, वह वापिस कर दी गई । कुख्यात जनरल नील की 
प्रतिमा को सार्वजनिक स्थान से हटाकर मद्रास सन्त्रिमण्डल ने जनता की भावना 
का समुचित आदर किया । 28 महिनो के अल्पकाल में काँग्रेस मन्न्रिमण्डल से 
“विभिन्न बाधाशों के बावजूद ऐसे कार्य किए जिन पर सौर किया जाना उचित था । 
ब्रिटिश सरकार प्रवक्ताशो ने भी काँग्रेस मन्त्रिमण्डलो द्वारा प्राप्त की गई सावंजनिक 
सफलताओं के लिए काँग्रेस की प्रशसा की ! 
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भारत में संविधान-सभा को माँग 
[एथाशाएं न्‍0 (णा5॥(घ९ए 4557४ खंय तावां॥ ) 
झथवाः 
भारत में संविधान-सभा क सिद्धान्त का घिकास 
(7066०्मथार ण॑ 86४ - प्रकश्णज ण॑ एणछकलशा 355चाफाड गा ग्रातत ) 


भारत में संविधान-सभा की माँग वास्तव मे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की माँग थी, 
अर्थात्‌ यह माँग थी कि भारत के लोग स्वयं श्रपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय 
करें । भारत में संविधान-सभा के सिद्धान्त की प्रथम अनुभूति 895 के 'स्व॒राज्य 
विधेवक' ($५शथंए4 9॥!) में होती है जिसे तिलक के निर्देशन मे तैयार किया 
गया । 922 में महात्मा गाँधी ने पहली वार स्पप्ट शब्दों में स्वय भारतीयों द्वारा 
भारत का संविधान बनाने की बात कही । यद्यपि उन्होंने 'सविधान-सभा' शब्द का 
प्रयोग नही किया, फिर भी उनकी माँग मे सविधान-सभा जैसी प्रतिनिधिक संस्था 
का बीज निहित था ।! होम रूल आन्दोलन की अग्नणो नेता श्रीमती एनीवैसेन्ट ने 
स्पप्ट रूप से माँग की कि भारत के सदिधात का तिर्साण भारतीयों द्वारा ही होना 
चाहिए ।* एनीवेसेन्ट के सुझाव पर शिमला मे केन्द्रीय विधान-मण्डल के दोनों सदनों 
के सदस्यी की एक सभा भी आयोजित हुई जिसमे सविधान-निर्माण के लिए एक 
सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया गया। 923 में जो सभा हुईं उप्तमे केन्द्रीय 
और प्रान्तीय विधान-मण्डली के सदस्य उपस्थित थे। इस सभा ने संविधान के 
प्रावश्यक तत्त्वो की एक रूपरेखा तैयार की जिसके अनुसार भारत की श्रन्य 
स्वशासित उपनिवैशो (70णग्राए/णा5) के साथ बराबरी का दर्जा दिया गया ॥ 
सविधान-सभा की माँग विभिन्न रूपो मे भारतीय सावंजनिक संस्थाओं भर 
राजनीतिक नेताझ्ो द्वारा उठाई जाती रही । !924 मे स्वराज्य दल के नेता 
पडित मोत्रीलाल नेहरू ने एक ऐसी सभा की माँग की जो भारतीय सविधान के 
बारे में योजना सम्बन्धी सिफारिश कर सके । सरकार की शोर से सविधान-सभा 
के निर्माण की और कोई ध्यान नहीं दिया गया। 928 का नेहरू प्रतिवेदन 
(रा रध्छ०7) भारतीयों द्वारा अपने देश के संविधान-निर्माण का पहला 
ऐतिहासिक प्रयत्न था। दुर्भाग्यवश इस रिपोर्ट का कोई वाँछित परिणाम नहीं 
निकल सका क्योंकि सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया और मुस्लिम लीग का 
रवेया भो बदल गया | संविधान-सभा की वारम्बार माँग का अन्ततः झपरोक्ष प्रभाव 
यह झवश्य हुआ कि 929-32 मे लन्दत में तीन ग्रौलमेज सम्मेतन हुए जिनमे 
भारतीय प्रतिनिधियों के साथ आमने-सामने बैठकर भारत की राजनीतिक समस्याओं 
पर विचार किया गया। 


! सुभाद काश्यप ; सविधान-समा बोर सविधान का निर्माण, पृष्ठ 46-47. 
2. 4शार डेछक्रार 2 603 80076 07 7726 ३१, 799. 209-20 42000. 
3 सुभाष काश्यप ; सविधाव-सभा और सविधान का तिर्माथ (लोकतस्त समोक्षा, 49५ 

पृष्ठ 47-48. 
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934 मे स्वराज्य पार्टी ने आत्म-निर्शय के अधिकार की माँग की और 
एक शस्ताव द्वारा घोषणा की कि इस अधिकार को क्रियान्वित करने का एकमाच 
उपाय यही है कि देश के संविधान-निर्माण के लिए भारतीय प्रतिनिधियों की एक 
संविधान-सभा बुलाई जाएं। काँग्रेस कार्यकारिणी समिति मे भी 934 के अपने 
एक प्रस्ताव में भ्राग्रह किया कि वयस्क मताधिकार के झ्राधार पर निर्वाचित भारतीय 
प्रतिनिधियों की सविधान-सभा देश के लिए एक संविधान का निर्माण करे | “भारत 
की ओर से सविधान-सभा की माँय निश्चित रूप से पस्तुत करने का यह पहला 
श्रवसर था और इसके बाद यह मॉग वार-वार और अधिकाधिक आग्रहपूर्वक प्रस्तुत 
की जाती रही ।” संविधान-सभा के विचार को लोगों के दिमाग में बैंठाने और 
लोकप्रिय बनाने के लिए पडित नेहरू ने बडी कोशिश की । पडित नेहरू के ही प्रयासों 
से 28 दिसम्बर, 936 को फैजपुर अधिवेशन मे काँग्रेस ने यह सकल्प पारित किया 
कि--भारतीय केवल ऐसे सॉविधानिक ढॉचे को मान्यता दे सकते है, जिसका 
निर्माण वे स्वयं करें अ्रथवा जो भारत को राष्ट्र के रूप में मानकर देश की स्वत्तन्त्रता 
पर आधारित हों? * ऐसे राज्य की स्थापना केवल ऐसी संविधान-सभा द्वारा ही हो 
सकती है जिसका निव्चिन वयस्क मताधिकार के श्राधार पर हो और जिसे देश का 
सविधान बनाने का अन्तिम अधिकार प्राप्त हो ।” 

अब सविधान-सभा की माँग पर काँग्रेस अधिकाधिक बल देने लगी । 937 में 
केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान-मण्डलों के कांग्रेस-सदस्यों के राष्ट्रीय सम्मेलन में 
सविधान-सभा की माँग को हढतापूर्वक दोहराया गया और इसी वर्ष काँग्रेस सरकार 
बाले प्रान्तों के विधाव-मण्डलो में भी ऐसे प्रस्ताव पास किए गए जिनमें भारत के 
लिए एक नवीत स्विधान की रचना हेतु सविधान-सभा की माँग का पुरजोर 
समर्थन किया गया । 

द्वितीय महायुद्ध के विस्फोट के साथ ही भारत की राजनीति ने भी एक नया 

मोड लिया। काँग्रेस मन्त्रिमण्डलों मे त्याग-पत्र दे दिए । जोरदार शब्दों में यह मांग 
की गई कि “भारत की स्वतन्त्रता एवं लोगों की संविधान-सभा द्वारा संविधान-निर्माए 
के अधिकार को मान्यता प्रदान की जाए ३” 4 सितम्बर, 939 को ग्रपने ऐतिहासिक 
प्रस्ताव में काँग्रेस ने अपनी सविधान-सभा की माँग पुनः दोहराई ओर स्पष्ट रूप से 
वहा कि भारतीयों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संविधान-सभा द्वारा अपने 
विधान का निर्माण कर झात्म-निरणंय का अधिकार मिलना चाहिए । नवम्बर, 939 
में ही महात्मा गाँधी ने 'हरिजन' में एक लेस घिजा--/कठोर तथ्यों मे मुझे सविधात- 
सभा के विचार का जवाहरलाल से भी श्रधिक उत्साही समयेंक बवा दिया है।” 
940 से पण्डित नेहरू ने घोषणा कौ--/वास्तविक लोकतन्त्रात्मक स्वतन्त्रता के लिए 
हमाईे पास सविधान-सभा के श्रतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नही है। इसका अर्थ है 
सवीन राज्य का भिर्माण । इसका अभिप्राय है साम्राज्यवाद की झआथिक नींव और 
ढाँचे से दूर चले जाना ।” मुस्थिम लीग का रवैया प्रारम्भ में संविधान-सभा के 
निर्माण के प्रति बिलकुल अलग रहा था, लेकिन मार्च, 940 मे पाकिस्तान का 
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प्रस्ताव” स्वीकार करके बाद में लीग सविधान-सभा के निर्माण के प्रति सहमत हुई-- 
एक सभा उत क्षेत्रों के लिए जिन पर लीग प्रथम मुस्लिम राज्य का दावा करती थी 
और दूसरे शेष भारत के लिए इस प्रकार 940 में दो बडे राजत्रीतिक दली ने 
संविधान-सभा के विचार को स्वीकार कर लिपा और यह मान लिया कि देश में 
सविधान का निर्माण ऐसी सभा द्वारा ही हो सकता है । 


सरकार द्वारा संविधान-सभा की माँग की स्वोकृति --विदेशी सरकार भारतीय 
जनता की सविधान-सभा की माँग को स्वीकार करने के पक्ष मे नहीं थी, लेकिन 
द्वितीय महायुद्ध की आवश्यकताओं और अस्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने उसे ऐसा करने 
के लिए विवश कर दिया ! अत' 940 के “अ्रगस्त प्रस्ताव में यह घोषणा की गई 
#भारत का संविधान मुख्यत' स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे ।” सविधान-सभा के 
सम्बन्ध में 942 की क्रिप्स-यीजना' एक अलग कदम था। इसमे सुझाव दिया गया 
कि युद्ध के वाद एक नए भारतीय संध की स्थापना के आधार पर की जाए जिसे 
एक संविधान-सभा तैयार करे । इस सविधात्र-प्रभा में ब्रिटिश-भारत और देशी 
राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों । क्रिप्स प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव से काफी भ्रागे था, 
क्योंकि इसमें नए सवरिवात के निमोश का ग्रथिकार सुझयत्र भारतीयों का नहीं बल्कि 
पूर्णतया भारतीयों का मान लिया गया था । किन्तु, क्रिप्स प्रस्ताव में प्रस्तावित 
सविधान-सभा कार्य-रूप मे परिणत न हो सकी और क्रिप्स मिशन असफल रहा ! 
क्रिप्स-्योजना की विफलता के बाद 945 में महायुद्ध की समाप्ति तक 
भारत की साँविधानिक समस्या के समाधान का कोई उल्नेखनीय प्रयत्त नही किया 
गया, सिवाय इसके कि 942 के भारत छोडो प्रस्ताव में काँग्रेस ने घीषणा की कि 
स्वाधीनता के बाद भ्रस्थाई राष्ट्रीय सरकार एक संविधान-सभा का आ्रायोजन करेगी 
जो देश के लिए एक स्वेमान्य सविधान बनाएगी । 9 सितम्बर, 945 की 
वायसराय लॉड वेवल की घोपणा में यह दोहराया गया कि केद्धीय-प्रान्तीय विधान- 
सभाओ्रों के निर्वाचन के बाद सरकार ययथाश्रीत्र सविधान-सभा बुलाना चाहती है । 
इसके बाद मई, 946 में केविनेट-मिशन और लोड बेवल के संयुक्त वक्तव्य में उस 
संविधान-निर्मात्री-यन्त्र का स्पष्ट चित्र पेश किया गया जो भारत का संविधान वनाने 
के जिए ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वापित किया जाता था । 
केबिनेट मिशन योजना और संविधान-समा का निर्माण 
((थ्शाश फाडजंगा शक्षा जात ए्ाबंण ण॑ 
6 (गात्ना।एशा। 55९09 ) 
मई, !946 की केबिनेट-मिशन योजना में तिश्वित क्रिया यथा कि भारतीय 
संविधान के निर्माण के लिए परोक्ष निर्वाचन के ग्राधार पर एक सविधान-सभा की 
स्थापना की जाएं। इस सविधान-सभा में कुल 389 सदस्य हों जिनमें 292 ब्रिटिघ 
प्रान्तों के प्रतिनिधि, 93 देगी रियासनों के प्रतिनिधि झ्लौर 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों 
के प्रतिनिधि हो । स्पष्ट है कि सविधान-सभा मे ब्रिटिश भारत के कुल अधिनि* 
की संस्था 292---47296 होनो थी । 
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क्ेबिनेट-मिशव योजना में कहा गया कि हाल से निर्वाचित प्रान्तीय सभाझी 
को निर्वाचक निकायों के रूप में प्रस्तुत किया जाए। मिशन ने सिफारिश की कि 
(3) सविधान-सभा मे प्रान्तों का प्रतिनिधित्व जनसख्या के आधार पर हो तथा 
मोदे तौर पर प्रति दस लाख व्यक्तियों के ऊपर एक सदस्य रहे । (8) प्रास्तों के लिए 
आशवण्टित स्थान मुख्य जातियो के बीच वितरित किए जाए और इस प्रयोजन के 
लिए तीन जातियाँ मानी जाएँ : सिक्ख, मुस्लिम तथा साधारण (सिक्‍्खों तथा 
मुसलमानों के अलावा बाकी अन्य जातियाँ) । (गा) विभिन्न जातियो के स्थान उनकी 
सख्या के अनुपात में दिए जाएँ । (।४) प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का निर्वाचन 
प्रान्तीय सभा में उस सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए । इस प्रकार सविधान- 
सभा के सदस्यों का चुनाव साम्प्रदायिक आधार पर होना था। (९) मतदात 
सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के श्रनुतार सरल सक्रमणीय मत द्वारा हो। 
(४) देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की सख्या भी ब्रिटिश भारत के समात ही 
जनसंख्या के श्राधार पर तय की जानी थी । लेकित इन प्रतिनिधियों के चुनाव की 
पद्धति वाद में विचार-विमर्श द्वारा तय की जानी थी। शुरू में देशी रियासतों का 
प्रतिनिधित्व एक वार्ता-समिति द्वारा किया जाना था । 
योजना में सविधान-सभा द्वारा अपनाई जाने बाली प्रक्रिया का भी कुछ 
विस्तार से विवरण दिया गया था । जिसके अ्रनुसार सबसे पहले सविधान-सभा की 
एक प्रारम्भिक बैठक होगी, जिसमे कार्य का सामान्य क्रम तथ किया जाएगा, 
अध्यक्ष तथा श्रन्य अधिकारी निर्वाचित किए जऐंगे, तथा नागरिकों के अ्रधिकारों, 
झहपसंख्यक वर्गों और कवाइली तथा वजित क्षेत्रों के सम्बन्ध मे सलाहकार समितियाँ 
नियुक्त की जाएँगी | योजवा मे कहा गया कि सविधान-सभा की प्रारम्मिक बैठक के 
बाद सदस्थगंण अपने आप को तीन वर्गो मे बाँट लेगे--श्रथम, हिन्दू बहुमत वाले 
प्रान्तों के प्रतिनिधि, द्वितीय, मुस्लिम वहुमत वाले उत्तर-पश्चिम प्रान्तो के प्रतिनिधि; 
एव तृतीय, श्ुस्लिम वहुमत वाले उत्तर-पूर्वी प्रान्तों के भ्रतिनिधि । इन तीन बर्गों 
द्वारा पहले अपने प्रान्तो और वर्गों के संविधान का निर्माण होगा और तत्पश्चातु 
संघीय सविधान का निर्माण किया जाएगा । 
सबिधान-सभा के गठन और सविधान की इस योजना में श्रनेक दोष थे, 
लेकिन साथ ही यह बात भी है कि तत्कालीन परिस्थितियों मे इससे श्रच्छी कोई 
योजना प्रस्तुत नही की जा सकती थी | योजना का विशेष महत्त्व इस वात से था 
कि मुस्लिम लीग की इच्छा के विरुद्ध केवल एक सविधान-सभा की व्यवस्था की गई 
थी । ब्रतः काँग्रेस ने इस योजना को स्वीकार कर लिया । महात्मा गाँधी, सरदार पटेल, 
पण्डित नेहरू श्रादि सभी ने सविधान-सभा को एक बहुमूल्य देन माना / मौलाना 
आजाद ने कहा--“संविधान-सभा का द्वार झव हमारे लिए खुला है, हमे इसमे प्रवेश 
करके प्रपता सविधान बनाने का कार्य करना चाहिए ।” मुस्लिम लीग ने योजना को 
इसलिए स्वीकार कर लिया कि वह समझती थी कि इसमे पाकिस्ताव की स्थापता 
के वीज विद्यमान हैं | 
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संविधान-सभा की संरचना और उसका प्रतिनिधि स्वरूप 
(8 टगान्राध्रथा। 4500१ : गं5 9एएल॑ैएड, 
ए/ब5 ॥0 8 7रएशए ?८एा९5९॥७४४९ 3009 ?) 
भारत-विभाजन के पूर्व गठन 
केबिनेट-मिशत योजवा के अनुप्तार सविधान-समा के चुनाव जुलाई-अगस्त, 
946 में सम्पन्न हुए। 389 की कुल सदस्यता मे से ब्रिटिश भारत के 296 सदस्यों 
के लिए चुनाव हुआ (भारतीय रियासतों के लिए नियत 93 सीटों के लिए नहीं 
क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व एक वार्ता-समिति द्वारा होना था) । चुनावों में भारत के 
प्रमुख राजनीतिक दलों ने भाग लिया, तथापि संघर्ष काँग्रेस और लीग के मध्य ही 
केन्द्रित रहा । चुनावों के परिणामस्वहप सविधान-सभा में जो दलीय स्थिति उत्पन्न 
हुई, बह इस प्रकार थी *--- 


काँग्रेस 208 
मुस्लिम लीग 73 
यूनियनिस्ट पार्टी १ 


यूनियनिस्ट मुस्लिम 
यूनियनिस्ट शिड्यूल्ड कास्ड 
क्रपक प्रजा पार्दी 

अछुत जाति सघ 

सिक्ख (काँग्रेस के अतिरिक्त) 
साम्यवादी 

रवतन्त्र 
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सविधान-सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों में भारतीय जन-जीवब में प्रत्येक 

क्षेत्र की उत्कृष्टतम विभूतियाँ सम्मिलित थी | उनमे भारत के विभिन्न दलो के प्रमुप्त 
नेता और अध्यक्ष थे 4 20 नवम्बर, 946 को वायसराय द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों 
को झमन्त्रित किया गया कि वे 9 दिसम्बर, 946 को सविधान-सभा की पहली 
बैठक में उपस्थित हो । मुस्लिम लीग ने, अपनी निर्बल स्थिति देख कर, संविधान-सभा 
का बहिष्कार क्रिया । इस तथ्य को नकारना कठिन है कि ब्रिटिश सरकार ने भी 
लीगी रवैसे को प्रोत्साहन दिया । सविधान-सभा के चुनावों मे कांग्रेस ने यद्यपि प्रबल 
बहुमत प्राप्त क्रिया किन्‍नु यह बात भी स्पष्ट हो गई कि काँग्रेस भारत में एक 
शक्तिशात्री अल्पमत वर्ग (8 ध्थज एएएलांें परंगणा ००३) का 
प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकती थी शोर मुस्लिम लीग के सहयोग के 
बिना लोकप्रिय सा्वभौमिकता ((09एथ $0एट/शंहगा9) तथा राष्ट्रीय प्रात्म-निर्यय 
(फरवागा इला-ऐललगरा।०१) के आधार पर भारत का संविधान बनाने की 


पढ़ फिक्यागराई त॑ ।एवेडत एशाआपीठ्व-्य, 2. उक्लाश्य ००, 9. जे. 


240 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


कोई चर्चा नही की जा सकती थी ॥$ मुस्लिम लीग इस तथ्य से भलौ-भाँति परिचित 
और प्रोत्साहित थी | 

9 दिलम्वर, 7946 को सविधान-सभा का विधिवतु उद्घाटन हुआ । पहली 
बैठक में 207 सदस्यी ने भाग लिया और सबसे बुजुर्ग सदस्य तथा विहार के प्रमुस 
राजनीतिक नेता सब्चिदानन्द सिन्हा भ्रस्थाई सभापति बने ॥ )3 दिसम्बर, 946 
को डॉ. शजेनद्ध प्रसाद को स्ब-सम्भति से सभा का स्थाई सभाषत्ति चुन लिया गया 
और श्रन्त तक सभापति वही बने रहे । 
स्वतन्वता के बाद संविधान-सभा की रचना में परिवर्तन 

3 जूत, 4947 को माउध्टवेटन योजना की स्वीकृति भ्रौर भारतीय 
स्व॒तस्थृता अधिनियम द्वारा पाकिस्तान वी स्थापना के फलस्वर्प सिधान-सभा 
की रचना या गठन में कुछ परिवर्तेन भाया । पाकिस्तान के लिए प्रलग से सबिधान- 
सभा की व्यवस्था की गई । भारतीय सविधान-सभा की कुल सदस्य संध्या भव 324 
रह गई जिसमे 235 स्थान प्रान्तों के भौर 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे 
(विभाजन के पूर्व संविधान सभा को बुल सदस्य सरया 389 धो--296 प्रास्तो के 
और 93 स्थान देशी राज्यों के सदस्य) । ग्रम मुस्लिम लीग के उन सदस्यों ने, 
जिम्होने भारत मे रहने का निश्चय किया, संविधान-सभा में भाग लिया । हैदराबाद 
रियासत के प्रतिनिधियों को छो८कर भ्रन्य सभी देशी रिपासतों मे: प्रतिनिधियों में 
सविधान-मभा की बैंटक में हिरसा लिया । पंजाब और बयास के जो सोग भारत से 
बाहर रह गए थे उनके लिए नए मिरे से निर्वाचन हुए भर उनके निर्वाचित सदस्यों 
ने 4 जुजाई, 947 की सविधान-मभा में स्थान ग्रदण किया । इस सं्िपानन्यभा 
मे कांग्रेस को 82 प्रतिशत बहुमत प्राप्त या । 
सशितियीं का मिर्मारिण 

] दिमम्बेर, [946 को हा राजेस्द्र श्रमादकों स्थाई भ्रध्यक्ष या सभापति थुतने 
के बाद मंविधान-सभा में 22 जतबरी, 4947 को एक उद्देश्य-्प्स्ताय (00)०एॉए९ 
ए०0प्रां0त) पारित किया । इसके उपरास्त संविधात-मभा ने ुछ समिनियाँ 
मियुक्त की जिन्हें संविधान के! विभिन्न पक्षों पर प्रायश्पक सोच-विधार फा फार्य सौंपा 
गया । प्रमुग समितियाँ थी --() संघ संविधान समिति (छाप०ा (0॥ञ॥प्रशा 
एठाधागा००) (2) प्रा्लीय संविधान समिति [स०ाांग एणाप्राफ्रांता 
(त्ताह्रापल्ट) (3) मध शक्ति समिति (ऐचांला ]09%टा5 000॥॥ा6८) [बै) मूत 

प्रधिवारों, प्रत्पमंस्ययों स्‍्रादि से सम्बस्धित पराम्भ समिति, (5) प्रारूप समिनि 

(7%९ छाशी।एड (एकधापटए) चदि। प्रारपष समिति 29 झगरत, )9व47 मो 
सहित पो गई थी शोर इस पर हो रुबिधान को अन्तिम रूप देने या भार था ६ 
हां, प्रस्येटार इसरे ममावति घुने गए । देशी शाजपों हैः प्रतिनिधिरद धोर संबियान* 
गंभा में भाग सेले शादे मरेश-मण्ड्ल की दार्ता-यमिति से बानभीह के लिए संमिधान- 


३ कीजप िच्या 347: 386 34378 ए ८ 23007 47४०२, 9१ 3-6. 
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सभा ने अपनी वार्ता-गमिति 2] दिसम्बर, 946 को ही बना दी थी । उल्लेखनीय 
है कि प्रनेक समितियों के प्रष्यक्ष या तो पं० नेहरू थे या सरदार पटेल । संविधान 
के निर्माण में इन दोनों महारथियों का सुख्य हाय रहा। “अवतेक ब्रादर्गवादी और 
व्यावहारिक तथा प्रशासनिक घौर तकनीकी प्रकृति की धाराओं का ग्यमावेश बहुत 
कुछ इत दोनों विभूतियों के संयुक्त प्रभाव का फल था ।! दह्तुत मेहरू, पटेल, 
आजाद और प्रसाद की स्थिति सवियान-सभा में झाभानी श्ल्कतन्त्र' (एप 
छाएग्शा>) की थी ॥7 
विभाजन के पूर्व की संविधान-सभा का पहला सत्र 9 दिसम्बर, ।946 से 
23 दिप्तम्बर, 946 तक, दूसरा सत्र 20 जनवरी, 947 से 25 जनवरी, 947 
त्तक भ्रौर तीमरा सत्र 22 अप्रेच से 2 मई, 747 तक चला | 2 मई, 947 को 
स्वगन के पूर्व ही ५ नेहरू की प्रध्यक्षता मे 'सघ संविधान समिति” और सरदार पटेल 
की अ्रध्यक्षता में 'प्रान्दीय संविधान समिति का निर्माण किया गया था। भारत- 
विभाजन के बाद सविधान-सभा का अन्विम दिन 24 जनवरी, 950 था जबकि 
सब्रिधान की 3 प्रतियाँ सभा-पठटल पर रसी गई। सदस्यों ने इस प्रतियों पर हस्ताक्षर 
किए श्लौर सविधान-सभा का समापन ही गया । सारौशत, संविधान-सभा 9 दिसम्बर, 
4 946 से 24 जनवरी, 950 तक पर्धात्‌ 2 वर्य,  महिने थौर 9 दि तक 
अस्तित्व में रही । 
संविधान-सभा का प्रभु-स्वरूप 
संविधान-सभा के सामने भारम्भ से ही यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहा कि वह 
एक प्रमुता-सम्पन्न संस्था है भ्रथवा नही / पुरुषोत्तम दास टण्डन ने सविधान-सभा 
के प्रमु-स्वरूप को अ्रभिव्यक्त करने के लिए उदाहरण दिया कि यद्यपि फ्राँस की 
संविधान-सभा राजा के नियन्त्रण पर समवेत हुई थी, लेकिन श्रपती कार्यवाही उसने 
अपने आप भारमस्भ की और जव राजा ने उसे विसजित होने का झादेश दिया तो 
दस ग्रादेश को ठुकरा दिया गया । सविधान-सभा में झाम राय यह थी कि यद्यपि 
46 मई, 946 के वक्तव्य ने उसके ऊपर कुछ मर्यादाएँ आरोपित कर दी थी, इन 
मर्यादाओं को स्वीकार करना यान करना सभा की अपनी मर्जी पर निर्भर था। 
कूछ भी हो, सविधान-सभा इसी घारणा को लेकर चली झ्ौर उसने भ्रपने नियमों का 
अपने झ्राप निर्माण किया । एक नियम मे स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सभा का 
चिंघटन केवल तभी हो सकेगा जबकि उसक कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई 
सदस्य इस आशय का एक प्रस्ताव पास कर दें। श्री नेहरू के प्रनुसार इस नियम का 
उद्देश्य यह था कि “बाहर की कोई सत्ता सभा की भंग न कर सके और थोड़ा-सा 
बहुमत भी यह काम न कर सके ।” स्विघान-सभा के सम्प्रभ्ु होने का तथ्य इसी बात 


4 ध्रष्परामरि९ 6+बाश#९ | प्रशरठ फाफ्रगा (०50 0ए/१७, (ऊतक 5क्‍596 एप 9. ७८ 
0 ५ 
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म्रांजता5$) कहना तथ्यों के स्वेधा विपरीत था । यह सच है कि भारत की संविधान- 
सभा में प्रमुत्व अथवा प्रवल बहुमत काँग्रेस दल का ही था, लेकिन उन सभी समुदायों 
के हितों के प्रतिनिधित्व को देखने की इच्छुक थी। काँग्रेस संविधान-निर्माण की 
समस्या की गम्भीरता के प्रति सजग थी और चाहती थी कि वास्तविक योग्यता 
झौर विद्वता वाले सभी व्यक्ति सविधान-सभा में भाग लें ॥ इसलिए डॉ० राजैन्द्र 
प्रसाद के परामर्श पर श्री के. टी. शाह को विहार से चुना गया और श्री जयकर भी 
काँग्रेस टिकट पर सभा में आए | इसी प्रकार डॉ. अम्बेदकर को संविधान-सभा मे 
स्थान दिया गया और मद्रास से काँग्रेस के समर्थन पर ईसाई पादरी जेरोम डिसोजा 
(००77० [0'8022) को निर्वाचित कराया गया ।? समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश 
नारायर को भी श्रामन्त्रित किया गया पर उन्होंने अपनी अ्रसमर्थता प्रकट की । 
फिर भी भागे चलकर संविधान के प्रारूप की एक प्रतिलिपि उन्हें भेजी गई झौर 
उनके सुभावों पर संघीय संविधान समिति, प्रान्तीय संविधान समिति तथा साँविधानिक 
परामशंदाता ने गम्भी रतापूर्वक विचार किया । 

स्वतन्त्र भारत की सविधान-सभा वास्तविक रूप में एक प्रतिनिधिक संस्था 
(५ २९ए7८६८7/४॥ए० 8009) के रूप मे प्रकट हुई । 44 जुलाई, !947 को जब 
संविधान-सभा का अधिवेशन शुरू हुआ तो रियासतो के प्रतिनिधि भी उसमे शामिल 
हुए और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि भी झ्राए जिन्होंने भारत में रहने की इच्छा 
प्रकट की । उनके सम्मिलित हीते समय इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठामा गया 
कि ये श्रव भी द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त (प9७०-ेपद्वाणा 76009) के समर्थक थे प्रथवा 
नहीं । इस प्रकार उन्हे पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ सविधान-सभा में भाग लेने 
दिया गया । 

यह तके पेश किया जा सकता है कि संविधान-सभा के सदस्यों का वयस्क 
मताधिकार के झाधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं किया गया था और 
रियासतो के 50 प्रतिशत प्रतिनिधि नरेशों द्वारा भनीनीत किए गए थे, अतः संविधान 
सभा पूरे भ्र्थों मे भारतीय जनता की प्रतिनिधिक सस्था नहीं थी । लेकिन जब हम 
गहराई से विचार करेंगे तो सविधान सभा के प्रतिनिधिक स्वरूप के बारे में सन्देह 
की गुँजाइश नही रहेगी-- 

प्रथम, तत्कालीन परिस्थितियों में मदि वयस्क मताधिकार के श्राधार पर 
जनता संविधान-सभा का सीधे निर्वाचच् करती तब भी परिणास लगभग बिलकुल 
बही होता । 

दूसरे, परिस्थितियों की माँग थी कि संविधान-सभा का अविलम्ब निर्ग्ण 
हो । यदि सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वोचन किया जाता तो संविधान-सभा के संगठित 


होने में कम से कम एक वर्ष ओर लग जाता जो उन परिस्थितियों मे निश्चय ही देश 
के लिए घातक होता । 


३ कक्राकंकादशाएं 2087 > 0० था, 9. 9. 
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सोसरे, नरेशों द्वारा 50 प्रतिगत सीदों पर रियासतों के प्रतिनिधियों का 
मनोतयन करता भी उन परिस्थितियों में गरवाद्धित नही था क्योंकि ऐसा न करने पर 
रियासतो के नरेश संविधात-सभा में शामिल होने को सहमत ही न होते । 

चौथे, सभा की सभी महत्वपूर्ण समितियों में भी डिमिन्न समुदायों श्रौर 
हँतो का प्रतिनिधित्व था । 

सविधान-सभा प्रत्येक हप्ट से एक सच्ची प्रतिनिधिक सस्था थी और काँग्रेस 
के प्रचण्ड बहुमत के बावजूद उसने प्रारम्भ से हो अत्यस्त उद्दत्त धरातल पर कार्य 
करना प्रारम्भ किया । इसकी कार्यवाहियाँ और गतिविधियाँ देश के सविधान-मिर्माए 
के सन्दर्भ मे दतीय विचार पर आधारित नही थी । श्रपने विचार-विमर्ग और निरणयों 
में भी यह पूर्णत लोकतान्त्रिक और श्रतिनिध्यात्मक रही । इसके सभी विशेय प्रायः 
समभोते झौर समन्वय की भावना से किए गए। इसके निर्णय बहुमत द्वारा थोपे 
नहीं गए बल्कि सामान्य राग पर आ्राधारित रहे। मतैक्यता [सहमति) झौर 
समायाजन ((०758॥.05 0 /९८>याप्रा20907) इसके झाधार स्तम्भथे । 
विभाजन के बाद जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त सविधाम-सभा 
का गठन हो चुका था, झल्पसख्यको को 235 में से 88 अर्यात्‌ लगभग 37 प्रतिशत्त 
प्रतिनिधित्व प्राप्त था। सविधान-सभा का यह स्वरूप चचिल और साइमन की 
आलोचनाओ का स्पष्ट और ठोस जवाब था । के स्वानस्‌ ने. लिखा है---/जनमत 
का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसे सविधान-प्तभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त व हो । 
सविधान-सभा केवल एक पूर्ण प्रतिनेधिक सस्या ही नही थी, बल्कि एक ऐसी महान्‌ 
संस्था थी जिसमे भारतीय जन जीवन के धत्येक क्षेत्र की उत्कृष्ठतम विभूतियाँ 
सम्मिलित थी । इसमे राष्ट्र निर्माता, स्वतन्त्रता सेनानी, बुद्धिजीवी, विधि शास्त्री, 
समाज सैउक, अवकाश श्राप्त न्यायाधीश, सिविल सेवक, अध्यापक सभी सम्मिलित 
थे । इसमें रूटिवादी, समाजवादी और प्रगतिवादी सभी विचारधारा वाले लोग 
विद्यमान थे। सविधान-सभा के समक्ष केवल विशेषज्ञों के ही प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं 
किए गए बल्कि चैम्जर्स श्रॉफ कॉमसे एण्ड इण्डस्ट्रीज तथा निजी कम्पनियों, बार 
एमोसिएशनो, भाषाई परिषदों और अल्पसंख्यक वर्गों के सगठनों के विचार भी प्रस्तुत 
किए गए ४ 
संविधान-सभा के प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप का प्रमाण इस वात से भी मित्त 
जाता है कि जब देश के पहले आम चुनावों मे विरोधी दलो ने सविधान-सभा द्वारा 
विमित सविधान को चुनौती दी और एक नई सबिधान-समा द्वारा नए संविधान के 
निर्माण का आश्वासन दिया तो इन दतो को निर्वाचन में बुरी तरह मुंह की खानी 
पड़ी 

संविधान-सभा का कार्यकरण और उसकी उपलब्धियाँ 
(जक्तताड़ शावे #लाएशशाशा( मी किट (णाड[(पशां सैर) 

9 दिसम्बर, 946 को संविधान-सभा की पहलो बैठक हुई और 24 जनवरी, 

४950 इस सभा का अन्तिम दिन था । इस सम्पूर्ण अवधि में संविधान-सभा की 
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उपलब्धियाँ महत्त्ववृरं रही, इसका कार्यकरर ग्रत्यधिक प्रशंसनीय रहा । इस काल 
में संविधान-सभा के कार्यकरखण अथवा उसकी उपलब्धियों का लेखा-जोखा कुछ पृथक्‌- 
पृथ्रक्‌ शीर्षकों में विभाजित करना उपयुक्त होगा-- 
उद्देश्य प्रस्ताव पारित करना 

सविधान-सभा में 9 दिसम्बर, 946 को डॉ सब्चिदानन्द सिन्हा को अपना 
ग्रस्थाई श्रध्यक्ष और  दिसम्वर को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को अपना स्थाई अध्यक्ष 
चुना ( वो एन राव को सविधान-समा के 'साँविधानिक सलाहकार! (00कप- 
गणा। 86५७०) के पद पर नियुक्त किया गया। 3 दिसम्बर, 946 को 
पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य अस्ताव' (00[००7ए४८ 7१०४०!७१०॥) 
प्रस्तुत कर संविधान की ग्ाधारशिला रखी । 22 जनवरी, 947 को सविधान-सभा 
ने यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया । 

उद्देश्य प्रध्ताव एक प्रकार से प्रभुत्व सम्पन्न तोरुतन्व्रात्मक भारतीय यश राज्य 
की जन्मपत्नी था १ 3 दिसम्बर को इसे प्रस्तुत करते हुए पडित नेहरू ने कहा था -- 
"इसमें हमारे उद्देश्यों की व्याख्या की गईं है, योजना की रूपरेखा दी गई है भर 
बताया गया है कि हम किस रास्ते पर चलते वाले है (” उद्देश्य प्रस्ताव में सविधान- 
सभा ने निश्चय किया कि -- 

3. भारत एक स्वतन्त्र प्रभुसत्ता सम्पन्न गणराज्य होगा और सभा उसके 
भावी शाससे के लिए एक संविधान कं तिमर्यि करेगी | 

2 इस समय “ब्रिटिश भारत” कहे जाने वाले क्षेत्र, देशी रियाक्षतों के 

श्रन्तर्गत अ्राते वाले क्षेत्र और ब्रिदिश भारत तथा रियासतों के बाहर के ऐसे अन्य 
क्षेत्र, जो स्वतन्त्र प्रमुख-सम्पन्न भारत में सम्मिलित होना चाहते है, श्रापस में मिलकर 
एक स्ध के रूप में गठित होगे। 

3. ये तथाकथित क्षेत्र (जितमे चाहे उनकी बरततमान सीमाएँ सम्मिलित हो 
या अन्य ऐसी सीमाएँ सम्मिलित हो जिनका सविधान-सभा भविष्य में मिरोय करे) 
स्वायत्तशासी इकाइयाँ होगे । इन इकाइयो को अवशिष्ट अधिकार श्राप्त होगे। ये 
इकाइयाँ, उन अधिकारो और कार्यो को छोड़कर जा केन्द्र में निहित हो या उसे सौपे 
गए हो, शासन तथा प्रशासन के सभी अधिकारों एवं कार्यो का पालन करेगी । 

4. भारत सप तथा उसके अन्‍्तगेंत विविध राज्यों की समस्त राज्य-शक्ति का 
मूल स्रोत जनता ही होगी । 

5. कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन रहते हुए भारत के सभी 
लोगो को सामाजिक, ग्राथिक और राजनीतिक न्याय, अवसर एवं कानूत की समानता 
विचार, भाषण अभिव्यक्ति, विश्वास, घर्मं, उपासना, व्यवसाय औरका ये की गारन्टी 
दी जाएगी । 

. 5 अल्पसख्यकों, पिछुई हुए और कवाइली क्षेत्रों तथा दलित और ग्रन्य पिछडे 
हुए वर्गो के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए । 


4. सुभाष काश्यप : बही, पृष्ठ 273. 
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7. भारत राज्य क्षेत्र की श्रखण्डता की और थल, समुद्री तथा श्राकाश पर 
उसके प्रमुता-अ्धिकारों की रक्षा की जाएगी । कि 
8 यह प्राचोन देश संसार में भ्रपना न्यायपूर्ण और सामान्य स्थान प्राप्त 
करेगा । यह देश विश्व-शान्ति तथा मानव जाति के कल्याण मे अपना पूर्ण तथा 
स्वैच्छिक योग देगा । 
है भारतीय सविधान में “उद्देश्य श्रस्ताव” का वही महत्त्व श्रौर स्थान है जो 
प्रमेरिकी सबिधान में स्वतन्त्रता वी घोषणा का है । 


संविधान का निर्माण 

संविधान-सभा ने दो वर्ष, ग्यारह महीने झौर सत्रह दिन में अर्थात्‌ तीन वर्ष 
से भी कम समय मे भारतीय सविधान के निर्माण का महान्‌ झनुप्ठान पूरा कर 
लिया । सभा के कुल बारह भ्रधिवेशन हुए जिनमे 67 दिन लगे। इनमे से !4 
दिन प्रारूप सविधान के विचार मे लग गए । प्रारूप समिति का 29 श्रगस्त, 947 
को निर्वाचन हुआ्आ और इसके वाद !4! ।दन उसको बैठक हुईं । सॉँविधानिक 
परामर्शदाता ने प्रारूप समिति के विचार के लिए जो प्रारूप सविधान तैयार कराया 
था, उसमे 243 अनुच्छेद तथा 3 अनुसूचियां थी। प्रारूप समिति ने संविधान- 
सभा के सम्मुख जो पहला प्रारूप संविधान प्रस्तुत किया था, उसमें 35 गनुच्छेद 
तथा 8 श्रनुमूचियाँ थी । जब प्रारूप सविधान पर धारावार विचार समाप्त हुआ, 
तब उसमें 386 अनुच्छेद थे । श्रपने प्रन्तिम रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 
$ अ्रनुसूचियाँ थी । प्रारूप संविधान मे सशोधन के प्रायः 7633 श्रस्ताव सदन-पटल 
पर रखे गए थे। इनमें से सदन में कुल 2473 सशोधन प्रस्तुत किए गए थे। 
डॉ. अम्बेडकर ने 25 नवम्बर, 949 को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, 
दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया की संविधान-सभाझों को अपने सविधानो की रचना 
में जितना समय लगा था, उसे देखते हुए भारतीय संविधान-सभा ने देश के लिए 
बहुत शीघ्र संविधान बना लिया था झौर उसे बधाई दी जा सकती थी। 

सविधान-सभा के 3 वर्ष के अस्तित्व-काल मे उस पर जो खर्च हुआ वह 

भी बहुत अधिक नथा। 22 नवम्बर, 949 तक उस पर 63,96,729 रु. का 
खर्च हुआ था। जनता ने सविघान-सभा की कार्यवाही में सक्रिय रुचि ली थी और 
दर्शक दीर्घा मे 53000 दर्शकों को प्रवेश मिला था | 

संविधान-निर्माश की समस्याएँ--संविघान-सभा के समक्ष, सविधान-निर्माण 
मे भ्रतेक चुनौतियाँ और कठिताइयाँ थी ।-- 

. सविधान-निर्माण के साथ-साथ देश के शासन के लिए समय-समय पर 

कानून भी बनाने थे,। एक विस्तृत भू-खण्ड श्र विशाल जन-समुदाय के लिए एक 


नवीन राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था का निर्णेय करना था। 
2. धर्म, जाति, सस्क्ृति, भाषा और प्रदेश की भिन्नताओ से परिपूर्ण एक सबसे 


बड़े लोकतान्त्रिक देश के लिए संविधान बनाना था---अनेकता में एकता (एकंए 
ग्य फिर्टाक्ञा9) को स्थापित करना कोई सरल काये नही था । 
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3. यह आवश्यक था कि संविधान ऐसा बने जिसमें विभिन्न पिछड़े हुए वर्गों 
भौर जन-जातियों के लिए समुचित प्रावधान हों, उन्हें उन्नत बताने मे सहयोगी कुछ 
ठोस उपबस्धों की रचना हो । 

4, देश के लिए राजभाषा सम्बन्धी कठिन समस्या को सुलभाना था। 
संविधान-सभा के लिए यह वडें गौरव की वात थी कि उसमे हिन्दी को, जो देश के 
बहुसस्यक लोगो द्वरा बोली और समझी जाने वाली भाषा है, राजभाषा के रूप में 
सर्वसम्पति द्वारा मान्यता प्रदान की । 

5. लगभग 600 देशी रियात्नतो को स्वरेच्छापुर्वक्क भारत-संत्र में सम्मिलित 
करके विश्व के समक्ष देश की एकता का चित्र प्रस्तुत करना । 

6 पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली जैसी बातों को समाप्ल करता था और बह भी 
सभी वर्गों की सहमति से । 

7. एक सुदृढ़, शक्तिशाली और स्थाई संघ का निर्माण जिसमें न केवल 
राष्ट्रीय हिंतों की सुरक्षा हो बहिक प्रास्तीय और स्थानीय हितों को भी सनन्‍्तोपष हो । 

संविधान-निर्माण में सफलता--इन सभी कठिनाइयों पर विजय पाकर 
संविधान-सभा ने एक महान्‌ कार्म किया । सविधान-सभा ने देश के राजनीतिक- 
सामाजिक जीवन को वियाक्त करने वाली और देश का विभाजन कराने वाले 
साम्प्रदायिक निर्वाचच-मण्डलों को त्याग दिया । आर्थिक एवं शैक्षरिक हृष्टि से पिछड़े 
हुए तथा दलित वर्गों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों, जातियो या सम्प्रदायों के लिए 
'आरक्षणों' को अनावश्यक ठहरा दिया । सविधान-समा ने यद्यपि राजभाधा के रूप में 
हिन्दी को मान्यता प्रदान को लेकिन यह भी बुद्धिमत्तापूर्ण निर्शथ किया कि 
'संक्रातिकाल' में अग्रेजी का प्रयोग जारी रहे। सैकडो देशी रियासतो को स्वेच्छा- 
पूर्वक भारत संघ मे सम्मिलित करने का काय महानु उपलब्धि थी । 5 अगस्त, 
947 को सत्ता हस्तान्तरण तक कश्मीर और हैदराबाद को छोडकर सभी रियासते 
भारत संघ मे सम्मिलित कर दी गई। सविधान-सभा ने यह सम्भव कर दिखाया 
कि ब्रिटिश भारत के प्रान्तों तथा देशी रियासतो सहित भारत संघ की सभी इकाइयों 
को एक ही “राज्य' के नाम से सम्बोधित किया जा सके । 

विभिन्न कठिनाइयो और चुनौतियों का मुकाबला करते समय, विचार-विमर्श 

के दौरान, सदस्यों को अभिव्यक्ति का पर्ा अवसर दिया गया। कु से कु 
आलोचनाओं के बीच भी सभा ने और समा के आधार-स्तम्भों ने वैये तथा सन्तुलन नहीं 
खोया, समझौते और समन्वय की भावना का प्राधान्य रहा तथा निरेय यथासम्मव 
बहुमत के श्राधार पर नहीं बल्कि आम राय के ग्राघार पर लिए जाने की कोशिश की 
गईं । सभा ने यहू सिद्ध कर दिखाया कि वह एक गौरवपूर्ण सस्‍्था और मानवतावादी 
तथा लोकतान्विक तत्त्वों की सच्ची प्रतिनिधि थी। संविधान-सभा के अध्यक्ष 
डॉ राजेर्द्र प्रसाद ने 26 नवम्बर, 947 को अपने समापन भाषण में ठीक ही कहा 
था कि संविधान-सभा कुल मिलाकर एक ऐसा सविधान बनाने में सफल हुई है जो 
देश के व्यापक हितों मे था । जहाँ तक संविधान के समुचित कार्यकरणा का प्रश्न - 


धन 
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यह देश के नागरिकों पर, जनता के चरित्र पर निर्भर था । डा. प्रसाद के ये मारमिक 
शब्द आज भी हमारे मार्गदर्शक है कि-- 

“अ्रन्तत: संविधान अपने में मशीन की तरह जड़ है। इसको जीवन मिलता 
है उन लोगो के कारण जो इसको क्रियान्वित और नियन्त्रित करते हैं ! आज भारत 
को सबसे अधिक आवश्यकता है तो बस थोड़े से ईमानदार श्रावमियों की जो देश के 
हित की भावना से प्रेरित होकर कार्य करे ।! 
सभा की प्रक्रिया का निर्धारण 

सविधान-सभा ने जब 9 दिसम्बर, 946 को अपनी कार्यवाही प्रारम्भ की 
तो कार्य-सचालन और प्रक्रिया सम्बन्धी उसके भ्पने कोई मियम नही थे। 0 दिसम्बर 
को पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा--“यह सविधान-सभा बाहर की किसी सत्ता 
के द्वारा बनाए गए किन्ही नियमो-अश्रधितियमो के बिना आरम्भ हुई है, इसे अपने 
नियमों का निर्माण स्वयं ही करना होगा ।” 0 दिसम्बर को ही सभा ने एक प्रस्ताव 
पास करके स्थाई अध्यक्ष के निवचिन के लिए प्रक्रिया तय की और अस्थाई तौर पर 
केन्द्रीय विधान-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन सम्बन्धी मियमों की स्वीकार 
किया | इसी दिन एक “्रक्रिया नियम समिति” ((०णयधा68 ता केपरघ8 ० 
0०60८) बनाए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव भी पास कर दिया । समिति को यह 
काम सौंपा गया कि वह प्रक्रिया सम्बन्धी नियमो, अध्यक्ष की शक्तियों, सविधान-सभा 
के कार्य-सगठन झौर अधिकारियों की नियुक्ति, सभा के रिक्त स्थानों को भरने की 
प्रक्रिया भ्रादि के बारे में सिफारिशें करे । जब तक अत्तिम रूप से नियमो का निर्माण 
न हो जाए तब तक के लिए अध्यक्ष द्वारा ही सदस्यो भर कर्मचारियों के वेतन, 
भत्ते श्रादि निश्चित करना उपयुक्त समझा गया | समिति की बैठक डॉ राजेन्द्र प्रसाद 
की अध्यक्षता में हुई । 2। दिसम्बर, 946 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सभा में पेश 
क्र दी । 23 दिसम्बर को सभा के पूर्ण अधिवेशन में सम्पूर्ण सदन की समिति 

द्वारा पारित नियमो' को स्वीकार कर लिया गया । 

सविधान-सभा ने जिन प्रक्रिया-नियमी (॥२०)९४ ० ?7०८८१प्क्‍/४) को 

अपनाया उनकी सख्या 68 थी और 2 अध्यायों में विभक्त थे । सभा के नियमों में 
जो विभिन्न सशोधन किए गए उन्हे सभा द्वारा समय-समय पर प्रकाशित प्रक्रिया- 
नियभो और स्थाई आदेशों के विभिन्न सस्करणों में समाविष्ट कर लिया गया । “किन्तु 
सभा का सुघारु सचालन नियमो की शाब्दिक काया पर हो निर्भर नहीं था, उसकी 
सफलता का कारण वह भावना थी जिसमे इन नियमों को कार्यान्वित किया गया । 
डॉ. अम्बेदकर से 25 नवम्बर, 949 को सविधान-तभा में अपने समापन भाषरा में 
सभा के ग्रध्यक्ष डॉ राजेन्द्र प्रसाद की भूरिश: सराहना की | उन्होने सभा की 
कार्यवाही का बडा प्रशसनीय सचालन किया था और नियमों की इस ढग से व्यवस्था 
की थी जिससे कानूनी दावर्षेच सविधान-निर्मार के कार्य को पीछे न ढकेल सकें |” 


संविधान-निर्माण को अवस्थायें 
(5छ.्ट८5 ॥ ॥ फै4॥ 09 (णाआआंग्राणा) 


संविधान-सभा कार्यालय द्वारा पहला प्रारूप---संविधान का पहला प्रारूप 
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साँविधानिक सलाहकार वी. एन. राव के निर्देशन में संविधाव-सभा कार्यालय द्वारा 
चैया किया गया । इस कार्यालय ने प्रारूप तैयार करने के लिए लगभग 60 देशों के 
संविधानों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सामग्री तीन ग्रन्थों में प्रकाशित की और उनकी 
प्रतिलिपियाँ सभा के सदस्यों को दी । जब संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार हो गया 
तो सभा के ग्रध्यक्ष डॉ. राजेन्द्रप्रसाद ने सांविधानिक सलाहकार वी. एन. राब को 
विश्व के प्रमुख संविधान चिशेषज्ञों से विचार-विनिमय के लिए अमेरिका, ब्रिठेन, 
कताडा, झ्रायरलैंण्ड आदि की यात्रा को भेजा । 947 के अन्तिम चरण मे श्री राव 
ने अपनी यात्रा सम्पन्न की और अपना प्रतिवेदन संविधान-सभा के समक्ष प्रस्तुत किया । 


प्रारूप समिति द्वारा दूसरा प्रार्प--सविधान-सभा कायलिय मे संविधान का 
जी प्रथम प्रारूप प्रकाशित किया उस पर अनेक सम्मितियाँ, झालोचनाएँ भौर सुधार 
के सुभाव प्राप्त हुए । सविधान-सभा के अध्यक्ष के निर्देश पर, विभिन्न सुभावों श्रोर 
आलोचनाप्रों के प्रकाश मे, प्रारूप समिति ने संविधान का स्पष्टीकरण सहित 
संशोधित प्रारूप का छपा हुआ सस्करण” 26 अक्टूबर, 948 को श्रध्यक्ष महोदय 
को दिया । इस दूसरे प्रारूप की प्रतिलिपियाँ सभा के सदस्यो को दे दी गई। 
4 नवम्बर, 948 से संशोधित्त प्रारूप पर विचार प्रारम्भ हो गया । 


संविधान-प्रारूप का दूसरा बाचन--प्रिटिश परम्परा के असुरूप सेविधान- 
सभा मे दूसरे बाचन के समय संविधान-प्रारूप की प्रत्येक घारापर व्यापक वाद-विवाद 
किया गया । दूसरा वाचन 5 नवम्बर 948 से 7 अक्टूबर, 2949 (सभा के 
सातवें श्रधिवेशन से दसवें अधिवेशन) तक चला । लगभग 7635 संशोधन प्रस्ताव 
श्राए जिनमें से सदल मे कुल 2473 सशोधन प्रस्तुत किए गए । सभी प्रश्नों पर 
निशय प्रायः झाम सहमति से किए गए । 

संविधान-प्राव्प का तोसरा वाचन--संविधान-सभा के ग्यारहवें प्रधिवेशन में 
मंविधान-प्रारूप का तीसरा वाचन किया गया। इस प्रारूप की प्रारूप-समिति ने 
संशोधनों, वर्दनी, विराम चिन्ह श्रादि की दृष्टि से अच्छी तरह परिमारजित कर दिया 
था। संविधान-सभा ने 24 नवम्बर से 27 नवस्वर, १949 तक सविधान-प्रारूप का 
तृतीय वाचन किया । तत्पश्चात्‌ डॉ. अम्बेडकर ने सभा द्वारा निर्णीत संविधान का 
पारित करने का प्रस्ताव रखा । यह प्रस्ताव 26 नवम्बर, 949 को पारित हुआझा । 
सविधान-सभा का वारहवाँ अधिवेशन 24 जतवरी, 950 को हुआ और 308 
सदस्यों ने संविधान पर हरताक्षर किए | इसी दिन डॉ. राजेन्द्र भ्साद को भारतीय 


गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान-सभा द्वारा निचित संविधान 
26 जनवरी, 950 से लागू हो गया । 


संविधान-सन्ना का दृष्टिकोश 
(40006 बा 3007णब९ ० पी ए०ग्रषरएसा। 5550ा709 ) 


संविधान-सभा के भीतर और बाहर संविधान के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक 
बाद-विवाद हुआ जिसमें विभिन्न दृष्टिकोशो, मती और अ्रवृत्तियों का उद्घाटन 
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संविधान की प्रस्तावना, संविधान में सन्निहित नागरिकता, मौलिक भ्रधिकारों, मीति- 
निर्देशक सिद्धान्तों, शाप्ट्रपति, मन्त्रि्परिवद्‌, संसद्‌ आदि की सभी व्यवस्थाओं पर 
विभिन्न मत एवं हृष्टिकोरः प्रकट किए यए । 


प्रस्तावना 

प्रस्तावना के प्रारम्भिक शब्दों में हो इस बात पर बल दिया गया है कि 
अन्तिम सत्ता (5०एट्ाशंहाआए) जनता में निहित है और जनता की इच्छा से ही 
संविधान का उद्भव हुआ है । 'प्रस्तावना' में भारतीय जनता के संकल्प की घोषशा 
है क्रिवे भारत को सम्पूर्ण प्रमुत्व-सम्पन्न लोकतस्व्ात्मक-गणाराज्य” बनाएँगे। 
गसातन्त्र (२०७०४७॥८) शब्द पर भी संविधान-सभा मे काफी वाद-विवाद हुआ । 
प्रारूप समिति ने सुाव दिया कि 'गणतन्त्र” (7१८७०७!८) शब्द के स्थान पर राज्यों 
(8465) शब्द प्रयुक्त कर दिया जाए, डिन्तु विशिष्द समिति (996०4 (077860) 
नें यह विचार प्रकट किया कि प्रस्ताव के अन्तिम रूप का निश्चय केरते का भार 
सविधान-सभा के निर्णय पर छोड देना चाहिए और सविधान-सभा का अ्रन्तिम 
निर्णय 'गणराज्य' शब्द बनाए रखने का ही हुआ | 

'प्रस्तावना' मे निहित 'हम भारत के लोग” (१४० ॥9० 7८०७४ 0 व्रा0॥%) 
शब्द भी चर्चा के विपय रहे । एन. एन. शाह ने कहा कि 'हम भारत के लोग! शब्द 
समुचित नही, क्योकि सविधान-निमत्री सभा वयस्क मताधिकार के भ्राधार पर 
जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई है। परन्तु विशिष्ट समिति (55०० 
(०0०८) का अभिमत था कि “भारत के लोग शब्दों का अर्थ भारत की जनता 
(4० 9९०७८ ० ॥700/8) से है श्रौर सविधान-सभा भारत की जनता के नाम पर 
ही बोल रही है । 

रांविधान-सभा के कुछ सदस्य भारतीय राज-व्यवस्था को एक विचारधारा“ 
विशेय से सम्बद्ध करता चाहते थे, अतएवं भ्रस्तावना में संशीधन द्वारा यह सुझाव 
रखा गया कि 'प्रभुत्व सम्पन्ननोकतान्तरिक समाजवादी गणराज्य' बनाने की व्यवस्था 
हो । इस संशोधन का विरोध करते हुए डॉ अम्बेडकर ने कहा कि भावी पीढियो को 
एक विशेष प्रकार की श्रथरव्यवस्था के साथ बाँध देना उचित नही है, यह कार्य भावी 
निर्वाचित ससदों पर छोड दिया जाना चाहिए। डॉ. ग्रम्बेडकर का मत ही संविधान- 


सभा का हृष्टिकोश रहा । 


मौलिक अधिकार 
सविधान में मौलिक अ्रधिकारों और नीति-निर्देशक सिद्धान्तो सम्बन्धी श्रध्यायो 


को देखने से स्पष्ट होता है कि संविधान-निम ता देश का राजनीतिक, सामाजिक 
और आझ्राथिक सास्थाझ्ी का शीघ्रतापूर्वक आध्चुनिकीरण करने की भावना से प्रेरित 
थे | अमेरिकन और फ्रेन्च क्रान्तियों के आ्रादर्शों में इस सम्बन्ध में मुख्यतः उतका 
पथ-प्रदर्शन किया ) विश्व के उत्तम सविधानों, को अनेक बातों की भारतीय स्थिति के 
अनुकूल ढालने की इच्छा सविधान-निर्माताओं में थी। एम. वी. पायली के 


शब्दी में-- 
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“अम्नेरिकत संविधान के अधिकार विधेयक (]6 छा ० छो.8॥5),फ्रॉसीसी 
मानव अधिकारों की घीपणा (छिल्याणं ०0 रण ॥6 इराहा।8 0 वा) 
तथा 935 का झायरिंश सविधान हमारे संविधान-निर्माताशों को बहुत प्रभावित 
कर रहे थे । ग्रुद्धोत्तत तिभित संविधानों में जापान के संविधान (अमेरिका द्वारा 
प्रेरित) और बर्मा के संविधान ने, जहाँ की सभस्याएँ भारतीय समस्याओ्रो से मेल 
खाती थी, विशेष रूप से संविधान-निर्माताओं को आक्ृप्ट किया । सार्वभौमिक मानव 
अधिकार-पत्र (ए7एटाबथ प्रा उाष्टरी/ (॥०20६7४) उन दिनों तैयार हो चुका 
था और शझ्रगनित होने ही वाला था। प्रभाव तो उसका भी कुछ हमारे सविधान- 
निर्माताशो पर पड़ा, किन्तु साथ हों यह भी कहना भअ्नुचित न होगा कि वे विदेशों 
के अतुभव उबार लेकर ही सम्तुष्ट न थे, वरन्‌ भारतीय परिस्थितियों के अ्रनुकूल भी 
उन्होंने कार्य किया ।! 

विश्व के संविभिन्न सविधानों की झ्रादर्श बातों को ग्रहरा करते हुए शविधान- 
निर्माताओं ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कही भारतीय संविधान “उधार की 
चैली' (8 888 ० ऐत्रा०णशां08) ही त बन जाए। अतः उन्होंने उत झादर्शों का 
भारतीयकरण किया । 

भारतीय सविधान-निर्माता इस हृष्टिकोरा के समर्थक थे कि भारत जैसे देश 
के लिए पहली बार प्रजातन्त्र का प्रयोग करने जा रहा है, भूलाधिकारी का उल्लेख 
ब्यक्ति-स्वातन्ध्य की श्राघारशिला के समान है | भारत मे काफी पहले से मूलाधिकारों 
की चर्चा थी और कांग्रेस के कराँची अधिवेशन में तो मूलाधिकारों सम्बन्धी एक 
विस्तृत प्रस्ताव भी पारित किया गया था। भझतः सविधान-सभा सविधान में 
मूलाधिकारों का उल्लेख छोड ही नही सकती थी, यद्यपि इस सम्बन्ध में उसे काफी 
परेशानी उठाती पड़ी । 

सविधान-मिर्माताओं का विचार था कि भारत में लोक-कल्याणकारी राज्य 
के दाथित्वों को पूरा करने की आधिक सक्षमता नही है ! इसीलिए उन्हीमे मौलिक 
अधिकारों को दो श्रेणियों मे रखा । वाद-योग्य (उ057४0००४७७) तथा अ्रवाद-योग्य 
(प०॥-72०४४ ८००) । सविधान-सभा के झ्नेक सदस्य इस प्रकार के विभाजन से 
सहमत नहीं थे | हृदयनाथ कुंजुरू, प्रमोद रजन ठाकुर, झार. के. सिन्धावा आदि का 
मत था कि बाद-योग्य और भ्रवाद-योग्य प्रधिकारों में विभाजन रेखा सींचना कठिन 
है तथा “रोजगार के अधिकार' जैसे झ्राथिक श्रधिकारों को मौलिक अधिकारों की 
सूची में स्थान दिया जाना चाहिए । विशम्भर दयाल निपाठी ने कहा--“मताधिकार 
को छोड़कर संविधान के प्रन्तर्गंत हरेक आदमी को कोई झन्य श्रधिकार उपलब्ध 
नही हुआ ।/ 

संविधान में समाविष्ट प्रत्येक मौलिक भ्रधिकार पर संविधान-सभा में खुलकर 
बाद-विवाद हुआ झ्रौर विभिन्न मन्तव्य प्रकट किए गए । उदाहरण-स्वरूप, स्वतन्त्रता 
के अ्रधिकार के झन्तगंत अनुच्छेद 22 में एक वन्दी बनाएं गए व्यक्ति को 


| 77. #. कद | २ उगतां3"5 (07॥प्रमंगा, ए. 86. 
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साँविधानिक ग्रधिकार विए गए और निवारक नजरबन्दी के बारे में व्यवस्था की 
कड़ी आलोचना की गई । बरुशी टेकचन्द ते इसे निरंकुशता का प्रपत्र ( (शआशाट 
० 0657०४$॥) कहा । पण्डित ठाकुरदास भागं॑त्र ने इस सविधान-सभा की एक 
महान्‌ असफलता घोषित किया । इन श्रालोचनाओं के बावजूद भी सम्बन्धित धारा 
को भारतीय संविधान में स्थान देता उचित समझा ग्रया ) डॉ. अम्बेडकर ने कहा 
“यह स्त्रीकार करना पडेगा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में सावंजनिक व्यवस्था 
मंग करने वाले तथा देश की रक्षा-सैवाग्रो ([02श्ाए८ $2८५7065) मे गडबडी फैलाने 
वाले व्यक्तियों का विरोध करना कार्यपालिका के लिए आवश्यक हो सकता है। मैं 
सममता हूँ ऐसी स्थिति मे व्यक्ति-स्वातन्त्रय को राज्य के हितो पर वरीयता प्रदान 
नही की जा सकती ।” 
मौलिक अधिकारों पर विभिन्न प्रतिबन्धों का अनेक सदस्यों ने विरोध किया । 
इनमे कुजुर, एव. बी कामथ, बख्शी टेकचन्द, महावीर त्यागी आदि प्रमुख थे । 
एन. जी. रगा, सरदार पटेल आदि ने प्रतिबन्धो को उचित बताया । के. एम. मुम्शी 
में संविधान सभा में कहा--“सभा के अ्धिकॉश सदस्य व्यक्तिगत स्वाधीनता की 
अपेक्षा सामाजिक नियन्त्रण को स्थापित करने के लिए अ्रधिक चिन्तित है ।”! इसी 
दृष्टिकोश के आधार पर सविधान के 2वे अनुच्छेद मे 'कानून की उचित प्रक्रिया 
शब्दावली के स्थान पर “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिग को छीड़कर” शब्दावली 
प्रपनाई गई । 
सविधान-सभा मे सम्पत्ति का अधिकार झौर इससे सम्बन्धित अनुच्छेद 37 
सबसे अ्रधिक विवादपूर्णा बना। काँग्रेस दल, 3वाँ ग्रनुच्छेद की रचना के समय, बुरी 
तरह विभाजित था। सविधात-सभा मे व्यक्त किया गया एक हृष्टिकोण व्यक्ति के 
अधिकार से तो दूसरा सामाजिक हित से सम्बन्धित था। सविधान-सभा ने सम्पत्ति 
के अ्रधिकार की व्यवस्था इस रूप में की कि इन दोनो परस्पर विरोधी हृष्टिकोणी 
मर समन्‍वय स्थापित हो । साथ ही इस विचार को मान्यता दी गई कि ग्नन्तिम 
विश्लेषण में सन्‍्तुलनकारी सत्ता का निवास ससद्‌ मे ही होना 'चाहिएं--न्यायपालिका 
ह्यौरे की जाँच करे, किन्तु मूल सिद्धान्तों की नही । 
नीति-निर्देशक सिद्धान्त 
राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त ग्राधुनिक सॉविधानिक प्रशासन की एक 
नवीन विशेषता है | इस सम्बन्ध में सविधान-निर्माता आयरिश गराराज्य के संविधान 
से प्रभावित हुए थे, क्योकि उसमे एक अध्याय राज्य-वीति के निर्देशक सिद्धान्तो पर 
है | इन सिद्धान्ती को सविधान में रखने के सम्बन्ध से सविधान-निर्माता संयुक्त राष्ट्र 
संघ के चार्टर और मानव अधिकार पत्र से भी प्रभावित हुए थे । तथापि इसका प्राशय 
यह नही है कि संविधान-सभा ने नीति-निर्देशक सिद्धान्तो को अपवाते समय पूर्णतः 
वतमान पाश्चात्य ग्रथवा सामाजिक«दार्शनिक सिद्धान्ती का ही ग्रनुकरण किया था । 
वस्तुत: सभा के बहुमख्यक सदस्य इनमे से अनेक सिद्धान्तों को यूर्णंत: भारतीय 


4. हू, ह 7 5ड8ट८०ी, 0०९. 6, 4948, एत. शा, 7. 85. 


सैविधान-निर्माताओ का यह विचार भी. था कि 0633 के निर्वाचन के 
स्यों के मत यथास: 


भाग लेने वाले सं; न्सः म्भव 

बराबर हो तथा राज्यों के अतिनिधित्त की मरापदष्ड भी सेगभग एक समाव हे ; 

इसी, निर्वाचन के लिए एकल सकेमसीय मत द्वारा समानुफातिक 
श्कित कर 
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हिटलर तानाशाह बन बैठा। बी. दास ने यहाँ तक कह दिया कि--वे शक्तियाँ 
राष्ट्रपति को दक्षिणी झफ़ीका के उन प्रधानों की तरह बना देंगी जो वित्तीय शक्तिग्रीं 
सहित समस्त शक्तियों को हड़प सकते थे और प्रान्तों को वित्तीय सकट में डाल सकते 
थे। सविधान-सभा के अनेक सदस्य इस पक्ष में नही थे कि राष्ट्रपति को संकटकालीन 
अवस्था में मौलिक अधिकार को स्थग्रित करने की शक्ति दी जाए किन्तु सविधान- 
सभा के अ्रधिकाँश सदस्यो का स्पष्ट मत था कि देश के हित में स्वतन्त्रता की ग्रपेक्षा 
सुरक्षा को अधिक महत्त्व देना चाहिए ।” डॉ अम्बेडकर ने कहा कि --कैवल केद््र ही 
सम्पूर्ण देश की समान भलाई के लिए कार्य कर सकता है, भरत. केन्द्र को ग्रापावृकाल 
में राज्य सरकारों की शक्तियाँ ग्रहण करने का ग्रधिकार देना न्‍्यायोचित है। 
ए. के. प्रय्यर और अन्य सदस्यों ने राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का समर्थन 
करते हुए कहा कि देश में सविधान व्यवस्था को कायम करके रखना संधीय सरकार 
का उत्तरदायित्व है श्रौर शक्तियों का प्रयोग वास्तव में राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद 
के प्रति उत्तरदायी केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ही करेगा । 
संघीय कार्यपालिका : सन्त्रि-परियद्‌ 
संविधान-सभा में संबीय कार्यपरालिका के स्वरूप के बारे में पर्याप्त बाद" 
विवाद के उपरान्त जो निर्णोय तिया गया प्रौर तदनुरूप संविधान में जो उल्लिखित 
किया गया वह यही रहा कि संविधान की घारा 74 के अन्तर्गत एक संधीय मन्वि- 
परिषद्‌ हो जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देना हो। यह 
मन्त्रि-परिषद्‌ हो देश की वास्तविक कार्यपालिका हो और इसका ग्रध्यक्ष प्रधान 
मनन्‍त्रो कहलाएगा । 

_. एक मन्त्र की योग्यताएँ (0७४॥॥०४॥०78) क्या हों, यह्‌ विषय भी संविधान- 
सभा में रोचक दाद-विवाद का विषय रहा । मोहम्मद ताहिर ने प्रस्ताव किया कि 
ऐसे किसी भी व्यक्ति को मन्‍्त्री नियुक्त न किया जाएं जो अपनी नियुक्ति के समय 
सेंदन का विर्वाचित सदस्य न हो, किस्तु डॉ अम्बेदफर ने इस अस्ताव को प्रस्वीकार 
कर द्विया । डॉ. भ्रम्वेदकर ने कहा कि यदि कोई योग्य व्यक्ति एक तिर्वाचन क्षेत्र में 
किसी कारणवश पराजित हो गया हो तो उसे इस श्राधार पर मन्‍्त्री बनाना अनुचित 
न होगा कि वह अपनी नियुक्ति से 6 माह की प्रवधि के भीतर किसी न किसी चुनाव 
लैत्र से पुनः निर्वाचित हो सके | के. टो शाह ने सुझाव दिया कि प्रधान मन्‍्त्री की 
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल में से ही की जानी चाहिए। 
अम्बेडकर ने असहमति प्रकट की । उन्होने कहा कि यह सम्भव और स्वाभाविक हैं 
कि चुनाव से संसद्‌ मे कभी ऐसे अनेक दल झा जाएँ जिनमें से किसी का भी बहुमत 
न हो। इस प्रकार की स्थिति मे, श्री शाह द्वारा अस्तावित संशोधन पर आचरण 
करने से सरकार का निर्माण प्रसम्भव हो जाएगा । सभा ने के. टी. शाह के संशोधन 
प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। के. टी. शाद्व ने यह भी सुझाव दिया कि मस्ती 
उसी व्यक्ति को बनाया जाए जो लिख-पढ़ सकता हो तथा अंग्रेजी भाषा में अपने 
विचार व्यक्त कर सकता ही । महावीर त्यागी ने शाह के सुझाव का विरीध किया 
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ओऔर आश्चर्य प्रकट किया कि इस तरह की पढाई-लिखाई को मन्त्री की आवश्यक 
योग्यता क्यो रखनी चाहिए । उन्होने कहा कि भ्रकबर, शिवाजी और रणजीतसिह 
पढ़ें-लिखे नही थे, फिर भी वे सफल प्रशासक थे । सविधान-सभा द्वारा अन्‍्त्री बनने के 
लिए इस प्रकार की योग्यताशो सम्बन्धी उपबन्ध करने की व्यवस्था आवश्यक नहीं 
समभी गई । 
संघीय संसद्‌ 
संविधान-निर्माताओ ने ससदीय सगठन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया । 
के एम. पनिक्‍कर ने द्विसदनीय विधान-मण्डल (फाल्याध० व«894प्रा०) का पक्ष 
लिया । एन. गोपाल स्वामी ग्रायगर और प्रल्लादि कृष्एस्वामी श्रय्यर ने भी यही 
विचार प्रस्तुत किया | सॉविधानिक परामशंदाता की भी यही सिफारिश रही ) भ्रतः 
संघ सविधान समिति ने ससद्‌ के दो सदनो के लिए उपवन्ध बनाया। लेकिन मोहम्मद 
ताहिर ने द्वितीय सदन के श्रावधान का विरोध किया । शिब्बन लाल सक्सेना ने भी 
ताहिर के मंत का समर्थन किया । जयप्रकाश नारायण ने भी यही सुझाव दिया कि 
ससद्‌ एक संदनीय (एए८थआश४)) बनाई जानी चाहिए। उनका मत था कि कही 
पर भी द्वितीय सदन ने सन्‍्तोषजनक कार्य नहीं किया है, बल्कि उल्टे यह प्रगति में 
बाधक ही सिद्ध हुआ हैं । ससद्‌ के सगठन के सम्बन्ध में प्रबल मत द्विसदनीय व्यवस्था 
के पक्ष मे ही रहा । 
संघ के दोनो सदनों का नामकरण भी पर्याप्त चर्चा का विषय रहा। 
के. एम. पनिवकर ने दोनो सदनों के नाम सधीय सीनेट (7४6 एशाण्ा $0746) 
तथा संघीय सभा (786 (70॥00 855०709) सुझाए । एन गोपाल स्वामी झाय॑गर 
तथा ग्रल्लादि कृष्शस्वामी अय्यर ने मत्त प्रकट किया कि ससद्‌ के सदनों के नाम 
प्रतिनिधि सभा (#्र०0४८ ० ८०7८४८०/४४४८) और सीनेट (5278०) रखे जाने 
चाहिए । सॉाँविधानिक परामरश्शदाता ने भी ये नाम प्रस्तावित किए थे। लेकिन सघ 
सविधान समिति ने सदनो के नाम राज्य-सभा (८०णाथा ० 8465) और 
लोकसभा ([0756 ०६ 7००७९) रखें श्रौर दोनो के सयुक्त रूप को राष्ट्रीय सभा 
(79७॥078| /550॥0]9) का नाम दिया । लेकिन राष्ट्रीय सभा (7शाणाव 
/855०॥99) का नाम एन. गोपाल स्वामी झआायंगर द्वारा ठीक नहीं समझा गया । 
श्रन्त मे यह नाम हटा दिया गया । सविधान-सभा के अन्य सदस्य आर. के सिधावा 
में नामकरण के माध्यम से काँग्रेस के नाम को अमर करना चाहा | श्री सिधावा ने 
सुझाव दिया कि दोनों सदनो के संयुक्त रूप को काँग्रेस कहा जाना चाहिए । काँग्रेस 
का प्रचण्ड बहुमत होने पर भी ससद्‌ का भाम काँग्रेंस रखने का सुझाव स्वीकार नहीं 
किया गया । 
संसद के संगठन के विषय में विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त हुए। राज्य-सभा के 
सदस्यो की सख्या अन्तिम रूप से 250 ही निश्चित की गई । के. टी. शाह तथा 
अन्य सदस्यों ने झ्राशका व्यक्त की कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य-सभा के सदस्यों को 
मनोनीत किए जाने पर राप्ट्रपति आलोचना का शिकार बन सकता है, लेकिन 
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संविधान-सभा ने यह्‌ व्यवस्था की कि राज्य-सभा में !2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा 
मनोनीत होंगे । 
आरूप समिति ने लोकसभा के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार की 
सिफारिश की जिसका संविधान-सभा ने स्वागत किया। प्रारूप समिति ने अह्प- 
सख्यकीं के लिए स्थान युरक्षित रखते की सिफारिश की। सरदार हुकमर्सिह ने इसका 
विरोध करते हुए कहा--"यदि पृयक्‌ निर्वाचन प्रणाली मे सम्प्रदाय को बल पहुँचाया 
है तो स्थान सुरक्षित रखने की प्रणाली से उसे कुछ कम वल नही मिलेगा ।” किन्तु 
संविधान-सभा ने प्रवल बहुमत से प्रारूप समिति के हष्टिकोर को ही स्वीकार किया । 
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मे, जो संविधान-सभा के अध्यक्ष थे, यह मत रखा कि ससद्‌ 
सदस्यों के लिए शैक्षरििक योग्यता निश्चित की जानी चाहिए, लेकिन सविधान-सभा 
मे इस सुझाव को भश्रव्यावहारिक माना और भ्रस्वीकार कर दिया । 
संसद के कार्यकाल के सम्बन्ध मे भी संविधान-सभा में अनेक सुक्ताव भाए । 
इस बात पर सभी सदस्य सहमत थे कि द्वितीय सदन अर्थात्‌ राज्य-सभा एक स्थाई 
सदन (एथयराथाध्या 800५) रहना चाहिए । लेकिन इस बात पर मतभेद थे कि 
कितमे सदस्य कब पद-निवृत्त हो जाएँ। के. एम. पतिककर का सुझाव था कि प्रत्येक 
दूसरे वर्ष तोन-चौथाई सदस्य पद-निवृत्त हो जाएँ। एम. पी भुकर्जी ने सुाव दिया 
कि प्रत्येक दो वर्ष बाद एक-तिहाई सदस्य पद-निवृत्त हो जाने चाहिए | एन. गोपाल 
स्वामी झ्रायंगर श्र अल्लादि कृष्ण॒स्वामी अ्यर ने सिफारिश की क्ि प्रति वर्ष एक- 
तिहाई सदस्यों को पद-निवृत्त किया जाना चाहिए | वी. एन राव ने यह मत व्यक्त 
किया कि प्रति तौसरे वर्ष एक-तिहाई सदस्यों को हटाना चाहिए | इन सब बातों 
को मध्ये नजर रखते हुए संघ संविधान समिति ने मध्यम मार्ग का ग्रनुसरण किया 
आर यह सिफारिश की कि प्रति दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्थों को हटाना चाहिए । 
स्विधात सभा द्वारा यह सिफारिश मजूर कर ली गई। लोकसभा के कार्यकाल के 
सम्बन्ध में लगभग सभी सदस्यों का यह मत रहा कि यह 5 वर्ष का होना चाहिए । 
स्पष्ट है कि सविधान-सभा में भारतीय सविधान रचना के विभिन्न पहलुओं 
पर पूरा श्रीर खुलकर विचार हुआ । संविधान-निर्माण के प्रत्येक पहलू पर विभिन्न 
मत और हृष्टिकोश प्रकट किए गए तथा वाद-विवाद में विशिन्न प्रवृत्तियों का 
उद्घाटन हुआ । सभा में कांग्रेस का प्रबल बहुमत था, लेकिन सभी सदस्यों और 
सभी वर्गों की बातों और सुझावों पर पूरा ध्यान दिया गया तथा उपयोगी सुझावों 
के स्वीकार किया गया । संविधान-सभा की समितियों ने पूर्णों निष्पक्ष होकर कार्य 
किया सविधान-सभा ने निष्पक्ष रूप में निर्देतीय होकर प्रजातान्त्रिक ढग से कार्य 
किया और यह प्रमाशित किया कि वह सम्पूर्ण देश की एक सच्ची प्रतिनिधि सस्था 
है जिसे सम्पूर्ण देश के लिए बोलने का अधिकार है । 
सहमति से निरंय एवं समायोजन का सिद्धान्त 
(ए06सं॥णा /विताए्र 07 (:ए75शा5ए5 जाते 8 
शागरलफल छा 4०९०णा7॥004॥07) 
प्रेनवित आस्टिन ने सविधान-निर्माण के सन्‍्दर्न मे भारत के 
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यागदानों की चर्चा की है--अथम, सहमति से निर्शाय की, एवं द्वितीय, समायीजन के 
5: ॥ संविधान-सभा ने सभी हष्टिकोशों और सुझावों पर ध्यान दिया, 
लोकतान्त्रिक ढय से कार्य किया और अपने निर्णय थोपने की कोई चेघ्टा नहीं की । 
सहमति से निर्णय 
(7०लमभ्र०्प-रद््याड़ 09 €०फशआाइप ) 
ग्रेनविल आ्रास्टिन ने लिखा है कि सहमति एक वह तरीका है जिसमें सर्वसम्मति 
गथवा लगभग सर्वेक्षम्मति से निर्यय लिए जाते है। यह वह तरीका है जिसके द्वारा 
किसी निर्शाय को वह महत्त्व दिया जाता है जो स्वयं उस निर्णय से कहीं अधिक होता 
है । इसकी यह मान्यता है कि 52 व्यक्तियों द्वारा शेव 48 व्यक्तियों पर श्रपनी इच्छी 
थोपना राजनीतिक दृष्टि से अबुद्धिमतापूर्ण है। सहमति की धारणा यह मानकर 
चलती है कि कोई भी निर्णय तभी राजनीतिक और मौलिक दृष्टि से अधिक 
शक्तिशाली होगा जब उसके सम्बन्ध में 00 व्यक्तियों में से 90 में परस्पर सहमति 
होगी । सविधान-सभा मे इस धारणा की मूर्तरूप प्रदान किया । सहमति के लक्ष्य को 
प्राप्त करने के लिए विविध तरीके अपनाए गए-- 
प्रथम, कांग्रेस विधान-मण्डल की बँठको में संविधान की प्रत्येक धारा पर 
खुलकर वाद-विविद किपा गया । इन बैठकों में अम्बेडकर, आझ्रायंगर, ए. के, अय्यर 
जँसी मैर-काँग्रेसी प्रतिभाओं को भी झम-्त्रित किया गया । 
वित्तीय, सविधाल-निर्माए से सम्बन्धित सभी महत्त्वपूर्ण समितियों मे विभिन्न 
समुदायों, हितो और वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया । अल्पसख्यक वर्गी के 
हिंतो के प्रतिनिधि रूप में ऐसे चुने हुए व्यक्तियों को ही समितियों में स्थान दिया 
गया जो सविधान-सभा के संदस्य नही थे | सविधान प्रारूप समिति की म्रध्यक्षता 
ऐश्ले व्यक्ति (डा अम्बेडकर) को दी गई जो काँग्रेस का कठु आलोचक रहा था । 
ठूृतीय, सविधाय-सभा तथा उसके विभिन्न समितियों की बैठकों में “बहुमत 
की जीत! के स्थान पर एक दूसरे को समकाने-डुकाने की अवृत्ति प्रपनाई गई । 
फिसी भी सुझाव या सशोथन को अस्वीकार करते समय उसके समुचित कारण 
बतलाएं गए ताकि कोई सदत्य यह अनुभव न करे कि उसके सुझाव का विरादर 
क्रिया गया है । 
चतुर्थ, स्विधाय-सभा मे वाद-विवाद को पूरा ग्रोत्लाहन मिला । श्राल्ोचता 
के प्रति सहनशीलता श्रपनाई गई। लम्बे वाद-विवाद के प्रति अ्रसन्तोप व्यक्त नहीं 
किया गया । श्रपने विचार दूसरों पर लादने तथा शीक्षता से काये समाप्त केरने की 
थेप्टा नहीं की गई | पूर्ण लोकतान्त्रिक श्रक्रिया से काम किया गया ।* 
संविधान-निर्मारण/ की भ्रारस्भिक अवस्था में ही पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने 
संविधान-सभा से आ्राग्नह किया कि संविधान का निर्माण उपयुक्त समय में प्रौर 
मयासम्भव अ्धिकाधिक सहमति के साथ किया जाना चाहिए | सदस्यो ने इस आग्रह 


६. दावता्रीह अधग। २ ००: 4 , 97- उव-32. 
2. एम. वी. पायल्री : भारतीय संविधान, पृष्ठ 50. 
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को माना और विविध तरीकों से इसे क्रियान्वित किया । गैर-काँग्रेसी व्यक्तियों को भी 
इसलिए झामन्त्रित किया गया क्योकि नेतृत्व का यह विश्वास था कि इन लोगो के 
प्रतिभाभों का उपयोग किया जाना चाहिए। सभा की समितित्व्यवस्था, सभा में 
प्रान्तीय भौर केनद्दीय सरकार के नेताओं के बीच संवाद, विभिन्न सरकारों के मध्य 
पत्र-व्यवहार तथा सभा के नेताप्नों और विरोधी सदस्यों के बीच रिकार्ड के श्रतिरिक्त 
हुआ विचार-विमर्श, ये सभी गतिविधियाँ इसी प्रक्रिया का भाग थी। इन सबका 
उद्देश्य एकता की दिशा से एक विवेकपूर्ण और न्यायोचित इष्टि का विकास 
करना था । 
सविधान-सभा में नेहरू और पटेत शक्ति के कैन्द्र-बिन्दु थे । किसी प्रश्न पर 
यदि उनमे परस्पर मतभेद होता तो उनके इर्द-गिदे समर्थक एकत्रित हो जाते थे । 
फलस्वरूप सविधान-सभा में बहुत लम्दी चलती थी। यह स्थिति सम्पत्ति सम्बन्धी 
धाराप्नो के मामले में उभर कर सामने श्राई । लेकिन जब उनके आपसी मतभेद दूर 
हो जाते थे तो सामान्यजन के सामने इसके सिवाय कोई विकल्प ही नही होता था 
कि वे भी अपने मतभेदों को भुताकर सर्वेसम्मति से निर्णय ले । नेहरू और पटेल के 
पारस्परिक सम्बन्ध, जितना विश्वास किया जाता है, उससे कही अ्रधिक सौहाडदरेपूर्णा 
थे। ये दीनो ही विभूतियाँ एक-दूसरे पर श्रपनी योग्यताम्रों की प्रति के लिए निर्भर 
थी, पर नेहरू पटेल पर सम्भवतः अधिक निर्मर थे । प्रत्येक की अभ्रपनी बिशेषीक्ृत 
ऋूचिरयाँ थी । पठेल देशी रिय्रासतो, लोक-सेवाओ्रो और गह-मन्त्रालयो के कार्यों में 
अधिक रुचि रखते थे जबकि नेहरू की विशेष रुचि मूल अधिकारों, अल्पसख्यको के 
अधिकारों की सुरक्षा भ्ौर संविधान के सामाजिक सुधारों में थी । दोनो नेताभी ने 
एक दूसरे की इन निर्दिष्ट क्षेत्रों में लगभग प्रभुता स्वीकार की | दोनों ही नेता 
अधिकतर सायंकाल के समय पारस्परिक श्रौर दिन भर की अन्य गतिविधियों के 
सम्बन्ध में व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत करते थे और बहुघा किसी मान्य निर्णय तक 
पहुँच जाते थे । सविधान-सभा में अगले दिन सुबह वे इस समभौते के बारे में अपने- 
अपने समर्थकों को अवगत कराते थे और उनसे बहस आदि के बाद अन्ततः उनका 
समर्थन प्राप्त कर लेते थे / सविधान मे आ्रादर्शवादी, व्यावहारिक, प्रशासनिक एव 
तकनीकी प्रकृति की घाराश्ों का समावेश मुख्यतः इन दोनों विभूतियों के संयुक्त 
प्रभाव का सम्भवतः सर्वेश्रेष्ठ प्रमाण है। परन्तु नेहरू व पटेल ही संविधान-सभा में 
एक मात्र शक्तिशाली व्यक्ति नही थे, इस अल्पतन्त्र में उनके कुछ अन्य सहयोगी भी 
थे, जैसे प्राजाद और विशेषकर प्रसाद | उतका भी बहुत अधिक प्रभाव था । प्रसाद 
इस प्रभाव का खुलकर भ्रयोग नही कर पाते थे क्यीकि सविधान-सभा में उनका 
अध्यक्ष पद इसमे व्यवधान डालता था परत्तु पाश्व॑ से उनके द्वारा दिए गए सुभावों 
में काफी दम होता था । प 
सविधान-निर्माण में सहमति भ्रथवा सर्व॑सम्मति से तिर्खंय की पद्धति के 
उदाहरण है--सविधान के संघीय और भाषाई प्रावधान तथा #०८. «€ * 
सम्बन्धित व्यवस्थाएँ। सविधान-सभा ने भारत के सघोय ढाँचे पर विस्तार से 


हे 22. 
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विमर्श किया जो 947 हलाय।की बसन्‍्त ऋतु से नवम्बर, ]949 तक च प्रयत्न 
किया गया कि साँविधानिक प्रावधानों के श्रति केद्रीय तथा श्रान्तीय सरकारों के 
प्रतिनिधियों को सन्‍्तोष हो | इसके लिए प्रान्तीय राजनीतिक विभृूतियों को महत्त्वपूर्ण 
समितियों मैं स्थान दिया गया झौर सभी प्रमुख निरंयों में उनका हाथ रहा । संघीय 
शक्ति समिति' ने विभिन्न प्रान्तों श्रौर रिगासतो की राजनीति के महत्त्वपूर्सा व्यक्ति-- 
पस्त, मितर, क्ृष्णामाचारी, रामास्वामी, मुदालियर आदि--को स्थान दिया। 

भाषाई विवाद का सर्वंसम्मत हल ढूँढने के लिए सविधान-सभा के लगभग पूरे 
कार्यकाल में प्रयत्य किए गए। सभा की अन्तिम बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष 
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि वे भाषाई प्रावधानों को मतदान के लिए नहों रखेंगे, 

क्योंकि यदि कोई हल सम्पूर्ण देश को मान्य नही है तो उसे लागू करना बहुत कठिन' 

हो जाएगा । अल्पसख्यकों के सम्बन्ध में की गई व्यवस्थाएँ, संविधान के प्रस्तावना, 

समद्‌ के सम्बन्ध में किए गए प्रावधान भी सर्वसम्मति के आधार पर करिए गए 

निर्णायों के भ्रादर्श उदाहरण है । 

निष्कर्पत: सविधान-सभा में बहुमत के वल पर निर्सय लेने कै बजाय सब की 
सहमति प्राप्त करमे की कोशिश की गई। सब्रिधान-सभा का सारा काम इसी भावना 
से ग्रोतप्रोत था । नेताय्रो का यह मानना था कि वे महज कोई दस्‍्ष्तावेज नही बना रहे 
है बल्कि एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे है | उन्होंने नीव को मजबूत बनाने मे पूरा 
जोर लगाया 7 
समायोजन का स्रिद्वान्त 
(पाल फला।टफछा6 06 4०००700०08007) 

“मंविधान के निर्माण में भारत का दूसरा मौलिक योग्रदान समायोजन का 
है । समायोजन अनुकूलता झौर सामजस्थ की क्षमता है जिसका उद्देश्य सदुभावना 
का प्रसार झौर किसी कार्य को उसके स्वरूप को बदले बिना सम्पादित करना है ।” 
समायोजन के सिद्धान्त द्वारा दो ऐसे तत्त्वों के घ्रीच समस्वय स्थापित किया जाता है 
जो परस्पर विरोधी हो । सेविधान-सभा ने अपने काये में सिद्धान्तवादिता के स्थान 
पर व्यावहा रिकता के हृष्टिकोण को अपनाया । 

'झ्विधान-सभा की इच्छा थी कि सहसति द्वारा निरेय लिए जाएँ, लेकिन 
साँविधानिक धाराओं का प्रत्येक भाग इस प्रकार तैयार नही हो सकता था। इसके 
अलावा स्विधान-समा एक संसदीय स्था थी जिय्रका उह्ेश्य एक ऐसी संसदीय 
लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था के लिए संविधान की रचना करना था जहाँ संख्यात्मक 
अनवात शासन का आधार ही । इस स्थिति से सहमति किस ग्रकार अ्रित की जा 
सकती थी ? संविधान-सभा ने समस्या का समाधान दो स्तरों पर सामना करके 
किया । कम महत्त्वपूर्ण प्रश्तो पर सहमति शआप्त की जा सकती थी लेकिन आवश्यक 
होने पर मतदान का भी प्रावधान था। परन्तु महत्त्वपूर्ों विषयों पर सहमति द्वारा 
ही निर्धय लिए जाते थे ।” 


]. रजनो कोठारो : यही, पृष्ठ 78. 
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संविधान-सभा द्वारा समयोजन के सिद्धान्त को अ्रपनाए जाने के कुछ प्रमुख 
उदाहरण इस प्रकार है-- 

प्रथम, शासन को सधोय श्र एकात्मक व्यवस्थाएंँ झआभासों रूप में 
(&07श/०॥9) परस्पर विरोधी है। अमेरिफी या ब्रिटिश विधि विशेषज्ञ के 
मतानुसार किसी संविधान को या तो सघधीय होना चाहिए या एकात्मक । परन्तु 
भारतीय सविधान परिस्थितियों के अनुकूल सघात्मक भी है श्रौर एकात्मक भी । यह 
संघात्मक और एफात्मक व्यवस्था के समन्वय का सुन्दर उदाहरण है । 

द्वितीय, राष्ट्र-मण्डल मे भारतीय सदस्यता का प्रश्न भी संविधान-सभा के 
लचीले हष्टिकोण का उदाहरण है । 947 तक यही समझा जाता था कि कोई 
गणतलन्त्रीय राज्य राष्ट्र-मण्डल का सदस्य नहीं हो सकता । किन्तु सविधात-सभा ने 
राष्ट्र-मण्डल के लचीले स्वरूप को ध्यान मे रखते हुए राष्ट्र-मण्डल के सदस्यता को 
गएन्त्रीय व्यवस्था अ्रपनाते के मार्ये से बाधक नहीं माना। संविधान सभा में मह 
निर्णय लिया गया कि भारत एक गणतन्त्र होगा पर साथ ही वह एक ऐसे संगठन 
का सदस्य भी हो सकता है जिसके सर्वोच्च पद पर ब्रिठिश सम्रादू है। इस तरह 
स्विधान-सभा ने यह पहला उदाहरण प्रस्तुत क्रिया जिसमे गणतस्त्रवाद और राजतस्व 
के मध्य सामंजस्य स्थापित किया गया । 

तृतीय, केद्रीयकृत शासन भर पंचायत व्यवस्था के बीच समन्वय स्थापित 
किया गया । संविधान-सभा के सभी सदस्यों मे एक सशक्त केन्द्रीय सरकार का होता 
आवश्यक समझा पर साथ ही उन्होंने यथासम्भव विकेन्द्रीयकरण का भी समर्थन 
किया। केन्द्रीयकरणा और विकेन्द्रीयकरण के दोनो सिद्धान्तो को भारतीय सविधान 
में स्थान दिया गया । केन्द्रीकरएण को एक साँविधानिक सिद्धान्त बनाया गया और 
उसका प्राथमिक कार्य केन्द्र तथा प्राम्तीय सरकारो के सम्बन्धों को प्रभावित करना 
था। विकेन्द्रीकरण को प्रान्तीय सरकार के स्तर के नीचे कारये करना था प्रौर 
सम्बन्धित अ्धिकाँश व्यवस्थापन प्रान्तीय विधान-मण्डलो को करना था | संविधान 
की धारा 40 इन दोनों विरोधी प्रतीत होने वाले विचारों मे समायोजन करने की 
एक सजग व्यवस्था थी। 

संविधान-सभा ने सहमति से निर्णय शोर समायोजन के सिद्धान्त का अतुकरण 
कर विश्व के संविधान विशेषज्ञों के सामने एक अ्रनुषम उदाहरण प्रस्तुत किया । 
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संविधान-सभा में 2 वर्य 2! महीने और 9 दिन का समय लगाकर भारत 
के नवीन सविधान का निर्माण किया भया। 26 नवम्बर, 949 को संविधान-सभा 
के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के वाद भारत का सविधान पूरा हो गया । संविधान की कुछ 
धाराझो को 26 नवम्बर को क्रियान्वित कर दिया गया, लेकिन सम्पूर्ण सविधान को 
26 जनवरी, !950 को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सब प्रदेशों झौर सब 
जातियों १९ लागू कर दिया गया । 


भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं 
(8भॉश् #ल्यापर९5 ० 0९ वाएंशा (07570) 


भारत का सविधान समाजवाद, पूंजीवाद या साम्यवाद जैसे किसी विशिष्ट 
सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक दर्शव का अनुगामी नहीं है। उसके मूल 
सिद्धान्त किन्‍्ही वादों श्रोर सूत्रो की सीमाञ्री से बँघे न होकर, व्यावहारिक है । 
सविधान में किसी वर्ग विशेप के हितो का सरक्षण नहीं क्षिया गया है वरन्‌ वह 
साधारण जनहित की भावना से अनुप्रारितित है। उसमे मानवाधिकारों की सुरक्षा 
को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सबिधान के मूल सिद्धान्त उसकी प्रस्तावना मे, मूल 
श्रधिकारों सम्बन्धी तीसरे भाग मे और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों सम्बन्धी 
चौथे भाग मे विशेष रूप से उल्लिखित है। 
सविधान की प्रस्तावना : प्रभुता और एकता 

संविधान की प्रस्तावना मे समूचे संविधान का सार है । इसमे जिन तथ्यों, 
सिद्धान्तो और श्रादर्शों का निरूपणा हुआ है वे समूचे सविधान में विद्यमान हैं । 
डॉ. सुभाष काश्यप के अनुसार--“प्रस्तावना झ्राघुनिक थुय की तीन महान्‌ क्रान्तियों 
से प्रभावित है--फ्रॉंसीसी, श्रमेरिकी और रूसी। फ्राँसीसी ऋन्ति में स्वतन्त्रता, 
समानता और वन्घुत्व पर वल दिया गया था, अमेरिकी ऋन्‍्ति मे राजनीतिक स्वतन्त्रता 


है 
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त्तथा व्यक्ति-स्वातन्त्य पर और रूसी क्रान्ति में म्राथिक समानता पर। भारतीय कान्ति 
के सूचधारों ने झारम्म से ही इन तीनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्त क्रिया ।7* 

संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी उसमे 42वें साँविधानिक सशोधन द्वारा 
कुछ शब्द श्रौर भाव जोड़े गए । संशोधित प्रस्तावना ( जिसमें सम/जवादी, धर्म॑निरपेक्ष, 
तथा असण्डता--ये नए शब्द जोड़े गए है) इस प्रकार है -- 

“हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रमुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, 
घमनिरपेक्ष, लीकताम्त्रिक गणराज्य बनाने के लिए तया उसके समस्त नागरिकों की 
सामाजिक, प्राथिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और 
उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिप्ठा और ग्रवम र की समता प्राप्त कराने के तिए तथा 
उन सब में व्यक्ति की गरिमा भ्रौर राष्ट्र की एकता तथा श्रखण्डता सुनिश्चित करने 
वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए हृढ़ सकल्प होकर अपनी इस सविधान-सभा में आज 
त्तारीस 26 नवम्बर, 949 ई. (मिति मार्गेशोपं शुक्ल सप्तमी, सवत्‌ 2006 विक्रमी ) 
को इस एतद्‌ द्वारा इस संविधान को अग्रीकृत, अधिनियमित और प्रात्मापित 
करते है ।” 

44वें संविधान संशोधन प्रधिनिय्रम 978 (जिसे 30 श्रप्रेल, 979 को 
राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की) द्वारा 'प्रस्तावना' के अन्तर्गत 'धर्मनिरपेक्ष! और 
“समाजवादी शब्दों को वनाए रखा गया है । इस सशोवन के अनुसार “घधमंनिरपेक्षता' 
का श्राशय है--सभी धर्मों के प्रति समान आदर, एवं 'समाजवाद' का भ्रर्य है--सभी 
प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक शोपणा से मुक्ति । 

प्रस्तावना का विश्लेषण करने पर ये मुख्य बातें स्पष्ट होती है-- 

() प्रमुसत्ता अ्रन्ततः जनता में निहित है। सरकार ग्रथवा राजसत्ता के 
विभिन्न अंग्रो को जो भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, उनका स्रोत जनता है । 

(2) 'हम भारत के लोग' परशवली से प्रकट है कि सारे भारत के लोग 
“एक' हैं। सविधात का निर्माण राज्यों या राज्यो के लोगों ने नही 
किया है बल्कि सम्पूर्ण भारत के लोगों ने अपनी सामूहिक क्षमता में 
किया है । 

(3) संविधान को भारत की जनता ने निर्मित और अमीकृत किया है, अतः 
भारतीय सघ का कोई राज्य या अ्रवयवी एककों का समूह संविधान 
को समाप्त नही कर सकता अथवा सविधान द्वारा निर्मित सघ से 
सम्बन्ध-विच्छेद नही कर सकता । 

(4) भारत एक सम्पूरों प्रमुत्व-सम्पन्न समाजवादी, धर्मेनिरपेक्ष, लोक- 
तन्त्रात्मक गणराज्य है। भारत भें लोकतन्त्र व्यापक हृष्टिकोण से 
अपनाया गया है जिसमे राजनीतिक, सामाजिक और ग्राथिक लीकतनन्‍्त्र 


शामिल है । 
(5) सविधान न्याय; स्वतन्तता, समानता, वन्धुत्त और राष्ट्रीय एकता 
का प्रतीक है । 


264 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


संविधान की श्रन्य विशेषताएँ 

स्वतस्त्र भारत के संविधान की भ्रन्‍्य प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-- 

(४) लिखित और विश्व का सबसे बड़ा संविधान--भारत का संविधान 
पूर्ण रूप से लिखित श्रौर विश्व के सविधानों में सबसे बड़ा विस्तृत है । 44 श्शोधनों 
के पश्चात्‌ मंविधान मे श्रव कुल 404 अनुच्छेद हो गए हैं जो 24 भागों में विभक्त 
हैं श्रौर इसके साथ नी झ्नुसूचियाँ भी हैं। मुल सविधान में कुल 395 अ्रनुच्छेद थे 
जो 22 भागो में विभाजित थे । 

भारतोय सविधान की इस व्यापकता के कुछ मुख्य कारण ये हैं--() शासन 
सम्बन्धी सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन किया गया है, (2) केन्द्रीय सरकार के साथ 
ही राज्य सरकारों के ढाँवे का भी वर्णन है, (3) केन्द्र और राज्यों के बीच के 
जटिल सम्बन्धों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है, (4) सघध श्र राज्य-यसूची के 
साथ ही समवर्ती सूची भी सम्मिलित है, एव (5) मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त 
राज्य-नीति के निर्देशक तत्त्व भी विस्तार से उल्लिसित है । 

(2) एकल नागरिकता--सारे भारत में केवल एक नागरिकता “भारतीय 
नागरिकता” है। [प्रत्येक भारतीय सम्पूर्ण देश का नागरिक है, पृथंक्‌ से किसी राज्य 
बग नही । सदक्त राज्य अमेरिका जैसे संघात्मक सविधानों मे मागरिकों को दोहरी 
नागरिकता प्राप्त है, अपने राज्य की और सध की। लेकिन भारत में एक ही 
नागरिकता प्रदान कर देश के लिए समान शासन-व्यवस्था का मिरूपणा किया गया 
है । मागरिकता का विनियमन करने का अधिकार सघीय ससद्‌ को है, राज्यों का 
उसमे कोई हाथ नही है । 

(3) समाजवादी राज्य--संविधान-सभा में इस प्रश्त पर बडा वाद-विवाद 
हुआ था कि भारत समाजवाद को राज्य-दर्शन के रूप मे स्वीकार करे था नहीं। 
भ्रन्त मे यही विचार मान्य हुआ कि किसी एक विशेष दर्शन को स्वीकार करने से 
नवीन विवादों को जन्म मिलेगा । फिर भी इस बात के प्रति आम सहमति थी कि 
भारत के लिए समाजवाद का मार्ग ही उपयुक्त हो सकता है। इसी सामान्य भग्वना को 
आधार मानकर 42वे साँविधानिक सशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में भारत 
को “समाजवादी राज्य" ($02८०य5४ 5082) घोषित किया गया। मार्च 977 मे 
जनता थार्टी सत्तारूढ हुई जिसने 44वें साँविधातिक सशोधन द्वारा 42वें संशोधन 


की अनेक अ्रसगतियों और 'प्रबाँछित बातो' को दुर किया । लेकिन अ्रस्तावना में 
समाजवादी” शब्द को रहने दिया गया ! 44वें सशोधन श्रधिनियम मे समाजवाद 


का प्र्थ बतलाया यया है--सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक तथा घामिक 


शोपण से मुक्ति । 

उल्लेखनीय है कि प्रस्वावना में भारत को समाजवादी राज्य” घोषित करने 
से भारत किसी विशेष दर्शन से बंघा नही है। प्रथम, प्रस्तावता को "न्याय योग्य 
स्थिति प्राप्त नही है । ह्ितीय, समाजवाद शब्द स्वय में बहुते अधिक अ्रस्पष्ट भौर 
साथ ही बहुत अधिक व्यापक है ! भारतीय राजनीतिक नेतृत्व अनेक बार यह स्पष्ट 
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कर चुका है कि देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुकूल समाजवाद को अपनाएगा 
और भारप्तीय समाजबाद अन्य अधिक परिचित समाजवादों से भिन्न होगा । 

(4) पधर्मनिरपेक्ष राज्य--सविधान 'घमंनिरपेक्ष राज्य (8००एंध्ा 586) 
की स्थापना करता है। संविधान का धामिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी उपबन्ध, पर्म॑निरपेक्ष 
भ्रथवा असाम्प्रदायिक राज्य की आाधारशिला है! धर्मनिरपेक्ष राज्य अधाभिक या 
घर्म-विरोधी नही होता, अ्रपितु केवल विभिन्न धर्मो के सन्दर्भ में पूर्ण तटस्थ रहता है । 
किसी धर्म-विशेष में उसका लगाब नही होता । भारतीय संविधान के ग्रनुसार राज्य 
के अ्रन्तगंत घममं को नितान्त वैयक्तिक मामला समभा ग्रया है, उसे राजनीति पर हावी 
नही होने दिया गया। 


मूल सविधान में भारत को स्पध्टतः 'घर्मेनिरपेक्ष" राज्य घोषित नहीं किया 
गया है तथापि ऐसी व्यवस्थाएँ की गईं जिनके कारण इसे धर्म॑निपपेक्ष राज्य का रूप 
प्राप्त हो गया। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास और प्रजा की स्वतन्त्रता 
दी गई है । मौलिक अधिकारो के अन्तर्गत कहा गया हे कि राज्य धर्म, जाति, लिग 
आदि के आधार पर अपने नागरिकों में कोई भेद-भाव नहीं करेगा । सविघान में 
धाभिक अल्पमतों को आश्वासन दिया गया है कि बे श्रपती भाषा की रक्षा कर सकेंगे 
तथा उन्हे अपनी इच्छानुसार शिक्षण-सस्थाएँ चलाने का अधिकार होगा। 42वें 
साँविधानिक सशोधन मे सबिधान की प्रस्तावना में भारत को स्पष्ट रूप से 'घर्मनिरपेक्ष' 
राज्य घोषित कर दिया और इस प्रकार सविधान की धर्मनिरपेक्षता को और अधिक 
बल प्रदान किया गया । 44वें साँविधातिक संशोधन में 'धर्मनिरपेक्ष! शब्दों को बने 
रहने दिया गया है ! इस संशोधन के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का झाशय है--- “सभी 
धर्मो के प्रति समान आदर ।” 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि कोई भी प्रगतिशील राज्य धर्मनिरपेक्षता की नीव 
पर ही खड़ा हो सकता है । भारत की एकता और भारतीय प्रजातन्त्र की सफलता 
धर्ममिरपेक्षता के आदर्श पर बहुत कुछ निर्मर है। संविधान की धर्मनिरपेक्षता 
नकारात्मक नही, सकारात्मक है । जहाँ एक ओर यह धामिक कट्टरता को विरुत्माहित 
करता है वहाँ यह भी स्थापित करता है कि व्यक्तियों को अ्रपना घामिक जीवन 
व्यतीत करते हुए किन्‍्ही अन्य धर्मो के विरोध का अधिकार नही होगा | सविधान की 
धर्म निरपेक्षता घामिक स्वतन्त्रता के नाम पर किसी धर्म के पश्रतथायियों थे 
सार्वजनिक हित, व्यवस्था और नैतिकता के विरुद्ध श्राचरण की छूट नद्गी देगी । 
यह इस बात की इजाजत नहीं देती कि धामिक स्थानों की सम्यति का दृझपंबीग 
किया जाए। संविधान की धर्मनिरपेक्षता के होते हुए भारतीय घानन में “हिन्दू कोड 
विल' के आ्राधार पर हिन्दुओ के घामिक जीवन को यृधारा दया है श्रीर दस दाद के 
भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में मुसटमारतों के परम्परायतत 
संशोधन करके उनके सामाजिक जीवन को ही श2क/स्दे का प्रबल 
डित नेहरू ने कहा था-"साम्प्रदायिकता श्र काटिडाद ठपाये घर हे ५ 


मार्ग की सदसे वी बाघाएं है । वास्टव्कटा 2 हच्ते भय धरम ५५ 


हैड इुकत 5 





जज लए 
ही कर, 
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को तो भ्रपना लिया है किल्तु धर्ममरिस्पेक्षता अभी तक हमारे सामाजिक जौवन का अंग 
नहीं वन पाई है। बस्तुत यही वह लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए हम सबको 
प्रयत्त करना हैं ।” 

(5) सम्पुर्श प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतस्त्रात्मफ गराराज्य फी स्थापना--सविधान 
भारत को पूर्ों रुप से प्रमुता-सम्पन्न गणराज्य धोषित करता है जिसपर कानूनी 
इंष्टि सै किसी ग्रान्तरिक ग्रथवा बाह्य शक्ति का प्रतिवन्‍्ध नही है । यद्यपि सघ भर 
राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, तथापि यहाँ विभाजित प्रमुता 
के सिद्धान्त के लिए कोई स्थान नहीं है। सामान्य काल में शक्तियों का वितरण 
कायम रखे की व्यवस्था है, लेकित ग्रापात्‌काल में और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों 
में सधीय सरकार राष्ट्रहित मे राज्यो की शक्तियों का अतिक्रमण कर सकती है । 

राष्ट्रमण्डल की सदस्यता से भारत की प्रमुसत्ता पर कोई ग्राघात नहीं 
पहुंचता । राष्ट्रमण्डल प्रभुत्व-सम्पन्न राज्यो का एक ऐच्छिक मिकाम है जिसमे रहना 
या न रहना भारत की इच्छा पर है । 

भारत लोकततन्त्रात्मक गणराज्य है, लोकतन्त्र केवल मात्र एक शासन-ब्यवस्था 
ही नही है । भारतीय सविधान में “लोकतन्त्र को जीवनयापन की एक सम्पूर्ो 
व्यवस्था के रूप मे, जीवन के एक समग्र दर्शन के रूप में” अपनाया गया है। 
संविधान राजनीतिक लोकतस्त्र के साथ-साथ सामाजिक और आधथिक लोकतन्त्र का 
आधार भी प्रस्तुत करता है । 

(6) ध्रात्मा से एकात्मक, स्वरूप से संघात्मक शासन को स्थापवा--भारत 
का संविधान एकात्मक आत्मा वाला सधीय सविधान है । सविधान भारत में एक संघ 
की स्थावना करता है| इसमें संघात्मक सविधान की सभी विशेषताएँ निहित हैं यथा- 
(4) लिखित विधान, (2) राज्यो तथा केन्द्र के बीच विवादों का निर्णय करने के 
लिए सर्वोच्च न्यायालय, (3) सम्यक्‌ नागरिकता, (4) केन्द्र और राज्यों की शक्तियों 
का स्पष्ट वितरणा, किन्तु इसके साथ ही भारतीय सविधान में कुछ विशेषताएँ ऐसी 
है जो एकात्मक सिद्ध करती है, यथा--(क) संघ किसी भी दशा में भग नहीं किया 
जा सकता और ने कोई इकाई ही अपना पृथक्‌ संविधान बना सकती है, (ख) सकट- 
काल में यह एकात्मक संविधान की भाँति काये करता है, तथा (ग) हमारे संध का 
निर्माण अन्य देशो के विपरीत एकात्मक राज्य से हुमा है । 

(7) सार्वभौस वयस्क सताधिकार--जहाँ विश्व के अनेक समुन्नत और समृद्ध 
लोकतस्त्रात्मक राष्ट्रो मे स्त्रियों को सतदान का अधिकार काफ़ी संघर्ष के बाद प्राप्त 
हुआ वहाँ भारत के सविधान ने देश के प्रत्येक वयस्क नर-नारी को एकदम एक साथ 
मताधिकार प्रदान कर देश में एक नई सामाजिक कान्ति का आरम्म किया है । 

(8) संसदीय सरकार की स्थापता--सविधान ने अमेरिका की ग्रध्यक्षात्मक 
प्रणाली के स्थान पर ब्रिटिश परम्परा के अनुसार भारत में संसदीय अणाली की 
स्थापना की है । भारत सरकार का प्रधान यद्यपि एक राष्ट्रपति है, तथापि उसकी 
स्थिति बहुत कुछ सॉविधानिक प्रधाव मात्र की है, वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ 
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मन्ध्रिमण्डल में निहित हैं जो संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी हैं। लोकसभा झआविश्शसय 
प्रस्ताव द्वारा मन्त्रिमण्डल को कभी भी पदच्युत्‌ कर सकती है. पर भारत को सेकदोय 


प्रणाली में. ल्विटिश सम्लाट के समाव, भारत के शध्ट्रपति के प्रादेशों पर मल्तियों के 





हस्ताक्षर झावश्यक नही हैं ! इसी वरह भारत का टाप्ट्प्रति संदर्‌ ते डिसी की चरते 





की अथवा दोनो सदनो को कोई सन्देश भेज सकता है भोर साध्यरत्य दिनेग्गों पर 
अस्थाई 'बीटो' (४८०) का प्रयोग भी कर सकता है । 
में स्थायित्व लाकर साविधान-निर्माताप्रों ने भारत के सॉविशलिड ऋष्यक्ट के लिए 
अमेरिका को भादशे भाना है। इस प्रकार भारतोम साशिशल नें आउइलनगाए़ी 
प्रधानतः ससदीय होते हुए भी उसमें भ्रध्यक्षीय झानन- 
(9) मौलिफ क्‍्धिफार--संविधान में दागरिबई 
किए गए हूँ । इन मौलिक ग्रधिकारों छा भार हुए भाइना है. ६ 
नागरिकों को समता श्रौर स्वतस्व्ता वा अझ्शिषिगस, शीय्णा शे डिनिद्ध ग्राज्स्ार, 
घामिक स्वतन्त्रता का अधिकार, माॉँस्ड्र टिक एव शिटए मस्दनयी धपिगारए, अम्पनि 
का अ्रधिकार, सॉविधानिक उपचारों का बविद्ञर प्रादि टूल गा रपट # । ० # 
प्रत्येक 2 वर्ष के नर-नारीं को विदा रियल मेद-नाद के मतदान कप ध्रदिश्पर £॥ 
संविधान में साम्प्रदायिक तिर्वाददों का प्रत्त झट नपुत्र लिशकिट प्रमापत्द «३ 
व्यवस्था को गई है जिससे भारत की एक्ट ध्टुस छत है / दफ्ाडूद भी रच 
कर दिया गया है और बेयार वी झटूद झट दाद मद वि सम $$._ 
(40) श्रत्पसंस्यकों के हितों रवे रशर-साविबाल में पजससपकी ४ #ल 

जान बाग कट ८रटप कर & ते) का 

न रखा गया है। प्रनुदृजिद शादिरं # सिर विप्रनलमए पी # सदान रास: 
रखे गए हैं। सरकारी नोइगी #ठ इन्हे हे लिए इसे रलपण विकय मई का 
आदजिकी हि हैं। कत विक  7 लि इईे अडिपतग विक्रय सुविधा 
22228 ँ 7208 हा उतर दया इनईे ध्राविद सदर को. इन्नढ सूखने 
” लिए सवधान में विश्रेप झूप दे ऋषम्दा है; झदिदाड के अश्रड फट 2] 

जमजाति क्षेत्रों के नायर को इकापरे, 5९9०-२०: 25 /. ,०> २. >- 

5२ है डे आप, गडडस-टता5ा 27 रद तो हे भगत 
कस डे ट् 37 घम्य धव्रों से मागशता 
भ्रारण्ण में 4960 तह डे शिर हिटर अपर बन #म> 7353५ #»>>> दानायओ 

जनवरी 980 वढ़ बद्यय सम ब्रा बढ ५5 >-2.-4 , कं 
के लिए बढाया शारशक कम लत हि गंरा इसे प्रति 
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नीति-निर्देशक सिद्धान्त ये है-- (7) समान कार्य के लिए समान वेतन, (77) प्भी 
वागरिको को जीवन-निर्वाह के साधनों का समान अधिकार, (॥) स्वास्थ्य सचरण 
और शोपण से सुरक्षा, (:४) ग्रनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का प्रयास और कलात्मक 
तथा ऐतिहासिक वस्तुओ्रो की सुरक्षा, (५) ग्राम पच्ायतों की स्थापना और स्वशासन 
की क्रियाशील इकाइयो के रूप में उनका विकास, (शा) न्याग्रपालिका और कार्य- 
पालिका का परृथवकरशा, तथा (४४) श्रन्तर्राप्ट्रीय शान्ति श्रौर सुरक्षा की वृद्धि का 
प्रयत्न, भ्रादि । 

(42) स्वतन्ध एवं सर्वोच्च न्यायपालिका --दुर्गादास वसु के शब्दों में--- 
“भारतीय संविधान में विचित्र ढग से अमेरिकी सर्वीच्च न्यायालय की सर्वोच्चता के 
सिद्धान्त और ब्रिटिश ससदीय सर्वोच्चता के सिद्धान्त के बीच का मार्गे ग्रहण किया 
गया है ।” अमेरिका की भाँति भारत में स्वतन्त्र और सर्वोच्च न्यायपालिका की 
व्यवस्था है जिसे न्याग्रिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। वह केद्ध तथा राज्यों 
के पाररपरिक विवादों का निर्णय करता है। स्थायाधीशों की नियुक्तियाँ कार्यपालिका 
द्वारा की जाती है, लेकिन उनकी अपदस्थ करने की शक्ति कार्यपालिका में निहित 
नही है । उन्हें केवल महामिश्रोग द्वारा ही प्रपदश्य किया जा सकता है । सर्वोच्च 
स्थायालय को विस्तृत शक्तियाँ प्रदान की गई है और कार्यों को निष्पक्षता से पूर्ण 
करने के लिए न्यायाधीशों की स्त्रतन्त्रता के लिए संविधान में आवश्यक उपवन्धों का 
प्रावधान है । 

सविधान का धामिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी उपवन्ध, धर्मनिरपेक्ष श्रथवा 
असाम्प्रदायिक राज्य की ग्राधारशिला है। धमममनिरपेक्ष राज्य अधाभिक या धर्म 
विरोधी नही होता, श्रपितु केबल विभिन्न धर्मों के संद् में पूर्णा तदस्थ रहता है। 
क्रिसी धर्मे-विशेष में उसका लगाव नहीं होता । भारतीय संविधान के अनुसार राज्य 
के अन्तर्गत धर्म की नितानन्‍्त वैयक्तिक मामला समझा गया है, उसे राजनीति पर 
हावी नहीं होने दिया गया। 

(3) संविधान कुछ लचोला और कुछ कठोर--भारतीय संविधान 
लचीलेपन (7०४909) और कठोरता (7शह्टाध५) का युर्दर सम्मिश्रण है । 
यह न तो इतना कठोर है जितना अमेरिका का संविधान और न इतना लचीला है 
जितना इग्लैण्ड का सविधान । भारतीय सविधान के सभी अनुच्छेदी के संशोधन की 
प्रणाली एक सी नही है । सशोधन की हृष्टि से सविधान के अनुच्छेदीं को तीन भागों 
में विभक्त किया जा सकता है-- 

प्रथम श्रेणी में कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिसमे ससद्‌ साधारण बहुमत से ही 
साशोधन कर सकती है। नए राज्यो का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, नागरिकता 
सम्बन्धी कानून श्रादि विषय इसी श्रेणी में झाते है। 

द्वितीय सेणी में कुछ ऐसे अनुच्छेद सम्मिलित है. जिनमे सशोधन के लिए 
ससद्‌ के दीनो संदनों द्वारा श्रपने कुल सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित तथा मत 
देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई वहुमत से प्रस्ताव पारित होना झ्रावश्यक है । संविधान 
के अधिझाँश अनुच्छेद इसी श्रेणी में आते है । 


दर के आट अ पे कह 
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तृतीय श्रेणी मे वे अनुच्छेद आते है जिनका सम्बन्ध भारत मे स्धीय शासन 
की स्थापना से है। इनमें सशोधन के लिए ससद्‌ के सभी सदस्यों के साधारण 
बहुमत भर उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के यो-तिहाई बहुमत के अतिरिक्त कम 
से कम आधे राज्यों के विधान-मण्डलों का अनुसमर्थत भी ग्रावश्यक है। सशोवन 
की यह्‌ प्रणाली कठोर है । 
(44) संविधान पर व्यापक विदेशी प्रभाव--हमारे सविधान पर विदेशी 
प्रभाव बहुत अधिक है । विधान का निर्माण करते समय सविधात-निर्माताओं ने 
संसार के सभी श्रेष्ठ सविधानों से सहायता ली और उन्हें अपने देश की विशेष 
आवश्यकताओं तथा परिस्थितिय्रों के अनुध्षार ढालने का प्रयत्न किया | हमारे नवीन 
संविधान का एक प्रमुख खरोत 7935 का भारत-सरकार अधिनियम है । सविधान के 
आकार, उसकी वियय-सूची और उसकी भाषा श्रादि पर इस अधिनियम की गहरी 
छाप हृष्टिगोचर होती है । ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, स्विदूजरलैण्ड, 
आयरलैण्ड एवं दक्षिणी ग्रफ्तीका के साविधानों का हमारे साविधान पर स्पष्ट प्रभाव 
है | संविधान के सम्पूर्ण सासदीय स्वरूप और उसकी क्रियान्विति के नियमों को ब्रिटिश 
संविधान तथा उसकी परम्परायरों मे लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना, 
मुलाधिकार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सविधान की रक्षा, संविधान की संशोधन 
प्रक्रिया आदि पर अमेरिकों संविधान की छाप है। राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व, 
राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक-मण्डल का प्रावधान झादि व्यवस्थाओं पर 
ग्रायरनुण्ड के संविधान का प्रभाव है ( कनाडा के सविधान के श्रादर्श पर ही भारतीय 
संघ को भी यूनियन” (ए/णा) नाम दिया गया है श्रौर कवाडा की तरह यहाँ भी 
अवशिष्ट शक्तियाँ केद्ध की प्रदान की गई है । केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक विवादों 
के निपटाने की प्रणाली बहुत कुछ आस्ट्रेलिया के साविधान से ली गई है। भारत के 
राष्ट्रपति को सकटकालीन अवस्था में सविधान स्थग्रित करने की जो शक्तियाँ दीं गई 
है वे जमंनी के वाइमर सविधान के समान है । 
लेकिन इन प्रभावों का यह आशय नही है कि हमने दूसरे संविधानों की 
नकल की है । हमारे साविधान में केवल अन्य सविधानो की अच्छी बातों की ग्रहण 
कर उन्हें अपनी आवश्यक्रताओों ने अनुरूप ढाला गया है। ऐसा करने में हमारी 
अपनी मौलिकता रही है, विदेशी संविधान की अन्धे होकर नकल नहीं की गई है 
सही अर्थों मे भारतीय सविधात एक आदर्श और विशिष्ट सविधान है । 
(45) नागरिकों के मूल कर्त्तव्य--संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 
976 द्वारा सविधान में एक नया 'भाग-4-क' जोड़ा गया है जिसमे नागरिकों 
के दस मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। मृल संविधान में नागरिकों के केवत मौलिक 
अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, उनके कत्तेब्यो के बारे में कोई स्पष्ट उपबन्ध 
नही थे । इस संशोधन के वाद, सविधान के अधीन अब भारत के प्रत्येक नागरिक 
का कैंत्तेव्य है कि-- 
»]. वह संविधान का पालन करे तथा राप्ट्र-ध्वज झौर राष्ट्र-्गात का 
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प्रादर करे, 2 स्यगस्थता प्रालयोसन के भादशों की हृदय में गंजोए रसे और उसझा 
दासग करे, 3. भारत मी प्रमुधा, बसा थे प्रभष्दता को रक्षा करे, 4, प्राद्ठान 
करने यर सेना भे भरती होकर देश शो रक्षा में बोंग दे, 5. भारत के सभी सोगों 
में समहयता घोर भरातुभाय निर्माण करे, 6 नारी विरोथी प्रधाधों झा त्याग करे, 
7. भरत वी ससछाति मठ परिरक्षय करें, 5. प्राहतिक पर्यावराप की रक्षा ग्लोर 
सब ने सभा प्रागी मा मेः प्रति हया भाव रखे, 0 वैज्ञानिक हृष्टिकोस, मानववाद 
शानाजेन सपा सुपार की भावना का विकास करे, तथा 40, सार्वेजनिश सम्पत्ति की 
झा परे भौर स्यक्तियत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उक्त पं के लिए 
प्रयाग करे ।”! 

(26) सामाजिक समानता शो स्थापना-सामान्यत' संविषधानों में लागरिकों 
पी राजनीविक और कांतूनी समानता पर ही बस दिया जाता है, सामानिक समानता 
पर नहीं । बिल. भारतीय संविधान री एक मुस्य विभेषता यह है मिः इसमें 
सामाजिक क्षेत्र में भी नागरिकों की समानता के सिद्धान्त का प्रतिपादत किया गया 
है । धनुच्देर 7 में कहा गया है- -“प्रस्पृष्यता का ग्रस्त किया जाता है और उसका 
किसी भी रूप में ध्राचराप निपिंद क्रिया जाता है। किसी भी रूप में प्रस्पृष्यता 
का प्राचरशं यानूस के प्रनुसार दण्डनीय होयर ।" सामाजिक समानता फी स्थापना 
के सिए्ठ ही दसित यों की गिरी हुई स्थिति में धुधार लाने के सिए संविधान मे 
ब्यपस्थाएँ क्री गई हैं । 

(37) एड राष्ट्र भाषा की स्यवस्था--सविधान-मिर्माता राष्ट्रीय एकता के 
प्रति जागक थे । प्रत उन्होंने संविधान से हिस्दी को देवनागरी लिपि में भारत 
की राष्ट्र भाषा घोषित किया । किन्‍लू, व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यात में रखते 
हुए, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद तक सपीय सरकार के कामलियों मे भग्रेजी 
के प्रयोग की झमुभूति भी श्रदात की । 965 में 'सहभाषा विधेयक पारित कर 
हिन्दी के साथ भ्रग्नेणी को भारी रखने की भनुमति दी गई । 

उल्लेखनीय है कि एक राष्ट्र भाषा वा प्रवधाद क्षेत्रोय भाषाशओ्रों की ध्मति 
में बाधक सही है। संविधान में भारतीय भाषाओं को विभिन्न टाज्यों में श्रेभिक 
आधा के रूप मे प्रयोग के लिए स्वीकार किया गया है । 
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भारतीय संघवाद : इसकी प्रकृति : क्या भारत एक संघ है ? 
(धाधिंशा एस्वकशाता ३ व0 पशएर: २ 5 पाती 2 78क्‍नाीशा) 
पंविधान द्वारा भारत के लिए सघात्मक शासन-व्यवस्था अपनाई गई है। 
किन्तु सविधान में सघ-राज्य” (7८०८०ध०॥) शब्द का प्रयोग न करके “राज्यों का 
संघ' (0॥0॥ ० 80०७) शब्दों का प्रयोग किया गया है । 'सघ' शब्द का प्रयोग 
जानबूक कर भारत की एकता पर अधिक जोर देने के लिए हुम्ना है । सविधात-सभा 
में प्रारूप समिति के श्रध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने 'राज्यो के सघ (ए70॥ ण 99४००) 
शब्दावली के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा था --/'यद्यपि भारत एक सघध राज्य 
है, तथापि यह सघ-राज्य राज्यों के किसी प्रकार के पारस्परिक समभौते का परिणाम 
नही है और संघ-राज्य समभौने का परिणाम वन होने के कारण, किसी भी राज्य 
को सघ से अलग होने का अधिकार नही है ।/5 
भारतीय खब॒बाद विद्वानों के लिए एक प्रश्त-चिस्ह्‌ बनाए हुआए है ! संविधाव- 
निर्माण के समय से ही भारतीय शासन-प्रणाली की इस विशेषता पर देश-विदेश में 
एक बौद्धिक दगल छिडा हुझ्ना है। कारण यह है कि भारतीय सघवाद ग्रपती प्रकृति 
में अनोखा है । इसके अनेक रूप देखने को मिलते हैं। सूमय और आवश्यकता के _ 
परनुसार यह ग्रपने स्वरूप में शिथिल भर कठोर बन जाता है, शान्तिकाल में सघवाद 
प्रभावी रहता है तो भ्रापात॒काल में यह एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, इसका 
एकात्मक स्वरूप भिन्‍न-भिन्न समयो में अलग-अलग प्रकार का होता है और केद्ध के 
अलग-अलग राज्यों में समग्रानुसार अलग-अलग प्रफार के सम्बन्ध हो सकते है । 
संविधान-निर्माता भलीभाँति समभते थे कि भारत सदियों की गुलामी के बाद 
आजाद हुआ है श्रतः उसकी विशिष्ट परिस्थितियाँ श्रौर आवश्यकताएँ है । इसीलिए 
उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार के सघवादे को जन्म दिया जो ब्षसदीय प्रणाली के सभी 
प्रमुख तक्षणी की और एकात्मक शासव-व्यवस्था के ग्रुणों को भ्रपनाए हुए है । 
एच. वी. पाट्सकर ने कहा भी था--”हमने सब के ढाँचे को बनाएं रखा है लेकित 
उसकी अन्‍्तव॑स्तु में परिवर्तत कर दिया है ।” संविधान-सभा में देश की शासन- 
व्यवस्था के स्वरूप पर खुलकर वहसें हुई और तभी एक ऐसा सविधान अपनाया गया 
जो स्वरूप में सधात्मक किन्तु श्रात्मा मे एकात्मक' है । 

भारतीय संघवाद के वास्तविक स्वरूपो अर्थात्‌ हमारी शासन व्यवस्था के 
सघात्मक-एकात्मक ढॉच को डॉ. रजनी कोठारी ने कुछ ही पंक्तियों में सुधड़ रूप में 
चित्रित कर दिया है-- 

“ससदीय शासन का संघीय ढाँचा स्वीकार किया गया, जिसमे केन्द्र और 
राज्यों में मन्त्रि-मण्डल सरकारें बनाई गई झौर सरकार को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
और सामाजिक न्याय के लिए लोकतन्त्री ढग से काम करने का निर्देश दिया गया 
राज्य की संस्थाओ्रो का जो ढाँचा तैयार हुआ, वह स्वरूप में आधुनिक है किस्तु 


4 ९. &. 2, १०. शा, 9 927. 
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आादर करे, 2. स्वतन्त्रता श्रान्दोतन के झ्रादशशों को हृदय में संजीए रखे भौर उसका 
पालन करे, 3. भारत की प्रमुता, एकता व श्रसण्डता की रक्षा करे, 4. श्राह्वान 
करने पर सेना में भरती होकर देश की रक्षा मे योग दे, 5. भारत के सभी लोगों 
में समरुपता झौर भ्रातृभाव निर्माण करे, 6. नारी विरोधी प्रथाग्रों का त्याग करे, 
7, भारत की सम्छझृति का परिरक्षण करे, 8 प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और 
सवद्ध न तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, 9 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद 
ज्ञानार्जन तथा झुघार की भावना का विकास करे, तथा 0. सार्वजनिक सम्पत्ति की 
रक्षा करे भोर व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों मे उत्कर्प के लिए 
प्रयास करें ॥/ 

(46) सामाजिक समानता की स्थापना-सामान्यतः सविधानों में नागरिकों 
की राजनीतिक और कानूनी समानता पर ही बल दिया जाता है, सामाजिक समानता 
पर नहीं | किस्तु भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें 
सामाजिक क्षेत्र में भी नागरिकों की समानना के सिद्धान्त का प्रतिपादत किया गया 
है । झनुच्छेद | 7 में कहा गया है--“अ्रस्पृश्यता का भन्‍्त किया जाता है और उसका 
किसी भी रूप में श्राचरण निपिद्ध किया जाता है। किसी भी रूप में अ्रस्पृश्यता 
का श्राचरण कानून के ग्रनुसार दण्डनीय होग' ।” सामाजिक समानता की स्यापना 
के लिए ही दलित वर्गों की ग्रिरी हुई स्थिति में सुधार लाने के लिए संविधान से 
ब्यवस्थाएँ की गई हैं। 

(77] एक राष्ट्र भाषा की ब्यवस्था--सविधान-नि्माता राष्ट्रीय एकता के 
प्रत्ति जागशक थे । भरत. उन्होंने संविधान में हिन्दी को देवनागरी लिपि में भारत 
की राष्ट्र भापा घोषित किया । किन्तु, व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते 
हुए, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद तक सधीय सरकार के कार्यालयों में अग्रेजी 
के प्रयोग की अनुभूति भी प्रदान की । 49635 में सहभाषपा विधेयक पारित कर 
हिन्दी के साथ श्रग्मेजी को जारी रखने की झ्ननुमति दी गई । 

उर्लेखनीय है कि एक राष्ट्र भाषा का प्रावधान क्षेत्रीय भापाशरो की अगति 
मे द्वाधक नही है। सविधान मे भारतीय भाषाझ्रो को विभिन्न राज्यों में प्रादेशिक 
भाषा के रूप में प्रयोग के लिए स्वीकार किया गया है । 

(8) विश्व शाम्ति का समर्थक --भारत के परम्परागत “वसुर्देव कुटुम्बकम्‌ 
के भ्रादर्श के अ्मुपालन में सविधान के नीति-निर्देशक तत््वी में विश्व शान्ति का 
समर्थन किया गया है | यह उल्लेख है कि राज्य ग्रन्तर्राप्ट्रीय शान्ति भौर सुरक्षा की 
उन्नति का तथा राष्ट्रो के बीच न्याय एवं सम्मानपुर्णा सम्बन्धों को बनाए रखने का 
प्रयत्न करेगा । भारत की शान्ति, सब्नस्तित्व और गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति 
सविधान-निर्मातागो की इच्छा के अनुरूप है । 

सक्षेप में, [950 का भारत का वर्तमान संविधान एक ऐसा आदर्श प्रनेख है 
जिससे सिद्धात्त और व्यावह्यरिकता का श्रेष्ठ समन्वय किया गया है । 
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भारतोय संघवाद : इसको प्रकृति : क्या भारत एक संघ है ? 
(प्रजा #शवेलशगांज : ॥5 पडॉप्रार 2 (5 दावे बे रिलऐशरांणा) 
प्ंविधान द्वारा भारत के लिए श्रधात्मक शासन-व्यवस्था अपनाई गई है 
किन्तु सविधान में 'सघ-राज्य' (#८प४000) शब्द का प्रयोग न करके 'राज्यों का 
संघ! (एगराठ्म ० 80305) शब्दों का प्रयोग किया गया है । 'सघ” शब्द का भ्योग 
जानबूक कर भारत की एकता पर अधिक जोर देने के लिए हुआ है । सविधान-सभा 
मे प्रारूप समिति के श्रध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने 'राज्यो के सघ/ (एगाणा ० 5७००) 
शब्दावली के महृत्त्व को स्पष्ट करते हुए कह्ठा था--'बद्यपि भारत एक सघ राज्य 
है, तथापि यह संघ-राज्य राज्यों के किसी प्रकार के पारस्परिक समभौते का परिणाम 
मही है और सघ-राज्य समझौते का परिख्याम न होने के कारण, किसी भी राज्य 
को संध से श्र॒लग होने का प्रधिकार नही है ।7 
आरतीय सबवाद विद्वानो के लिए एक प्रश्न-चिन्ह बना हुआ है । संविधान- 
निर्माण के समय से ही भारतीय शासन-प्रणाली की इस विशेषता पर देश-विदेश में 
एक वौद्धिक दगत छिड्या हुआ है । कारण यह है कि भारतीय सधवाद अपनी प्रकृति 


में अनोखा है । इसके अनेक रूप देखने को मिलते है। समय और गझावश्यकता के _ 
अनुसार यह भपने स्वरूप में शिथिल और कठोर वन जाता है, शान्तिकाल में सधवाद 


प्रभावी रहता है तो श्रापातुकाल में यह एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, इसका 
एकात्मक स्वरूप भिन्‍न-भिन्न समयो में अलग-अलग प्रकार का होता है और केन्द्र के 
अलग-अलग राज्यों मे समयानुसतार ग्रलग-अलग प्रकार के सम्बन्ध हो सकते है! 
सविधान-निर्माता भलौभाति समभते थे कि भारत सदियों की ग्रुलामी के बाद 
आजाद हुम्ना है भ्रत उसकी विशिष्ट परिस्थितियाँ और ग्रावश्यकताएँ है । इसीलिए 
उन्होने एक विशिष्ट प्रकार के सघवाद को जन्म दिया जो चसदीय प्रणाली के सभी 
प्रमुख लक्षणों को और एकात्मक शासन-व्यवस्था के गुणीं को अभ्रपताए हुए हैं । 
एच वी. पाटसकर ने कहां भी था--'हमने सघ के ढाँचे को बनाए रखा है लेकिन 
उसकी अन्तर्वेस्तु में परिवर्तत कर दिया है ।” संविधान-सभा में देश की शासन- 
व्यवस्था के स्वरूप पर खुलकर वहसें हुई और तभी एक ऐसा संविधान अपनाया गया 
जो स्वरूप में सधात्मक किन्तु आत्मा में एकात्मक' है | 

भारतीय संघवाद के वास्तविक स्वख्पों श्रर्थात्‌ हमारी शासन व्यवस्था के 
सघात्मक-एकात्मक ढाँचे को डॉ. रजनी कोठारी ने कुछ ही पंक्तियों में सुधड रूप में 
चित्रित कर दिया है-- 

“ससदीय शास्तन का सघीय ढाँचा स्वीकार किया गया, जिसमे केन्द्र और 
राज्यों मे मन्नि-मण्डल सरकारें बनाई गई और सरकार को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
और सामाजिक न्याय के लिए लोकतम्त्री ढंग से काम करने का निर्देश दिया गया । 
राज्य की संस्थाओं का जो ढाँवा तैयार हुआ वह स्वरूप में झ्राधुनिक है किस्तु 


९. #. 0, एण. गा, 9. 92. 
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राष्ट्रीय एकता और सामाजिक साम्य के ख्याल से उसमें कुछ विशेष व्यवस्थाएँकी 
गई जिससे वह्‌ पश्चिमी नमृने से भिन्न हो जाता है । भारत का राष्ट्रपति केवल 
नाम का पद है, फिर भी उसको राज्यों मे कानून और व्यवस्था मंग्र होने की स्थिति 
में बहुत अधिक आपत्‌कालीन अधिकार दिए गए है। राज्यों के गवर्नर की मियुक्ति 
राष्ट्रपति करता है, राज्य की जनता या विघान-मण्डल नही । केन्द्रीय सरकार की 
सलाह पर राष्ट्रपति आपत्‌कालीन अधिकारों का प्रयोग और नियुक्तियाँ करता है ! 
केन्द्रीय सरकार को देश के राजस्व का अ्रधिकाँश भाग और राज्यो पर प्रशासतिक 
भ्रौर निर्देशन अधिकार दिए गए है । समवर्ती विपयो पर भ्रौर अन्य कई मामलों में 
केल्द्रीय ससद्‌ के अधिकार राज्यों के ऊपर हैं श्र राज्यो में साँवैधानिक मशीनरी 
के टूट जाने पर, संसद्‌ उनके विधान-मण्डलो और शासन के अधिकार ले सकती है । 
केन्द्र को अवशिष्ट अधिकार भी दिए गए है| इस प्रकार केन्द्र को बहुत शक्तिशाली 
बनाया गया है । दूसरी ओर ग्राम-पचायतो झौर स्थानीय स्वशासी ससस्‍्थाग्रों की 
स्थापना के द्वारा और राज्यों को शासन के बडे काम सौंप कर, शासन व्यवस्था को 
संघीय रूप दिया गया और शासन में जनता को तथा प्रान्तो, जिलो और याँवों को 
भी हिस्सा दिया गया है।”? पुनश्च, 

“शविधान में सशोधन की प्रक्निया सरल रखी गई ताकि सामाजिक स्थिति 
के अनुसार इसमे परिवरतंन किया जा सके । वित्त आयोग और चुनाव झायोग जैसे 
स्वायत्त प्राधिकरणों को कार्यविधि मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के पश्रधिकार प्राप्त हैं । 
यदि न्यायालय समय के विपरीत चले तो ससद्‌ को उतको नियन्त्रित करने का 
अधिकार दिया गया है | विशेष अधिकार-प्राप्त सम्मेलन और प्रायोगो के जरिए 
केन्द्र और राज्यों से मतभेद दूर करने की व्यवस्था की गई है ।” 

सबिधाव-सभा में डॉ० देशमुख की टिप्पणी थी कि “भारतीय संघन तो 
संघात्मक है श्रौरन एकात्मक ही !” कुछ सदस्यों का मत था कि सविधान में सघात्मक 
सिद्धान्त की हत्या कर दी गई है तो यह भी कहा गया कि भारत वा संविधान 
75 प्रतिशत एकात्मक और 235 ग्तिशत संघात्मक है । 

भारतीय सधवाद की प्रकृति श्र इसके स्वरूप को समभने के लिए उपयुक्त 
होगा कि हुण ऋणश' रिप्लप्छुसार ऋणर लिदेलल प्रस्तुत करें 

(क) भारतीय सविधान के सघात्मक लक्षण, एवं 

(ख) भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण 

(क) भारतीय संविधान फे संघात्मक सक्षणा 
(रक्त उिश्याध्यर5 जे कह वातंशा (जाइगक्तांणा) 
संघात्मक शासन की परम्परागत श्र आधुनिक विशेषताएँ 
मंघात्मक शासन-प्रणाली की परम्परागत विशेषताएं ये मानी जाती हैं-< 
() दोहरी शामन-ग्रणाली : दो प्रकार की सरकारें तथा दोहरे शासन-यन्त्र, 


| रजनी कीटारी ; भारतीय राजनीति, पृष्ठ 78-79. 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


(8) 
(9) 
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संघ और इकाइयो के अपने अलग-झलग कर्मचारी, संघ और इकाइयों 
को सविधान से स्वतन्त्र सत्ता मिलना । 

सघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, केन्द्र की शक्तियाँ 
इतनी न हो कि राज्यो के पास कुछ बचे ही नही । 

संविधान का लिखित, सर्वोच्च और कठोर होना । 

स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका जो कि संविधान के सरक्षक के 
रूप में कार्य करे 

यथासम्भव दोहरी नागरिकता श्रर्थातृसघध की अलग झौर इकाई 
की झलग । 

यथासम्भव इकाइयों को सघ से पृथक्‌ होने का भ्रधिकार ( 
साँविधानिक मामलो को छोड़कर भ्रन्य मामलो मे केन्द्र और इकाइयों 
में अपने-अपने सर्वोच्च न्यायालय हीना । 

संविधान मे इकाइयो की स्वीकृति के बिना सशोधन न किया जाता । 
ससद्‌ के द्वितीय सदन में राज्यो को समान प्रतिनिधित्व देना | 


प्रस्यात्त बिघिवेता एम. सी. जे. कागजी के अनुसार सघवाद की आधुनिक 
विचारधारा निम्नलिखित बात्तों पर जोर देती है--- 
(2) सघटक इकाइयो की सरकारों सहित एक सधीय सरकार का श्रस्तित्व, 


मथा--सयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया भ्ौर भारत के राज्य, 
कनाडा का प्रान्त अथवा स्विट्जरलंण्ड में कंण्टन, 


(7) शक्तियों का वितरण--विधायी, कार्यकारी झौर वित्तीय, 
(४7) निष्पक्ष ज्ियीचन (एएणाव ठ्रातधावया।) की मशीनरी प्रायः 


एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय, एवं 


(९) कानूनों के पदसोपान (प्लाटाशनाह ण 7.0७) की एक प्रवधघारणा 


जिसमे संविधानों को उच्चतर कानून माना जाए धौर सविधान के 
सम्मान पर बल दिया जाए।* 


भारतीय सविधान के संघात्मक लक्षण 


(3) दोहरी शासन प्रखाली--संधात्मक शासन-व्यवस्था के अनुरूप भारतीय 
संविधान में दो प्रकार की सरकारों और दोहरे शासन-तन्त्र की व्यवस्था है। शासन 
राज्य तथा केन्द्र दो जगह से चलाया जाता है और दोनों सरकारों के कर्मचारी भी 


झलग्र-अलग हैं । 


(2) शक्तियों का विभाजन--सघीय सिद्धान्त के अनुरूप भारतीय संविधान 


द्वारा सघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन अथवा वितररसा किया गया 
हैं। सधीय सूची में 97 विपय हैं जिन पर सघीय संसद को क्षेत्राधिकार प्राप्त 
है । राज्य सूची के. 66 विपय है जिन पर साधारणतया राज्य-व्यवस्थापिकाशों को 


+7 7 € #4एस + 76 टजाञ/पांतत णव॥603, 9. 60, 
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क्षेत्राधिकार प्राप्त है । समवर्ती सूची में 47 विपय है जिनको संघ ग्रौर राज्य-- 
दोनो के क्षेत्राधिकार में रसा गया है 7? 

द सधीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति विभाजन की व्यवस्था भारतीय 
संविधान में अन्य किगी सघात्मक सविधान की तुलना में प्रधिक व्यापक है। 
डॉ० अम्बेडकर ने सविधाम-सभा में कहा था कि “सबात्मक सरकार का मुख्य लक्षण 
सविधान द्वारा विधायी और कार्यपातिका सभा का. केस एव. इकाइयो- मे वितरण 
करना है । हमारे सविधान में इस सिद्धान्त का अनुसरण किया गया है, श्रतः यह 
कहना असत्य है कि राज्यो को केस्द्र के ग्रधोन रखा गया है । केन्द्र अपनी इच्छा से 
विभाजन रेखा को बदल नहीं सकता और न ही न्यायालय इसमें परिवर्तन ला 
सकता है ।"' 

(3) संविधान की सर्वोच्चता--भारत का संविधान यद्यपि अमेरिकत संविधान 
की भाँति यहू घोषित नहीं करता कि संविधान सर्वोच्च हीगा, तथापि भारतीय 
संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है । सविधान की सभी व्यवस्थाएँ केन्द्रीय भ्रौर 
राज्य सरकारों पर बाध्यकारी है, वे इनका उल्लंघन नहीं कर सकती । संविधान के 
प्रावधानों के विरुद्ध विधि-निर्माएण सम्भव नहीं है । राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधान मन्त्री 
झौर विभिन्न प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा प्तविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ 
ली जाती है। देश में कोई भी शक्ति सविधान के ऊपर नही है । 

(4) स्वत्तन्त्र श्रौर संविधान की रक्षक स्थायपालिका--संधात्मक व्यवस्था 
की माँग के अनुरूप भारतीय संविधान स्वतन्म्र औौर निध्यक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था 
करता है जो संविधान की संरक्षक भी है। देश का उच्चतम न्यायालय भागरिको 
के मौलिक भ्रधिकारों का सरक्षक, केन्द्र और राज्यों के/बिवादों का निपटारा करने 
वाला और संविधान को व्याख्याकर्तता है। न्यायपालिका को सधीय ससद्‌ अथवा 
राज्प विधान-मण्डलो द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को अ्रवेधानिक घोषित 
करने का श्रधिकार है जो सविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो। डॉ. के. वी राव के 
अनुमार “दस दृष्टि से हमार। सविधात सोवियत रूस या स्विद्जरलैण्ड के सविधान 
से अधिक सघात्मक है ।/£ 

(5) लिलित एवं कठोर संविधान--सघीय सिद्धान्त के भ्रनुरूप भारतीय 
संविधान लिखित है । यह “विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत” संविधान है । हमारा 
संशोधन की दृष्टि से 'कठोर सविधानो' की श्रेणी मे आता है । यह अमेरिका के 
सचिधान की भाँति कठोर नही है, लेकिन ब्रिटिश संविधान की भाँति पूरी तरह 
सचीला भी नही है । सविधान में संशोधन, संविधान में दी गई पद्धति के आधार पर 
डी किया जा सकंता है और यह पद्धति साधारण व्यवस्थापन्न की पद्धति से भिन्न 


| 42वे संशोधन द्वारा राज्य-सूची के विधयो की सख्या घटकर 62 रह गई | शिक्षा, बन, जगली 
जानवरो और पक्षियों की रक्षा तथा नाप-तोल राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रघ दिए 
गए । थवें सशोधन में व्यवस्था की गई कि शिक्षा और बन को पुन; राज्य सूची मे रखा जाए । 
2 7 ॥7. कघ० ३ एयशन्रशढायाडा३ शा0ट्309 ॥0 49079, ए. 280. 
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है । संविधान द्वारा केर्द्र और राज्य सरकारों के बीच जो शक्ति विभाजन किया 
गया है उसमे कोई भो सरकार भ्रपनी इच्छा से परिवर्तत नहीं कर सकती है। 
इम प्रावधानों में परिवर्तन दोनों की सहमति से ही सम्भव है । 

उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करते है कि भारतीय संविधान देश में एक 
संधात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है । 

भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षरा 
(एफंडाफ एिट्ॉणरड ण शीह गाहंगा एगाहतंपांणा ) 

भारतीय संविधान स्वरूप में सघवाद के अधिकाँश प्रमुस लक्षणों को ग्रहण 
किए है, किन्तु वास्तव में एकात्मकत्ता की झ्ोर उसका सवल_फ्रुकाव है ! भारत जैसे 
पिशाल धौर विविधतापूर्ण देश के लिए सविधान-सभा ने सघात्मक व्यवस्था की 
म्थापना करना उपयुक्त समझा, क्रिन्तु सविधान-निर्माता इस ऐतिहासिक तथ्य से भी 
परिचित थे कि भारत में जब-जब केन्द्रीय सत्ता कमजोर हुई तभी भारत की एकता 
भंग हो गई झौर उसे पराधीन होना पड़ा । के. एल सुन्शी ने सविधान-सभा में कहा 
था>-“भारत के गौरवपूर्ण दिन वे थे जब इस देश में एक सबल केन्द्रीय सत्ता थी 
और इसके सबसे प्रधिक दुर्भाग्यपूर्ण दिन वे थे जब प्रान्तों द्वारा केन्द्रीय सत्ता को 
छिन्न-भिन्न कर दिया गया ।/? सविधान-निर्माता इस तथ्य से भी परिचित थे कि 
आ्राधुनिक प्रवृत्ति यही है कि सघात्मक राज्यों में भी विभिन्न उपायों से केन्द्रीय सत्ता 
को पहले से भ्रधिक शक्तिशाली बनाया जाएं | ग्रतः सविधान-निर्माताओं ने भारतीय 
संविधान में सघात्मकता झौर एकात्मकता का आदर्श समन्वय किया । सविधान द्वारा 
स्थापित सघात्मक व्यवस्था मे प्रमुख एकात्मक लक्षण इस प्रकार है-- 

(7) शक्ति विभाजन केन्ध के पक्ष सें--शक्तियो के विभाजन की व्यवस्था 
में यही लगता है कि केन्द्रीय भौर राज्य सरकारें प्रपने-अपने क्षेत्र मे सर्वोपरि है भौर 
शुक दूसरे की सहयोगी भी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि शक्तियों के इस 
विभाजन मे केन्द्र को हर प्रकार से शक्तिशाली बनाकर एकात्मकता की प्रवृत्ति लाई 

गई है। सधीय सिद्धान्त के श्रनुकुल शक्ति-विभाजन इस तरह किया जाना चाहिए कि 
केन्द्र की शक्तियों को गिना दिया जाए और अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों में निहित की 
जाएँ । साथ ही केन्द्र को इतनी ग्रधिक शक्तियां न दी जाएँ कि राज्यों के पास कुछ 
बचे ही नही, जैसा कि सोवियत-सघ में किया गया है । भारत में मंघ शरौर राज्यों के 
बीच शक्ति-विभाजन के इन मूलमूत सिद्धान्तो का उत्लंधन किया गया है । न केवल 
महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ सघ सूची में है बल्कि कुछ विशेष परिम्थिनियों में केन्द्रीय संसद 
को राज्यों के अनन्य क्षेत्रों में भी कानूत बनाने का प्राधिकार दिया गया है । 


सघीय सूची में 97 विषय है जबकि राज्य सूची में केवल 66 झोर रे 


संशोधन के बाद तो राज्य सूची के विपयों की संख्या और भी कम हो रई है 
सरकार का राज्य सरकारों की तुलना में बहुत अधिक महत्त्वपर्स 
पूः 


सुरक्षा, यल-जल-वायु शक्ति, रेववे, मुद्रा, वद्ेस्ित् सम्बन्ध झादि सतों 





4 0.3.0. ९० 'पा, 5. 922. 
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विपय एकमेव सघीय सरकार के अधिकार में है। संघीय सरकार को किसी भी देश 
या अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के साथ हुए समभौते को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक 
कानूनों के निर्माण को शक्ति प्राप्त है। संसद्‌ राज्यों के निमन्त्रश पर राज्य सूची के 
किसी भी विधय पर कानून बना सकती है । जो विवय तीनों में से किसी भी सूची 
ः नहीं प्राते उनके बारे में भी ससदु ही को शक्ति प्राप्त है। संबीय क्षेत्रों के सम्बन्ध 
में किसी भी सूची के किसी भी विवय पर, चाहे वह राज्य सूची में ही क्यों न हो, 
ससद्‌ कानून बना सकती है । विधान बनाने के बारे में वस्तुतः हर प्रकार से 
संसद्‌ की सर्वोपिरिता पर बल दिया गया है। राज्य का कानून उसकी सीमाओं से 
वाहर लागू नहीं हो सकता जबकि संसद्‌ का कानून न केवल सारे भारत में बल्कि 
उसके बाहर भी प्रभावी हो सकता है ।7 इसके अतिरिक्त यदि ससद्‌ किसी ऐसे 
विपय पर कानून बनाती है जिसकी उसे शक्ति प्राप्त है और उसी विपय पर क्रिसी 
राज्य का कोई कानून है शोर वह संसद्‌ के कानून के प्रतिकूल है तो संसद्‌ का कानून 
चलेगा, जिस सीमा त्तक राज्य का कानून संसदीय कानून के प्रतिकूल है उस तक वह 
प्रभावहीत हो जाएगा ।? जब आपात्‌ उद्घोपणा लागू हो ती संसद्‌ की विधायी 
क्षमता इतनी विस्तृत हो जाती है कि वह राज्य सूची के किसी भी विपय पर कानूव 
बना सकती है । 

इस प्रकार, जैसा कि के.एम पनिवकर ने लिखा है--भारत के नचीन सविधान 
में सघीय सिद्धान्त को क्षीएं कर दिया गया है और केन्द्रीय सत्ता को शक्तिशाली 
बनाया गया है । केन्द्र एव इकाइयों की समान शक्तियों के सिद्धान्त कों भारतीय 
संघ पर लागू नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि इसके अन्तर्गत केन्द्र को भ्रसाधारण 
अक्तियाँ दी गई थी और प्रान्तो की स्थिति ग्रधीनस्थ इकाइयों जैसी हो गई है ॥* 

(2) इकहरी नागरिकता श्रौर एक राष्ट्र ध्वज--एकात्मक शासत-व्यवस्था 
के अनुकूल सविधात देश भर में एक नागरिकता और एक राष्ट्र ध्वज की व्यवस्था 
करता है । श्रमेरिका की भाँति सध की इकाइयों (राज्यो) को कोई पृथक 
सागरिकता नहीं है। भारतीय नागरिकता” का यह तत्त्व (एक देश, एक लोग' 
(096 (०४४७9, 006 7००७८) के आदर्श को पूर्ति करता है, राष्ट्रीय एकता 
की भावनाओं की बल प्रदान कर क्षेत्रीय भावना को निरवेल बनाता है । 

(3) द्वितोय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहो--भारत में संघीय 
ब्यवस्था की इस परम्परागत विशेषता को भी नहीं अपनाया गया है कि द्वितीय सदन 
में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। भारत में राज्यन्सभा में राज्यों का 
प्रतिनिधित्व जनसख्या के अनुपात मे हैं, अतः बड़े राज्यों से अधिक और छोटे राज्यों 


से कम प्रतिनिधि निश्चित किए गए हैं । 
(4) इकाइयों (राज्यों) के पृथक्‌ संविधान का अभाव---अमैरिकत और स्विश 


] अनुच्छेद 245, कौल एवं शझुधर : संसदोय प्रणाली तथा व्यवहार, पृ 2. 


2 अनुच्छेद 254 (]), कौल एवं शक र, वही, पृष्ठ 4. 
3 ३5 #. इक्कादा८त 2 ॥॥8 ह0000जीग ता परदश [063, 9. 56. 
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संघीय व्यवस्थाग्रों के विपरीत भारत की संघीय व्यवस्थाओं में राज्यों के लिए पृथक्‌ 
संविधान की कोई कल्पना नहीं की गईं है। यद्यपि जम्मू प्रौर कश्मीर की स्थिति 
अनुच्छेद 370 (2) के कारण एक अपवाद है तथापि इसका साविधान भी भारतीय 
संविधान के मुख्य ढाँचे से विपरीत नहीं हो सकता एक ही सविधान देश की समूची 
शासन-व्यवस्था का प्रबन्ध करता है। साविधान का भाग 6 (अनुच्छेद 52 से 
237) राज्यो के प्रशासनिक ढाँचे की व्यवस्था करता है । 

(5) एकोक्ृत न्याय व्यवस्था--संधात्मक व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण 
लक्षण यह है कि संघीय और राज्य कानूतों को लागू करने के लिए दोहरी 
न्याय व्यवस्था है। लेकिन भारतीय संघ में, अमेरिकन या आस्ट्रेलियत संघ के 
विपरीत, एकीकृत न्याय-व्यवस्था (एंप्र।व्त उप्रशाधाण $एांथा) है। राज्यों के 
उच्च न्‍्यायाजय सर्वोच्च न्यायालय की ही शाखाएँ है। सर्वीक्षय स्थायालय को इस 
उच्च न्यायालयों पर व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त हे । उच्च न्यायालयों का निर्माण 
और ग़ठन संघीय सत्ता द्वारा किया जाता है । दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय देश 
की सम्पूर्ण न्याय-व्यवस्था के शिखर पर स्थित है। इस सर्वोच्च न्यायालय में 
सॉविधानिक मामलों के साथ ही दीवानी और फौजदारी मामलों में भी राज्यो के 
उच्च न्याथालयों के निर्णय के विछद्ध भ्रपील की जा सकती है । सारे देश के लिए एक 
ही दण्ड-सहिता और प्रक्रिया-संहिता है । 

(6) राज्यपालों की निवुक्ति राष्ट्रपति द्वारा-राज्यो के राज्यपानो की 
नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वे राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त श्रपने पद पर बने रहते है । 
राज्यपाल राज्य विधान-मण्डल के प्रति नही वरन्‌ राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता 
है श्रौर राज्य विधान-मण्डल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति 
के बिना कानून का रूप नहीं ले सकता । कुछ विपयों से सम्बन्धित विधेयक को बह 
राष्ट्रपति के तविचारार्थ भेज सकता है। कुछ ऐसी बातें है जिनमे वह अपने 
विवेक के प्रनुसार भी कार्य कर सकता है । भारतीय संविधान की यह अवस्था सधीय 
सिद्धान्त के प्रतिकुल है और इससे राज्यो की स्वायत्तता पर भ्राघात पहुंचता है । 
राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है श्लौर इस आशंका को निराधार नहीं ठहराया 
जा सकता कि राष्ट्रपति के प्रति भक्ति और सम्बन्धित राज्य के प्रति भक्ति मे 
पारस्परिक विरोध की स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को हो प्रसन्न रखना चाहिगा-- 
चाहे इससे राज्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो ।7 967 के झाम चुनावों 

के बाद भारतीय सघ के विभिन्न राज्यों में कुछ इसी प्रकार का अनुभव रहा है । 

(7) नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाशों या 
सामों को बदलने की संसद्‌ को शक्ति--संविधान का अनुच्छेद 3 इसकी एकात्मक 
शक्ति का सबल प्रमाण है । यह अनुच्छेद सतद्‌ को नवीब राज्यों के निर्माण झौर 
वर्तमान राज्यो के क्षेत्रों, सीमाओं अथवा नामों को बदलने की शक्ति देता है | इस 
प्रकार राज्यों का अस्तित्व ही केन्द्र की इच्छा पर निर्मर करता है। यह - १९ 


॥ 7. #. 7776 ; गंध (एफ्ध्लीणपंठग णी [छ23, 9 3992 
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निश्चय ही सघोय सिद्धास्तो पर बहुत बड़ा आयात पहुँचाती है। मूतपूर्व मुख्य 
न्यायाधीश गजेनद्ध गड़कर ने भी लिखा है--“अमुच्छेद 3 द्वारा संसद को दी गई 
शक्तियाँ म्रघीय व्यवस्था के सार को ही समाप्त करने वाली है 7 

(8) संविधान संकटकाल में एकात्मक--भारतीय सविधान में दिए गए 
आप।तुकालीन प्रावधान एकात्मकता के प्रमुख लक्षण हैं । सघात्मक व्यवस्थाएँ शान्ति 
काल झौर सकटकात दोनों मे ही सघात्मक बनी रहती है जबकि भारतीय सविधान 
की विशेषता यह है कि शान्ति अथवा सामास्य काल में तो इसका स्वरूप संधात्मक 
बना रहता है, किन्तु राष्ट्रीय संकटकाल में यह बिना किसी औपचारिक सशोधन के 
एकात्मक स्वरूप धारण कर सकता हैं। सकटकालीन घोषणा लागू रहने के समय 
सधीय संसद्‌ राज्य सूची के विपयो पर कानूनो का निर्माण कर सकती है श्रौर संघीय 
कार्यपरालिका राज्य सरकारों को उनके मिश्चित क्षेत्र में भी आवश्यक निर्देश दे सकती 
है । इस प्रकार सकटकाल मे राज्यो की स्वतन्त्रता का पूरी तरह श्रन्त हो सकता है । 
भारतीय सविधान के झनुसार केवल बाह्य सकट के श्राधार पर ही श्रापात्‌काल की 
घोषणा नही की जाती बल्कि राज्य में सॉविधामिक यन्त्र की विफलता के आधार 
पर भी केन्द्र ग्रापात्‌काल की घोषणा कर सकता है । सकठटकाल मे सारे देश पर 
किस तरह एकात्मक शासन-व्यवस्था छा सकती है, इसका ज्वलन्त प्रमाण जून, 975 
में काँग्रेस द्वारा लादी गई आपात्स्थिति है जिसका श्रन्त मार्च, 977 में ऐतिहासिक 
सत्ता परिवर्तन के समय हुआ । 

(9) अखिल भारतीय सेवा--अखिल भारतीय सेवा एकात्मकता का तक्षरा 
उपस्थित करती है । केन्द्रीय कर्मचारी राज्यों मे बडे-बडे पदों पर झ्ासीन है भ्रौर 
राज्यों के ्फसर बहुत भ्रश तक उन केन्द्रीय प्रफसरों को राज्यो के शासन में 
प्रायः सहायता पहुँचाते है । 

(0) केन्द्र सामान्यकाल मे भी पर्याप्त शक्तिशाली--स विधान के अ्रन्तगंत 
सामात्यकाल से भी सघीम सरकार को कुछ असाधारणए शक्तियाँ दी गई है। 
उदाहरणार्थ, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य-सभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव 
पास करके राष्ट्रीय हिंत मे अ्ल्पकाल के लिए प्घीय ससद्‌ को राज्य सूची के विषयों 
प्र कानून बनामे का अधिकार दे सकती है । अनुच्छेद 252 के अनुसार सधीय ससद्‌ 
को इस प्रकार का अधिकार दो या अधिक राज्यो की व्यवस्थापिकाओं द्वारा प्रस्ताव 
पास करके भी दिया जा सकता है । अनुच्छेद 253 में व्यवस्था है कि सघ किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलम, सस्था या निकाय द्वारा किए ग्रए निश्चय के अनुपालन के 
लिए सारे भारत अथवा उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। संघ 
द्वारा राज्य को कुछ प्रशासनिक निर्देश दिए जा सकते है और सघ को यह अ्रधिकार 
मी है कि वह राज्यो को अपने कुछ प्रशासनिक काये हम्तान्तरित कर दे । 

(4) संविधान के संशोधन में संघ को अधिक शक्ति--सांविधानिक सशोधन 
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के सम्बन्ध में भी राज्यों की तुलना मे सब को अ्रधिक शक्ति प्राप्त है । सविधान के 
अनेक उपबन्धों को तो संत्रीय संसद्‌ साधारण कानून-निर्माण-प्रक्रिपा से ही सशोधित 
कर सकती है । कुछ महत्वपूर्ण उयवन्धों को अकेली संघीय ससद्‌ दोनो सदनों के 
झपने दो तिहाई बहुमत से सशोधित कर सकती है । संविधान में केवल भोंडे से ही 
उपबन्ध ऐसे है जिनमे सशोधन के लिए आधे राज्यों की व्यवस्थापिकाग्री की स्वीकृति 
आवश्यक होती है । भारत मे राज्यों को साँविधानिक सशोधत की कोई स्वतन्त्र शक्ति 
प्राप्त नही है । ग्रमेरिका मे जो सघात्मक राज्य का आदर्ग उदाहरण है, संविधान 
के किसी भी भाग के सशोधन के लिए तीन-चौयाई राज्यों की स्वीकृति श्रावश्यक 
होती है और राज्य स्वय भी सविधिानिक संशोधन के काम मे पहल कर सकते है । 
(72) श्राधिक दृष्टि से राज्यों की केन्द्र पर निर्भरता -एक सघ राज्य में 
इकाइयो की वास्तविक शक्ति उनको वित्तीय ग्रात्म-निर्भरता होती है, किन्तु 
भारतीय सघ में राज्य आथिक दृष्टि से बडी सीमा तक केन्द्र पर भिर्मर है। केन्द्र 
राज्यों की विभिन्न प्रकार के अनुदान देता है और फलस्वरूप केन्द्र राज्यों पर छाया 
रहता है । वित्तीय क्षेत्र मे आत्म-निर्मेर न होने से राज्यो की अपनी सत्ता व्यवहार 
में बहत सीमित हो गई है । इसके अतिरिक्त एकात्मक व्यवस्था वाले देशों की भाँति 
ही सारे देश की वित्तीय शासन-व्यवस्था को भारत में एक नियन्त्रक महालेखा 
परीक्षक के भ्रधीन रखा गया है 
(3) श्रन्तर्राज्य परियद्‌ श्रौर क्षेत्रीय प्रिषदें --एक्यत्मक शासन>व्यवस्था 
के अनुरूप ही भारत में राज्यों के पारस्परिक कगडो का निबटारा करने के सम्बन्ध 
में केत्रीय सरकार को समन्वयकारी शक्ति प्राप्त है। इसी उद्देश्य से केन्द्र को 
अन्तर्राज्यिक परिवद्‌ की स्थापना का भी अधिकार दिया ग्रया है। क्षेत्रीय 
परिपदो और प्रादेशिक समितियों के माध्यम से कैस्द्र राज्य सरकारों की शक्तियों 
और कार्यकरण पर काफी नियन्त्रणु रखता है । देश में राज्य और संघीय क्षेत्र 
(उन्हे छोडकर जो कि पूर्वोत्तर प्रदेश मे है) कई क्षत्री मे बाँठ दिए गए है और 
प्रत्येक क्षेत्र मु एक उच्च स्तरीय सलाहकार सस्था होती है जिसे क्षेत्रीय परिषद्‌ 
कहा जाता है । 
(4) संविधान को एकात्मकता बढ़ाने वाले कुछ भ्रन्य साविधानिक तत्व- 
() देश में संघीय भू-भागो की स्थिति ऐसी है जैसी कि एकात्मक राष्यों 
में उनके प्रदेशों की होती है । संघीय भू-भागों का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया 
जाता है । वह इन क्षेत्रों के प्रशासको की नियुक्ति अपने एजेन्ट के रूप में करता है | 
संसद्‌ को अधिकार है कि वह किसी भी सघीय भू-भाग के लिए उचित व्यवस्था करे 4, 
अ्रण्डमान-निक्रीवार, लक्षद्वीय, मिनिकाय और अमीनद्वीप दीपों के शासनों के लिए 
राष्ट्रपति को विनियमों (२८४पीआ।०४85) के निर्माण का अधिकार है और उन 
विनियमों को ससदीय कानूत जैसी ही मान्यता प्राप्त होती है । 
(४) अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण राष्ट्रपति के 
क्षेत्राधिकार के अन्तगंद है । उसे एक विशेष आयोग नियुक्त करने का प्रधिका है 
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जो प्रनुमूचित जन-जातियों तथा पिछड़े वर्ग की दशाप्रों की जाँच करके श्रपने सुझावों 
सहित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा | राष्ट्रपति को प्रधिकार है कि वह इन 
जातियों प्रौर वर्गों के कल्याण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को श्रावश्यक 
निर्देश दे । 

(॥) सम्पूर्ण भारत के लिए ही चुनाव श्रायोग की व्यवस्था भी एकार्मकत्ता 
के तत्व को सम्बल प्रदान करती है । 

(५) राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है जो केन्द्र और राज्यों के 
बीच राजस्व वितरण के सुभाव देता है । 

(४) संविधान में सशोधन के फलस्वरूप एकात्मकता के तत्व जुड़ते रहे है । 

(5) एकात्मकता बढ़ाने बाले बाह्य साँविधानिक तत्त्द- भारत में सघवाद 
प्रौर एकात्मकता के समन्वय को दर्शाने वाले बाह्य साँविधानिक तत्व प्रमुस रूप से 
सीन हैं-- 

() भारत की संघीय राज्य-व्यवस्था का केन्द्रवाद की झोर रुमान योजना 
झ्रायोग से भी प्रकट है जो कि एक सविधानेत्तर संस्था है । श्रशोक चन्दा इस 
दृष्टिकोण के सर्वाधिक प्रमुझ समर्थक है। उनका विचार है क्रि “योजना ने भारत 
में लोकतन्त्र और सघवाद दोनो को मान दे दी है।” योजना पश्रायोग ने केन्द्र की 
शक्तियों में भारी वृद्धि की है। झायोग राज्यों की योजनाप्रो का निशचय 
करता है भौर उन्हे वित्तीय सहायता देने की सिफारिश भी करता है ! श्ायोग एक 
उच्च ग्राधिक मत्रिमण्डल के रूप मे उभरा है और उसने बड़ी सीमा तक वित्त 
मन्त्रालय की शक्तियों तक को ग्रहरा कर लिया है। श्राथिक एवं सामाजिक विकास 
की राष्ट्रीय योजना मे राज्य-विपयों का श्रतिक्रमण श्रन्तनिहित है । राज्य के सहायक 
कार्यक्रमों की व्ययस्था केन्द्र-प्रवर्तित कार्यक्रमों पर लागू नही होती है । केन्द्र-प्रवततित 
कार्यक्रमों पर केन्द्रीय मध्ालयों श्रौर योजना झ्रायोग का सम्पूर्ण नियन्त्रण होता है । 

(7) राष्ट्रीय विकास-परिषद्‌ के फैसलों का प्रभाव भारत सरकार और राज्य 
सरकार दोनों पर पडता है। दोनो ही सरकारें सामान्यतः इसके फैसलों को मानती 
है | यह झारोप लगाया जाता है कि इस परिपद्‌ का उपयोग राज्य के मुख्य मत्रियो 
पर दबाव डालने के लिए किया जाता हैं) 

(४) एक लोकतन्‍्त्रीय व्यवस्था में शक्तिशाली विरोधी दल का अस्तित्व 
झ्रावश्यक है ताकि वह कभी भी निर्वाचन जीत कर सत्तारूढ़ दल का स्थान ले सके । 
लेकिन भारत मे, काँग्रेस के सत्ताच्युत्‌ होने से पूर्व तक विरोधी दलों ने रचनात्मक 
रवैये से दूर रहकर अपनी शक्तियों और सामर्थ्य का अपव्यय किया । फलस्वरूप देश 
में, चौथे आम चुनावों के बाद के श्रल्पकाल को छोड कर, एकदलीय प्रमुत्व बना 

रहा जिसने केन्द्रवाद को बढावा दिया। जनता पार्टों के शासनकाल में भी कुछ ऐसी 
ही प्रवृत्ति रही, यद्यपि व्यवहार में उसका प्रभाव क्षीसण्ा था क्योकि पार्टी का नेतृत्व 
आपसी फूट का शिकार बना रहा । वास्तव मे, जब राष्ट्र को आगे बढाने और 
निर्णय लेने का भार किसी एक ही दल पर होता है तो उसे अपनी शक्ति सजोए 
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रखने के लिए केन्द्र को अधिक वलशाली बनाएं रखना पडता हैं। पर इसका अभिप्राय 
दलीय मिरकुशता' कदापि नही है । 


निष्कर्ष 


सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि एक ओर तो भारतीय सघात्मक शासन के सभी 
प्रमुख लक्षण मिलते हैं तो दूसरी ओर नेक हृष्टियो से यह सघीय सिद्धास्त से भिन्न 
है और एकात्मक व्यवस्था की स्थापना करता हे । सविधान विशेषज्ञों और विधिवेत्ताशो 
ने भारतीय सविधान के स्वरूप पर विभिन्न विचार प्रकट किए गए है। प्रो छ्ीयर 
के झनुसार “भारतीय संविधान एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता 
है जिसमे गौण रूप से कुछ स वीय तत्त्व हैं, व कि एक ऐसे सघ राज्य की जिसमे गौरा रूप 
में कुछ एकात्मक तत्व हो । सविधान-प्रारूप-निर्माण समिति के ग्रध्यक्ष डॉ अम्बेडकर 
ने भी स्वीकार किया था--'सविधान को संघवाद के कठोर ढोंचे मे नहीं ढाला गया 
है ।” डॉ. कृष्ण पी. मुखर्जी का मत है कि “भारतीय सविधान असघात्मक अथवा 
एकात्मक है |”! प्रो. एलेबजेण्डोबिच की मात्यता है कि “भारत निश्चित रूप से एक 
संघ राज्य है जिसमे सम्प्रभुता के लक्षण केन्द्र और राज्यों मे निहित है ।”+ के सथानम 
का विचार है कि “भारतीय संविधान मे सधीय लक्षण इतने अधिक प्रमुख रूप में 
विद्यमान है कि यह एक वास्तविक सघात्मक सविधान है ।”$ दुर्गादास बसु ने लिखा 
है कि “भारतीय सविधात न तो नितान्त सघात्मक है श्लौर न एकात्मक, बल्कि 
यूह्‌ दोनों का मिश्रण हे । यह एक श्रनुपम प्रकार की मिश्चित शासन-प्रणाली है ।” 

निष्कर्ष यह निकलता है कि भारत का सविधान न तो विशुद्ध सघात्मक 
ही है और न विशुद्ध एकात्मक, बल्कि यह दोनों का सम्सिश्वरा है | यह अपने ही ढंग 
का एक अनोखा संघ है जो इस सिद्धान्त को प्रततिप्ठापित करता है कि सधवांद के 
बावजूद भी देश का हित सर्वोपरि है ! निश्चय ही श्रापाव्‌ उपवन्धों के कारण 
संविधान का संघीय स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यह सब कुछ राप्ट्रीय हित 
की दृष्टि से ही होता है। डॉ. बी. एन. शुक्ल का तो मत्त है कि “आपात्‌कालीन 
उपबन्ध, जी केवल विशिष्ट परिस्थितियों मे लागू होते है, हमारी सघीय व्यवस्था 
को परिवत्तित या नष्ट नही करते । यह तो हमारे संविधान का विशेष गुण ह जो 
उन विशिष्ट परिस्थितियों को कल्पता करता है जबकि सधौय सिद्धान्त को की रता 
में लागू करने से वे मूलभूत धारणाएँ नप्द हो सकती है जिन पर हमारा संविधान 
आधारित है । बदलती हुई परिस्थितियों के अ्रनुमार संविधान य॑ सरकार को 
इतना सशक्त बना देता है जिससे वह देश पर ग्राए संकटों को टालने में समर्थ हो 
जाता है। सकटकाल मे सभी संघीय संविधवानों का संचालन शास्तिकाल की 


अपेक्षा भिन्न रहा है । यद्यपि अमेरिका, आस्ट्रेलिया श्रीर कतादा के सविधानों में 
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भारतीय स विधान जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, किन्तु दोनों महायुद्धों में न्‍्यायालयों ने 
स विधान की व्याख्या द्वारा सघीय सरकारो को इतनी विशाल शक्ति प्रदान कर दी 
थीकि वे एकात्मक सविधान की तरह कार्य करने लगे थे । इसके बावजूद भी उक्ते 
सभी सविधान ययावत्‌ सधात्मक बने रहे, जबकि सधीय सिद्धान्त में काफ़ी 
परिवर्तन हो गया था । जिस कार्य को उपयुक्त संविधानों में न्यायालयों ने सम्पादित 
किया उसको हमारे सविधान-निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से सविधान में समाविष्ट 
कर दिया है ।/! 
हमे आज की तेजी से बदलती दुनिया में किसी बात को एकदम कठोरता से 

नही लेना चाहिए, लकीर का फक्नौर बने नहीं रहना चाहिए । संघवाद ही या एकात्मक 
व्यवस्था--सभी की प्रकृति किसी देश के ऐतिहासिक्र विकांस और आवश्यकता के 
आधार पर निर्भर करती है । प्रत्येक देश में एक ही पद्धति के संघवाद की कल्पना 
करना रचनात्मक चिन्तन नहीं कहा जा सकता । सघवाद एक गतिशील धारणा है 
जो स्थान और समय के अनुस्तार बदलती रहती है । कोई देश इसे किस रूप में 
झपनाएया यह उस देश-विशेय के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, झाथिक और 
राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। जो बात अमेरिका के लिए भ्रच्छी है, 
ग्रावश्यक नहीं कि वह हमारे लिए भी अच्छी हो । आवश्यकताओं और परिस्थितियों 
के प्रकाश में अलग-अलग देश में संधीय सिद्धान्त का भिन्न-भिन्न रूप हो सकता है 
और होना भी चाहिए । अमेरिका का संघवाद भारतीय ढ़ाँचे में “फिट! नहीं बैठ 
सकता और भारत का संधवाद स्विटूजरलंण्ड या अ्रमेरिका के गले नही उतर सकता । 
भारत ने सघवांद का जो स्वरूप संविधान में सप्ाविष्ट किया है वह उसके लिए 
अच्छा है। सिद्धान्तत. अमेरिका का संविधान पूर्णो संघीय संविधान है, लेकिन 
व्यवहारत' बह केन्द्रोन्मुख्ली है। संचालन की दृष्टि से भारत और प्रमेरिका के संविधान 
मे कोई विशेष ग्रन्तर नही है । भारतीय संविधान के निर्माताग्रो का उद्देश्य एक 

हढ एवं शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना करने का रहा है जो कि किसी 

भी समय देश पर बाहरी झाक्रमए हो रोकने में समर्थ हो और आन्‍्तरिक विनाशकारी 

तत्वों को दबाने मे भी पूर्ण सक्षम हो। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए केद्रीय सरकार 

को राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ दी गई है। भारतीय संघात्मक 

व्यवस्था एक परिवर्ततीय व्यवस्था है और आवश्यकतानुसार यह एकात्मक और 

सधघात्मक दोनों ही रूप धारण कर सकती है । 

व्यवहार में सहकारी संघवाद 
((०-०शग्रीए९ एशक्‍शब्राणा ॥0 यश्वृणा०९) 
वास्तव में यह उपयुक्त होगा कि भारतीय सविधान की 'सहकारी संघवाद' 
(0०-०फृथभांश्० फटपेधभाञआआ ) की सञ्ा दी जाए। सहकारी संघवाद का विकास 
मुख्यतः द्वितीय महायुद्ध के बाद से हुआ है, यद्यपि इसकी जड़ें पहले से विद्यमान 


] जयवारायण पाण्डेय ; भारत का सविद्ात, पृष्ठ 35. 
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थी । सहकारी संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमे केन्द्रीय सरकार यद्यपि शक्तिशाली 
हीती है किन्तु राज्य सरकारे भी अपने-अपने क्षेत्रों मे कमजोर नहीं होती । सहकारी 
सधवाद का यह मुल्य लक्षण है कि दोनों प्रकार की सरकारें एक दूसरे की पूरक 
होती हैं, दोनों की एक दूसरे पर निर्मेरता होती है ! राष्ट्रीय और राज्य सरकारे 
शासन की एक ही व्यवस्था के स्वैच्छिक परिपूरक अगर समभी जाती है जिनकी 
शक्तियों का प्रयोग सम्पूर्ण राष्ट्र के सामान्य उद्देश्यों का प्राप्त करना होता है। 
सरकारी सघवाद मे केन्द्र और राज्य कानूनी रूप मे एक दूसरे से सघर्षों मे न 
उलभकर अपने को जनता की सेवा करने वाली सस्थाएँ मानती है । 
ग्रेन॑विल आस्टिन के झनुसार कुछ भ्रपवादो को छोडझऋर सहकारी स्तववाद 
के उपरीक्त लक्षण भारत पर लागू होते है। परिस्थितियो, सॉँविधानिक प्रावधानो- 
सविधान-वाह्य सस्थाओं और स्वाधीनता संग्राम के साथियों द्वारा प्रशासनिक उत्तर- 
दायित्व सम्भालने झ्रादि के कारण व्यवहार में भारत मे सहकारी सधवाद का बिकास 
हुआ है । स्वतन्त्रता से पूर्व ब्रिटिश भारत के राज्य और देशी रियासत केन्द्र के 
आदेशों का पालन करने की आदी थी, पभ्रतः नवीन सविधान बनने के बाद भी कुछ 
बर्थों तक यह्‌ प्रक्रि] चलती रही । लगभग 958 तक भारत में एकात्मक राज्य 
के लक्षण भ्रधिक सवल रहे, किन्तु उसके बाद देश सहकारी संधवाद की दिशा में 
बढ चला । नेतृत्व श्रौर केविनेट के स्वरूप मे विशेषकर श्री नेहरू की भृत्यु के बाद 
तेजी से परिवर्तेन आया । नवीन स्थानीय नेताओं का उदय हुआ और कैबिनेट मे 
क्षेत्रों, वर्गो भ्ौर समुदायों के ऐसे नेताओं को स्थान ढिया जाने लगा जो राज्यों का 
प्रतिनिधित्व करते थे । इस स्थिति में सहकारी संघवाद श्रधिक स्पप्ठ रूप मे उभर 
कर सामने भ्राया और भ्राज भी यही स्थिति है। इस सहकारी सधवाद को व्यवहृत 
करने मे जिन साधनों अथवा व्यवस्थाग्री का योग है, वे मुख्यत्तः निम्नलिखित है--- 
(!) ग्रोजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिपद्‌, (2) वित्त आयोग और वित्तीय 
सहायता, (3) नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, (4) क्षेत्रीय परिपदें, (5) श्रापात्‌- 
काल से सम्बन्धित व्यवस्थाएँ, एवं (6) अन्य व्यवस्था : सामुदायिक विकास यौजना, 
अखिल भारतीय सेवाएँ, एकल न्यायिक व्यवस्था आदि । 
भारतीय संघ की इफाइया 
(एज ० पाए एशतक्‍शब्रांणा) 
भारतीय संघ मे दो प्रकार की इकाइयाँ है--() राज्य, एवं (2) केन्द्र 
शासित प्रदेश । अभी !980 में भारतीय संघ मे 22 राज्य और 9 केन्द्र शासित 
प्रदेश है । 
राज्यों के नाम--2-आम्श्रप्रदेश, 2-असम, 3-उद्शैसा, 4-उत्तरश्रदेश, 
5-केसल, 6-गुजरात, 7-जम्मू-कश्मीर, 8-तमिलनाडु (मद्रास), 9-त्रिपुरा, 
0-नागालैणप्ड, 4-पंजाब, 2-प. बंगाल, 3-विहार, 4-मध्यप्रदेश, 
]5-महाराष्ट्र, 6-मेघालय, 7-मशिपुर, 3-राजस्थान, 9-हरियाणा, 
29-हिलाचल प्रदेश, 2!-कर्नाटक (मैसूर), एवं 22-सिव्किम | सिविकम ते 277 
राज्य के रूप में अप्रेत 975 में भारतीय संघ मे प्रवेश किया । 
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ध केस शातित प्रदेशों के नाम---दिल्‍ली, 2-गोवा, डामन और ड्यू, 
3-पाण्डिचेरी, 4-मिजोरम प्रदेश, 5-पण्डमान व निशोवरार द्वीप, 6-लक्षदीव, 
मिनिकीय वे अ्मीवीदीक, 7-वण्डीयढड, 8-इादरा झ्लौर सागर हवेनी, एवं 
9-प्ररणाचल प्रदेश । ह 

संविधान के प्रनुच्छेद 3 के अन्तर्गत ससद्‌ का अ्रप्निकार प्राप्त है क्रि वह 
कानून बता कर एक राज्य के दो भाग करके गबत्रा दी राज्यों या उसके भागों 
को मितराकर किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढा 
या घटा सकती है झरैर किसी भी राज्य की सीमाग्र। या उसके नाम में परिवर्तेन कर 
सकती है । 
संघ श्रौर राज्यों के सम्बन्ध 
(एशेब्रांगा5 छ8कारशा गिर एयराणा बात 08 54९5) 
प्रत्येक मघीव संविधान में केन्द्र-राज्य सम्बनस्धों के बारे में प्रावधान होते है । 
भारतीय सविधान के भाग ![ में इन सम्बन्धों करा विस्तार और स्पष्टता के साथ 
वर्णन किय्रा भया है। साँविधानिक प्रावधानों के अनुसार इन सम्बन्धों का प्रध्ययत 
चार रूपों मे किया जा सक्रता है --(क) विधायी सम्बन्ध, (ख) प्रशासनिक सम्बन्ध, 
(ग्र) वित्तीय सम्बन्ध, एवं (घ) व्थायिक सम्बन्ध । 
(क) सध और राज्यो के विधायी सम्बन्ध 
भारतीय स्विधान में शक्तिपों के वितरण की योजना और वितरण के 
सिद्धान्त प्राय' वही है जो 935 के भारत सरकार अधिनियम मे थे । शक्तियों की 
3 सूचियाँ हैं--संघ सुच्ी, राज्य सूची गौर समवर्ती सूची । सध सूची (ग्रूनियन लिस्ट) 
में राष्ट्रीय महत्त्व के 97 विषय हैं, राज्य सूची (स्टेट लिस्ट) में स्थानीय 
आरावश्यकताओो के ग्रनुह्ष 66 विषय है औ्रौर समवर्ती सूची (कान्करेट लिस्ट) में 
स्थानीय और राष्ट्रीय महत्त्व के 47 विपय है 77 
संध सूची पर भारतीय संसद, राज्य सूची पर राज्यों के विधान-मण्डन 
तथा समवर्ती सूची पर दोनो के कानून बनाने का अधिफ़ार है। संघ सुचो के कुछ 
महत्त्वपूर्ण विषय है . भारत की सुरक्षा, देशीयकरणा, सेन्‍्य, अस्त्र-शम्त्र तथा गोला 
बारूद, परमाणु शक्ति, वैदेशिक सम्बन्ध, राजनयिक सन्धियाँ, रेल, देशीव जलमार्नों 
पर णजहाजरानी नौ-परिवहन, वायुमार्ग, डाक तार, देलीफ़ोन व बेतार, मुद्गा-निर्माण 
लोक ऋणरा, भारत का रिजर्व बैक, विदेश व्यापार, श्रन्तर्राज्यिक व्यापार व वाशिज्य, 
मिय्मत तथा उनका विनियमन, आयात व निर्यात भ्रादि । राज्य सूचो के कुछ प्रमुख 
विपय है; सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय, प्रशासन, जेल तथा सुधारालय, 


१ 424ें सौोधत द्वारा राज्य सूची के विषयो को सख्या घटाकर 62 और समवर्ती सूची को 
विपयी की सख्य! 52 कर दी गई । चार विधय-शिक्षा, बन, जेगली जानवरो तथा पक्षियों को 
रक्षा और नाप तौन राज्य पूरी से समदर्यों सूची से कर दिए गए। समवर्ती सूची मे एक 
जबीन विषय-' जनसंख्या तियम्त्रण एवं परिवार तियोजन' रख दिया गया / 44वें सशोधत 
दिधेयर में प्रावधान क्रिया गया कि शिक्षा और बत को पून: राज्य सूची में रद दिप्रा जाए। 


की हि पेड बे डाजीन ४ कल ७ 
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वस्तुझ्रों की उत्पत्ति और उनका वितरण भझ्ादि | समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विपय 
स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई, मादक पेय, शिक्षा, पुस्तकालय, 
है : फौजदारी कानून व प्रणाती, व्यवहार प्रणाली, निवारक्त निरोध, विवाह और 
विवाह-विच्छेद, दिवालियापन तथा ऋण शोब क्षमता, पागलपन, आथिक तथा 
सामाजिक सुरक्षा और पीमा, आदि । सविधान के तृतीय सशोधघत (954) द्वारा 
समवर्ती सूची के तेतीसवें विपय-व्यापार-बाणिज्य' का ब्र्य निश्चित और व्यापक 
करते हुए उमवे स्पष्ट रूप से कुछ ब्ावश्यक वस्तुग्रों के व्यापार-बाशिज्य का समावेश 
कर दिया गया है। समवर्तो सूची में ऐसे वियय है जिन पर समस्त देश के सामान्य 
कानून का होना वॉछवीय तो है, किन्तु ग्रनिवायं नहीं । इसलिए इन विपयो को केन्द्र 
श्रौर राज्य दोनो ही के क्षेत्राघफार में रख गया है । 

जिन विपयो का वर्णन उक्त तीनो सूचियों में नही है, उन प्र्वात्‌ प्रवशिष्ट 
(रेजिड्यूरी पावर्स), की स्वामी सधीय सरकार है। ग्रमेरिका भे भ्रवशिष्ट शक्तियाँ 
राज्यों की प्राप्त हैं। इस सम्बन्ध में भारत में कनाडा के संविधान का ग्रनुयरण 
किया गया है । 

विधाप्री शक्तियों का समीक्षात्नक श्रध्ययन : संधीव सर्वोच्चता--शक्ति 
वितरण की इस व्यवस्था से स्पष्ट है कि भारत में कमाडा के सविधान में समाविष्ट 
सबल केन्द्र की प्रणाली का ही अ्नुम रण किया यया है। यह निम्नलिखित बातों से 
सिद्ध है-- 

१. साधारणुतया जो विपय राष्ट्रीय महत्त्व के है वे केन्द्र को दिए गए हैं भर 
जौ विपय केवल स्थानीय महत्त्व के है उन्हे राज्यों को सौंपा गया है । समवर्ती सूची 
के विपय केन्द्र भर राज्य दोनो हीं के क्षेत्राधिकार मे रखे गए है, किन्तु दोनों 
सरकारों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति (८०४०) की सूरत मे कैन्द्रीय विधि 
ही मान्य होती है । 

2. राज्य का कानून उसकी सीमाग्रो से बाहर लागू नहीं हो सकता, संसद 
का कानून न केवल सारे भारत में बल्कि उसके बाहर भी प्रभावी हो सकता है। 

3 कुछ विशेष परिस्थितियों मे सविधान के अन्तगेत संसद को राज्यों के 
अनन्य क्षेत्र भे भी कानून बनाने का प्राघिकार दिया गया है ।) 

4 ससद्‌ राज्यों के निमन्त्रस पर भी राज्य सूची के किसी विपय में काबून 
बना सकती है । 

5, संघ सूची में कुछ प्रविष्टियाँ ऐसी है जिनमें ससद्‌ को अधिकार है कि वह 
कानून द्वारा आवश्यक घोषणा करने के बाद राज्यों के क्षेत्र के कुछ कार्य था विपय 
अपने हाथ मे ले ले । केन्द्रीय सरकार की नियन्त्रण-शक्ति को बढाकर भी 'संघीय 
सर्वाच्चिता' स्थापित की गई है । 

6. संसद्‌ किसी देश के साथ की गई सन्वि, करार या अभिसमय या किसी 


 क्ौल एवं शक्घर ; समदीय प्रणाली--सिद्धान्त तथा व्यवहार, पृष्ठ 2. 
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श्रस्तर्राप्ट्रीय सम्मेलन या संस्था में किए गए किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए 
कानूम बना सकती है, चाहे उसका विपय राज्य-सूची के अन्तर्गत ही वयों न झ्राता 
हो । जब अनुच्छेद 356 के अ्रनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य-विशेष के शासन को 
अपने हाथ गे ते लेता है तो राज्य विधान-मण्डल के अधिकार संसद को प्राप्त हो 
जाते है । 
7 संविधान के कुछ सशोधनों ने भी संसद्‌ की विधायो शक्तियों को बढ़ाया है। 
(ख) संघ और राज्यों के प्रशासनिक सम्बन्ध 

सविधान के भाग के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 256 से 263 तक केन्द्र 
राज्य प्रशासनिक सम्बन्धों की चर्चा की गई है । केन्द्र को राज्यों की तुलना में अधिक 
कत्तंव्य ग्रौर दायित्व सौपे गए है । साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन 
विपयो पर राज्य-विधान-मण्डल भ्रौर संसद्‌ दोनों को विधि-निर्माण की शक्ति है 
उनमे राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ सघ की उन कार्यपालिका शक्तियों से परिसीमित 
रहेगी जो या तो सविधान द्वारा श्रथवा किसी संसदीय विधि द्वारा प्रदत्त है | 

भारत भे प्रशासन के लिए केन्द्र और राज्य-स्तरो पर अलग-अलग सम्प्रश्भु 
अभिकरणो की स्थापना नहीं की गई है। भारत पहला स्वतन्त्र देश है जिसने 
(क) प्रशासन के जरिए आथिक विकास करने, (ख) प्रशासनिक ढाँचे में विस्तार 
करने तथा विविधता लाते हुए भी उसी ढाँचे को बताए रखने, झौर (ग) इस प्रकार 
विस्तृत होने वाले प्रशासन का संसदीय लोकतन्‍्त्र और झाथिक विकास के साथ 
तालमेल बनाए रखने का प्रयास किया है। प्रशासन मुख्य रूप से राज्य-प्रभिकरणों 
(84० 88८7८८5) द्वारा चलाया जाता है । यह व्यवस्था अन्य संधात्मक देशों से 
भिन्न है जहाँ कि केन्द्र और राज्य सरकारें संविधान प्रदत्त विषयो तथा झपने कानूनों 
को लागू करने के लिए अपने-अपने अभिकरण वनाते है । भारत में राज्यों मे सबीय 
कानूनों के कार्योात्ववन और प्रशासन के लिए प्रलग से कोई संघीय अ्रभिकरण नहीं 
हे । व्यवस्था इस प्रकार की गई कि एक ओर तो राज्यों पर यह उत्तरदायित्व रहे 
कि वे सधीय कामूमो को लागू करें और दूसरी झोर संघीय सरकार को भधिकार रहे 
कि वे राज्यो को भावश्यक निर्देश दे सके । इस व्यवस्था का उद्देश्य राज्यों की 
स्वतन्त्रता मे सधीय हस्तक्षेप को प्रोत्साहन देना, नही है वल्कि समूचे देश के चौमुखी 
विकास में संघ और राज्यों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है, देश के हित में 
दोनों सरकारों की एक जुट होकर कार्य करने की प्रेरणा देना है । 

केन्द्र-राज्य प्रशासनिक सम्बन्धो को मोटे रूप में हम पाँच भागो में बाँट 
सकते है-- 
संघ द्वारा राज्यों को निर्देश (अनुच्छेद 256, 257, 305 और 339) 
संघीय इत्यो को राज्यों को सौंपना (अनुच्छेद 258) 
. अखिल भारतीय लोक सेवाएँ (अनुच्छेद 3) 
केन्द्रीय अनुदान 
- सतभेदों को कम करने की विधियाँ 
+» योजना झ्रायोग एवं संघ-राज्य प्रशासनिक सम्बन्ध 


माप 


0 ०७ +# ० ० ४+ 
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() संघ द्वारा राज्यों को निर्देश--सध सरकार द्वारा राज्यों को निर्देश देने 
की व्यवस्था सधीय सिद्धान्त के विरुद्ध है श्रौर भारतीय संविधान को छोडकर अन्य 
किसी भी संधीय संविधान में पाई नही जाती । हमारे सविधान-निर्माताओ्रीं ने 2935 
के अधिनियम के भाग 26 से इस विचार को ग्रहण किया है। आपातकाल की 
उद्धोषणा के दौरान तो कैन्द्र राज्य सरकारों को आदेश दे ही सकता है, किन्तु 
शान्तिकात में भी यह अपेक्षित है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस 
प्रकार हो कि वह ससदू-निभित विधियों के अनुकूल हो । 


(क) अनुच्छेद 256 में लिखा है : “प्रत्येक राज्य की कार्येपालिका शक्ति 
का इस प्रकार प्रयोग होगा कि जिसमे ससद्‌ द्वारा विधियों का, तथा किन्‍्ही वर्तमान 
विधियों का, जो उस राज्य में लाग है, पालन सुनिश्च्ति रहे तथा सध की कार्यपा लिका 
शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो कि भारत 
सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक दिखाई दे ।” केन्द्रीय सरकार को इस 
प्रकार की शक्ति इसीलिए प्रदान की गई है कि केस्द्रीय विधान के प्रशासव में कोई 
बाघा उत्न्न न हो । 


(ख) अनुच्छेद 257 () में भी केन्द्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने के 
अधिकार का उल्लेख किया गया है । इस व्यवस्था का एक उद्देश्य यह है कि राज्य 
की कार्ययालिका सत्ता का सघ की कार्यपालिका सत्ता से सघप न हो पाए । 


(ग) प्नुच्छेद 257 (2), (3) एवं (4) द्वारा भी कतिपथ ऐसी 
भ्रवस्थाएँ गिनाई गई है जिनमे राज्यों पर सब का नियन्त्रण व्याप्त होता है। 
सामरिक महत्त्व की सडकों तथा श्रन्य संचार साधनों की देखभाल, मरम्मत, निर्माण 
झ्रादि के लिए केन्द्र राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। ससद्‌ राज्य-पथों या 
जल-पथो को, थडी सडको या नहरो को, नौकाग्म्य नदियों को राष्ट्रीय महत्त्व का 
घोषित कर सकती है | सधीय कार्यपालिका को यह भी अधिकार हे कि बहू किसी 
राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत रेल-पथ की रक्षा के लिए उस राज्य को ग्रावश्यक निर्देश दे । 
इस सबकी देखभाल, मरम्मत या निर्माण पर जो अतिरिक्त व्यय होगा वह संघ 
सरकार द्वारा बहन किए जाने का प्रावधान है । 


प्रनुच्छेद 256 और 257 को सयुकत रूप में लेने पर हम देखते है कि उनसे 
भारत सरकार की शवितियाँ बडी व्यापक हो जाती हैं श्र राज्यों के श्रधिफार क्षेत्र 
में उसका प्रवेश असाधारण रूप से वढता जाता है। ये दोनों श्रनुच्छेद राज्यों की 
कार्यपालिक़ा सत्ताझ्रों पर विधेयात्मक (?०प/४८) और निर्षेधात्मक (पच्छबपरव) 
प्रतिबन्ध लगाते है। ये भारत सरकार को विस्तृत श्रथिकार प्रदान करते हैँ कि बट 
राज्यों में किसी भी प्रकार के प्रभासनित्र कृत्य नि्राध रूप से कर सकें। झट से 
356 राष्ट्रपति को अधिकार देता है क्रि बह राज्य में साँविधानिक ब्यवस्थ 
होने की भ्रापात्‌ उद्धोगणशा करके राज्य की समस्य शक्तियों को घस्ते दे 
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श्रनुच्छेद 339 (2) में उल्लेख है कि “संघ की कार्यपालिका शक्ति का 
वस्तार ऐसे किसी राज्य को उस प्रकार के निर्देश देने तक होगा जो उस राज्य की 
अनुसूचित झादिम जातियो के कल्याण के लिए निर्देश में परमावश्यक वताई हुई 
योजनाझों को बनाने श्रीर कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखते हो” 

(2) संधोय कृत्यों फो राज्यों को सॉपना--केन्द्र राज्यों को दो प्रकार से कार्ये 
सौप सकता है । प्रथम, राज्य सरकार की सलाह से भौर द्वितीय, ससद्‌ के माध्यम 
से अनुच्छेद 258 () क एवं 258 (2), संविधान (सप्तम सम्योधन) अधिनियम 
956 की घारा 38 द्वारा एक नया अनुच्छेद 258 क जोड़ा गया है जिसके अनुसार 
राज्य सरकारें भी भ्रपने कृत्यो को सघ सरकार को सोप सकती है। स्पष्ट है कि 
प्रशासन के क्षेत्र मे सरकारों के सहयोग को प्रमुख स्थान दिया गया है । जहाँ किमी 
भी सरकार के लिए अपने प्रशासकीय कार्यो के पीछे सचालन मे कोई अशथुविधा होती 
हो तो वह दूसरी सरकार द्वारा उसे सम्पादित करवा सकती है । पर के श्रौर 
राज्यों द्वारा एक दूसरे के अपने कृत्य सौप जाने मे महत्त्वपूर्ण श्रन्तर यह है कि राज्य 
तो कैर्द्र को श्रपने कृत्य केन्द्र की सहमति से ही सौय सकते हैं जबकि पेन्द्र अपने 
कृत्यीं को राज्यो को उनकी सहमति के बिना भी सौंप सकता है, अर्थात्‌ साँविधानिक 
उपबन्ध प्रशासकीय सम्बन्धों के क्षेत्र मे भी केन्द्र की प्रमुखता स्थापित्त करते है । 

(3) प्रब्चिल भारतीय सेवाएँ-- सघीय सिद्धान्त के प्रतिकूल भारतीय संविधान 
में केन्द्र और राज्यों के बीच सम्मिलित सेवाओ ((०शण०॥ $0४०४७) का भी 
उपबन्ध है जिसे '्रखिल भारतीय सेवाएँ” कहा जाता है । यद्यपि संविधान कहता है 
कि सध सरकार और राज्य सरकारों के प्रलग-प्लग सार्वजनिक अधिकारी होगे जी 
श्रपने-अपने अधिकार-क्षेत्र मे कार्ये करेंगे पर साथ ही संविधान में यह व्यवस्था भी है 

कि भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय प्रारक्षी या पुलिस सेवा राज्यो झ्लौर सघ 
दोनों मे समान रूप से कार्य करेगी। अखिल भारतीय सेवाम्ों के सृजन का मुख्य 
उद्देश्य यही है कि भ्रधिकतम अन्तरज्यीय सहयोग शऔऔर समन्वय प्राप्त किया जाए 
तथा पदाधिकारियों द्वारा केन्द्रीय नीतियो को समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाए। 

(4) केन्द्रीय श्रनुदान-- केन्द्र की यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण शक्ति है शिसके 
द्वारा दो मुख्य उद्देश्यों की पूतति होती है--(क) इसके माध्यम से केन्द्रीय सरकार 
राज्य सरकारो पर नियन्त्रण रखती है क्योंकि अनुदान प्रायः संशर्त दिए जाते है 
झौर यदि राज्य उन शर्तों की पूरा नही करें तो श्रनुदान रोके भी जा सकते हैं, एव 
(ख) इससे केन्द्र तथा राज्यों मे सहयोग और समन्वय की भावना का विकास होता 
है श्रौर जन-कल्याण की योजनाओं को प्रोत्साहन मिलता है जिससे भ्रस्ततोगत्वा 
राष्ट्रीय समृद्धि मे योग मिलता है । 

(5) मतभेदों को कम करने की विधियाँ--केन्द्र और राज्यों में प्रशासमिक 
सम्बन्धों का समायोजन एक कठिन कार्य है, सरकारों में मतभेद की भ्रधिक गुँजाइश 
रहती है । भ्रतः सविधान में केखद्रीय तथा राज्य सरकार के बीच के मतभेदों को 
सुलभाने के लिए बुछ महत्त्व ,णं उपाय मुझाए गए हैं-- 
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(2) राष्ट्रपति, अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत, सार्वजनिक हित के उद्देश्य से 
श्रन्तर्राज्यिक परिषद्‌ की स्थापना कर सकता है । 

(2) अनुच्छेद 26 द्वारा व्यवस्था की गई है कि “भारत के राज्य क्षत्र में 
सर्वत्र, साघ की और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक त्रियाओओं तथा अभिलेखी और 
न्यायिक कार्यवाहियो को पूरा विश्वास और मान्यता दी जाएगी।* 

(१४) अनुच्छेद 3) के अनुसार संघ एवं राज्यो के पारस्परिक विवाद 
उच्चतम न्यायालय को सौपे जा सकते है । 

(।५) अनुच्छेद 262 के ग्रन्तगंत स सद्‌ श्रस्तर्राज्यिक नदियों या नदी-दूनों के 
जल-सम्बन्धी वादो के न्‍्याय-निर्णेय के लिए उपवन्ध कर सकती है | इन वादों झबवा 
भंगडो के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय अथवा अन्य कोई न्‍्यायमातय हस्तक्षेप नही 
कर सकता । ससद्‌ ने 956 का जो भ्रन्तर्राज्यिक जल-विवाद अधिनियम बनाया 
उसमे एक तदर्थ (80॥0०) स्थायाधिकरर की व्यवस्था की गई है । 

(५) राज्य और सघीय क्षेत्र ऊई »भ्ो में बाँट दिए गए है और प्रत्येक क्षेत्र 
मे क्षेत्रीय परिषद्‌! नामक एक उच्चस्तरीय सलाहकार सस्था कायम की गई है जिसमे 
उस क्षेत्र के राज्यो और मंघोय क्षेत्रों के समान हितों पर विचार-विमर्श का क्‍प्रवसर 
मिलता है । क्षेत्रीय योजनाएँ देश में भावात्मक एकता लाने, क्षेत्रीय और भाषाई 
प्रवृत्तियो को निरुत्साहित करने, पृथवकरण से उत्पन्न प्रभावों को दूर करने, समान 
हितों के मामले मे एकीकृत और समन्वित प्रादेशिक योजना बनाने, केन्द्र भर राज्यों 
के बीच सहयोग भर सद्भाव बढ़ाने, राजनीतिक सन्तुलन बी स्थिति पैदा करने की 
दिशा में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है । 

(6) धोजना आपोग तथा संघ-राज्य प्रशासनिक सम्बन्ध--यद्यपि नियोजन 
एवं यीजना आयोग के कारण केन्द्रीयकररा की प्रवृत्ति वो प्रोत्माहन मिला है तथावि 
हानियों की तुलना में इस व्यवस्था से लाभ कही बहुत पहुँचा है श्रौर राष्ट्रीय विकास 
के महत्त्वपूर्ण कार्यक्र योजनावद्ध रूप में खागू किए जा सके है । योजना झ्ायोग 
झौर सघवाद मे संघर्य की बात न कहकर हमे यह कहवर चलना चाद्टिए क्रि दोनों 
का साथ-साथ चलना देश के लिए नितान्‍्त क्‍्ावश्यक है । 

(ग) संघ एवं राज्यों में वित्तीय सम्बन्ध 

भारतीय स विधान के भनुच्छेद 264 मे 29 केसर तथा राज्यों के वित्तीय 
अम्बन्धों का वर्णन करते हैं। केन्द्र श्लौर राज्यों मे राजम्ब-विनरश की व्यवस्था 
बहुत कुछ भारतीय शासन अधिनियम 935 का झरटसरग है 


गा है। संबिधान-निर्मा तारों 
ने किसी कठोर सिद्धान्त को लागू न खचीवेषत के तत्वों का समायेश किया । 


एग् वित्त प्रायोग वी स्थापना बा उपदस्ध भी संदियान से विया सया जो बदचरोी 
हुई परिस्थितियों के श्रनुकूल समय-समय पर विल-हि 
संशोषन एवं परिवर्तन के मुभाव दे । विश्द छे 
तरह की कोई विस्तृत व्ययस्था नहीं पार्ट जानी हि: 
मे राजम्व-वितरश का सम: 





चर 









मद्रे माध्यम से संघ समीप हे. + 
यातठुठत समायों देन श्रौद वितरण होता २ 
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भारत का अपना मौलिक योगदान है जिसने केत्र और राज्यों के जठिल वित्तीय 
सम्बन्धों का एक प्रकार से 'सरलीकरण' कर दिया है । संघ एवं राज्यों के मध्य 
राजस्व-साधनों के विभाजव के आधार पर सिद्धान्त है । कार्य-क्षमता, पर्याप्तता और 
उपयुक्तता इन तीनों उद्देश्यों की एक साथ प्राप्ति कठिन कार्य है, प्रतः हमारे 
संविधान मे समभझौतावादी प्रवृत्ति श्रपनाई गईं है । तदनुसार विषय को दो भागों मे 
विभक्त किया गया है--प्रथम, सघ एवं राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन, एवं 
द्वितीय, सहायक ग्रनुदानों का वितरण । संविधान की सातवीं अनुसूची में केन्द्र और 
राज्य सरकारों के आय के साधन उल्लिखित कर दिए गए हैं। इसकी सूची एक में 
सध सरकार तथा सूची दो में राज्य सरकारों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। 
संविधान के अन्तगंत कर-निर्धारण की शक्ति का विभाजन इस तरह किया 
गया है कि केच्ध राज्यो की सामाजिक और आधिक गतिविधियों मे समत्वय स्थापित 
करने मे समर्थ रहे | इस प्रकार की समत्वय-व्यवस्था नवोदित भारत के सन्तुलित 
झौर समन्वत विकास के लिए आवश्यक है । देश क्री एकता को बनाए रखने के 
लिए संविधात-निर्माता केन्द्र को सबल बनाने के पक्ष में थे, अतः उन्होंने केन्द्र को 
विस्तृत और लचीले झ्राय-श्लोत प्रदाव किए जबकि राज्यों कीझआय के स्रोत कुछ 
कठोर और सीमित ही रह गए ।+ पर इस तथ्य को भी ओमकल नेही किया जा सकता 
कि ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व का विशाल स्रोत राज्यों के लिए मुक्त रहा और इसे 
खेदजनक ही कहा जाएगा कि राज्य अपनी ग्राय के इस ल्लोत का लाभ उठाने की 
श्रोर से उदासीन रहे है । 
प्रत्येक संघात्मक व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था रहती है कि केन्द्रों से राज्यों को 
अनुदान मिले ताकि राज्य अपने विश्व कत्तव्यों का पालन कर सके और लोक- 
कल्याणुकारी कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ा सकें । भारतीय सविधान भी इसका 
अपवाद नही है । वित्तीय अनुदान एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण शक्ति है जिसके द्वारा 
क्षेन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपो में नियसत्रण 
रखने मे सहायता मिलती है श्रौर साथ ही केन्द्र राष्ट्रीय विकास की योजनाओं में 
संध-राज्य सहयोग और समन्वय ला पाता है । 
संविधान के श्रनुच्छेद 292 के ग्रनुसार केन्द्रीय सरकार संसद्‌ द्वारा निर्धारित 
सीमाओं के भीतर भारत की संचित निधि की ग़ारण्टी पर धन उधार ले सकती है 
और इन सीमाश्रों तक किसी ऋण की गारण्टी भी दे सकती है। झनुच्छेद 293 के 
झतुसार कोई भी राज्य भारत की सीमाग्ों के ग्रन्दर राज्य विधान-मण्डल द्वारा 
वियत सीमाम्रों में रहते हुए राज्य की संचित निधि की ग्रारण्टी पर घन उधार ले 
सकता है और इन्ही सीमाओं के भीतर किसी ऋण की ग्रारण्टी भी दे सकता है । 
लेकिन राज्यों की धन उधार लेने की शक्ति पर यह अतिवन्ध है कि (3) कोई भी 
राज्य भारत के बाहर से कर्ज मही ले सकता, (४) किसी भी ऐसे राज्य को केख्द्रीय 


॥ वाली : कॉन्‍्स्टोट्यूजनल गदनेमेल्ट इन इण्डिया, पृष्ठ 344. 
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सरकार तब तक धन उधार देने से इन्कार कर सकती है जब तक कि पिछला उधार 
राज्य ने लौटा नही दिया है, एवं (४7) यदि पिछला कर्ज बकाया रहते हुए भी 
राज्य धन उधार लेने का आग्रह करे तो केन्द्रीय सरकार को अधिकार है कि वह 
उन शर्तों के साथ धन उधार दे जिन्हें लगाना वह उचित सभभे । भारत में राज्य 
सरकारें संघ सरकार के ऋशु-भार से दबी पड़ी है प्रतः उन्हें सघ सरकार की शर्तों 
को अभ्रधिकाँशत: सानना पड़ता है। लेकित सध सरकार गैर-वाजिव शर्तें लादने की 
प्रवृत्ति से सदेव बची रही है । 
सविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत वित्त आयोग सम्बन्धी प्रावधान हैं । 
इस आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रारम्भ में संविधान के लागू 
होने के दो वर्ष बाद और तत्पश्चात्‌ प्रति पाँचवे वर्ष अथवा जरूरत पड़ने पर इससे 
भी पूर्व वित्त झ्रायोग की नियुक्ति की व्यवस्था है। आयोग में एक सभावति और 
चार अन्य सदस्य होते है जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नियत समयोपरान्त 
पदाधिकारियों की नियुक्ति होने से आयोग के कार्य में श्रविच्छिक्षता झा 
प्रत्येक श्रायोग अपने पूर्ववर्ती आयोग के कार्य से लाभ उठाता है 2 
अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग मुख्झ्वः निम्नलिखित विप्रयों पर 
अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है-- 
(क) संघ और राज्यों के बीच उन करों 
सम्बन्ध से जो मथ एव रज्यो में विभाजित होने 
बीच ऐसे करो की प्राप्ति के उस अंश के वितरण के 
(ख) भारत की सचित निधि में से राज्यों से 
अनुदान देने भें किन सिद्धान्तों पर चला जाए, इस बारे 
(ग) अन्य और भी जो विप्रय श्र, दे, शव्यद्यिद्र विसन्यदस्धा के 
हितों भे, झ्रायोग को सोपि उनके बारे 
वित्त आयोग यद्यपि वित्तीय प्रद्नी 
सकता तथापि केरद्र-राज्य वित्तीय सम्वन्धों 
है क्योंकि संविधान केवल यह बदाडाई 
उगाएगा, लेकिन यह नहीं बठाठा दि 
और वितरण सम्बन्धी सिद्धरिट दिख 
वित्त आयोग की सभी दिश्यरिद्ध स्तीझपर 
संविधान साय होने के छठ थे 
जा चुकी है। राष्ट्रपदि रू 
977 को संविधान के इत्च्छट 


भारत के उच्चटन सप्पार< 
में सातवें बिन #प्रेर बः मकर 
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(घ) संध और राज्यों में न्यायिक सम्बन्ध 
कं भारतीय संविधान ने, झ्नेक सवीय आसन-प्रणालियों की न्यायिक व्ययस्था 
के विपरीत, देश मे एकल न्यायिक व्यवस्था (8 आआहाल उएवाद्यंवा 59छ8ढा) की 
स्थापना की है । इस एकल स्यायिक व्यवस्था ने भारत में न्यायिक क्षेत्राधिकार 
सम्बन्धी एकता स्थापित की है, साथ ही समूचे देश के लिए एकल न्यायिक सब्गे 
((०4॥०) की भी स्थापना कर दी है ।? राज्यों के उच्च न्यायालयों के स्थायाधीशों 
की पियुक्ति रध्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालयों के निर्णशयों के विरुद्ध 
उच्चतम व्यायालय में श्रपीव की जा श्रकती है । राज्यों के श्रापपी विवादों का 
तिपद्धारा भी उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय को 
झधिकार है कि वह राज्य के उच्च न्‍्यायावयों को समय-समय पर न्याय सम्बन्धी 
निर्देश दे | उच्चतम स्यायालय के निर्शाय नजीरो के रूप में राजकीय स्यायालयो द्वारा 
प्रयोग में लाए जाते है। उच्चतम न्यायालय के निर्खयों को लागू करना राजक्रीय 
अधिकारियों का साँविधानिक कर्त्तव्य है | सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया 
एक लेख समूचे देश में और विधि के प्रत्येक क्षेत्र मे लागू होता है । 

केन्द्र-राज्य सम्बन्धो के विवेचन से स्पष्ट है कि पिधायी, प्रशासनिक, वित्तीय 
झौर न्यायिक सभी क्षेत्रों मे राज्यों की तुलना में केन्द्र को बहुत अधिकार प्रदान 
किए गए है । भारतीय सयवाद की सामान्य प्रकृति श्र्थाद्‌ केन्द्रीयता के अनुकूल ही 
साँविधानिक उपबन्धों की योजना हुई है । राज्यों को केन्द्र का नेतृत्व स्वीकार करना 
पठता है फ्रौर केन्द्र के आदेशों का अनुपालन भी करना पड़ता है । लेकिन यह कहना 
ठीक नही है कि राज्यों की स्थिति नगरपालिकादों जैसी हो गई है। व्यवहार में 
केन्द्र राज्यों के प्रति उदार, सहनशील झौर समरौतावादी रहा है | इसके ग्रतिरिक्त 
साँविधानिक व्यवस्थाएँ ऐसी है जो राष्ट्रीय एकता को बढावा देती है, केन्र तथा 
राज्यो में सहयोग श्रौर समन्वय लाकर सघर्प था मुकदमेबाजी की नौबत की बहुत 
कम गुंजाइश छोडती है । केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें एक दूसरे की पूरक है 
जिसमें संविधान द्वारा प्रमुखता केन्द्र को दी गई है? ग्रेनविल ग्रॉस्दिन ने ठीक ही 
लिखा है कि “भारत केवल नई दिल्ली में ही नहीं है, वरन्‌ उसमे राज्यों की 
राजधानियाँ भी सम्मिलित है । राज्यो को केन्द्र की सहायता की जरूरत है, लेकिन 
यह भी सही है कि राज्यों के सहयोग के बिना संघ वहुत दिनों तक कायम नहीं 
रह सकता । राज्य सरकारे बहुघा केन्द्र की नीतियों को लागू करते वाली इकाइ्याँ 
हो सकती है, विन्‍्तु उनकी मदद के बिता केन्द्रीय सरकार अपनी योजनाओं को 
कार्थान्वित नहीं कर सकती । इस तरह केन्ध और राज्य दोनो एक दूसरे पर 


निर्भर है | धि 
केन्द्र-राज्य विवाद के मुख्य कारण और केन्द्र-राज्य 


मतमेदों को दर करने के घुकाव 
सर्वप्रथम चौथे आम चुनावों और तत्पश्चात्‌ मार्च, 977 के चुनावों को 


. एल. वीं, पायली : बह, पृष्ठ 208. 
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आरतीय राजनीति की विभाजक रेखा मानना चाहिए। चौथे श्राम चुनाव के पूर्व केसर 
और राज्य परकारों के सम्बन्ध सामान्य थे, सल्तोषजनक थे । केसद्ध और लगभग सभी 
राज्यो मे एक ही दल प्र्थात्‌ कांग्रेत का एकाधिक्रार था | पण्डित नेहरू का महान्‌ 
व्यक्तित्व लम्बे भर्से तक देश के नेतृत्व पर छाया रहा था ग्रौर केन्द्र तथा राज्यों का 
सम्बन्ध एक दल के प्रन्दर केद्रीय और स्थानीय नेताप्रों के सम्बन्ध की बात थी । 
यदि केन्द्र ग्रौर राज्यों मे मतभेद या मनमुठाव होते थे तो उन्हें दनीय स्तर पर तय 
कर लिया जाता था । 
लेकिन 969 के चौथे झाम चुनावों के बाद स्थिति एकदम बदली । के: 

काँग्रेस का बहुमत पहले से कम हो गया, राज्यों में भी उत्तका बहुमत पहले से कम 
हो गया झौर कई राज्यों में गैर-काँग्रेसी दलों ने अ्रकैले या संथ्रुक्त मोर्चे की गैर-काँग्रेसी 
सरकारों का निर्माण किया । इन गैर-काँग्रेसी सरकारों ते--विशेषतया मद्रास की 
द्रविड़ मुनेत्र कपघम सरकार ने--राज्यो के लिए अधिक स्वायत्तता की माँग की । 
यद्यपि 997] और 972 के चुनावों के फलस्वरूप श्रीमती इदिरा गाँघी का पुन 
एकछतन्न नेतृत्व स्थापित हो गया, तथांपि इस बीच संविधान के अनेक उपबन्ध 
विवादास्पद हो गए और उनके वास्तविक निहितार्थी की छानबीन होने तग्री । इनमें 
कुछ प्रमुख उपबन्ध थे “राष्ट्रपति की शक्तिाँ, प्रधान मन्‍्त्री और राष्ट्रपति के 
सम्बन्ध, कार्यपालिका पर ससदीय नियस्त्रस्स की प्रभावकारिता, प्रधान मन्‍्त्री श्रथवा 
मुख्य मन्त्री का निम्न सदन को सग कराने का अधिकार, राज्यवाल की स्थिति, विधान- 
मण्डलों में पीठासीन अ्रधिकारियो का आचरण, संघ-राज्य सम्बन्ध साँविधानिक 
व्यवस्था में विधान-मण्डल तथा न्यायपालिका की सापेक्ष स्थिति, श्रादि ।! विरोधी 
दलों भौर गैर-कांग्रेसी सरकारों का कहना था क्रि 950 से [967 तक सबिधान 
के विभिन्न उपबन्धी का जो ग्र्थ लगाया गया है वह एकाॉँगी था ग्रौर मुख्य रूप से 
काँग्रस सरकारों के पपने आ्राग्रहो से प्रेरित था । मार्चे, (977 में ऐनिहासिक सत्ता- 
परिवर्तन हुआ भ्ौर केन्द्र में जनता पार्टी ने सरकार बनाई । बाद के कुछ ही महीनों 
में देश के अधिकांश राज्यों मे भी जनता पार्टी की सरकारें सत्तारूद हो गईं, विशेषदर 
दक्षिग काँग्रेस का गढ़ बसा रहा । काँग्रेस को सरकारें केन्द्र पर प॒श्रपात का आरोप 
सग्राती रहे हैं । इस प्रकार केन्द्र शर राज्यों में तवाव के बिन्दु उभरते रहे । 
बोन्द्र-राज्य सम्बन्धी मे तनाव के मस्य कारण अथवा विन्द 
, राज्य प्रेस बात पर क्षोम प्रकट करते हैं कि भारतीय सविधान मे झ्क्तियों 
का वितरण केन्द्र के पक्ष में भधिक है, जिसमे उनके स्वायत्तता पर आँच ग्राती है । 
970 में तमितवाड सरकार द्वार नियुक्त राजमन्नार समिति ने सिफारिश की कि 
संघ सूची भौर समवर्ती सूचो मे से कुछ शक्तियाँ सिकालकर राज्य सूची में डाल देनी 


चाहिए तैया केस्रीय राजस्व खोतो को घटाकर शाज्यों की हस्तास्तरित कर देखा 
षा' 





3. 3&/मैिके #ैढ ०० ६ वश जता जे फटाल्टसाजा, फतवा 5905 €१* 70४ 970, 
ए9. ॥46 
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7. कुछ राज्यी का आरोप रहा है कि उनके झाथिक विकास के लिए आवश्यक 
पूँजी जुटाने मे केन्द्र का. समुचित सहयोग नहीं मिल रहा है । केरल सरकार प्रायः 
इस प्रकार की शिकायत करती रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे होने पर भो 
केरल के औद्योगिक विकास के प्रति केन्द्रीय सरकार उदासीन रही है । 

8. कोई नया कारखाना खोलने श्रथवा बिजली और सिंचाई के लिए पानी 
के विभाजन आदि अश्नो पर भी यदा-कदा तमाब पैदा होते रहते है । 

9. केन्द्र और राज्यों मे इस वात पर भी कभी-कभी तनाव पैदा हो जाता है 
कि राज्यों द्वारा आथिक अनुदान या झ्राथिक सहायता माँगने पर कैन्द्रीय सरकार एक 
और तो उदार रवैया नही भ्रपनाती है श्रोर दूसरी श्लोर वह यह भ्रारोप लगाती है कि 
राज्य सरकारें अ्रपने स्वय के राजस्व स्रोतों का समुचित विदोहन नही करती । 

0. केन्ध श्रौर राज्य सरकारों द्वारा कितनी ही बार एक-दूसरे पर संकीर्ण 
दलवन्दी की भावना के भ्रारोप लगाए जाते रहे है । 

]. “कुछ विपक्षी दल क्षेत्रीय और साम्प्रदायिक भावताओं की मदद से 
जनना में लोकप्रिय होना चाहते है और क्षेत्रीय स्तर पर निर्वाचन में सफलता प्राप्त 
करने के उद्देश्य से केन्द्र और राज्य के बीच में तनाव पैदा करते हैं। कुछ बरामपंथी 
दल, जिनकी लोकप्रियता कुछ क्षेत्री तक सीमित है, निर्वाचन नीति के रूप में भी 
केन्द्र के विरुद्ध राजनीतिक प्रचार करते है ।” 

977 में मार्क्सवादियों द्वारा राज्यों के लिए स्वायततता की माँग 

केन्द्र और राज्यो मे तवाव का सबसे मुख्य बिन्दु यही रहा है कि राज्य चाहते 
है कि उन्हे ग्रधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए, उन पर केन्द्र का झ्कुश न रहे । चौथे 
श्राम चुनावों के बाद भद्वास के तत्कालीन मुख्य मन्त्री अन्नादुराई ने कहा था कि--/ हमें 

_ संविधान-निर्माताओं द्वारा निर्धारित राज्यो की स्वायत्तता के सिद्धान्त श्रौर व्यवहार 

को ग्रपनाता चाहिए | संघात्मक संविधान में केन्द्र द्वारा केबल उतनी ही शक्तियाँ 
व्यवहार में लाई जानी चाहिएँ कि देश की सम्प्रमुता और एकता की रक्षा हो सके । 
राज्यो को संविधान की ओर से स्वायत्तता प्राप्त है और उनके साथ नगरपालिकाओं 
जैसा व्यवहार नही किया जा सकता ।” भाचे, 977 मे काँग्रेस शासन के पराभव 
के बाद स्वायत्तता की माँग कुछ जीर-शोर से उठी । पश्चिमी वगाल के वामपंथी 
मोर्चे की सरकार के मुख्य मन्त्री ज्योति वश्ु में एक परिपत्र तैयार कर सभी राज्यों 
को भेजा जिसमे निम्नलिखित सात माँग की गई-- 

() केन्द्र के पास प्रतिरक्षा, विदेश सम्बन्ध, व्यापार, मुद्रा सचार तथा 
आशिक समम्वय जैसे विपय ही रहें | शेष सभी विषय राज्यों को 
सौंप दिए जाएँ । अविशिष्ट शक्तियाँ भी राज्यों को दे दी जाएँ। 

(2) संविधान के अनुच्छेद 356 और 357 को समाप्त कर दिया जाए 
झौर राज्यपाल के पद को पूर्णा साविधानिक बनाया जाए । 


(3) संविधान की श्रस्तावना में यूनियन! (एधंएए) शब्द के स्थान पर 
“फेडरेशन' (#८१८०४०॥) शब्द रखा जाए । 
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2. राज्य मन्त्रिमण्डल प्रायः यह श्रमुभव करते रहे हैं कि उनकी विधायी 
और भ्रशासनिक शक्तियाँ इतनी सीमित है कि अपने मिर्णेयो के कार्यास्वयन मे उन्हे 
केन्द्र का भुंह ताकना पडता है। 

3 राज्यपाल केर्द्र द्वारा स्थापित ऐसे शक्तिशाली श्रभिकरण है जो राज्यों 
में कैन्द्र का वर्चस्व बनाए रखने में सहयोग देते है । 

4. ऐसे भी भ्रारोप लगाए जाते है कि केन्द्र जिन राज्यों से अप्रसन्न होता है, 
उनके साथ राजस्व वितरण मैं पक्षपात करता है । बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 
शासन का प्रायः यह आरोप रहा है कि केन्द्रीय सरकार इन प्रदेशों मे संग्रहीत राजस्व 
का पयप्ति भाग उन्हे नही देती है । 

5. केस्रीय सरकार की भी यह शिकायत रही है कि कुछ राज्य सरकारें 
संविधान प्रदत्त शक्तियों का प्रथोग इस प्रकार करती हैं कि केन्द्रीय सरकार की 
सामाजिक न्याय और आशिक विकास की प्रगतिशील नीतियों के माग्गे में म्ड्घन 
पैदा होती है । कितनी ही बार थीजना आयोग के सुभावो को कार्यान्वित नही किया 
जाता है। यह स्थिति प्रायः तबे श्रधिक उठती है जब राज्यों मे विपक्ष की सरकार 


कायम हो । 

6. आपातकाल के दौराने राज्य सम्पूर्णत: केन्द्र निर्देशित इकाइयाँ वन जाती 
है । यह स्थिति कुछ राज्यों को बहुत अप्रिय रही है। उनका यह आग्रह रहा है कि 
सविधान के उन प्रावधानों मे सशोधन होना चाहिए जो केद्धरीयकरणा को प्रोत्साहन 
देते है । भागरिकता, न्‍्यायपासिका और नौकरशाही के एकात्मक श्राधार की समाप्त 
कर द्ध नागरिकता, दोहरी नौकरशाही और समानान्तर न्यायपालिका की स्थापना 
करनी चाहिए । राज्य सूची की शक्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में राज्य के उच्च 
स्थायालय का निर्णय अन्तिम होना चाहिए। राज्य सरकार को अपने उच्च 
आधिकारियों वी नियुक्ति, पदोन्नति और पद से हटाने का पूरा-पूरा अधिकार मिलना 
चाहिए । कुछ क्षेत्रीय दल जैसे शिवसेना या द्वबिड़ मुनेन कपघम दोहरी नागरिकता के 
सिद्धान्तों का समर्थन करते हैं । राज्यपाल के वियय में भी कुछ लोगों की माँग हैं कि 
उसको नियुक्ति राज्य के मुख्य मन्त्री की सहमति से होनी चाहिए झौर उसे प्रत्येक 
कार्य प्रदेश के मन्ध्रिमण्डल की राय से करना चाहिए । उसे केन्द्रीय सरकार के एजेंट 
के रूप में कार्म करमे का अधिकार नही देता चाहिए । इसी प्रकार झ्रापावुकातीन 
शक्तियों के श्रन्तगत केन्द्रीय सरकार को राज्य यरकारों वे भंग करने का अधिकार 
नहीं मिलना चाहिए । जिस प्रकार केन्द्र में ससदीय शासन को भंग करने के लिए 
कोई प्रावधान नहीं है, उसी प्रकार राज्य के स्तर भी संसदीय शासन को स्थाई रूप 
देना चाहिए | जब तक किमी मन्त्रिमण्डल के प्रति राज्य की विधान-सभा अविश्वास 
का प्रस्ताव पास न करे, उसे संग करने का किसी को श्रधिकार नहीं मिलना चाहिए 


3 डॉ. इृष्णकात्त मिथ : भारह की राजनीति प्रणासी, पृष्ठ )48. 
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7. भ्रुछ राज्यों का प्रारोप रह है कि उनके ग्राथिक विकास के लिए ग्लावश्यक 
पूँजी जुटाने में केन्द्र का समुचित सहयोग नही मिल रहा है | केरल सरकार प्रायः 
इस प्रकार की शिक्रयत करती रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे होने पर भी 
केरल के औद्योगिक विकास के प्रति केन्द्रीय सरकार उदासीन रही है । 

8. कोई नया कारखाना खोलने अथवा बिजली और सिंचाई के लिए पाती 
के विभाजन झादि प्रश्नों पर भी यदा-कदा तनाव पैदा होते रहते है । 

9, केन्द्र और राज्यों मे इस बात पर भी कभी-कभी तनाव पैदा हो जाता है 
कि राज्यों द्वारा ग्राथिक झनुदान या श्राथिक सहायता माँगने पर केन्द्रीय सरकार एक 
और तो उदार रवैया नही प्रपनाती है श्रौर दूसरी ओर बह यह झ्ारोप लगाती है कि 
राज्य मरकारें अपने स्वयं के राजस्व सोतों का समुचित विदोहन मही करती । 

0, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कितनी ही बार एक-दूसरे पर सकीर्ण 
दलबन्दी की भावना के भ्रारोप लगाए जाते रहे है । 

!. “कुछ विपक्षी दल क्षेत्रीय श्लोर साम्प्रदायिक भावनाओं की मदद से 
जनना में लोकप्रिय होना चाहते है और क्षेत्रीय स्तर पर निर्वाचन में सफलता प्राप्त 
करने के उद्देश्य से केन्द्र और राज्य के बीच में तनाव पैदा करते है। कुछ वामपंथी 
दल, जिनकी लोकप्रियता कृछ क्षेत्रो तक सीमित है, निर्वाचन नीति के रूप में भी 
केन्द्र के विरुद्ध राजनीतिक प्रचार करते है ।” 

977 में माक्सवादियों द्वारा राज्यों के लिए स्वायत्तता की माँग 

केन्द्र और राज्यों मे तनाव का सबसे मुख्य बिन्दु यही रहा है कि राज्य चाहते 
है कि उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएं, उन पर केन्द्र का अकुश न रहे । चौथे 
प्राम चुनावो के बाद मद्रास के तत्कालीन मुख्य मन्‍्त्री अन्नादुराई ने कहा था कि---/हमे 

. सविधान-निर्माताओं द्वारा निर्धारित राज्यों की स्वायत्तता के सिद्धान्त और व्यवहार 

को अपनाना चाहिए | संघात्मक सविधान में केन्द्र द्वारा केवल उतनी ही शक्तियाँ 
व्यवहार मे लाई जानी चाहिएँ कि देश की सम्प्रमुता और एकता की रक्षा हो सके । 
राज्यों को संविधान की ओर से स्वायत्तता प्राप्त है और उनके साथ नगरपा लिकागों 
जैसा व्यवहार नही किया जा सकता ।” मार्च, 977 में काँग्रेस शासन के पराभव 
कै बाद स्वायत्तता की माँग कुछ जोर-शोर से उठी | पश्चिमी बगाल के वामपथी 
मोच की सरकार के मुख्य मन्‍्त्री ज्योति बसु ने एक परिपत्र तैयार कर सभी राज्यो 
का भेजा जिसमे निम्नलिखित सात माँगें की गई--- 

() केन्द्र के पास प्रतिरक्षा, विदेश सम्बन्ध, व्यापार, मुद्रा संचार तया 
आधिक समन्वय जैसे वियय ही रहें । शेष सभी विषय राज्यो को 
सौंप दिए जाएँ | अविशिष्ट शक्तियाँ भी राज्यों को दे दी जाएँ। 

(2) संविधान के अनुच्छेद 356 और 357 को समाप्त कर दिया जाए 
और राज्यपाल के पद को पूर्ण सॉविधानिक बनाया जाए । 

(3) संविधान की प्रस्तावना में 'युनियन” (पग00) शब्द के स्थान पर 
फैडरेशन' (६6८०४४०३) शब्द रखा जाए । 
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(4) राज्य विधान-मण्डल जो भी कानून पारित करे उसे किसी भी स्थिति 

में राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए सुरक्षित न रखा जाए ! 

(5) योजना भ्रायोग के स्वरूप और गठन का निश्चय राष्ट्रीय विकास 

परिषद्‌ करे । 

(6) केन्द्रीय सरकार की ग्राय का 75 प्रतिशत भाग राज्यों को दिया जाएं। 

(7) राज्य-सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता हारा किया जाए। उसमे 

सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो। ससद के दोनों सदनों के 

अधिकार भी समान हो । 

जम्मू-कश्मीर राज्य के मुख्य मन्त्री तथा कुछ अन्य द्वारा ज्योति बसु की माँगीं 

का समर्थन किया गया । जम्मू-कश्मीर राज्य को देश के अन्य राज्यों की तुलना में 
प्रधिक स्वायत्तता प्राप्त है, किन्तु फिर भी ] अक्टूबर, 977 को शेख अब्दुल्ला ने 
कहा--/समय भरा गया है जवकि विभिवेत्ताओं, केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय 
सम्बन्धो पर पुनविचार करना चाहिए ।”? | फरवरी, 978 को उन्होने पुनः कहां 
कि --/“30 साल पहले की परिस्थितियाँ श्रब नही रही है, थ्रतः भ्रब राज्यो को श्रधिक 
अधिकार दिए जाने चाहिएँ ताकि वे अपना विक्रास कर सकें । केल्ध तथा शाज्यों 
के समस्त सम्वन्धों पर पुनविचार किया जाना चाहिए गौर इस विपय पर राष्ट्रीय 
बहस होनी चाहिए (३ जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों के कुछ मुख्य मन्त्रियो ने भी 
दबे स्व॒र में इस प्रकार का विचार व्यक्त किया कि राज्यों को अधिक वित्तीय साधन 
प्रदात किए जाने चाहिएँ | 
केन्द्र-राज्य मतभेदो को दूर करने सम्बन्धी कुछ सुकाव 

विरोधी दलों, अ्रनेक शिक्षा शास्त्रियों, गैर-काँग्रेसी राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र- 
राज्य मतभेदों को दूर करने की दिशा में मुख्यत- निम्नलिखित सुझाव दिए जाते 
' अल ल्‍ 
कर . भारतीय संविधान स्वरूप में संघात्मक किन्चु आत्मा से एकात्मक है, भ्रतः 
इसे आत्मा से भी संघात्मक बनाया जाएं। इसके लिए आवश्यक है कि समवर्ती सूची 
के विपयो का पुनविभाजन इस प्रकार हो कि शत्ति-विभाजन का सन्तुलन राज्यों के 
पक्ष में हो जाए। 

2, राज्यों को कुछ लचीले कर प्रदान किए जाएँ ताकि उनकी ग्राम बढ सके । 

3. केग्द्र के पास राज्यों को विवेकानुसार अनुदान देने की शक्ति न रहे । 

4 वित्त आयोग को एक स्थाई निकाय बना दिया जाए । 

5. योजना आयोय की स्वायत्त सॉविधानिक स्तर प्रदान किया जाए । 

6. श्रनुच्छेद 263 के अनुसार अन्तर्राज्यीय परिषद्‌ ([70ट+प८ (0फए्7०!) 
की स्थापना की जाए जो राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करे । 

4, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल सम्बन्धी सलाँविधानिक व्यवस्थाओं में परिवर्तत 
करके उनकी शक्तियों में इस प्रकार वृद्धि की जाए कि वे बिना क्रिसी विवशता के 
स्वविवेक से काम कर सकें । 

] राजस्थान पद्चिका, 29 जनवरी, 978 
2 हिन्दुस्तान टाइम्स : 32 फरवरी, [978. 
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8. केन्द्र राज्य सूची के विपयो में कतई हस्तक्षेप न करें। राज्य सूची के 
विपयो सम्बन्धी कार्यक्रम लागू करने, उन पर धन व्यय करने झ्रादि का पूरा 
उत्तरदायित्व राज्य सरकारो पर रहे । 

9. प्रशासन, वित्त और विधामी सभी क्षेत्रो में केन्द्रीय नियन्जरण की व्यवस्थाएँ 
शिधिल की जाएँ। 

0. अ्रखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी राज्य सेवा मे रहे उन पर पूरा 
नियन्त्रण राज्य सरकार का हो । 

4]. राष्ट्रपति को महत्त्वपूर्ण मामलो मे परामर्श के लिए एक उच्च स्तरीय 
सॉविधानिक सलाहकार समिति स्थापित की जाए जो राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय 
और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियन्त्रक एवं महालेखापाल, योजना आयोग के 
सदस्य आदि की नियुक्ति के बारे मे, मन्त्रिमण्डल निर्माण के समय अनुपालनीय 
अ्भिसमयो के बारे में, व्यवस्थापिका को भंग करने और विधेयकों को राष्ट्रपति की 
स्वीकृति हेतु झारक्षित करने के सम्बन्ध में और इसी प्रकार के अन्य राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण 
विपयो पर सलाह दे । 

2. शत्येक राज्य के लिए प्रयकू-प्रथक्‌ साँविधानिक सलाहकार समित्ति का 
गठन हो । 

3. संविधान के लिए भी अनुच्छेद मे राज्यों के बहुमत के बिना सशोधन 
नहीं किया जाना चाहिए । 

4. वित्त श्रायोग की सिफारिशों को भविष्य मे और भ्रधिक उदारता पूर्ण 
देनाना चाहिए । 

उपरोक्त मे से ऐसे सुझाव स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं जिनका श्रथं है 

केद्ध को दुर्वेल बनाना । भारत राष्ट्र जब पडौसी शज्रुओं से घिरा है, कुछ विदेशी 
ताकतें राष्ट्रीय एकता पर आघात करने को तुली है, राजनीतिक दल लोकतान्व्रिक 
रवैये से कोसो दूर है, देश में जोड़-तोड की राजनीति प्रवल है, रचनात्मक इकाइयी 
व कार्यक्रमों के प्रति राज्य सरकारें वांछित रूप से उत्साहपूर्ण नहीं रही हैं, देश मे 
गरीबी का प्तकट' विद्यमान है, हिसा भौर दबाव की राजनीति का खुलकर प्रदर्शन 
होता है, तो केन्द्र को अ्रथक्त करने सम्बन्धी कोई भी व्यवस्था अ्रस्वीका्य होनी 
चाहिए। 

एक मघात्मक व्यवस्था में जहाँ केन्द्रीय और राज्य सरकारों का पस्तित्व हो, 
कुछ न कुछ मतभेदों का बना रहना स्वाभाविक है | अत्तः भ्यत्न इस दिशा में होना 
चाहिए कि केन्द्र को बिना दुर्वल बनाए ऐसी व्यवस्थाएँ की जाएँ कि दोनों सरकारों 
में मतभेद कम से कम उत्पन्न हों और जो मतभेद हो, उन्हे परवपिक्षा अधिक सरवता 
के साथ मिढाया जा सके। केन्द्र यधापूर्त शक्तिशाली बना रहे झौर शाज्यों को भी 

आत्म-सन्तोष हो सके । 


( मौलिक अधिकार और 
। | नीति-निर्देशक तत्त्व 


(7७0१08//६8808. 85मवा5 8०0 
ए08६67॥५६ ?क्राष॥पएा? ६9) 





लोकतन्त्र का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तित्व का उच्चतम विकास करना है । 
व्यक्तित्व के विकास का नागरिक की स्वतन्त्रता के साथ सम्बन्ध है। मौलिक 
अधिकार व्यक्ति-स्वातन्त््य और अधिकारों के रूप मे राज्य-शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने 
के श्रेष्ठ उपाय है । श्राधुनिक लोकतान्त्रिक सविधानों के एक भाग में नागरिकों के 
मौलिक अधिकारों की सूची दी जाती है । ये अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत 
((9श०॥८८०९) होते है। इन अधिकारों को संविधान द्वारा कार्यपालिका तथा 
विधान-मण्डल के श्रतिक्रमरा (५/०।७४०४) से सुरक्षित किया जाता है [7 

जहाँ मौलिक अ्रधिकारों का प्रयोजन एक समतापूर्णां समाज की स्थापना 
करना श्रौर नागरिकों को भ्रावश्यक स्वतन्त्रता प्रदान करना है बहाँ निर्देशक सिद्धास्तीं 
का प्रयोजन शान्तियूर्ण तरीकों से सामाजिक ऋत्ति का पथ-श्रशस्त कर कुछ सामाजिक 
और झारथिक उद्देश्यों को तत्काल सिद्ध करता है| भारत के सविधान में भाग 3 
(अनुच्छेद 72 से 35) में मूल अधिकारों श्र भाग 4 (अनुच्छेद 36 से 57) में 
राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्वों की व्यवस्था है । 

भारतीय संविधान के मौलिक श्रधिकारों के विशिष्ट लक्षरा 

(576टांब्रों #ध्यथा॥ा९६5 0 (86 सिए/ठग्राथा।9)] करीह॥5) 

भारतीय संविधान के प्रधिकार-पत्र अ्रथवा मौलिक अधिकारों के कुछ विशिष्ट 
लक्षण इस प्रकार है-- 

. मौलिक अधिकार सघीय सरकार और राज्यों तथा प्रत्येक श्रधिफारी पर, 
जिसे विधि-निर्माण या स्वविवेक की शक्ति ही, सीमाएँ (40ण्रॉ88०75) लगाते 
हैं । ये उन सभी पर बन्धनकारी (8709) है! 

2. मौलिक अधिकार भारत की आधारभूत एकता पर बल देते हैं । इन 
अ्रधिकारों के सम्बन्ध में नागरिक को हक है कि वह सभी अधिकारियों के हाथों 
समान व्यवहार प्राप्त करे 


] एस. वी. पायली : भाश्त का सविधान, पृष्ठ 68-69. 
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3. ये अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष (895070) नहीं है । समाज हित में 
सर्विधान ने राज्य को इन अधिकारों पर सोमाएँ लगाने का अधिकार दिया है । 
संविधान ने इन सीमाझो को स्पष्ट कर दिया है । 

4. इन अधिकारों के उपभोग के सम्बन्ध मे संविधान में नागरिकों (2020॥5) 
झौर विदेशियों (8॥॥8॥5) में श्रन्तर किया गया है। कानून के समक्ष समानता, 
घामिक स्वतन्त्रता आदि के भ्रपिकार नागरिकों और विदेशियों के लिए समान है 
जबकि भाषण और सम्मेलन की स्वतन्त्रता के साथ सास्कृतिक और शैक्षणिक 
अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए है । 

5. कोई भी व्यक्ति मौलिक भ्रधिकारों के अध्याय के बाहर राज्य के विरुद्ध 
किसी मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता ) 

6, भारतीय मौलिक अ्रधिकार अपने प्रयोग में केवल राज्य और उसके 
झ्रभिकरर्थों को ही नही बल्कि कुछ मामलो मे निजी व्यक्तियों और संगठनों को भी 
प्रभावित करते है । उदाहरण के लिए ऊक्रित्ती भी रूप मे अस्पृश्यता का व्यवहार 
व्यक्ति के लिए दण्डनीय अ्रपराध है । इसी प्रकार लोगों द्वारा भेदभाव के कुछ प्रकार 
(एलाक्वाए शगिए8 णी 0थाग्रांग्रआ/07) कामूव के अनुसार दण्डनीय माने गए है ! 

7. मौलिक श्रधिकारों की सुरक्षा के लिए और उन्हें वास्तविक बनाने वी 
हृष्टि से सॉविधानिक उपचारों की व्यवस्था की गई है । इन साँविधानिक उपचारों 
के प्रधिकार को मौलिक भ्रधिकार ही मान लिया गया है । 

8. सबिधान में उन परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख है जिनमे राज्य सम्पूर्स 
देश के हित में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलम्वित कर सके या उनके 
उपभोग पर प्रतिवन्‍्ध लगा सके । निम्नलिखित श्रवस्थाओों मे मौलिक अ्रधिकारों को 
निल्रम्बित किया जा सकता है--() प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के सम्बन्ध (अनुच्छेद 

33), (2) जब माशंल-ला लाथू हो (अनुच्छेद 34), (3) संविधान में संशोधन 
द्वारा (भ्रनुच्छेद 368), (4) झापात्‌कालीन घोपरा के प्रन्त्गंत (श्रनुच्छेद 352) । 

9. संविधान मे इन भ्धिकारों को समाविप्ट करने का उद्देश्य एक "विधि 
शासित सरकार की स्थापता करता है न कि मनुष्यों द्वारा संचालित सरकार की 

[4 00एलायगला:ं 0 48 ९ गए रण गधा ) अर्थात्‌ एक ऐसी शासन-व्यवस्या 
जिसमें बहुसंख्यकों हवरा अल्पसंख्यकों का शोपण न किया जा सके। वस्तुतः यह 
कहना प्नुचित न होगा कि “विधि शासन! की स्थापना को दिशा में भारतीय संविधान 
संसार के भ्रन्य संविधानों से बहुत भागे है । 

0. मौलिक अधिकारों की व्यवस्था इस प्रकगर की गई है कि व्यक्तिगन हित 
ओर सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित हो सके । 

स्पष्ट है कि मौलिक झधिकार देश के नागरिकों को न्याय श्रोर उचित 
व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करता है| ये प्रधिकार राज्य के बढ़ते हुए हस्ततेप तया 

व्यक्ति-स्वातन्थ्य के बीच सन्तुलन स्थापित करते हैं। मौलिक झधिकार मानवीय 
स्वतन्त्रता का मापदण्ड और सरक्षक दोनों हे । थे केवल बायजी प्रतिन्नाएँस होकर 
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पूर्ण वैधानिक अधिकार हे झौर सविधान में व्यवस्था है कि नागरिक अपने इन 
अधिकारों की रक्षा के लिए सर्त्रोच्च स्थायालय अथवा उच्च न्यायालयों की शरण 
ले । न्यायपालिका को श्रधिकार है क्रि वह व्यवस्थापिकां या कार्यप्रालिका की ऐसे 
कानूनों और कार्यों को भ्रवैधानिक घोषित कर दे, जो मौलिक झधिकारो को ग्रनुचित 
रूप से प्रतिबन्धित करते 


संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार 
(पार क्तावगायशांत रह्लाड राव हर (०5807) 

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 से 32 तक निम्नलिखित मौलिक 
श्रधिकारों का उल्लेज़ किया गया है - 

(!) प्तमानता का अधिकार (अनुच्छेद ।4, 5, 6, 7 एवं 8) 

(2) स्वतन्त्रता का ग्रथिकार (अनुच्छेद 9, 20, 27 एवं 22) 

(3) शोषण से मुक्ति का अधिकार (अनुच्छेद 23 एवं 24) 

(4) धामिक स्वतम्त्रता का अ्रधिकार (अनुच्छेद 23 एवं 24) 

(5) सास्क्ृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद 29 एवं 30) 

(6) सम्पत्ति का ग्रधिकार (अनुच्छेद 3, 3॥ (क) एवं 3] (स्) 

44वें सशोधन द्वारा निरस्त) 
(7) सॉँविधानिक उपचारो का अधिकार (परनुच्छेद 32) 
(4) समानता का अधिकार (श्रनुच्छेद 4-8 ) 
कराया 0० एदण्जाा9) 

समानता के श्रधिक्रार में कानून के समक्ष समानता, धर्म, मूल्य, वंश, जाति, 
लिंग या जन्म-स्थान के श्राधार पर भेदभाव का प्रतिशोध और रोजगार के विपय में 
अवसर की समातता शामिल है! समानता के भ्रधिकार का उद्देश्य है नागरिकों को 
राज्य द्वारा प्रशासनिक तथा वैधानिक क्षेत्रों मे किए जाने बाले भेदभावपूरं व्यवहार 
से सुरक्षित किया जाए । 

अनुच्छेद 4 (कानून के समक्ष समानता) --इस अनुच्छेद के मनुमार “भारत 
राज्य-क्षेत्र मे किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से भ्रयवा कानूतों के समान 
सरक्षण से राज्य द्वारा बचित नही किया जाएगा ।” यह वाक्‍्याँश “विधि श्रववा 
कालून के समक्ष समानता” (एपृण्डा/७ 9८वि० 7.2७) इगलिश सामान्य विधि 
(काह्याश एणग्राणणा 7.3७) का प्रयोग है किन्तु कानून का समान सरक्षण' 
(40४ ए7०७८७४०0 ० [.7७) , यह वाक्याँश अमेरिकी सविधान की देन है। इन 
दोनों वाक्याँशों का उद्देश्य स्तर एवं अवसर' की समानता स्थापित करना है । 

समानता का अधिकार इस हृष्दि से विशेष महत्त्वपूर्ण है कि यह न केवल 
विधान-मण्डलो द्वारा पारित भेदभावपूर् कानूनों से रक्षा करता है बल्कि क्रार्यपालिका 
वी निरकृशता पर भी यहे एक प्रभावकारी अकुश है । पर इसका यह अर्थ नही है 
कि औचित्यपूर्णे आधार पर और कानून द्वारा मान्य किसी भेदभाव की व्यवस्था नहीं 
की जा मकती | यदि कानून कर लगाने के सस्वत्व में अमीर और गरीब में अधवा 


मौलिक अधिकार और नीति-निदेशक तत्त्व 30[ 


सुवियाएँ प्रदान करने मे स्त्रियो और पुरुषो मे भेद करता है तो इसे कानुत के समश्ष 
समनता का उल्लघन नही कहा जा सकता । 

श्रनुच्छेद 45 (सानाजिक समानता)-इस अनुच्छेद के अनुसार धर्म, मूल्य, वंश, 
जाति, लिंग, जम्म-स्थान अथवा इनमे से किसी एक के ग्राधार पर किसी भी नागरिक 
के प्रति राज्य भेदभाव नहीं करेगा । कानूत द्वारा निश्चित किया गया है कि नागरिकों 
के साथ दुकातो, सार्वजनिक होटलो, सार्वजनिक स्थरातों -जैसे कुप्रो, तालाबों, 
सस्‍्तानघरों, सडको आदि में प्रवेश, उनके उपयोग आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार 
का भेदभाव नही किया जाएगा। अनुच्छेद ।5 इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह 
हानिकारक भेदभाव को क्षीण करता है, इकहरी तागरिकता की भावना को वोत्वाहन 
देता है ग्रौर सामाजिक समानता को सत्रल बनाता है ।! यह राज्य के न्‍्यायोचित 
भेदभाव का निषेध तही करता, केवल झनु चित्र भेदभाव की आजा वर्जित है । 

अनुच्छेद 6 (श्राथिक समानता) --इस अनुच्छेद के प्रनुपार--/राज्याधीव 
नौकरियों अथवा पदी पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सभी तागरिकों के लिए झ्रवपर की 
समानता होगी । केवल घ॒र्म, मूल्य, वश, जाति, लिग, उद्भव, जन्म स्थात, निवास 
अथवा इनमे से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्वाधीव किपी 
नौकरी या पद के विपय में भेदभाव नही क्रिप्रा जाएगा ।” इसके अन्तर्गत राज्य को 
यह अधिकार है कि वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित कर 
दे । ससद्‌ कानून द्वारा राज्यों को अधिकार दे सकती है कि वे उप पद के उम्मीदवार 
के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक ठहरा दे | पिछड़े हुए वर्गों के लिए 
भी राजकीय सेवाघ्नों में स्थान सुरक्षित किए जा मक्‍ते है । 

अनुच्छेद [7 (पस्पृश्वता का अन्त) -इस प्रनुच्छेद में कहां गया है - 
“अस्पृ्यता से उत्पन्न किसी अबोग्यता की लागू करना एक दण्डनीय अपराध है।" 
स्पष्ट है कि छुप्राछृत या अस्पृश्यता को पूर्णात. समाप्त कर दिया गया है श्नौर इसका 
किसी प्रकार से व्यवहार में लाना ग्रपराध घोषित किया गया है । इस अनुच्छेद के 
द्वारा भारतीय संविधान ने महात्मा याँवी द्वारा प्रतिपादित श्रस्पृश्यता उन्मूलन की 
महान्‌ सामाजिक क्रान्ति पर विधान की मोहर लगा दी है । इस अनुच्छेद द्वारा उस 
अत्यन्त निकृष्ट सामाजिक असमानता का अन्त कर दिया गया है जिसके कारण हिन्दू 
समाज विक्ृत हो गया था । कुझ्नो, सडको, स्कूली तया उपासना ग्रुट़ो जैसे स्थानों पर 
श्रस्पृश्यो को बलातू दूर रखने की सामाजिक रीतियाँ ग्रवेध घोषित कर दी गई है । 
इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत निदिष्ट अयववा अनिदिष्ट सभी प्रकार की प्रस्पृश्यता का 
निषेध प्रा जाता है। श्रस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए भी ससद्‌ द्वारा 955 मे 
'अस्पृश्यता अपराध अधिनियम! (ए70ए८३छ॥9 0गीटा72 #८) पारित किया 
गया जो सारे भारत पर लागू होता है । 

अनुच्छेद !8 (उपाधियों का श्रन्त) --इस पनुच्छेद में व्यवस्था है कि “सेना 
्रयवा विद्या सम्बन्धो उपाधियों के अलावा राज्य प्रत्य कोई उपाधियाँ प्रदान नही 


]. 2. #. 7)9/66 २ एएा5ाण्प्ंणज 69 धायदमा ॥ 9943, ११. 207. 


302 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


करेगा ।”” यह भी कहा गया है कि “भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से 
कोई खिताब स्वीकार नही करेगा ।” 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने भारत रत्न, प्मविभ्रपण, 
पद्ममभूपण, पद्मश्री श्रादि उपाधियाँ प्रदात करने की प्रथा झारम्भ की थी। ये 
उपाधियाँ साँविधानिक शौर उन्ही लोगो को प्रदान की जा रही थी जो कला, साहित्य, 
विज्ञान भ्रथवा भ्रन्य किसी भी क्षेत्र में कोई विशिष्ट या श्रसाघारण कार्य करते हों । 
जनता सरकार ने जुलाई, 4977 में एक ससदीय कानून द्वारा इन उपाधियों को 
समाप्व कर दिया क्योकि उसकी दृष्टि मे ये उपाधियाँ सविधान में निहित समानता 
के सिद्धान्त के भ्रनुकूल नही थी। 
समानता के अधिकार के सम्बन्ध में इन पांचों गअनुच्छेदों से यह स्पष्ट है कि 
संविधान के अन्तगंत देश में सामाजिक और राजनीतिक समानता को स्थापित करने 
का जितना प्रभावशाली प्रय॒त्व किया गया है उतना भाधथिक समानता लाने की दिशा 
में नही | भारत सरकार इस बात के प्रति जांगरुक है कि श्राथिक समानता की 
प्रभावशाली व्यवस्था किए बिना राजनीतिक और सामाजिक समानता द्वारा जन- 
साधारण को विशेष लाभ नही पहुँचा सकता । 
(2) स्वतन्त्रता का श्रधिकार (प्रनुच्छेद 9-22) 
(7तट्ठा। 40 फा९९१०ए७ ) 
वैयक्तिक स्वतन्त्रताएँ मौलिक अ्रधिकारों में सर्वोच्च हैं श्रौर इस कथन को 
चुनौती नही दी जा सकती कि 'स्वतन्त्रता ही जीवन है ।/ भारतीय सविधान के 
अनुच्छेद 9 से 22 तक में देश के नागरिको को स्वतन्त्रता सम्बन्धी विभिन्न अधिकार 
प्रदान किए गए है। वस्तुत: ये चारो अनुच्छेद “वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अधिकार-पत्र 
है ।”7 इनमे 9वाँ अनुच्छेद सबसे महत्त्वपूर्ण है, जो नागरिकों की निम्नलिखित सात 
स्वतन्त्रताएँ प्रदात करता है-- 
(क) वाक्‌ झौर अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, 
(ख) सभा करने की स्वतन्त्रता, 
(ग) संघ बनाने की स्वतन्त्रता, 
(घ) भ्रमण की स्वतन्त्रता, 
(ड) आवास की स्वतन्त्रता, 
(च) सम्पत्ति अजेन, धारण और व्ययन की स्वतन्त्रता (44वें सविधान 
सशोधन भ्धिनियम 978 द्वारा निरस्त), एवं 
(छ) पेशा, व्यवसाय, वारिपज्य एवं व्यापार की स्वतन्त्रता 
में स्वतन्त्रताएँ अप्रतिबन्धित नही है। राज्य 'युक्तियुकक्‍त प्रतिबन्ध' ([२८8४०॥- 
तरंग २९४४7०007) लगा सकता है। वर्तमान समय में भापण झौर अभिव्यक्ति की 
स्वतन्त्रता पर सात प्रतिवन्ध लागू है--() राज्य की सुरक्षा और भारत की 


4 एम. वी, पायली : वद्दी, पृष्ठ 87. 
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प्रभुसत्ता एवं अखण्डता, (2) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्णा सम्बन्ध, (3) 
सावेजनिक व्यवस्था, (4) सदाचार एवं नैतिकना, (5) न्यायालय का अवमान 
(ए०णाशएए। ० (०७४६), (6) मानहानि, एवं (7) हिसा को प्रोत्माहन । राज्य, 
साव॑जनिक सुरक्षा के हित में, जुलूस या एकत्रित होने की स्वतन्त्रता को सीमित कर 
सकता है । इसी प्रकार, स्वतन्त्रता की झ्राड मे ऐसे संघ या समुदायों का निर्माण नही 
किया जा सकता जो पड़्यन्त्र करें अथवा द्यान्ति और व्यवस्था की भंग करें। राज्य, 
सामान्य जनता श्रौर अनुसूचित जातियों के हित में, अवाघ अमणा की स्वतन्त्रता पर 
प्रतिबन्ध लगा सकता है । सामान्य जनता और अनुसूचित जातियों के हित में राज्य 
द्वारा अ्रबाघ निवास की स्वतन्त्रता पर भी उचित प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है । 
जहाँ तक सम्पत्ति की स्वतन्त्रता के अ्रधिक्ार का सम्बन्ध है, 44बे सविधान 
संशोधन नियम 978 द्वारा अनुच्छेद 9 के खण्ड (च) को संविधान से निकाल 
दिया गया है । फलस्वरूप सम्पत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार न रहकर केवल 
एक विधिक (कानूनी) अ्रधिकार के रूप में रह गया है जिसे साधारण कानून द्वारा 
विनियमित क्रिया जाएगा । 
अनुच्छेद 20 (श्रपराध की दोष-सिद्धि के विषय में संरक्षण )--अनुच्छेद 
20 में अपराधों के लिए दोप-सिद्धि के विकय में संरक्षण दिया गया है। यह व्यवस्था 
की गई है कि किसी व्यक्ति को किप्ती अ्रपराघ के लिए तव तक दण्डित नहीं किया 
जाएगा जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि उसने अपराध करने के समय किसी प्रचलित 
कानून का उल्लंघन किया है| अ्रपराध करने वाले व्यक्ति को उतने से अधिक दण्ड 
भी नही दिया जाएगा जो अपराध करने के समय प्रवृत्त कानून के श्रधीन दिया जा 
सकता हो । यह भी व्यवस्था है क्रि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार 
से अधिक झ्रभियोजित और दण्डित नही किया जाएगा । साथ ही, किसी अपराध में 
कोई अभियुक्त व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा । 
अनुच्छेद 2/ (व्यक्तिगत स्वतन्त्रता श्रौर जीवन की सुरक्षा)--इस भनुच्छेद 
में जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है ! यह कहा गया है--“किसी ध्यक्ति को 
उसके प्राण और दैंहिक स्वाघीतता से, कीनून द्वारा स्थापित प्रक्षिया को छोडकर, 
अन्य किसी प्रकार से वचित नहीं किया जा सकता 7! 
श्रनुच्छेद 22 (बन्दीकरशा तथा नजरबन्दी से बचाव )---मविघान के अनुच्छेद 
22 द्वारा वन्‍्दी व्यक्तियों को कुछ साँविधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और 
निवारक नजरबन्दी (#7९४७॥४6 06/शा0ंणा) के बारे में व्यवस्था की गई है । 
अनुच्छेद 22() झ्ौर 22(2) द्वारा निम्नलिसित साँविधानिक अधिकार प्रदान 
किए गए है-- 
(व) किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी पिस्फ्तारी के कारण से यध्य- 
शीघक्ष अ्रवगत करवाए विता बन्‍्दी बनाझट नही रखा जा सरेदा * 
(ख) उसे अ्रपनी इचि के वह्छ मै परासर्त करने तथा उस्ते झपनें 
सफाई दिलवादे & धविक्रार से ववि सही विया उरी * 
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(ग) उसे गिरफ्तारों से 24 घण्टे के अग्दर नजदीक के मजिस्ट्रेट के सामने 
पेश किया जाएगा । 
(घ) उसे न्यायालय की ग्राज्ञा के बिना 24 धण्टे से श्रधिक हिरासत में नही 
रखा जाएगा । 
अनुच्छेद 22 द्वारा वन्‍्दी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जी अ्रधिकार दिए 
गए है वे दो प्रकार के अपराधियों पर लागू नही होगे-- 
प्रथम--जिन बन्दियो का विदेशी शत्रु राष्ट्र के साथ सम्बन्ध है, एवं 
द्वितीय --जिन व्यक्तियों को किसी निवारक नजरवन्दी कामून के झत्तर्गत 
नजरबन्द किया गया है । 
निवारक निरोध 
(./0क्ापं४ 9802ाएंगा ) 
अनुच्छेद 22 (4) से 22 (7) तक निवारक निरोध (॥46ए॥क्‍ए6 0का- 
॥07) की चर्चा की गई है। निवारक मिरोध सकटकाल में ही नहीं बल्कि 
साधारण काल में भी लायू रहता है। 'निवारक निरोध' पदावली की सविधान में 
कोई परिभाषा नहीं दी गई है। “निवारक' (शर०ए८्णा/१७) शब्द दण्डात्मक 
(#?ए्राए८) शब्द का विलोम है। “निवारक गिरफ्तारी” दण्डात्मक ग्रिरफ्तारी से 
भिन्न है । दण्डात्मक गिरफ्तारी निरुद्ध व्यक्ति को दण्ड देने के उद्दं श्य से की जाती 
है, किन्तु निवारक बस्दीकरणा का उद्देश्य दण्ड देना नही, वरन्‌ प्रपराध करने से 
रोकना या निरुद्ध व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य के पूरा करने से रोकना है | 
इसमे निरुद्ध किए गए व्यक्षित के ऊपर कोई अपराध का भ्रारोप नहीं लगाया जाता 
है । यह एक एहतियाती कार्यवाही है जो किसी व्यक्रित को श्रपराध करने से रोकने 
के लिए श्रपनाई जाती है । इसमे व्यक्ति को केवल सन्देह के श्राधार पर गिरफ्तार 
कर लिया जाता है । 
विश्व के किसी भी लोकतान्त्रिक शासन-प्रणाली वाले देश से निवारक निरोध 
जैसे कानून सविधान के श्रावश्यक श्रग के रूप में स्वीकृत नहीं किए गए है । इस्लैण्ड 
व अमेरिका में ऐसा कानून नही है जो शास्तिकाल में निवारक निरोध का उपबस्ध 
करता हो । भारत में निवारक तिरीध कानून सविधान का ही भ्रग है । 
चूँकि निवारक निरोध की व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिए घातक सिद्ध 
हो सकती है, श्रतः सविधान मे इसकी कठोरता को कम करने के लिए कुछ 
साँविधानिक सरक्षण प्रदान किए गए है । अनुच्छेद 22 (4-7) के ग्रत्तग्गंत निवारक 
निरोध कानून के अन्तर्गत निरुद्ध किए ग्रए व्यक्ति को निम्नखिखित सरक्षण प्रदान 
किए गए है-- 
(!) सलाहकार वोड्ड द्वारा पुनविल्ोकन । 
(2) गिरफ्तारी के कारण जानने एव अभ्यावेदत प्रस्तुत करने का अधिकार । 
(3) सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया । 
अनुच्छेद 22(4) में #बवें सविधान संशोपन अधिनियम 4978 द्वारा 
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महत्त्वपूर्ण संशोधन किया गया । इस संशोधन से पहले जो व्यवस्था थी बह डॉ. पाण्डेय 
के झनुसार इस प्रकार है--निवारक निरोध विधि के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति की 
गिरफ्तारी 3 महीने से अधिक तभी चल सकती थी जब ऐसे व्यक्तियों, जो उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश है, रह चुके है या नियुक्त होने की अझ्रहता रखते है, से 
मिलकर गठित सलाहकार बोर्ड उक्त कालावधि की समाप्ति क्र पूर्व यह रिपोर्ट दे दे 
कि निरोध के पर्याप्त कारण है ।मदि सलाहकार बोर्ड इस बात की रिपोर्ट देता है कि 
निरोध का कोई औचित्य नही है तो सरकार की मिरोध का आदेश रह कर देता 
पड़ेगा । यदि सलाहकार बोर्ड निरोध के पक्ष में राय देता है तो निरोध आदेश देने 
वाला प्राधिकारी निरोध की अ्रवधि निर्धारित करेगा। किल्नु किसी भी दशा से 
निरोध-अवधि अ्रनिश्चित नहीं हो सकती है। खण्ड (4) (व) यह उपबन्धित करता 
है कि निरोध किसी भी दशा में उस अ्रधिकतम अभवधि से श्रधिक नहीं हो सकता हैं 
जो संसद विधि द्वारा उस प्रकार के मामलों में निरुद्ध व्यक्तियों के वर्गों के लिए विहित 
करेगी । भ्रव 44वें संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि “निवारक 
नजरबन्दी' सम्बन्धी कोई भी कानून किसी भी दशा में 2 महीने से ब्यादा की झवधि 
तक के लिए नतजरवन्द रखने का अभ्रधिकार महीं दे सक्रता जब्र तक कि एक सलाहकार 
वीर्ड ने यह स्वीकृति न दी हो कि इस प्रकार की नजरवन्दी के लिए पर्याप्त कारण 
हैं । सलाहकार बोर्ड का गठन कैसे होगा -यह्‌ पहले बताया जा चुका है । 

अनुच्छेद 22 (5) के अनुसार यह झावश्यक है कि निवारक निरोध के श्रस्तर्गत 
वनन्‍्दी बनाए गए व्यक्ति को ययाशीघ्र बन्दी बनाए जाने के कारणों से अवगत कराया 
जाए और यह झ्रवसर दिया जाए कि वह उन कारणों को न्यायालय मे चुनौती दे सके । 

अनुच्छेद 22(6) में व्यवस्था है कि लोक हित के ब्राधार पर निरोध के 
कारणों को बताने से इनकार किया जा सकता है । 

निवारक नजरवन्दी या निरोध की ध्यवस्था जो सविधान मे है उसे व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता पर एक गम्भीर श्राघात बताया गया है । संविधान-सभा में भी इस अनुच्छेद 
की कठोर आलोचना की गई थी । सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश महाजन 
ने भी कहा था--“यह बड़ी विनित्र वात है कि निवारक निरोध से सम्बन्धित कानूनों 
को, जिन्हे ससार के किसी भी लोकतान्त्रिक सविधान में स्थान नहीं दिया गया है, 
हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय में सम्मिलित किया गया है ।” 
डी. रामकृष्ण भारद्वाज विरुद्ध दिल्ली राज्य” नामक मुकदमों में स्यायाधीश 
पतंजलि शास्त्री ने कहा था--“चूँंकि तिवारक निरोध व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का एक 
बहुत बड़ा झआाक्षैप है, अतः स्यायालयों को संविधान में इसके दुरुपयोग को रोकने के 
लिए दिए गए थोडे वहुत संरदशणों की वहुत सावधानी से लागू क्रिया जाना चाहिए।! 
इसमें सन्देह नहीं कि उपरोक्त आलोचनाओं में वजन है श्रौर एक निरंकुश शासक 
दल निवारक तिरोध की व्यवस्था के सहारे दूसरी की स्वकस्थ्रगा को कुल शः 
हैं। लेकिन हमारे संविधान-निर्माता मूर्ख नहीं थे कि हंसी इस व्यवरेधी 


संविधान में स्थान दिया । प्रथम तो स्वतत्त्र भारत के सम्शुप्र इतनी विवि 
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समस्याएँ उपस्थित थी उनका सफलतापूर्वक समाधान करने के लिए और प्रवाम्छित 
तत्वों की रोकथाम के लिए निवारक़ नजरबन्दी की व्यवस्था करना झ्रावश्यक था । 
दूसरे, गांधीजी की हत्या से राजनीतिक व्यवस्था और भी सोचनीय हो गई थी तथा 
इम प्रकार के हिंसक तत्वों से वैधानिक रूप से निपटने के लिए इस व्यवस्था को 
आवश्यक समझा गया। तीसरे, नवोदित स्वतन्त्र भारत को शक्तिशाली गश्रौर 
समृद्धिगाली बनाने के. लिए भी निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था करना ग्रावश्यह 
माना गया । क्री झ्ल्तादि इृष्णा स्वामी से कहा था कि “स्वतन्त्रता के महान 
समर्थकों का भी यह विचार है कि भारत मे अत्र तक ऐसे राज्य-विरोधी तत्त्व मौजूद 
है जो संविधान को हानि पहुँचाना चाहते है । यदि हमे उन्नति करनी है झौर प्रपनी 
व्यक्तिगत स्वतस्त्रता तथा सम्पत्ति को सुरक्षित रखना है तो हमे या तो इन तत्त्वों को 
शक्ति से कुचल देना होगा या इनसे राज्य को बचाने के लिए उचित व्यवस्था करनी 
होगी ।” निवारक मजरवन्दी की व्यवस्था के! पक्ष में ए के. मोपालन्‌ के मुकदमों में 
भारत के सर्वोच्च न्यावाघीश पातजलि शास्त्री द्वारा कहे गए ये शब्द उल्लेसनीय 
है--''निवारक नजरबन्दी का हमारे सविधान में (जिसने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को 
मौलिक अधिकार की मान्यता दी) होना बड़ा भद्दा मालूम होता है ! यह प्रस्तावना 
में दिए गए वचनो के भी प्रतिकूल है। लेकिन इस पर भी इसकी व्यवस्था इसलिए 
की गई है ताकि शिशु गणराज्य को उन समाज विरोधी तत्त्वो से सुरक्षित रखा जाए 
जिनसे उसे गम्भीर खतरा है। चूंकि राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक शान्ति को 
बनाए रखने का उत्तरदायित्व कार्यकारिणी पर है, शत: सरकार का आवश्यकता- 
नुसार निवारक नजरबन्दी के अधिकार का प्रयोग करना अनुचित नही है ।” 
निवारक निरोध सम्बन्धी संसदीय विधियाँ--भारतीय ससद्‌ में सर्वप्रथम 
मिवारक निरोध अधिनियम, 950 (#रश्थ्ापर८ 72667007 0०, 950 ) 
बनाया जो 3! दिसम्बर, 969 तक चला कांग्रेस का अपेक्षित बहुमत न होने से 
इसकी अवधि बढाई नहीं जा सकी । पाँचवी लोकसभा के चुनावों में काँग्रेस को 
प्रचण्ड बहुमत प्राप्त हुआ । इसके साथ ही देश मे श्राजकताबादी तत्त्वों का जोर बढ 
गया । एक झोर तो नक्सलवादियो का आतंक था और दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान 
से शरणाथियो के भेष में पाकिस्तानी गुप्तचरो के प्रवेश का खतरा भी बढ़ गया 
था । इन सब कारणी से 7 मई, 297 को राष्ट्रपति ने झ्रान्तरिक सुरक्षा अभ्रध्यादेश 
जारी किया जिसने जून, 97 में आन्तरिक सुरक्षा कानून [ऐवशीग्रशिवा०४ 
पा।शावं 8४८एत७ &० 497]) का स्वरूप घारण कर लिया | यह अधिनियम 
तब तक अपरिवर्तित रूप से प्रभावी रहा जब तक कि 30 जून, 975 की राष्ट्रपति 
ने इससे संशोधन का अध्यादेश जारी नहीं कर दिया। जून, [975 को राष्ट्रपति 
को झपात॒कालीन स्थिति की घोषणा करनी पडी । इसके बाद ही 27 जुब, 4975, 
30 जून, 975 और 4 जुलाई, 975 को राष्ट्रपति द्वारा तीन महत्त्वपूर्ण प्राज्ञाएँ 
जारी की गईं। मार्चे, [977 में जनता पार्टी की सरकार बनी जिसने आन्तरिक 
सुरक्षा अधिनियम 977 (ध58 ) को निरस्त कर दिया । 
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(3) शोषण के विरुद्ध श्रधिकार (श्रनुच्छेद 23 एवं 24) 
(486 वश छछबा।5 फडफ़ोणाधांणा 

अनुच्छेद 23 में सभी प्रकार के बलातू श्रम और ब्यक्तियो की खरीद-फरोक्त 
की निविद्ध किया गया है । पर राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बाध्य सेवा 
लागू करने में राज्य धर्म, मूलबंश जाति या वर्ग आदि के झ्राधार पर कोई भेदभाव 
नहीं करेगा । 

अनुच्छेद 24 में चौदह वर्य से कम झ्ायु वाले को किसी बालक किसी कारखाने 
या खाल में नौकर न रखने और न किसी श्रन्य सकटमय नौकरी में लग्राने का 
प्रावधान है । 

शोपणा से भुक्ति के अधिकार के कार्यकरण का मूल्यांकन करते हुए 
डॉ० पायली ने लिखा है-- 

“शोधग के विरुद्ध श्रनेक अ्रधिनियम वर्तमान है, फिर भी देश के विभिन्न 
भागों में श्रनेक रुपो में शोपण ग्रभी तक प्रचलित है | इस दशा में राज्य द्वारा श्रभी 
कोई प्रयास हृढता एवं साहस के साथ नहीं किया गया । जी प्रधिकारी इसके लिए 
उत्त रदायी हैं, वे भी इन श्रधिकारी के सम्बन्ध में उदासीन है। उदाहरणतया उनमे 
से बहुत से प्रधिकारियों का यह विचार है कि वैश्यालयों को बन्द करने का प्रयत्त 
कभी सफल नही हो सकता । समाज को पूर्ण रूप से यह समभना होगा कि बेगार, 
वैश्यावृत्ति इत्यादि शोथण के विभिन्न रूपों का कारण दरिद्रता और अनादर है । 
केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल द्वारा पुनर्स्थापित एक समिति झनेतिक पणन सम्बन्धी 
समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण कर रही थी। उक्त समिति के अनुसार 
वैश्यावृत्ति तथा स्त्रियों एवं बालिकाओं के शोपण का घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनमे से 
किसी एक को ही निर्मूल नही किया जा सकता । दोनो को एक साथ हटाना होगा । 
इस समस्या का सम्बन्ध देश की सामान्य उन्नति मे है । जब तक समाज के विभिन्‍न 
वर्गों कै लिए पूर्ण तियोजन (रण छाछा0शशाध्या), आाभिक उन्नति, सामाजिक 
न्याय, उच्च जीवन-स्तर की व्यवस्था नही हो जाती तब तक यह समस्या किसी-न- 
किसी रूप में विद्यमान रहेगी। निरोधक (772४७:४४०) उपायों को अ्रंगीकार करने 
से शोपगा की मात्रा फम श्रवश्य हो सकती है किस्तु इसके लिए राज्य को एक प्रवल 
स्वस्थ नीति का श्रनुसरण करना होगा ।”! 

(4) धर्म-स्वात्तन्त्य का भ्रधिकार (श्रनुच्छेद 25 से 28) 
(हांहा। 0 उ्प९्एवणा इलाशंणा) 

इस अधिकार के अन्तर्गत अन्तःकरण की तथा धर्म को अवाध स्पसे 
मानने की, झावरण और प्रचार करने को स्वतन्त्रता दी गई है । लेकिन यह प्रतिबन्ध 
है कि शान्ति और व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं अन्य ग्रावश्यक व्यवस्थाओों का 
ध्यान रखा जाएगा। धार्मिक स्वतन्त्रता के इस अधिकार पर सरकार सार्वजनिक 


| एम. वी पायतो : वही, पृष्ठ /02-03. 
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व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य आदि के हित में उचित प्रतिवन्‍्ध लगा सकती है। 
कृपाण धारण करना तथा लेकर चलता सिक्‍्ख धर्म का भ्रंग समझा गया है । राज्य 
को सामाजिक वाल्थाण और सुधारो के हित में कानुन बनाने की शक्ति प्राप्त है। 
इसे धामिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं समझा जा सहृता । 

प्रनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए करों को देने के लिए 
वाध्य नही किए जाने का अधिकार दिया गया है। अ्रनुच्छेद 28 में व्यवस्था है कि 
राज्य-तिधि से पूरी तरह घोषित क्रिप्ती सस्या में कोई धामिक शिक्षा नहींदी 
जाएगी । ऐसी शिक्षा-संस्थाप्रो में घामिक शिक्षा अयवा घामिक उपासना में उपस्थित 
होने के विषय मे स्वतन्त्रता दी गईं है । 

(5) संस्कृति श्रीर शिक्षा सम्बन्धी श्रधिकार 
(अनुच्छेद 29 एवं 30) 
(जाए जा0 एवथधाणाता वरा805) 

इस अधिकार का प्रावधान कर धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था को आगे 
बढाने का प्रयास क्रिया गया है। दस्त अनुच्छेद का महत्व तब और भी बढ़ जाता 
है जब हम देखते है क्रि धर्म, भाषा और क्षेत्र सम्बन्धी विभिन्नताओ्रों से परिपूर्ण 
हमारे समाज में अल्पसख्यकों के हितो को साँविधानिक सरक्षण दिया गया है । 

इस अधिकार के भ्रन्तगंत अल्पसख्यकों की ग्रपनी सस्कृति, भापा और लिपि 
का सरक्षण करने तथा अपनी पसन्द की शिक्षा प्राप्त करने एवं शिक्षा सस्थाग्रो की 
स्थापना करने और उन्हे चलाने का ग्रधिक्रार दिया ग्रया है । 

(6) सम्पत्ति का अ्रधिकार 
(कशा2॥0 ॥0 /70थ ) 

जैसा कि हम पहले बता चुके है, संविधान के 44वें संशोधन अधितियम 
978 के अनुसार सम्पत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नही रह गया है, झ्रव 
यह केवल एक कानूनी अधिकार हो गया है । इसके लिए अनुच्छेद 9 में संशोधन 
कर दिया गया है तथा भ्रनुच्छेद 3) को समाप्त कर दिया गया है । 44वें पंशोधन 
अधिनियम द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को इस रूप मे एक कानूती अ्रधिकार के रूप 
में रखा गया है जिसका विनिमय साधारण विधियों प्रथवा कानूनों को पारित करके 
किया जा सके । इसके लिए साँविधानिक मशोघन की आवश्यकता नहीं होगी । 


साँविधानिक उपचारों के श्रधिकार (श्रनुच्छेद 32-35) 
(कशष्टा। ०0 (०5एांणाओं एथ॥९्वज) 


अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सौविधानिक उपचारो 
को भ्रधिकार दिया गया है। संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को प्रवरतित 
कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ठया उच्च न्यायालयों की शरण में कोई भी 
नागरिक जा सकता है | अनुच्छेद 33 (सेना के सदस्पों के प्रति) और अनुच्छेद 34 
(मार्यल लॉ लागू होने की सूरत में) अनुच्छेद 32 के अपवाद है! अनुच्छेद 35 में 
संविधान के मूल अधिकारों वाले भाग 3 के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए 
विधान वर्शित है । 
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डॉ० अम्बेदकर ने साँविधानिक उपचार वाली व्यवस्था को “सम्पूर्ण संविधान 
का प्राण तथा आत्मा” कहा था। इसमे सन्देह नहीं कि मूल अधिकारों को यदि 
सॉविधानिक तरीफों से लागू और सुरक्षित नहीं किया जाए, तो उसका कोई मूल्य 
नही ! सर्वोच्च ग्यायालय को इन अधिकारों की रक्षा के लिए सामान्य अधिकार 
दिए जाने के साथ-साथ बन्‍्दी प्रत्यक्षीकरण (स4॥06४६ (८०975), परमादेश 
(?थातक्या।ा5), प्रतिपेष (.0०|07007 ) , अधिकार-पृच्छा (९००-फशाएव॥०) 
तथा उत्प्रेषण लेख (0०47) जारी करने जैसे विश्ेप उपचारो के प्रयोग का 
भी अधिकार प्राप्त है । भारतीय सविधान में इन लेखो को सम्मिलित करके व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता सुरक्षित कर दी गई है । 

सम्पत्ति के श्रधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में ववाए रखने के 
लिए पविधान में एक नया अनुच्छेद 300 (क) जोड़ा गया है । अनुच्छेद 300 (क) 
यह उपबन्धित करता है कि कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना भ्पनी सम्पत्ति 
से वचित नहीं किया जाएगा । 

नए अनुच्छेद 300 (क) के झ्रवीन किसी व्यक्ति की सम्पत्ति के राज्य द्वारा 
अजित किए जाने के लिए कैवल एक शर्ते है श्ौर वह है कानून का अधिकार ! 
क्रिस उद्देश्य के लिए तथा क्‍या उसके लिए कोई श्रतिकर दिया जाएगा या दिया 
जाएगा तो कितना इन प्रश्नों का निर्धारण विधायिका के (लुप्त किए गए 
अनुच्छेद 3 के श्रधीन ये दोनों ही शर्तें श्रावश्यक थी) भ्रधीन होगा । किन्तु इस 
सम्बन्ध मे अभी तक जो विनिश्चय न्यायालयों ने किए हैं वे मार्गदर्शन के लिए 
सहायक हो सकते है ।? 

न्यायविदो ने सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त करमे 
की ग्रालोचना की है । वस्तुत इसके लुप्त करने की कोई आ्रावश्यकता नही थी 
क्योकि तमाम संशोधनो के पश्चात्‌ सम्पत्ति का अधिकार काफी समुचित और 
निर्बन्धित हो गया था। सविधान मे ऐसी व्यवस्था भी है जिसका पालन करके 
निजी सम्पत्ति को सावेजनिक उद्देश्यों के लिए अजित किया जा सकता है । 


सौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में संसद्‌ का श्रधिकार 

संविधान (24वाँ सशोधन) अधिनियम 97 द्वारा, जिसे 5 नवम्बर, 
]97 को राष्ट्रपति की स्वीक्षत्ति प्राप्त हुई, संसद को मूल अधिकारों सम्बन्धी 
भाग 3 सहित संविधान के सभी भागों में संशोधन करने की श्रक्ति पुनः प्राप्त हो 
गई है । 967 में गोलकनाथ वाले मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रपने हो पहले 
के निर्णय को, जिसमें मूल अधिकारों सम्बन्धी भाग 3 सहित संविधान के सभी भागों 
में संशोधन करने की संसद की शक्ति को पुष्टि को थी, अल्प बहुमत से उलट दिया 
था । पर नए संशोधन में ससद्‌ को यह शक्ति फिर से दी गई है । 


] जमसारायण पाण्डेय ; वहीं, पृष्ठ 364. 


पकासे का मृल्याकन 
(छिबा।त ण कि कम अप, 
मौलिक अधिकार # हमारे देश मे तक के साय-याय 
पामाजिक तको भी स्थापना बे है। इक श्रधिकारों क की 
दैप्टि मे कोगो को समान बनाया है वरन्‌ ति, भाषा, लिय श्रादि क्री 
आपारभृत्त विपमता को भी दूर करने की व्यवस् फ़िर भी मौलिक 
पिकारो के सम पहनी भारत मे ॥२ ६ दे आलोचना का 
विपय बना रश है । ६ आलोचचाएं अमुख हूप से श्स 
4 विधान मे मौलिक अ्रधिकार वाह डैच नहीं हैं बरनू 
गाममात्र है हैं, क्योकि उनके अनुवार किक प्रध्ि भौतिक अधि मे 
थान चाहिए प्न्हे को माना है नही ब्रा, जैसे ॥$ पाने का अधि 
निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आदि + 
ग्रानो: भेत्र जाते है कि किसी भी. देश के ६ पान क्र देश में विद्यमान 
साधनों ॥₹ परिस्थितियों के भ्राघार परह्ी अधिकार दिए ॥ प्रत्येक 
व्यक्ति को काम अधिकार, निशुल्क का अधिकार आदि इसलिए प्रदान 
नहीं किए गए क्योकि सेंविधान-निर्माता जानते थे की झा थति 
भाने काले देशकों तक इतना उठाने में समय गेटी होगी । फ़िरि भी. 
वि “निमताओ रन अधिकासे को राज्य-नीति निदेशक में स्थान 
दिया और यह माना कि इन्हे चाप करना का 
2. निवारक निरोध (उपलव्यद 6 ०(०४॥०४) की से इस 
अ्रध्याय का सार विलुच्त हो चुका है । द्वाथ जे दत्त है 
हाथ से छीन लेत। है 
यह्‌ करते समय हैम यह ध्यान हिए सावंजनिकः 
हित के लिए व्यतत्त स्वातन्न्य पर ग्रतिकन्ध लगाना आवश्यक होव। है। एम 
ने लिखा है--“सपि /न-निर्मात्ता जिस गराराज्य करे स्थापना रहे थे & 
उसकी सुरक्षा मे खतरे जे अनभिन्न के । संविधान का 
ञ्स हम्मा जब ३ पड़े कठिन समय से था। वश मे ऐसे विरोधी 
अंट थे जो बोकत न्व्रात्मः 'पण्य प्रखाली $ गथे। # हात्मा गांधी की हत्ता 
इसे वात का एक गता-जाग थगहरण था । दस मे ऐसे दल वेतमान थे जे 
ए हिंसा और क्ल् हर चुके के ऐसी 


की सत्ता प्रदान 
संविधान मे मौलिक अधिकार पर प्रति, पु 
यह सत्ता सौंडी (४ हैः 
3. आतलोचको बी 'हैकि' | 

ई 


| 


मौलिक अधिकार और नोति-निर्देशक तत्त्व 3] 


प्रयात्त किया गया है वे भी इतनी गअहूँताग्रो, अ्रपवादों का व्यास्याओं से बंधे है कि 
यह समभवा भी कठिन है कि व्यक्ति को मौलिक अधिकारों में क्या मिला। एक 
आलोचक ने व्यग्यपूवंक कहा है कि मौलिक अधिकार सम्बन्धी अध्याय का नाम 
बदल कर 'मौलिक अधिकारों की परिमीमाएँ' झथवा 'मौलिक अधिकार एवं उनकी 
परिसीमाएँ' रख देना चाहिए 7 


इस झालोचना का जवाब भी वही है जो ऊपर दिया जा चुका है। भ्रसीमित 
स्वतन्त्रता और अधिकार प्रदात करना तो सम्भव है और न हिंतकर । मौलिक 
झधिकारों पर लगाए जाने वाले प्रतिवस्थों का औचित्यपूर्ण होना ग्रावश्यक है श्रौर 
आदित्य!” के निर्णय की शक्ति व्यवस्थापिका या कार्यप्रालिका को नहीं बल्कि 
न्यायपालिका को प्रदान की गई है । देश की स्वतन्त्र न्यायपालिका के होते हुए, 
जैमाकि भूतपूर्वे न्यायाधीश छागला ने लिखा है, नागरिक अपने अ्धिकारो की रक्षा 
के लिए न्यायपालिका पर भरोसा कर सजते है । 

4. साँविधानिक उपचारों के स्थगन की व्यवस्था की कटु श्रालोचना की गई 
है । सक्टकाल के कार्यपालिका को मौलिक अधिकारों के स्थगन के अधिकार, 
सामान्य परिस्थितियों मे भी निवारक निरोध की व्यवस्था के सम्बन्ध में एच वी. 
कामथ ने सविधान-सभा में कहा था--“इस व्यवस्था द्वारा हम तानाशाही राज्य 
और पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं।” सविधान-सभा के एक अन्य सदस्य 
सोमनाथ लाहरी ने कहा था --“भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था 
पुलिस के सिपाही के दृष्टिकोण से की गई है, व कि एक स्वतन्त्र और संघर्षशील 
राष्ट्र की दृष्टि से ।” 

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता से कही अधिक मूल्यवान है। मौलिक अधिकारों के स्थगन की व्यवस्था 
का समर्थन करते हुए ग्रल्लादि कष्णास्वामी अय्यर ने संविधान-सभा में कहा था-- 
“यह व्यवस्था अत्यन्त ही आवश्यक है । यही व्यवस्था संविधान का जीवन होगी । 
इससे श्जातन्त्र की हत्या नही बल्कि रक्षा होगी ।' उल्लेखनीय है कि साविधामिक 
उपचारो के स्थमत का भ्रवसर भारत मे 962 में चीनी आक्रमण से उत्पन्न होने 
वाली आपाव्‌ घोषणा से पहले आया ही वही । यह भी सत्य है कि शुन, 2975 
से पूर्व आपातकाल के दौरान साँविधानिक उपचारों के स्थगन कर दिए जाने से 
तथा कतिपय मौलिक अधिकारों पर प्रतिवन्ध लगा दिए जाने से इस प्रकार की 
कोई अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई जिससे भारत की आराम जनता को चिन्ताजनक 
रूप से क्षब्ध होना पडा हो । जून, 4975 से मार्च, 977 तक के बीच 9 माह 
तक जारी रहने वाले आपातुकाल में सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों के स्थगन की 
शक्ति का निश्चित रूप से दुरुपयोग किया गया । परिणाम यह्‌ हुआ कि जनता ने 
आम चुनावों मे अपने शासक बदल दिए। जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान 


३ एम वी. पायी : भारतोय संविधान, पृष्ठ 33. 


372 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


संशोधन द्वारा कुछ ऐसी सुरक्षात्मक व्यवस्थाएँ कर दी जिनके फलस्वरूप नागरिकों 
को जीवन तथा स्वतन्त्रता सहित श्रन्य मूल प्रधिकार अस्थाई बहुमत द्वारा नही छीने 
जा सकेंगे । यह व्यवस्था भी कर दी गई कि जीवन तथा स्वतन्त्रता सम्बन्धी भ्रधिकारों 
को लागू कराने के लिए न्यायालय जाने के श्रधिकार को मिलम्बित नहीं किया जा 
सके | यह भी व्यवस्था की गई कि निवारक् नजरवन्दी सम्बन्धी कोई भी कानून 
किसी भी दशा में दो महीने से ज्यादा की श्रवधि तक के लिए नजरवन्द रखने का 
अधिकार नही दे सकता जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड ने यह स्वीकृति न दी हो 
कि इस प्रकार की नजरबन्दी के लिए पर्याप्त कारण हैं । 

5. आइवर जेनिंग का मत हैं कि भारतीय अ्रधिकार-पत्र की भाषा ठीक 
नहीं है, उसमे प्रनेक जठिल वातें है और वे अमेरिका के अ्धिकार-पत्र जैसी स्पप्ट 
तथा सक्षिप्त नही है। 

उपरोक्त श्रारोप में वजन है । लेकिन यह बात केवल मौलिक अधिकारों 
सम्बन्धी भ्रध्याय में ही नहीं है वरन्‌ यह तो सम्पूर्ण संविधान की विश्वेपता है । 
संविधान की विलष्टता को समाप्त किया जाना चाहिए, उसे य्रथासम्भव सरल 
बनाया जाना चाहिए । 

अन्तिम समीक्षा के रूप में कहा जा सकता है कि मौलिक भ्रधिकार श्प्रतिबन्धित 
नहीं हो सकते । व्यक्ति और समाज के हित में कुछ मर्यादाओं भ्रयवा सीमाओं का 
रहना श्रावश्यक है । इसके अतिरिक्त, जैसा कि मारिस जोन्स ने लिखा हे--सं विधान 
में अधिकारों की रक्षा की सुहृद गारण्टी दी गई है क्योकि कोई भी ऐसा कानून जो 
इन अधिकारों का श्रतिक्रमण करता हो, उच्चतम न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित 
किया जा सकता है तथा नागरिक भी साँविधानिक उपचारों के जरिए अपने 
अधिकारो की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय से “रिट” ले सकते हैं। भारतीय 
सविधान में एक निष्पक्ष और स्वतन्त्र व्यायपालिका को अधिकारी का सरक्षक बनाया 
है । अतः सामान्य स्थिति में नामरिकों के मूल अधिकारों की कार्यपालिका या संसद 
द्वारा अतिक्रमणा करना सम्भव नहीं है । सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक अपने 
विबेकपूर्ण निर्णशेयो से मौलिक अ्रधिकारों को ग्रभावकारी सरक्षण दिया है । 

फिर भी यह बात भी ध्यान मे रखनी चाहिए कि मौलिक अधिकारों की 

रक्षा न्यायालय नहीं, बरन्‌ लोकमत ही कर सकता है। सतत्‌ जागरुकता ही 
स्वतन्त्रता का सूल्य है 
राज्य को नीति के निदेशक सिद्धान्त या तत्त्व 
(6 |-००९ 27#॥संफ्राथ रण 546 एगां०३) 
राज्य-नीति के निदेशक तत्त्व भारतीय सविधान की श्रनोंखी विशेयताएंँ है । 
इन सिद्धान्तों का वर्णन सविधान के भाग 4 मे अनुच्छेद 36 से 54 तक किया गया 
है । जहाँ मूल अधिकारों का प्रयोजन एक समतापूर्णा समाज की सृष्टि करना, समस्त 
नागरिकों को सम्राज के प्रतिवन्‍्धों और दबावों से मुक्त करना तथा उनके लिए 
स्वतन्त्रता का स्वर्णा-विहान लाना है, वेहाँ निदेशक तत्त्वों का प्रयोजन शास्तिपूर्णो 
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तरीकों से सामाजिक क्रान्ति का पथ प्रशस्त कर कुछ साभाजिक और झाथिक 
उद्देश्यों को तत्काल सिद्ध करना है 7 
निर्देशक सिद्धान्तों का सार तत्त्व 

निदेशक सिद्धान्तों का सार तत्त्व सविधान के अनुच्छेद 38 में दिया गया है 
जिसमे संविधान की प्रस्तावना की प्रतिध्वनि सुनाई देती है-- 

#राज्य ऐसी स्रामाजिक व्यवस्था की, जिसमे सामाजिक, आथिक श्रौर 
राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी सस्थाओों को अनुप्राशित करे, भरसक 
कार्यसाधक के रूप में स्थापना और सरक्षण करके लोक-कल्याण की उन्नति का 
प्रयास करेगा ।/2 


इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सविधान के भाग 4 में विभिन्न उपवन्ध दिए 
गए हैं । “सविधान मे राज्य को यह सुनिश्चित करने की आज्ञा दी है कि नागरिको 
को श्राजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों, कि प्राथिक प्रणाली का सचालन और 
देश के भौतिक ससाधनों का स्वामित्व और नियन्त्रण सामान्य श्रेय के श्रधीन हो; 
कि मजदूरो को केवल निर्वाह-योग्य मजदूरी प्राप्त हो, बल्कि वह इतनी हो जिससे वे 
अपने और प्रपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखे, और 
उसमे सुधार कर सकें; देश के उपयोगी नागरिक बनने के लिए आगामी पीढी को 
शिक्षित कर सकें; झौर अपने जीवन की संध्या में सेवा-निदृत्त होकर झाराम से रह 
सकें और उस समय का तथा अन्य सामाजिक और सॉँस्क्ृतिक झवसरों का आतत्द 
लाभ कर सकें; कि स्त्रियों शौर बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए और जनता के 
दुबेल वर्गों के शैक्षिक ओर झ्राथिक हितों को विशेष रूप से सवाद्धित किया जाए। 
राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों मे से एक लोगो के सामान्य जीवन-स्तर और घीपणा के 
स्तर को ऊपर उठाना है। अनुच्छेद 45 में यह प्राशा व्यक्त की गई है कि 4 बर्ष 
तक के बच्चों के लिए श्रनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी । भ्न्य 
निदेशक सिद्धान्तों में कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योगों की तकनीकों में सुधार 
करके भारतीव समाज मे पुनर्जागरण को सुनिश्चित करने का सकल्प निहित है ! 
इस प्रकार ये सिद्धान्त राज्य के ऊपर यह ठोस जिम्मेदारी डालते हैं कि वह देश में 
सतोकतन्त्र के: लिए सुदृद आधार का निर्माण करे (४ 

बस्तुतः सविधान के भाग 4 का उद्देश्य देश में उस साम्प्रदायिक और झाथिक 
क्रान्ति को मूर्त रूप प्रदान करता हैं जिससे देश के सभी नागरिकों को सामाजिक 
झौर आधिक न्याय प्राप्त हो सके, शोपणकारी तत्त्वों की समाप्ति हो, समाज का 
प्रत्येक सदस्य संगत स्वतन्त्रताओं का उपयोग कर सके, अग्रधिकारो के श्रविभाज्य अंग 
के रूप में कर्तव्यों की गंगा बहे और देशवासियों मे उस हृष्टिकोण का विकास हो 
जी भ्रत्तर्राप्ट्रीय शाम्ति झौर सुरक्षा को बल प्रदान करे। निदेशक सिद्धान्त व्यक्तिगव 


] के. प्दानन्द हेगड़े : भारतीय संविधान में राज्य-दीति के निदेशढः तत्व, 972, पृष्ठ 
2 भारत का राविधान (रजत जयन्ती साधहरण), अनुच्छेद 38, पृष्ठ 23. 
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अधिकारों और साथाजिक आवश्यकताओं के बौच सन्तुलन स्थापित करने मे सहायक 
है। इसके समुचित कार्यात्वयन पर वास्तविक लोकतन्त्र कौ इमारत खड़ी की णा 
सकती है । यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नही होगी कि संविधान के भाग 3 और 
4 देश के उज्ज्वन् भविष्य का स्वप्न दर्शाते है। वे हमारे मंविधान की अन्तरात्मा 
है । उनकी जडे पिछली कुछ शताब्दियों मे इतिहास में धसी हुई हैं। "वे भारत के 
भविष्य, वर्तमान श्रौर भूत को एक दूसरे से सम्बन्धित करते है और हमारे महान्‌ 
प्राचीन देश में सामाजिक क्रान्ति का अलख जयाते है ।” 
निर्देशक सिद्धान्तों का वर्गोकररपा 
(€95अस्टिब्राणा ० 07००४४ ?्छालफञा८5) 

संविधान के अनुच्छेद 36 में “राज्य' की परिभाषा दी गई है। तदनुसार 
“राज्य! के अ्रन्तगेत भारत की सरकार और संसद्‌ तथा राज्यो में से प्रत्येक की सरकार 
और विधान-मण्डल तथा भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर ग्रथवा भारत सरकार के 
नियन्त्रण के श्रधीन अब स्थानीय और भझन्य प्राधिकारी भी है! अनुच्छेद 37 के 
झनुसार निदेशक तत्त्व न्यायालय द्वारा प्रवर्ततीय न होने पर भी देश के शासम में 
मूलभूत है । 

अनुच्छेद 38 से 5! में राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों का वर्शात किया 
गया है । ये निदेशक सिद्धान्त अथवा तत्त्व सविधान मे किसी युक्ति-युक्त योजना के 
श्रनुसार नहीं गिनाए गए हैं, श्रत. उनका वर्गीकरण करना कठिन है । तथापि, 
भ्रध्ययन की सुविधा के लिए इन्हे निम्नलिखित वर्गों में बाँदना उपयुक्त होगा-- 

(क) श्राधिक सुरक्षा सम्बन्धी निदेशक तत्त्व, 

(ख) सामाजिक हित सम्बन्धी निदेशक तत्त्व, 

(ग) न्याय, शिक्षा, लोकतन्त्र एवं प्राचीत स्मारकों की रक्षा से सम्बन्धित 

निदेशक तत्त्व, एवं 

(घ) प्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एव मुरक्षा सम्बन्धी तत्त्व । 

(क) आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी निदेशक तत्त्व 

हमारे सब्रिधान-निर्माता देश में एक सोक-कल्याशकारी राज्य स्थापित 
करना चाहते थे, अ्रत उन्होंने सविधान में प्रधिकाँश निदेशक तत्त्वो द्वारा आ्राधिक 
सुरक्षा तथा आ्िक स्थाय के सम्बन्ध मे व्यवस्था की । संविधान में इस प्रकार के 
निम्नलिखित निदेशक तत्त्व है-- 

. अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक-कल्याण की उन्नति के लिए 
सामाजिक व्यवस्था बनाएगा । 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 978 द्वारा 
अनुच्छेद 38 मे एक नया खण्ड जोड़कर एक नया विदेशक तत्त्व जोड़ा गया है 
नया खण्ड यह उपबन्धित करता है कि राज्य इस बात का श्रयास करेगा कि विश्लेष 
रूप से व्यक्तियों की श्राय में असमानत्ता कम हो और पद, सुविधाओं और अवसरों 
के सम्बन्ध में केवल व्यक्तियों में ही नहीं वरन्‌ बिभिन्‍न क्षेत्रों मे निवास करने वाले 
या विभिन्‍न व्यवसाय में लगे सभी वर्ग के लोगो मे असमानता दूर हो । 
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2. राज्य देश के नर और नारी सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका 
के पर्याप्त साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा । (अनुच्छेद 39-क) 

3. राज्य समाज की भौतिक सम्पत्ति के स्वामित्व और नियन्त्रण की ऐसी 
व्यवस्था करेगा जिससे अधिकाधिक सावंजनिक हित हो सके । (भनुच्छेद 39-ल) 

4 राज्य आथिक व्यवस्था इस प्रकार चलाने का प्रयत्त करेगा जिससे धन 
और उत्पादन साथनों का सर्वंसाधारण के लिए अहिंतकारी केन्द्रण न हो । (ग्नुच्छेद 
39-ग) 

5. राज्य पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन 
की व्यवस्था करेगा । (श्रनुच्छेद 39-घ) 

6. राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि श्रसिक्र पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य 
तथा शक्ति का और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो ॥ सज्य यह 
देखेगा कि श्राथिक भ्रावश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारो में न 
जाना पड़े जो उनकी आ्रायु या शक्ति की अनुकूल न हों । (अनुच्छेद 39-ड) 

7. मूल सविधान के अनुच्छेद 39 (च) में कहा गया है कि राज्य “बच्चों 
और युवक्रीं को शोपण से तथा नैतिक और ग्याधिक परित्याग से सरक्षण देगा ।" 
42वें साँविधानिक संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद को संशोधित करते हुए कहा गया है 
फि---राज्य के हारा बच्चो को स्वस्थ विकास के लिए अदसर झौर सुविज्ाएँ प्रदान 
की जाएँगी, उन्हें स्वतन्त्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी, बच्चो तथा युवकों 
की शोपण से और आ्राथिक या नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी ।” 

8. राज्य अपने ग्राथिक साधनों के भ्रनुसार तथा विकास की सीमाओो के 
भीतर यह प्रयत्व करेगा कि सभी नागरिकों को थोग्यतानुसार काम मिल सके, वे 
शिक्षा पा सके, और वेकारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा अ्रमहीतता श्रादि की दशाओं में 
सार्वजनिक सहायता पा सकें । (अनुच्छेद 4!) 

9. राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाझ्रों को सुनिश्चित करने 
के लिए तथा प्रमूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा । (अनुच्छेद 42) 

0. राज्य श्रमिक्री के लिए काम, निर्वाह-मजदुरी, शिष्ट जीवन-स्तर, 
समुचित अवकाश तथा सामाजिक और सॉस्क्ृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास 
करेगा ( रण्य विशेष रूप से गाँवों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी 
आधार पर बढ़ाने का प्रयत्त करेगा । (अनुच्छेद 43) 

8, राज्य वैज्ञानिक आधार पर क्पि और पशु-पालन का संचालन करेगा । 
(अनुच्छेद 48) ३ 

42वें सविधान संशोधन में श्राथिक सुरक्षा सम्बन्धी दो और निदेशक तत्त्व 
जोड़े गए है जो कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता और औद्योगिक 
स्थानों के प्रवन्ध में कर्मचारियों को भागीदार बनाने की व्यवस्था से सम्बन्धित हैं । 
थे तत्त्व अनुच्छेद 39 के उपखण्डो के रूप में जोड़े गए है । 44वें संशोधन द्वारा एक 
झ्रौर निदेशक तत्त्व जोड़ा गया है जिसमे कहा गया है कि---“राज्य न केवल व्यक्तियो 
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की प्राय और उनके सामाजिक स्तर, सुविधाओं तथा अवसरो सम्बन्धी भेदभाव को 
कम-से-कम करने का प्रयत्न करेगा बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिरत 
व्यवसायों मे लगे व्यक्तियों के समुदायों के बोच विद्यमान आय, सामाजिक स्वर, 
सुविधाशो एवं अवसरों सम्बन्धी भेदभाव को भी कम-प्ेन्कम करने का प्रयत् 
करेगा ।" 

(ख) सामाजिक हित सम्बन्धी निदेशक तत्त्व 

इस सम्बन्ध में राज्य के निम्नलिखित कत्तेव्य निश्चित किए गए है-- 

] भारत भर में नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार-संहिता प्राप्त कराने 
का प्रयत्न करता । (अनुच्छेद 44) 

2 जनता के दुर्वलतर अगो के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथ। प्रमुसूचित 
ग्रादिम जातियी के शिक्षा तथा अर्थ-सम्बन्धी हितो की विशेष सावधानी से उन्नति 
करना और सामाजिक श्रन्याय तथा सब प्रकार के शोपरा से उतकी रक्षा करना । 
(अनुच्छेद 46) 

3. अपने लोगों के भ्राह्मर-पुष्टिनल और जीवन स्तर को ऊँचा करना तथा 
लोक-स्वास्थ्य को सुधारना राज्य का एक प्राथमिक कत्तंव्य होगा। राज्य विशेष झूप 
से मादक पेयो और अस्वास्थ्यकर ओऔपधियों के उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाने का 
प्रयत्त करेगी । (श्ौपधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त अनुच्छेद 47) 

(ग) न्याय, शिक्षा, लोकतन्त्र एवं प्राचीन स्मारकों 
की रक्ष। से सम्बन्धित निदेशक तत्त्व 

. राज्य न्यायपालिका को कार्यप्रत्िका से पृथक्‌ रखने का प्रय॑त्त करेगा । 
(अनुच्छेद 50 ) 

2. राज्य ग्राम पचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा । वह उनको 
ऐसी शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान करेगा कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के €प 
में कार्यें कर सकें। (अनुच्छेद 49) 

3, राज्य संविधान लागू होने से दस वर्ष की भ्रवधि के भीतर 4 वर्ष के 
सब बालकों के निए निःशुल्क और अनिवाये शिक्षा प्रदान करने को व्यवस्था करेया। 
(अनुच्छेद 45) " 

4 राज्य समद्‌ द्वारा कानून बनाकर राष्ट्रीय महत्त्व की स्मारकों, ऐतिहासिक 
स्थानों झौर चीजो का संरक्षण करेगा | (अनुच्छेद 49) 

5. संत्रिघान के 42वें संशोधन द्वारा देश के पर्यावरण (साशोणगाल॥) 
बी रदा। को भी निर्देशक तत्तों में शामिल किया गया है । 48वें भनुच्छेद के बाद 
प्रनच्छेद 48 (क) जोड़ कर कहा गया है कि “राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा 
तथा उसमें सुधार का प्रयत्त करेगा । राज्य द्वारा बनो और वन्य जीवन की घुरक्षा 
बाय भी प्रयत्त किया जाएगा ।/ 

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा सम्बन्धी तत्त्व 
संयिधान-निर्माता भारत के परम्परागत प्रादर्ग “बसुपैव छुटुम्बकझ/ प्रौर 
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गजियो तथा जीने दो” से प्रभावित थे | इसी ग्रादर्श को ध्यान मे रखते हुए संविधान 
के अ्म्तिम निदेशक तत्त्व 5] में कहा गया है कि राज्य अ्स्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र मे 
निम्नलिखित बातो का प्रयत्न करेगा-- 
(क) अश्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का, 
(ख) राष्ट्रों के वीच स्थाय और सम्मानपूर्णे सम्बस्धों को वनाएं रखने का, 
(ग) संगठित लोगो के एक दूसरे के व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और 
सन्धि-वन्धनो के प्रति ग्रादर वढाने का, तथा 
(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थत्ा द्वारा विवटारे के लिए प्रोत्साहन 
देने का । 
स्पष्ट है कि राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धास्तों द्वारा राज्य का यह कर्तव्य 
ठहराया गया है कि बह देश में वास्तविक लोकतन्त्र की स्थापना करे जिसमें प्रत्येक 
व्यक्ति को स्वतन्त्रता, समता और न्याय प्राप्त हो सके । 
नीति निदेशक तत्त्वों श्रौर मूल अधिकारों में अ्रन्तर 
(एक्रालांगणा #शक्शा कीषावाशातों करीशा| क्ात॑ 
छफ९९४२९ एे्क्ा्रण्ण0९5) 


यद्यपि नीति निदेशक तत्त्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक है, दोनो 
हमारे संविधान की ग्रन्तरात्मा है, दोवो में एक कार्य-पद्धति का निर्णोय किया गया है 
और देश के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का स्वप्न सजोया गया है, तथापि दीनों में 
निम्नलिखित मूलभूत ग्रन्त र हैं-- 

। मूल अधिकार नकारात्मक स्वरूप लिए हैं जबकि निदेशक तत्त्व 
सकारात्मक । मूल अधिकार नकारात्मक इसलिए है क्प्रोंकि ये राज्य पर कुछ प्रतिवन्ध 
लगाते है । निदेशक तत्त्व सकारात्मक इसलिए हैं कि ये राज्य को किन्ही निश्चित 
कार्यो को करने का आदेश देते है 4 

2. मूल अधिकार वाद-योग्य (>0६४०४४७।०) है, निदेशक तत्त्व वाद-यीग्य 
नहीं है । भ्रनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से कहता है कि निदेशक तत्त्तो को किसी न्यायालय 
द्वारा बाध्यवा नही दी जा सकेगी, तथापि ये तत्त्व देश के शासन में मूलभूत है श्रौर 
विधि-निर्माण में इन तत्त्वो का प्रयोग करना राज्य का कत्तंव्य है । दूसरी ओर मूल 
अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तेनीय है श्र्थात्‌ वे मूल भ्रधिकार से अ्रसंगत किसी 
कामून को अवैध घोषित कर सकते है। लेकिन कोई भी विधि इस आधार पर अवैध 
घोषित नहीं की जा सकती कि वह निदेशक तत्त्वों के विरोध में है और न ही 
स्यप्यालय सरकार को इन तत्त्वों को कार्यान्वित करते के लिए कोई झादेश दे सकते 
है । उदाहरणा्थ, एक अवैध रूप से गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति न्यायालय से 
बन्दी प्रत्यक्षीकरस का लेख प्राप्त कर सकता है लेकिन यदि सरकार नि.शुल्क और 
झनिवायें शिक्षा देने का प्रयास नही करती तो इसके लिए व्यक्ति न्यायालय से कोई 
उपचार प्राप्त नहीं कर सकता । 

3. मूल अधिकारों का जियय व्यक्ति है, तिदेशक तत्त्व राज्य के लिए है । 


348 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


4. मूल अधिकार नागरिकों को सविधान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिए गए हैं 
जबकि निदेशक तत्त्वों का उपभोग नागरिक तभी कर सकते हैं जब राज्य विधि द्वारा 
इन्हें कार्यान्वित करे । 

$ निदेशक तत्त्वों का क्षेत्र मूल अधिकारों के क्षेत्र से कही भ्रधिक व्यापक 
है। मूल अधिकारो का क्षेत्र भारत-राज्य को सीमाओं के अन्तर्गत है जबकि निदेशक 
तत्त्वी में अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के सिद्धान्त भी सम्मिलित है । 

यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि चाहे नीति निदेशक तत्त्व न्यायालयों 
द्वारा प्रवतंनीय न हो, पर उसकी साँविधानिक महत्ता और पविन्नता के बारे में कोई 
सन्देह नही किया जा सकता । 

निर्देशक तत्वों को श्रालोचनाएँ श्रौर उनका मूल्याँकन 
राज्य-नीति के निदेशक तत्त्वों की झालोचना प्रायः होती रही है । संविधान 
सभा मे भी प्रो के टी शाह ने कहा था--“राज्य नीति के ये तिदेशक तत्त्व एक 
ऐसे चैक के समान है जिनका भुगतान बेक की इच्छा पर छोड दिया गया है।" 
कई झालोचको ने इन सिद्धास्तों को सविधान-निर्माताश्ों कौ पवित्र भावनाश्रो और 
आार्काक्षात्रों का सम्रह-मात्र कहा है, इन्हे 'योथे वचनों' की संज्ञा दी है ॥ आलोचना 
के मुख्य आधार प्रायः ये रहे है-- 

]. ये तत्त्व बाद-योग्य नही है, श्रत इनके पीछे कोई बाध्यता भी नही है । 
यह राज्य की इच्छा पर है कि वह इन्हे कहाँ तक लागू करता है| इस प्रकार ये 
राजनीतिक धोपणा मात्र है । 

2. इन तत्त्वों मे वशित अनेक विपय बड़े अनिश्चित और अ्रस्पष्ट है । 
उदाहरणाथ्थ, समाजवादी सिद्धान्तो मे श्रमिकों और मालिकों के पारस्परिक सम्बन्धों 
के बारे मे कोई निश्चित व्यवस्था नही है श्रौर न ही राष्ट्रीय योजनाझो का कोई 
विवरण दिया गया है । 

3 कुछ ऐसे तत्त्व भी ग्रिना दिए गए है जिनका पालन व्यवहार मे 
अ्सम्भव-सा है, जैसे--मद्य-निषेध। इस प्रकार के तत्त्वों या सिद्धान्तो का अनुपालन न 
होने से अ्रन्य सिद्धान्तो के प्रति भी निष्ठा कम हो जाती है । 

4. निदेशक तत्वों की पूर्ति का बढा-चढा अथवा मिथ्या आश्वासन देकर 
चुनाव-यरुद्ध जीवने की चाल खेली जाती है । हु 

5. सविधान मे कुछ तत्त्व इस प्रकार के है. जिन्हे एक निश्चित अवधि में 
पूरा किया जाना था! उदाहरणार्थ, सविधान लागू होने के 0 वर्ष के भीतर 

]4 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी थी, किन्तु ऐसा 30 
से भी अधिक वर्षों मे भी सभी राज्यों में नहीं हो पाया है । इसी प्रकार उत्पादन 
झौर वितरण के साधनों की न्यायपूर्णो व्यवस्था भी नही हो सकी है । 

6, कुछ क्षेत्रों में यह भी कहा गया है कि निदेशक तत्त्वों का संविधान में 
समावेश कुछ निहित राजनीतिक स्वार्थों के कारण किया गया था | राज्यों में कुर्ख 
भागों की यह माँग थी कि संविधान में शिक्षा सम्बन्धी, विधाम सम्बन्धी और बेकारी 
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सम्बन्धी अधिकारों को सम्मिलित कर लिया जाए तथा यथासम्भव उन्हीं मौलिक 
अधिकारों के श्रध्याय में स्थान दिया जाए। ऐसे लोगो के राजनीतिक सन्तोप के लिए 
अथवा उनकी इच्छा-पू्ति के लिए भी निदेशक सिद्धान्तों की व्यवस्था की गई । 

7. कुंछ निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के ग्रध्याथ मे गिवाया जाना 
उचित था, यथा-काम करने का अधिकार, ब्राथिक सुरक्षा आदि । 

8. संविधान-सभा मे कॉग्रेस का ही प्रचण्ड बहुमत था ग्रत निदेशक तत्त्वो 
पर कांग्रेस-कार्यालय को छाप है और इस बात की सम्भावना से इन्कार नहीं छिया 
जा सकता यदि विरोधी दल केन्द्र मे सत्तारूढ़ हुआ तो इन मिदेशक तत्त्वो का 
विरोध हो और संविधान की मर्यादा खतरे में पड़ जाए । 

9. मूल अधिकारों और निदेशक तत्त्वों में द्न्द्र की स्थिति बनी रही है, 
स्थायिक निर्णय जब तब बदलते रहे है और फलस्वरूप नौकरशाही तथा जनता के 
बीच तनाव के बिन्दु पनपते रहे हे । 

0. निदेशक तत्वों के अध्याय मे केवल लक्ष्यों की चर्चा है, लक्ष्यों को 
प्राप्त करने के साधनों की नही । 

!. ग्राइवर जेनिग्स का मंतर है कि विदेशक तत्त्व क्रिसी निश्चित श्रौर 
संगतपूणुं दर्शन पर ग्राधारित नही है, श्रस्पष्ट है, न समुचित रूप में क्रमबद्ध है श्रौर 
न ठीक ढंग से वर्गीकृत । 

2. निदेशक तत्त्वों की कार्यान्विति की प्रगति इतनी घीमी झथवा 'कछुग्ना 
चाल' रही है कि संविधान मे इन्हें स्थान देने की उपयोगिता सन्देहास्पद हो 
जाती है । 

मिदेशक तत्वों की आलोचनाएँ अतिरडिजत है ! इन तत्त्वों की उपयोगिता 
साँविधानिक महत्ता और पवित्रता के बारे में पिछले पृष्ठो मे बहुत कुछ लिखा जा 
चुका है । यहाँ संकेत रूप में उपयुक्त आलोचनाभो का ठोस जवाब प्रस्तुत है--- 

(क) ये तत्व देश में सामाजिक और आाथिक क्रान्ति लाने के लिए राज्य 
के मार्मदर्शक है। हथेली पर सरसों नही जमा करती, सदिया की गुलामी और 
शॉपण के वाद देश आजाद हुआ अतः आर्थिक शौर सामाजिक समृद्धि खाने में कुछ 
दशाब्दियो का लग जाना सर्वथा स्वाभाविक है । 

(ख) निदेशक तत्त्वों की कार्यान्विति के लिए केन्द्र प्रीर राज्य सरकारों 
द्वारा निरस्तर प्रयत्न किए जा रहे है । पंचवर्षीय योजनाग्रो के माध्यम से किए गए 
जन-हितकारी कार्य इसका ठीस प्रमाण है । पंचायती राज्य की स्थापना, धन के 
केन्द्रीयक रण की रोकथाम के कदम, अनेक उद्योग घन्धों झौर का राष्ट्रीयकरणा, 
जमीदारी उन्मूलन, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कल्याणकारी कार्य, 
स्यायपालिका और कार्यपालिका का काफी हद तक प्रृथक्करण, न्यूनतम मजदूरी बा 
निश्चय, भूमिहीनों मे भूमि का वित्तरण, सामुदायिक विकास ोजनाओं ड्वारा ग्रामीणों 
के ऊँचा उठाने के प्रयत्न, राजाओं के प्रिवीपर्स की समाप्ति, भन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र मे 

शान्ति और सुरक्षा की नीति--ये सब वातें नीति निदेशक तत्वों की कार्यान्विति की 
दिशा मे ठोस प्रगति की सूचक है । 
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(ग) संविधान के पच्चीसवे सशोधन के बाद मूल अधिकारो और निदेशक 
सिद्धान्तो में दन्द् समाप्त प्रायः हो गया है । 

(घ) निदेशक तत्त्वों पर “काँग्रेस की छाप! का आरोप वजन नही रखता । 
निदेशक तत्त्व समूचे देश के कल्याण के लिए है, केवल कांग्रेसियों के कल्याण के लिए 
नही । ये तत्त्व प्रगत्तिशीजता के द्योतक है और कट्टर देशभक्त सविधान-निर्माताश्रों 
पर 'झ्रविश्वास का लेबल” लगाना छिछलापन है । 

(5) काम करने के अधिकार, भ्राथिक सुरक्षा भ्रादि के निदेशक तत्त्वो को 
मूल झ्रधिकारों में गिनाथा जाना इसलिए उचित नहीं था कि भारत की झ्ाथिक 
स्थिति इसके लिए इजाजत नही देती थी । इसके श्रतिरिक्त, श्रमेरिका और ब्रिटेन 
जैसे महान्‌ लोकतान्त्रिक सविधानों में भी काम करने के अ्रधिकार को मौलिक 
अ्रधिकारों की सूची मे मही रखा गया है। वास्तव में यह तो प्रत्येक सरकार का 
निश्चित कत्तंव्य ही है कि वह देश मे रोजगार की समुचित व्यवस्था के लिए प्रयत्न 
करे । झतः मार्ग-निर्देशक सिद्धान्त के रूप में इसे सविधान मे रखा जाना सर्वभा 
उपयुक्त है । 
(च) नीति निदेशक तत्त्वो के महत्व को केवल उपलब्धि के रूप में ही नहीं 
मापना चाहिए | उनका महत्त्व प्रेरणशा के खोत और मार्मदर्शक प्रकाश-स्तम्भ के रूप 
में भी है । 

किसी भी लोवतन्त्र की सुरक्षा नागरिकों की सतत्‌ जागरुकता पर निर्मर 
है । टी. के. टोपी के इस कथन से असहमत होना कठिन है कि “यदि भारतीय जनता 
ओर विधान-मण्डलों मे उनके प्रतिनिधि कार्यकारिणी की गतिविधियो की अच्छी 
प्रकार निगरानी करे तो निदेशक तत्त्व अवश्य ही सामाजिक, राजनीतिक एवं श्राथिक 
सुधारों के लिए एक प्रभावशाली साधन प्रमाशित हो सकते है ।7 

बस्तुतः ये निदेशक सिद्धान्त सत्तारूढ़ दल के लिए व्यवहार की नियमावली 

(९०५४ ० 0०7०४८) है जो इस बात का विश्वास दिलाते है कि चाहे कोई 
भी राजनीतिक दल सत्तारूढ़ क्‍यों न हो, वह जनता के कल्यारा के ह्िए इन 
सिद्धास्तों के अनुरूप अपनी नीति का निर्धारण करेगा । किसी भी दल द्वारा, चाहे 
बह अनुदार दल हो या उदार दल या क्रान्तिकारी दल, इन सिद्धान्तो की अवहेलना 
करना दुर्भाग्यपूर्ण होगा । सविधान के अन्त्गंत इन सिद्धान्तों को निहिंत कर देने 
से यह प्रस्थापित हो गया है कि “भारत के प्रशासको को इन्हें अपने व्यवहार का 
विधान मानना होगा और शासन ध्रवन्ध में इन्हे उचित महत्त्व देना होगा ।” यद्यपि 
यह सत्य है कि सत्तारूढ दल को कानूनी तौर पर इन सिद्धान्तों के भ्रनुसार शासन 
चलाने के लिए विवश नहीं किया जा सकता और न्यायालयों को भी इस सम्बन्ध 
में कोई शक्ति नही है, तथापि यह भी सम्भव नहीं है कि कोई भी उत्तरदायी 
सरकार इन सिद्धास्तों की अवहेलना करके इनके पीछे निहित जनमत की शक्ति को 


॥ 3. #, वर्क : 0णाज्राएपाणा ए कता3, 9. 325. 
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दुकराने का साहस करें। यदि कोई सरकार अपने शासन में इन सिद्धान्तों की 
श्रवहेलना करेगी तो उसे न केवल विधान-मण्डलों मे वरन्‌ सम्पूर्ण देश में प्रबल 
विरोध का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए सत्तारूढ़ बने रहना तक कठिन 
हो जाएगा। श्री एम, वी. पायली मे ठीक ही लिखा है कि “इन हानिकारक 
परिणामों से डरते हुए कोई सत्तारूढ दल निदेशक सिद्धान्तों की उपेक्षा नहीं कर 
सकता, ये उनके व्यवहार की नियमावली है ।/7 

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्त इस दृष्टि से भी श्रत्यन्त उपयोगी भौर 
महत्त्वपूर्ण हैं कि थे भारत के वास्तविक लोकतन्त्र के विकास का विश्वास दिलाते 
है। इन सिद्धान्तों का मुख्य उद्देश्य भारत में आथिक लोकतन्त्र की शनेः-शर्तेः 
स्थापना करना है ताकि राजनीतिक लोकतन्त्र स्थिर बन सके । 


4 #४. #. #)/6९ | (जा5प्राणप्रत्राव। 09 टशापट-आर व |903, 9. 324, 
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भारत में सघीय कार्यपालिका के अ्न्तगंत राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति होते 
है तथा प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रि-परिपद्‌ होती है। राष्ट्रपति भारतीय 
गणराज्य का प्रतीक है । पद और प्रतिप्ठा की हृष्टि से यह पद नि.सन्देह सर्वोच्च 
है। सविधान के लिखित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति संघ का शासन चलाने वाला 
प्रधान व्यक्ति है। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति मे निहित है भौर वही इस 
शक्ति का स्रोत है। अनुच्छेद 53 में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति सघ की कार्यकारी शक्ति 
का या तो “स्वयं भ्रथवा अपने भ्रधीनस्थ पदाधिकारियो द्वारा संविधान के अनुसार 
प्रयोग करेगा ।” इसी प्रकार “सघ की रक्षा सेनाग्रो की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में 
निहित होगी झौर इसका प्रयोग कानून द्वारा नियमित होगा ।” साथ ही अनुच्छेद 74 मे 
यह भी व्यवस्था है कि “राष्ट्रपति को अपने कृत्यो का सम्पादन करने में सहायता श्रौर 
मन्त्रशा देने के लिए एक मन्त्रि-परिषद्‌ होगी जिसका प्रमुख प्रधान मन्त्री होगा ।”/ 
अनुच्छेद 75 में व्यवस्था है कि “मन्त्रि-परिपद्‌ लोक-सेवा के प्रति सामूहिक रूप से 
उत्तरदायी होगी ।” ये साँविधानिक व्यवस्थाएँ ध्रस्थापित करती है कि राष्ट्रपति 
व्यवहार में साँविधानिक श्रध्यक्ष है, वास्तविक शक्ति मन्त्रि-्परिषद्‌ में निहित है ॥ 
प. जवाहरलाल नेहरू ने संविधान-सभा में कहा भी था--“हमने राष्ट्रपति को कोई 
वास्तविक शक्ति नही दी है, लेकिन हमने उसकी स्थिति और सत्ता मर्यादापूर्ण भ्रवश्य 


बनाई है।” 
राष्ट्रपति पद के लिए अरहंताएँ 

अनुच्छेद 58 के अनुसार वही व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र 
है जो-- 
भारत का नागरिक हो, 
35 वर्ष की ग्रायु पूरी कर चुका हो, 
लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की अहंता रखता हो (प्र्थाव्‌ 
उसका नाम किसी ससदीय निर्वाचक-मण्डल में मतदाता के रूप में 


पंजीकृत होना चाहिए), एवं 


लीक ला 5 
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(4) भारत सरकार या किसो राज्य सरकार के अधीन या इन दोनों 
सरकारो में से किसी से नियन्त्रित किसी स्थानीय या श्रन्य प्राधिकारी 
के भ्रधीन कोई लाभ का पद धारख न किए हो । 


पर संविधान में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों 
को राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कोई लाभ का पद घारण किए हुए नही समझा 
जाएगा--+ 

(क) राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति, 

(ख) राज्यो के राज्यपाल, 

(ग) सथघ या राज्य का मन्त्री । 

अभिप्राय यह हुआ किये लोग राष्ट्रपति भिर्वाचित होने की अहेंता 
रखते हैं । 

श्रनुच्छेद 59 में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति न तो ससद्‌ के किसी सदन और न 
किसी राज्य के विधान-मण्डल के सदन का सदस्य होगा । यदि ऐसे किसी सदम का 
सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया है तो यह समभा जाएगा कि उसने उस सदन का 
भ्रपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद प्रटूय की तारीस से रिक्त कर दिया है । 
संविधान में यह भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर 
सकेता । 

4974 का संशोधन-- 974 में ससद्‌ ने राष्ट्रपति एवं उपनराष्ट्रपति का 
निर्वाचन सम्बन्धी (सश्लोधन) विधेयक 7974 पारित किया। तदूनुसार श्रव यह 
व्यवस्था है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति या उपन-राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी 
(उम्मीदवार) खडा होगा उसे 2500 रुपये की जमानत दाखिल करनी पड़ेगी । 
यदि किसी प्रत्याशी को कुल मतो के छुठे भाग के बराबर मत नही मिलेंगे तो यह 
राशि जब्त हो जाएगी । राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल के दस सदस्य उसके प्रस्तावक 
होंगे और दस सदस्य ही अनुमोदन करेंगे । उप-राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए 
पाँच भ्रस्तावकों श्रौर पाँच श्रनुमोदनों की व्यवस्था है। यह भी प्रावधान किया गया 
था कि कम से कम बीस निर्वाचकऋ राष्ट्रपति के चुनाव को और दस निर्वाचक उप« 
राष्ट्रपति के चुनाव को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौतो दे सकते हैं, लेकिन 2975 के 
एक नए सशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के इस अभ्रधिकार को छीनकर यह श्रधिकार 
संसद की एक विशेष समिति को सौप दिया यया है |? 

राष्ट्रपति अपना सरकारी आवास बिना किराए के प्राप्त करने का भ्रधिकार 
रखता है। उसे संसद्‌ द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते 
है । इस समय राष्ट्रपति का वेतन दल हजार रुपया प्रतिमास निश्चित किया गया है 
जो उपलब्धियाँ तथा भत्ते उसे प्राप्त हैं वे उसके पद की अवधि में नहीं घटाएं 
जा सकते । 


] एम वी. पायली : वही, पृष्ठ 52. 
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राष्ट्रपति का निर्वाचन 
(छोत्लांठग ० फ एलजप९ा) 


सविधान मे राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित प्रनुच्छेद 54 और 55 है। 
अनुच्छेद 54 के श्रनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक-मण्डल द्वारा वी 
जाने की व्यवस्था है जिसमे ये सदस्य होंगे-- 
(क) ससद्‌ के दोनो सदनो के निर्वाचित सदस्य, तथा 
(ख) राज्यों की विधान-सभाझ्ो के निर्वाचित सदस्य । 
संविधान-सभा में पण्डित नेहरू ने कहा था कि “राष्ट्रपति के निर्वाचक-मण्डल 
में सघीय ससद के साथ-साथ राज्य विधान-पषण्डलों के सदस्यों को सम्मिलित कर इस 
बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचच दलीय आधार पर न हों 
और सध के इस सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप में राष्ट्रीय पद का रूप प्राप्त 
हो सके ।/ 
संसद्‌ और राज्य विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का 
चुनाव एक विशेष मत-पद्धति के अनुसार होता है। इसे 'एकल संक्राणीय मत- 
पद्धति! (आाह० पाथाईटा॥0)० ४०६ 5;४वगा) कहा जाता है। चुनाव मे 
मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है । चुनाव मे सफलता प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार 
के लिए “न्यूनतम कोटा' प्राप्त करना आवश्यक है। 'न्यूनतम कोटा निर्धारित करने 
के लिए जो सूत्र अपनाया जाता है, वह इस प्रकार है-- 
दिए गए मतो की संख्या 
न्यूनतम कोटा+-र्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की सब्या न । 7 
न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई है कि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने 
पर ही किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति का पद श्राप्त हो सके । तभी वह झ्पने पद 
के प्रनुकुल सम्मान का पात्र हो सकता है । 
राष्ट्रपति-निर्वाचन की एक मुख्य बात यह है कि निर्वाचक-मण्डल के प्रत्येक 
सदस्य के मत का मूल्य समान नही होता निर्वाचक-मण्डल के सदस्यों मे से प्रत्येक 
सदस्य के मतों की संख्या उस अनुपात से निश्चित की जाती है, जितनी संख्या का 
बह प्रतिनिधित्व करता है । इसी कारण प्रत्येक सदस्य को मत संख्या समान न होकर 
भिन्‍त-भिन्‍न होती है । 
राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्यो के मतों की संख्या विभाजित 
करने के लिए एक फामू ला बनाया गया है। तदूनुसार, निर्वाचक-मण्डल का प्रत्येक 
सदस्थ कितने मत देने का अधिकारी है, यह इस प्रकार ज्ञात ही किया जाता है- 
(क) राज्य विधान-सभा के निर्वाचित भ्रत्येक सदस्य की मत संख्या--राज्य 
की कुल जनसंख्या को विधान-सभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देते 
हैं, जो भागफल श्ाता है उसको पुनः 000 द्वारा भाग दिया जाता है। आधे से 
अधिक का एक माना जाता है और उसे भजनफत मे जोड़ा जाता है | इस प्रकार 
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के >> पक 
जौ संख्या प्राप्त होती है वही राष्ट्रपति के निर्वावचच के लिए विधान-सभा के सदस्य 
की मत-संख्या होती है। सरल फार्मूले के रूप मे इसे यो रखा जा सकता है-- 
____ राज्य की कुल जनसंस्या _ 
राज्य विधान-सभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की जनसख्या 
उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी राज्य की जनसख्या 5 करोड हैं 
और विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यो की संख्या 430 है तो एक सदस्य के मतों 
50 000,000 
430 
(खत) संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मत संढया -राज्यों की विधान 
सभाओं के निर्वाचित सदस्यों की कुल मत सख्या को ससद्‌ के दोनो सदनों के 
निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग दे दिया जाता है जो भजनफल ग्राता है 
उसमे आधे से अधिक भिन्‍न को एक माना जाता है तथा ग्रन्य भिन्‍नो की उपेक्षा कर 
दी जाती है । सरल फार्मूले के रूप से-- 
राज्य विधान सभाझ्रो के सभी सदस्यों के कुल मतो की संख्या 
ससद्‌ के दोनो सदनो के निर्वाचित संदस्थो की संख्या 
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए सब राज्यों के विधान-सभाओो के 
निर्वाचित सदस्यों की मत सख्या का योंग 300,000 (तीन लाख) है और भारतीय 
संस॒द्‌ के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की सख्या 700 है तो समद्‌ के प्रत्येक 
को 300,000 
व00 





ना7900 


को संख्या होगी -:000--6 278 अर्थात्‌ [!7 





निर्वाचित सदस्य मत अर्थात्‌ 4285 यानि 429 मत देने 


का अ्रधिकार होगा । 

मतों के मूल्य के आधार पर मतो की गणना की जाती है श्रौर यदि प्रथम 
बरीयता (४ ?:८टि९००८४) मतों की गणना में कोई उम्मीदवार जीत के लिए 
आवश्यक 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त नही कर पाता तो द्वितीय वरीयता 
(50००१ ए।शश्श०व००) के मतो की गणना कर उसके आधार पर चुनाव का 
फैसला किया जाता है। भारत में ऐसी स्थिति अगस्त 969 में चौथे राष्ट्रपति 
चुनाव में उत्पन्त हुई थी। इस चुनाव मे श्री वी वी. गिरि को 4,20,077 श्रीर 
क्षी संजीव रेड्डी की 4,05,427 मत प्राप्त हुए ॥ अगस्त, [974 मे स्वर्गीय 
श्री फलरुद्दीन अली अहमद तिर्वाचक-मण्डल में 80 प्रतिशत से प्रधिक मत प्राप्त कर 
देश के पाँचवें राष्ट्रपति बने । 2। जुलाई, 4977 को श्री नीलम संजीव रेड्डी 
सर्वेसम्मति से भारत के छठे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उनका निविरोध निर्वाचन 
शाष्ट्रपति-पद की गरिमा को बढाने वाला है । 
राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्‍यों ? 

स्विधान सभा ने यह महसूस किया कि जब राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान 
मात्र बनाना है तो फिर उसका प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचन व्यर्थ का परिश्रम होगा 


4 &ू. $क्ाव्णषया : प€ एजराइध्राएपणा ता व्रत, 9 48 
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मन्त्रिमण्डलीय शासन-व्यवस्था मे राष्ट्रपति साँव्धानिक मुप्तिया होता है, प्रत- 
भारत में भ्रमेरिका की भाँति सभी निर्वाचको द्वारा प्रत्यक्ष निवाचिन (वास्तविक 
प्रथा) की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई । पर साथ ही यह भी प्रयत्न किया 
गया कि राष्ट्रपति का निवचिन जहाँ तक हो सके जनता पर ही ग्राघारित रहे । 
भारत मे राष्ट्रपति की वर्तमान निर्वाचन-व्यवस्था से ये दोनो ही उद्देश्य पूरे हो जाते 
है । पुनश्च, राष्ट्रपति के निर्वाचन मे संसद्‌ के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्यों के 
साथ ही राज्य विधान-सभाझ्ों के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक-मण्डल में लिए 
जाने का एक विशेष महत्त्व है। यदि राष्ट्राध्यक्ष के निर्वाचन में ससद्‌ के दोनों ही 
सदन भाग लेते तो बहुसख्यक दल द्वारा श्रपने प्रत्याशी का सरलता से निर्वाचन 
सर्देव सम्भव रहता । किन्तु राज्य विधान-सभाञ्रो द्वारा निवर्चिन में भाग लेने से 
स्थिति बदल गई है । यह पूर्णा सम्भव है कि संसद्‌ मे जो बहुसंस्यक दल है उसे 
अधिकांश राज्यों भे बहुमत न मिला हो। ऐसी स्थिति मे ससद्‌ में बहुमत रखने 
वाला दल राज्य विधान-सभाझ्रों के समर्थन के बिना प्रकेला ही अपने प्रत्याशी को 
राष्ट्रपति निर्वाचित नही कर सकता | 
निर्वाचन सम्बन्धी विवाद 
प्रनुच्छेद 7/ यह उपवन्धित करता है कि राष्ट्रपति या उपन्राष्ट्रपति के 
निर्वाचन से उत्पन्न या सम्बन्धित सब शकाग्नो और विवादों को 'जाँच' श्रौर 
“विमिश्चय!' उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय श्रन्तिम 
होगा । किन्तु यदि राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन न्यायालय द्वारा शुन्य 
घोषित कर दिया जाता है तो उनके द्वारा अपने पद की शक्तियों के प्रयोग में, किए 
गए कार्य अ्मान्य नही होगे। इस संविधान के प्रधीन रहते हुए ससद्‌ को विधि 
द्वारा राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित किसी विषय का विनियमन 
करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 7] में संविधान के 42वें सशोधन झ्धिनियम 
976 द्वारा जो सशोधन किए गए थे वह 44दे सविधान संशोधन प्रधिनियम 978 
द्वारा निरस्त कर दिए गए है और अनुच्छेद 7। पुन. अपने मूल रूप मे भ्रा 
गया है । 
राष्ट्रपति की पदावधि 
संविधान के अनुच्छेद 56 () मे उल्लेख है कि राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहरा 
की तारीख से पॉच वर्ष की श्रवधि तक पद धारण करेगा, परन्तु-- 
(क) राष्ट्रपति, उपन-राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेस 
द्वारा अपना पद त्याग सकेगा । 
(ख) संविधान का अ्रतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 6] से उपबन्धित 
रीति से किए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा । 
(ग) राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तरा- 
घिकारी के पद-ग्रहण वक पद धारण किए रहेगा । 
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अनुच्छेद 56 (2) मे राष्ट्रपति अपने त्याग्र-पत्र की सूचना अ्रविलम्ब ल्लोक- 
सभा के प्रध्यक्ष को देगा ! 
पुनः चुने जाने की पात्रता 
सविघान मे इस बात की कोई कानूनी सोमा नही लगाई गई है कि कोई 
व्यक्ति लगातार या अन्यथा कितनी वार राष्ट्रपति चुना जा सकता है । इसके विपरीत, 
अ्रमरिका के संविधान के श्रन्तर्गत एक व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रति-पद के लिए 
नहीं चुना जा सकता (ऐसी 22वें सशोधन द्वारा किया गया है) । भारतीय सविधान 
में इस सम्बन्ध मे यद्यपि कोई प्रतिबन्ध नही है, लेकिन स्वतत्त्र भारत के इतिहास में 
श्रभी तक तीसरी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना है और आशा की जानी 
चाहिए कि यह बात एक स्वस्थ झभिसमय का रूप ले लेगी । 
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया 
सविधान के श्नुच्छेद 6! मे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का 
उल्लेख है। तदतुसार, सविधान के झ्रतिक्रमण के लिए राष्ट्रपतिं पर जब महाभियोग 
चलाना हो, तब ससद्‌ का कोई सदन दोपारोपण करेगा। महाभियोग सम्बन्धी 
प्रस्ताव पर उस सदन के कम-से-कभ एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए 
और प्रस्ताव का लिखित नोटिस कम-से-कम 4 दिन पूर्व प्राप्त होना चाहिए। 
यदि यह्‌ प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के कम-सै-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित 
हो जाए तो इसका म्रर्थ यह हे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। जब 
ससद्‌ के किसी सदन द्वारा इस प्रकार महाभियोग लगाया जा चुके तब दूसरा सदन 
उस महाभियोंग का अनुसधान करेगा या कराएगा और इस अनुप्तथान में उपस्थित 
होने का तथा श्रपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को श्रधिकार होगा । यदि 
जाँच अथवा अनुसंधान के फलस्वरूप राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया दोषारोपण 
सिद्ध ही जाए और अनुसघाव करने वाला सदन भी अपने कुल सदस्यों के 
कम-से-कम दो तिहाई बहुमत से सहाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो इस 
प्रस्ताव का प्रभाव यह होगा कि उसके पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति 
पदच्युत्‌ समझा जाएगा । 
उल्लेखनीय है कि अमेरिका में भी राष्ट्रपति को महासियोम द्वारा हटाया जा 
सकता है, रोकिन भारतीय और भ्रमेरिकन सविधानों में इस सम्बन्ध मे मुख्य अन्तर 
यह है कि जहाँ भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग 'सविधान के उल्लघन या 
प्रतिक्ररण' के लिए तमाया जा सकता है वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग 
'राजद्रोह” “घूस लेने! तथा अन्य 'अपराध' करने के आधार पर सगाया जा 
सकता है। 
राष्ट्रपति की उन्मृुक्तियाँ या विशेषाधिकार 
राष्ट्रपति को कुछ उन्मृक्तियाँ (ग्रपपा65) या विशेषाधिकार 
प्राप्त है-- 
. अ्रपने पद के अधिकारों झऔर शक्तियों के प्रयोग तथा अपने कत्तेब्यों 
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के पालन मे राष्ट्रपति जो कोई भी यार्य करे, उसके सम्बन्ध में उसके घिदद्ध शिसी 
न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है । 

2 भारत संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, किन्तु उत 
बार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी नही है । हि 

3. जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर श्रासीन है तव तक उसके 
विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा 
सवता, उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई वारन्ट जारी नहीं किया जा सकता भर 
न हो उसे कैद किया जा राकता है। यदि किसी व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार 
का दावा (८४४7) हो तो 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही किसी प्रकार की 
कार्यवाही की जा सकती है । 

राष्ट्रपति द्वारा पद फी शपथ लेना 

अनुच्छेद 60 मे लिखा है कि-- 

“प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा 
है श्रथवा उसके कृत्यों का निर्वहन करता है, अपने पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के 
मुख्य न्यायाधिपति भ्रथवा उसकी झनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के प्राप्य झग्रतम 

न्यायाधीश के समक्ष निम्न रूप मे शपय या प्रतिज्ञापन करेगा और उस पर अपने 


हस्ताक्षर करेगा,” प्र्थाव्‌-- 
...« ईश्वर की शपथ लेता है ____ 


4।]ं २०४००५«०«०७ ०2१५१ ७«७२«५० ०००० ०००० 8७०७ #«। 
2 44002 संत्यनिप्ठा से प्रतिज्ञापन करता हूँ 

कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति-पद का कार्यपालन (ग्रथवा राष्ट्रपति 

के कृत्यों का निर्वहन) करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान भौर 

विधि का परिरक्षण, संरक्षण श्ौर प्रतिरक्षण करूँगा झौर मैं भारत की 

जनता की सेवा और कल्याण मे निरत रहूंगा ।” 

राष्ट्रपति की शक्तियाँ 
( 7072५ ण ॥#6 6ञंतेशाई ) 

राष्ट्रपति की शक्तियो को सारभूत रूप मे प्रकट करते हुए कहा जा सकता 
है कि राष्ट्राध्यक्ष होने की हैसियत से उसको नियुक्तियाँ करने, संसद्‌ का अधिवेशन 
बुलाने, उसे स्थगित करने, उसमे भाषणा देने श्लौर उसे सन्देश भेजने तथा लोकसभा 
को 'मंग करने, ससद्‌ का सत्र न होने के समय अध्यादेश जारी करने, धन-विधेयक 
प्रस्तुत करने तथा विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने तथा क्षमादान करने, दण्ड 
रोकने अथवा उसमे कमी करने श्रादि के अ्रधिकार प्राप्त है। रक्षा सेनाओं की 
सर्वोच्च कमान भी उसके पास होती है और उसका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित 
किया जाता है । राष्ट्रपति कार्यपालिका के अधिकारों का प्रयोग सविधान के प्रचुसार 
स्वय श्रथवा सरकारी अ्रधिकारियो के माध्यम से करता है। यदि राष्ट्रपति को 
विश्वास हो जाए कि कोई ऐसा सकट विद्यमान है जिससे भारत की झथवा उसके 
राज्य-दक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह देश में 
सकटकालीन स्थिति की उद्घोपणा कर सकता है ॥ 
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राष्ट्रपति की संविधान-प्रदत्त विस्तृत और प्रभावशाली शक्तियो को मोदे रूप 
में चार शीर्षकों के झन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है--(अ) कार्यपालिका 
शक्तियाँ, (व) विधायी शक्तियाँ, (स) वित्तीय शक्तियाँ, एवं (द) सक्रटकालीन 
शक्तियाँ। यहाँ इन शक्तियों का कुछ विस्तार से विवेचन झावश्यक है। 


(झा) फार्यपालिका शक्तियाँ--संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार सघ 
की कार्यपातिका शक्ति राष्ट्रपति मे निहित है जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार 
या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ प्रदाधिकारियों द्वारा करेगा। भारतीय शासन" 
प्रणाली यदि नितान्त ससंदीय नही है तो वह नितान्‍्त राष्ट्रपतीय भी नहीं है क्योंकि 
व्यवहारत: शासन-व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम-मात्र का प्रधान है और शासन की 
म्रास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ मन्त्रि-मण्डल में निहित हें जो सामूहिक रूप से 
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति की शक्तियों के सन्दर्भ में हमे इस 
ब्यावह्ा रिक पहलू को सदेव ही ध्यान में रखना होगा । 


राप्ट्रपत्ति की कार्यंपालिका शक्तियों के अन्तगंत प्रशासकीय, राजनीतिक, 
सैनिक और न्यायिक अथवा श्रद्ध न्यायिक सभी प्रकार की शक्तियाँ शामिल हैं। चह 
प्रशासन का औपचारिक भप्रध्यक्ष है और सभी संघीय श्रधिकारी, चाहे वे सैनिक सेवा 
के हो या ग्रसैनिक सेवा के, उसके अ्रधीन हैं ॥ सधीय अ्रधिकारियों को नियुक्त करने 
की उसे व्यापक शक्तियाँ है। जिन अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है 
उनमें से मुख्य ये हैं--प्रघान मन्‍्त्री तथा ग्न्य संघीय मन्‍्त्री, महाधिवक्ता, नियस्त्रक 
एवं भहालेखा परीक्षक, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यी के 
राज्यपाल, राजदूत एवं अन्य राजनयिक अधिकारी, लोक सेवा ग्रायोग के अध्यक्ष 
एवं अन्य सदस्य, श्रनुसूचित वर्गो के लिए विशेष अधिकारी आ्रादि । राष्ट्रपति विभिन्न 
ग्रावोगों को भी नियुक्त करता है जैसे वित्त आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन 
आयोग, भापा आयोग अश्रादि। राष्ट्रपति को ही अपने मन्त्रियों, राज्यपालो, 
महाधिवक्ता, उच्च सैनिक श्रधिकारियों आदि को पदच्युत्‌ करने का अधिकार है । 
बह प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है और राज्य का अध्यक्ष होने के नाते 
सभी प्रकार के राजनयिक विशेषाधिकारों का उपभोग करता है । देश के राजनथिक 
प्रतिनिधियों की नियुक्ति उसी के द्वारा की जाती है और विदेशी राजदूत अपने पद 
के प्रमाण-पत्र उसके समक्ष प्रस्तुत करते है । सभी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ था समझौते 
उसी के नाम से किए जाते हैं। वही न्याय और सम्मान का ख्रोत है। उसे 
अपराधियों को क्षमा करने, दिए गए दण्ड को कम करने, दण्ड में छूट देने, दण्ड 
रोकने आदि के अधिकार हैं । 

यह पुनः दोहराना होगा कि भारत में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था है, 
अतः राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मन्त्रि-मण्डल की सिफारिश पर करता है । 
गाष्ट्रपति मनचाहे व्यक्ति की प्रधान मन्‍्त्री नियुक्त नहीं कर सकता क्योकि दलगतत 
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राजनीति की माँग है कि वह लोकसभा में बहुमत के नेता को प्रधान मन्‍्त्ी विवुक्त 
करे । इस सम्बन्ध मे संविधान की भी व्यवस्था है कि प्रधानमन्त्री श्रौर उसके 
मन्त्रि-मण्डल को लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार, 
प्रधान मन्‍्त्री की नियुक्त करने की राष्ट्रपतीय शक्ति साँविधातिक औपचारिकता 
मात्र है । पर यह औपचारिक शक्ति तब बहुत कुछ व्यावहारिक बन जाती है जब 
लोकसभा में किसी भी दल को स्पप्ठ बहुमत प्राप्त न हो । ऐसे अवसर पर राष्ट्रपति 
को अपने विवेक को प्रयोग मे लाने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते है । “22 जुलाई, 
979 को देसाई सरकार के पतन के बाद चौघरी चरणसिह को प्रधान मस्त्री 
नियुक्त करने मे राष्ट्रपति श्री रेड्डी मे अपने स्वविवेक का ही प्रयोग किया । 

(व) विधायी शक्तियाँ--सृविधान्‌ के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति 
ससद्‌ का एक अभिन्न श्रग है। सघ की विघायी शक्तियी को इस अनुच्छेद के ग्रन्तर्गत 
राष्ट्रपति श्ौर ससंद्‌ के दोनों सदनो मे निहित माना गया है। राष्ट्रपति विधायी 
प्रक्रिया का अभिन्न श्रग है, क्योंकि उसकी स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कीलूत 
नही बन सकता । राष्ट्रपति को ससद्‌ का अधिवेशन बुलाने, उसे स्थगित करने, उसमे 
भाषण देने और उसे सन्देश भेजने का अधिकार है । वह राज्य-तभा के 22 सदस्यों 
को मनोनीत करता है, जिन्हे साहित्य, विशान, कला और समाज-सेवा में से किन्हीं 
का विशिष्ठ और व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए । इस व्यवस्था की शब्दावली बडी 
,लच्ीली है ग्रतः मनोनीत सदस्यों के चयन में कार्यकालिका के पास अपने विवेक का 
प्रयोग करने की काफी छूट है। राष्ट्रपति को लोकसभा के भी कुछ सदस्यों को 
मनोनीत करने का अधिकार है । वह अधिक से अधिक दो एंग्लो इण्डियन सदस्यों 
को मनोनीत कर सकता है, यदि उसे विश्वास हो जाए कि इस सम्प्रदाय को सइन में 
+पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नही है । इसके झतिरिक्त राष्ट्रपति को कुछ अन्य सदस्यों 

को भी मनीनीत करने का झधिकार है, जिनकी कुल सख्या 3 है । 
ह संसद्‌ द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत 
।शिया'जाता है । वह विधेयक पर हस्ताक्षर करके उसे अधिनियम का रूप दे सकता 
है । सविधान सशौधन विधेयक के अतिरिक्त किसी “भी विधेयक पर स्वीकृति देने से 
इनकार कर सकता है झभवा विधेयक को अपने सन्देश या सशोधन सहित प्रुतर्विचार 
के लिए लौटा सकता है । यदि ऐसा विधेयक ससद्‌ द्वारा पुनः पारित होकर स्वीकृति 
के लिए राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत हो जाए तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी 
ही पड़ती है। इस प्रकार राष्ट्रपति को निलम्बन नियेधाधिकार ही है, पूर्ण निपेधा- 
*विफार नहीं । कुछ विशेष प्रकार के विवेयक राष्ट्रपति की पूर्व भाज्ञा के बिता ससद्‌ 
पृ प्रस्तावित ही नही किए जा सकते, जंसे वित्त विधेयक, किसी राज्य की सीमा मयवा 
नाम को बदलने से सम्बन्धित विधेयक, व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने से सम्बन्धित 
, विधेयक | सेविधान के अनुच्छेद 723 के ग्रस्त्गंत, समद्‌ के विश्रान्ति काल मे 
! शाप्ट्रपत्ति को अ्रव्यादेश जारी करने का ग्रविकार है | इन अध्यादेशों का वही वल 
#द्वीर प्रभाव होता है जो संसद्‌ के प्रधिनियम का होता हैं । किन्तु ऐसे प्रत्येक प्रध्यादेश 
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पे संसद्‌ के सत्र के प्रारम्भ होने से 6 सप्ताह के भीतर ही यसद्‌ के दोनों सदनों के 
समक्ष प्रस्तुत करता पड़ता है श्लौर ऐसा न करने पर भ्रथवा ससद्‌ द्वाश उसे 
6 सप्ताह की झ्वधि के भीतर ही अ्रस्वीकृति कर देने पर अध्यादेश ग्रवैध हो जाता 
है । राष्ट्रपति अपने प्रध्यादेश को भ्रपनी इच्छानुसार कभी भी वापस ले सकता है ! 

राष्ट्रपति को भ्रण्डमान श्रौर निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीव, सिनिकाय और 
प्रमीनदीवी द्वीप समूह झ्ादि संघीय क्षेत्रों की थान्ति, विकास पर सुप्रशासन के लिए 
बनाने का भ्रधिकार है । 

(स) वित्तीय शक्तियाँ--सविधान दे श्रल्तर्गत राष्ट्रपति को, महत्वपूर्ण 
वित्तीय भक्तियाँ प्राप्त हैं। वित्त विधेयक ससद्‌ के समक्ष केवल उसकी सिफारिश प्र 
ही प्रस्तुत किए जा सकते है। उसे भ्राकस्मिक निधि पर भी नियरबण प्राप्त, है, 
क्योकि वहू फिसी भी ऐसे व्यय के लिए इस निधि से धनराशि निकालने का अधिकार 
दे सकता है जिसके सम्बन्ध में संसद्‌ की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हुई हो, तथापि इस 
पर कालान्तर में सरद्‌ की स्वीकृति ली जानी श्रावश्यक है । राष्ट्रपति समय-समग्र 
पर वित्त ग्रायोग नियुक्त करता है जिसकी गिफारिशों के श्राधार पर आयकर का 
राज्यों मे विभाजन किया जाता है। राष्ट्रपति ही यह निश्चित करता है कि पट्यन 
के निर्यात कर की झाय में से कुछ राज्यो को बदले में क्या धनराशि मिलनी 
चाहिए। 

राष्ट्रपति की श्रापात्‌कालीन शपितयाँ 
(समाथहथाल 007०५ ० 6 7९50९) 

भारतीय संविधान की यह एक मुख्य विशेषता है. कि सकटकाल में यह 
सुंघात्मुक से एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है कर रद ॥ जमंनी के बाइमर-सविधान की 
भाँति भारतीय सविध।न ने भी सकटकाल मे राष्ट्रपति को अतिरिक्त भ्रधि कार प्रदान 
किए है, जिन्‍्हें राष्ट्रपति की श्रापातदुकालीन अथवा सकटकालीन शक्तियाँ कहा जाता 
है । सविधान में तीन प्रकार के संकटकालो का वर्णन है और तदनुसार राष्ट्रपति 
तीन प्रकार की धोपरा कर सकेता है--- 

, युद्ध या बाह्य झ्राक्रम्णा या आस्तरिक अशान्ति--जिसे 44वें संशोधन 

१978 द्वारा 'सशस्त्र विद्रोह' रख! गया है--से उत्पन्न झपात्‌ या सकट 
.. - ७. (सजुच्छेद 352) 
2. राज्यों में सांविधानिक तन्त्र विफल होने से उत्पन्न आपात (अनुच्छेद 356 ) 








3 'बित्तीय आपात (अनुच्छेद 360 ) 
]. युद्ध या बाह्य आक्रमण'या सशस्त्र विद्रोह 3 5 जे 
से उत्पन्त संकट (अनुच्छेद 352) ० 4 थम 


सबिधान के 44वें सशोधन अधिनियम 978 के पूर्व अनुच्छेद 352 की 
व्यवस्था इस प्रकार थी--- 
, ».. युद्ध, अथवा बाह्य आक्रमण अथवा ग्रान्तरिक थ्रशा[न्ति के, कारण यदि कोई 
ऐसी सकटकालीन स्थिति पैदा हो जाए, जिससे भारत श्रथवा उसके क्षेत्र के 


हर 5 
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भाग की सुरक्षा सकट मे हो, वो राष्ट्रपति उद्घोपणा द्वारा संकटकाल की घोषणा 
कर सके ताहै । कभी-कभी यह घोयणा युद्ध अथवा झ्राक्रमण पथवा ग्रान्तरिक ग्रशान्ति 
की सम्भावना की स्थिति से की जा सकती है। ऐशी घोषणा को राष्ट्रपति 
उत्तरवर्ती घोषणा द्वारा प्रतिसह्यत (२९४०८) या परिवतित (५००) (42वें 
सविधान सशोधन द्वारा निविष्ट) कर सकता है । ऐसी उद्घोषणा मंत्तद्‌ के प्रत्येफ 
सदन के समक्ष रखी जाएगी और 2 माप्त की समाप्ति पर प्रवतेन में ने रहेगी । यदि 
उस कालावधि की समाप्ति के पहले ससद्‌ के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदित 
न कर दी गई हो। यदि ऐलवीकोई उद्घोगणा उतस्त समव की गई है जबकि 
लोकसभा का विधघटन हो चुका है या उत्तका विधटन खण्ड (2) के प्रस्तगंत बिना 
कोई सकलप पारित किए 2 मास की अवधि कै भीतर हो जाता है, जवकि राज्य-राभा 
ने संकल्प का अनुमोदन कर दिया है तो वह उद्घोपणा पुवर्गठित लोकसभा की प्रथम 
ब्रैथक की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर प्रवतंन में न रहेगी, जब तक कि उक्त 
30 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व उद्धोधरा का अनुमोदन करने वाला संकल्प 
न पारित कर दिया गया हो ॥7 


इस प्रनुच्छेद से स्पष्ट है कि ग्रापात्‌ स्थिति के प्रस्तित्व के बारे में राष्ट्रपति 
का समाधान! ($॥75बविथ्याणा) ही पर्याप्त है। इस प्रश्व में कि आपात्‌ 
उद्घोपणा के लिए पर्याप्त परिस्थितियाँ विद्यमान हैं या नहीं भथवा संकट की 
ग्राशका सन्निकट है या नही जिससे कि भारत की सुरक्षा खतरे मे है, राष्ट्रपति का 
निर्णय ही एकमात्र अन्तिम है। न्यायालय राष्ट्रपति के 'समाघान! की जॉच 
नही कर सकते ।* उल्लेखनीय है कि संविधान के 38वें सशोधन भ्रधिनियम 2975, 
के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति और राज्यपाल भ्रथवा राज्यपालों 
द्वारा उद्धोधित झ्रापात्‌कालीन स्थिति वाले अध्यादेश न्यायालयों की सुनवाई के 
क्षेत्र धिकार से भ्रलग होगे ग्रर्थात्‌ उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है । 
इस सशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में दो नए खण्ड (4) एवं (5) जोड़ दिए गए। 

42वें संविधान सशोधन अधिनियम 976 द्वारा अनुच्छेद 352 में सशोधन 
करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि आपात्‌-उद्घोषणा देश के किसी भाग में 
परिसीमित की जा सकती है ग्रथवा यदि सम्पूर्ण भारत में लागू है तो उसे किसी एक 
भाग से हटाया जा सकता है जहाँ कि स्थिति सामान्य हो गई है। इस सशोधन के 
पूर्व आपात्‌ की उद्घोषणा सम्पूर्ण भारत के सम्बन्ध में ही की जा सकती थी। 

मार्च, 7977 में श्रीमती गाँधी की काँग्रेस सरकार का पतन हो गया और 
श्री मोरारणी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्दी की सरकार बनी । देसाई सरकार के 
समय 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ जिसके द्वारा आपातकाल के 


] जपतारायण पाण्डेय : वही, पृष्ठ 409. 
2 वही, पृष्ठ 409 देखिए मुलाम सरवर बनाम-भारत सभ, ए.बाई,आर. 967, सुप्रीम 


कोर्ट, 335. 
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विरुद्ध कुछ सुरक्षात्मक उपायों का प्रावधान किया गया है । भारत सरकार ने 
30 अप्रेल, 979 को इस सम्बन्ध में 34वे संविधान सयोधन झ्धिनियम की व्यवस्था 
को इस प्रकार स्पष्ट किया है--- 

“इस प्रधितियम में किए मए संशोधनो में इस बात की पूर्ण व्यवस्था की गई 
है कि ऐसा ग्रापातूकाल न लगाया जा सके तथा कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों का 
दुरुपयोग न किया जा सके जैसा कि जून, [975 से मार्च 977 तक की झवधि के 
आन्तरिक आपातकाल के दौरान किया गया था । इसके बाद से वथात द्वारा नागरिको 
को जीवन तथा स्ववन्त्रता सहित प्रन्य मूल अधिकार अ्चिरस्थायी बहुमत द्वारा नही 
छीने जा सकेंगे । इस वात को सुनिश्चित करते के लिए कि ग्रापातृकालीन अधिकारों 
का उचित उपयोग किया जाता है तथा उनका दुरुपयोग नहीं किया जाता, यह 
व्यवस्था की गई है कि आपात्‌काल की घोषणा उसी दशा में की जा सकेगी जब 
भारत या इसके किसी क्षेत्र को युद्ध वा बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह का खतरा 
उत्पन्न हो गया हो। सशस्त्र विद्रोह के अलावा अन्य किसी प्रकार के आन्त रिक उपद्रवों 
के ग्राधार पर झापात्‌काल की घोषणा नहीं की जा सकेगी ।” 

“यहू व्यवस्था की गई है कि मन्त्रिमण्डत द्वारा राष्ट्रपति को दी गई 
लिखित रूप भे सलाह के आधार पर ही आपातकाल की घोपणा की जा सकेगी 
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह घोपणा उपयुक्त तया पर्याप्त विचार- 
विमर्श के बाद ही की जाए। चूंकि आपातकाल की घोपणा सविधान मे सशोधन के 
समान होती है, प्रतः यह व्यवस्था की गई है कि इस धोपणा को दोतो सदनों द्वारा 
उसी वहुमत में स्वीकार किया जाना होगा जितना कि बहुमत संविधान में संशोधन 
के लिए आवश्यक होता है और यह्‌ स्वीकृति एक महीने की अबधि के भीतर दी 
जानी होगी। अगर लोकसभा आपात्‌काल की घोषणा को जारी रखने को अस्वीकार 
करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित कर देती है तब भी यह घोषणा निरस्त हो 
जाएगी । इस घोपणा को अस्वीकार करने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने के 

लिए लोकसभा के 0 प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य विशेष बैठक बुलाने के लिए 
कह सकते हैं ।” 

श्रापात उद्घोषणा का भध्रभाव --अनुच्छेद 32 के अ्न्तगंत ग्रापात्‌ उद्घोपणा 
के निम्नलिखित प्रभाव या परिणाम होते है-- 

] सध की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को इस बाव का निर्देश देने तक 
विस्तृत हो जाती है कि वे अ्रपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस रीति से करें । 
राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केन्द्रीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन काये करती है । 

2. संसद की राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति 
प्राप्त हो जाती है । वह ऐसे किसी विपय पर भी कानून बना सकती है जो सघ या 
उसके पदाधिकारियों को कत्तेव्य सौपती हो, भले ही वह विपय संघ सूची में वि 
न हो । इस प्रकार, आपात्‌कालीन स्थितियों में, कैन्द्र तथा राज्यों के बीच कि 
शक्ति का विभाजन माममात्र को ही बना रहता है। ध्याव रहे कि ॥७घ- 


ना 
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राज्य विधान-मण्डल की कानून बनाने की शक्ति समाप्त नहीं हो जातो, केवह 
निलम्बित हो जाती है । राज्य विधान-मण्डल राज्य- सूची के विषयों पर कानून बना 
सकते है, किन्तु वे ससद्‌ द्वारा पारित विधियों के झ्धीन हांते है । 

3. राष्ट्रपति उचित समभे तो, झादेश द्वारा अनुच्छेद 268 से 279 तक में 
उपबन्धित केर्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्बन्धो में परिवर्तत कर सकता है। ऐसे 
प्रत्येक आदेश को यथासस्भव शीघ्र ससद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया 
जाएगा । 
4. ससद्‌ विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा 
सकती हैं । यह अवधि एक बार में एक व से अधिक नहीं बंढाई जा सकती शोर 
आपात्‌ उद्घोषणा के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ 6 माह बाद स्वय ही समाप्त हो 
जाएंगी । 
5. 44वें संविधान सशोघन अधिनियम 978 की व्यवस्था के भ्रधीन भव 
युद्ध या बाह्य झ्राक्रमरा से देश को सकट के श्राधार पर आपात्‌ उद्घोषणा होने पर 
ही ग्रनुच्छेद !9म वर्शित मूल अधिकारों का निल्मम्बन किया जा सकेगा ।। सशस्त्र 
विद्रोह के श्राधार पर की गई आपात्‌ उद्धोपणा में श्रनुच्छेद 9 का भिलम्बन 
नही किया जा सकेगा । ध्यान रहे कि आपात्‌ की स्थिति में अनुच्छेद 9 में प्रदत्त 
भ्रधिकारों का केवल निलम्बन ही होता है, वे बिलकुल समाप्त नही हो जाते और 
आपात्‌ की उद्घोषणा के प्रव्तंत मे न रहने पर स्वतः पुनर्जीबित हो उठते है। 
आपात्‌ की उद्घोपरणा होने पर अनुच्छेद 49 स्वतः निलम्बित हो जाता है प्ौर 
राष्ट्रपति को झ्धिकार है कि बह अनुच्छेद 9 के अतिरिक्त अन्य अ्रधिकारी को पश्रपने 
आदेश द्वारा तिलम्बित कर दे । राष्ट्रपति किसी भी मूल भ्रधिकार को न्यायालयों 
द्वारा प्रवर्तित कराने के: प्रधिकार का निल्लम्बन कर सकता है । यह श्रावश्यक नहीं 
है कि सभी भ्रधिकार निलम्बित किए जाएँ । ध्यान रहे दिः 44वें सशोधन अधिनियम 
978 की व्यवस्था के भ्रनुसार दाप्ट्रपति प्राण एबं देहिक स्वतृन्भता के झधिकार 
को निलस्बित नहीं कर सकता । यह भधिनियम स्पष्ट करता है कि झापात्‌-के 
दौरान उन्ही विधियों को न्यायालयों से चुनौती दिए जाने से संरक्षण प्राप्त होगा जो 
झ्रापात्‌ उद्धोपणा से सम्बन्धित हैं, भ्रन्य विधियों को नह 
2. राज्य में साँविधानिक तन्त्र वी विफलता लड़ 

सें पत्पनन आपात (अनुच्छेद 356) 
यदि राष्ट्रपति को प्राप्त सूचनाझो के श्राधार पर भथवा पग्न्य कियी प्रकार 


से यह विश्वास हो जाएं कि किगी राज्य का शासन सवियान की व्यवस्थाप्रों के 
प्रतुमार नही चलाया जा सवता, तो वह एक उद्दधोपरा द्वारा राज्य के विपाय- 
मण्डल यो छोड़कर राज्यपास या किगी निषणाय श्रयवा राज्य के जिसी भी प्रापितारी 
के भ्रधिकारों सहित उस शब्य थी सरबार के सभी अथवा किसी कार्य को घवने 
हाथ में से सबता है और यह धाएगा कर सकता है शि राज्य के विधान-मष्डल के 
प्रविश्ारों या सावन संग द्वारा प्रयया सगर के प्पपियार के प्रपीन होगा । साथ 
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ही, बह राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से सम्बन्धित संविधान के किसी भाग 
को स्थापित कर सकता है । एकमात्र अपवाद यह है कि वह उच्च न्यायालय में 
लिखित अथवा उसके द्वारा प्रयुक्त होने वाले किप्ती भी श्धिकार को अपने हाथ में 


ही ले सकता है और न बह उच्च न्‍्यायाजयोों से सम्बन्धित संविधान की किसी 
व्यवस्था को स्थापित कर धकता है । 


जहाँ तक विधायी भ्रधिकारों का सम्बन्ध है, मैंसद्‌ किसी भी विधान-मण्डल 
के अ्रधिकार राष्ट्रपति को हस्तान्तरित कर सकती हे श्रथवा राष्ट्रपति को यह अधिकार 
दे सकती है कि वह अपने द्वारा नियत किए गए किसी अधिकारी को राज्य के विधान 
मण्डल के अधिकार सौप दें । यदि उस समय लोकसभा का अधिवेशन न हो रहा हो 


ती ससद्‌ से स्वीकृति मिलते तक राष्ट्रपति राज्य की समेकित निधि में से व्यय करने 
को स्वीकृति दे सकता है । 


अनुच्छेद 356 की व्यवस्था से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल 
से कोई रिपोर्ट न मिलने पर भी कार्यवाही कर सकता है । इसके लिए केवल इतना 
ही पर्याप्त है कि राष्ट्रपति को इस बात का 'समाधान' हो जाए कि किसी राज्य 
में सौविधानिक तन्त्र विफल हो गया। ऐसा सम्भव है कि राज्यपाल राज्य के 
मुल्य मन्‍ती से मिल जाए और राष्ट्रपति को सविधान-तम्त्र की विफलता की सूचना 
न भेजे । ऐसी स्थिति मे केन्द्र की अपने कर्तव्य झा पालन करना होगा भौर स्वय 
काये करना होगा । राष्ट्रपति का समाधान! सत्व्रिमण्डल का समाधान होता है 
अनुच्छेद 356 मे प्रयुक्त “राज्य का घासन संविधान के उपबन्धों के प्रनुसार नही 
चलाया जा सकता” पदावली वहुत व्यापक श्रर्थ रखती है। किसी राज्य मे साविधानिक 
तन्त्र विफल ही गया है अथवा नहीं, इसका निर्णय वेवल राष्ट्रपति करेंगा भोर 
राष्ट्रपति का निर्णय केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल का निर्णय हीता है । 

अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्धोपणा समद्‌ के प्रत्येक सदरश्प 

के मसक्ष रखी जाएगी और यदि वह पूर्वयर्ती उद्घोपणा द्वारा श्रतियहत (०४०४९ ) 
नही की गई है तो दो महीने तक मान्य होगी । यदि दो महीने तक संराद समरूप 
द्वार उद्घोषणा का अनुमोदन कर देती है ते! वहू 6 माह तक श्रवतेंग गे रहेगी । 
44 संविधान संशोधत अधिनियम 978 में स्पष्ट कर दिया है कि ससद्‌ एव मार 
में इस अवधि को 6 माह के लिए बढा सकती है और एक वर्ष से मधिए भव पि के 
लिए आपात को जारी रखने वाला संकल्प किसी भी सदन द्वारा तर ते पारि+ 
नहीं मए्लए जाएगा जब तक कि-- 


(क) ऐसे सकत्प के पारित करते समय ग्रापाद उ्योषशा ४ पा 
झोर 

(ख) चुनाव आयोग इस बात का प्रमाखन्यत ५५ ४ हे 
विधान सभा के लिए श्राम चुनाव कराने थे * ३३५४ 
आपात्‌ स्थिति का जारी रहना झावश्यर हैं 
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स्पष्ट है कि वर्तमान व्यवस्था के भ्रनुसार वर्ष से भ्रघिक प्रवधि के लिए 
आपात्‌ को तभी जारी रखा जा सकता है जब चुनाव ग्रायोग का उपयुक्त परिस्थिति 
के विद्यमान होने का प्रमाण-पत्र न प्राप्त हो जाए। इसके पूर्व ऐसी कोई शर्त नहीं 
थी और सरकार बिना किसी कारण के इस अभ्रवधि को बढाकर श्रधिकतम सीमा 
(3 वर्ष) तक कर दिया करती थी । 

झनुच्छेद 352 झोर 356 में श्रन्तर--इन दोनों अनुच्छेदों मे जो प्रन्तर है 
उसे हम इस प्रकार रख सकते है-- 

. अनुच्छेद 352 के श्रन्तग्रंत राज्य-सविधान मिलम्बित नहीं क्या 
जाता, राज्य की कार्यपातिका और व्यवस्थापिका यथावत्‌ कार्य करती रहती है। 
फेवल केन्द्र को राज्य-सूची के विषयों पर विधायन और प्रशासम की समवर्ती शक्ति 
मिल जाती है | दूसरी झौर, अनुच्छेद 356 के प्रन्तर्गत राज्य-विधान-मण्डल को 
मिलम्बित भ्रथवा विघटित कर दिया जाता है और राज्य की प्रशासकीय एवं विधायी 
शक्तियाँ पूर्णो रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है । 

2 अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत केन्द्रऔर सभी राज्यों के सम्बन्ध में 
परिवर्तन हो जाता है जबकि प्रनुच्छेद 356 के ग्रन्तर्गत केन्द्र और केवल एक राज्य 
के सम्बन्धों से परिवर्तन होता है । दूसरे शब्दों मे, अनुच्छेद 352 सभी राज्यों पर 
लागू होता है जबकि अनुच्छेद 356 केवल उसी राज्य पर लागू होता है जिसमें 
सार्वजनिक तन्‍्त्र विफल हो गया है । 

3. अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत अनुच्छेद 9 में प्रदत्त मूल झ्धिकार 
निलम्बित हो जाते हैं जवकि अनुच्छेद 356 के भ्रन्तर्गत मूल अधिकारों पर कोई 
प्रभाव नही पडता । 


3. वित्तीय आपात्‌ (अनुच्छेद 360) 
अनुच्छेद 360 उपवन्ध करता है कि यदि राष्ट्रपति को समाधान” हो जाए 


कि भारत ग्रथवा उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा साख (880॥79 
०: 07८०) सकट में है, तो वह वित्तीय सकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी 
स्थिति मे वह किसी भी राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है! वह राज्य के 
सेवारत कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों मे कमी करने श्रौर सभी घन-विधेयक तथा 
अन्य वित्तीय विधेयक स्वीकृति के लिए अपने पास भेजने के निर्देश भी दे सकता 
है । वह सर्वोच्च न्थायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश सहित केल्रीय 
सरकार के सेवारत कर्मंचारियो के वेतन तथा भत्तों में कर्मी करने का झादेश भी 
दे सकता है । 
अनुच्छेद 360 में जारी की गई उद्घोषणा की कलावधि 2 महीने की 
होगी । यदि उक्त दो महीने की समाप्ति के पहले समद्‌ द्वारा पारित सकत्प में 
अशुमोदित नही कर दी जाती है तो 2 महीने की समाप्ति पर श्रवर्तेन मे न रहेगी । 
उल्लेखनीय है कि यद्यपि राष्ट्रपति को ये सभी वाजाब्ता अ्रधिकार प्राप्त हैं, 
तथापि इसका यह अर्थ नही है कि वहू इनका उपयोग मनमाने ढंग से करता है। 
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वह केवल अपने पद के ही कारण गणराज्य का प्रधान है। कार्यपालिका का 
वास्तविक प्रमुख प्रधान मन्त्री है तथा मम्प्रि-्मण्डल (मन्ध्रि-परिषद्‌) वास्तविक 
कार्मप्रालिका है । जब ऐसे भ्रवसर उपस्थित हो जहाँ सविधान मौन हो झौर राष्ट्रपति 
को स्वविवेक का प्रयोग करना पड़े तो हमें राष्ट्रपति को “वास्तविक स्थिति का 
मान होता है । 

राष्ट्रपति की श्रापात्‌ शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग 

संविधान लागू होने के बाद से भव तक राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों 
के प्रयोग की रूपरेखा 26 जनवरी, 950 से नवम्बर, 2979 तक इस प्रकार 
रही है-- 

(क) राष्ट्रीय संकटकाल 

अनुच्छेद 352 के श्रन्तर्गत वाह्मय प्राक्रमण की सूरत में इस शक्ति का 
प्रयोग अक्तूबर, 962 झर दिसम्बर, 97। में हुआ तथा भान्तरिक अ्रशान्ति 
की मूरत में इसका प्रयोग जूत, [975 में किया गया । 

सितम्बर, !962 में भारत पर चीन का प्राक्रमण होने पर 26 अक्तूबर, 
962 को राष्ट्रपति ने भ्रापात्‌ उद्घोपरणणा की वह 0 जनवरी, 968 तक चली । 
97] में जब पाकिस्तान ने भारत पर प्राक्रमण किया तो 3 दिसम्बर, 974 
को आझापात्‌ स्थिति की घोषणा पुनः की गई । यह झ्रापात्‌ स्थिति 27 मार्च, 977 
तक प्रवर्तन मे रही | भ्रान्तरिक प्शान्ति की सूरत मे 25 जून, 975 से जो 
श्रापातृश्थिति लागू की गई वह 2। शार्च 977 तक चली। 

25 जून, 975 को भारत में तीसरी वार आ्रापातृस्थिति लागू करने के 
पश्चात्‌ संविधान की सभी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया गया। 27 जून को 
राष्ट्रपति ने एक श्रादेश जारी किया जिसके अनुसार संविधान के श्रनुच्छेद 74, 2 
प्रौर 22 में दिए गए अधिकारो को लागू करने के सिलसिले में किसी भी नागरिक, 
जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल है, द्वारा भ्रदालत में याचिका दायर करने के 
अधिकार को निलम्बित कर दिया गया। इस सिलसिले में प्रदालतों में विच्ाराबीन 
मामलों को भी आपात्स्थित की अवधि तक स्थग्रित कर द्विया गया । यह श्रादेश 
जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर पूरे भारत मंघ पर लागू ही गया। डा भ्न 
]9 महीनो के दौरान केन्द्रीय सरकार ने अनेक ऐसे आग जारी वि जिससे नाससिकों 
के भौलिक अधिकारों पर गम्भीर प्रमाव पदुदा था। बे दंमाने पर 
अधिकारों और स्वतन्त्रता के विलस्बन का प्रयास पहले ट्रस देश में 
हुआ था। तीसरी आपात्‌ स्थिति की सतसे बड़ी करिशेपता यह थी मि ओे 
राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा नायरिक अव्रिकारों का नितस्बन शिया पया 

अदालतों और अभिव्यक्ति की स्वदल्वदा को यविधान संघोवद हेदाए न 
कर दिया गया । 








५ 2 अ्त्फा मे 
मार्च 977 में झठा खरपार द्वी र लोझचन्च् कटी 


हप़र दे 
हि 


श्रारम्भ हो गई । 25 जुठे, 4975 ऋरट 3 विसस्दय हश्ा२० 


कक 
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उद्घोवणाएँ क्रमश: 24 प्रौर 27 मार्च, /977 को रह किए जाते में देश में आपात 
स्थिति श्रौपधारिक रूप से समाप्त हो गई । 
नागरिक स्वतन्त्रताओं को बहाल करने की !977 में झ्रारम्भ की गई प्रक्रिया 
का अ्रन्धिम चरण 978-79 में सम्पन्न हुआ । झा. सु. का. 3 अगस्त, 978 से 
रहू कर दिया गया श्रौर आ. सु. का. के अधीव सभी नजरबन्द व्यक्तिपों को रिहा 
कर दिया गया । 
(ख) राज्य में संकटकाल 
ग्रनुब्छेद 356 के अन्तर्गत इस शक्ति का प्रयोग दिसम्बर, [976 तक 42 
बार किया जा चुका था श्र बाद की श्रव्रधि मे भी अनेक बार इसका प्रयोग हुआ 
भरा | जनवरी, 976 में तमिलनाडु मे राष्ट्रपति शासत लागू किया गया। जून 4977 
में तमिलनाडु विधान-सभा के चुनाव कराए गए और 30 जून, 977 को राष्ट्रपति 
शासत समाप्त कर दिया गया | 
लोकसभा के मार्च, 977 के चुनावों से अमूतपूर्व राजनीतिक स्थिति सामने 
भ्राई। नौ राज्यो--उंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थात, मध्य प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिमी बगाल झौर उड़ीसा में मतदाताओ्रों ने तत्कालीन 
सत्ताधारी दल' की सरकारों में पूरों ग्विश्वास का संकेत देते हुए उस दल के 
उम्मीदवारों का प्रूरी वरह या लगभग पूरी तरह बहिष्कार किया । मतदाताओं के 
समक्ष प्राथमिक बातो का सम्बन्ध राज्य सरकारों द्वारा अपनी झ्रोर से या केत 
सरकार के निर्देशों के अधीव श्रापात्‌ स्थिति के दोरान की गई ज्यादतियों झौर 
कदाचारों से था | अत. यही का रण था कि सत्ताघारी दल का बहिष्कार किया जाता 
लोक सभा तक ही सीमित नही रहा बल्कि इसका असर इत राज्यों में उनकी 
सरकारो पर भी पड़ा । प्रशासन के सभी स्तरों पर अनिश्चितता और मतभेद की 
व्यापक भावना का वातावरण इन राज्यों में विद्यमान हो गया | इन परिस्थितियों 
में गृह मन्‍्त्री ने इन नौ राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को सुझाव दिया कि वे विधान-सभाग्रों 
को भग करने और नए चुनाव कराने के लिए राज्यपालों को सल/ह दें । यह सुझाव 
सही माना यया । दूसरी तरफ केद्ध के सुकाव की साँविधानिक वैघता को सिद्ध करने 
के प्रयास किए गए । हस्तक्षेप करने को अस्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने 
क्रेन्द के सुझाव को साँविधानिक ठहराया । 29 अप्रेल 977 को इन नो राज्यों की 
स्थिति पर विधार-विमर्थ किया गया और 30 अग्रेल, 7977 को कार्यवाहक 
राष्ट्रपति द्वारा इन नौ राज्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 
उद्घोषणा जारी की गई। इन राज्यों की विधान सभाएँ मंग कर दी गईं और मुख्य 
चुनाव प्रायुक्त से उतके लिए नए चुनाव कराने के लिए कहा गया । तदबुसार जूत, 
977 के मध्य में इन नौ राज्यों मे नए चुनाव कराएं गए और नई सरकारें 
ग्रठित हुईं । पर 
मई, 977 में मणिपुर में राष्ट्रपति शासत लागू करना प्रा क्‍योंक्िंदल 
बदलने के कारण दारेन्द्रतिह सरकार का पतन हो गया और राजनीतिक स्थिति 
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इतनी भ्रनिश्चित घन गई कि कोई दल अयवा दलों का संगठन सरकार बनाने की 
स्थिति में नही था । इसके बाद समय-समय पर विभिन्न राज्यों मे राष्ट्रपति शासन 
लागू किया गया । 5 दिसम्बर, ।979 को केरल में राष्ट्रपति शासन लागू किया 
गया क्‍योंकि राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोहिमा मन्त्रि-मण्डल के इस्तीफे से 
राज्य में प्रशासनिक सकट पैदा हो गया है, ग्रत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू 
किया जाये 77 

(ग) वित्तीय संकटकाल 

अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत इस शक्ति का प्रयोग झ्रभी तक नहीं किया 
गया है । 

श्रापातूफालीन शक्तियों का मूल्याँकन 

राष्ट्रपति की सकटकालीन शक्तियों की संविधान-सभा तक में कड़ी आलोचना 
की गई थी । कुछ सदस्यों से यह विचार प्रकट किया था कि एक ऐसे शासनाधिकारी 
को, जो न तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो श्रौर न ही संसद्‌ के प्रति 
उत्तरदायी हो, इतनी व्यापक शक्तियाँ देता बुद्धिकत्ता की वात नही है। कतिपय 
मदस्यों ने यह्‌ भय प्रकट किया कि इन विशाल शक्तियों का गआ्ाश्रय लेकर भारत 
का राष्ट्रपति भविष्य में इस प्रकार की तानाशाही स्थापित कर सकेगा, जिस प्रकार 
की तानाशाही हिटलर ने जम॑नी मे संविधान की धारा 48 का लाभ उठाते हुए 
की थी। श्री वी. दास (9 045) ने तो यहाँ तक कह दिया कि “ये शक्तियाँ 
राष्ट्रपति को दक्षिणी अफ्रीका के उन प्रधानो की तरह बना देंगी जो वित्तीय शक्तियों 
सहित समस्त शक्तियों को हडप सकते थे और प्रान्तो को वित्तीय सकट मे डाल 
सकते थे ।” 

श्री के. टी शाह ने सकटकालीन शक्तियों के प्रावधान की आलोचना करते 
हुए कहा था-- 

“इस प्रतिक्रियात्मक और पश्चादगामी अध्याय के ग्रन्त में पहुँच कर मुझे 
इस प्रध्याय के समस्त उपबन्धों की तह मे दो विचारधाराएं प्रत्यक्ष दिखाई दे रही 
है जिन्होंने इस पर पर्याप्त प्रभाव डाला है--() केन्द्र के हाथों भे इकाइयों के विरुद्ध 
विशेष सत्ता प्रदान करने, एवं (2) जनता के विरुद्ध सरकार को शक्तिशाली बनाने । 
““इस अध्याय के उपबन्धों का भली-भाँति अध्ययन करने के बाद तथा इसके प्रत्येक 
अनुच्छेद मे दी गई सत्ता की समीक्षा करने के बाद मुझ ऐसा लगता है कि संविधान 
में लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता का नाम ही वाकी बचेगा ।” 

श्री हृदयनाथ कुँजरू ने अपनी प्रतिक्रिया इन शब्दों मे व्यक्त की धी--“राज्य 
की वित्तीय स्वायत्तता को वित्तीय आपात्‌ सम्बन्धी उपवन्धों से बडा धक्का पहुँचेगा।” 

बाद में भी राष्ट्रपति की संकटकालीन श्रक्तियो की उपरोक्त एव ग्न्य विभिन्न 
झ्राधारो पर कद्रु आवोचना होती रही है। श्रालोचको का तर्क है कि भारत के 


! हिल्‍्दुस्तान, दिनोक 6 दिसम्बर, 979 
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राष्ट्रपति को जितना व्यापक आपात्‌कालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं अथवा भारतीय 
संविधान में जितने कठोर आपातृकालीन उपवन्धों की व्यवस्था की गई है, उसका 
उदाहरण विश्व के समय राष्ट्रों मे अन्यत्र कही नहीं मिलता । ब्रिदेन में स्वयं संसद 
ने कार्यपालिका को ऐसे अधिकार दिए है जितसे सन्‍्देह-युक्त व्यक्तियों को बिना 
मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सके, किन्तु वहाँ 'युद्ध के कारण आपात्‌' ग्रौर 
“प्रास्वरिक ग्रशान्ति के कारण ग्रापाद' में भेद रखा जाता है तथा युद्धकान में भी 
“विधि का शासन (रए८ ० [39) अवश्य बना रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 
का सविधान ग्रादेश देता है कि “बन्दी प्रत्यकभ्षीकरण के आदेश का अधिकार तव 
तक निलब्रित नहीं किया जा सकता जब तक कि युद्धकाल में अथवा विद्रोह की 
स्थिति में उक्त अधिकार का निलम्बन प्रत्यावश्यक न हो जाएं।” इसी तरह इस 
उपबन्ध से स्पष्ट है कि वन्दी प्रत्यक्षीकरण के आदेश का प्रधिकार केवन ग्राक्मण 
ग्रौर आन्तरिक विद्रोह की स्थिति में ही और यह भी अत्यन्त आ्रासाधारण परिस्थितियों 
में ही निलम्बित किया जा सकता है। इतना ही नही, यह भी कहा जाता है कि 
उक्त आदेशों को केवल काँग्रेस ही निलम्बित कर सकती है तथा यह निर्सय करना 
न्यायालयों का काम है कि -देश में वास्तव में ऐसी स्थिति वर्तमान है, जिससे 
काँग्रेस का बन्‍्दी प्रत्यक्षीफरण के सम्बन्ध में अधिकार का प्रयोग उचित है। प्रमेटिका 
के सविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो देश की कार्यप्रालिका अथवा 
व्यवस्थापिका को ऐसा अ्रधिकार प्रदान करता है कि युद्धकाल में भ्रथवा किसी गअव्य 
आ्रापात्‌काल में नागरिकों के मौलिंक अधिकारों को निलम्बित कर सके। कुछ दी 
वर्षो पूर्व एक मुकदमे (घणार फ्य[वााह #5802॑ंगाणा ५/ 8!8590ा) में 
न्यायालय ने निर्णय दिया था कि “युद्धआल में भी सौविधानिक मौलिक स्वतन्त्रताओों 
का हनते नहीं किया जा सकता |” 

आलोचकों का कहना हैं कि भारत में श्रापातृकालीन शक्तियों के प्रवर्तन झौर 
प्रयोग के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्यों को मुलाया नहीं जा सकता-- 

] राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई मंकटकालीन घोषणा पर दो मास तक 
(44वें संशोधन के बाद एक मास) कोई ग्रतिवन्ध नहीं है ग्रौर प्रतिबन्धहीन ग्रवस्था 
में राष्ट्रपति श्रपनी श्रापातुकालीन शक्तियों का चिस्ताजनक रूप से दुरुपयोग कर 
सकता है । 
2 राप्ट्रपति को ही संकटकालीन परिम्यितियों के सम्बन्ध में निर्शाय करने 
का एक मात्र अधिकार है तया राष्ट्रपति के इस निर्णय के प्रधिकार को कौर्ट भी 
स्थायालय चुनौती तहीं दे सकता (44 वें संशोधन में व्यवस्था कर दी गई है कि 
मस्निमण्डल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित रूप में सलाह के झाधार पर ही 
प्रावातुद्लाल की घोषणा की जा सकेगी) । 

3. “बुद्ध के कारण ग्रापतधु' भौर “शान्तिकालीव आपात” तथा प्रान्तरिक 
अ्रशान्ति के कारग्य भ्ापात्‌ में भारतीय संविवान में कोई भेद नहीं झिया गया है । 
दर्तमान परिस्थितियों में तो राष्ट्रपति एक हड़ताल होने पर भी प्रापावुकातल वी 
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घोषणा कर सकता है और इस घोपरणा के भी परिशाम वही हो सकते हैं जो युद्ध 
सम्बन्धी आपात घोषणा के हो सऊते है । (जून, 975 की आपावृ-धोषणा के वाद 
ऐसा ही हुआ था | अब 44वें सशोधन द्वारा निश्चित कर दिया गया है कि सशस्त्र 
विद्रोह के ग्रलावा अन्य प्रकार के झान्तरिक उपद्रवों के आधार पर झापातूकाल की 
घोषणा नहीं की जाएगी) । 


4. संकटकालीन घोषणा होते ही सविधान के अनुच्छेद !9 द्वारा प्रदत 
मौलिक स्वतम्त्रताग्रों के अधिकार स्थग्रित हो जाना किसी भी रूप में न्‍्यायोचित 
नही है ! 

5 यह बड़ी विचित्र बात है कि राष्ट्रपति की आपात्‌कालीन घोषणा के 
दौरान एक संघात्मक संगठन में भी इकाइयों की सरकारें स्थगित करदी जाएँ श्ौर 
उनके संविधान को भंग्र कर दिया जाए। 


6 केन्द्र मे सत्तारूढ शासन यदि चाहे तो किमी ऐसे राज्य में भी, जहाँ कि 
मन्त्रिमण्डल की स्थिति बहुत सुहढ़ है, सांविधानिक तन्त्र के असफल होने की घोषणा 
कर सकता है । 


7. यदि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के निर्देशन का पालन न करे तो इस 
पर भी राष्ट्रपति राज्य में साँविधानिक तन्त्र के असफल होने की घोषणा कर सकता 
है । किसी इकाई राज्य में शासन-तन्त्र की विफलता की घोषणा ऐसी स्थिति मे भी 
की जा सकती है जब वहाँ राजनीतिक गतिरोघ उत्पन्न हो जाए । 

आलोचकीं की मान्यता है कि इन संब तथ्यों के प्रकाश में राष्ट्रपति की 
झापात्‌कालीन शक्तियाँ नि'सदिग्ध रूप से आपत्तिजनक है । 


नि'सन्देह राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ अत्यन्त व्यापक है, फिर भी यह्‌ 
कहना अनुप्युक्त है कि संविधान में इन संकटकालीन शक्तियों का प्रावधान नहीं किया 
जाना चाहिए तथा इनके द्वारा भारत मे राष्ट्रपति अधिनायकशाही की स्थापना कर 
सकता है । भारतीय संविधान मे राष्ट्रपति की झापातुकालीन श्रक्तियो को स्थान 
देता इसलिए जरूरी समझा गया कि सविधान-निर्माताम्रों को इस बात का भली- 
भाँति ज्ञान था कि भारत ने एक दुर्वल केन्द्रीय सरकार के कारण सर्देव हानि उठाई है 
और इसे श्रपनी रक्षा के लिए शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की झ्रावश्यकता है । 
श्री शुक्ला ने इस बात की पुष्टि करते हुए ठीक ही लिखा है कि-- 


/नि.सन्देह भारतीय संविधान मे, जो मौलिक अधिकारों और लोकतन्त्र पर 
आधारित है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों सम्बन्धी घारामों का होना बडा 
भद्दा दिखाई देता है, लेकिन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 
जब भी भारत की केन्द्रीय सरकार क्षीण होती है, उप्ते हानि उठानी पड़ी है । संविधान 
ने इन धाराओं की व्यवस्था करके देश को इस खतरे से बचाने का प्रयत्त किया « ४ 
है । इसके अतिरिक्त देश मे ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जिनसे ७ 4 
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गम्भीर खतरा हो झौर संविधान में इन धारा्रो के न होने से उसे सुरक्षित रखना 
कठिन हो जाएं? 


राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को व्यवस्था को श्रमान्य ठहरातते समय 
यह नही भूलना चाहिए कि भारत में ससदीय राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है 
जिसमे राष्ट्रपति की शक्ति मन्त्रि-मण्डल के पास है। राष्ट्रपति सामान्य परिस्थितियों 
में कभी भी मन्सन्रि-परिपद्‌ की सहायता के बिना शासन नहीं चला सकता । यदि 
बह आपातकालीन घोषणा करके अपनी मनमानी करने का प्रयास भी करे तो भी 
यह सर्वथा असम्भव है कि ससद्‌ की इच्छा के विरुद्ध वह शासन कार्य चला सके। 
राष्ट्रपति को शासन कार्य के लिए धन की आवश्यकता होगी भर संसद की अनुमति 
के बिना राष्ट्रीय धम को वह खर्च नही कर सकता । इसके अ्रतिरिक्त यदि वह 
लोकसभा को स्थग्रति कर दे और सकटकालीन घोषणा पर उसे विचार करने का 
ग्रवसर न दे तो भी सविघान में यह अ्निवार्यत. पेश करना होगा । लोकसभा को 
तब यह श्रधिकार है कि वह इस सकटकालीन घोषणा को अनुवयुक्त ठहराते हुए उसे 
रह कर दे । यह राष्ट्रपति की शक्ति पर एक बहुत बडा प्रतिबन्ध है । 


पर साथ ही हम यह नही भुला सकते कि जून, 975 की आपाद-उद्घोपणा 
के वाद देश किन परिस्थितियों से ग्ुजरा। अत. 44वें संशोधन ग्रधिनियम द्वारा 
आपातकाल के विस्द्ध कुछ और सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था करदी गई हैं । श्रव 
यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि मन्त्रिमण्डल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित 
रूप मे सलाह के आधार पर ही आपातकाल की घोषणा की जा सकेगी ताकि यह 
सुनिश्चित किया जा सके कि यह घोषणा उपयुक्त और पर्याप्त विचार-विभश के वाद 
की जाएं । श्रीमती गाँधी ने मन्त्रिमण्डल से सलाह किए बिना ही जून, 4975 में 
राष्ट्रपति की भापातु-उद्घोषणा की सलाह दी थी। 44वें सशोधन द्वारा यह 
सुरक्षात्मक व्यवस्था भी कर दी गई हूँ कि श्रापात्‌ू-उद्घोषणा की दोनों सदनों द्वारा 
उसी बहुमत से स्वीकार किया जाना होगा जितना बहुमत संविधान में सशोधन के 
लिए आवश्यक होता है और यह स्वीकृति के एक महीने की भ्रवधि के भीतर दी 
जानी होगी ! इन व्यवस्थाशओं के बाद राष्ट्रपति के आपात्‌ शक्तियों के मुल में छिपा 
भय झ्ब उतना नही रहा है जितना पहले था । इस प्रकार का विचार उपयुक्त नहीं 
है कि श्रापात्‌कालीन/ शक्तियो की व्यवस्था ही समाप्त कर दी जाए ! इस तथ्य की 
उपेक्षा नही की जानी_चाहिए कि राष्ट्र की सुरक्षा का अन्तिम उत्तरदायित्व केद्रीय 
सरकार पर है अत. सकटकाल में राज्य की समस्त शक्तियों को अपने नियन्त्रण मे 
लाने का झ्रधिकार उसे होना ही[चाहिए । केन्द्र को शक्ति सम्पन्न इसलिए भी होना 
चाहिए कि राज्य तथां सघ की इकाइयाँ बाह्य आाक्रमश का सफलताधुर्वेक सामना 
करने की शक्ति नही रखते झौर आन्तरिक विप्लव को सुलझाने के सम्बन्ध में भी उन 
पर विश्वास नही[ किया जा सकता । आपातकाल में विकीर्ण सत्ता विनाश का कारण 
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चौधरी चरण सिंह वी जुलाई, 979 में 
प्रधान मन्त्री के रूप में नियुक्ति 
5 जुलाई, 979 को प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई ने अपने पद से त्याग- 
पत्र दे दिया । इस प्रकार 28 महीने पुरानी जनता पार्टी की सरकार का पतन हो 
गया । वैकल्पिक व्यवस्था (नई सरकार के गठन) तक श्री देसाई को श्रपने पद पर 
बने रहने का अनुरोध राष्ट्रपति द्वारा किया गया । 
जनता (एस.) के नेता चौधरी चरणसिह और मोरारजी देसाई दोनों ने ही 
राष्ट्रपति के समक्ष अपने-अपने बहुमत का दावा किया। देसाई का कहना था कि 
उन्होने प्रधान मन्‍्त्री के रूप में त्याग-पत्र दिया है, पर जनता संसदीय दल के वे 
श्रभी भी नेता है और बहुमत का विश्वास उन्हें प्राप्त है, अतः राष्ट्रपति द्वारा उन्हें 
पुन सरकार बनाने के लिए आमम्सत्रित करना चाहिए। यह विवाद पैदा हो गया 
कि व्या ऐसे व्यक्ति को, जो लोकसभा के श्रविश्वास-प्रस्ताव का सामना किए बिना 
ही प्रधान मन्त्री पद से त्याग-पत्र दे चुफा हो, पुनः सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित 
किया जा सकता हैं । 
राष्ट्रपति श्री रेट्टी ने दोनों ही पक्षोसे अपने-अपने समर्थक्रों की सूचियाँ 
माँगी । दोनो सूचियों में समर्थशरो की सख्या एक समान 279 थी । अ्रतः राष्ट्रपति 
ने सूचियो की जाँच पडतान कराई । इस दौरान कुछ संविधान विशेषज्ञों द्वारा कहा 
गया कि यदि श्री देसाई या श्री चौधरी केन्द्र मे स्थिर वैकल्पिक सरकार नहीं बना 
पाते तो राष्ट्रपति के सामने सिफ़े यह रास्ता रह जाता है कि वह सम्प्रमु लोकसभा 
से मत और मार्गदर्शन प्राप्त करे । राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष की मार्फत संदेश 
भेजकर लोकसभा की राय मान सकते है । | इसके बाद सदन किसी एक सदस्य की 
प्रधान मन्त्री बनाने की सिफारिश कर सकता है। यह सिफारिश सर्वसम्मति, आम 
राय या चुनाव पर आधारित हो सकती है । यदि संदन प्रधान मन्त्री के पद के बारे में 
कोई सिफारिश न कर सके तो वह लोकसभा भग कर नए चुनाव कराने की सिफारिश 
कर सकता है। भारतीय सविधान में लोकसभा सर्वाधिक शक्ति-सम्पन्न सस्था है 
जिसमे जनता की सम्प्रभुता निहित है । 
लोकसभा की सिफारिश मानने का प्रश्न ही नहीं उठा क्यीकि राष्ट्रपति ने 
दोनों सूचियो की जो जाँच-पडताल कराई उसमे चौधरी चरणपिंह के 262 के 
मुकावले जनता गुट (देसाई समर्थक) के 236 नाम प्रमाणित हुए और राष्ट्रपति 
ने चौधरी चरणसिंह को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित कर दिया | 28 जुलाई, 
979 को चौधरी चरणसिह ने नए प्रधान मन्त्री के रूप मे झपथ ली | 
राष्ट्रपति श्री रेड्डी ने नए प्रधान मन्‍्त्री के चयन में अपने विवेक का बहुत 
ही तिप्पक्ष ढगग से प्रयोग किया । राष्ट्रपति को इस बात का अहसास स्व बना रहा 
कि प्रधान मन्‍्त्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास 
प्राप्त हो और इसी लिए श्री चौधरी को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करते हुए 
उन्होने उनसे श्रनुरोध कर दिया था कि “लोकतन्त्र के ऊँचे सिद्धान्तों के अनुरूप झौर 
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स्वस्थ परम्परा के नाते वह श्रधिक से अधिक अगस्त के तीसरे सप्ताह तक लोकसभा 
की बैठक बुलाकर भ्रपना बहुमत सिद्ध कर देंगे 7 

फिर भी इस प्रश्न का निश्चित समाधान भविष्य के गर्म में ही रहा कि-- 
क्या ऐसे व्यक्ति को, जो लोकसभा के अविश्वास-प्रस्ताव का सामना किए बिना ही 
प्रधाम भन्त्री पद से त्याग-पत्र दे चुका हो, पुनः सरकार बनाने के लिए झामन्त्रित 
किया जा सकता है ? 


लोकसभा का 22 अगस्त, 979 को विघटन और श्री चरणसिह को 
कामचलाऊ प्रधान मन्तरी बनाए रखना 

चौधरी चरणक्सि|ह काँग्रेस (इ) के समर्थन के कारण ही राष्ट्रपति के सामने 
प्रपना बहुमत सिद्ध कर सके थे । 20 श्रगस्त, 979 को श्रीमती गाँधी ने अपना 
समर्थन वापस ले लिया । इस दिन श्री चरएणसिह लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने 
चाले थे | किन्तु लोकसभा का सामना करने की बजाय प्रधान मन्त्री चरणसिह ने 
अपने पद से त्याग-पत्र देकर (20 श्रगस्त को प्रातः) राष्ट्रपति से लोकसभा भंग 
कर मध्यावधि चुनाव कराने की सिफारिश कर दी । राष्ट्रपति ने त्याग-पत्र स्वीकार 
कर लिया किन्तु अन्य व्यवस्था न होने तक चरण प्चिंह को कार्य करते रहने को कहा । 

राष्ट्रपति ने विधि-विशेपज्ञों से सलाह-मश विरा प्रारम्भ कर दिया । विपक्ष के 
नेता श्री जगजीवनराम ने (श्री देसाई की जगह श्री जगरजीवनराम जनता संसदीय 
दल के नेता बन चुके थे) राष्ट्रपति से मैं करके वैकल्पिक सरकार गठित करने का 
भौका देने का अनुरोध किया । जनता पार्दी के शीर्ष नेताओ्रो का स्पष्ट मत था कि 
चौधरी चररणसिंह को मध्यावधि चुनावों के श्रायोजन की सिफारिश करने का कोई 
श्रधिकार नही है क्योकि वे लोफसभा का विश्वास प्राप्त करने मे विफल रहे हैं । 

22 अगस्त, 979 को, राष्ट्रपति श्री रेड्डी ने कामचलाऊ प्रधान मन्‍्त्री की 
सलाह मानते हुए, लोकसभा भग करने झौर दिसम्बर, 979 में मध्यावधि चुनाव 
कराने की धोषणा कर दी । राष्ट्रपति ने यह भी निर्णाय किया कि चुनाव होने तक 
चरणासिह मन्त्रिमण्डल ही कामचलाऊ सरकार के रूप में देश का शासन चलाएंगा । 
बह कोई नई नीति सम्बन्धी फैसला नहीं करेगा और बड़ी रकम के खर्च वाली कोई 
सोजना स्वीकार नहीं करेगा । 

राष्ट्रपति श्री रेड्डी के निर्णय ने राष्ट्रपति-पद को गम्भीर विवाद का विषय 
बना दिया $ जनता पार्टी ने उन पर महाभसियोग चलाने तक की घमकी दी । राष्ट्रपति 
ने विधि-विशेषज्ञों के विभिन्न मतों, संविधान की व्यवस्थाओों और राजनीतिक 
परिस्थितियों को ध्यान मे रखकर ही अपने उपरोक्त निर्णय में 'स्व-विवेक' का 
आश्रय लिया था। कुछ विधि-विशेषज्ञों का यह मत था कि श्री चरणसिह को उस 
लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करने का कोई अधिक्रार नही है जिसका उन्हें 
कभी विश्वास मत भ्राप्त नही हुआ । श्री रेट्टी ने चौधरी को इस शर्ते पर प्रधान मन्‍्त्री 
बताया था कि वे लोकसभा मे अपना बहुमत सिद्ध करेंगे । चौधरी ने इसी उद्देश्य से 
20 अगस्त, 979 को संसद्‌ का अधिवेशन भी बुलाया । किन्तु जब उर्हें विश्वास 
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हो गया कि वे लोकसभा का विश्वास प्राप्त नही कर सकते तो उन्होंने सदन में 
उपस्थित होने की बजाय सीधे राष्ट्रपति को जाकर अपना त्याग-पत्र दे दिया और 
लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी। श्री मुहम्मद करीम छागल्ा तथा 
वी एस तारकुण्डे जैसे कानून के पण्डितों और भूतपूर्व न्‍्यागाबीशों ते मत ध्यक्त 
किया कि सारी परिस्थितियों को ध्याव मे रखते हुए राष्ट्रपति श्री रेड्डी वर्तमाव 
प्रधान मन्त्री श्री चरणरतिह की सलाह स्व्रीकर करने को वाध्य नही है। दूसरी भोर 
कुछ विधि-विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया कि राष्ट्रपति के सामने निवर्तमान 
प्रधान मन्‍्त्री श्री चरणसिंह की सिफारिश स्वीकार करने के सिवाय दूसरा कोई 
विकल्प नहीं है । इस दलील का आधार सविधान का अनुच्छेद 74 रहा । 42वें 
झौर 44दे सविधान सशोधन झधिनियम के बाद इस अनुच्छेद का वर्तेमान स्वृहूप 
यह व्यवस्था करता है कि-- 

“राष्ट्रपति को अपने कार्यो का सम्पादन करने में सहायता झौर भत्त्रणा 
देने के लिए एक मन्त्रि-परिषद्‌ होगी जिसका प्रधान, प्रधान मन्त्री होगा। राष्ट्रपति अपने 
कृत्यों के निर्रेहन मे उसकी मन्त्रणा के अनुतार चलेगे ! यह व्यवस्था की जाती है 
कि राष्ट्रपति मन्त्रि-परिषद्‌ से उसकी मन्त्रणां पर पुनविचार की माँग कर सकते हैं । 
ऐसे पुवर्तिचार के वाद जो भी मन्त्र राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है उसे बह 
उसी के प्नुसार स्वीकार करेगे |” 

अनुच्छेद 74 की व्यवस्था के आधार पर दूसरे पक्ष का स्पप्ठ मर्त था कि 
राष्ट्रपति यदि निवर्तमान प्रधान मन्त्री की सिफारिश को कबूल करते हुए मध्यावर्धि 
चुनावों का आदेश देते हैं तो कोई सॉविधानिक व्यवस्था रास्ते में बाघक नही 
बनती । राष्ट्रपति ने इसी मार्ग को ग्रहएं किया । 

भारतीय संविधान एक विशद्‌ ग्रन्थ है जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका 
तथा ससद्‌ विधान-मण्डलो की कार्य-प्रणाली वथा अ्रधिकारों की विस्तृत रूप में 
व्याख्या की गईं है । विश्व का दूसरा कोई भी सविघान शायद इतना विस्तृत श्रौर 
स्पष्ट नहीं है। फिर भी, कोई भी सविधान भविष्य में पैदा होने वाली समस्त 
साँविधानिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों की कल्पना नही कर सकता है । इसलिए 
नई परिस्थिति पैदा होने पर राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी बुद्धि 
और विवेक का उपयोग करते हुए स्वस्थ तथा न्यायसंगत परम्परा की स्थापना 
करेगा । चरणभिह की सिफारिश से जो साँविधानिक प्रश्त उत्पन्न हुआ उसका 
साँविधानिक उत्तर तो झ्रभी भविष्य के गर्म में है और हो सकता है कि नए संविधात 
सं॑झोवनों द्वारा ऐसी स्थितियों का स्पष्टीकरण कर दिया जाए ! लेकिन वर्तमान 
वरिस्थितियों मे राष्ट्रपति श्री रेड्डी ते स्व-विवेक से जो निर्णय लिया उसे कोई 
चुनौती नही दी जा सकती । राष्ट्र पति-पद की शपय लेने के कुछ समय बाद 
सविधान-सभा के ग्रध्यक्ष तथा देश के प्रवम राष्ट्रपति डॉ राजेन्ध प्रसाद ने इस 
अवधारणा को चुनौती दी थी कि भारतीय संविधान में राप्ट्रपति की स्थिति मात्र 
रुबर स्टाम्प वाली झूमिका है । उनका मत था कि ग्नेक परिस्थितियों में राष्ट्रपति 
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को अपने विवेकानुसार कदम उठाने की छूट है। यदि राष्ट्रपति को किसी प्रकार के 
अधिकार नही है तथा वह अच्छा या बुरा कोई भी कदम उठाने की स्थिति में नही 
है तो फिर उसे हटाने के लिए संविधान में महाभियोगर की व्यवस्था क्‍यों है ? 
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मे लगभग 26 वर्ष पहले जो कुछ कहा था, श्राज की 
परिस्थितियों ने उसकी सच्चाई सिद्ध कर दी है । परिस्थितियाँ ऐसी थी कि केन्द्रीय 
राजनीति पूर्णतः राष्ट्रपति श्री रेड्डी के विवेकसगत निर्णय पर निर्भर ही गई 
झ्रौर राष्ट्रपति ते चरणसिह मन्त्रि-्मण्डल वी सिफारिश को स्वीकार करना 
उपयुक्त समझा । 

राष्ट्रपति के लिए लोकसभा भंग करना और नए चुनावों की घोषणा 
करना राजनीतिक परिस्थितियों की हृष्" से भी झावश्यक हो गया। कोई भी 
व्यक्ति सम्भवत. इस स्थिति में नही था कि लोकसभा का बहुमत प्राप्त कर पाता । 
राजनीतिक दलीं में 'आ्रयाराम गयाराम” का बोलवाला शुरू हो गया था। इस 
प्रकार कोई भी दल स्थिर सरकार बनाने में समर्थे नही था । यदि कोई दल सरकार 
ब्रना भी पाता तो बह कुछ ही दिन टिकती और राष्ट्र के सामने फिर 'सरकार- 
विहीनता' की स्थिति पैदा हो जाती । अतः राष्ट्रपति ते, राजनीतिक अस्थिरता के 
दौर को समाप्त करने के लिए, मध्यावधि चुनाव को ही उपयुक्त मार्ग समझा । 
क्री चरणसिंह की मध्यावधि चुनाव की सिफारिश एक राजनीतिक पेतराबाजी थी,- 
किन्तु श्री रेड्डी ने परिस्थितियों के प्रकाश में उसे स्त्रीकीर कर दूरदशिता का 
काम किया ।/ 

राष्ट्रपति फे लिए सलाह परिपद्‌ की जरूरत 

वास्तव में वर्तमान राजनीतिक और साँविधानिक समस्याओं ने राष्ट्रपति के 
लिए एक 'सलाह परिपद्‌' की आवश्यकता पैदा कर दी है! जुलाई और श्रगस्त, 
979 में जो समस्याएं पैदा हुईं, संविधान-निर्माताओं मे उनकी कल्पना नहीं की 
थी । इन घटनाओं के प्रकाश में इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि यह 
जरूरी नही कि राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति सदा ही अत्यन्त बुद्धिमानी 
और विलक्षण्प राजनीतिज्ञ होगा भ्रथवा निजी झाकाँक्षा या अन्य बाहरी विचारों से 
प्रभावित नही होगा । 

राष्ट्रपति के लिए सलाह परिषद्‌ की आवश्यकता के सम्बन्ध में अगस्त, 
979 के अपने एक लेख में जस्टिस एच. झार खन्ना ते जो विचार ब्यक्त किए है, 
वे महत्त्वपूर्ण और विचारणीय है-- 

“संविधान की घारा 74 के अनुसार राष्ट्रपति को झपनी मन्त्रि-परिपद्‌ की 
सलाह पर ही कार्य करना है। पर प्रश्न यह है क्वि राष्ट्रपति उस मन्त्रि-परिपद्‌ की 
सलाह कहाँ तक मानने को बाध्य है जो सदन में विश्वास खो चुकी हैं व काम- 
खलाऊ रूप में काम कर रही हो । पुनः ऐसे मामले जो बहुत राजनीतिक महत्त्व के 
ही या विवादाग्पद हों या उक्त कामचलाऊ मन्त्रि-परिपद्‌ की सलाह कहाँ तक 
मानना उचित होगा ।” 
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इसके भ्रतिरिक्त ऐसी भी स्थिति श्रा सकती है जब प्रधान मन्‍्त्री की मृत्यु 
हो गई या उसने त्याग-पत्र दे दिया व प्रधान मन्‍्त्री पद के लिए तब दो दावेदार 
सामने हो जिनके समर्थक लोकसभा में बराबर हों, तब राष्ट्रपति अपनी सलाह व 
विवेक से ही यह सब निर्णय करे । 
अब लोक सभा भग करने की बात लें । सामान्यतः राष्ट्रपति बाध्य है कि 
वह इस बारे में प्रधान मन्‍्त्री की सलाह माने, चाहे वह प्रधान मन्त्री विश्वास मत में 
हार चुका हो । पर ऐसा भी तो हो सकता है कि राष्ट्रपति की राय हो कि वैकल्पिक 
टिकाऊ सरकार बन सकती है व देश को चुनावों के भार व व्यय से बचाया जा 
सकता है । 
इन सभी मामलोी मे राष्ट्रपति को निर्शाय करना कठिन होता है। इन 
अवसरों पर झागे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए तन्त्र बनाना लाभकर हो सकता 
है । फिर भी शक्ट्रपति मन्दत्रि-परिपद्‌ की सलाह पर तो वाध्य होगा, पर अपने 
विवेक से काम लेने के लिए व असामान्य स्थितियों में उसे सलाह पाते के लिए एक 
उचित तन्त्र मिल जाएगा जो अनुभव व विचार शक्ति में विशेषज्ञ हो ! इसमें एक 
लाभ यह भी होगा कि राष्ट्रपति का भार कम हो जाएगा। 
उल्लेखनीय है कि सविधान-सभा मे संविधान-सलाहकार ने भी राष्ट्रपति 
के लिए एक सलाह परिषद्‌ का सुझाव दिया था ) लेकिन जून, 947 में संविधान- 
निर्माण समिति ने ऐसी परिषद्‌ की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं समभझी। 
समिति का कहना था कि सरकार ससदीय प्रणाली की होगी जिसमे राष्ट्रपति को 
कोई भ्रधिकार निहित न होगे व सभी कार्य यहाँ तक कि लोकसभा भंग करने का 
कार्य भी यह मन्त्रियों की सलाह पर ही करेगा । राष्ट्रपति की कोई विशेष भूमिका 
नही रही तो उक्त परिपद्‌ का सुझाव लाना ही व्यय है । 
राष्ट्रपति की साँविधानिक स्थिति 
(एममन्नाणाणान] एक्ञ्रायणा ० (6 छ०ञंग्धा।) 
राष्ट्रपति की शक्तियों का ठिद्धान्त ग्रीर व्यवहार में (77 प्रशट०ा॥ ६70 
]0:300०) जो विवेचन पूर्वे पृष्ठो में किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि यद्यपि कुछ 
अवसरो पर राष्ट्रपति को स्वविवेफ का प्रयोग करना पडता है, तथापि मूलतः वह 
एक साँविधानिक राज्याध्यक्ष (0०75म/ए४०४०| प़्८४१) है जो अपनी शक्तियों का 
प्रयोग सन्त्रि-परियद्‌ की सलाह से करता है, भ्रर्थाव्‌ वास्तविक कार्यप्रत्रिका शक्ति 
राष्ट्रपति में नहीं बल्कि मन्त्रि-्परियद्‌ मे निहित है जिसका नेता प्रधान मन्त्री होता है 
राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में सविधान-सभा मे भी अनेक बार बाद-विवाद हुग्रा 
और प्रत्येक वार राज्याध्यक्ष के साँविधानिक गुणों पर ही बल दिया गया। 
संविधान-सभा के कार्यक्राल के भ्रन्तिम दिन, सभा के अध्यक्ष और बाद में भारत के 
प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कह्य कि-- 
“एक निर्वाचित राष्ट्रपति तथा निर्वाचित विधान-मण्डल की परस्पर स्थिति 
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का हमें समाधान करना पड्मा है । इस विधान में हमने ब्रिटिश सम्नाट्‌ की स्थिति, 
भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति के लिए स्वीकार की है” "४ जो साँविधानिक 
राज्याध्यक्ष की स्थिति है । मन्त्रि-मण्डल विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी है। मन्‍्त्री 
राष्ट्रपति को परामश्श देते है जो उक्त परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य 
है। सविधान में, जहाँ तक मुझे विदित है, ऐसा कोई उपबन्ध नही है जो राष्ट्रपति 
को भन्त्रियों द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य करता हो, 
किन्तु आशा है इस सम्बन्ध मे ब्रिटेन की तरह निरूढि ((णाएथ॥०7) स्थापित 
हो जाएगी। ब्रिटिश सम्राट के श्रनुरूष भारतीय राष्ट्रपति भी प्रपने मन्त्रियो के 
परामर्श के अनुसार कार्य करेगा--इसलिए नही कि सविधान उसे बाध्य करता है 
बल्कि इसलिए कि यहू एक स्वतन्त्र निरढि होगी और इससे राष्ट्रपति सॉविधानिक 
राज्याध्यक्ष बन जाएगा ।/? 

राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का मूल्याँकन करने के लिए और यह देखने 
के लिए कि सविधान द्वारा उसे एक साँविधानिक अध्यक्ष बनाया सया है भ्रथवा 
वास्तविक अध्यक्ष, राष्ट्रपति और मन्त्रि-परिपद्‌ के पारस्परिक सम्बन्धों की समीक्षा 
कर चुके हैं। इस सम्बन्ध मे अनुच्छेद 74, 75 और 78 विशेष महत्त्व रखते है, 
जिनके प्रनुस्तार यह निर्धारित किया गया है कि--- 

, राष्ट्रपति को अपने क्ृत्यों का सम्पादन करने मे सहायता एवं मन्त्रणा देने 
के लिए एक मन्त्रि-परिपद्‌ होगी, जिसका मुखिया प्रधान मन्त्री होगा । 

2. राष्ट्रपति अपने कृत्यो के निवहंन मे मन्त्रि-परियद्‌ की मन्त्रणा के अनुसार 

चलेगे | 

3. राष्ट्रपति मस्त्रि-परियद्‌ से उसकी मन्त्र) पर पुनविचार की माँग कर 
सकते है । ऐसे पुनविचार के बाद जो भी मन्त्रण्मा राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है 
उसे वह उसी के अनुसार स्वीकार करेंगे । 

4. क्या मन्त्रियो ने राष्ट्रपति को मन्त्रणा दी ? झौर यदि दी तो क्या दी ? 
इस प्रश्त की न्यायालय में जाँच नही की जाएगी । 

5. प्रधान भन्‍त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करेगा और अन्य मन्त्रियों की 
नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान मन्‍त्री की मन्त्रण्या पर करेगा । 

6. राष्ट्रपति के अनुग्रह-पर्यन्त मन्‍्त्री अपने-प्रपने पद घारण करेंगे । 

7. मन्त्रि-परिषद्‌ लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप में (00॥०८०४९ ७) 
उत्तरदायी होगी । 

$ प्रधान मन्त्री का कर्तव्य होगा कि वह-- 

(क) मन्सध्रि-परिपद्‌ के द्वारा सघ कार्यों के प्रशासन-सम्बन्धी समस्त विनिश्चयो 
तथा भ्रस्तावित विधान-सम्बन्धी सभी सूचनाएं राष्ट्रपति को दे । 

(ख) संघ कार्य के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान-विपयक प्रस्थापनाप्रों 
सम्बन्धी जिन जानकारियों को राष्ट्रपति मंग्राएं, वह प्रदान करे 
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(ग) किसी ऐसे विषय को, जिसे एक भन्‍्त्री ने विनिश्चित किया हो किन्तु 
जिस पर सन्त्रि-परियद्‌ से विचार न किया हो, राष्ट्रपति की इच्छा पर मन्त्रि-परिपद्‌ 
के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करे । 


इन सब उपबन्धों के अध्ययन से निष्कर्प यही निकलता है कि भारतीय 
सविधान-निर्माता भारत में ब्रिटिश शासन-प्रणाली की ससदीय शासन व्यवस्था 
अपनाना चाहते थे और साथ ही ऐसी शब्दावली का प्रयोग भी करना चाहते थे 
जिससे ब्विटिश शासन-प्रशाली का श्रनिवार्य गुर 'लचीलापन' (सकता) 
विनष्ट न हो जाए। डॉ पायली ने लिखा है-- 


“ब्रिटिश सम्राट्‌ तथा मन्त्रिमण्डल के परस्पर सम्बन्ध निर्धारित करने वाली 
प्रथाशों को शब्दवद्ध करना सविधान-निर्माताम्रों [कै सम्मुख एक जटिल कार्य था। 
इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ उपबन्धों का तात्पर्य स्पष्ट है एवं असंदिग्ध भाषा मे 
है भौर कुछ उपबन्ध पूर्णात: स्पष्ट नही हो पाए है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
राष्ट्रपति को उसके कत्तंव्यो का पालन करने मे उसकी सहायता करने तया परामर्श 
देने के लिए प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में मन्ध्रि-परिषद्‌ आवश्यक है । क्‍या इसका 
तात्परय है कि राष्ट्रपति मन्त्रि-परिधद्‌ का परामर्श लेने को बाध्य है तथा उनके 
परामर्श के विरुद्ध कुछ नही कर सकता ? इसका उत्तर डॉ अम्बेदकर ने इस प्रकार 
दिया था--सामान्यतः भारत संघ का राष्ट्रपति अबने स्त्रियों का परामर्श स्वीकार 
करने के लिए बाध्य होगा । उनकी सम्मति के विपरीत अथवा बिना परामर्श बह 
कोई कार्थ नहीं कर सकता। डॉ अम्वेदकर के समर्थकों का कहना है कि मन्भि- 
परिषद्‌ की सहायता से देश का शासन चलाता प्रधान मन्‍्त्री का कार्य है। इस कार्य 
में समय-समय पर राष्ट्रपति प्रधान मन्‍्त्री की सहायता कर सकता है व परामर्श दे 
सकता है। इस प्रकार हमे यथार्थ को देखना चाहिए, घशब्दाडम्बर को नहीं क्योकि 
ये शब्द केवल प्रथाओ्रों में व्यक्त है । तब इस समय राष्ट्रपति की स्थिति क्‍या हैं ? 
बया हर मन्त्रि-परिपद्‌ द्वारा दिए गए परामर्श का अनुसरण करने के लिए बाध्य हैं ? 
इसका उत्तर यही होगा, 'हाँ' साघारणतः राष्ट्रपति बाध्य ही है। 42वें संशोधन 
हारा भ्रव यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मन्त्रि-परिषद्‌ के परामर्श को मानने के लिए 
राष्ट्रपति बाध्य हैं । इस प्रकार भ्रव यह विवाद समाप्त प्रायः है ।” 44वें समशोधन 
में थह प्रावधान जोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति मन्त्रि-परिपद्‌ से उसकी मन्त्रणा 
पर पुनविचार की माँग कर राकता है । लेकिन साथ ही यह भी स्पप्द कर दिया है 
कि ऐसे पुन्विचार के बाद जो भी मन्त्रणा राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी उसे वह 
उसी के प्रतुसार स्वीकार करेंगे । इसका स्पष्ट श्र्थ है कि पुनविचार में भी यदि 
मन्ति-परिषद्‌ मूल मस्त्रणा में कोई परिवर्तन नहीं करती तो उसे स्वीकारना राष्ट्रपति 
मे; लिए लाजमी होगा । इस प्रकार नवीनतम व्यवस्था भी राष्ट्रपति को साँविधानिक 
शाज्याध्यक्ष ही बनाती है, हाँ प्रसाघारणा अवसरों पर उसे 'स्वविवेक' के प्रयोग से 
बंसित नहीं करनी । 
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उप-राष्ट्रपति 
(शांच्थ्तय्त्ंशशा।) 


संविधान मे, अनुच्छेद 63 के ग्रन्तगंत भारत के उप-राष्ट्रपति की व्यवस्था 
की गई है, जो राज्य-सभा का पदेव सभापति होता हे और प्रत्य कोई लाभ का पद 
घारण नही करता है । उप-राष्ट्रपति का चुनात्र सानुगरतिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली 
के प्रनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा ससद्‌ के दोतों सदतों के सदस्यों का एक 
मिर्वाचक-मण्डल करता है। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य-विधान- 
मण्डल के सदस्य भी भाग लेते है, जबकि उप-राध्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद 
के सदस्य ही भाग लेते है। ऐसा इसके कार्यो को देखते हुए किया है । उसका मुझ्य 
कार्य राग्य-सभा की बैठकों की ग्रध्यक्षता करना है । उपनराष्ट्रपति के निर्वाचन से 
सम्बन्धित किसी विषय का विनियमन ससद्‌ विधि बनाकर कर सकती है। उसके 
निर्वाचन से सम्बन्धित सभी शकाग्रों श्रौर विवादों की जाँच शौर विनिश्चय उच्चतम 
न्यायालय करेगा श्र उसका विनिश्चय ग्रन्तिम होगा । उसके निर्वाचन पर आपत्ति 
निर्वाचन पूरा होने के बाद ही की जा सकती है। निर्वाचकयण मे मौजूद किसी 
रिक्तता के आधार पर भी उसके निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। 
न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को शुन्य घोषित क्रिए जाने पर उसके पद की शक्तियों 
के प्रयोग में किए गए कार्य प्रमान्य नही होगे (अनु० 7]) ।१ 
भारत के उप-राष्ट्रपति का पद अमेरिका के उप-राष्ट्रपति के पद के लगभग 
समान है । जब राष्ट्रपति बीमारी, अ्नुपस्थिति अथवा ग्रन्य किसी कारण से कार्य 
करने में असमर्थ हो, तब उसके सारे कार्य उर-राष्ट्रपति उस समय तक करेगा, जब 
तक राष्ट्रपति अपना काये फिर से संभाल नही लेता । यदि राष्ट्रपति त्याग-पत्र दे दे, 
उसकी मृत्यु हो जाएं अथवा वह पदच्युत्‌ कर दिया जाए, तो जब तक नया राष्ट्रपति 
निर्वाचित नही हो जाता तब तक उपनराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप मे कार्य करेगा। 
अमेरिका के उप-राष्ट्रपति के विपरीत, भारत मे राष्ट्रपति के पद-त्याग अथवा उसकी 
मृत्यु अयवा पदच्युति के पश्चात्‌ शेप काल के लिए उप-राष्ट्रपति स्वत. ही राष्ट्रपति 
नही हँ। जाएगा। उप-राष्ट्रपति चूँकि राज्य-समा का सदस्य नही होता अतएव उसे 
मतदान का अधिकार नहीं है, किन्तु सभापति के रूप में निर्शाश्रक मत देने का 
अधिकार प्राप्त है । 


ग्रव तक सविधान के ग्न्तगेत राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति पद के लिए सात 
विर्वाचन हो चुके है । प्रथम दो में सर्वपत्ली डॉ राधाकृष्णन की सर्वेसम्मति से 
उपनराष्ट्रपति चुना गया था। इसके वाद डॉ. जाकिर हुसैन पॉच बर्ष उप-राष्ट्रपति 
रहे । श्री वी वी गिरि 967 में उप-राष्ट्रपति चुने गए तथा उसी समय डॉ जाकिर 
हुसैन राष्ट्रपति बने । डॉ. जाकिर हुरसीव की 3 मई, 969 की अचानक मृत्यु हो 
जाने पर श्री वी. वी पिरि ने राष्ट्रपति पद सभाल तिया। नियमानुसार छ. मास के 


| जयतनारायण पाण्डेय : बही, पृष्ठ 234. 
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ही भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। इस चुनाव में श्री वी.वी. गिरि 
स्वृतन्त्र रूप से खड़े हुए श्र राष्ट्रपति चुन लिए गए। तदनुसार श्री गोपाल 
स्वरूप पाठक उपनराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। श्री पाठक का कार्यकाल 
30 अगस्त, 4974 को समाप्त हो गया और नए चुनावों में श्री वासप्पा दानप्पा जत्ती 
मे विजय प्राप्त की और 3 अगस्त, 974 को अपना पद सम्माला | श्री जत्ती का 
कार्यकाल समाप्त होने पर 'सर्वेसम्मत उम्मीदवार” के रूप मे भारत के भूतपूर्व मुख्य 
न्यायाधीश श्री मोहम्मद हिंदायतुल्ला ने 3 श्रगस्त, 4979 को उप-राप्ट्रपति पद 
की शपथ ग्रहशा की । श्री हिंदायतुल्ला प्रमुख राजनीतिक दलो के सर्वंसम्मत 
उम्मीदवार थे और उपनराप्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नियुक्त चुनाव श्रधिकारी 
श्री एस. एस. भालेराव ने श्री हिदायतुल्ला को 9 अगस्त, 2979 की निविरोध 
उप-राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिया था । 


(तह शग्राज्चा शारदा 39० न£ 
८00८॥ 07 ॥॥॥४॥४7६89) 


] | प्रधान मन्त्री और मन्च्रि-परिषद्धु 





भारत में राजनीति के क्षेत्र मे ब्रिटेन से जो विभिन्‍न विरासते मिली है उनमे 
से एक महत्त्वपूर्ण विरासत है--सावंभौमिक लोकतन्त्रात्मक मरपतन्त्र के साँविधानिक 
ढाँचे में प्रधान मन्‍्त्री की केन्द्रीय स्थिति । राप्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, तथापि 
शक्ति-संरचना का वास्तविक अ्रध्यक्ष, ब्रिठेन के समान प्रधान मन्त्री ही है। प्रधान- 
मन्‍्त्री उन सभी शक्तियों का प्रयोग करता है जो सविधान द्वारा औपचारिक छूप से 
राष्ट्रपति में निहित की गईं है। भारत में अब तक प. जवाहरलाल नेहरू, 
श्री लालबहादुर शास्त्री, श्रीमती इन्दिरा गाँधी और श्री मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री 
पद को सुशोभित कर चुके हैं और देसाई के बाद चौधरी चरणतिह इस पद पर 
असीन रहे, तथापि उनकी स्थिति कामचलाऊ सरकार के प्रधान मन्‍्त्री के रूप मे 
रही है श्लौर भव सातवी लोकसभा के मध्यावधि चुनाव परिणामों के बाद 2/3 
बहुमत प्राप्त काँग्रेस (इ) की नेता श्रीमती इन्दिरा गाँधी 33 माह वाद पुनः प्रधान 
मन्त्री बमी है। मन्त्रि-परिपद्‌ ही भारत के राजनीतिक भवन की आ्राधारशिला है, यही 
राज्य को चलाने वाला यन्त्र है और यही वह धुरी है जिसके चारो श्र सरकारी 
चक्र घूमता है। मन्त्रि-परिषद्‌ रूपी सुदर्शन चक्र को धुमाने वाला व्यक्ति प्रधान मन्त्र 
है। भारतीय प्रधान मन्त्री की गिनती दुनिया के सवसे अधिक शक्तिसम्पन्न लोकतन्नीय 
शासकों में की जा सकती है ।7 

सन्त्रि-परियद्‌ : उसका निर्माण 
(वर ए०्फाल। ० ाग्राइशड ; वह फण्यान्राणा ) 

सविधान के अनुच्छेद 74(9) में मन्त्रिग्परिपद्‌ की व्यवस्था है। 44वें 
संविधान संशोधन के बाद इस अनुच्छेद का स्वरूप इस प्रकार है--- 

“राष्ट्रपति को अपने कार्यों का सम्पादन करते में सहायता झौर मंत्रण्ा देने 
के लिए एक मन्त्रि-परिपद्‌ होगी जिसका प्रधान प्रधान मन्‍्त्री होगा। राष्ट्रपति अपने 
कार्यों के निर्वेदन मे उसकी मन्त्रणा के अनुसार चलेंगे । शाप्ट्रपति मन्त्रि-्परिषद्‌ से 
उसकी मन्त्रशा का पुनविचार की माँग कर सकते है । ऐसे पुनविचार के बाद जो भी 
मन्त्रणा राष्ट्रपति को भेजी जाती है उसे वह उसी के धनुसार स्वीकार करेंगे ।”' 


] इृष्पकास्त मिथ : भारत की राजनीतिक प्रणाली, पृष्ठ ३77. 


354 भारतीय राजनीनिक व्यवस्था 


हर राविधान मे स्पष्ट उल्लेरा है कि मन्त्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई मन्वणा 
के सम्बन्ध में फिसी प्श्व की किसी स्थायालय में जाँच नहीं की जाएगी । 

& मन्त्रि-परिवद्‌ के निर्माण, उत्तरदायित्व, कार्यकाल झ्रादि के सम्बन्ध मे 
अ्रनुच्छेद 75 में निम्नलिसित व्यवस्थाएं हैं -- 

। प्रधान मन्त्री वी नियुक्त राष्ट्रपति करेगा तथा प्रन्य मन्त्रियों की 
नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधाव मन्धी की मस्त्रणा पर करेगा । 

2 राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त मनी प्रपने पद धारणा करेंगे ! 

3. मन्त्री-परियद्‌ लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी । 

4. किसी मन्त्री के अपने वद-ग्रहरा करने से पहले राष्ट्रपति उससे दृतीर 
अगृसूची मे इसके लिए दिए हुए प्रपश्नों के अनुसार पद की तथा गोपनीयता की 
झपथ कराएगा । 

5 कोई मन्त्री, जो निरन्तर छह मास की किसी कालायधि तक संसद के 
किसी सदन का सदस्य न रहे, उस कालावधि की समात्ति पर मन्ध्री न रहेगा | 

6. भन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे समय-समय पर ससद्‌ विधि 
दास निर्धारित करे तथा जब तक संसद्‌ इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक ऐसे 
होगे जैसे कि द्वितीय पनुसुची मे उल्लिखित हैं । 

उपरोक्त अनुच्छेदों को हमे संविधान के श्रन्य उपबन्धों, सौँविधानिक 
ग्रभिसमयों और उच्चतम नन्‍्याय्राज्नय के निरायों के प्रकाश में लेना चाहिए। 
तदनुसार-- 

(क) प्रनुच्छेद 75 () के प्रनुस्तार प्रधान मन्त्री की नियुक्ति यद्यपि राष्ट्रपति 
करता है किन्तु इस मामले में वह कदाचित्‌ ही अपने स्व-विवेक का प्रयोग कर 
सकता है । प्रधान मस्ती की नियुक्ति में मनमानी नही की जा सकती क्योंकि राष्ट्रपति 
को ऐसे व्यक्ति को प्रधान मन्त्री चुनना है जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो । 
अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सन्त्रि-परिपद्‌ लोकसभा केआति साम्रहिक रूप से 
उत्तरदापी है। इसका झर्थ भी यही है कि कोई ऐसा ही व्यक्ति प्रधान मन्‍्त्री नियुक्त 
किया जाना चाहिए जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो । 

(ख) राज्य-सभा के सदस्य को भी प्रधान मन्‍्त्री नियुक्त किया जा सकता 
है, वशर्ते कि उसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो और वह बहुमत उसे 
अपना नेता चुने । श्रीमती इन्दिरा गाँधी जब पहले-पहल प्रधान मन्त्री नियुक्त की 
गई तो वे राज्य-सभा की सदस्या थी । वैसे ग्राम तौर पर यही उचित और 
लोकतात्रिक है कि प्रधानमन्त्री लोकसभा का ही सदस्य हो । 

(ग) साधारण परिस्थितियों मे तो राष्ट्रपति के लिए प्राय. यह सन्देह करने 
की गुंजाइश नहीं होती कि किस व्यक्ति को प्रधान मन्त्री नियुक्त किया जाए। लेकिन 
विश्येप परिस्थितियों मे ऐसे अवसर उपस्थित हो सकते है जब राष्ट्रपति को प्रधान 
मअन्‍्त्री की सिमुक्ति मे अपने विवेकाधिकार का प्रयोग केरने को स्वतन्त्रता मिल 
जाए। यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत श्राप्त न हो तो राप्ट्रपति किसी 
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भी दल के नेता को मस्प्रि्परिषद्‌ बनाने के लिए झ्रामन्त्रित कर सकता है, बशरत्तें कि 
उसे यह सन्तोयष हो कि वह व्यक्ति मन्त्रि-परिषद्‌ का निर्माण कर सकेगा । पर ऐसी 
परिस्थिति में भी राष्ट्रपति को स्व-विवेक के प्रयोग का अवसर सम्भवतः कम ही 
प्राप्त होगा क्योकि प्रायः कई दा मिलकर श्रपना नेता पहले ही चुन लेते हैं और इस 
तरह से लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रपति का स्व- 
विवेक के प्रयोग का दूसरा झवसर तब मिलता है जब॒बहुमत का उपभोक्ता प्रधान 
मन्‍्त्री स्वय त्याग-पत्र दे देता है श्ौर उसका दल कोई नेता नहीं चुत पाता | इस 
स्थिति में राष्ट्रपति किसी प्रभावशाली व्यक्ति को मत्त्रि-परियद्‌ के निर्माण के लिए 
आमम्त्रित कर सकता है । 

प्रधान मन्त्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को स्व-विवेक के प्रयोग का 
अ्रवसर 5 जुलाई, 979 को देसाई सरकार के त्याग-पत्र के पूर्व तक कभी नहीं 
मिला | इसके बाद जुलाई, !979 में और तब श्रगस्त 79 मे 2 अवसरों पर 
प्रधान मनन्‍्त्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने बहुत कुछ अपने विवेकाधिकार 
बाग प्रयोग किया । इसका विवरश राष्ट्रपति वाले पिछले अध्याय में यथास्थान किया 
जा चुका है । 

(ध) मन्त्रि-परिषद्‌ के अन्य सदस्य प्रधान मन्‍्त्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति 
द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस तरह दपनी टीम वेः चुनाव में प्रधान मन्‍त्री का 
निर्णय ही ग्रन्तिम होता है। प्रधान मन्‍्त्री की इच्छा के विरुद्ध राष्ट्रपति किसी मल्त्री 
को पदच्युत्‌ नही कर सकता । 

(ड) मन्त्री संसद्‌ के सदस्य होते है और लीकसभा के प्रति सामूहिक रूप से 
उत्तरदायी होते है। इसका स्वाभाविक निष्कर्प यह है कि मन्त्रिगण जो कुछ भी राष्ट्रपति 
के नाम में करते है उसके लिए वे सस॒द्‌ के सामने उत्तरदायी है । वे अपने किसी 
अवैध तथा पग्रसाँविधानिक कार्य के लिए राष्ट्रपति के श्रादेश की झड़ नही ले सकते । 
संघीय सरकार में मन्त्रियों की श्रेणियाँ 

प्रशासनिक पुनर्मेठन के परिसामस्वरूप सघीय मन्त्रि-परिपद्‌ के सदस्य तीन 
श्रेणियों में विभक्त हो गए है--कबिनेट मन्त्री (८४७०० /४0505), राश्य-मन्त्री 

($8॥6 'शीए्रंभटा5), तथा उप-मन्त्री (0८फुपाछ प्रा) । 

कुबिनेट मन्जी मन्त्रि-परिपद्‌ (कौसिल झॉफ मिनिस्टर्स) के सर्वप्रमुख सदस्य 
होते हैँ ॥ भारतीय सविधान में कही भी मन्त्रिमण्डल (कैबिनेट) शब्द का प्रयोग 
नहीं किया गया है, केवल मन्त्रि-परियद्‌ की व्यवस्था की गई है जिसका प्रधान 
प्रधान मन्त्री होता है। किन्तु भारत के सर्वेश्रयमर प्रधान मन्ध्री स्व. पं. जवाहरलाल 

नेहरू ने जिन मन्त्रि-परिपदों का तिर्माण किया उनमे विभिन्न श्रेशियो के मन्त्रीगण 
रखे गए और मन्त्रि-परिपद्‌ के भन्त्रियों श्रोर कैबिनेट स्थिति के मन्त्रियों में स्पष्ट 
विभेद रखा गया। कैविमेट अथवा मंत्रिमण्डव में सम्मिलित मन्‍्जी न केबल सरिरः 
परियद्‌ के महत्त्वपूर्ण मन्‍्त्री होते हैँ वरन्‌ श्रपनी श्रशासलिक योग्यता मौर ४7 
लिए प्रमिद्ध होते हैं, शामन के प्रमुष व्रिमाग उनके हाथ में होते है सौर हे 
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सयुक्त बैठक में देश को नीति का निर्धारण करते है । भारतीय कैबिनेट में कई वार 
ऐसे व्यक्तिपो को भी मन्त्री-पद दिया गया है जो किसी विभाग के श्रभ्यक्ष नहीं होते। 
उन्हे भ्रविभागीय मन्त्री कहा जाता है । कैबिनेट की सदस्य संख्या को वधासम्भव 
कम रसना शासन के हित में है। पिछले वर्षों मे इसके सदस्यों की संस्या प्रायः 2 
से 20 के बीच रही है । 

__राज्य-मन्त्री मन्त्रि-्परिपद्‌ के दूसरे दर्जे के मन्त्री होते है | वे केविनेट सदस्य 
नहीं हीते प्रौर न ही उसकी बैठक में भाग लेते हैं। वे केवल कैबिनेट मन्त्रियों के 
सहायक वन कर शासन-कार्य चलाते हैं । 

_उप-मन्सत्रियो का दर्जा मन्त्रि-परिषद्‌ में सबसे नीचा होता है अर्थात्‌ ये सबसे 
छोटे दर्जे के मन्त्री होते हैं जिनके प्रमुस कार्य हैं--मन्त्रियों की ओर से संसद्‌ में उत्तर 
देना, विधेयको ग्रादि को पारित कराने में सहायता देना, मन्त्रियों द्वारा सौपी गई 
समस्याझ्रो की छानबीन करना, झादि । 

इसके झतिरिक्त संसदीय सचिव भी हैं । यद्यपि मन्त्रि-परिपद्‌ में उनकी भी 
गगणाना की जाती है, तथापि वे मन्त्री नहीं होते हैं प्रौर न ही उन्हे मन्त्रियों की कोई 
शक्ति प्राप्त होती है। ससदीय सचियों को ऐसे कार्य सौंपे जाते है जिन्हे सम्बन्धित 
विभाग का मन्‍्त्री सौपना चाहता है। केवल कुछ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयों मे ही संसदीय 
सचिवो की व्यवस्था की जाती है । 

उपर्युक्त बिवरण से मन्त्रिग्प्रिपद््‌ तथा मन्जिमण्डल में ग्रत्तर स्पष्ट है। 
मस्त्रि-्परिपद्‌ एक बृहत्‌ संस्था है जिसमें सभी श्रेणियों के मन्‍्त्री सम्मिलित रहते है 
जबकि मन्ध्रिमण्डल मम्त्रि-परिपद्‌ के अन्तर्गत एक छोटा सा समुह है जिसमे सिर्फ 
भहृत्त्वपूर्ण विभागों के वे मन्‍्त्री होते है जिन्हे प्रधान मन्‍्त्री चुनता है। मन्त्रिमण्डल 
अथवा कैबिमेंट ही वास्तविक कार्यपगालिका है, वही भारतीय शासन-बव्यवस्था का 
हृदय है, सर्वोच्च नीति-निर्णायक निकाय है जो व केवल सम्पूर्ण कार्यपालिका-सभा 
का संचालन और समन्वय करता है अपितु संसद के विधान-निर्माण की भी दिशा 
प्रदान करता है । 

मारतीय सन्त्रि-मण्डलीय शासन-पद्धति 
(6 एछावांब्रा एब्“॥08 5) 

सन्त्रिमण्डल वस्दुतः एक चक्र के भन्दर चक्र (2 शयाध्छ आता 28 
२८८) होता है । उस चक्र का बाहरी घेरा वह सत्तारूढ़ दल है जिसको लोकसभा 
म्रें बहुमत है और अन्दर का घेरा मन्त्रि्परिपद्‌ है जिसमें ऐसे व्यक्ति होते है जो 
सत्ताझूढ दल के सर्वाधिक क्रियाशील सदस्य है। इस चक्र का सबसे छोटा घेरा 
मन्त्रिमण्डल है जिसमे दल के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ों नेता रहते है । 

मन्त्रि-मण्डलीय शासन-पद्धति के अनुरूप-- 

. राष्ट्रपति राज्य का साँवैधानिक प्रधान है जो मन्त्रि-परियद्‌ की मत्वणा 
वर शासन करवा है, अर्थात्‌ वास्तविक कार्यपालिका मन्दत्रि-परिपद्‌ है । 
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लौतियों को निश्चित करने वाली, देश के सर्वोच्च परदाश्चिझ्यरियों को नियुक्त करने 
बाली, शासकीय विभागों के ग्रागसी कगड़ो का निपदारा करने वाली तथा सरकार 
के विभिन्न विभागों में तालमेल रखते वालो महत्वपूर्ण संस्था है ।” मन्त्रिमण्डल को 
विनिश्चयों और उसकी निर्धारित मीतियों के विरुद्ध आचरणा को दलीय प्रनुशासत 
को अवहेलना समझा जाता है, प्रतः ऐसा कोई भी मन्‍्त्री जो दलीय एकता को भग 
करता हो, हटाया जा सकता है । प्रदत्त व्यवस्थादन की व्यवस्था ने मत्त्रिमण्दल की 
कार्यपालिका की शक्ति मे भारी वृद्धि कर दी है । 

मन््रिमण्डत के पास कार्यभार इतना अधिक होता है कि वह शासन की 
बारीकियों पर ध्यात नही दे पाता श्रत मन्दत्रिमण्डलीय समितियों का विकास हम्ना 
है जिसके दो मुख्य लाभ है -प्रथम, ये समितियाँ विचा र-वितिमय के बाद प्रश्न भ्रघवा 
समस्या पर अ्रपता प्रतिवेदन देती है जिस पर मन्वरिमण्डल निर्णय करता है। द्वितीय: 
अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर समितियाँ उन कार्यों को प्रभावशाली ढंग से 
निपटा देवी है जिनके लिए मस्त्रिमण्डल उन्हे झ्रादेश दे । ये मत्त्रिमण्डसीय समितियाँ 
दो प्रकार की हैं--स्थाई (स्टैण्डिग) तथा तदर्थ (एडहाक) । स्थाई समितियों में 
प्रतिरक्षा, वित्तीय, प्रशासनिक सगठल, ससदीय एवं विधि-विधायक समितियों की 
गणना होती है। तदर्थ समितियों का निर्माण समयानुसार तव किया जाता है जब 
आवश्यक और नवीन समस्याएँ उपस्थित हो जाती हैं । 

विधायी कार्य --ममस्त्रिमण्डल विधान निर्माण के क्षेत्र में ससद्‌ का नेतृत्व 
करता है । ससद्‌ के प्रत्येक अधिवेशन के प्रारम्भ में मन्त्रिमण्डल ही व्यवस्थापन- 
कार्यक्रम तैयार करता है और मन्त्रिमण्डल की ओर से ही सरकारी विधेयक 
प्रस्तावित किए जाते है । मन्त्रिमण्डल ही निश्चय करता है कि संसद के किस 
अधिवेशन मे कौठसा विधेयक प्रस्तावित किया जाए। संसद में अपने बहुमत के बल 
पर मन्त्रिमण्डतत प्रस्तावित विधेयकों को पारित करवा लेता है। किसी भी 
गैर-सरकारी विधेयक का मन्स्रिमण्डल के समथ्थेन के श्रभाव में पारित होता बहुत 
ही कठिन है । 

अध्यादेश तथा प्रदत्त विधान के फलस्वरूप मन्त्रिमण्डल क्री विधायी 
झक्तियों और भी व्यापक ही गई है । अध्यादेश का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है 
लेकिन हक उपभीग वस्तुतः मन्वरिमण्डल ही करता है। पुनश्च, आज कानून 
अत्यधिक प्राविधिक हो गए हैं, श्रत. संसद उसकी मोटी रूपरेखा पारित करती है 
तथा नियमो-विनियमों द्वारा ग्रावश्यक कमियों को पूरा करने का काम मन्ध्रिमण्डल 
पर छोड दिया जाता है, यही प्रदत्त विधान है । 

वित्तीय कार्य--मन्त्रिमण्डल ही राज्य के सम्पूर्ण व्यय के लिए उत्तरदायी 
है श्रोर इस ब्यय की पूतति के लिए वित्त जुटाना उसी का काम है| वजट पर 
सस्त्रिषण्डल का पूरा नियन्त्रण रहता है। झाय-व्यय का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त 
भ्त्री का है, अतः गोपनीयता को हप्ठि से, बजट को सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल के समक्ष 
वित्त मन्तरी द्वारा प्रस्तुत किया जाया आ्रावश्यक नहीं है। सामान्यतः वित्त सन्‍्त्री 
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सामूहिक नेतृत्व” भी क्रियाशील रहा। उदाहरणाय, 964 में स्वर्गीय लालबहादुर 
शास्त्री के प्रधान मंत्रित्व में 'सामूहिक नेतृत्व” को अ्रपनाया गया था । 
स्पप्ट है कि भारतीय मत्रिमण्डल अ्रपनी रूपरेखा और कार्य-प्रणालरी में 
ब्रिटिश मश्रिमण्डल के अनुरूप है। तथापि इसकी कुछ झपनी विशेषताएं है जो इसे 
ब्रिटिश मत्रिमण्डल से किचित्‌ भिन्न स्वरूप देती हैं--प्रथम, इंग्लैण्ड में प्रत्येक मंत्री 
समद्‌ के प्रति व्यक्तियत्त रूप से उत्तरदायी होता है, भारत में ऐसा नही है। दूसरे, 
प्रधान मत्नी को सत्रि-परिषद्‌ का प्रधान नियुक्त करके एक विशेषता दी गई है जो 
ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री को प्राप्त नही है। तीसरे, भारतोय मंत्रिमण्डल में ऐसे व्यक्ति 
को भी मत्री-पद देने की व्यवस्था की गई है जो ससद्‌ के किसी भी सदन का सदस्य 
न हो, यद्यपि मश्नरी बनने के बाद छह मास की भ्रवधि के भीतर उसे संसद का 
सदस्य बनना अनिवार्य है। चौथे, संसद्‌ का सदस्य न होने पर यद्यपि मंत्री ससद 
के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेता है लेकिन उसे मतदान का श्रधिकार 
प्राप्त नही है । इस तरह एक मत्री एक सदन का सदस्य होने पर दूसरे सदन की 
कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, केवल मतदान नही कर सकता । 
सन्त्रिमण्डल के कार्य 
(4706 कऋ्याटांणा5 ण हाल (०्यालां 0 [ाग्रआश5) 
ब्रिटिश मत्रिमण्डल के सम्बन्ध से जो थक्तियाँ कही 'गई है, वे भारतीय 
मत्रिमण्डल पर भी पूरी तरह लागू होती है, तदनुसार बह 'नीति का चुम्बक' है। 
वह एक 'हाइफन' है जो जोडता है, एक बकलुआ है जो कार्यप्रालिका श्लौर 
व्यवस्थापिका को बन्धन में बाँध देता है । वह “राजनीतिक वृत-खण्ड के महराव के 
बीच का पत्थर” है । वह एक ऐसी धुरी है जिस पर सम्पूर्ण प्रशासत चक्र धुमता 
रहता है । मंत्रिमण्डल सरकार का केन्द्रीय निर्देशक यन्त्र है, सविधान की प्रमुख 
झाभा है । मन्त्रिमण्डल को प्रशासन, वित्त और विधान के क्षेत्र मे विशाल तथा 
महत्त्वपुर्णा शक्तियाँ प्राप्त है। 
प्रशासनिक कार्य--मन्त्रिमण्डल सम्पूर्णो देश के सुप्रबन्ध के लिए उत्तरदायी 
है । मन्त्रिमण्डल द्वारा नीति निर्धारित कर चुकने के उपरान्त सम्बद्ध विभाग उस 
निर्धारित नीति की क्रियान्विति या तो प्रवर्तित विधि के अनुसार करते है झ्थवा 
संसद को नया विधेयक प्रस्तावित करते है। मन्त्रिमण्डल ही संसद्‌ की कार्यवाही 
करने का आदेश देता है और जब तक ससद्‌ का बहुमत मन्त्रिमण्डल के प्रति 
निष्ठायान है तब तक भन्त्रि-मण्डल अपनी इच्छित नीति ससद से स्वीकार करा लेता 
है । मन्त्रिमण्डल के सदस्थ अपने-अपने विभागो का प्रबन्ध करते हैं श्नौर भ्पने कार्यो 
के लिए सामूहिक रूप से संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी हैं । राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका 
शक्तियाँ हैं, उतका वास्तविक उपभोग मन्त्रिमण्डल हो करता है। मत्रिमण्डल 
राष्ट्रपति को महत्त्वपूर्ण नियुक्तियों के सम्बन्ध में परामर्श देता है, सिफारिश करता 
है और इस परामर्ण अथवा सिफारिश को ठुकराया नही जाता । सरकार के विभिन्न 
विभागों में तालमेल बैठाना सन्त्रिमण्डल का ही काम है । “मन्ध्रिमण्डल राष्ट्रीय 
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नीतियों को निश्चित करने वाली. देश के सर्वोच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करने 
बाली, शासकीय विभागों के आपसी ऋगढद़्ों का निपटारा करने वाली तथा सरकार 
के विभिन्त विभागो में तालमेल रखने वाली महत्वपूर्ण सम्था है ।” मल्व्रिमण्डल को 
विनिश्चयों भौर उसकी निर्धारित नीतियों के विरुद् आचरण को दलीम अनुशासन 
को प्रवहेलना समभा जाता है, प्रतः ऐसा कोई भी मन्‍्त्री जो दतीय एकता को मग 
करता हो, हटाया जा सकता है। प्रदत्त व्यवस्थायन ऊी व्यवस्था ने मन्ध्रिमण्डल की 
कार्यपालिका की शक्ति भे भारी वृद्धि कर दी है । 

गन्त्रिमण्डस के पास कायय्यभार इतना झ्रधिक होता है कि वह शासन की 
वारीकियों पर ध्यान नही दे पाता ग्रतः मन्त्रिमण्डलीय समितियों करा विकास हम्मा 
है जिसके दी मुख्य लाभ है -प्रथम, ये समितियाँ विचार-विशिमय के वाद प्रश्न अ्रथवा 
समस्या पर अपना प्रतिवेदन देती है जिस पर मन्च्रिमण्डल निर्णाय करता है। द्वितीय, 
अपेआाक्ृत कम महत्त्वपूर्णा प्रश्नों पर समितियाँ उन कार्यों को प्रभावशाली ढंग से 
निपटा देवी हैं जिनके लिए मन्त्रिमण्डल उन्हे आदेश दे । ये मस्त्रिमण्डलीय समितियाँ 
दो प्रकार की है--स्थाई (स्टैण्डिग) तथा तदर्थ (एडहाक) । स्थाई समितियों में 
प्रतिरक्षा, वित्तीय, प्रशासनिक संगठन, ससदीय एवं विधि-विधायक समितिगी की 
गणना होती है। तदर्य समितियों का निर्माण समयानुसार तब किया जाता है जब 
आवश्यक और नवीन समस्याएँ उपस्थित हो जाती हैं । 

विधायी कार्य --मन्त्रिमण्डल विधान निर्माण के क्षेत्र मे ससद्‌ का नेतृत्व 
करता है । संसद्‌ के प्रत्येक ग्रधिवेशन के प्रारम्भ में मन्निमण्डल ही व्यवस्थापत- 
कार्यक्रम तैयार करता है और मन्त्रिमष्डल की ओर से ही सरकारी विधेयक 
प्रस्तावित किए जाते है । मन्त्रिमण्डल ही निश्चय करता है कि ससद्‌ के किस 
अधिवेशन मे कौनसा विधेयक प्रस्तावित किया जाएं। ससद्‌ में अपने बहुमत के बल 
पर भन्त्रिमण्डल प्रस्तावित विधेयकों को पारित करवा लेता है। किसी भी 
गैर-सरकारी विधेयक का मत्त्रिमण्डल के समर्थन के ग्रभाव में पारित होना बहुत 
ही कठिन है । 

अध्यादेश तथा प्रदत्त विधान के फलस्वरूप भन्त्रिमण्डल की विधायी 
शक्तियाँ और भी व्यापक हो गई है । अध्यादेश का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है 
लेकिन इसका उपभोग वस्तुतः मन्दत्रिमण्डल ही करता है। पुनश्च, आज कानून 
अत्यधिक प्राविधिक हो गए है, अतः ससद्‌ उसकी मोटी रूपरेखा पारित करती है 
तथा नियमो-विनियमो द्वारा आवश्यक कमियों को पूरा करने का काम मन्त्रिमण्डल 
पर छोड़ दिया जाता है, यही प्रदत्त विधान है । 

वित्तोय कार्य--मन्त्रिमण्डल ही राज्य के सम्पूर्ण व्यय के लिए उत्तरदायी 
है और इस व्यय की पूति के लिए वित्त जुटाना उसी का काम है। वजट पर 
मन्त्रिमण्डल का पूस नियस्त्रण रहता है । आय-व्यय का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त 
मन्‍्त्री का है, अतः गोपनीयता की हृष्दि से, बजट को सम्पूर्ण सन्त्रिमण्डल के समक्ष 
वित्त मन्‍्त्री द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है। सामान्यतः वित्त मस्त्री 
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बजट को संसद्‌ में श्रस्तुत करने के चार-पाँच दिन पूर्व ही भन्त्रिमण्डल को इस 
सम्बन्ध में श्रावश्यक जानकारी प्रदान करता है, लेकिन मन्त्रिमण्डल चाहे तो बजट 
के बारे में कुछ अधिक समय पूर्व भी जानकारी माँग सकता है। वित्त मन्त्री, 
प्रधान मन्त्री के निर्देश और निकट सम्पर्क में बजट तैयार करता है । बजट सहित 
अन्य सभी वित्त विधेयक मन्त्रिमण्डल द्वारा ही ससद्‌ मे प्रस्तावित किए जाते है। 
मन्त्रिमण्डल को अधिकार है कि संसद्‌ मे प्रस्तावित किए जाने के वाद भी बजट में 
आवश्यक सुधार या सशोधन करे ! 
अन्य अधिकार--भारतीय मन्त्रिमण्डल को कुछ ऐसे भी अधिकार प्राप्त हैं 
जो ब्रिटिश मन्दत्रिमण्डल को प्राप्त नही है । उद्ाहरणा्ं ससद के विश्वातिकाल मे, 
राष्ट्रपति के प्राधिकार के भ्रन्तगंत, मन्त्रिमण्डल को विधि-निर्माण का अ्रधिकार है । 
संकटकालीन परिस्थितियों मे राष्ट्रपति के श्रधिकार व्यावहारिक रूप मे मन्त्रिमण्डल 
के ही अ्रधिकार है जिनके अन्तर्गत वह मौलिक अश्रधिकारों को निलम्बित कर सकता 
है, तथा अन्य आ्रावश्यक कदम उठा सकता है 
प्रधान मंत्रों के श्रधिकार और उत्तरदायित्व 
(907श$ <& २९४फुणा$ंता।॥65 ० ९ फ्रंता€ 50०) 
संविधान द्वारा प्रधान मन्‍्त्री को व्यापक शक्तियाँ दी गई है। यह कहना 

उचित होगा कि व्यवहार मे उसी के हाथो मे शासन का सम्पूर्णो दायित्व है । 
प्रधान मन्‍्त्री की असाधारण शक्तियों पर टिप्पणी करते हुए सविधान-प्रभा में 
ग्रौ के. टी, शाह मे कहा था कि उसकी विशाल शक्तियों को देखते हुए यह भय लगता 
है कि यदि वह चाहे तो किसी भी समय देश का अधिनायक बन सकता है। 
प्रधान मन्‍्त्री की वास्तविक शक्ति बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र और 
उसकी नेतृत्व-_्षामता मे निहित है। साथ ही यह बहुत कुछ इस बात पर भी निर्मर 
है कि उसका चयन किस प्रकार हो। गरदि प्रधान मन्त्री का चयन उसके स्वयं क्के 
व्यक्तित्व तथा दल में उसकी सुद्दढ स्वतन्त्र स्थिति के कारण हुमा है तो प्रधान मन्त्री 
की स्थिति निश्चय ही मजबूत होती है। यदि प्रधान मन्त्री के चयन में दलीय 
नेताग्रों, मुख्यमन्नियो आदि का विशेष हाथ है तो वे एक कमजोर प्रधान मन्‍्त्री का 
चयन करने को लालायित हो सकते है। जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को 
प्रधान मनन्‍्त्री बताया गया त्व स्वर्गीय कामराज ने यही कहा था कि प्रधान मन्त्र 
ममकक्षों में प्रथम” से श्रघिक नहीं होगा ।! शास्त्री के बाद प्रारम्भ में श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी भी निविवाद नेता के रूप में इसीलिए नहीं उभर पाई कि 
परिस्थितियोवश वह प्रधान मन्त्री स्वयं नही बनी थी, वल्कि बनाई गई थी। लेडिन 
श्रीमती गाँधी की पकड़ धीरे-घीरे मजबूत होती भई, उन्होंने श्रपनी प्रतिमा श्रीर 
नेत॒त्व-क्षमता का परिचय दिया भौर अपना मिविवाद नेतृत्व कायम कर लिया। 
मोरारजी देसाई शक्तिशाली प्रधान मन्‍्त्री के रूप मे कभी उभर नहीं सके । मार्च, 

977 में प्रघान मन्‍्त्री बनने के बाद से 5 जुलाई, 979 को भ्रघान मन्धी पद 

३.5. ###ब्ाहगबव २ पैरटएछ ॥.९३०८४ पराट 74724 0 व809, हएज९ 3, 964. 
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त्यागने के समय तक श्री देसाई को मन्त्रिमण्डल के अपने प्रमुख साथियों का पूरा 
विश्वास कभी प्राप्त नहीं हो सका और वे शक्तिशाली प्रधान मन्‍्त्री कभी नहीं वन 
सके। उनके बाद चौधरी चरशसिंह ने 29 जुलाई, 979 को प्रधान सन्त्री पद 
सम्भाला, किन्तु लोकसभा का विश्वास-मत प्राप्त किए बिना ही 20 झ्रगस्त, 979 
को उन्होने त्याग-पत्र देते हुए लोकसभा भग करने की सिफारिश कर दी | राष्ट्रपति 
ने सिफारिश मानते हुए मध्यावधि चुनाव कराए जाने की घोषणा की और तव तक 
के लिए श्रो चरणसिंह को कामचलाऊ सरकार के प्रधान भन्‍त्री के रूप मे बने रहते 
दिया। अतः यही कहना होगा कि वास्तव में श्रीमती गाँधी के बाद अ्रभी तक 
ध्यवहार में (साँविधानिक तौर पर नही), प्रधान मन्त्री पद का निखार नही हुआ्ना 
वरत्‌ हास हुआ है शोर जुलाई, 979 से भ्रगम्त, 979 तक की घटनाओं में 
राष्ट्रपति पद की शक्ति का भ्रहसास होने लगा है । 
प्रधान मन्त्री की केन्द्रीय स्थिति है भौर उसकी शक्तियाँ “महान” है। उसके 
प्रधिकारों शोर उत्तरदायित्वों को हम इस प्रकार रख सकते है :-- 
प्रधान मन्‍्त्री और मन्त्रि-्परिषद्‌ 
. प्रधान भन्‍्त्री ही मन्त्रि-्परिषद्‌ का निर्माण करता है और मन्त्रियों में 
विभागों का वितरण करता है। सविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे 
भ्रपने साथियो के चयन मे प्रधान मन्त्री पर कोई प्रतिबन्ध लगता हो । किन्तु व्यवहार 
में, मन्त्रियो की नियुक्ति के समय प्रधात भन्‍्त्री को प्रशासनिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय 
धामिक श्ौर अन्य बातों को घ्यान मे रखना होता है । वह दलौय आ्रावश्यकतताभ्रो, 
विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व श्रादि की उपेक्षा नही कर पाता | अनेक श्रवसरों 
पर वह किन्‍्ही विशेष व्यक्तियों को मन्त्रि-परिपद्‌ में लेने तथा उन्हे उनकी इच्छानुसार 
विभाग देने के लिए बाघ्य होता है । पण्डित नेहरू को, सरदार पटेल की इच्छानुसार 
उन्हे गृह विभाग देना पड़ा था। 967 मे श्रीमती गाँधी को अ्रपनी इच्छा के विरुद्ध 
मोरारजी देसाई को प्रधान मन्त्री और बित्त मन्त्री के पद पर नियुक्त करना पडा 
था। मोरारजी देसाई की अपनी इच्छा के विरुद्ध चौधरी चरणसिंह को और बाबू 
जगजीवनराम को उप-प्रधान मन्‍्त्री बनाता पड़ा था। लेकिन ये उदाहरण “अपवाद” है, 
सामान्यतया अपने सहयोगियों का चयन प्रधान मन्‍्त्री अपने विवेक के प्राधार पर ही 
करता है । वह ऐसे व्यक्तियों को भी अपने मन्त्रि-परिषद्‌ में ले सकता है जो देश के 
लिए लगभग अपरिचित हों और जिन्हे दल में कोई महत्त्वपूर्णो स्थान प्राप्त न हो । 
964 मे टी, एन, सिंह श्री लासब्हादुर शास्त्री की और 966 मे श्री जी. एस. 
पाठक श्रीमतो गाँधी की व्यक्तिगत पसन्द थे । श्रागे चलकर मोहन कुमार मंगलम्‌, 
दुर्गाप्रसाद घर, दी. ए. पै झ्ादि भी श्रीमती साँघी की व्यक्तिगत पसन्द के ही मन्‍्त्री थे। 
2. प्रधान मन्त्री को मन्त्रिग्परिषद्‌ में मनचाहे परिवर्तन करने भ्यवा किन्हे 
भी मन्ियों को अ्रपदस्थ करने का अधिकार है। प्रधान मन्त्री ऐसे सभी कार्य 
राष्ट्रपति की सिफारिय से करता है, उसी सिफारिश को दुकराया नहीं जाता । 
यदि कोई भन्‍त्री प्रधान मन्‍्त्री की इच्छा के प्रतिकुल चले तो प्रधान , “ स्समे 


नही 
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त्याग-पत्र की माँग कर सकता है ग्यवा स्वयं त्याग-पत्र देकर सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल 
को भग कर सकता है और तव नए ममन्त्रिमण्डल का गठन किया जा सऊता है। 
चूंकि बह ससद्‌ में बहुमत दल का नेता होता है, श्रतः राष्ट्रपति उसे ही प्रधान मन्त्री 
के हूप में पुनः नियुक्त करता है । हाँ, यदि उसकी दलीय स्थिति में ही परिवर्तन ग्रा 
जाए तो उसका राजनीतिक अस्तित्व सतरे में पड सरता है। व्यवहार मे प्रधान 
मन्‍्त्री प्राय, विशेष स्थिति में ही किसी मन्त्री को अपदस्थ करने की सिफारिश 
करता है । 

मन्त्रिमण्डल के कुछ ऐसे सदस्य होते है जो मन्त्री बनने से पूर्व भी दल में 
प्रपनी स्वतन्ध्र स्थिति रखते थे और मन्त्री वनसे के बाद और अधिक मरत्वपूर्ण हो 
गए ऐसे प्रमुख मस्त्रियों से परामर्श लेना तथा उन्हे विश्वास में रखना प्रधान मन्त्री 
के लिए एक राजनीतिक ग्रावश्यकता है | दूसरी और प्रधान मन्त्री ऐसे मम्त्रियों की 
उपेक्षा बडी आसानी से कर सकता है जिनकी भ्रपनी कोई स्थिति नहीं होती, जिनका 

हस्व केवल मन्‍्त्री-पद रहने के कारण ही है । 

3 सन्स्रि-्परियद्‌ से प्रघात मन्‍्त्री का स्थान अपने सभी बरावर वालों में 
अव्वल माना गया है । प्रधान मन्त्री को जब अपने सहयोगी मन्त्रियों को मनोनीत 
करने का भ्रधिकार है तो उसे ही यह भी अधिकार मिलना चाहिए कि बह प्रपने 
द्वारा लिए गए विवेकशील निर्णय को अपने सहयोगियों से भी मतवा ले । मस्त्रिल 
परिपद्‌ में प्रधान मस्त्री के अलावा यदि कोई अव्वल दौयम का पद बनाया जाता है 
तो प्रधान मस्त्री को स्वतन्त्र बनकर अपने विवेक के प्रयोग में बाघा पहुँचती है ! ऐसी 
स्थिति प्रथम प्रधाव मनन्‍्त्री प. जवाहरलाल नेहरू भौर तत्कातीन उप-प्रधाव मन्त्री 
श्री बललभ भाई पटेल के वीच पैदा हो गई थी । ऐसी स्थिति प्रधान मन्‍्त्री मो रारजी 
देसाई और उप-प्रधान मन्त्री चौधरी चरखसिंह के बीच बनी रही । 

4. एक बार मन्त्रि-परिपद्‌ का निर्माण ही जाने के बाद प्रधान मन्‍्नी मन्त्रि- 
परिपद्‌ के सदस्यों के विभागों को आवश्यकता झौर इच्छानुसार बदलने में लगभग 
पूर्शा स्वृतन्त्र होता है! यदि कभी परिस्थितियोवश उसे दवना भी पडता है तो श्रवसर 
आने पर वह पूरा हावी भी हो जाता है। जुलाई, 965 में पं नेहरू पादिल को 
खाद्य विभाग से रेलवे विभाग मे स्थानान्तरित नहीं कर सके, किन्तु कुछ समय बाद 
उन्होंने 'कामराज योजना” के आ्राधार पर पाटिल को मन्त्रिग्परिपद्‌ से बाहर कर 
दिया | 7966 से गुलजारी लाल ननन्‍्दा ने और 967 में मोरारजी देधाई ने 
उप-प्रधान मन्‍त्री पद तथा बित्त विभाग श्रधान मन्‍्त्री की इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किया, 
लेकिन क्रमश नवम्बर, 966 और जुलाई, 969 मे श्रीमती गाँधी ते उनका पत्ता 
साफ वर दिया । प्रधान मन्‍्त्री से मततेद बढ जाने पर अन्त में सम्बन्धित मन्‍्त्री को 
त्यागर-पत्र देना ही होता है| डॉ. श्यामात्रसाद मुखर्जी, जॉनमथाई, देशमुख, छागला; 
महावीर त्यागी, अशोक मेहता, गुलजारी लाल नन्‍्दा, मोरारजी देसाई, 978 मे 
चौधरी चरणुमिह और राजतारायण के त्याग-पत्र इसके प्रमाण है । डॉ. अम्बेडकर 
में संविधान-सभा से ठीक ही कहा था --पअ्रधाव मन्‍्त्री कास्तव में मन्व्िमण्डलल ख्पी 
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भवन के वृत्तसण्ड की मुख्य शिला है और जब तक हम उसे इतनी श्रधिकारपूर्णं 
स्थिति प्रदान न करें कि वह स्वेच्छा से मन्त्रियों की नियुक्ति अथवा पदच्चुति कर 
सके तब तक मन्वरिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नही किया जा सकता ॥/ 

5, प्रधान मन्त्री ही सरकार की कार्यकुशलता के लिए उत्तरदायी है । शासन 
का प्रधान होने के नाते वह विभिन्न मन्त्रियों और उनके विभागों की नीतियो में 
तालमेल बैंठाता है। वह सम्पूर्णा शासन को एक इकाई के रूप में देखता है। 
सन्त्रियण अपने विभागो की कार्यकुशलता के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रधान भन्‍्त्री के 
प्रति उत्तरदायी होते है। प्रधात मन्त्री उन्हें शासन-कार्य में परामर्श देता है, 
प्रोत्ताहित करता है और चेतावनी देता है | दो मन्त्रियो भ्रधवा दी विभागों में 
मतभेद की स्थिति मे वह उन पर अपना निर्साय लागू करता है ! व्यवहार मे, चूंकि 
प्रधान मन्‍्त्री भ्रकेले सारे कार्यभार को नही सम्भाज सकता, भ्रतः उसके उत्तरदायित्वो 
को भ्रस्तरग मन्त्रिमण्डल के मन्त्री लोग बाँट लेते है और इस प्रकार प्रधान मन्त्री के 
बोभ को हल्का बनाने में सहायक होते है ॥ 

मन्ध्रिमण्डल के सचालन मे भी प्रधान मन्‍्त्री की केन्द्रीय स्थिति होती है । 
यद्यपि मत्त्रिमण्डल में निर्णय प्रायः मतदान के झ्ाधार पर होते है, लेकिन व्यवहार 
मे प्रधान मन्‍्त्री का पराम्श ही निर्णायक होता है। प्रधान मन्‍्त्री ही मन्त्रिमण्डल 
की बैठकों का सभापतित्व और समस्त कार्यवाही का सचालन करता है । मन्ध्रिमण्डल 
की प्रत्येक कार्य-विधि पर उसका पूर्ण नियन्त्रण होता है। भन्दत्रियो के विभिन्न 
विभागों पर नियन्भण रसने में मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय (४णं॥ल $66हशप ८ ) 
से बहुत अधिक सहायता मिलती है। यह सचिवालय प्रधान मन्‍्त्री की श्रध्यक्षता में 
कार्मे करता है और विगत कुछ वर्षों से इसने बहुत महत्त्वपूर्ण स्थित्ति प्राप्त 
कर ली है । 
लोकसभा का नेता 

प्रधान मन्‍्त्री लोकसभा का लेता होता है, संसद से सरकारी नीतियों के 
सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ करता है, ससदीय वाद-विवादो में भाग लेता है श्ौर 
समयानुसार सरकार के नीति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण वक्तव्य देत। है | लोफसभा का 
फार्यक्रम निश्चित करने, उसे स्थगित श्रथवा मगर कराने के सम्,न्‍्ध में प्रधान मन्त्री 
की निर्णायक भूमिका होती है । इस्लेण्ड मे तो लोकसभा को भंग करने की सिफारिश 
करना प्रधान मन्त्री का एक विशेषाधिकार है। भारत में ऐसा पहला अ्रवसर तब 
आया जब प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती गाँधी के कहने पर लोकसभा को इसकी अवधि से 
पूर्व 27 दिसम्बर, 969 को भंग किया गया । तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों 
में श्रीमती गांधी ने यह उपयुक्त समझा कि उनकी सरकार जनता से नया विश्वास 
प्राप्त करे | दूसरा अवसर तब उपस्थित हुआ जब रास्ट्रपति श्री नीलम स्जीव रेड्डी 
से कामचलाऊ भ्रधान मन्त्री श्री चरखसह की सलाह मानकर 22 अगस्त, /079 
को लोकसभा भंग करने की घोषणा की और जनवरी, 980 में अब्थ- है 
कराने का निर्शाय लिया। श्रीमती गाँधी के समय की परिस्थितियाँए:ी 
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श्रीमती गाँधी को उस समय लोकसभा का विश्वास भत्त प्राप्त था| अतः सोकसभा 
भग करने की उनकी सिफारिश पर कोई साँविधानिक विवाद पैदा तही हुआ। लेकिन 
चौधरी चरण सिह के समय की परिस्यितियाँ विवादास्पद थी और जब उतकी सलाह 
मानकर राष्ट्रपति ने लोकसभा भग कर दी तो वह एक साँविधानिक प्रौर राजनीतिक 
विवाद बन गया। विधिवेत्ता दो पक्षों में बेंट गए जिनमे एक का मत यह रहा कि ऐसे 
प्रधान मन्‍्त्री की सलाह पर, जिसने लोकसभा का विश्वास मत कमी प्राप्त ही न 
किया हो और जो कामचलाऊ प्रधान मन्त्री के रूप में कार्य कर रहा हो, लोकसभा 
की भग करना उचित नहीं है । जो भी हो, राष्ट्रपत्ति रेट्टी ने निवर्तमान प्रधान मन्त्री 
की सलाह को मानकर यह पुनः स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 
74 () के अनुसार कार्य करेगा । 

सकटकालीन स्थितियों में प्रधान मन्त्री को शक्ति अत्यधिक बढ जाती है, 
क्योकि राष्ट्रपति के सकटकालीन अधिकारों का उपभोग व्यवहार में वही करता है । 
श्रीमती गाँधी, प्रधान मन्‍्त्री के रूप मे सकटकाल में कितती अ्धिनामकवादी बन गई 
थी, इसे भारत की जनता मुला नही सकती । 44वें सविधान संशोधन ने यद्यपि कुछ 
ऐसे अ्रकुश लगा दिए है जिनसे संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग मही हो सके, 
तथापि यदि सकटकाल की घोषणा हो जाए तो सविधान प्रदत्त सभी शक्तियों का 
उपभोग व्यवहार मे प्रधान मन्‍्त्री ही करता आया है । 
लोगों पर श्रतुग्रह की शक्ति 

प्रधान मन्‍्त्री लोगो का अनेक प्रकार से श्रनुग्रह कर सकता है । झभी भी 
महत्त्वपूर्ण नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मन्‍्त्री के परामर्श से ही की जाती है । 
प्रधान मन्त्री अपने सहयोगी महत्त्वपूर्णों मन्त्रियों से किसी भी सम्बन्ध से परामर्श ले 
सकाता है, पर अन्तिम निर्णय का अधिकार और उत्तरदायित्व उसी का होता है । 
व्यवहार मे प्रधान मन्त्री ही राज्यपालों, विदेशों मे भारत के राजदूतो, महाधिवक्ता, 
नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, 
महत्त्वपूर्ण आयोगो के सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है । अनुग्रह और कृपा-शक्तियों 
के कारण सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था पर प्रधान मन्त्री का नियन्त्रसत बहुत श्रधिक मजबूत 
हो जाता है । 
प्रथान मन्त्री और विदेश-नीति 

प्रधान मन्‍्त्री विदेश मन्त्रालय को चाहे श्रपने अ्रधीन रखे भ्रथवा किसी दूसरे 
मन्धी को सौंपे, लेकिन उसे विदेश मन्त्रालय से घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखना पड़ता 
है श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे देश का वास्तविक प्रवक्ता वही होता है। विदेश-नीति 
के सभी महत्त्वपूर्ण मामलों का निश्चय अन्तिम रूप से वही करता है। किसी देश 
की मान्यता समाप्त करना, राजदूतो को नियुक्त करना, उन्हे वापिस बुलाना आदि 
सभी मामलो में वास्तविक निर्णय प्रधान मन्त्री द्वारा ही किया जाता हैं। केविनेट 
की राजनीतिक मामलों की समिति तथा विदेश-मन्त्रालय की नीति-निर्माण समिति 
के माध्यम से यह नियन्त्रश व्यवहृत किया जाता है। भारत के साथ अपना सम्बन्ध 
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बनाए रखने के लिए. छोटे-बडे सभी राष्ट्र प्रधान मन्‍्त्री के रुख का आँकलन करते 
रहते है । विदेशों में प्रधान मस्त्री की झ्रावाज को भारत की असली झावाज' माना 
जाता है । 
प्रधान मनन्‍्त्री और सुरक्षा-नीति 
सुरक्षा से सम्बन्धित मामलो पर प्रधान मन्‍्त्री की पूरी निगाह रहतो है । 
रक्षा मन्त्री को प्रधान मन्‍्त्री के निकट सम्पर्क और पूर्णो नियन्त्रण मे रहकर ही कार्य 
करना होता है। देश की ह्वार-जीत का श्रेय प्रधाव मन्‍त्री को ही मिलता है। [962 
मे चीन के आक्रमण पर भारत की हार के लिए पं. नेहरू श्रालोचना के पान्न बने, 
965 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय का सेहरा श्री शास्त्री के सिर पर बाँघा 
गया, 97 में बरगला देश की स्थापना का श्रेय श्रीमती गाँधी ने कमाया । कब युद्ध 
करना है ? कब युद्ध वन्द करना है ? किस महाशक्ति से क्या सहायता लेनी है ? 
किस राष्ट्र के प्रति क्या नीति अपवानी है ? किस प्रकार शान्ति-समभौते करने है ? 
सयुक्त राष्ट्र सघ में क्या कूटमीतिक पैतरे दिखाने हैं ? इस प्रकार के सभी निर्णय 
अन्तिम रूप से प्रधान मन्त्री के होते हैं। समस्त सैनिक शक्तियों का प्रयोग प्रधात 
न्न्री के निर्देशानुसार ही किया जाता है । युद्धकाल में भारत के प्रधान मन्‍्त्री मोर्चो 
पर जाकर अपने सैतिकों का साहस बढाते रहे है और यह सिद्ध करते रहे है कि देश 
की सुरक्षा का कितना महान उत्तरदायित्व वे सम्भाले हुए है । 
प्रधान मन्त्री और अर्थेतन्त्र 
ग्राथिक मामलो पर भी प्रधान मन्‍्त्री का पूर्ण नियन्त्रण रहता है | देश के 
अर्थंतत्त्र की सफलता-ग्रसमफलता का उत्तरदायित्व प्रधान मन्त्री पर ही होता है | कई 
बार प्रधान मन्‍्त्री स्वयं वित्त मन्त्रालय को सम्भाल लेता है । जुलाई, 969 से जून, 
970 तक वित्त विभाग श्रीमती गाँधी ने श्रपने ही पास रखा था। वित्त मन्त्री कोई 
भी राष्ट्रीय महत्त्व का फैसला स्वयं नही कर सकता । बजट-निर्माण का कार्य प्रधान 
मन्त्री से परामर्ण लेकर ही किया जाता है । थोजना आयोग के अध्यक्ष का पद 
प्रारम्भ से ही प्रधान मन्त्री के पास रहा है और राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ में भी आम 
तौर पर प्रधान मन्त्री ही छाया रहता है । राज्यों को वित्तीय सद्दायता देने सम्बन्धी 
अन्तिम निर्णयों के पीछे प्रधान मन्‍्त्री का परामशे ही मुख्य होता है । योजनाओं के 
सफल सचालन का भार उसे ही उठाना पड़ता है । देश की जनता अपनी आर्थिक 
कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए प्रधान मन्‍्त्री की ओर देखती है । जनता को 
538 देकर भ्रधान मस्त्री न केवल अपनी सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ाता हैं बल्कि भ्राम 
चुनावों में झपने दल को विजयी बनाता है। समय-समय पर प्रधान मन्त्री राप्ट्र के 
समक्ष महत्त्वपूर्ण झ्राथिक कार्यक्रम प्रस्तोवित करता है। | जुलाई, 9 75 को 
तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती गाँधी ने 20-मूत्री आ्राथिक कार्यक्रम को लागू करने 
की घोषणा की थी । 
प्रधान मन्त्री और विधि-निर्माण 
विधि-विर्माण संत्द्‌ का प्रधिकार और इृत्य है, लेकिन व्यवहार | ह्त्र 
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प्रधान मन्त्री श्लौर दलीय अध्यक्ष 
प्रधान मन्‍्त्री और दलोय अध्यक्ष के पद यद्यपि एक-दूसरे के पूरक प्रतीत होते 
है, किन्तु व्यवहार मे प्रधान मन्‍न्री ही अधिक शक्तिशालो है। भारत में जब कशी 
प्रधान मस्त्री और दलीय अ्रध्यक्ष में शक्ति-प्रतिस्पर्धा हुई अथवा मतभेद उठे तो अस्त 
में प्रधान मन्‍्नी ने ही दलीय अध्यक्ष पर विजय प्राप्त की। 946-47 में भेहरू 
और कृपलानी के बीच, 949-50 मे नेहरू और टठण्डन के बीच तथा 969 में 
इन्दिरा गॉँघी और निजलिगष्पा के बीच यह स्थिति देखने में आई । भारत मे मार्च, 
977 की पराजय से पूर्व केन्द्र मे काँग्रेस का एकछब्न शासम रहा और प्रधान मस्ती 
ने काँग्रेस अध्यक्ष पर अपनी 'सर्वोपरिता' स्थापित करने का सफल प्रयास किया । 
फिर भी 962 से 969 तक की अवधि मे कांग्रेस अ्रध्यक्ष पद काफी प्रभावशाली 
रहा और इस दौरान 964 तथा 966 में कामराज ने, “राजविधाता' (एप 
»प्टा) की भुमिका निभाई । बाद में श्रीमती गाँधी ने भारी प्रभाव अजित कर 
लिया भर काँग्रेस श्रध्यक्ष की भूमिका “प्रधान भन्त्री के वफादार सेवक' जैसी हो गई। 
एक अमेरिकी लेखक श्री कोचेनक ने प नेहरू के समय के सम्बन्ध में टिप्पणी की 
थी--“भ्ौपन्ारिक शक्तियों की परवाह न करते हुए प्रधान मन्त्री दल और सरकार 
दोनों का वास्तविक नेत्ता होता है”, और यह बात श्रीमती गाँधी के समय एकदम 
सत्य उतरी । जनता सरकार के समय जनता पार्टी के रूप ध्ययक्ष केमें श्री चद्रशेखर 
काफी प्रभावशाली रहे है लेकिन प्रधान मन्‍्त्री मोरारजी देसाई से निश्चित रूप से कम । 
यह देश के हित में होगा कि प्रधान मन्‍्त्री थौर दलीय प्रध्यक्ष के बीच लगभग समान 
स्तर पर स्वस्थ सम्वन्धों का विकास हो ॥ 
इस सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि प्रधान मन्‍्त्री विपुल शक्तियों का सवारी 
है और उसके उत्तरदायित्व महान्‌ हैं। भ्रन्य मस्त्रियों के सन्दर्भ में प्रधान मस्त्री की 
स्थिति 'समकक्षों में प्रथम! (एशंए5 (शएशआ५४) कही जाती है। किस्तु इस 
सम्बन्ध में जेनिंग्स वत कहना झ्राज की स्थिति पर झधिक सही उत्तरता है । जैनिंग्स 
के प्रतुमार “प्रधान मन्त्री समकक्षो में प्रथम मात्र ही नहीं है, वह तो सूर्य है जिसके 
चारो झोर ग्रह प्रयवा नक्षत्र घूमते रहते हैं ।” प्रधान मन्त्री के पद का महत्त्व बहुत 
एद् प्रधान मन्‍्ती के विशेष व्यक्तित्व पर सिर्मर करता है। इसीलिए कहा गया है 
एक प्रधान सस्मी फा पद यह है जो प्रधान मन्द्री स्वयं बनाता है । 
प्रधान मन्त्रो की बास्तविक स्थिति : वह 
निरंकुश नहीं चन सकता 
[#0००)आ ए0अंक्षकक' ७ 0९ [पंत 6 फैतांडश | 
| #९ ढ ऐजकभ) हा 
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राष्ट्रपति के साथ सम्बन्ध 

प्रधान मन्त्री का कत्तेव्य है कि वह भारत सघ के कार्यों के प्रस्ताव के सम्बन्ध 
में मन्त्रि-परिषद्‌ के 'निरंयो' से तथा कानुन बनाने के प्रस्तावों मे और उनसे 
सम्बन्धित जानकारी से राष्ट्रपति को अवगत कराए। प्रवान मम्त्री का यह भी 
फत्तंव्य है कि वह अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले को, जिस पर क्रिसी 
मन्त्री ने निर्णय कर लिया हो परत्तु जिस पर मन्त्रि-परियद्‌ द्वारा विचार नहीं किया 
गया हो, मन्धरि-परियद्‌ के विचारार्थ प्रस्ठुत करे । 


व्यावहारिक राजनीतिक क्षेत्र मे प्रधान मत्त्री की स्थिति निश्चय ही तब 
ग्रधिक मजबूत होती है जब राष्ट्रपति भवन में एक मैत्रीपूर्ण व्यक्तित्त विराजमान 
हो । एक मैत्रीविहीन राष्ट्रपति पर्याप्त सीमा तक प्रधान मन्त्री के लिए कठिनाई 
उपस्थित कर सकता है | यह देश के हित मे है कि प्रधान मन्‍्त्री तथा राष्ट्रपति एक 
दूसरे को सहयोग देते हुए अपने कर्त्तव्यों का मिवंहन करें। वैसे सॉविधानिक व्यवस्था 
की माँग है कि राष्ट्रपति वही करे जो प्रधान मन्त्री परामर्श दे । प्रधान मन्‍्त्री का 
शक्तिशाली व्यक्तित्व भर व्यापक प्रभाव किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर झ्रासीत 
कराते मे निर्णायक भूमिका अ्रदा कर सकता है | किस्तु पद पर झ्रासीन होने के बाद 
हू व्यक्ति राजबीतिक तटस्थता रखते हुए अपने उत्तरदायित्वों को निभाता है । 
भारत के सभी राष्ट्रपतियो ने इस व्यवस्था और परम्परा से सहमति प्रकट की है कि 
राष्ट्रपति को मन्स्रि-परिपद्‌ की मन्त्रणा के अमुप्तार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग और 
कत्तंव्यों का निर्वहन करना है । राम जवाया-बनाम-भारत सघ, यू. एत राब-बनाम 
भारत सघ के निर्णयों से भी उपरोक्त मत की पुष्टि होती है । पर इसका यह अर्थ नहीं 
है कि राष्ट्रपति के पद का कोई महत्व नही है । “वह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है 
और सरकार द्वारा शासव-सचालन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है | वह दलगत 
राजनीति के ऊपर रहकर और एक निष्पक्ष व्यक्ति होने के नाते मन्त्रि-परिपद्‌ के 
निर्णयों पर काफी प्रभाव डाल सकता है और समय-समय पर प्रधान मस्त्री को उचित 
सलाह दे सकता है । ये सब बाते बहुत हद तक उम्के व्यक्तित्व पर आधारित है । 
यही हमारे संविधान की मूल भावना है और हम झाशा करते है कि इस उच्चतम 
पद के धारण करने वाले व्यक्ति इस भावना का समुचित आदर करेंगे श्रौर जनतन्त्र 
को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान देने का भरसक प्रयत्न करेंगे । संविधान 
शाप्ट्रपति की गरिमा भ्रस्थापित करता है। सविधान राष्ट्रपति को ऐसी दशा में 
हस्तक्षेप करने का अ्रधिकार देता है जबकि कोई मन्त्री नीति के किसी प्रश्त पर, 
मन्त्रिमण्डल के समक्ष रखे विना, स्वयं निर्णय ले लेता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 
छूसे निर्णय को मन्त्रिमण्डल के विचाराय रखने की अपेक्षा कर सकता हैँ । सामूहिक 
उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को सफलता के साथ कार्योन्वित करना ही इस प्रावधान क्रा 
मुख्य उद्देश्य है ।77 


] जमवारायशथ पास्इय : वहों, पृष्ठ 246, 
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में भी प्रधान मन्‍्त्री की तव निर्णायक भूमिका होती है जब वह बहुमत का पूरा 
विश्वास झजित किए हुए हो । संसद में बहुमत दल का नेता होने के कारण ही 
व्यक्ति प्रधान मन्त्री पद पर श्राता है और बहुमत के बल पर ही वह संसद से इच्छित 
कानून बनवा सकता है, संविधान से सशोधन करवा सकता है । लेकिन प्रधात मन्त्री 
हूं सव कुछ करते समय जनता झौर विरोधी दलों का ख्याल रखता है। प्रपता 
उत्तरदायित्व समभने बाला कोई भी प्रधान मन्त्री निरंकुणता के मार्ग पर नहीं 
चलेगा । भारत में अब तक जो भी प्रधान मन्त्री हुए है उन्होंने लोकतास्त्रिक श्रादों 
भर परम्पराश्रो के प्रति पूर्णा निप्ठा रखते हुए भ्पनी शक्तियों का प्रयोग किया है । 
श्रीमती गाँधी ने जब सत्ता का कुछ दुरुपयोग किया तो मतदाताओं ने उन्हें मस्वीकार 
कर दिया और वे गत्ता-च्युतु हो गईं । उन्होने ग्पनी भूल को समझा झौर दे अपनी 
खोई प्रतिष्ठा अब पुन. प्राप्त करने मे लगी । परिणाम सामने आया झौर झाज पुनः 
2/3 बहुमत से प्रधान मन्त्री पद पर सुशोभित हैं । 
मुख्य मन्त्रियों के साथ सम्बन्ध 
शक्ति के पद-सोपान-क्रम में मुख्य मन्‍्स्री प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं। इस शताब्दी 
के पाँचवे दशक के अन्तिम वर्षों से मेहरू का काँग्रेस सगठन पर से प्रभाव कम होने 
लगा था, परिणामध्वरूप विभिन्न राज्यों के मुख्य मन्त्रियो ने श्रपनी स्थिति को मुहढ़ 
करना प्रारम्भ किया जिससे शक्ति का सन्तुलन प्रधान मन्‍्त्री के विपरीत मुख्य मन्त्रियो 
की ओर हो गया । प्रधान मन्‍्त्री के उत्तराधिकारी के चयन में मुख्य मस्त्रियों की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका, दलीय कार्य समिति की उनकी सदस्यता तथा अपने राज्य के 
ससद्‌ सदस्यो से प्राप्त स्वामिभक्ति मे मुख्य मन्सत्रियों को महत्त्वपूर्ण शक्ति प्रदान की 
है । मुख्य मन्‍्त्री प्रधान सन्‍्त्री को उनकी महत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर 
सकते है, वे एक दुर्बल प्रधान मन्‍्त्री को पसन्द करते हैं। किन्तु एक स्थाई पद-सोपान- 
ऋम में शक्ति-सचररा एक ही दिशा मे नहीं होता है। राज्यपाल की नियुक्ति करने 
में तथा प्रस्तावित लोकपालो की नियुक्ति मे प्रधान मन्‍्त्री महत्त्वपूर्ण शक्ति रखता है 5 |; 
एक मुख्य मन्त्री के पदासीन होने व बने रहने के लिए प्रधान मन्‍्त्री की सहानुभूति 
अति आवश्यक होती है । एक विरोधी प्रधान मन्त्री एक मुख्य मन्त्री की राजनीतिक 
मृत्यु का कारण बन सकता है । राज्यो के मुख्य मन्त्रियों के साथ अच्छे सम्बन्ध होने 
पर प्रधान मन्‍्त्री की स्थिति मजबूत होती है और वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाहिं 
तथा अपनी नीतियो का कियान्वयन अ्रधिक प्रभावी ढग से कर सकता है । यदि प्रधान 
मम्त्री की अपेक्षा मुख्य मन्त्रियो का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है तो प्रधान मन्‍्त्री 
की स्थिति पर इसका अनुकूल प्रभाव न पड़ना स्वाभाविक है । 


भरत को एक राष्ट्र के रूप भे आगे बढाना है अ्रतः इस प्रकार की बार्ते 
करना अनुत्तरदायित्वपूर्णो है कि केन्द्र के हिव अलग हैं और राज्यो के हिंत श्रदग है। 
जब सारा राष्ट्र एक होकर झागे बढने का संकत्प लेता है तो प्रधान मन्त्री ग्रौर मुख्य 
सन्त्रियो मे अनवच था संघर्ष जैसी कोई बात पैदा नही होनी चाहिए ! 
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राष्ट्रपति के साथ सम्बन्ध 

प्रधान मन्‍्त्री का कत्तव्य है कि बहु भारत सघ के कार्यों के प्रस्ताव के सम्बन्ध 
में मन्त्रि-परिपद्‌ के “निर्णयो' से तथा कानून बनाने के प्रस्तावों मे और उनसे 
सम्बन्धित जानकारी से राष्ट्रपति को अवगत कराए। प्रवान मन्त्री का यह भी 
कर्तव्य है कि वह अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले को, जिस पर क्रिसी 
मन्‍्त्री ने निर्णय कर लिया हो परन्तु जिस पर मन्त्रि-परिपद्‌ द्वारा विचार नहीं किया 
गया हो, मन्स्रि-परिपद्‌ के विचाराथ्थ प्रस्तुत करे । 


व्यावहारिक राजनीतिक क्षेत्र में प्रधान मन्‍्त्री की स्थिति निश्चय ही तव 
अधिक मजबूत होती है जब राष्ट्रपति भवन में एक मैत्रीपूर्ण व्यक्तित्व विराजमान 
हो । एक मैत्रीविहीत राष्ट्रपति पर्याप्त सीमा तक प्रवान मन्‍्त्री के लिए कठिनाई 
उपस्थित कर सकता है । यह देश के हित मे है कि प्रधान मन्त्री तथा राष्ट्रपति एक 
दूसरे को सहयोग देते हुए अपने कत्तंव्यों का निवेहन करें। वैसे साँविधानिक व्यवस्था 
की माँग है कि राष्ट्रपति वही करे जो प्रधान मन्त्री परामर्श दे ) प्रधान मस्त्री का 
शक्तिशाली व्यवितत्व और व्यापक प्रभाव किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर झासीने 
कराने में निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है । किन्तु पद पर ब्रास्तीन होने के बाद 
चह व्यक्ति राजनीतिक तटस्थता रखते हुए श्रपने उत्तरदायित्वों को निभाता है । 
भारन के सभी राष्ट्रपतियों ने इस व्यवस्था और परम्परा से सहमति प्रकट की है कि 
राष्ट्रपति को मन्त्रि-परिपद्‌ की मन्त्रणा के अ्रनुतार ही झ्पनी शक्तियों का प्रयोग भ्ौर 
कर्तव्यों का निर्वहन करना है । राम जवाया-बनाम-भारत संघ, यू एन राव-बनाम 
भारत सघ के निरणंयो से भी उपरोक्त मत की पुष्टि होती है । पर इसका यह ग्र्थ नही 
है कि राष्ट्रपति के पद का कोई महत्त्व नही है । “बह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हे 
और सरकार द्वारा शासन-सचालन में एक महत्त्वपूर्ण भुमिका निभाता है । बह दलगत 
राजनीति के ऊपर रहकर और एक निष्पक्ष व्यक्ति होने के नाते मन्त्रि-परिपद्‌ के 
निर्णयों पर काफी प्रभाव डाल सकता है और समय-समय पर प्रधान मन्त्री को उचित 
सलाह दे सकता है । ये सब बातें बहुत हद तक उसके व्यक्तित्व पर झाधारित है । 
यही हमारे संविधान की मूल भावना हे ओर हम आशा करते है कि इस उच्चतम 
पद के धारण करने वाले व्यक्ति इस भावना का समुचित आदर करेंगे श्ौर जनतन्त्र 
को सफल बनाने में अपना अमुल्य योगदान देने का भरमक प्रयत्न करेंगे । संविधान 
राष्ट्रपति की गरिमा प्रस्थापित करता है ॥ सविधान राष्ट्रपति को ऐसी दशा में 
हस्तक्षेप करने का भ्रधिकार देता है जबकि कोई मन्‍्त्री नीति के किसी प्रश्न पर, 
मन्त्रिमण्डल के समक्ष रखें बिना, स्वयं निर्णय ले लेता है। ऐसी स्थिति भे राष्ट्रपति 
ऐसे निर्णय को मन्त्रिमण्डल के विचाराध रखने की अपेक्षा कर सकता है । सामूहिक 
उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को सफलता के साथ कार्यान्वित करना ही दस प्रावधान का 
मुझ्य उद्देश्य है 7 


] जयनारायण पाण्डेय : वही, पृष्ठ 246. 
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प्रधान मन्‍्त्री और दलीय अध्यक्ष 
प्रधान मनन्‍्त्री और दलीय अध्यक्ष के दद यद्यपि एक-दूसरे के पुरक प्रतीत होते 
है, किन्तु व्यवहार में प्रधान मन्त्री ही अधिक शक्तिशाली है। भारत से जब कभो 
प्रधान मन्‍त्री और दलीय धअ्रध्यक्ष में शक्ति-प्रतिस्पर्धा हुई अथवा मतभेद उठे तो अन्त 
में प्रधान मन्त्री ने ही दलीय ग्रध्यक्ष पर विजय प्राप्त की। 946-47 में नेहरू 
झौर कृपलानी के बीच, 949-50 मे नेहरू और टण्डन के वीच तथा 969 में 
इन्दिरा गाँधी और निजलिग्रप्पा के बीच यह स्थिति देखने मे झ्ाई । भारत से मार्च, 
977 की पराजय से पूर्व केन्द्र मे काँग्रेस का एकछत्र शासन रहा और प्रधान मन्त्री 
ने काँग्रेस श्रध्यक्ष पर अपनी 'सर्वोपरिता' स्थापित करने का सफल प्रयास किया । 
फिर भी 962 से 969 तक की अवधि मे कांग्रेस अध्यक्ष पद काफी प्रभविशाली 
रहा और इस दौरान 964 तथा 966 में कामराज ने, 'राजविधाता' (एव 
३८८) की भूमिका मिभाई । बाद में श्रीमती गाँधी ने भारी प्रभाव अ्रजित कर 
लिया और काँग्रेस अध्यक्ष की भूमिका 'प्रधान मन्त्री के वफादार सेबक' जैसी हो गई। 
शक झमेरिकी लेखक श्री कोचेनक ने प नेहरू के समय के सम्बन्ध मे टिप्पणी की 
थी--/झौपचारिक शक्तियो की परवाह न करते हुए प्रधान मन्त्री दल और सरकार 
दोनों का वास्तविक नेता होता है”, और यह बात श्रीमती गाँधी के समय एकदम 
मत्य उतरी | जनता सरकार के समय जनता पार्टी के रूप ध्ययक्ष केमे श्री चख्रशेलर 
काफी प्रभावशाली रहे है लेकिन प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई से निश्चित रूप से कम । 
यह देश के हित में होगा कि प्रधान मन्त्री गौर दलीय भ्रध्यक्ष के बीच लगभग समान 
स्तर पर स्वस्थ सम्बन्धों का विकास हो । 
इस सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि प्रधान मन्त्री विपुत्र शक्तियों का स्वामी 
है झौर उसके उत्तरदायित्व महान हैं। भ्रन्य मन्त्रियो के सन्‍्दर्म में प्रभान मन्त्री की 
स्थिलि 'समकक्षों में प्रथम! (एप्प प्गाशएथ/०5) कही जाती है। किन्तु इस 
सम्बन्ध में जेनिंग्स वा कहना श्राज़् की स्थिति पर अधिक सही उतरता है | जेनिंग्स 
के क्‍झनुसार “प्रधान मन्त्री समकक्षो में प्रथम मात्र ही नहीं है, वह तो सूर्य है जिसके 
चारो श्रोर ग्रह भ्रथवा नक्षत्र घूमते रहते है ।” प्रधान मन्‍्ची के पद का महृत्त्व बहुत 
कुछ प्रधान मन्त्री के विशेष व्यक्तित्व पर निर्भर करता है । इसीलिए कहा गया हैं 
कि प्रधान अन्‍्ध्री का पद वह है जो प्रधान मन्त्री स्वय बनाता है । 
प्रधान मन्त्री की वास्तविक स्थिति : वह 
निरंकुश नहीं बन सकता 
(58णएव ए?०त्राकका ण ह€ सिंजर 0[ड0त ३ 
पर त्या7ण ४९ 9 0९55०) 


प्रधान मन्‍्त्री की शक्तियाँ प्रगीमित है, तथापि वह एक झ्ध्िनायक नही बसे 
सकता । एक झधिनायऊ प्रषता तानाशाह मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग 
करता है जबरझि प्रधान मस्त्री स्थापित नियमों, परस्पराों झौर झभिसतो के प्रगुयार 
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कतिपय प्रतिबन्धों के प्रधीन रहकर देश का शासन करता है और इन प्रतिबन्धो की 
अवहेलना करने पर उसका झस्तित्व खतरे मे पड़ जाता है। प्रधान मन्‍्त्री एक 
साँविधानिक तानाशाह है जो श्रपने मन्त्रियों को उचित सम्मान देता है और उनके मत 
का उचित प्रादर करता है । यद्यपि मतभेद उपस्थित होने पर वह श्रपनी ही चलाता 
है और बात ज्यादा बढ़ जाने पर उसे नही बल्कि मम्त्री को पद-त्याग करना होता 
है । इसमें कोई सन्‍्देह नही कि सन्ब्रिमण्डल के श्रन्य सन्त्रियों की तुलना में उसकी 
स्थिति प्रधिक महत्त्व की है और वही मन्म्रिमण्डल के निर्माण, सचालन व पतन के 
लिए उत्तरदायी होता है, परन्तु फिर भी विविध मन्त्रियों के सम्बन्ध से उसकी स्थिति 
इतनी शक्तिशाली नही होती जितनी समुक्तराज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की है । 
लास्की की यह युक्ति भारत के सनन्‍्दर्म मे भी सही है कि “अमेरिका में मन्त्रिमण्डल 
के सदस्य राष्ट्रपति के 'दास' हैं जबकि ब्रिटेन में वे प्रधान मन्त्री के 'सहयोगी' है ।* 
प्रधान मत्त्री को मस्त्रिमण्डल के विचारानुसार चलना पड़ता है। मन्न्रियों के प्रपने 
कुछ उत्तरदायित्व होते है जिन्हे वे प्रधान मन्‍्त्री व मन्त्रिमण्डल के अ्रन्य सदस्यों के 
संयुक्त रूप में निभाते हैं । 


प्रधान मन्‍्त्री की स्थिति का महत्त्व केवल अन्य मन्श्रियों के सन्‍्दर्म में ही नहीं 
है, अपितु उसकी स्थिति शासन-सूत्र के सभो पहलुओं की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 
मन्त्रिमण्डल के श्रध्यक्ष के रूप में, शासन-प्रमुख के रूप मे, राष्ट्रपति के परामर्णदाता 
के रूप में, दल के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में प्रधान मन्त्री विशाल शक्तियों 
का स्वामी है | किन्तु फिर भी प्रधान मन्त्री की स्थिति बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व 
पर निर्भर है । फाइनर के शब्दी मे “वह जीत पर हढता से श्रवस्थित है, लेकिन बह 
मजा हुआ सवार है या लुढकने वाला, भाड़े के टट्टू के योग्य है या फौजी और घुडदौड 
के घोड़े के योग्य, यह उस पर निर्भर करता है ।” पुनश्च, लास्की के इस विचार में 
पर्याप्त बल है कि “प्रधान मन्‍्त्री की स्थिति दलीय प्रणाली से बेंधी हुई है।” 
राजनीतिक दल का नेता बने रहने श्रौर लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहने 
तक ही वह राष्ट्रीय महत्त्व का व्यक्ति समझा जाता है, किन्तु ज्योह्दी वह दलीय 
समर्थन से बंचित ही जाता है और लोकसभा के बहुमत का विश्वास खो बैठता है, 
उसका सम्पूर्ण महत्त्व नुप्त-प्रायः हो जाता है । वस्तुतः अपना महत्त्व काग्रम रखने 
के लिए प्रधान मनन्‍्त्री को व्यक्तित्वपूर्ण होना पड़ता है | अपने व्यक्तित्व द्वारा झर्जित 
किए गए महत्त्व के अनुरूप ही वह अपने पद को महत्त्व दे पाता है ! 


भारत का प्रधान भन्‍्त्री कितना भी शक्तिशाली व्यक्तित्व का धनी हो, 
साँविधानिक व्यवस्थाएँ और श्रभिसमय प्रधान मम्त्री पद को जो भी शक्ति प्रदान 
करते है, देश की राजनीति पर प्रधान मन्‍त्री का कितना भी नियन्त्रण हो, वह 
निरंकुश नहीं बन सकता और इस प्रकार की बातें करना भी झनगल होगा कि भारत 
प्रधान मन्त्रीय व्यवस्था (शिगए6 खीय&धात) 5४४८४) की ओर बढ रहा 
प्रधान मन्त्री की शक्तियों पर निम्नलिखित प्रभावशाली प्रंकुश बने रहते हैं--- 
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4, लोकभत का नियन्त्रश--कोई भी प्रधान मन्‍्त्री लोकमत को नहीं दुकरा 
सकता । लोकप्रियता किसी भी प्रधान मन्त्री की शक्ति को घठाने-बढाने की 'महा 
औपधि' है । श्री नेहरू जनमत के समर्थन पर ही निविवाद नेता बने रहे और 
श्रीमती गाँधी का घटना-क्रम बताता है कि जनमत का समर्थन खोकर तो बड़े से 
बडा तानाशाह भी पद पर नही बना रह सकता । हे 

2. लोकसभा के बहुमत का प्रतिबन्ध--प्रधान मन्‍्त्री लोकसभा के-वहुमत के 
वल पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाता है। एक बार बहुमत मिलने का 
अर्थ यह नही है कि वह सदा ही बना रहेगा। निरकुश आचरण करने पर प्रधान 

मन्‍्त्री बहुमत का विश्वास खो सकता है और अपनी स्थिति को खतरे में डाल 
सकता है। 

3, साथी सन्त्रियों का श्रंकुश--अधान मनन्‍्त्री अपनी केबिनेट के महत्त्वपूर्ण 
और व्यायक प्रभाव वाले साथियों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने से प्रायः बचता 
है । उनका विश्वास खोकर वह दल में अपनी स्थिति को दुर्बल नही बनाना चाहेगा। 

4, दलीय प्रतिबन्ध--अपने दल के बल पर ही कोई व्यक्ति प्रधान मन्त्री पद 
पर बैठता है, भ्रतः उसे कोई भी महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व प्रपने दल को भी 
विश्वास में लेना पड़ता है । ससदीय दल के समर्थन के बिना कोई भी प्रधान मन्त्री 
अपने पद पर अधिक समय तक नहीं रह सकता 

5. राज्यों में विरोधी दलों को सरकारें--राज्यो मे विरोधी दलों की सरकारें 
प्रधान मन्त्री की तानाशाही प्रवृत्ति पर अंकुश लगा सकती है। यदि केन्द्र और सभी 
राज्यों में एक ही दल सत्तारूढ हो तो राज्य सरकारों की इच्छा का सम्मान प्रधान 
मन्त्री को करना पडता है 

6. मुझुष मन्त्रियों का दबाब--प्रधान मन्त्री को अपनी नीतियों के सफल 
कार्यास्वयन के लिए राज्यो के मुरुय मन्त्रियों को साथ लेकर चलता पड़ता है | उनके 

युक्तिमंगत दबाव को वह सहन करता है। प्रपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग मुख्य- 
मन्‍्त्री अपने सदपरामर्श से प्रधान मन्‍्त्री को निरंकुशता की श्लोर नहीं जाने देते । 

ब. राष्ट्रपति का परामर्श--यद्यपि राष्ट्रपति प्रधान मन्‍्त्री की मन्त्रणानुसार 
अपनी शक्तियों प्ौर कार्यों का निर्वेहत करता है, लेकित वह अपने सद्परामर्ण, अपनी 
सामयिक चेतावनी आदि के माध्यम से प्रधान मन्त्री के ऐसे कदमों पर प्रभाव डाल 
सकता है जौ निरंकुशता की ओर बढ़ रहे हो। प्रधान मन्‍्त्री को एक मैत्रीपूर्ण 
राष्ट्रपति की ग्रावश्यकता सदेव ही होती है । 

8, विरोधी दल--विरोघी दलो की रचनात्मक आलोचना प्रधान मन्त्री को 
निरकुशता की और जाने से रोकती है । 

9, बहुदलीय व्यवस्था--यदि केन्द्र में एक ही दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त 
न हो या जो बहुमत मिले वह बहुत कम सदस्यों का हो तो यह स्थिति भी प्रघाव 
मन्‍्त्री को नियन्त्रित रखती है । 





| प भारतीय संसद 
(788६ ॥४०7608 76848) 


सविधान के माग 5 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से 722 तक संसद्‌ भर 
उसके विविध पक्षो का विवरण है। भारतीय ससद्‌ के तीन प्रग है--राष्ट्रपति, 
राज्यसभा श्रौर लोकसभा (अनुच्छेद 79) । राष्ट्रपति संसद्‌ के किसी सदन का 
सदस्य नहीं होता, किन्तु संसद का एक अन्तिम अंग है, भर ससद्‌ द्वारा पारित 
विधेयक उसके हस्ताक्षर होने के बाद ही भ्रधिनियम का रूप ग्रहण करते हैं। 
राष्ट्रपति को ससद्‌ का अभिन्न अंग बनाना संसदीय शासन के सिद्धान्तों और 
परम्पराओं के प्रनुकूल है । इंग्लैण्ड में सम्नाट, हाउस श्रॉफ लॉइड्स तथा हाउस ग्रॉफ 
कॉमन्स मिलकर पार्लियामेण्ट कहलाते हैं « राज्यसभा संसद्‌ का उच्च सदन है 
जिसमे राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं ॥ लोकसभा निम्न सदन है जिसमे जनता द्वारा 
प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होते है 

राज्यसभा का गठन 
(0ह्ल्‍शांड्थांगा णी ॥6 (०ग्रार। 0 5/9९5) 

राज्यसभा संसद्‌ का द्वितीय था उच्च सदन है । संविधान के भनुच्छेद 
80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमे से 
238 राज्यों तथा सध क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि पश्लरौर 2 राष्ट्रपति द्वारा 
नामांकित सदस्य होते हैं । राष्ट्रपति ऐसे सदस्यो को नामांकिन करता है जो साहित्य, 
कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र मे विशेष ज्ञान या व्यावहारिक प्रनुभव 
रफ़ते है । नामाकित संदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नही लेते । वर्तमान 
राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 244 है । 

राज्यसभा के निर्वाचन अप्रत्यक्ष होते हैं। राज्यों के प्रतिनिधियों का 
निर्वाचन सम्बन्धित राज्यों की विधान सभाझ्रों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया 
जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन ऐसे ढंग से किया जाता है 
जैसे कि संसद्‌ कानून द्वारा निर्धारित करे | संविधान यह व्यवस्था करता है हि 
एक राज्य की जनमस्या के प्रथम 50 लाख व्यक्तियों तक हर 0 लाख व्यक्तियों 


ह 
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अर्थात्‌ ।/0 सदस्य उपस्थित न होने पर राज्यसभा की बैठक नहीं हो सकती थी । 
42वें सशोधन के अनुसार गराएूति के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार 
सम्बन्धित सदत को ही दे दिया गया। किन्तु जनता सरकार ने 44वें सशोधन 
द्वारा पूर्व स्थिति को पुनः कायम कर दिया है । 
राज्यसभा को शक्तियां और कार्य 
(20९5 ब्रगप क्वालधंगाड ० 6 (०फ्राश एा 5465) 

राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप मे की 
है | इस सदन के कार्य और शक्तियों की रूपरेखा इस प्रकार है-- 

() विधायी शक्तियाँ--सविधान ने गैर-वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में 
लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ दी है। ऐसे विधेयक लोकसभा या 
राज्यसभा दोनों मे से किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किए जा सकते है और 
दोनो सदनो से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाति 
हैं । व्यवहार मे स्थिति यह है कि लगभग सभी महत्त्वपूर्ण विधेवक लोकसभा में ही 
प्रस्तावित किए जाते हे, राज्यसभा में नहीं । 

दोनों सदनों में किसी विधेयक के सम्बन्ध मे मतभेद उत्पन्य हो जाने पर 
राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की सयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। विधेयक एक 
सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि छ' महीने के भीतर दूसरे सदन द्वारा 
स्वीकार नहीं किया जाता तो सयुक्त ग्रधिवेशन बुलाया जाता है । इसकी अध्यक्षता 
लोकसभा के भ्रध्यक्ष द्वारा की जाती है। सयुक्त बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय 
बहुमत के ग्राधार पर होता है । स्पष्ट है कि यद्यपि गैर-वित्तीय विधेयको के सम्बन्धो 
में दोनो सदनो को समान शक्तियाँ प्राप्त है किन्तु दो हृष्टियों से यहाँ भी राज्यसभा 
की स्थिति निर्बेल है--प्रथम, सं कद अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को है 
और राष्ट्रपति यह कार्य मन्त्रि-परिषद की सलाह पर करता हैं जो कि लोकसभा 
के प्रति उत्तरदायी होती है। स्वाभाविक है कि सयुक्त भ्रधिवेशन बुलाने के सम्बन्ध 
में मन्त्रि-परिधद्‌ लोकसभा के दृष्टिकोण को ही ग्रधिक ध्यान मे रखेगी । उदाहरणार्य, 
यदि कोई विधेयक राज्यसभा से स्वीकृत है किन्तु लोकसभा ने उसे प्रस्वीकार 
कर दिया है तो सम्भवव मन्त्रि-परिपद्‌ उस विधेयक पर सयुक्त ग्रधिवेशन बुलाना 
पसन्द नहीं करेगी और विधेथक अपने गझ्राप समाप्त हो जाएगा। द्वितीय, संयुक्त 
अधिवेशन में विधेयक के भाग्य का निर्ण्य बहुमत के आधार पर किया जाता है भौर 
चूंकि लोकसभा की सदस्य संरूुपा राज्यसभा की दुगुनों से भी अधिक है, झ्तः विधेयक 
की स्वीकृति या ग्रस्वीकृति लोकसभा की इच्छानुमार ही होगी। राज्यसभा की 
शक्ति इस प्रकार निर्बल ग्रवश्य है, किन्तु बह किसी विवेक को पारित करने में 

छः माह तक का विलम्त्र तो झवश्य ही कर मकती है| ग्रभी तक कैवल दो बार 
दोनो सदनों का भयुक्रत क्‍ग्रधिवेशन झ्ामन्त्रित किया गया है । पहली बार: 496। 
में दहेज निषेध विधेयक! के सम्बन्ध मे मतभेद दूर करने के लिए दोनों सदमों को 
सयुक्त वेठक हुई जिसमें मतभेद दूर कर लिए गए और विधेवत पारिस किया गया। 
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योग्यताएँ श्रौर कार्यकाल--राज्यसभा की सदस्यता के लिए निम्नलिपित 
योग्यताएँ आवश्यक है-- 
2. वह भारत का नागरिक हो। 
2 उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो । 
3 वह किसी लाभ के पदपर न हो, विकृृत मस्तिष्क का मे हो, 
दिवालिया न हो । 
4 ऐसी अ्रन्य सभी योग्यताएँ रखता हो जो सत्द्‌ कानून द्वारा निर्धारित 
करे | (95[ के जन-प्रतिनिधित्व ग्रधिनियम” ([6०फ०१४ २८एा०शांबीए९ 80५ 
95। ) के अनुसार राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए उस राज्य में संसद्‌ का 
मतदाता होना जरूरी है, जिस राज्य से वह चुनाव लड़ता है । 
सविधान के ग्रनुच्छेद 02 के अनुसार संघ या राज्यों के मन्त्री-पद लाभ 
के पद नही समझे गए हैं। योग्यताओो सम्बन्धी कोई भी विवादास्पद प्रश्न निरंय 
के लिए राष्ट्रपति को सौपा जाता है और राष्ट्रपति निर्वाचल आयोग की राय के 
श्राधार पर जो निरणंय देता है, वह अन्तिम हीता है । 
राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका विधटन नहीं हो सकता। उसके 
सदस्य छः वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं प्र वारी-बारी से एक-तिहाई सदस्य प्रतिं 
दूसरे वर्ष अ्रवकाश ग्रहण करते हैं। उनके स्थान पर नवीन एक-तिहाई सदस्य पद 
ग्रहण करते है । प्रत्येक राज्य-विधान-सभा के सदस्य अपने राज्य के लिए सदस्यों 
की निर्वाचित सख्या का निर्वाचन करने के लिए निब्रचिक-गशा है । 
पदाधिकारी--भारत का उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेव सभापति होता 
है । राष्ट्रपति का आसन ग्रहएा करते समय वह राज्यसभा का सभापतित्व मही कर 
सकता प्रीर न ही इस पद से सम्बन्धित वेतन अथवा अन्य भत्ते ले सकता है। 
सभापति की श्रवुपस्थिति में राज्यसभा का सभापतित्व उप-सभाप्ति करता है जो 
सदन का सदस्य होता है झोौर सदन के सदस्यों द्वारा ही निवाचित किया जांता है । 
राज्यराभा का अपना सचिवालय होता है जिसका प्रधान एक सचिव होता है । 
वर्तमान में उप-राष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में 2,250 
रुपये मासिक वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति को वेतन 
भारत की सचित निधि से दिया जाता है। उनको वे सभी श्रधिकार प्राप्त होते हैं 
जो सामान्यतया विधान-मण्डलो के अ्रध्यक्षो की प्राप्त रहते हैँ--यथा--सदस्मों की 
भाषण की प्रनुमति प्रदान करना, कार्सप्रणाली सम्बन्धी प्रश्नों को तय करना, 
वद-विवाद फो अरनृशारसित भौर सुमगत बनाए रखना, विधाराधीन प्रश्नों पर 
मतदान लेना और मतदान का परिणाम घोषित करना झादि । यभाषति का गर्म 
काल पाँच वर्ष है, किन्तु उप-सभाषति को छ: वर्ष के लिए चुठा जाता है । सदन फे 
सदस्यों के वोट बराबर रहने पर यभाषति झपने निशाविक मत (४5078 ४००) 


क। प्रयोग करता है । 
गणपू्ति--42वें संविधान संशोधन के पूर्व राज्यसभा की गणपूर्ति (/0 थी, 


ट्रय 
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श्र्थात्‌ /0 सदस्य उपस्थित न होने पर राज्यसभा को बैठक नही हो सकती थी । 
42वें सशोधन के अनुसार गणापूर्ति के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार 
सम्बन्धित सदन को ही दे दिया गया । किन्तु जनता सरकाए ने 44वें सशोधन 
द्वारा पृर्वे स्थिति को पुनः कायम कर दिया है । 
राज्यसभा की शक्तियों और कार्य 
(90९५ ब्राव सप्रालाजाड 94 08 (०णाल] ० 50९5) 

राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के छूप में की 
है । इस सदन के कार्य और शक्तिपरों की रूपरेखा इस प्रकार है -- 

() विधायी शक्तियाँ--सविधान ने गर-वित्तीव विधेयको के सम्बन्ध में 
लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां दी हैं। ऐसे विधेयक लोकसभा था 
राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में पहने प्रस्तावित किए जा सकते हैं और 
दोनों संदनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाते 
हैं । व्यवहार में स्थिति यह है कि लगभग सभी महत्त्वपूर्णा विधिधक लोकसभा में ही 
प्रस्तावित किए जाते है, राज्यसभा में नहीं ॥ 

दोनों सदनों मे किसी विधेयक के सम्बन्ध में मतभेद उत्पन्न हो जाने पर 
राष्ट्रपति द्वारा दीनों सदतो की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है । विधेयक एक 
सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के वाद यदि छ महीने के भीतर दूसरे सदन द्वारा 
स्वीकार नही किया जाता तो सयुक्त ग्रधिवेशन बुलाया जाता है । इसकी प्रध्यक्षता 
लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है । सयुक्त वैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय 
बहुमत के आ्राधार पर होता है । स्पष्ट है कि यद्यपि गैर-वित्तीय विधेयकों के सम्बन्धों 
में दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त है किन्तु दो हष्टियों से यहाँ भी राज्यसभा 
की स्थिति निर्बेल हे---प्रथम, स _क्त अ्रधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को है 
और राष्ट्रपति यह कार्ये मन्त्रि-परिंपद की सलाह पर करता है जो कि लोकसभा 
के प्रति उत्तरदायी होती है । स्वाभाविक है कि संयुक्त म्धिवेशन बुलाने के सम्बन्ध 
में मन्त्रिपरिषद्‌ लोकसभा के दृष्टिकोण को ही अ्रधिक ध्यान में रसेगी । उदाह रणार्थ, 
यदि कोई विधेयक राज्यसभा से स्वीकृत है किन्तु लोकसभा ने उसे प्रस्वीकार 
कर दिया है तो सम्भवतः मन्त्रि-परिषद्‌ उस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाना 
पसन्द नहीं करेगी और विधेयक अपने आप समाप्त हो जाएगा। द्वितीय, संयुक्त 
अधिवेशन में विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है और 
चूंकि लोकसभा की सदस्य सख्पा राज्यसभा की दुगुनी से भी अधिक है, अतः विधेयक 

की स्वीकृति या भ्रस्वीकृति लोकमभा को इच्छानुमार ही होगी। राज्यसभा की 
शक्ति इस प्रकार निर्बंल अ्वस्य है, डिन्‍्तु वह किसी विधेयक को पारित करने में 
छः माह तक का विलम्ब तो क्‍झवश्य ही कर सकती है । भ्रभी तक केबल दो बार 
दोनों सदनो का संयुबत अधिवेशन झामन्त्रित किया गया है । पहली वार 296। 
में 'दहेंज निषेध विधेयक के सम्बन्ध में मतनेद दूर करने के लिए दोनों सदसों को 
संयुक्त वैठक हुई जिसमें मतभेद दूर कर लिए गए और विधेयक पारित किया गया । 
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दूसरी बार मई, 978 मे बैकिंग सेवा भ्रायोग विधेयक पर विचार के लिए संयुक्त 
बैठक हुई जिसमे विधेयक उसी रूप में पारित हो गया जिस रूप में उसे लोकसभा 
द्वारा पारित किया गया था । 
संविधान-संशोधम की शक्ति--इस सम्बन्ध में राज्यसभा की स्थिति वही 
है जो गैर-वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में है । यद्यपि दोनो सदनों की स्वीकृति पर 
ही सबिधान में सशोधन हो सकता है, लेकिन व्यवहार में राज्यसभा की स्थिति 
लोकसभा की तुलना में निवंल है । 'शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार! के मुकदमे मे 
सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय दिया था कि सविधान संशोधन विधेयक पर दोनों 
सदनों में मतभेद की सूरत में सयुक्‍त अधिवेशन वाली उसी प्रक्रिया को प्रपनाया 
जाएगा जो साधारण विधेयकों के सम्बन्ध में अपनाई जाती है। बाद में 24वें 
संविधान संशोधन ग्रधिनियम द्वारा इसी बात को पुनः युब्ट कर दिया गया । 
वित्तीय शक्तियाँ--राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है, तथापि 
संविधान द्वारा इस क्षेत्र मे राज्यमभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल बनाया 
गया है । वित्त विधेयक पहले लोकसभा मे ही प्रस्तावित किए जाते हैं, वहाँ स्वीकृत 
होने पर राज्यसभा मे भेजे जाते हैं । राज्यसभा द्वारा अधिक से भ्रधिक !4 दिन 
तक वित्त विधेयक पर विचार किया जा सकता है। राज्यसभा वित्त विधेयक के 
सम्बन्ध में अपने सुझाव लोकमभा को दे सकती है, किन्तु यह लोकसभा की इच्छा 
पर है कि वह राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार करे या न करे । इस हृप्टि से 
आरत की राज्यसभा ब्रिटिश लॉर्ड सभा से भी निर्बल हैं क्योकि लॉर्ड सभा वित्त 
विधेयक्र पर एक माह तक विचार कर सकती है। राज्यसभा ने, देश के साँविधानिक 
इतिहास में पहली बार 7977-78 के वापिक बजट में छः सशोधनों की सिफारिश 
की थी किल्तु लोकसभा ने राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित सशोघन रद्द कर दिए । यदि 
राज्यसभा किसी वित्तीय विधेयक को !4 दिन के भीतर लोकसभा को नहीं 
लौटाती तो भी विधेयक उसी रूप मे दोनों सदनो द्वारा पारित समभे लिया जाता 
है जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा प्रारित क्रिया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रदायों 
सम्बन्धी श्रधिकार केवल लोकसभा को सौपे गए है, अनुदान सम्बन्धी माँगें राज्य- 
सभा मे नहीं जाती । 
कार्यपालिका सम्बन्धी शवितियाँ--भन्त्रि-परिषद्‌ केवल लोकसभा के प्रति 
सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के भ्रति नही। राज्यसभा के सदस्य 
सन्त्रियों से प्रश्व श्ौर पूरक प्रश्न पूछ सकते है, उनकी आलोचना भी कर सकते है 
किन्तु उन्हे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नही हटा सकते । यह झधिक्रार केवल लोकसभा 
को ही प्राप्त है। 
अन्य शवितर्या--राज्यसभा को कुछ और भी शक्तियाँ प्राप्त है जिनका 
प्रयोग बहू लोकसभा के साथ मिलकर कर सकती है । ये शक्तियाँ और कार्य इस 


प्रकार है-- 
]. राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते है । 
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2, राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के साथ उप-राष्ट्रपति के चुनाव मे भाग 
लेते है + 

3 राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च स्यायालय 
के न्यायाधीशों तथा भ्रत्य पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है । महाभियोग 
तभी पारित समभा जाता है जब दोनों सदन इस अश्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार 
कर लें । 

4. राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर 
उप-राष्ट्रपति को हठा सकती है। उप-राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा से 
पारित होकर ही लोकसभा में जाता है। 

5. दो माह से अधिक की श्रवधि के लिए यदि झ्रापातुकाल लागू रखना हो 
तो ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदत लोकसभा झौर राज्यसभा दोनों से होना आवश्यक 
है । लोक सभा के विधदन की स्थिति में वेब्रल राज्यसभा का अनुमोदन ही 
ब्रावश्यक है । 

विशेष भ्रधिकार--राज्यसभा को दो ऐसे अन्य अ्रधिकार प्राप्त है, जो 
लोकसभा को अ्राप्त नहीं है। इन अधिकारों का प्रयोग अकेले राज्य-सभा ही करती 
है । ये दी शक्ितियाँ इस प्रकार है-- 

(क) अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थिति तथा मतदान में 
भाग लेने वाले दो-तिंहाई सदस्यों के वहुमत से राज्य-सूची के किसी विपय को 
राष्ट्रीय महृत््व का घोषित कर सकती है । राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित 
किए जाने के बाद ससद्‌ उस विपय पर कानून बना सकती है । ऐसा प्रस्ताव प्रारम्भ 
में एक वर्ष के लिए लागू होता है, पर यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे एक वर्ष 
के लिए बढ़ाया जा सकता है ! 

(स) अनुच्छेद 3)2 के अनुसार राज्यसभा अ्रपने दो-तिहाई बहुमत से 
प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएँ स्थापित करने का अधिकार केर्द्रीय 
सरकपर को दे सकती है । जब तक राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित न करें तब तक 
ससद्‌ या भारत सरकार किसी नवीन ग्रखिक भारतीय सेवा की व्यवस्था नही कर 
सकती । 

राज्यसभा वी शक्तियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि संविधान मिर्माताझी ने 
राज्ययभा को न केवल द्वितीय सदन बल्कि द्वितीय महत्व का सदन बनाया है । 
शवित्तयी की हृष्टि से इसकी स्थिति ब्रिटिश लॉर्ड सभा और अमेरिकी सीनेट के बीच 
में ही कहीं है । दूसरे शब्दी मे, राज्यसभा न तो सीनेट के समान शवितशाली है 

झौर न ही लॉर्ड सभा जितनी प्रभावहीन । संविधान ने राज्यसभा को शासनयन्त्र 

का एक झावश्यक अंग बनाया है । यह एक छोटी और ठोस सस्था है जौ स्थायी 
होने के कारगा विचार और कार्यों मे स्थिरता तथा निरन्तरता ला सकती है । इसे 
अनुभव प्राप्त राजमीतिज्ञ होते हैं और इसका व्यापक प्रतिनिधित्व है । 
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लाभप्रद्ग और प्रभावशाली सस्था है, यद्यवि इसकी शक्तियाँ लोकसभा से निश्चित 
रूप से कम है। 
लोकसभा का गठन 
(0एशांसशाणा ० छा€ एक्वा।डगला।) 

लोकसभा को प्राय संसद्‌ का निम्त सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। यह 
“जनता की सभा है । इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं । इसके 
सदस्यों की अधिकतम सख्या 545 हो सकती है। प्रारम्भ में कुल संख्या 500 
निर्धारित की गई थी, राज्य-पुनर्गठन के वाद 956 में सातवें सशोधन द्वारा इसे 
वढाकर 520 कर दिया गया, 962 में चौदहवें सशोधन द्वारा यह संख्या एुनः 
बढाकर 526 कर दी गई । 97। में 27वें संशोधन द्वारा यहु 544 की गई भौर 
974 में संविधान के 3वें सशोधन द्वारा इसे 545 कर दिया ग्रया! 42वें 
संशोधन के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा और राज्य-विधात- 
सभाओ्रों में सदस्यों की संख्या सन्‌ 200। तक वही रहेगी, जो 974 की जनगणना 
के आधार पर निर्धारित की गई है । लोकसभा के 545 सदस्यों में ते--(क) 525 
से प्रधिक सदस्य राज्यों के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएँगे, (ख) 20 
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होगे, एवं (ग) ऐंग्लो-इण्डियन समुदाय के सदस्य 
राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 33 के अन्तगंत नामाकित किए जाएँगे। संविधान के 
36वें सशोधन अधिनियम 975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वाँ राज्य बता 
लिया गया और लोकसभा मे उसे प्रतिनिधित्व दिया गया । सिविकम से एक सदत्य 
लोकसभा मे चुने जाने की व्यवस्था है । 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 मे व्यवस्था है कि प्रत्येक जनगणना के 

उपरान्त परिसीमन प्रायोग (9०॥76400॥ (०॥ण5४०॥) संसद्‌ के झनुसार 
विभिन्न निर्वाचन क्षैत्रो के प्रतिनिधित्व में आ्रावश्यक परिवर्तत करेगा । निर्वाचन क्षेत्रों 
का परिसीमन निर्वाचन झ्रायोग की देखरेख तथा ससदु की प्रन्तिम स्वीकृति के प्रधीन 
किया जाता है। लोकसभा में 20 जनवरी, 976 में किए गए निर्वाचन सीमा- 
निर्धारण के भ्रनुसार प्रत्येक राज्य तथा संध राज्य क्षेत्रों के लिए सीठों का भ्रावदन 
किया गया और जब मार्च, !977 में आम चुनाव हुए तो लोकसभा में कुल निर्वाचित 
स्थान 542 श्रौर ऐंग्लो-इण्डियन के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित 2 स्थान थे। 
22 अगस्त 979 को राष्ट्रपति ने जब लोकसभा भंग करके मध्यावधि ना कराए 
जाने की घोषणा की तो सीटो का झावटन वही था जो मार्च, 977 के चुनाव मे 
था । विधटित लोकसभा में सीठों का झावटन अग्रिम सारणी से स्पष्ट होगा । 








राज्य कुल सदस्य अनुमूचित अनुसूचित 
साब्या जातियाँ जतजातियों 
उत्तर प्रदेश 85 ]8 न 
विहार 54 8 5 
मद्दाराष्द्र 48 उ हि 
2 


आसप्न प्रदेश 42 6 
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राज्य कुल सदस्य अनुसूचित अनुसूचित 
संख्या जातियाँ जनजातियाँ 

मध्य प्रदेश 40 0 8 
तमिलनाडु ३9 7 न 
कर्नाटक 28 4 न 
गुजरात 26 डर व 
राजस्थान 35 थे 2 
उडोसा £4 उ हू 
फ्रेरल 20 2 न्5 
असम 4 | 2 
हरियाणा 40 | तन 
जम्मू कश्मीर 6 पद पु 
हिमाइल प्रदेश 4 कल 
त्विंपुरा 2 डे ॥। 
मणिपुर ० ज+ व्‌ 
पजाब 3 56५ ता 
पं, बंगाल 42 8 3 
मेघालय ् न 
मागालैण्ड | ब- बे 
सिविकम ] न] बन 
केख््र शासित क्षेत्र 
दिल्ली 4 न्म्ट 
गोंआ, दमन व दोव झ्े ०५ 
पाण्डिचेरो है। न बन 
अरुणाचल प्रदेश द बन 
मिजोरमस १4 व्‌ ता 
चण्डीगड ] सब बन 
दादर तथा मागर हवेली ] झ्न्ड ] 
अप्डमान ॥। न ५८ 
सक्षद्वीप ॥। न ॥ 
ऐँलों इण्डियन 
(राष्ट्रपति द्वारा नामित) ट् न कक 
योग उबब 78 (0 








मूल संविधान में अनुसूचित जातियों ग्रौर जनजातियों के लिए 0 बर्ष की 
प्रवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखे गए थे, किन्तु संविधान के 23वें संशोधन 
द्वारा 980 तक बढाई गई अवधि 25 जनवरी, 980 को समाप्त हो गई थी 
जिसे सातवी लोकसभा की प्रथम बैठक में 25 जनवरी, 3980 को एक विधेयक 
द्वारा इस झवधि को 990 तक वढा दिया गया है । 

जो सदस्य संघीय राज्य क्षेत्रो का प्रतिनिधित्व करेंगे उनका निर्वाचन पारित 
विधि के अनुसार प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष निर्वाचनों हारा किए जाने को व्यवस्था हैं। 
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निर्वाचन निष्पक्ष हो, यह निश्चित करने के लिए एक स्वतन्त्र निर्वाचन 
प्रायोग नियुक्त है। यह आयोग मतदाता सूचियाँ तैयार करने तथा विर्वाचनों की 
व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए मुख्य निर्वाचन झरायुक्त को 
स्वतन्त्र ग्रधिकार दिए गए है और उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। सबिधान में 
गुप्व मतदान (8००४ 83॥0) का आयोजन है । 

कार्यकाल -सामान्यत. लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से पाँच 
वर्षो का होता है, बशर्तें कि इसे इसके पूर्व ही भग न कर दिया जाए । सकटकाल में 
एक समय मे इसका कार्यकाल अधिक से अश्रधिक्र एक वर्ष और बढाया जा सकता 
है । किन्तु संकट की स्थिति समाप्त होने के पश्चात्‌ इसका कार्यकाल 6 महीने से 
झधिक नही बढाया जा सकता । उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान सशोधन 
प्रधिनियम 976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, 
किन्तु जनता सरकार ने 44वे सशोघन अधिनियम 978 द्वारा इसे घटाकर पुन 
5 वर्ष कर दिया है । 

योग्यताएँ, वेतत झ्रादि--लोकसभा की सदस्यता के लिए, संविधान के 
अनुसार, निम्नलिखित योग्यताएँ प्रावश्यक है-- 

] बहू भारत का नागरिक हो ! 

2 उसकी आयु 25 ब्ष से कम न हो । 

3. भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के श्रन्तर्गत वह कोई लाभ का 
पद धारण न किए हो । 

4. वह किसी न्यायालय द्वारा पागल ने ठहराया गया हो और पागल ने 
हो | वहू दिवालिया न हो। 

5' इन योग्यताओं के भ्रतिरिक्त अन्य योग्यताएँ निर्धारित करने का अधिफार 
सविधान भें मसद्‌ को दिया गया है ! ससद्‌ ले 95। में 'जन-प्रतिनिधित्व भ्रधिनियम! 
पारित कर ससदू-सदस्यो के लिए कुछ झौर योग्यताएँ निर्धारित की है, जो इस 
प्रकार है-- 
(।) अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित सुरक्षित स्थानों के लिए आवश्यक है 

कि उम्मीदवार अनुसूचित जाति का सदस्य हो । अनुमूचित जन-जाति 
से सम्बन्धित सुरक्षित स्थान के लिए भी श्रावश्यक है कि उम्मीदवार 
जन-जाति का सदस्य हो । 

(2) उम्मीदवार होने के लिए भारत मे किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
का निर्वाचक होना श्रावश्यक है अर्थात्‌ झिसी निवर्चिन क्षेत्र से उसका 
नाम मतदाता सूची में होना चाहिए । 

(3) जो व्यक्ति निर्वाचन सम्बन्धी प्रपराथ के लिए दोषी पाया जाए उमे 
लिबांचन झ्ायोग एक निश्चित समय या जीवन भर के लिए संसद 
बय्य चुनाव सडने के लिए ग्रयोग्य घोषित वर सकती है । 
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(4) उम्मीदवार ते किसी अपराध के लिए दो वर्ष से अधिक सजान 
पाई हो और उसे जेल से छूटे 5 वर्ष से अधिक हो गए हों । 

(5) उम्मीदवार को सरकार से सम्बन्वित क्ित्वी ठेके मे हिस्सेदवार नहीं 
होना चाहिए और न सरकार से सम्बस्थित किसी कारखाने में उसका 
हित होना चाहिए । 

(6) उसे बेईमानी था राजद्रोह के कारण सरकारी नौकरी से ने तिकाला 
गया हो । इस प्रकार के अपराध के पाँच वर्ष वाद ही वह ससद्‌ की 
सदस्यता का झ्धिकारी हो सकता है ! 

संसद्‌ सदस्पो को वेतन और भत्ता ससदीव नियमों के श्रनुसार प्राप्त होने 

का प्रावधान है ! एक अधिनियम के अनुसतार वर्तमान में सततदु-सदस्थों को 500 रु. 
मासिक वेतन और अधिवेशन के दियों मे 6! रु प्रतिदित भत्ता मिलता हैं। उन्हें 
रेल की प्रथम श्रेणी मे निःशुल्क यात्रा का अधिकार और कुछ प्रन्‍्य सुविधाएँ प्राप्त 
है । 976 के एक अधितियम के अनुमार भूतपूर्व ससद्‌ सदस्यो के लिए पेन्शव की 
व्यवस्था की गई है जो उनकी ससद्‌ की सदस्यता के कार्यकाल के झ्राधार पर 300 र. 
श्रौर 500 रु. के बीच होगी । 

एक साथ दोवों सदनो की सदस्यता वर्जित--कोई भी व्यक्ति ससद्‌ के दोनों 

सदनों का एक साथ सदस्य नही रह सकता । यदि कोई ब्यक्ति संसद्‌ के दोनो सदस्पों 
का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो ससद्‌ कानून द्वारा यह व्यवस्था करती है कि 
उसका किस सदन का स्थान रिक्त माना जाए। इसी प्रकार कोई भी न्यक्ति ससद्‌ 
ओर किसी राज्य विधान-मण्डल दोनों का एक साथ सदस्य नही हो सकता । 
जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 95व मे व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति संसद 
के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे चुनाव-घोषण के दिन से 0 
दिन के प्रन्दर यह सूचित करना पड़ता है कि वह किस सदन की सदस्यता चाहता 
है । ऐसी सूचना के न देने पर 0 दिन के बाद राज्यसभा में उसका स्थान रिक्त 
हो जाएगा । यदि कोई लोकसभा का सदस्य राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है 
छो लोकसभा मे उसका स्थान रिक्त हो जाएगा । इसी प्रकार यदि कोई राज्यसभा का 
सदस्य लोकसभा के लिए चुन लिया जाता है तो राज्यसभा में उसका रिक्त स्थान हो 
जाएगा। प्रोहिविशन ग्रॉफ साइमल्टेनियस मेम्बरशिप रूल्स, 950 के अनुसार यदि 
कोई व्यक्ति ससद्‌ तथा किसी राज्य के विय्ान-मण्डल दोनों के लिएचुन लिया जाता है तो 
]4 दिन के पश्चात्‌ ससद्‌ मे उसका स्थान रिक्त हो जाता है, यदि उसने राज्यविधान- 
मण्डल में श्रपने स्थान को पहले ही त्याग न दिया हो । यदि कोई न्यक्ति दो या दो से 
अधिक राज्यों के विधान-मण्डलों का सदस्य चुन लिया हो जाता है, तो 0 दिन के 
उपरान्त ऐसे सभी विधान-मण्डवों में उसका स्थान रिक्त हो जाता है यदि उसमे 
एक को छोडकर सभी में अपने स्थान को पहले ही त्याग ने दिया हो । यदि कोई 
व्यक्ति एक सदन में एक से अधिक स्थानों के लिए चुन लिया जाता है तो उसे एक 
स्थान शो चुनना होता है, श्न्यया उसके सभी स्थान रिक्त ही जाएँगे 
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संसद्‌ सदस्यों के विशिधाधिफार--संसद के नियमों और भ्रादेशों का पालन करते 
हुए मदस्यों को समद्‌ में भाषण की स्वतन्तता प्राप्त है । संसद्‌ के सदस्यों पर सदन में 
भ्रथवा इसकी किसी समिति में उनके द्वारा किए गए किसी भाषण श्रथवा मत के 
सम्बन्ध में न्यायालय मे कोई कार्यवाही नही को जा सकती । यह संरक्षण सदन के 
नियन्त्रण में प्रकाशित सदन की कार्यवाहियों के लिए भी लागू होता है। संसद का 
अधिवेशन शुरू होने के 40 दिन पूर्व भ्ौर पश्चात्‌ कोई सदस्य बनन्‍्दी नहीं बनाया 
जा सकता, पिन्तु फौजदारी अपराधों के लिए उसे बन्दी बनाया जा सकता हैं। 
सदस्य वी गिरफ्तारी की सूचना तुरन्त ही श्रध्यक्ष को दी जाती ग्रनिवार्य है । किसी 
भी सदस्य को सदन के क्षेत्र में बिना अध्यक्ष की झाज्ञा के ग्रिरप्तार नहीं किया जा 
सकता । ससद्‌ विधि बनाकर अपने सदस्यों को अन्य और भ्धिकार तथा उन्मुवितयाँ 
प्रदान कर सक्रती है । 
लोकसभा के परदाधिकारी-लोकसभा स्वय ही अपने सदस्यों में से एक 
भ्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है । यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा के 
सदरय न रहे तो उन्हें अपना पद छोडना पडेगा । 
ससद्‌ के प्रत्येक सदन को अपना साचिबिक कर्मचारीवृन्द ($6ण९थ्षाशे 
8) रखने का भ्रधिकार है। लोकेसभा के सचिवालय का प्रमुख एक सचिव 
($०८९(॥7५) होता है । वह स्थाई पदाधिकारी द्वोता है और श्रध्यक्ष की ओर से 
सदन के कार्य से सम्बन्धित प्रशासनिक तथा कार्यपालक (5%6००0९४८) कर्तव्यों का 
पालन करता है । कई बातो में वह सदन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा साधारण सदस्यों 
का परामशंदाता है । 
सरकार की ससंदीय प्रणाली में ससद्‌ में प्रत्येक दल का श्रपना सगठन होता 
है । उसके कई अधिकारी होते है जिन्हें सचेतक (४४॥95) कहा जाता है| ये दल 
के सदस्यो में से ही चुने जाते है। सच तो यह है कि ससदीय लोकतन्त्र का मुचारु- 
रूपेणा और बिना किसी बाधा के कार्य चलना बहुत हृद तक संत्तारूढ दल अथवा 
विरोधी दलो के! सचेतको पर निर्भर करता है ।? 


लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक समदु-कार्य मन्‍्त्री है। मुख्य 
सचेतक वो 949 में मन्‍्त्री का दर्जा दिया गया था। 962 तक उसका दर्जा 
राज्य भनन्‍्त्री का रहा। 962 मे उसे मन्त्रि-मण्डल का दर्जा दिया गया | लोकसभा 
मे फरवरी, 967 मे रंसदु-कार्य मन्त्री के सदन का नेता नियुक्त हो जाने के 
फलस्वरूप नए सरकारी मुख्य सचेतक को राज्य मन्त्री का दर्जा दिया गया किस्तु 
मार्च, 967 में जब प्रधान सन्‍्त्री सदन की नेता बनी तो मुख्य सचेत्तक को फिर 
मन्निमण्डल के सदस्य का दर्जा दे दिया गया ॥2 


] कोन एवं शकधर : वही, पृष्ठ [28-29. 
2 बही, पृष्ठ 30 (बाद टिप्पणी) 
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लोकसभा के श्रध्यक्ष को शक्तियां और कार्य 
(?0एल5 बाते वाप्रट/०४5४ ० ॥6 5ए०ब:क ) 


लोकसभा का अध्यक्ष-पद, जिसे 947 से पहले सभापति कहा जाता था, 
]92] से चला आ रहा है जब मॉस्‍ण्टेग्यू-चम्सफोर्ड सुधारों के अन्तर्गत पहली बार 
केद्वीय विधान-सभा बनी थी । स्वतन्त्र भारत के सविधान में ग्नुच्छेद 92 में 
लोकसभा के ग्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था है । 


अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी हीता है । सभा मे उसका प्राधिकार 
सर्वोच्च है। अध्यक्ष निष्पक्षता का प्रतीक है | उप्ते अपने प्राधिकार का प्रयोग निष्पक्ष 
न्यायाधीश की तरह तटठस्थता से करना चाहिए । ग्रब्यक्ष को वोट देते का ग्रधिकार 
तभी होगा जब किती प्रश्त के पक्ष-विपक्ष में वरावर-बराबर वोट आएँ। सभा का 
प्रमुख वक्‍ता होने के नाते वह उसकी सामूहिक आवाज है और बाहर की दुनिया के 
लिए सभा का एकमात्र प्रतिनिधि । 

राष्ट्रपति से सभा के नाम जो सन्देश आते हैं वे श्रध्यक्ष के माध्यम से आते 
है । वह उसे सभा को पढकर सुनाता है और उस सन्देश में उल्लिखित विपयो के 
विचार के लिए अ्पनाई जाते वाली प्रक्रिया के बारे में निर्देश देता है । राष्ट्रपति 
को जो सन्देश भेजे जाते है वे भी अध्यक्ष के माध्यम से भेजे जाते है। राज्य-्यभा 
के साथ सम्बन्धों में भी अध्यक्ष ही लोकसभा का प्रतिनिधि है । 

अध्यक्ष सभा की वैठकों की अध्यक्षता करता है और इसके सचालन का 
नियन्त्रण करता है । सभा के सभी सदस्य उसकी बात ध्यान और सम्मान के साथ 
सुनते है । जब भी वह बोलने के लिए खड़ा होता है तो सदस्यों से ग्राशा की जाती 
है कि वे सदन से उठकर नही जाएँगे । प्रध्यक्ष के निर्णय पर सिवाय भूल प्रस्ताव 
के झ्रापति नहीं की जा सकती। अध्यक्ष के निर्णय नजीरें है, जिन्हें भविष्य में 
मार्गदर्शन के लिए एकत्र कर लिया जाता है ! अध्यक्ष ही यह निर्णाय करता है कि 
कौनसे विषय 'धन' सम्बन्धी विषय है । यदि अध्यक्ष क्रिसी विधेयक को 'धन 
विधेयक' प्रमाणित कर देता है तो उसका निर्णय भ्रन्तिम होता है । कोई भी धन 
विधेयक जब राज्यसभा को भेजा जाता है तो उसके साथ अ्ध्पन का प्रमाण-पत्र 
होता है कि यह घन विधेयक है । राष्ट्रपति की श्रनुमति के लिए भेजे जाने वाले 
धन विधेयक के साथ भी यही प्रमाण होता है । 

दोनो सदनो की संयुक्त बैठक की अव्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष द्वी करता 
है । लोकसभा की वैठक यदि अ्रध्यक्ष को उतके पद से हटाने के किसी सकल्प पर 
विचार कर रही हो तो वह उस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता । ऐसे विकल्प 
पर वह मत भी पहली बार ही दे सकता है, विग्शयिक मत देने का उत्ते भ्रधिकार 
नहीं रहता | सभा की वैठक स्थगित करने या गणपूर्ति न होने की सूरत में बैठक 
निलम्बित करने की शक्ति भी उसे प्राप्त है । वह किसी भी सदस्य को झपनी मातृ- 
भाषा में बोलने को झ्रनुमति दे सकता है। ग्रध्यक्ष सभा के वाद-विवाद में भाग नहीं 


कफ 
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लेता । वह सभा की बैठक के प्रारम्भ और समाप्त होने का समय नियत करता है 
झौर यह भी निर्णय करता है कि सभा की वैठक किस-किस दिन होगी । 


सदन के नेता से परामर्श करके वह सरकारी कार्य का क्रम निर्धारित करता 
है और समुचित आधार होने पर वह उसे बदल भी सकता है। लोकसभा में दल 
श्रौर समृहो को मान्यता देने की भी शक्ति उसे प्राप्त है। सभा के बाद-बविवाद और 
कार्यवाही का विनियमन वही करता है। सभा में व्यवस्था बनाए रखना उसकी 
जिम्मेदारी है । वही तिर्शंय करता है कि कब किस सदस्य को बोलने का ग्रवसर 
दिया जाए और उसे कितनो देर बोलने दिया जाए। वह सभा के विचार के लिए 
प्रश्न प्रस्तावित करता है तथा उन प्रस्तावों को सभा के निर्णय के लिए उसके सामने 
रखता है । सदस्य जो व्यवस्था-प्रश्व उठाते है उन पर वह अ्रपना निर्णाय देता है भौर 
उसका निर्णय श्रस्तिम होता है। अध्यक्ष को मन्त्रियों से पूछे जाने वाले प्रश्नी के 
सम्बन्ध में विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त है। प्रश्नों का निर्वाचन करने की शक्ति उसके 
हाथ मे है| प्रश्नोत्तर काल को भी वह चाहे तो वदल सकृता है । वह फैसला कर 
सकता है कि किसी प्रश्त का मौखिक के स्थान पर लिखित उत्तर अधिक उपगृक्त 
होगा । वह सकल्‍पो तथा प्रस्तावों की भ्राह्मता का भी निर्णाय करता है कि मत्रि- 
परिषद्‌ पर ब्रविश्वास का प्रस्ताव नियमानुकुल है था नही, कटौती प्रस्ताव नियमों 
के प्रन्तर्गत ग्राह्म है अथवा नही है । उसे यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधेयकों और 
सकत्पी के सम्बन्ध में किसी भी ऐसे सशोधन को सभा के सामने रखने से इन्कार 
कर दे जा उसके बिचार मे तुच्छ हो । अध्यक्ष की सहमति से ही कोई मन्त्री प्रपने 
स्याग-पतन्न॒ के स्पप्टीकरण के लिए कोई व्यक्तिगत वर्क्तब्य दे सकता है । 
सदन के नेता के परामशे से वह बजट, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक्र 
पर सभा हारा विचार के लिए दिन और समय नियत करता हैं । अध्यक्ष यह पीसला 
करता है क्ि सभा के विशेषाधिकार भग या उसके भ्वसान सम्बन्धी किसी विषय में 
प्रत्यक्षत: कोई सार है या कि नही । सभी ससदौय रामितियों पर प्रध्यक्ष का रावोच्च 
नियन्त्रण है, चाहे वे उसने बनाई हों या कि सभा ते। वह उनके सभापतियों की 
नियुक्ति करता है और उनके काम के संगठन था उन द्वारा अपनाई जाने बाली 
प्रक्रिया के सम्बन्ध में ऐसे निर्देश दे सकता है जो बह आ्रावश्यवा समझे । वह उनके 
साथ समय-समय पर परामर्ण करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। कोई 
समिति पहले से अध्यक्ष से अ्तुमति लिए बिना ससद्‌ भवन से वाहर अपनी बैठक 
सही कर सकती और ने उसकी पहले से मंजूरी लिए बिना राज्य-मरकारों के 
अधिकारियों को साक्ष्य देने के घिए बुला सकती है । 
जहाँ तक सभा में या उससे सम्बन्धित मामलों का प्रश्व है, उनके बारे मे 
सबिधान तथा नियमों का निर्वाचन करने का अधिकार प्रश्यक्ष का है। अ्रध्यक्ष 
प्रपने निर्णय के पगरण बतासे के लिए बाध्य नहीं होता 4 सदस्य सभा में या उसके 
यादर, प्रन्यक्ष द्वारा दिए गए विनिर्णय व्यक्त किए गए विचार या दिए गए वक्तव्य 
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का प्रत्यक्ष या पमप्रत्यक्ष रूप से आलोचना नहीं कर सकते | श्रध्यक्ष द्वारा कही गई 
बातों की व्याख्या व्यक्तिगत पत्रों मे नही की जा सकती । 
सभा में व्यवस्था बनाए रखना अध्यक्ष का मूल ककत्तंव्य है। अनुशासन 
सम्बन्धी मामलों मे उसके निर्णायों को सिवाय मुख्य प्रस्ताव के माध्यम से और 
किसी प्रकार चुनौती नही दी जा सकती। अध्यक्ष किसी सदस्य के भाषण की 
भ्रसगत बातों को रोक सकता है, सदस्य को अपने कोई असूचित शब्द वापिस लेने 
या उसके लिए खेद प्रकट करने को कह सकता हैं, वाद-विवाद मे प्रयुक्त अपमानजनक 
या श्रश्लील शब्दी को कार्यवाही के ध्ृत्तान्‍्त से निकाल सकता है । 
अ्रध्यक्ष के माध्यम से ही ससद्‌ और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र-+यवहार 
होता है। राष्ट्रपति के उद्घाटन-भाषण के उत्तर में दिए जाने बाद्वे भाषणों के 
समय की झ्वधि वही निश्चित करता है । 
अध्यक्ष भारत की विधायिनी सस्थाप्रो की अध्यक्षता करने वाले श्रधिकारियों 
के सम्मेलन का सभापति भी है ! अध्यक्ष सभा में मिघत सम्बन्धी निर्देश भी करता 
है, सभा की अवधि समाप्त होने पर विदाई भाषण देता है श्रौर साथ ही महत्त्वपूर्ण 
राष्ट्रीय और भ्रन्तर्राष्ट्रीय घटनाग्रों के सम्बन्ध में ऑपचारिक भवसरो पर भाषण 
भी देता है । नियमो के अन्तगंत अध्यक्ष को यह शक्त्दि प्राप्त है कि जब कोई विधेयक 
पास हो जाए तो वह उसमे प्रत्यक्ष गलतियो को शुद्ध कर सकता है और प्रन्‍्य ऐसे 
परिवर्तन कर सकता है जो सभा द्वारा स्वीकृत सशोधनों के अ्नुसग्ित हो । संसद 
द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजने से पहले उस पर 
हस्ताक्षर करके वह उसे प्रमाणित करता है । 
अध्यक्ष सचिवालय का प्रमुस है जा कि उसके नियन्त्रण तथा तिर्देशों के 
श्रन्तर्गत कार्य करता है । सभा के साचविक कर्मचारियों, उसके परिसर तथा सुरक्षा 
के प्रवन्ध के सम्बन्ध में प्रध्यक्ष का अ्रधिकार सम्पूर्ण है। सभी झगनवी, झागन्तुक 
तथा समाचार-पत्रों के सवाददाता उसके अनुशासन तथा आदेशों के श्रघीन हैं । मद्दि 
बगेई व्यवस्था मभग करे तो उसका दण्ड यह दिया जा सकता है कि उसे सभा के 
परिसर से निकाल दिया जाए, गैलरियी के लिए निश्चित या भ्रनिश्चित काल तक 
के लिए प्रवेश पन्न वन्दर कर दिए जाएँ या अधिक गम्भीर मामला हो तो उसे 
अवमान या विभेषाधिकार मान कर निपदाया जा सकता है । सदस्यों के ग्रत्िकारों 
की रक्षा करना अध्यक्ष की जिम्मेदारी है । 
इस प्रकार लोकसभा के भ्रध्यक्ष की शक्तियाँ बहूत विस्तृत हैं । यह वास्तव 
में सदन की शक्ति, प्रतिष्ठा ओर गोरब का प्रतीक हैं। माया दुबे मे अ्रपने एड 
पिशिष्ट अध्ययन में लिसा है, “बद्यप्रि भारतीय स्पीकर वा पद ब्रिटिंग स्पीकर * 
समृने पर झाधारित है, तथापि उसझी झून्ध्यां ब्रिटिम रपीझर शी तुलना में ए 
अधिए हैं ।। न 
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लोकसभा के अध्यक्ष की निष्पक्षता की व्यवस्था 
सविधान के अनुसार स्पीकर की निप्पक्षता को रक्षा इन व्यवस्थाओं द्वारा 
की गई है-- 
() स्पीकर का वेतन झौर भत्ते संघ की संचित निधि पर भारित है। 
अ्रनु० !22(3) 
(2) स्पीकर को केवल समान मत आने की स्थिति मे ही नि्शायक मत 
देने का अधिकार है। भनु० 00() 
(3) स्पीकर को पद से ऐसे प्रस्ताव के आधार पर ही हटाया जा सकता 
है जो सदन के विशेष बहुमत में प्राशित किया यया हो ) प्नु० 94 
स्पीकर की निष्पक्षता झ्रभिसमयों और परिपाटियों द्वारा भी निश्चित है। 
ससदीय व्यवस्था में यह परम्परा है कि व्यक्ति स्पीकर बनने पर अपने दल से 
त्याग-पत्र दे दे और दलीय राजनीति से कोई सम्बन्ध व रखे ) भारत में इस परम्परा 
को सामान्यतः अपनाया नहीं गया है । यही कारण है कि कभी तो स्पीकर को सभी 
पक्षो का विश्वास मिलता है और कभी कुछ पक्ष उसके आचरण को संदेह की हृष्टि 
से देसते है । वास्तव में भारतीय स्पीकर की स्थिति ग्रमेरिका झौर इस्लैण्ड के 
अध्यक्षो के वीच की है । यह उचित होगा कि भारत में स्पीकर चुनाव के बाद अपने 
दल से पूर्णंतया सम्बन्ध विच्छेद कर लें । भारत में यह अ्रवश्य है कि स्पीकर सक्रिय 
राजनीति में भाग नही लेता और सदन मे अपने दल के साथ पक्षपात नहीं करता । 
लगभग सभी भारतीय स्पीकरो ने अपने पद के गौरव को निभाया है। चौथे ग्राम 
चुनाव के बाद लोकसभा के निर्वाचित स्ध्यक्ष नीलम संजीब रेड्डी ने अपने 
राजनीतिक दल राष्ट्रीय काँग्रेस से त्याग-पत्र देकर स्वस्थ १रम्परा स्थापित करने 
का प्रयास किया था किन्तु बाद के स्पीकरों ने इस परस्परा का पालन 
नहीं किया । 
संसद्‌ का सन्नावसान ओर विघटन 
($655ंणा5 ए एशशाशा, 2ि0024॥07 ॥॥0 0550]007) 
समद्‌ क मत्र 
राष्ट्रपति प्रधान मन्‍्त्री के परामर्श पर ससद्‌ का अधिवेशन बुलाता है । एक 
क्रम दो बार संसद्‌ का अधिवेशन बुलाना आवश्यक है । संविधान की 
व्यवस्था है कि सदन के एक सत्र की अन्तिम बैठक श्र झागामी सत्र की प्रथम 
बैठक के लिए नियुक्त तारीख के वीच छू. मास का अन्तर नहीं होना चाहिए । संसद 
के अधिवेशन और उसकी कार्यवाहियो की विधि-मान्यताओं को इस आधार पर 
चुनौती नही दी जा सकती कि उसके कुछ सदस्यों को जेल में बन्द होने के कारण 
उसकी कार्यवाही में भाग लेने से वचित कर दिया गया । 
संविधरन के श्रवुच्चेद /00(8) के अनुसार किसी सदन की किसी बैठक 
से सब प्रश्नों का निर्धारण अध्यक्ष को छोड़कर उपस्थित एवं मतदान करने वाले 
सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा । लाकसभा के प्रत्येक श्राम चुनाव के बाद 
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प्रथम सत्र के प्रारम्भ पर और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में एक साथ 
प्राहूत दोनो सदनों की राष्ट्रपति सम्बोधित करते है । 
संसद्‌ का सत्रावसान 

राष्ट्रपति समय-समय पर ससद्‌ का सन्नावसान करता है । सत्रावसान का 
श्रथे है संसद्‌ के किसी विशेष सत्र को समाप्त करना । स्थमगन (29]0ए/प्रा०६) 
संदत की केवल बैठक को समाप्त करना है। एक पम्तन्न मे कई बैठकें होती हे । 
सत्रो के स्थगन का सदन मे विचाराघीन मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पडता। 
सदत ऐसे मामलों पर दूसरी बैठक मे विचार कर सकता है। विघटन रादन की 
कातावधि को ही समोप्त कर देता है । जिसके बाद नई लोकसभा की स्थापना के 
लिए निर्वाचन होना गश्रावश्यक है। राज्यसभा का विधटन नहीं होता । सभावसान 
और बिघटन में अन्तर यह है कि जहाँ सत्रावतान सदन के किसी विशेष सत्र को 
समाप्त करता है वहाँ विघटन उस सदन को ही समाप्त कर देता है । 
संसद्‌ का विघटन 

राष्ट्रपति को लोकसभा का विघटन करने का श्रधिकार है राज्यसभा को 
नही, क्योंकि वह एक स्थाई सदन होता है । राप्ट्रपति प्रधान मन्त्री की सल्लाह्न पर 
लीकसभा का विघटन करता है । जब तक मन्त्रिमण्डल को लोकसभा का विश्वास 
प्राप्त है, राष्ट्रपति प्रधान भन्‍त्री के परामर्श पर लोकसभा को भग करने के लिए 
बाघ्य है। यदि किसी नीति सम्बन्धी प्रश्श पर सरकार लोकसभा मे हार जाती है 
तो राष्ट्रपति को उसे विधघटन करने के लिए सलाह देनी चाहिए श्रथवा इस्तीफा 
देना चाहिए। 

प्रश्न उठता है कि क्‍या राष्ट्रपति उस प्रधान मन्‍्भी की सलाह पर जिसे 
लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है, सदन को विधदित करने के लिए 
बाध्य है ? एक मत यह है कि वह भ्रत्येक झवस्था में भ्रधान मन्‍्त्री की सलाह मानने 
के लिए बाध्य है | दूसरा मत यह है कि यदि राष्ट्रपति स्थाई वैकल्पिक मन्त्रिमण्डल 
बना सकता है तो ऐसे प्रधान मन्त्री की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। प्रथम 
मत इंग्लैण्ड की रूढ़ि पर भ्राधारित है भोर केन्द्र में राष्ट्रपति ने भभी तक ब्रिटिश 
परम्परा का ही भ्रनुकरण किया हैं। 22 अगस्त, 979 को राष्ट्रपति श्री रेड्डी 
ने कामचलाऊ प्रधानमन्त्री श्री चरएसिह (जिन्होंने लोकसभा का विश्याग प्राप्त 
नहीं किया) की सलाह मानकर लोकसभा को भंग करने वी घोपरा की, लेकिन 
इसकी पर्याप्त सम्भावना थी कि यदि राष्ट्रपति को स्थाई पैकल्पिक मस्श्रिमण्डस 
बना सकने का विश्वास होता तो वे निवर्तमान प्रधान मन्‍त्री चरशासिह की सलाद 
को नहीं मानते । श्री रेड्डी ने राष्ट्रीय सरकार के विद्यार को मूर्त रुप देने में 
विफल होने पर प्रथवा यह विश्यास हो जाने पर ही सवाई वैकल्पिक मस्धिमण्डल 
वा निर्मास्य नहीं किया जा सऊता, बिभिन्न पराियों छे नेताप्यों से बातचीत के बाद 
श्रपना कदम उठाया | जहाँ तक भारत के राज्यों कया प्रश्न है, ऐसे झनेक उदाहरशा 
है जहाँ कि राज्यपालों ने विधान-मण्डल में हारे हुए मस्प्रिमष्डव वी सलाद मानने 
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से इन्कार कर दिया है । वहुमान्य मत यही है कि यदि मन्सप्रिमण्डल को सभा में 
बहुमत प्राप्त नही है या वह सभा मे हार गया है तो राष्ट्रपति प्रधान मत्त्री की 
सलाह मानने के लिए वाघ्य नहीं है और यदि कोई स्थाई वैकल्पिक मन्त्रिमण्डल 
बना सकता है तो लोकसभा को विघटित करने से इन्कार कर सकता है । लोकसभा 
यदि उक्त कारणों से विधटित नहीं कर दी जाती है तो पाँच वर्षों तक चलेगी 
किन्तु ग्रापातुकाल की स्थिति में इसकी अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा 
सकता है। झ्रापात्‌ की समाप्ति पर छ: महीते के अन्दर नई लोकसभा के लिए 
निर्वाचन कराता आवश्यक है । ह 
लोकसभा सचिवालय 
[7/0-8999 502 थंक्रां॥) 
लोकसभा का झपना एक सचिवालय होता है जिसके प्रधाव को सचिव कहा 
जाता है । ससद्‌ कानून द्वारा सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते, 
सैवा-शर्तो श्रादि का निर्धारण करती है । सचिवालय के कार्यकलापों की प्रकृति प्रन्य 
सचिवालयो के कार्यो की प्रकृति जैसी ही होती है। लोकसभा सचिवालय का मुख्य 
कार्य संदन की कार्यवाही की सही रिपोर्ट रखना और उसे यथाशीघ्र प्रकाशित करना 
है । जी सदस्य जिस भाषा में भाषण देता है उसकी रिपोर्ट उसी भाषा में तैयार की 
जाती है, ग्रीर साथ ही उसके भाषण का हिन्दी और अग्रेजी अनुवाद भी अकाशित 
किया जाता है। सचिवालय सदन के लिए 'एजेंडा” तैयार करता है, सदस्यों को 
सभी प्रकार से सहायता और उनका मार्य-दर्शन करता है। स़दत का अश्रधिवेशन 
प्रारम्भ होने की तिथि के सम्बन्ध मे वह सभी सदस्यों को सूचित कर्ता है। सदन 
के प्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए जो प्रत्याशी होते हैं उनके नामाक्रम-पत्र प्राप्त 
करता है । सचिवालय सदन की बैठक के लिए एजेंडा तैयार करके सभी सदस्यो को 
जानकारी के लिए भेजता है । सदस्य द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयकों, प्रस्तावों, 
सशोघनों, झ्रविश्वास प्रस्तावो, काम-रोकों अस्तावों, विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्तावों 
आदि को सचिवालय लिखित रूप में प्राप्त करता है। सचिवालय का एक मुख्य 
कार्य है--अ्रध्यक्ष की श्रनुपस्थिति में विधेयकों को प्रमाणित करना । सदन द्वारा 
नियुक्त समितियों की कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार करके उसे प्रकाशित करना 
सचिवालय का ही कार्य है। सदस्यो की सिफारिश पर सचिवालय दर्शकों की 
उपस्थिति की व्यवस्था करता है । 
लोकसभा की शक्तियाँ शौर कार्य 
(एकफशऊ जात कप्रारतंग्राड 66 88 व.्-5वांगरद् ) 
लोकसभा संसद्‌ का लोकप्रिय सदन है क्योकि इसके सदस्यों को जनता द्वारा 

प्रत्यक्ष निर्वाचन के झ्ाधार पर चुना जाता है। समदीय व्यवस्था का यह एक मान्य 

सिद्धान्त है कि विधि-निर्माण और प्रशासन पर नियन्त्रण की अ्रन्तिम शक्ति लोकप्रिय 

सदन को ही प्राप्त होती है। भारतोम सविधान में भी लोकसभा को राज्यप्तभा की 

तुलना में उच्च स्थिति प्रदान की गई हैं और अनेक हृष्टियों से वह राज्यसभा कौ 
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तुलना में श्रघिक शक्तिशाली है। लोकसभा की शक्तियों तथा उसके कार्यो का 
ग्रध्ययन निम्न रूपी में किया जा सकता है-- 

(7) विधायी शक्तिपाँ--ससद्‌ का मुख्य कार्य विधि-निर्माण है। भारतीय 
ससद्‌ संघीय सूची, समवर्ती सूची, अविशिप्ट विपयो और कुछ विशेष परिस्थितियों 
में राज्य सूची के विषयो पर कानून बना सकती है। गैर-वित्तीय विधेयक ससद्‌ के 
किसी भी सदन मे प्रस्तावित हो सकते है, परन्तु कोई भी विधेयक ग्रधिनियम तभी 
बन सकता है जब वह संसद्‌ के दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया हो श्र उस पर 
राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी हो । यदि किसी विधेयक को किसी एक सदन 
द्वारा सशोधित कर दिया जाता है तो उस सशोधन पर दोनो सदनो की स्वीकृति 
आवश्यक है । यदि किसी विधेयक के किसी एक सदत में भेजे जाने के 6 माह तक 
उक्त सदन विधेयक को पास करके नही लौटाता तो ऐसी स्थिति मे राष्ट्रपति दोनो 
सदनों की सयुक्त बैठक ग्रामन्त्रित करता है। यदि इस बैठक में उपस्थित और 
मतदान करने वाले सदस्यो के बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है तो वह विधेयक 
संसद्‌ के दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है । व्यवहार से महाँ लोकसभा 
का पलड़ा भारी रहता है क्योंकि उसकी सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगुुनी से भी 
अधिक है । 

ससद्‌ की विधायी शक्तियों पर अनेक सॉविधानिक मर्यावाएँ है, जैसे-- 
() वहू राज्य सूची के विषयों पर सामान्यत कानून नहीं बना सकती, (7) वह 
सशोधन नहीं कर सकती, (१0) संविधान के प्रतिकूल ससदीय विधियों को ध्यायालय 
असाँविधानिक घोषित कर सकते है, (५) राष्ट्रपति प्रथम बार किसी विधेयक पर 
अनुमति न देकर उसे पुनविचार के लिए ससद्‌ को लौटा सकता है और उस तरह 
विधेयक को प्रभावित कर सकता है । 

(2) वित्तीय शक्तियाँ-सविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र में वास्तविक शक्ति 
लोकसभा को ही प्रदान की गई है, राज्यगभा की स्थिति बहुत गौण है । वित्त 
विवेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते है, राज्यसभा गे नही । ऐसे 
विवाद उठने पर कि कोई विधेयक वित्तीय है झधवा नहीं ? लोकसभा के भ्रध्यक्ष का 

घ्लर्णय ही ग्रन्तिम माना जाता है । वित्तीय विधेयक पर राज्यसभा की स्वीकृति 
का विशेष मद्दत््व नही रहता, क्योंकि जब लोकसभा द्वारा पारित होकर वित्तीय 
विधेयक राज्यसभा मे भेजा जाता है तो राज्यसभा की विधेयक की प्राप्ति की 
तारीख से 4 दिनो के भीतर विधेयक को ज्यो का त्यों या सश्ोधन सहित लौटा 
देना होता है और लोकसभा को अधिकार है कि वह राज्यसभा की सिफारिश को 
स्वीकार करे या न करें। यदि राज्य-सभा की सिफारिशों में से किसी को भी 
लोकसभा स्वीकार नही करती तो वित्तीय विधेयक उस रूप में दोनो सदनों द्वारा 
पारित समभा जाता है जिस रूप मे वह लोकसभा द्वादा पारित बिया गया ५) ) 
यदि राज्यसभा वित्तीय विधेयक को 4 दिन के अन्दर लोकसभा को श 
तो भी विधेयक उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समा तो 


390 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


बह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। स्पष्ट है कि राज्यसभा किसी वित्तीय 
विधेयक को श्रधिक से ग्रधिक 4 दिनों के लिए विलम्बित कर सकती है । 

४ वित्तीय शक्तियो के सम्धन्ध में भी ससद्‌ कतिपय मर्यादाओं से प्रभावित 
है, जैसे-- (अ) व्यय की कुछ भदों पर ससद्‌ में मतदान नही दो सकता, (ब) वित्त 
सम्बन्धी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर कैवल मन्त्रि-परिपद्‌ की और 
से ही प्रस्ताबित हो सकता है, (स) बहुमत के बल पर व्वयहार मे वित्त की घैली 
पर मन्त्रि-परिपद्‌ का ही नियन्त्रण रहता है, ससदु का अधिकार माम-मात्न का रह 
जाता है । 

(3) निर्वाचन शक्तियाँ--ससद्‌ के दोनों सदतों के निर्वाचित सदस्य ग्रौर 
राज्य विधान-मण्डली के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचक-मण्डल की 
रचना करते है । इस सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान हैं । 
इसी प्रकार संयुक्त अधिवेशन मे समबेत ससद्‌ के दोनो सदनो के सदस्यों द्वारा उप“ 
राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है । 

(4) प्रशासकोय शक्तियाँ--मन्त्रि-परिपद्‌ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, 
अंत. राज्यसभा का देश की कार्यंपालिका पर कोई नियन्त्रर नही है । मन्त्रि-्परिपद्‌ 
उत्तरदायित्व का भ्रभिष्राय यह है कि बह लोकसभा की विश्वासपात्र बने रहने तक 
हो सतारूढ रहेगी | भ्रत: तोकसभा का भी यह दायित्व हो जाता है कि वह शासन के 
विभिन्न क्रियाकलाथों १२ इस प्रकार हृष्टि रखे कि कार्यपातिका एवं लोक-ग्रतितिधियों 
के मध्य नीति सम्बन्धी मौलिक विभेद स्पष्ट रूप से प्रकट होते रहे, ओर लोकसभा 
कार्यपालिका की गलतियों पर नियन्त्रण रखे । लोकसभा के पास नियन्त्रण के बहुरूपी 
उपाय है, जैसे शासन के विभिन्न कार्यों के बारे मे सूचना माँगना, शासन कार्यो की 
आतोचना करना, मत्रियों से प्रश्न पूछना, सार्वजनिक महत्त्व की जानकारी के विपय 
में आँकड़े मांगता, संसदीय समितियों के माध्यम से कार्यपालिका से विभिन्न सूचनाएँ 
प्राप्त करना, आदि । यद्यपि राज्यसभा भी कार्यपालिका से प्रश्नों के उत्तर मागती 
है, कार्पपालिका की आलोचना करती है और लोकसभा के समान ही स्थगन प्रस्ताव 
का भी अधिकार रखती है तथा लोकसभा के समान ही ऐसा प्रस्ताव पास कर सकती 
है कि जिसमे श्राग्रह किया हो कि शासन को एक विशेष प्रकार की नीति पर चलना 
चाहिए तथापि व्यवहार में लोकसभा के नियन्त्रण के समक्ष यह नियन्त्रण फीका 
होता है। यह रवाभाविक भरे है बयोकि कार्यपालिका तभी पदच्युत्‌ हो सकती है 
जब लॉकसभा मेँ! विश्वास खो दे । यह सम्भव है दिर.प्र ।न मन्त्री एक झवछनोय 


लोकसभा को राष्ट्ूपति से प्रा्शाी « £ मगर ड़ इस प्रकार एक नई 

लोकसभा का चुनाव करवाए | हे घ+ ५, से सदेव बचने का 

प्रयत्न किया जाता हैं । भ्रभी हर ना है । क 
(5) स्विधायी शक्ति: ., | है। 47४ 


मे सभोधन दो सकता है । संशोः | । हि 


फ़िया जा सझता है 
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सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदाव करने वाले सदस्यों के 2/3 
(दो तिहाई) मतदान से यह सशोधन विधेयक पारित हो । सविधान मे कुछ ऐसे 
भी विषय रखे गए है जिनके सशोधन के वारे में राज्य विधान-मण्डलो की 
स्वीकृति शैने की आवश्यकता नहीं है और जिन पर अकेले ससद्‌ ही सशोधन कर 
सकेती है। 


संविधान (चौबीसवें संशोधन) प्रधिनियम, 977 तथा केशवानन्द भारती 
वाले मुकदमे मे उच्चतम न्यायालय के निर्णय के वाद यह स्थिति निविबाद हो गई 
है कि संसद्‌ को मूल श्रधिकारी सम्बन्धी भाग सहित संविधान के किसी भी भाग में 
अनुच्छेद 368 के अनुसार कोई भी संशोधन करने का पूर्सा श्रधिकार है। ससद के 
दोनों सदनों द्वारा पारित किसी सविधान संशीवन विधेयक को राष्ट्रपति भी अपनी 
स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता । 
ससद्‌ के इत व्यापक कार्यो और अधिकारों को सारभृत रूप में प्रकट करते 
हुए कहा जा सकता है कि “ससद्‌ का प्रधान कार्य देश के लिए कानून बनाना, 
सरकार की आवश्यकताओं के लिए धन उपलब्ध कराना और राज्य की सेवाओं के 
लिए आवश्यक धनराशि का वितियोग करना है! ससद्‌ को संविधान में विर्धारित 
प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोंग लगाने, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च 
न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुस्य निर्वाचन ग्रायुक्त और लेखा नियन्त्रक तथा महालेखा 
परीक्षक को उनके पदों से हटाने का भी प्रविकार प्राप्त है । मन्त्रि-परिषद्‌ सामूहिक 
रूप में लोकसभा के भ्रति उत्तरदायी होती है । प्रत्येक कानून के लिए संसद के दोनों 
सदनो क॑, स्वीकृति प्राप्त करता आवश्यक है। प्रत्यायोजित विधाव की भी संसद 
पुनरीक्षा कर सकती हैं तथा उस पर नियन्त्रण रख सकती हैँ । यद्यपि वित्त सम्बन्धी 
* कानूनों की राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए परन्तु केवल लोकसभा को 
है। उन पर स्वीकृति प्रकट करने अ्रधवा स्वीकृति देने से मना करने का अ्रधिकार 
प्राप्त है। संविधान द्वारा अथवा स्वय अपने ही प्रक्रिया-नियमों द्वारा लगाई गई 
सीमाओं को छोड़कर सार्वजनिक समस्पाग्नो पर विचार करने तथा सरकार के 
विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा करते का अधिकार अ्सीमित है। संकट- 
काथीन स्थिति में संसद्‌ को राज्यसूची मे दिए गए विपयो पर भी कालून बनाये 
का प्रधिकार प्राप्त हों जावा है। उन कुछ मामलों को छोड़कर जिनमें सविधान 
के अनुच्छेद 368 के अन्तगेंत कम से कम झाधे राज्यों के विधान-मण्डलों का 
अनुगर्मर्थन भ्रपेक्षित है, संविधान में संशोधन करने का अ्रधिकार भी मुख्य रूप से 
समद्‌ को ही है ।” 
विधायी झ्रथवा विधि-निर्माण प्रक्रिया 
(7.९8/93056 70८९०४6) 
प्रत्येक विधेयक के अनिवायेत: तोन वाचन (7)व०६ १०४०४४४५) होते है 
और उसे संसद के प्रत्येक सदन में फोच स्तर पार करने पड़ते हैं । तभी वह संत्तर के 
किसी सदन के द्वारा पारित माना जा सकता है । ये पाँच स्तर अग्रानुभार हैं-- 
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() प्रथम वाचन (कप िव्तागह) 
(2) द्वितीय वाचन (88००० १९४०7) 
(3) समित्ति स्थिति ((0%97706 57986) 
(4) प्रतिवेदन स्थिति (१८००7॥ 5886 ) 
(5) तृतीय वाचन (प्रश्ागत ६७०णढ) 
ससदु की विधायी प्रक्रिया को हम दो भागों में बाँट सकते है-- 
(क) साधारण या गैर-वित्त विधेयकों (07009 85) की विधायी 
प्रक्रिया, एवं 
(ख) वित्तीय प्रक्रिया ([राभ्रांत्र| [श0०९८व०ग्रा८) । 
(क) साधारण गैर-वित्त विधेयकों की विधायी प्रक्रिया 
साधारण अथवा गैर-वित्त विधेयक मन्त्रियो या ससद्‌ के निजी सदस्यों द्वारा 
ससद्‌ के किसी भी सदन में रखे जा सकते है | इनके स्रम्बन्ध में विधायी प्रक्रिया 
निम्नानुसार है-- 
प्रथम वाचन-साधारणतया किसी विधेयक को प्रस्तुत करने की प्राज्ञा 
प्राप्त करने के लिए एक माह का नोटिस देना आवश्यक होता है। सामान्यतः सदन 
की आज्ञा मिल जाती है, लेकिन कभी न मिले, ऐसा भी हो सकता है । इस नोटिस 
या सूचना में विधेयक का प्रारूप, विधेयक का उद्देश्य, कारण और ज्ञापन सलग्न रहने 
चाहिए । यदि श्रावश्यक हो तो राष्ट्रपति क्री स्वीकृति भी सलग्न होनी चाहिए। 
उल्लेखनीय है कि कुछ विपयो से सम्बन्धित विधेयकों को सदन में पेश करने के लिए 
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, जैसे राज्यों की सीमाओं मे परिवर्तन 
करने वाले विधेयक । अआ्राज्ञा मिलने पर विधेयक प्रस्तुत करने वाला सदस्य, यदि 
विधेयक महत्त्वपूर्ण है, तो उसकी मुख्य बातो के सम्बन्ध मे एक सक्षिप्त वक्तव्य भी 
दे सकता है । श्रध्यक्ष विरोधी सदस्यों में से किसी को विरोध के कारण स्पष्ट करने 
की अ्रनुमति प्रदान कर सकता है। यही विधेयक का प्रथम वाचन (॥$ ॥१९४७॥१8) 
कहलाता है, इसके वाद उसे सरकारी गज में प्रकाशित किया जाता है | किन्तु जब 
कभी ग्ध्यक्ष किसी विधेयक को पेश करने की आज्ञा प्राप्त करने के पूर्व ही प्रकाशित 
करने का आ्रादेश दे दे तो उप्त प्रकार के प्रस्ताव की ग्रावश्यकता नही रह जाती । 
द्वितीय वाचन---प्रथम वाचन के बाद एक निश्चित तिथि को विधेयक का 
द्वितीय बाचन होता है ! इस दिन विधेयक का प्रस्तावक निम्नलिखित चार बातों में 
से कोई भी एक बात वा प्रस्ताव रख सकता है-- 
(() सदन विधेयक १२ तत्काल विचार करे, 
(2) सदन विधेयक को प्रवर सम्रिति (3९6०७ (ण्र्ा॥००) क्रो 
विचारार्थे सौप दे, 
+ (3) विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति (उ्ंता। एणाशाहाइ० 
० 807 ॥0750) को सौप दे, एव 
(4) जनमत्त प्राप्त करने के लिए विधेयक को प्रध्ारित कर दे । 
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उल्लेखनीय है कि किसी विधेयक पर तुरन्त विचार तो प्रायः कभी नहीं 
किया जाता । हाँ, यदि कोई विधेयक सर्वथा विवादरहित ('४०४-ए०गा0एटाप्ाव) 
हो भ्रौर शासन द्वारा प्रस्तावित या पुनः स्थापित किया गया हो ती उस पर तुरन्त 
विचार करने की झनुमति मिल सकती है। राष्ट्र के जन-जीवन को प्रभावित करने 
चाले सामाजिक महत्त्व के विधेयकों को बहुधा जनमत जानने के लिए प्रसारित किया 
जाता है । किन्तु अधिकांश विधेयक प्राय. श्वर समितियों में विचाराथ भेज दिए 
जाते है झौर कतिपय विधेयक संयुक्त समिति मे भी भेजे जा सकते है । 

द्वितीय वाचन के समय चिघेयक के मुख्य सिद्धान्तो पर विचार किया जाता 
है । विधेयक का प्रस्तावक विस्तार से और स्पप्टतापूर्वक विधेयक को समभाता है और 
विधेयक की व्याख्या करता है । इस समय न तो विस्तारपूर्वक विधेयक्र पर विवाद 
किया जाता है और न ही उस पर संशोधन उपस्थित किए जा सकते हैं । प्रस्तावित 
विधेयक की धारा प्रतिघारा पर कोई मतदान नहीं हो सकता है । 

समिति स्थिति--इसके उपरान्त विधेयक तीसरी स्थिति में आता है जिसे 
समिति-स्थिति या समिति-स्तर (८०॥7॥77८८ 5486) कहते है । विधेयक को कित्ली 
समिति में भेजने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने पर उस समिति की मिधुक्ति कर 
दी जाती है। प्रवर समिति झथवा सयुक्त समिति को निश्चित अवधि के भीतर 
विधेयक पर अपना प्रतिवेदन श्रस्तुत करना पडता है । समिति विधेयक की सुक्ष्म 
परीक्षा करती है । समिति प्रस्तावित विधेयक मे सशोधन भी उपस्थित कर सकती है। 
यदि समित्ति विधेयक मे परिवर्तेन कर देती है तो वह विधेयक के प्रस्ताव से सिफारिश 
करती है कि वह सदन से प्रार्थता करे कि उक्त विधेयक को प्रसारित किया जाए और 
यदि विधेयक पहले प्रसारित हो चुका हो तो उसे पुनः प्रसारित करवाया जाए । 
समिति का प्रतिवेदन सर्वंसम्मति से या बहुमत से होता है । समिति का भ्रतिवेदन 
प्रस्तुत होते पर विधेयक का चौथा स्तर शुरू होता है जिसके अन्तर्गत सदस्थ विधेषक 
के विभिन्न उपबन्धी के सशोधन भेज सकते है । 

प्रतिवेदन स्थिति--समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने के बाद विधेयक 
का प्रस्तावक निश्चित दिन उस श्रतिवेदन पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश करता 
है । उसके स्वीकार हो जाने पर सदन में विधेयक के सशोधित रूप की प्रत्येक धारा 
पर विस्तारपूर्वक विचार होता है । इस समय विचाराधीन श्रनुच्छेद पर सदस्य अपने 
संशोधन प्रस्तुत करते है । सशोधनो पर बाद-विवाद होता है श्लौर उत पर मत लिया 
जाता है। इस प्रकार विधेयक का भ्रत्येक अनुच्छेद स्वीकृत या अस्वीक्षत होता है । 
वास्तव में यह प्रतिवेदन स्थिति विधेयक को सबसे महत्त्वपूर्ण स्थिति होती है। यदि 
विधेयक इस स्थिति को पार कर लेता है तो उसे एक प्रकार से पास हुआ सममझा 
जाता है । 

प्रतिवेदन स्थिति एक बहुत लम्बा स्तर है क्योंकि विधेयक की प्रत्येक घारा 
पर विचार करने के बाद मतदान होता है। इसके साथ ही विधेयक का * -? 
वाचन ($60070 ९४०४४४) समाप्त हो जाता है । 
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तृतीय वाचन--अ्रगना स्तर विधेयक्र का तृतीय वाचन (7976 ॥१९८४०ा९) 
कहलाता है । विधेधक का सचालक यह प्रस्ताव करता है कि विधेयक्र को प्रारित 
किया जाए । यह भ्रस्ताव द्वितीय वाचन के तुरन्त बाद ही श्रथवा उसके उपरान्त 
प्रन्य किसी निश्चित तिथि पर प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि विधेयक को पारित 
करने की विशेष जल्दी नहीं हो तो तृतीय वाचन से पूर्व सदस्यों को विधेयक के 
सशोधिव रूप का अध्ययन करने का पर्याप्त समय दिया जाता है। तृतीय वाचन में 
केवल शाब्दिक श्र श्रौपचारिक सशोधन प्रस्तुत्त किए जाते है श्ौर विधेयक को 
स्वीकार या अस्वीकार करने के सम्बन्ध में सामान्य विचार किया जाता है तया इस 
विपय में पुनः सदन का मत लिया जाता है । 
इसके उपरान्त सदन का अध्यक्ष यह प्रमाणित करके कि विधेयक पास हो 
गया है, उसे दूसरे सदन को भ्रेज देता है। 
द्वितीय सदन में विधेयक फा पारित होना श्रौर राष्ट्रपति की भ्रतुमति प्राप्त 
करके झधितियम बनना--दूसरे सदन में भी सामान्यत विधेयक के सम्बन्ध में वही 
प्रक्रिया अ्रपनाई जाती है | यदि द्वितीय सदन भी विधेयक को उसी रूप में पारित 
कर देता है जिस रूप मे प्रथम सदन में उसे भेजा हो तो विधेयक को राष्ट्रपति की 
स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है । राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार कर सकता 
है प्रथवा उस पर अपनी स्थीकृति रोक सकता है और यदि चाहे तो विधेयक को 
दोनों सदेनो के पुमविचार के लिए वापिस भेज सकता है तथा ऐसा करते समय 
विधेयक में संशोधन सुभाते हुए अपना सन्देश भी दे सकता है या बिना किसी सन्देश 
के भी विधेयक को वापस लौटा सकता है। किन्तु यदि संसद्‌ के दोनों सदन उक्त 
विधेयक को सशोघन सहित या बिना सशोधन के दुबारा पारित कर दैता है तो 
राष्ट्रपति को विधेयक पर अवश्यमेव स्वीकृति प्रदान करनी पड़ती है । राष्ट्रपति की 
स्वीकृति के बाद विधेयक विधि अथवा अ्रधिनियम का रूप घारण कर लेता है । 
विधेयक के सम्बन्ध में दोनों सदनी में मतभेद रहने की स्थिति में विधेयक्र 
दोनो सदनो की संयुक्त बैठक से प्रस्तावित किया जाता है और वहाँ बहुमत का निणेय 
अन्तिम और मान्य होता है तथा विधेयक इस तरह दोनों सदनो द्वारा पारित विधेयक 
समभा जाता है जो राष्ट्रपति की अनुमति ग्रहण करने पर कानूत बन जाता है ! 
राष्ट्रपति की स्वीकृति के वाद अधिनियम को परिनियम पुस्तक (5/808 80०६) 
में सम्मिलित कर दिया जाता है । 
(ख) वित्त विधेयकों के सम्बन्ध में प्रक्रिया 
साधारणतवया आय-ब्यय से सम्बन्धित सभी विधेय्कों को वित्त विधेयक 
(एाग्गाटा॥। के) कहा जा सकता है, किन्तु सविधान के अनुच्छेद 0 में वित्त 
विधेयक की वाकायदा परिभाषा कर दी गई है । यदि किसी विधेयक पर यह विवाद 
उठ खड़ा हो कि वह वित्त विधेयक है या नहीं तो इस पर लोब्समा के प्रध्यक्ष का 
निर्शय अन्तिम होता है। वित्त विधेयक या अस्वाव लोकसभा में राष्ट्रपति कौ 
सिफारिश के बिना प्रस्तावित नहीं किए जा सकते । लोकसभा में पारित होने के बाद 
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यह विधेयक राज्यसभा में भेजे जाते है । राज्यसभा या तो लोकसभा द्वारा पारित 
विधेयक को स्वीकार कर लेती है या ।4 दिन के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिश 
सहित लोकसभा को दापिस भेज देती है ॥ लोकसभा इन सिफारिशो को मानने को 
बाध्य नहीं है। यदि लोकसभा सिफारिशों को मान लेती है तो इन स्रिफारिशो के 
साथ विधेयक पास माना जाता है। यदि लोकसभा इन सिफारिशों को नहीं मानती 
या राज्यसभा 24 दिन के भीवर विधेयक को वापस नही लौटाती तो विधेयक उसी 
रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है । जिस रूप मे वह लोकसभा 
में पास हुआ था। फिर यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हाने पर कानून 
बन जाता है। राष्ट्रपति को घन सम्बन्धी विधेयकों पर प्रथम बार में हीं अपनी 
स्वीकृति देनी पड़ती है । साधारण विधेयकों के समान वहू घन विधेयकों को संसद 
में दो बार बिचार के लिए नहीं भेज सकता । 

वित्तीय प्रक्षिया में ससमद्‌ की दो समितियों का कार्य बड़ा महत्त्वपूर्ण होता 
है । इनमें से एक है प्रावकलन समिति (770 फहरपगध८ (०ग्राणां।/6०) और दूसरी 
है लोकलेखा कमेटी (ए७॥० 8०ए०णा।६ (०शाश066) । नियन्त्रक एवं महालेखा 
परीक्षक ("06 (0०गराफ्ञागोश्य भाव 4्रैण०ै।ण 0शा6६४)) का का्ये भी इस सम्बन्ध 
में बडा महत्त्वपूर्ण होता है । 

संसदीय समिततियाँ 
(श्र रशाक३ (०॥॥९९5) 

समदीय शासन पद्धति के अन्तर्गत ससद्‌ के कार्य-संचालन के लिए संसदीय 
समितियाँ परमावश्यक है। ये समितियाँ संसदीम कार्य का निर्वहन सरल, दक्ष और 
उचित बनाती है । सराद में विचारार्थ प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के सम्बन्ध में जनमत 
बी सूचना समितियों के द्वारा ही संसद तक पहुँचनी हे । सरकार द्वारा जो विभिन्न 
विधान भ्रस्तावित किए जाते है उनमे विरोधी दलों का उचित सहयोग इन्हीं समित्तियों 
के भाध्यम से लिया जाता है । 

भारतीय संसद, विशेषकर लोकसभा श्रनेक समितियों का प्रयोग करती है । 
विभिन्न विधेयकों पर विचार करने वाली समितियाँ विवेयकों पर विस्तृत' बाद- 
विवाद करती है। वे सभी प्रकार के रिकार्डों को मेंगवा सकती है. गबाहो को बुलवा 
सकती है और आवश्यक बातों की छानवीन भी करती है। उनकी बैठकों की 
कार्येवाही प्रायः गुप्त रहती है । वे अपने विचाराधीन विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट 
एक निश्चित अवधि के भीतर तैयार करती है जिस पर बाद में सदन द्वारा विचार 
किया जाता है । 

भारतीय लोकसभा मे समितियों के सदस्य सदत् द्वारा निर्वाचित होते है या 
अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते है । किसी सदस्य का नाम किसी समिति में. _ > करने 
के पूर्व उस सदस्य की स्वीकृति ली जाती है । किसी समिति की , जे 
कम से कम एक-तिहाई सदस्यो को अनुमति झ्रावश्यक है । समस्त प्रश्नों 
सदस्यों के बहुमत से निरंय लिए जाते है | वराबर मत आने पर ... 
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को निर्शायक मत (८४४॥॥8 ४००) देने का अ्रधिकार होता है। संसद्‌ की कोई 
समिति उप-समिति (800-(०॥गरा॥००) निश्चित कर सकती है । समिति की बैठकें 
सामान्यतः संसदु-भवन की सीमा के अन्तर्गत ही होती है। स्पीकर किसी भी समिति 
को उसकी प्रक्रिया में निर्देशन दे सकता है। ससद्‌ अपने अधिकाँश विधेयकों पर 
रिपोर्ट प्रबर समितियों (5०6८६ (०फग्राध्८९५) द्वारा प्राप्त करती है । प्रवर समिति 
किसी विशेष विधेयक हेतु बनाई जाती है झौर रिपोर्ट देने के बाद उसका अन्त हो 
जाता है । 

संसद्‌ के 'प्रक्रिया झौर कार्य-सचालन के नियमो' ([२ए९४ 07 /0700९(॥76 
शाप एणातए९( एण छैएभा5 ॥  शा/क्ाव०). के झनुसार संसद्‌ की ग्यारह 
समितियां हैं। ससद्‌ के कार्य क्री सामान्य झपरेखा का ज्ञान इन समितियों के कार्यों 
के विवरण से बहुत कुछ मिल सकता है-- 

() कार्य मन्त्रणा समिति (7॥6 8एच्च/९5६ ॥0४5079 ((णाएश९९) -- 
यह समिति सदन के प्रारम्भ में ही स्थापित की जाती है । इसका उद्दंश्य सदन के 
कार्यक्रम को निर्धारित करना होता है | वैसे स्पीकर इसे अन्य और कोई काये भी 
सौप सकता है । इसके 5 सदस्य है जिन्हें स्पीकर स्वयं मनोनीत करता है | वह 
सस्‍्वय इसका ग्रध्यक्ष होता है। इसमे सदन के विभिन्न दलीं के नेता एवं प्रन्य वर्ग 
सतर्कता से भाग लेते है । यह समिति सदन के सभी वर्गों के साथ सहयोग करती है 
और उनसे सहायता लेती है । 

(2) गेर-सरकारी सदस्पो के विधेयकों भौर संकल्पों सम्बन्धी समिति (7॥० 
(0एरग्रा[0९ ० छञारज३ धरल्याएलश?5 9]. आते रि९४०७॥४०॥५) --इसमें भी 
]5 सदस्य होते है जिन्हे स्पीकर मनोनीत करता है जिसकी भ्रवधि एक वर्ष की होती 
है । इस समिति का प्रधान कारे व्यक्तिगत सास्यों द्वारा प्रस्तावित विधेयक का 
परीक्षण करना होता है । यह समिति इसप्त सम्बन्ध से भी सिफारिश करती है कि 
किसी विधेयक के वाद-विवाद के लिए कितना समय दिया जाए। 

(3) विधेवकों पर प्रवर समिति (52००६ ८०ऋरक्यां(/९० ०य आग) --यहं 
तब नियुक्त की जाती है जब किसी विधेयक के विपय में सदन यह श्रस्ताव पास करता 
है कि इस विधेयक को प्रवर समिति (52०८ ८०गग0०6) के अबीन कर दिया 
जाए। इस समिति की सदस्थ संख्या निश्चित नही होती और सदस्यों की नियुक्ति 
सदन द्वारा की जाती है । यह समिति विश्वेपज्ञों की गवाही और विधेयक के द्वारा 
प्रभावित हितो की बातों को सुनने का अधिकार रखती है । समिति की रिपोर्ट से 
यदि समिति का कोई सदस्य सहमत न हो तो बह झपती असहमति लिखवा सकंता 
है, लेकिस उसकी भाषा अश्लील नहीं होनी चाहिए । 

(4) याचिका समिति (॥॥6 (ए०्णर्मा।०९ रण ?८ाध०१5)--इसमें कुल 
5 सदस्य होते है । यह समिति स्पीकर सदन के प्रारम्भ में बनाता है। इसके सभी 
सदस्यों को वही मनोनीत करता है । कोई भी मन्त्री इसका सदस्य नहीं हो सकता । 
यह समिति प्रत्येक ऐसी याचिका की जाँच करती है जो उसे सौंपी जाए। लोकमत 
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का एक प्रमुख कार्य जनता द्वारा प्रेषित याचिकाओ्रीं पर विचार करना है। ये 
याचिकाएँ लोकसभा के सामने लम्बित कार्य अ्रथवा सामान्य हित के किसी विषय 
से सम्वस्धित हो सकती है, लेकिन सामान्य हित का विपय ऐसा नही होना चाहिए 
जिसका सम्बन्ध राज्य विधान-मण्डल से हो। प्रत्येक याचिका सदन को सम्वीधित 
की जानी चाहिए; किन्तु उसे या तो किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाना चाहिए या 
सचिव द्वारा सदन को प्रतिवेदित करना चाहिए । 

अआाचिका समिति सदन द्वारा सौपी गई याचिका पर विचार करके और उसकी 
छातबीन करके उस पर अपनी रिपोर्ट सदन को पेश करती है । 

(5) प्रावकलन या श्रनुमान समिति (76 7758॥40९5 (७॥॥6९९) --इस 
समिति मे लोकसभा के 30 सदस्य होते है जिनकी नियुक्ति भी प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के 
आरम्भ में एक वर्ष की भ्रवधि के लिए आतुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन-प्रणानली 
हारा होती है।यह एक महत्त्वपूर्ण समिति है जिसका उद्देश्य बजट के प्रावकलन 
(४5078४$) का परीक्षरा करना है । यह समिति केवल पआराथिक क्षेत्र में ही नही 
अपितु अन्य क्षेत्रो मे भी सरकार को प्रभावित कर सकती है । इस समिति के प्रमुख 
कृत्य 4 है-- 

] “बहू रिपीर्ट करना कि घन की बचत, संगठन में उन्नति, प्रशासन मे 
सुधार बिना नीति में परिवर्तन किए किस प्रकार हो सकता है । 

2 रुपये के बचत के उद्देश्य से तथा प्रशासन में सुधार करने के हृष्ठिकोण 
से कौन-सी परिवर्तित नीति का प्रयोग किया जा सकता है । 

3, यह परीक्षण करना कि प्रावकलन (25008/65$) में जो नीति निहित है 
उसकी सफलता के लिए उचित घन की व्यवस्था है । 

4. प्रावकलन (अनुमान) किस रूप में ससद्‌ को प्रस्तुत किए जाएं, इस विषय 
में सुझाव देता ।/ 

यह समिति अपने कार्यें को सुचारु रूप से चलाने के लिए अपने को कई 
उप-समितियों मे विभक्त कर लेती है श्र प्रत्येक उप-समिति के भ्रधीन निश्चित 
सरकारी विभाग होते है। जब बजट की एक-एक मद पर समद्‌ में मतदान होता है 
तो इस समिति की रिपोर्ट बड़ी ही उपयोगी सिद्ध होती हैं। यह समिति इतनी 
महत्त्वपूर्ण है कि सरकार को अपने कार्यों के लिए संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी बनाने में 
इसका बड़ा योगदान रहता है । यह समिति स्वेच्छा से सरकार के किसी भी विभाग 
को परीक्षा के लिए छाँट लेती है । 

(6) लोकलेखा समिति (6 एफ्राट &९९०एछवां5 000॥06९ )-अनुमान 
या प्रावकलन समिति से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित एक अन्य समिति लोकलेखा 
समिति है। अनुमान समिति व्यय के अनुमानों की जाँच करती है तो लोकलेंखा 
समिति सार्वजनिक -धन के व्यय का निरीक्षण करती है। इसमें संसद्‌ के अ्रधिकतम 

22 सदस्य होते है जिनमे से [5 लोकसभा और 7 राज्यसभा के लिए जाते है 
सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अ्नुमार भौर ! 
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अ्रवधि के लिए होता है | यह समिति प्रतिवर्ष संसद के अथम सत्र के प्रारम्भ में 
नियुक्त की जाती है। कोई मन्‍्त्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता । भारत 
का नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक इस समिति के वित्तीय सलाहकार के रूप में 
कार्य करता है । 

लोकलेखा समिति का कार्य शासन के सभी वित्तीय मामलों की जाँच करना 

है | यह समिति नियन्त्रक एव महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का बारीकी से प्रध्ययन 
करती है। यह देखती है कि सरकार मे जो धन खर्च किया है वह ठीक रूप में खर्च 
हुआ है और निर्धारित तरीके से हुआ है | समिति की जो वापिक रिपोर्ट सदन मे रखी 
जाती है उसमे प्रशासन की त्रुटियाँ, फिजुल खर्ची के उदाहरएा तथा फिजूल खर्ची 
पर रोक लगाने के सुभावीं का उल्लेख किया जाता है। समिति की रिपोर्ट सरकार 
के लिए एक प्रकार की चेतावनी होती है। मुख्यतः इस समिति के माध्यम से ही 
ससद्‌ राष्ट्रीय धन पर नियन्त्रण रखती है । 

(7) विशेषाधिकार समिति (प्रश० (छकाम्ाा०९ ० कप्शारह०)-- 
5 सदस्यीय इस समिति की नियुक्ति भी सदन के प्रारम्भ में ही स्पीकर द्वारा की 
जाती है । इस समिति का कार्य सदस्यों के विशेषाधिकारों (रशो९४2०४) का 
निरोक्षण करना है । सदस्यों के विशेषाधिकारों को ठेस पहुँचाने वाले मामले इसके 
समक्ष प्रस्तुत किए जाते है और उन्त पर यह अपना निर्णय देती है । 

(8) सब-प्रोंडिनेट व्यवस्थापन समिति (7॥९ (०0फ्ां॥९९ त 50-0० 
4,८_5र॥०7)--इस समिति का उद्देश्य मन्त्रियों को प्रदत्त व्यवस्थापन (2९8४९ 
4.289/8(000) सम्बन्धित श्रधिका रो का निरीक्षण करना और उसके सम्बन्ध में सदन 
को रिपोर्ट प्रस्तृत करना है। 5 सदस्थीय इस समिति के सदस्यों की नियुक्ति 
) बे की ग्रर्वाघ के लिए स्पीकर द्वारा की जाती है । मनन्‍्त्री इस समिति के सदस्य 
नही हो सकते । 

(9) सरकारी श्राश्वासनों सम्बन्धी समिति (व (ण्आायर[९6 णा 
(०शशयराघाधा 455ाक९९५)--मन्त्रियों द्वारा समय-समय पर सदन को दिए गए 
आश्वासतो, वचनों ग्रथवा प्रतिज्ञाप्रों आदि की छानबीन करने और इन बातों पर 
प्रतिवेदन देने के लिए 75 सदस्यीय इस समिति की नियुक्ति  बर्ष की अ्रवर्धि के 
लिए स्पीकर द्वारा की जाती है । इस समिति के प्रमुख ऊाये ये हैं--(क) मस्त्रियों 
द्वारा दिए गए आश्वासनो, प्रतिज्ञाओं भर वचनों आदि का कहाँ तक परिपालम किया 
गया है, एवं (ख) जहाँ परिपालन किया गया है, वह उस प्रयोजन के लिए झावश्यक 
कम से कम समय के भीतर हुआ है या नही । 

(0) सदन की बँठकों से अनुपस्थित रहने बाले सदस्यों हेतु समिति (7॥० 
(.णाषाध+22 ता 475९०८४ ४ 2>९शफऑ2५ 99 | 580६5 ए ॥6 अणा52)- 
इस समिति में भी 25 सदस्य होते हे जिन्हे । वर्ष तक के लिए स्पीकर मनोनीत 
करता है! यह समिति ग्रनुपस्थित रहने वाले सदस्यों को छुट्टी के प्रार्थना-पर्तों पर 
विचार करतो है श्रौर 60 दिन या इससे अधिक दिनों तक सेन की पूर्व स्वीकृति के 
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बिना अनुपस्थित रहने वाले सदस्य के वारे में सारी स्थिति का विचार करके सदन 
को सूचित करती है कि उसकी अनुपस्थित्ति को क्षमा कर दिया जाए अथवा उस स्थान 
को रिक्त घोषित कर दिया जाए | 
(74) नियम समिति (706 7रेपा०६ (०एाएरा4९९)--इस समिति के 
5 सदस्यों की नियुक्ति भी स्पीकर द्वारा होती है । स्पीकर झपने पद के कारण इस 
समिति का पदेन सभापति (%-णीी०० एशश्यागाआ) होता है | रामिति का प्रमुख 
कार्य सदन की प्रक्रिया और कार्य-सचालन सम्बन्धी विषयों पर विचार करता और 
उनके सम्बन्धित तियमो में श्रावश्यक्र सशोधन आ्रादि का सुझाव देता है । 
भारतीय ससद्‌ की समितियों के वारे में कुछ उल्लेखनीय तुलनात्मक बाते 
है--(7) श्नेक समितियाँ (प्रवर समितियों को छोड़कर) । वर्ष की झवधि के 
लिए ब्रिटेन की समकालीन (5259079/) समितिथों के समान है । (॥) संसदात्मक 
पद्धति के होते हुए भी भारतीय लोकसभा ने इंग्लैण्ड या अमेरिका की भाँति स्थाई 
समितियों (8६09॥78 (०707/८७5) की व्यवस्था नही की है । ब्रिटेन में इनकी 
संख्या 6, श्रमेरिका मे ।9 और फ्रांस में 8 है, लेकिन भारतीय लोकसभा ने ऐसी 
समितियों के प्रयोग की ग्रावश्यकता अनुभव नहीं की है। (॥) संयुक्त राज्य 
झ्रमेरिका की तुलता में भारतीय लोकसभा की समितियाँ बहुत कम शक्तिशाली है । 
वहाँ ममितियाँ प्रतिवर्ष हुजारी विधेयको का ग्रन्त कर देती हैं । इस दृष्टि से भारतीय 
लीकसभा की समितियाँ ब्रिटिश समितियों के अ्रधिक समीप है। (॥9) ब्रिटेन में 
लोकसेखा समिति का अध्यक्ष विरोधी दल का नेता होता है, वहाँ भारत में ऐसा 
नही है । 
मार्च, 4977 का ऐतिहासिक आम चुनाव 
आर संसद्‌ में दलीय स्थिति 
मात, 7977 का ऐतिहासिक आम छुनाव, जिसके फलस्वरूप छठवीं लोकसभा 
हमारे सामने श्राई, जिसे कि 22 प्रगस्त, 979 को राष्ट्रपति ने मंग करके मध्यावत्ि 
चुनाव कराए जाने की घोपणा क्री, स्वतन्त्र भारत के इतिहास में सदेव एक 
झविस्मरणीय घटना रहेगी । इसने केन्द्र मे काँग्रेस के तीस बर्षोग्र एकत्र शासन की 
समाप्ति करके जनता पार्टों की सरकार स्थापित कर दी। काँग्रेस पिछले कुछ 
वर्षो में तानाशाह हों चली थी--विशेषकर जून, 975 में ग्रान्तरिक आपात की 
स्थिति की उद॒धोधशा के बाद तो उसका निरकुश भ्राचरण भारत में लोकतन्त्र की 
समात्ति वा द्योवक था । जब झाम चुनाव का मोका आया तो जनता ने पपने 
मताधिकार वा श्रयोग करके श्रीमती गाँधी और उनके सहयोगी तानाशाहों तथा 
काँग्रेस को बुरी तरह पराजित कर जनता पार्टी को प्रचण्ड बहुमत से जिताया और 
देश में लोकतन्त्र की पुनर्स्थापना कर दी। जहाँ लोकसभा में 8 जनवरी, 977 
को सत्तारद काँग्रेस को 525 सोटो में से 355 सीटें ब्राप्त थी बहाँ छंड्टी वा+ 
में वह 339 सोटो में से केवल 53 सीटें पा सकी श्रौर अब उस्ते प्रतिकक्ष 
पढ़ा है । जनता पार्टो वो, जिसता निर्वाचन धायोब की सूची से सद॒ 5 
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भालोद (भारतीय लोक दल) था, 295 सीटे हाथ लगीं । इन आम छुनाओ के 
फलस्वरूप लोकसभा मे विभिन्न दलो की स्थिति, भारत सरकार के 23 मार्च, 977 
के प्रेस नोट के अनुसार इस प्रकार रही-- 








राज्य/केन्द्र कुल धोषित कांग्रेस भात्तोद कम्यु, कम्यू., काँग्रेस अन्‍य मिदेलीय 
प्रशासित प्रदेश स्थान परिणाम (मा.) (सं) 
, आन््न प्रदेश 42 42. 4] ] जे, ऋषाका 0 कट, ५ इलन, | कन्टर 
2. अद्वम 44. 4 40 3 गज मी | 
3. बिहार 54 54 5. 52 जब र कक जशट 0 रब्लेज ही 
4, गुजराते 26 26 40 76 जे नआा ऊअे आता 
5. हरियाणा 30 00 -- 80 +_-+-+- ल्‍न न 5 ४“ 
6. हिमाचल प्रदेश 4 3 ्य्क 3 748 6 कक ४८० पर 
7, जम्मू-कश्मीर 6 5 2 + 280 रफ्जर - सनम ० ु 
8, कनटिक 28 28 26 2 हु -+ अलभत लक -2रलअ- 2 चलन 
9, केरल 20. 20 ॥]  -+- यु फल अं थी अत 
0 मध्य प्रदेश 40. 40 ॥: . आ7 जेल 5 पेज (2 
], महाराष्ट्र 48 48 20. 49 ज-+ 3 «>+ [०१ ु 
2 मणिपुर 5 2 है उन मनन बन्थ अबमरल 5 अत >. ही 
3, मेघालय डे: है है; 3८ ५८२० कपिल का वर है. 
44 नाग्रालेण्ड है. ०: पलज. 0०२ 7२6०7 अक ; पट अत 
5. उड़ीसा £4 4 | 4 45 -- [ +_ _ /! 
6. पंजाब 45. 42 ज्ुू 3 + 429 ७छ:' । कै एक 
]7. राजस्थान 5 23 है. कु | बल, * जनक 2 कजर 7०% ५० हजरत 
48 सिक्किम ] |4_ है. >> उऋ । ला बल अल्कआज ला 
9, तमिलनाडु 39 ज9 4 +-+ 3 -+- 3. #यड, | हल 
20. ब्विषुरा 5 ] ] ०3 7 कक डर पे 
2. उत्तर श्रदेश 839 85 - 85 >> न्‍ौा- न“ “7 
22. प. बंगाल 42. 42 3 46 - १ न 2 ? 
23, अडमान-निकोबार 
द्वीपसमूह 7.3 न >ज।- जलन: ५ पक: ८ रे 
24, अरुणाचल प्रदेश 2 2 ञ+ न्द क्‍+े ४+ बन्‍+आ+. | 
25. दांदरा और नगर 
हवेली  |7  + न 5 बा डी ४“ 
26. दिल्‍ली है पा ल्-+ 7 कक 2 ल्थेओ ७ ८ न. रकल “बह 
27. गोआ, दमन और 
दीव | “>> जप + 7कतक न अल ॥. ++> 
28. लक्षदीप 4 |4 व. +> #«> न्कक | (मन (बल 
29, मिजोरम ]| जज “5 तन बन 3 मिननन 3 समन 
30. पौडिचेरों  ॥] न न ऋ+ “+ “5 १ “ 
आओ बाग न नम अत . चण्डीगढ है: 37६ त बज > आने । पल सके: 
योग उ42 539 +53 295 कि अर 22722 + व ॥। कम 7 कि ४ है है| 3 46 4 
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कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती ने नव-निर्वाचित लोकसभा 
का अधिवेशन 25 मार्च, 977 को प्रातः ] बजे बुलाया । राज्यसभा का अधिवेशन 
सोमवार 28 मार्च, 977 को बुलाया गया । श्री जत्ती ने लोकसभा के पुराने नेता 
श्री द्वारानाथ तिवारी को (जों 952 से लोकसभा के सदस्य है) कार्यवाहक 
लोकसभा पअध्यक्ष नियुक्त किया । 

अगले दिन ग्रध्यक्ष पद के लिए प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने चौथी 
लोकसभा के ग्रध्यक्ष श्री नीलम संजीव रेड्डी (जो आरान्ध्र प्रदेश से जनता पार्टी के 
एकमात्र प्रतिनिधि थे भर आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने) का नाम प्रस्तावित 
किया जिसका समर्थन किया ससद्‌ के विरोध पक्ष के नेता श्री यशबत राव चह्माण 
मे और श्री रेड्डी निविरोध अ्रध्यक्ष चुत लिए गए | यह भी उल्लेखवीय है कि 
भारतीय संसद्‌ के इतिहास में पहली बार किसी को विरोधी पक्ष के नेता के रूप में 
विधिवत्‌ मान्यता मिली । विरोधी पक्ष के नेता के रूप मे स्वीकृति के लिए विरोधी 
दल के सदस्यों की सख्या लोकसभा की छुत्र संख्या का 0 प्रतिशत होना झ्रावश्यक 
है । श्रब तक विरोधी दल अनेक खेमों मे बैठे थे, इस कारण कोई भी विरोधी दल 
इस शर्ते को पूरा करते में असमर्थ रहा था । 

छठी लोकसभा 22 श्रगस्त, 979 को मंग कर दी गई और जनवरी, 980 
के प्रथम सप्ताह में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव कराए जाना निश्चित ह््प्रा । 
लोकसभा भग किए जाने के समय तक दल-बदल के कारण लोकसभा में दसीय 
स्थिति का रूप बदल गया था । 


हक 
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पुनरावलोकन 
(४६ 58७7४प॥६४६ 000७7 68४० 48६ उछ906. ४६४६४) 





ऐसे किसी भी सम्य राज्य की कल्पना सही की जा सकती जिसमें न्यायपालिका 
वी कोई व्यवस्था न हो । एक संघात्यक राज्य से तो स्वतस्त भौर सर्वोच्च स्यायालेव 
की ग्रावश्यकता बहुत ही अधिक होती है । संघ राज्य में केद्र राज्य सरकारों के 
बीच स्पप्ठ और लिखित शक्ति-विभाजन होता है, किन्तु फिर भी झनेक विषयों पर 
केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच या राज्य सरकारों में ही परस्पर विवाद उत्पन्न 
हो सकते हैं । ऐसे विवादों का निपटारा एक स्वतन्त्र और सर्वोच्च या उच्चतम 
न्यायालय ही कर सकता है । 
उच्चतम न्यायालय संविधान के रक्षक और सव्रिधान के अन्तिम व्याश््याता 
के हूप में कार्य करता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय को 'न्यायिक पुवरावलोकन' 
की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह ससद द्वारा निर्णीव ऐसी किसी भी विधि को 
अबंध घोषित कर सकता है जो संविधान के व्रिद्ध हो । इसी शक्ति के बल पर बढ़ 
संविधान की प्रभुता झोर सर्वोच्चिता की रक्षा करता है। वह संविधान द्वारा प्रदत्त 
नागरिकों के मौलिक भ्रधिकारी का अभिरक्षक है । एम. सी. सौतलबाड़ ने ठीक ही 
लिएा है--'सविधान के भ्रम्तिम व्याख्याता के रूप में, चाहे वह मौलिक अधिकारों 
का क्षेध् हो अथवा संघ और राज्य के बीच उठने वाले प्रश्व एवं देख के समस्त 
वाबूनी झौर प्रयाओं पर आधारित तिममों का क्षेत्र हो, राष्ट्र की झाभपिक भौर 
सामाजिक उन्नति के यन्त्र स्वरुप, सर्वोच्च न्यायालय के प्रभाव पर बल देने में कोई 
अतिशयोक्ति नही होगी (” भारत के उच्चतम न्यायालय को विस्तृत परामरदात्रो 
शक्तियाँ प्राप्ण है ओर सार्वजनिक महत्त्व के कानूनों तथा तथ्यों पर राष्ट्रपति में प्रगेझ 
बार उच्चतम न्यायालय के पसमर्ण से लाभ उठाया है । एम. वी. पायी के शब्दों 
से--"शायद ही कोई झौर न्यायालय ऐसा हो जिसे सविधान के अन्तर्गत इतना शत, 
प्रधिवार एवं महत्त्व प्रदान किया या हो 0१ 


ट 
ञ् ै>७. पर 


॥ एम. वी. वायसो ; बह्ढो, १८5 208. 


अरब > बीती 
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एकल न्यायिक व्यवस्था 
(4 5॥7ट्टी6 उच्तालंत्रा 595था ) 


अनेक सघीय शासन प्रणालियों में स्थित न्यायिक व्यवस्था के विपरीत 


भारत में एकल स्यायिक व्यवस्था (# 97० एकाण॥] 5980१) हैं। इसे 
न्यायपालिका का 'एकीकृत रूप' (]76ट2०१ #ठाया) भी कहा जा सकता है । 


आरतीय न्यायिक व्यवस्था मे शिखर पर उच्चतम न्यायालय है और प्रत्येक 
राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गईं है। सविधान में कार्यपालिका 
और ध्यवस्थापिका की तरह संघ और राज्यों के लिए दुहरी न्यायपालिका की 
व्यवस्था नही है प्रत्युत्‌ एक ही न्‍्याय-श्ट्र खला सब राज्यों में कानूनों का प्रशासन 
करती है । इस एकल न्यायिक व्यवस्था ने भारत में न्यायिक क्षेत्राधिकार सम्बन्धी 
एकता स्थापित कर दी है, साथ ही समूचे देश के लिए एकल न्यायिक संवर्ग 
(८४०४०) की भी स्थापना कर दी है। यद्यपि वैधिक वर्ग (827) से सीधे ही 
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के सम्बन्ध मे कोई निषेध नहीं है नी 
भी भ्रव तक ऐसी कोई नियुक्ति नही हुई है । भ्रव तक उच्चतम न्यायालय में सभी 
नियुक्तियाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों मे से होती रही है। इसी प्रकार उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ भी अधिकतर निम्न न्यायालयों दिडेम्रतः 
जिजा एवं सत्र न्यायातयों (एल आते 305आ0॥ ८०एा७) से हुई हैं। इकहढ 
अतिरिक्त देश के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्‍्यायादय में न्‍्प्रयदों को 
स्थातान्तरित (77रथ्याइथए) किया जा सकता है । उच्चतम स्थयादत्र ढाद्य जारी 
किया गया एक लेख (७४४) न केवल समूचे देश मे केन्द्रीय, ्यिक टया स्थानीय 
क्षेत्रों पर लागू होता है बरन्‌ विधि के प्रत्येक क्षेत्र--साँदिध्रारिक, दीडादी, छ्रोजदारी 
(दण्ड) आदि में लागू होता हे । उच्चतम न्यायालय हि समम्द न्यायिक 
व्यवस्था के उचित सचालन तथा नियन्त्रण करने के स्िए 
उच्चतम न्यायालय का उपदत 
((ए०ाएत्ञ्ञा।0ए 0796 5ल्‍्क़रच्टर प््या 
मूल रूप से सविधान द्वारा 4959 हू 
मुख्य न्यायाघोश तथा 7 श्रन्य न्यायायोरं व व्टवन्छा 


को भ्रावश्यकतानुसार इस संस्या ओे दकदे, उच्चटद 

















था। संसदीय झधिनियम दम 957 
से 4० कर दी गई ! 976 दब दस उदार, 
सहित 4 न्यामाघीश ये । 4577 ४ 
व्यवस्था की गई ड्लि दचदटन स्यप्राज5 के 
अधिक 7 अन्य स्पा रा 
न्यायाघीम हो कहते है 
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स्यायाधीश 'तदर्थ न्‍्यायावीशों” (8०॥०० 70०५8०७) की नियुक्ति कर सकता है, बशते 
कि वह उच्चतम न्यायालय का न्‍्यायाघीश होने की योग्यता रखता हो । 
न्यायाधीशों की नियुक्ति 
उच्चतम न्यायालय में सभी व्यायाधीशों की भिश्लुक्ति राष्ट्रपति द्वारा को 
जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति के लिए उच्चतम 
न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों के साथ परामर्श करना भ्रावश्यक 
रखा गया है, जिनके साथ परामर्श करना वह उचित समझभे। मुख्य न्यायाधीश कों 
छोड़कर उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश का चुनाव करते समग 
राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना होता है । 
उच्चतम न्यायालय के त्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाये के लिए किसी 
व्यक्ति के लिए यह अझनिवाये है कि वह भारत का नागरिक हो प्रथवा किसी एक 
उच्च न्यायालय या दो से अधिक ऐसे त्यायालयों भें कम-से-कम पाँच वर्ष तक 
लगातार न्यायाघीश रह चुका हो, था किसी एक उच्च न्यायालय या दो या दी से 
अधिक ऐसे न्‍्यायातयों मे कम से कम 20 बच तक लगातार वकील रह चुका हो, 
या वह राष्ट्रपति की राय में कानून का प्रकाण्ड पण्डित हो । नियुक्ति की यह 
व्यवस्था देश के उत्क्ृष्ठतम विधि-विशेषज्ञों को श्राकर्षित करने के लिए रखी गई है । 
ध्यान रहे कि न्यायाधीशों की वियुक्ति करने की राष्ट्रपति की शक्ति व्यवहार 
में औपचारिक है क्योकि वह इस मामले में मन्त्रिमण्डल की सलाह से कार्य करता 
है । मन्त्रिमण्डल को भी इस सम्बन्ध में निरपेक्ष शक्ति प्राप्त नहीं है क्योड्ि उस्ते 
उत व्यक्तियों से सलाह लेना झ्ावश्यक है जो इस विषय पर परामर्श देते के लिए 
पूर्ण यीग्य हों, श्र्थात्‌ उच्चतम श्रौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो ) 
मुख्य न्यायाधीश की नियुवित के श्रश्न पर साँविधानिक 
विवाद (973) झ्ौर 978 में विवाद का निराकरण 
सविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के 
वरिष्ठतम ग्यायाधीण कोई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। 2 श्रप्रेल, 973 
में पूर्व यही परम्परा चली भ्रा रही थी कि उच्चतम न्यायालय के बरिष्ठतम 
स्थायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता धा। 956 से विधि 
आयोग ने सुझाव दिया था कि सुख्य न्यायाधीश की विद्धुक्ति केवल वरिष्ठता के 
आधार पर ही नही बल्कि ग्रुणा तथा उपयुक्तता के झ्राधार पर की जानी चाहिए। 
किन्दूं सरकार ने इस सुकाव पर कोई ध्यान नही दिया । 23 अप्रेल, 973 को, 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानन्द भारती के निर्णय के कुछ ही घण्टों बाद, सरकार 
में विधि आगोग के )956 के सुझाव पर श्रमल कंरते हुए पिछली परम्परा को तोड़ 
दिया और तीन वरिष्ठ स्यायाधीशों की वरिष्ठता की उपेक्षा करके स्थायाधीन 
श्री अजीक्षमाघ राग्र को मुख्य स्थायाधघीश बना दिया। इन तीनों न्पायाघीयों 
के, एम. शेलेट, के. क्दानत्द हेगड़े/वया एस एव. ग्रोवर ने, विरोध स्वरूप, प्रपने 
ददो से त्याग-पत्र दें दिए। 7 द्य 
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सरकार के इस कदम की कटु आलोचना हुई । बार एसोसिएशन ते तथा 
विरोधी खेमे ने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को “विशुद्ध राजनीतिक बताया 
जिसकी योग्यता और वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नही था । सरकार ने साँविधानिक 
उपबन्ध, विधि ग्रायोग की सिफारिश, भ्रन्य देशों की नजीरो श्रौर न्यायाधीशों के 
सामाजिक दर्शन--इन तकों का सहारा लेकर अपने कदम को उचित ठहराया । 
977 में पुनः 3973 के ही ढंग पर मुरुष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। 
जनवरी, 977 में मुख्य न्यायाधीश भ्रजीतताथ राय के कार्यकाल की समाप्ति पर 
वरिप्ठता के आधार पर श्री एच.आ्रार खन्ना को मुल्य न्यायाधीश वनाया जाना चाहिए 
था, लेकिन उनके स्थान पर जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला वेष को मुख्य न्यायाधीश 
नियुक्त किया गया । विरोधस्वरूप एच श्रार सन्ना ने त्याग-पत्र दे दिया । 

मार्च, 7977 में जनता पार्टी की सरकार बनी । नए शासक वर्ग में 
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और प्रतिप्ठा पुनः स्थापित की । मुख्य स्यायाधीश 
श्री बेग के निवृत होने पर फरवरी, !978 में, वरिप्ठता के सिद्धान्त को पुन 
अपनाते हुए, श्री वाई. वी चन्द्रबूड को मुख्य न्यायाधीश वनाया गया । आशा की 
जानी चाहिए कि आने वाली सरकारें इस परम्परा का पालन करेगी। वाम्तव में 
मुख्य न्यायाघीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त 
निश्चित किए जाने चाहिए ताकि इस क्षेत्र मे शासन अपना मनमाना आचरण ने 
करे और न्‍्यायाधीश-पद तथा न्यायाधीश पदधारी अनावश्यक विवाद के विपय 
न बनें । 
न्यायाधीशों के वेतन भ्रौर विशेषाधिकार 

सविधान स्वय न्यायाधीशों के वेतत निश्चित करता है। सविधान की 
द्वितीय श्रनुमूची के अस्तर्गत मुख्य न्यायाधीश को 5,000 रुपये और अम्य न्यायाधीशों 
को 4,000 रुपये प्रतिमास वेतव दिया जाना निश्चित किया गया है । इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक न्यायाधीश बिना किराए का आवास-स्थान, कुछ श्रन्य॒भत्तो और 
विशेषाधिकारों का पात्र है। न्यायाधीशों के विशेषाधिकारों तथा भत्तों में उनको 
नियुक्ति के बाद कोई ऐसा परिवर्तेन नही किया जा सकता जो उनके लिए अलाभकारी 
हो ५ फेवल वित्तीय ग्रापात्‌ की घोपरणा होने पर संसद को विधि द्वारा इन 
उपलब्धियों की कम करने का अधिकार है । उल्लेखनीय है कि मार्च, 976 में 
उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के भत्ते ओर सुविधाओं में काफी ध्ृद्धि की गई । 
अन्र उन्हे 500 #. मासिक व्यय भत्ता और 300 रू मासिक वाहन भत्ता भी प्राप्त 
होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए पहली वार परिवार पेन्शन 
ग्रेच्युटी की व्यवस्था की गई है। मुख्य न्यायाधीश को 36,400 रु वार्षिक पेन्शन 
और अन्य न्‍्यायाधीशों को 28,000 रु. वाधिक पेन्शन की व्यवस्था की गई है । 
न्यायाधीशों को ये सभी सुविधाएँ 7 अक्टूबर, 974 से स्वीकृत की गई है , ये 
सुविधाएँ देते समय अनेक घंसद्‌ सदस्यों का स्पष्ट विचार था कि न्यायाधीशों द्वारा 


सेवा निवृत्ति के बाद आथिक लाभ की प्राप्ति “हेतु कोई कारये नहीं किया जाना 
चाहिए । 3 
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उन्मुक्तियाँ ([ागणश0६)---न्यायाधीशों को श्रपने न्यायिक कार्यों और 
निर्णय के लिए भ्रालोचना से मुक्ति प्रदान की गई है, तथापि न्यायालय के किसी 
निर्णय भ्रधवा किसी न्यायाघीश की किसी सम्मति की शैक्षशिक दृष्टि से 
झालोचनात्मक विवेचना की जा सकती है । न्यायाधीशों पर पक्षप्ाह्ष का ग्रारोप 
नही लगाया जा सकता । संसद भी महामियोग के प्रस्ताव पर विचार करने के 
अतिरिक्त श्रन्य किसी समय पर न्यायाधीशों के ग्राचरण पर विचार नहीं कर 
सकती । न्यायालय को अधिकार है कि वह अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए 
भ्रौर शत्रुतापूर्ण भालोचना से अपनी रक्षा करने के लिए किसी भी तथाकथित 
अपराधी के विरुद्ध न्यायालय-झ्रवमान की कार्यवाही कर सके । 953 में टाइम्स 
श्रॉफ इण्डिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के एक निरंय पर टिप्पणी करने के बगरण 
उस समाचार-पत्न कै सम्पादक, मुद्रक एवं प्रकाशक के विरुद्ध न्‍्यायालय-अबभान की 
कार्यवाही की गई थी । 
न्यायाधीश की पदावधि और पदच्युति 

न्यायाधीश पैसठ वर्ष की प्रवस्था तक अपने पद पर बने रहते है । कोई भी 
न्यायाधीश स्वय अपने पद से कभी भी त्याग-पत्र दे सकता है। उसे दुब्यंबहार करने 
तथा कार्य मे श्रक्षम होने के प्रमाशित भ्राधार पर पदच्युत्‌ किया जा सकता है । पर 
यह एक कठिन प्रक्रिया है। व्यवस्था यह है कि उच्चतम न्यायालय के किसो 
न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि ससद्‌ के 
प्रत्येक सदन द्वारा प्रमाखित दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर कुल सदस्य 
सख्या के वहुमत तथा मत देने वाले उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई 
बहुमत से पास इस आशय का भ्रस्ताव मिल जाने के बाद राष्ट्रपति उसके हृाएं जाने 
का आदेश न दे दे । ध्यान रहे कि ऐसा भ्रस्ताव ससदु के एक ही सत्र में प्रस्तावित 
झौर स्वीकृत होना चाहिए । पदच्युति की यह कठिन प्रक्रिया इसीलिए रखी गई है 
ताकि न्यायपार्तिका की स्वतन्त्रता सुनिश्चित रहे । न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और 
निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ही यह भी व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय 
का कोई अवकाश प्राप्त न्यायाधीश भारत मे किसी न्यायालय में श्रथवा किसी झत्य 
प्राधिकारी के समक्ष वकालत नही कर सकता । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 
की वय (उम्र) के सस्वन्ध में उठे प्रश्त का निर्णय दाप्ट्रपति करता है । 

उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार _ 
([उफ्मडवाटा0) ७ ही 5प्रतश08 (९०7) 

भारत के उच्चतम त्यायालय को विश्व के सम्भवत: अ्रन्य किसी भी न्‍्यायातय 
का अपेक्षा श्रधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है । इसके क्षेत्राधिकार को हम चार 
शर्गों में विभाजित कर सकते है-- 

(7) अभिलेख न्‍्यायालय' (अनुच्छेद 29) 
(2) प्रारम्मिक्‌ ,लताधिकार (अनुच्छेद-3]) 
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(3) पअपीसीय क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद (32 से 36) 
(4) परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 43) 
अभिलेख न्यायालय (0०ण॥ ० ए८००ात) 
अभिलेख न्यायालय एक ऐसा न्यायालय होता है जिसके सभी कृत्य और जिसको 
सभी कार्यवाहियाँ सदेव के लिए यादगार एवं प्रमाण के रूप में सुरक्षित रखी जाती 
हैं । इन गभिलेखो की पवित्रता पर अंगुली नहीं उठाई जा सकती झौर न ही कोई 
न्यायालय इन अभिलेखों के विरुद्ध जा सकता है, यद्यपि स्वय भ्रभिलेख न्‍्याथातय 
अपने अभिलेखो की लिपि सम्बन्धी भूलो को सुधार कर सकता है। अभिलेख 
न्यायालय का इस दृष्टि से भी महत्त्व होता है कि वह अपने भ्रवमान (ए०ााशाफ्ा 
० (०7) के लिए दण्ड देने वी शक्ति रखता है। इस शक्ति को सविधान ने 
प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त ससद्‌ ने स्यायालय-अवमान अधिनियम 97' 
(९०7रथाफा ० (०0 ७०६, 97) पारित करके 'न्‍्यायालय-अवमान” की 
एक निश्चित परिभाषा कर दी है । न्यायालय-प्रवमान के लिए 6 महीने की सजा 
या 2000 रु जुर्माना या दोनों किया जा सकता है। न्यायाधीशों को भी अपने 
न्यायालय के भ्रवमान के लिए दण्डित किया जा सकता है । 
44वें संविधान सशोघव 2978 के अनुसार उच्चतम न्यायालय यदि चाहे 
ती स्वय उच्च न्यायालयों से मामलो को अपने पास मगा सकता है, केवल एटार्नी 
जनरल के आवेदन पर ही नही । इस संशोधन के पूर्व न्यायालय ऐसा केवल एटार्नी 
जनरल के झावेदन पर ही कर सकता था । झब उच्चतम न्यायालय ऐसा स्वयं कर 
सकता है । 
प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार 
(07ंह्ाव उच्या5ठाला0प) 
प्रतुच्छेद 3 के शअ्रनुसार निम्नलिखित विवादों के सम्बन्ध में उच्चतम 
न्यायालय की अनन्य प्रारस्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है-- 
(क) वह विवाद जो भारत सरकार तथा एक या एक से श्रधिक राज्यों के 
बीच हो । 
(ख) वह विवाद जिसमे एक ओर भारत सरकार तथा एक ओर या एक 
से अ्रधिक राज्य हों तथा दूसरी ओर एक या अधिक राज्य हो । 
(गम) वह विवाद जी दी या दो से अधिक राज्यों के बीच हो । 
(घ) मौलिक अधिकारों सम्बन्धी विवाद (थे विवाद उच्च न्यायातय में 
भी ले जाए जा सकते हैं) । 
प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तगेत उच्चतम न्यायालय सरकार के विरुद्ध 
नागरिकों द्वारा प्रस्तुत मुकदमे स्वीकार नह्ठी करता! कुछ विवाद उच्चतम न्यायालय 
के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के बाहर रखे गए हैं। उदाहरणार्थ, संविधान लागू होने 
के पूर्व (26 जनवरी, 950 के पू्वे) जो सधियाँ या करार भारत सघ श्रौर देशी 
राज्यों के बीच हुए थे शौर जो अब भी लागू है, उतके ऊपर उत्पन्न हुए वित्राद 


408 भारतीय राजनीतिक व्यवध्या 


उच्चतम न्यायालय कै प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के बाहर हैं। इसी प्रकार वित्त आयोग 
को सौंपे हुए विययों से सम्बन्धित विवाद भी उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक 
क्षेत्राधिकार के अन्तगेत्त नही झाते । रे 

संविधान द्वारा नागरिकों को जो मौलिक अभ्रधिकार दिए गए हैं उन्हें लागू 
करने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों को भी 
अधिकार प्रदान किया गया है । मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध लागरिक 
उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के तिए 
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी भी के द्वारा ग्रावश्यक कार्यवाही की 
जा सबती है। उल्लेखनीय है कि सविधान के 44वें सशोधत श्रधिनियम द्वारा 
नागरिकों के जीवन तथा स्वतन्त्रता सम्बन्धी श्रधिकारों को सुरक्षित बना दिया गत्रा 
है। इम श्रधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अ्रधिकार को 
निम्बित नहीं किया जा सकता ! यह सुरक्षात्मक कदम श्रापावकाल के प्रावधान 
के दुरुपयोग को श्रौर भी रोकथाम करने के उद्दे श्य से उठाया गया है । 


अपीलीय क्षेत्राधिकार 
(2770९ उद्रा।50/00007) 

उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च श्रपीलीय न्यायालय है, अर्थात्‌ उसे देश 
के राज्यों के उच्च न्यायायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपोल सुनने का अधिकार है। 
उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार को चार वर्गों में विभानित्त किया जा सकता है-: 

(अ) साँविधानिक मामले (अनुच्छेद 32) 

(ब) दीवानों मामले (अनुच्छेद 33) 

(स) फौजदारी मामले (अनुच्छेद 34) 

(द) विशिष्ट पुनविचार (अनुच्छेद 36 ) 

(श्र) साँविधानिक भामले ((०7८5॥/पराणाम 70597/९5)--अनुच्छेद 32 
में व्यवस्था है कि यदि कुछ न्यायालय यह प्रमाणित कर दें कि विवाद मे सर्विधान 
की व्याख्या से सम्बन्धित कोई सारपूर्णों कानूनी प्रश्न अन्तग्रेस्त है, तो उच्च न्यायालय 
के निणंय की अपील उच्चतम न्यायालय में को जा सकती है । यदि उच्च न्यायालय 
मे ऐसा प्रमाण-पत्र देना अस्वीकार कर दिया है किन्तु उच्चतम न्यायालय की यह 
विश्वास हो कि विवाद मे संविधान की व्याख्या का कौई महत्त्वपूर्ण प्रश्न निहित है 
तो वह स्वयं श्रपील कीअनुमति प्रदात कर सकता है | 

उच्चतम न्यायालय से अपील उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश के विश्द 
की जा सकती है । श्रन्तिम आदेश बह आदेश होता है जो पक्षकारो के श्रधिकारों का 
श्रन्तिम रूप से निपटारा करता है । यदि आदेश के बाद भी मुकदमा जीवित है, 
अर्थात्‌ जिसमें अधिकारों का अभी निप्टारा किया जाना शेष है, तो उसके विरुद्ध 
अ्रपील नही की जा सकती है.। इलेक्शन कमीशन बनामवेंकटराव के वाद मे उच्चतम 
न्यायालय ने यह निर्णाय दिया कि उच्च न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश के 
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निर्णय के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। इस सम्बन्ध में न्यायाधीशों की 
सख्या का कोई महत्त्व नही है । 

(ब) दीवानी सांमले (शा (४५७)--अनुच्छेद 33 के अनुसार 
उच्चतम न्यायालय को दीवानी अ्रपीलीय अधिकार प्राप्त है। दीवानी मामलो में 
उच्च न्यायालय के किसी निर्णय या अन्तिम आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में 
भ्रपील तभी की जा सकती है जब उच्च न्यायालय इस बात का प्रमाण-पत्र दे दे कि- 

(क) मामले में कोई सार्वजतिक महत्त्व का सारवान विधि-प्रश्न अस्तग्रेस्त 

है, एव 

(ख) उच्च न्यायालय के मतानुसार इस अ्रश्न का निपटारा उच्चतम 

स्यायालय द्वारा किया जाना अभीष्ट है । 

उल्लेखनीय है कि ये उपबन्ध श्रनुच्छेद 33 में सविधान के तीसबें संशोधन 
झधिनियम 972 द्वारा जोड़े गए है । इस सशोधत के पहले दीवानी मामलों में 
उच्चतम न्यायालय मे अपील तभी की जा सकती थी जब वाद-विपय की राशि का 
मूल्य 20,000 रुपये से कम न हो, मालियत की यह शर्त पूरी होने पर ही श्रपीत 
का प्रमारा-पत्र प्राप्त किया जा सकता था ! 4972 के सशोधन द्वारा मालियत की 
इस शर्तें को समाप्त कर दिया गया है । 

(स) फौजदारी मामले (८709) (३५६९०५5)--अनुच्छेद 34 के अनुसार 
फौजवारी मामलो में उच्चतम न्यायालय में तभी अपील की जा सकती है उर्वक्षि--- 

(क) उच्च न्यायातय ने ग्रपील प्रस्तुत होने पर किमी व्यक्ति # दुन्छि का 

आदेश रह करके उसे मृत्यु-दण्ड भुना दिया हो या उसे आजीदन 
कारावास का या कम से कमर दस वर्ष के कारावास छा दम्ड दिया हो । 

(ख) उच्च स्यायालय ने प्रधीनस्थ न्यायालय से झाझदा झुदाई दे खिए 

अपने पास मेंगवा कर अभियुक्त को पद्वा द्दो भा 
आजीवन कारावास काया कम से इस कारावास देय 
दण्ड दे दिया हो । 

ग) उच्च न्यायालय ने यह प्रमारा-त्र दे दि ही दि मकदमा ८टस लाइफ 

हम है कि उच्चतम नया: जान में अ्रेद की हा द््दी है | 22% 





संसद्‌ फोजदारी मामलों में 
सकती है । 

(द) विशिष्ट पुनविचार (5:४८ 4ड्थ्बा5)--पअनुच्छेद 736. शान 
स्यायालय के क्षेत्राधिकार दी दृ्ठि 5, ब्युद हैं सडल्पसे है । इसके इतर 
की गई शक्तियाँ विशिष्ट यथा ब्रदद्धिप्ट ब्स््न्न्दा ०० मक्ाहणदरं को 
प्रकृति की है । 

संविधान के अनच्चे 
उच्चतम न्यायात्रय में 


है जो उपयुक्त श्रेणी 





उचक्चदद स्मायालर दे सेव्रामितार क्षो बशा 








उ्चेद 732 मे [34 अंड उच्च न्वासगतत 


ड्द्ध नानरं 5 
अफऊट की बहसदा ६ ह्न्नि दर 





हे वही घादे पर कितमें दच्चठन सती नि 
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हो कद है । अनुच्छेद 36 यह व्यवस्था कथ्ता है कि उच्चतम न्यायालय 
स्व से भारत राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय था न्यायाघिकरण द्वारा किसी 
वाद था विपय में दिए हुए किसी निर्णय, आजप्ति, निर्धारण दण्डादेश या झ्रादेश की 
अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा । इस सम्बन्ध में गपवाद केवल यह है कि 
सैनिक न्यायालय के निरणंय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अ्रपील नहीं की जा 
सकती । 

अ्रपीलीय क्षेत्राधिकारी की हृष्टि से भारत का उच्चतम न्यायालय विश्व 
मे सर्वाधिक शक्तिशाली है। सम्भवतः इसी झ्रोर संकेत करते हुए, 26 जनवरी, 
950 को उच्चतम न्यायालय के उद्घाटन के अवसर पर, श्री एम. सी. सीतलवाड़ 
ने कहा था--/यह सत्य है कि स्वरूप और विस्तार की दृष्टि से इस न्यायालय का 
क्षेत्राधिकार और इसकी शक्तियाँ राष्ट्र-मण्डल के किसी भी देश के सर्वोच्च न्यायालय 
तथा संयुक्त राज्य अ्रमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र और शक्तियों से 
व्यापक है ।” 
परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार 
(&तर९8079 7णा5ठालांगा) 

उच्चतम न्यायालय के कतिपय भहत्त्वपूर्ण परामर्श सम्बन्धी कार्य भी हैं। 
राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का विचार जातने के लिए सार्वजनिक महत्व का कौई 
भी कानूनी धश्च भ्रथन्रा तथ्य इसके पास भेज सकता है। वे वाद भी, जितका सम्बन्ध 
सन्धियों, करारों भ्रादि की व्यास्या से होता है और जो न्यायालय के मूल 
न्यायाधिकार क्षीत्र के भन्तगगंत नही झ्रते, सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय के पास 
भेजे जा सकते है । उच्चतम न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अरस्वीकार करना 
राष्ट्रपति के विवेक पर विरभेर है। ग्रभी तक राष्ट्रपति ने लगभग 6 अवसरों पर 
ही प्रश्न उच्चतम न्यायालय की सम्मति के लिए भेजे हैं जिनमें केरल शिक्षा विधेयक 
भर 974 में राष्ट्रपति के चुनाव पर उच्चतम न्यायालय से माँगी गई सम्मति 
ग्रधिक महत्त्वपूर्ण है । 
प्रक्रिया 

उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति की स्वीकृति से झौर संसद द्वारा विभित॑ 
सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थाओ्ों के अनुसार अपनी कार्य-प्रणात्री और प्रक्रिया के तियमत 
के लिए नियम वनाने के अधिकार प्राप्त हैं । उच्चतम न्यायालय सभी तिर्णय 
सार्देजमिक रूप से देता है श्ौर ऐसे प्रत्येक निर्णय को मामले की सुनवाई करने रने बालि 
स्थायाधीशों के बहुमत का समर्थन अपेशित है। किन्तु यदि मौमले में किसी न्‍्यामाधीश 
का श्रत्य न्यायाधीशों से कोई मतमेद ही, तो वह अ्रपनी सहमति प्रकट कर सक्रता 
है । देश का उच्चतम न्यायालय होने के कारण उसके द्वारा घोषित कानून मारते के 
सभी न्यायालयों के लिए मान्य है । संसद्‌ द्वारा निमित किसी भी कामूत भौर निमम 
की व्यवेस्याओं के श्रघीव उच्चतम न्‍्यायालय को अपने निर्णयों त्या झादेशों पर 
पुनरविचार करने का भी श्रधिकार दिया थया है । 
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भारत में न्यायिक पुनविलोकन 
(76 जावरादांश 'रेश्शंस्क मे वावां4) 


न्यायिक पुनविल्ञोकन शक्ति का अभिप्राय है--कानूतों की बैधानिकता के 
परीक्षण की शक्ति । भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को 
न्यायिक पुनविलोकन की शक्ति प्रदान करते है, किन्तु भारत में न्यायिक पुनवितोकन 
का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है जितना सयुक्त राज्य अमेरिका से है। सविधान- 
निर्माताश्रों ने अमेरिकन संविधान की शब्दावली कानून की सम्यक्‌ या उचित प्रक्रिया 
(00० [0०८५५ ० १.89) के स्थान पर 'कामून द्वारा स्थापित प्रक्रिया (000८८4ए:९ 
॥599॥5#60 ४७9 .99) को स्वीकार किया है ! अमेरिका में कोई कानून, यदि 
बह प्राकृतिक न्याय के कुछ सर्वमान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध हो तो, सर्वोच्च न्यायालय 
द्वारा असाँविधानिक घोषित किया जा सकता है । ऐसा भारत मे नही है । भारत का 
सर्वोच्च न्यायालय यह निश्चित करने मे अमुक कानून साँविधानिक है या नही, 
प्राकृतिक न्याय के पसिंद्धान्तो को या उचित-अनुचित की अपनी धारणाग्रों को मही 
झपना सकता । दूसरे शब्दों मे, भारत में न्यायालय किसी कानून को श्रवैधानिक तभी 
ठहूरा सकता है जबकि सम्बन्धित विधान-मण्डल मे उस कानून का निर्माए करने में 
अपनी कानून-निर्माण-क्षमता का उल्लधन किया हो । भारत मे न्यायिक पुनविलोकन 
की सीमाग्रों को स्पप्ट करते हुए एच एम. सीरवाई मे लिखा है--'भारत में किसी 
कानून को केवल इस आधार पर अवेधानिक घोषित नही क्या जा सकता कि बहू 
न्यायालय की सम्मति मे स्व॒तस्त्रता अथवा सविधान की भावना के किसी सिद्धान्त 
का झतिक्रमण करता है, जब तक कि वे सिद्धान्त सविधान में उल्लिखित न हो । 
किसी कानून की साँविधानिकता पर निर्णम देते हुए न्यायालय की कानून की बुद्धिमत्ता 
या बुद्धिहीनता, उसके न्याय और श्न्याय से कोई सम्बन्ध नही है |”! अमेरिका का 
सर्वोच्च न्यायालय 'कानून की उचित प्रक्रिया! वाली घारा के श्राघार पर लगभग 
एक 'तीसरा सदनों भ्रथवा “उच्च विधान-मण्डल” (प्रक्काए प्र०ए४४ णा आफ्ुण 
[.८४8!4(०7०) वन गया है। न्‍्यायाघीश ह्यू,ज ने लिखा है--“हम एक सविधान के 
अन्तर्गत्त तो रहते है, लेकिन संविधान वैसा ही है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता 
है ।” भारत के सर्वोच्च न्यायालय को निश्चित रूप से ऐसी-स्थिति प्राप्त नहीं है । 
अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चिता' को अपनाया गया है जबकि भारत में न्यामिक 
सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चिता के बीच समन्वय स्थापित किया गया है झथति्‌ 
अमेरिकन सिद्धान्त और ब्रिटिश सिद्धान्त को मिलावे का प्रयत्न किया गया है । 
न्यायिक पुनविलोकन की शक्ति का संविधान में उल्लेख 

भारत के संविधान में स्यायिक पुनविलोकन को शक्ति का उल्लेख निम्नलिछित 
प्नुच्छेदी में मिलता है-- 

(क्र) भनुच्छेद 43(2) (मूल अधिकारों दाला भाग) 


॥. झा. मा, उल्टा दा : एज दचछ ठ वरठ3, 9. 56. 


4]2 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


(व) अनुच्छेद 246 (जिसमे संघ एवं राज्यों के विधायी क्षेत्रों मे कानून 
बनाने की शक्तियो का उल्लेख है) 

(स) प्रनुच्छेद 32 (जिसमें नागरिकों के सांविधानिक उपचारों के श्रधिकार 
का उल्लेख है) 

(द) श्रनुच्छेद 3] एवं 32 (जिनमें उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक 
क्षेत्राधिकार तथा साँविधानिक मामलों मे अपीलीय क्षैत्राधिकार का 
उल्लेस है) 

(प्र) भ्रनुच्छेद 3(2) के श्रनुप्तार न्‍्याथिक पुमविलोकन की शक्ति--इस 
प्रनुच्छेद मे लिखा है कि “राज्य ऐसा कोई कानून नही बनाएंगे जो इस भाग (मूल 
झ्रधिकारों वाला भाग तीन) द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनता या कम करता हो 
और इस खण्ड का उल्लघन करने वाला प्रत्येक कानून उल्लंघन की मात्रा तक शुन्य 
होगा ।” इसका बर्थ यह हुआ्ला कि राज्य द्वारा किए गए कार्यों को उच्चतम 
न्यायालय इस झाधार पर देख सकता है कि वे अनुच्छेद 3 (2) के अनुकुल है या 
नही झ्रौर यदि वे अनुकूल नही है तो उन्हे ग्रसाँविधानिक घोषित कर सकता है। 
सविधान के 24वें सशोधन 97 से पूर्व यह अनुच्छेद देश की राजनीति में तुफान 
लाने वाला सिद्ध हुआ । उच्चतम न्यायालय के निर्णय एक समान नही रहे । 952 
में पहली वार शकरी प्रसाद के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह 
स्वीकार किया कि संसद्‌ मूल अधिकारों सहित सविधान के किसी भी भाग में 
सशोधन कर सकती है। 965 में सज्जनर्सिह के मामले में 2/3 के बहुमत से 
उपरोक्त निर्णय का पुन समर्थन किया गया। लेकिन 967 में गोलकनाथ के मामले 
में उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के मिर्णय की उलट दिया! इस मामले में 
उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने सदा के लिए मूल अधिकारों को संशोधन-शक्ति से 
परे कर दिया । यह निर्णय 6-5 के अनुपात से लिया गया । 

गोलकनाथ के निर्णय के बड़े दृरगामी और कऋात्तिकारी परिणाम निकतें, 
देश के सविधान की दी गई चुनौतियो के नए उत्तर दिए गए । अस्तु तेजी से बदल 
हैए राजनीतिक सन्दर्भ मे चौवीसवे, पच्चीसवें और छब्बीसवें सशोधनी के लिए 
रुगमच तैयार हो गया ! सविधान का चौदीसवाँ सशोचन भ्रधिमियम 97 पारित 
किया गया। ससद्‌ को मूल झ्रधिकारों के अ्रध्याय से सशोधन करने का अधिकार हैं 
सा नहीं--इस प्रश्त पर विवाद समाप्त हो गया | यह निश्चित कर दिया गया कि 

ससद्‌ को सत्रिधान के किसी भी उपवन्ध को, जिसमे मौलिक अधिकार भी पाते 
है, संशोधित करने का अधिकार होगा । चोबीसवें सशोधन के फलस्वरूप न्‍्याय्रिक 
पुनविलीकन कै क्षेत्र मे एक अस्पप्टता दूर हो गई | 973 में उच्चतम न्यायालय 
हारा भी अपने निर्णय मे इस साँविधानिक संशोघन की वैधता को स्वीकार कर 


लिया गया । 
(व) अनुच्छेद 246 के झनुसार न्यायिक प्रुतविलोकन की शक्ति-यहं 
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अनुच्छेद भी उच्चतम न्यायालय के स्यायिक पुनविलोकन के अधिकार को प्रकट करता 
हैं ! इसमे सघ तथा राज्यों के विधायी क्षेत्रों मे कानून बनाने की शक्तियों का उल्लेख 
है । चूँकि सघ और राज्यों की विधायी सीमा का उल्लेख कर दिया गया है, झतः 
किसी भी पक्ष द्वारा इस सोमा का उल्लंघन एक असाविधानिक कार्य है और उच्चतम 
न्यायालय अपनी स्यायिक पुनविलोकन की शक्ति का प्रयोग कर उसे ग्रसाँविधानिक 
घोषित कर सकता है । चूंकि तीनों सूचियों मे शक्तियों के वितरण की स्पष्ट व्यवस्था 
है श्रौर सभी परिस्थितियों का सविधान में यथासाध्य उल्लेख कर दिया गया है, अ्रतः 
उच्चतम न्यामरालय को अपना “विवेक” प्रयोग करने का अवसर बहुत कम मिल 
पाता है अर्थात्‌ उसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया! के भ्रनुसार ही किसी भी कार्य की 
बंधता की जाँच करनी होती है । इसके विपरीत अमेरिका भे उच्चतम न्यायालय को 
अपने विवेक का प्रयोग करने के श्रवसर बहुत अधिक मिलते है क्योंकि वहाँ संविधान 
में सघ राज्य सम्बन्धों का वर्णोन बहुत संक्षेप में किया गया है और अवशिष्ट शक्तियाँ 
राज्यों मे निहित है इसीलिए वहाँ इस प्रकार के विवाद उठते रहते है कि सध 
राज्यों की श्रवशिप्ट शक्तियों का उल्लघन कर रहा है या नही । 

(स) श्रनुच्घेद 32 के श्रतुसार न्‍्थायिक परुनविलोकन की शक्ति--इस भ्रनुच्छेद 
में नागरिकों के साँविधानिक उपचार का उल्लेख है । कोई भी नागरिक यदि अनुभव 
करे कि उसके किसी मूल अधिकार का विशुद्ध रूप से उल्लंघन हुआ्ना है तो वह 
उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है । उच्चतम न्यायातय को यह देखने का 
झधिकार होगा कि क्‍या वास्तव मे राज्य के किसी कार्य या कानून से विशुद्ध रूप से 
नागरिक के मूल अधिकार का उल्लघन हुओ्रा है । मूल अ्रधिकारो की सुरक्षा के लिए ही 
उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) के अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, 
प्रतिषेष, उत्प्रेपण झौर अ्धिकार-पृच्छा लेख निकालते का श्रधिकार है । ये लेख या 
आदेश 'कामूत द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के अनुसार ही निकाले जाते है, अमेरिका की 
तरह “प्राकृतिक अ्रधिकारों के सिद्धान्त' के अनुसार नहीं। वास्तव में इन रिटो 
(ज्रता&) के रूप मे न्‍्याय-प्रशासत की एक नई शाखा का बिकास हुआझ्ना है। « 

(<) अनुच्छेद 34 एवं 32 के अनुसार स्थायिक पुनविलोकन की शक्ति-- 
अनुच्छेद 3] में उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का और अनुच्छेद 32 
में साँविधानिक मामलों मे उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख है, श्रथात्‌ ये दोनों 
अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को संघीय और राज्य सरकारो द्वारा निर्मित विधियों के 
पुनविलोकन का अधिकार देते है । 


इस सम्पूरं विवेचन से स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की भाँति ही 
भारत में भी न्‍्याधिक पुनविलोकन की शक्ति का अविक्ाद सॉविधानिक है पर 
उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनविलोकन के अपने अधिकार का प्रयोग काहन गाए 
स्थापित प्रक्रिया' के ही अनुमार कर सझता है $ दंदियान - 
अब तक उच्चतम न्‍्यायालय ने इस झन्द्रि कप 2पद सहला हि 


ध्र्पीद अर्के ग्रमे् सहस्थइ- . 





खायू होते के $ - 
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का या श्रध्यादेशों, नियमों था विनियमो को पूर्णांतया या आँशिक रूप से असाँविधानिक 
घोषित किया है । 
38वें संविधान संशोधन से 43वें संविधान संशोधन तक की स्थिति 
सविधान के 38वें सशोधन अधिनियम 7975 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई 
है कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा के राष्ट्रपति के अधिकार को न्यायालय में 
चुनौती नही दी जा सकती । इस संशोघन ने राष्ट्रपति, राज्यपाल और उप-राज्यपातों 
द्वारा उद्धोषित आपातकालीन स्थिति वाले प्रध्यादेशों को न्यायालय की सुनवाई के 
क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया । 39वें सशोधन अधिनियम !975 द्वारा राष्ट्रपति, 
उप-राष्ट्रपति, प्रधान मन्‍्त्री और ससद्‌ के प्रध्यक्ष के चुनावों पर विचार करने के 
न्यायालय के श्रधिकार समाप्त कर दिए गए । 40वें संशोधन अ्रधिनियम, 976 के 
द्वारा प्रधान मन्त्री को भी राष्ट्रपति और राज्यपाली की तरह दाण्डिक तथा दीवानी 
कार्येबाहियों से विभुक्ति प्रदान कर दी गईं । 
42वें संशोधन अधिनियम 976 द्वारा उच्चतम स्थायालय की पुनविलोकन 
की शक्ति को और सीमित कर दिया गया तथा न्यायिक पुनविलोकन की प्रक्रिया की 
कठिन बना दिया गया । लेकिन 43वें साँविधानिक सशोधन ने न्यायिक पुनर्विलोक्त 
सम्वस्धी प्रावधानों को समाप्त कर दिया और न्यायिक पुनविलोकत के सम्बन्ध मे 
पुन: वही स्थिति हो गई जो 42वें साँविधानिक सशोधन के पूर्व थी । 
उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने ही निर्णयों पर पुनविचार 
उच्चतम न्यायालय को, संविधान के अनुच्छेद 37 के अन्तर्गत अपने निर्शयों 
और आदेशो का पुनरविलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। न्यायालय को यह सत्ता 
प्रदान करने में संविधात-निर्माता!श्रो ने अपनी बुद्धिमत्ता और सतर्कता का परिचय 
दिया है। “कहा जाता है कि निम्न न्यायालय का सम्बन्ध तथ्यों से है; उच्च 
न्यायालय का सम्बन्ध च्ुटियों (निम्न न्यायालय द्वारा निर्णय की ब्रुटियी) से है तथा 
उच्चतम न्यायालय का सम्बन्ध विवेक बुद्धि (१७६००४) से है। किन्तु उच्चतम 
न्योयातय भी गलती कर सकता है इसलिए झावश्यक है कि उस ग्रुटि को ठीक करने 
...ी, राह खुली रखी जाए ॥7 
हु स्थायपा लिका की स्वतन्त्रता 
([एकल[ुशावशा०९ ण (86 उण्वाल॑ंश३ ) 
एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्‍्यायप्रालिका ही नागरिकों के श्रधिकारों श्र 
संविधान की संरक्षिका हो सकती हैं। भारतीय संविधान में स्थायपालिका की 
स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिए निम्नतिखित उपबन्धों का समावेश किया गया है- 
7, पदावधि की संरक्षा--एक बार नियुक्त किए जाने के उपरान्त न्‍्यायाषीणों 
को, उसके स्वैच्छिक त्याग-पत्र के अलावा, महाभियोग की प्रत्रिया हारा हठाया जा 


] एम. वी. पायी : वही, पृष्ठ 275- 
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सकता है। यह विशेय प्रक्रिया ऋठिन है, अतः न्यायाघीश का पद से हृदाना कोई 
झासान कार्य नहीं है। 

2. न्यायाधीएों के बेतत, भत्ते आदि विधायिका के श्रधिकार से परे होता-- 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन सविधान द्वारा नियत हैं और भारत की 
सचित निधि प२०भशरित है । उन पर ससद में मतदान नही हो सकता । न्यायाधीशों 
के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भ्तो में परिवर्तेन नहीं किया जा सकता । 
वित्तीय झ्रापात्‌ की स्थिति ही इसका अपवाद है । साथ ही यह भी व्यवस्था है कि 
उच्चतम न्यायालय का कोई ग्रवकाश प्राप्त न्यायाधीश देश के किसी न्यायालय में 
अथवा किसी भ्रन्य प्राधिकारी के समक्ष बकालत नहीं कर सकता । 

3. कार्ये-प्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति --उच्चतम न्यायालय 
को झपनी कार्य-प्रणाली के नियमों हेतु स्वयं ही तियम बनाने का अ्रधिकार है | यह 
ग्रावश्यक है कि ये नियम ससद्‌ द्वारा निभित विधि के अन्तर्गत होने चाहिए और इन 
पर राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती चाहिए। उच्चतम न्यायालय के निर्णय या 
आदेश भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर सभी न्यायाधीशों को मान्य होगे । 

4, कर्मचारी बर्गे पर नियन्त्रण--उच्चतम न्यायालय को अपने कर्मचारी-वर्गं 
पर पूरा नियन्त्रण सौंपा गया है, क्योकि इसके प्रभाव मे उसकी स्वतन्त्रता को श्राधात 
पहुँच सकता है । न्यायालय के सभी प्रधिकारियों भ्लौर कर्मचारियों की मिशुक्ति मुख्य 
न्यायाधीश तथा श्रन्य न्यायाधीशों द्वारा की जाती है । सेवा शर्तें भी न्यायालय द्वारा 
ही निर्धारित की जाती है) 

5. संसद्‌ क्षेत्राधिकार बढ़ा सकती है, घटा नहों सकतो--संसद्‌ को उच्चतम 
न्यायालय की शक्ति और क्षेत्राधिकार को बढाने का अभ्रधिकार है, घटाने का नही । 
इस प्रकार उच्चतम न्यायालय को ससदीय दवाव से मुक्त रखा गया है । 

6. उम्मुक्तियाँ--अपनी आधिकारिक क्षमता में किए गए न्यायालयों के निर्ोय 
और कार्यो की आलोचना नही की जा सकती । ससद्‌ भी न्यायाधीशों के ऐसे कार्यों 
पर जिसे उन्होंने कर्त्तव्य-पालन करते हुए किया हो, विचार-विमर्श नही कर सकती । 

पे, भ्रवकाश प्राप्त करने के बाद वकालत करने पर प्रतिबन्ध--अवकाश- 
प्राप्ति के बाद न्यायाधीश भारतीय क्षेत्र में किसी भी न्‍्यायालय या अधिकारी के 
समक्ष वकालत नही कर सकते । किन्तु संविधान विशेष प्रकार के कार्य-सम्पादन के 
लिए उनके नियुक्ति की अनुमति देता है, उदाहरणार्थ विशेष जाँच-पडताल तथा 
अन्वेषण करना । 

इस तरह हमारे सविधान में उच्चतम न्यायालय की स्थिति बड़ी मजबूत है 
प्रौर उसकी स्वतन्त्रता पर्याप्त रूप से सरक्षित है। किन्तु सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को 
झायोग एवं समितियों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की वतंमान प्रथा से 
न्यायपालिका का स्वतन्त्रता को खतरा उत्पन्न हो सकता है ।? भारतीय विधि आयोग 


| जयनारायण पाण्डेय ; वही, पृष्ठ 289, 
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ने इस प्रथा के सकटो के बारे में संकेत करते हुए इसे शीघ्रातिशीघत्र समाप्त करने 
की सरकार से सिफारिश की है। उसने कहा है---'यह स्पप्टतः अ्रवाँछनीय है कि 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाघीश अपनी सेवा-निवृत्ति के पश्चात्‌ दूसरी सरकारी 
नियुक्ति की तरफ देंसे । उच्चतम न्यायालय में बहुत से मामलों में सरकार एक 
पक्षकार होती है श्रौर साधारण नागरिकों के ऊपर यह प्रभाव पड़ता है कि वह 
न्यायाधीश, जो सेवा निवृत्ति के बाद सरकार द्वारा दूसरी नियुक्ति पाने की झाशा 
करता है, अपने कार्य-विचार की वह निष्पक्षता नहीं रख सकता, जो उन मामलों में 
जिनमें सरकार एक पक्षकार है, उस न्यायाधीश से श्रपेक्षित है । हम लोगो का बह 
स्पष्ट विचार है कि इस प्रथा का न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता पर प्रतिकूल प्रभाव 
पडता है, अतएव इसे समाप्त कर देना चाहिए ।/” बड़े खेद की वात है कि सरकार 
ने विधि झायमोग की इस सिफारिश पर अ्रभी तक ध्यान नहीं दिया हैं । 


| विष्ठि बायोग, !4वों रिप्रोटे, पृष्ठ 46. 


। | संञ्ोधन एवं संद्योधन प्रक्रिया 
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भारतीय सविधान में, विश्व के अन्य सविधानों की भाँति ही, साँविधानिक 
सशोधनों द्वारा काफी परिवत्तेत-परिवर्धंन हुआ है । जनवरी, 980 के प्रारम्भ तक 
संविधान में 44 संभोधन हो चुके हैं और ये सभी हमारे सविधान के 'विकासात्मक 
स्रोत' (/06ए20फ्रञाशांधे $0770०) है । सॉविधानिक सशोघनों द्वारा न केवल 
सविधान के कललेवर मे विस्तार हुआ है बल्कि वह समयानुकूल बनकर अधिक 
प्राणवान बना है। न्यायालय का हंप्टिकोश सामान्यतः यह रहा है कि सविधान 
जनता के लिए है । 


संशोधन प्रक्रिया 
(4ग्राशातंग8 ॥0९९5५) 

भारतीय संविधान के निर्माता विश्व के विभिन्न संघात्मक संविधानों के 
संचालन में हुई कठिनाइयों से परिचित थे अतः वे भारतीय सविधान को श्रत्यधिक 
भ्रनम्यता से बचाना चाहते थे। उनका विश्वास था कि सविधान देश की जनता 
के लिए. बनाया जाता है और जन-आवश्यकताओो के साथ-साथ उसमें सामयिक 
परिवरतंत आवश्यक है। अतः संविधान-निर्मातामों ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया । 
फलस्वरूप हमारा सविधान न तो इतना झनम्य है कि आवश्यक संशोधन न किए जा 
सके ओर न ही इतना नम्य ही है कि श्रवाछित संशोधन इच्छानुसार किए जा सकें । 
यह कहना उपयुक्त होगा कि भारतीय संविधान नम्यता-ग्रनम्यवा (ए8द्धात्रा॥ए- 
पशाष्टटा0889) का झनोखा मिश्रण है । 

सशोधन के दृष्टिकोश से सविघान के विभिन्न उपवन्ध तीन श्रेणियों में 
विभाजित किए गए हैं और प्रत्येक भाग के लिए पृथक्‌ संशोघन प्रक्रिया अपनाई 
गई है-- क्‍ 

. साधारण बहुमत- कुछ संशोधन संसद के साधारण बहुमत द्वारा हो 
सकते हैं । इस श्रेणी मे झनुच्छेद 4, 89 और 240 आते है । इस श्नुच्छेदों को 
अनुच्छेद 368 के क्षेत्र से परे रखा गया है क्योकि इनका कोई विशेष था .ब 
महत्त्व नही है । 
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है 2. विशेष बहुलत--कुछ सशोधन संसद्‌ के विशेष बहुमत द्वारा हो सकते हैं । 
इसमे सविधान के वे सभी उपवन्ध आते है जो उपरोक्त क्र । और निम्नलिखित 
ऋ्रम 3 मे सम्मिलित नहीं है | इन उपबन्धों के सशोधन के लिए केवल ससद्‌ का 
विशेष बहुमत ही पर्याप्त है, राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। 
इन उपबन्धों का सशोधन ससद्‌ के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उसमे उपस्थित एवं 
मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से होता है । 

3, विशेष बहुमत तथा राज्यों द्वारा अनुसमर्थन---इस श्रेणी में वे उपबन्ध हैं 
जी सघात्मक ढाँचे से सम्बन्धित है श्रौर जिनमे सशोधन के लिए संसद्‌ के प्रत्येक 
सदन के दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत तथा कम से कम 50 प्रतिशत राज्यो के 
विधान-मण्डलों का अनुसमर्थन भ्रावश्यक है । निम्नलिखित उपबस्धों के सशोधनों के 
लिए विशेष बहुमत तथा राज्यों का अ्नुसमर्थन झावश्यक है ।? 

(!) राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद 54 एवं 55) 

(2) संघ एव राज्यो की कार्यपालिका-शक्ति का विस्तार (अनुच्छेद 73, 3!) 

(3) सघ एवं राज्यपालिका (अनुच्छेद 33-47, 24-23व) 

(4) सघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विभाजन (पनुच्छेद 

245-255) 

(5) ससद्‌ में राज्यो का प्रतिनिधित्व (अनुसूची 4) 

(6) अनुच्छेद 368 
संशोधन प्रक्रिया 

सशोधन प्रक्रिया का वर्णन ग्रनुच्छेद 368 में है। संविधान-सशोधन-विधेयक 
किसी भी सदन में प्रारम्भ किया जा सकता है । यदि सशोघन विधेयक को दोनों 
सदन, उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई तथा कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित 
कर दें तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अ्रनुमति के लिए उपस्थित किया जाता है 
झौर राष्ट्रपति की पनुमति प्राप्त होते पर विधेयक झ्रधिनियम बन जाता है। 
संविधान सशोधन पर झनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है । कुछ संशोधन विवेयकों 
को राष्ट्रपति के समक्ष उनको झ्रमुमति के लिए भ्रस्नुत करने से पूर्व कम से कम ग्राधे 
राज्यो के विधान-मण्डलों का अ्रनुसमर्थन प्राप्त करना ग्रावश्यक है । 

संविधान में सशोधन की प्रक्रिया भी विधान प्रक्रिया की ही भाँति है अतः 

झनच्देद 368 के ग्रन्तर्गत ऐसी प्रक्रिया के नियमी का ही भ्नुसरण किया जाता है । 
इससे स्पष्ठ है कि अनुच्छेद 368 अपने में धूर्स नही है भ्रौर साधारण विधायी प्रक्रिया 
के नियमों का सहारा सेना पड़ता है !* 

संक्षेप में भारतीय संविधान के झधिकाँश उपबन्धों में संशोधन साधारण 

विघायी प्रश्षिया द्वारा ही किया जा सकता है, केवल कुछ उपबन्धों में जो सथात्मर 
टॉँच में सम्बन्धित हैं, संशोधन के लिए विशेष बहुमत एवं प्राधे राज्यों के विधान- 
॥ झपतारादथ पराऐ्रेय : भारत का राविधान, ]979, वृष्ठ 425, 
2 अदवारायथ पराएेय ६ बढ़ी, पृष्ठ 426. 
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मण्डलो के भ्रनुसमर्थन की श्रावश्यकता पड़ती है । डॉ एम. वी. पायली ने लिखा है 
कि “ऐसा कोई अन्य संघात्मक संविधान नही हैं जी इस प्रकार नम्य तथा अनम्य 
दोनी ही प्रकार की संशोधन प्रक्रिया का प्रयोग करे | यह विशेषता केवल भारतीय 
सविधान में ही है ।” 29 वर्षों में ही 44 सशोधन हो जाने और फलस्वरूप 
भासोचना की जाने पर टिप्पणी करते हुए डॉ. पायली ने लिखा है-- 

इतने झल्पकाल भे चालीस सशोधन पारित हो जाने से श्रालोचकों को यह 
कहने का अ्रवसर मिल गया है कि यह सबिधान के कमजोर होने का ही चिन्ह है कि 
इतने कम समय में इतनी अ्रधिक बार परिवर्तित किया गया। कुछ ने यहाँ तक कहा 
है कि इस प्रकार के संशोधन होने से सविधान के प्रति भ्रादर भाव में कमी भ्रा जाती 
है । इन झआालोचनाप्ो मे कुछ तथ्य भ्रवश्य है किन्तु समस्या का गम्भीरता से अध्ययन 
करने के पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वतन्त्रता प्राष्ति के बाद कुछ ऐसी 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी जिन्हें काबू में लाने के लिए तथा साँविधानिक 
एवं राजनीतिक स्थिरता की स्थापना के लिए ये संशोधन आवश्यक हो गए। कुछ 
संशोधन संविधान द्वारा पुनःस्थापित राजनीतिक व्यवस्था के विकास के फलस्वरूप 
हुए ! कुछ मशोधन उपबन्धों को व्यवहार में साने पर जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई उन्हे 
दूर करने के लिए पारित किए गए। राज्यों के पुनर्गठन से सम्बद्ध सशोधन प्रथम 
श्रेणी के उदाहरण है ।! सम्मति के आधार के सशोधन दूसरे प्रकार का उदाहरण 
हैं। ग्रेनविल ऑस्टिय ने नम्य और झनम्य दोनीं ही सशोधन प्रक्रिया के समन्वय में 
कोई विरोध ((0००(790/000०7॥) नही माना है ।? 

उल्लेखनीय है कि सविधान के 24वें सशोधत में यह स्पप्ट कर दिया गया 
है कि 'संशोधन” शब्द में 'परिवद्ध न, परिवर्तत और निरसव (#04007, 
१५४४॥॥07 धागे ]२९७०७७॥०४) तीनों बातें सम्मिलित है । 


संशोधन प्रक्रिया का मूल्याँकन 
(87 उफ़ब्राण्थजा ० हि8 हैजाशापााड़ 7700९0००९) 
संविधान के भाग 20, अनुच्छेद 368 में साँविधानिक संशोधन की जो 
प्रक्रिए दी गई है वह श्रनेक विशेषाएँ लिए हुए है, यथा--- 

[. भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संसद्‌ को प्रसमुखता दी गईं है, उसे 
अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्तियाँ 
संसद्‌ में निहित है । वह राज्यों के नामी, क्षेत्रों, सीमाओं श्रादि में स्वप्रेरणा से किसी 
भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है । 

2. संशोधन विधेयक प्रस्तावित करने का अधिकार राज्य बिधान-मण्डलीं 
को नहीं है । 

3. संसद्‌ को इतना सक्षम बनाया गया है कि वह ने केवल संविधान के 


] डॉ. एम. बी. पायली : बही, पृ. 368. 
2 6/गाशए अंबडा॥ 4 09- 2., छ. २64 
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प्रन्य श्रनुच्छेरों बल्कि सशीचत प्रक्रिया देने वाले अनुच्छेद 368 क्रो भी संशोधित कर 
सकती है । 

4. कुछ पनुच्छेदों से संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्वे भ्नुमति आवश्यक 
ठहराई गई है । रे 

5. संशोधन विधेयक अन्तिम रूप से तभी पारित माना जाता हैं जब उम्त 
पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए । यह व्यवस्था अमेरिकन संविधान से भिन्न है 
जिसमे कि संशोधन विधेयक्रो पर राष्ट्रपति की अनुमति आ्रावश्यक वही होती । लेकिन 
व्यवहार मे भारतीय राष्ट्रपति ससद्‌ द्वारा पारित किसी संशोधन विधेवक पर 

प्रतुमति देने से इन्कार नहीं कर सकता। यह स्थिति संविधान के 24वें संशोधन मे 
स्पष्ट कर दी गई है । 

6. कुछ सशोधन विधेवक आधे राज्यों के विधान-मण्डलों के प्रनुसमर्थन के 
उपरान्त ही पारित हो सकते हैं जबकि अमेरिकन सविधान मे यह व्यवस्था है कि 
तीन-चौथाई राज्यों के अनुस्तमर्थन पर ही कोई सशोधन विधेयक पारित हो पाता है। 

7 सशोधन प्रकिया ऐसी रखी गईं है जिसमें संघीय इकाइयों को असन्तोप 
न हो । महत्वपूर्ण अनुच्छेरों मे सरोधन के लिए राज्य-विधान-मण्डलो की स्वीकृति 
का प्रावधान रखकर संविधान-निर्माताओं ने देश की एकताकारी शक्तियों के हाथ 
मजबूत करने का सफल प्रयत्न किया है । 

8. सशोधन-प्रक्रिया न एकदम लचीली है और न एकदम कठोर | दोतों 
विशेषताओं का सुन्दर शौर उपयोगी समन्वय इसमे किथा गया है । कठोरता के तत्त्व 
समाविष्ट करते हुए भी संविधाव को नम्य बनाया गया है ताकि वह माँग झौर 
परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए प्राणवान रह सके । 

सविधान की संशोधन प्रक्रिया के दोष (छ|4098 ० 6 श्षैेगञालावाड़ 
ए।०८८०प्7८) साधारणतया इस प्रकार बताए जाते है-- 

]. ग्राइवर जैनिग्स ने भविष्यवाणी की थी कि संविधान के विशाल झ्ाकार 
प्रौर सशोधन प्रक्रिया के कुछ जटिल होने के कारश भारत के सविधान में समयानुकूल 
सशोधन लाना कठिन होगा । पर जँनिग्स का यह मत सही सिद्ध नही हुआ है शरीर 
महत्त्वपूर्ण सशोधन भी बिना किसी विशेय कठिनाई के ला दिए गए है । 

2. संशोधन विधेयक्रों पर ससद्‌ के दोनों सदनों मे गतिरोध द्वूर करने की 
कोई अलग से व्यवस्था संविधान में नहीं दी गई है और सविधान-निर्माए के 
प्रारम्भिक वर्षों मे इस बात की बडी झालोचना हुई । लेकित 'संफरी प्रसाद बनाम 
भारतीय सघ” (95) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पप्ट कर दिया कि 
संशोधन प्रक्रिया एक विधायी प्रक्रिया है. अत किसी संशोधन विधेयक पर दोनों 
सदनो के मतभेद की सूरत में संसद्‌ के सयुक्त अधिवेशन द्वारा उसे दूर किया जा 
सकता है । 

3. भारत “राज्यों का संघ' है फिर भी राज्यों को साँविधानिक संशोधन 
प्रस्तावित करने का अधिकार न दिया जाना सवोय भावना के प्रतिकूल है । पर बह 
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झालोचना इस तथ्य के प्रकाश में वजनदार नहीं रहती कि सविधान के और 
सधीय शासन-व्यवस्था से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयों पर राज्य विधान-मण्डलों की 
स्वीकृति का प्रावघान है । 

4. एक आलोचना यह को जातो है कि राज्य विधान-मण्डलो की स्वीकृति 
के प्रावधान के कारण कोई महत्त्वपूर्ण सशोचन इतना विलम्बित हो सकता है कि वह 
प्रपती उपगोगिता खो दे । यह भी हो सकता है कि जब तक कुछ राज्यों के विधान- 
मण्डल सशौधन विधेयक पर विचार करें, तव तक झावे राज्यो के विधान-मण्डल उस्च 
पर प्रपनी स्वीकृति भी दे दे ग्रौर इस प्रकार शेष राज्यो की स्वीकृति-अस्त्रीकृति 
सम्मति का कोई महत्त्व ही न रहे । यह ग्रालोचना भी खोखती है क्योकि प्रथम तो 
राज्य विधान-मण्डलों की स्वीकृति का प्रावधान न॑ दिया जाना संघीय सिद्धान्त के 
प्रतिकूल होगा; दूसरे, इससे अ्रसन्‍्तोप और विधटनकारी प्रब्ृत्तियों को बल मिलेगा, 
और तीसरे श्राधे राज्यों की स्वीकृति मिलने के बाद अन्य राज्यों की स्वीकृति- 
प्रस्वीकृति का सशोघन की हृष्टि से ही विशेष महत्त्व नही रहता । यदि क्िस्ती राज्य 
की महत्वपूर्ण सम्मति के प्रकाश में कोई और परिवर्तन श्रावश्यक हो तो उस पर 
भविष्य में विचार करने की गुंजाइश खुती है । इसके अतिरिक्त कोई भी सशोधन 
प्रक्रिया इतरी पूर्ण नही हो सकती कि उसमे कही कोई क्रमी नजर हीन झआाए। 
तुलनात्मक रूप से “अधिक उपयोगी” व्यवस्था को ही ग्रहर किया जाता है । 

जुलाई, 979 तक के साँविधातिक संशोधन 
((एणाहाफ्रधणाब। 4गाशावाशश्था/5 पफ्रा० एज, 979) 


. शंविधान (प्रथम संशोधन) श्रधिनिवम, 95 के द्वारा विभिन्न राज्यों 
द्वारा पारित भूमि सुधार और जमीदारी उन्मूलव अधिनियमो का मान्यकरण किया 
गया श्रौर सम्पत्ति के अधिकारी के सम्बन्ध मे न्यायालयों का अ्रधिकार-क्षेत्र सीमित 
कर दिया गया। संविधान में दो अनुच्छेद 3-क तथा 3]-ख व एफ अनुसूची और 
सम्मिलित कर दी गई। अनुच्छेद 5 में भी सशोधन कर दिया गया, जिससे देश के 
पिछडे लोगो और अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित झ्ादिम जातियीं के विकास के 
लिए की गई किसी भी विशेष व्यवस्था की देवता पर भेद-भाव के आधार पर 
श्रापत्ति न उठाई जा सके। 

अनुच्छेद 49 की धारा (2) मे पू्रपिक्षी सशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि 
ग्रत्य देशो के साथ मैत्रीपुर्ण सम्बन्धों के हित मे, अ्रथवा सार्वजनिक शान्ति-व्यवस्था, 
शिष्टता अथवा नैतिकता के हित में, अथवा न्यायालय की अवमानना, मान-हानि 
के अथवा इस झ्राधार पर कि अपराधी प्रवृत्ति को उत्तेजना मिलेगी, श्रावश्यकतानुधार 
विचारों की अभिव्यक्ति श्रौर भापण की स्वतन्त्रता के अविक्रार पर कानून द्वारा 

]. भारत का सविधान (लघु); सुभाष काश्यप : बढ़ी, पृ. 352-63; दिनमान एवं हिर्दुस्तान, 
भारत का सविधान (बृहृद रजत जयस्ती रॉस्क्ारण), पृ. 279 38], तया भारत धरकाद की 
प्रेस विज्ञप्तियाँ। 
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युक्तिसगत प्रतिबन्ध लगाए जा सकते है । इन प्रतिबन्धों पर न्यायालय में पु्रतिचार 
किया जा सकता है । 

इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 79 की धारा 6 में संशोधन करके किसी भी 
व्यापार, कारोबार, उद्योग श्रथवा नौकरी करने के नागरिकों के श्रधिकार पर प्रतिवन्ध 
लगाने की झनुमति दे दी गई, जिससे सरकार राष्ट्रीयकरण की कोई योजना लागू 
दरने अथवा कोई पेशा, काम, व्यापार झथवा ध्यवसाय करने के लिए आवश्यक 
व्यावसायिक अथवा तकनीकी अहेता लगाने में समर्थ हो सके । 

2. संविधान (द्वितीय संशोधन) श्रधिनियम्र, 952 के द्वारा लोकसभा में 
प्रतिनिधित्व सम्बन्धी अनुच्छेद 8 (।) में सशोधन किया गया । संशोधन से पूर्व के 
अनुच्छेद के अनुसार “प्रत्येक साढे सात लाख जनसख्या के लिए कम से कम एक और 
प्रत्येक पाँच लाख जनसख्या के लिए अधिक से अधिक एक' प्रतिनिधि की व्यवस्था 
थी । भशोधन ने 'प्रत्येक साढ़े सात लाख जनसख्या के लिए कम से कम एक' शब्दों 
को घुप्त कर दिया । 

3, संविधान (तृतोय संशोधन) प्रधिनियम, 955 के द्वारा सविधान की 
सप्तम अनुसूची की तीसरी सूची की 33वी प्रविष्टि मे सशोधन करके केन्द्र को खाद्य 
पदार्थ, पशुओं का चारा कच्ची रुई और कच्चे पटसन के बारे में विधि-मिर्मासस का 
श्रधिकार दिया गया ! 

4. संविधान (चतुर्थ संशोधन) झ्रधिनियम, 7955 के द्वारा सविधान के 
श्रनुच्छेद 30, 3। (क) झौर 305 में सशोधन किए गए । चतुर्थ सशोधन का प्रमुख 
उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि यदि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए विधि द्वारा 
किसी सम्पत्ति को अजित अथवा अधिग्रसित करे तथा विधि में प्रतिकर की राशि 
अथवा उसके निर्धारण के सिद्धान्तों का उल्लेख कर दे तो ऐसी विधि पर किसी 
न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नही की जा सकती कि श्रतिकर भ्रपर्माप्त है। 
नवी भनुसूची मे सात अधिनियम जोड़ दिए गए ताकि उनकी वंधता पर भी 
किसी न्यायालय में आपत्ति न उठाई जाए। 

5. संविधान (पंचम्‌ संशोधन) श्रधिनियम, 7955 के द्वारा सबविधान के 
ग्रनुच्छेद 3 के परन्तुक मे सशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि किसी राज्य 
की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को सम्बद्ध राज्य के विधान- 
सण्डल के पास भेजा जाएगा तथा उसे श्रपने विचार प्रकट करने के लिए निश्चित 
समय दिया जाएगा | विधेयक ससद्‌ के समक्ष तभी पेश किया जा सकेगा, जब दिए 
गए समय की झवधि समाप्त ही गई हो । 

6. संविधान (पष्ठ संशोधन) श्रधिनियम, 956 के द्वारा संविधान की 
सप्तम झनुसूची की प्रथम सूची में एक और प्रविष्टि 92 (क) जोड दी गई जिसके 
प्रतुसार समाचार-पत्रों को छोड़ कर और सब वस्तुओं पर झस्तर्राज्य व्यापार शौर 
बािश्य में क्य-विक्रय पर कर संघ विधानपातिका के अ्रधिकार क्षेत्र में भरा गया 
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संविधान के प्रनुच्छचेद 269 भौर 286 में तया राज्य सूची की 54वी प्रविष्टि में भी 
इस आशय के आ्रावश्यक्न सशीवन किए गए ॥ 


7. संविधान [सप्तम्‌ संशोधन) भधिनिवम, 956 के द्वारा राज्यों के 
पुनगेंठव की योजना को क्रियान्वित किया गया। राज्यों का (क), (स), (ग) 
वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया तथा देश को एक स्तर के )4 राज्यों धौर 6 सध 
राज्य-क्षेत्रों मे विभाजित कर किया यया । राज्यों का पुनर्गठन प्रायः भाषायी झ्राधार 
पर किया गया । संविधात की प्रथम अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची रख दी गई 
जिसमें पुनर्गेित राज्यो के तथा सघ राज्य-क्षेत्रो के नामों और राज्य-क्षेत्रों का उल्लेख 
किया गया । अनुच्छेद । तथा चौयी झनुसूची में भी भ्रावश्यक्ष सशोधन किए गए। 
इस सबके प्रतिरिक्त लोकसभा, राज्यों के विधात-मण्डनों, उच्छ न्यायालयों के 
न्यायाधीशों तया संघ राज्य-क्षेत्रो के प्रशासन झ्रादि विभिन्न विषयों से सम्बन्धित 
उपबस्धों मे भी वहुत छोटे-बड़े संशोधन किए गए । 

8. संविधान (प्रष्टम्‌ संशोधन) ग्रधिनियप्र, 959 के द्वारा अनुच्छेद 
334 में सशोधन करके भ्रनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा झौर राज्य विधान- 
सभाओ्रों में स्थानों के विशेष आरक्षण तथा श्रॉग्ल भारतीयों के लिए मवोनयन द्वारा 
विशेष प्रतिनिधित्व कौ अवधि 0 वर्ष से वढाकर 29 वर्ष कर दी गईं । 


9. संविधान (नवम्‌ संशोधन) अधिनियम, 7960 के द्वारा सीमा- 
विवाद सम्बन्धी !0 सितम्बर, 958, 23 अ्रक्टूबर, 959 श्रौर जनवरी, 
960 को हुए भारत-पाकिस्तान समभीतों की शर्तों को कार्यान्वित करने और कुछ 
हा पाकिस्तान को हस्तान्तरण करने के लिए सविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन 
केया गया । 


0, संविधान (दशम्‌ संशोधन) अभ्रधिनियम, 96] के द्वारा दादरा 
और नगर हवेली नामक दो बस्तियों को भारत का भ्रग बना लिया गया। पहले ये 
बस्तियाँ पुततंगालियों के कब्जे में थी किन्तु वहाँ को जनता ने पुतंगालियों को निकाल 
भगाया था और उनकी वरिष्ठ पचायत ने भारत सरकार से प्रार्थना की थी कि 
उन्हें भारत का अंग मंति लिया जाए। दादरा और नगर हवेली को एक प्रतय 
(सातवाँ) सध राज्य-द्षीत्र बना दिया गया । 


47, संविधान (ग्यारहवाँ संशोधन) झधितियम, 7964 है प्रारा 
राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति की निर्वाचन-प्रणाली में कुछ परियर्तत किए (| 
सशोघन के बाद टाप्ट्रपति को चुवाव के इस आधार पर अवैध घोषित गयीं निशा 
जा सकता कि निर्वाचत-गण का निर्वाचन पूरो नहीं हुआ था। प्रपन्‍शा' श्ति क 
निर्वाचन के लिए ससद्‌ के दोनों सदनों की सयुक्त बेठवाः को थी संशी 
अनाबश्यक कर दिया गया । अ्रव दोनो सदनों के सदस्य गतदाननपतों 
दे सकते है। यह सब करने के लिए संविधान के अमुष्येश 06 (।) 
संशोधन किए गए । 
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42, संविधान (वारह॒वाँ संशोधन) श्रधिनियम, 962 क्रे द्वारा गोग्रा, 
दमन और दीव को भारत का अय घोषित किया गया तथा उन्हें भारत संघ का 
आठवोँ सघ राज्य-क्षेत्र बना दिया गया । 

73, संवधान (तेरहवाँ संशोधन) झधितिथम, 4962 के द्वारा नागालँण्ड 
को भारत का एक नया राज्य घोषित किया गया तथा सविधान में एक सया 
झनुच्छेद 377 (क) जोड़कर इस नए राज्य पर लागू होने वाले कुछ विशेष 
उपबन्धों को मान्यता दी गई। नागालैण्ड राज्य का विधिवत्‌ सूत्रपात दिसम्बर, 
3962 में हुआ । 

44, संविधान (चौदह॒वाँ संशोधन) भ्रधिनियम, 962 के द्वारा भारत में 

पुरानी फ्रॉंसीसी आ्राधिपत्य वाली बस्तियो-- पाडिचेरी, कारिकल, माहे और यमन-- 
को पॉडिचेरी के नाम से विधिवत भारत का अग और एक सघ राज्य-क्षेत्र घोषित 
किया गया । सविधान के श्नुच्छेद 8/ तथा चौथी अनुसूची में उचित सशोधन 
करके अ्रधिनियम द्वारा ससद्‌ के दोनो सदनो मे इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए भी 
व्यवस्था की गई । 

इसके अतिरिक्त, चौदहवें सशोधन के द्वारा ससद्‌ को सन्‌ 955 से पहले के 
भाग “गर' के राज्यों मे लागू पद्धति के अनुस्तार ही हिम्राचल् प्रदेश, मशिपुर, शिपुरा, 
गोग्रा, दमन तथा दीव और पाण्डिचेरी के सधीय क्षेत्रों मे विधान-मण्डलों तथा 
मन्च्रि-परिपदो की स्थापना के उद्देश्य से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुश्ना 
यह उपबन्ध सघीय-क्षेत्रो में लोकतान्त्रिक ढाँचे की सरकार की लोकप्रिय माँग की 

पुष्टि के लिए सम्मिलित किया गया है । 
45. संविधान (पन्द्रहथाँ संशोधन ) अधिनियम, 4963 के द्वारा पनुच्छेद 27 
(!) में संशोधन कर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भ्रवकाश ग्रहण की श्रायु 
60 से बढाकर 62 वर्ष कर दी गई । अनुच्छेद 247 भे एक घारा जीड़कर यह स्पष्ट 
कर दिया कि यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की सही प्राय का प्रश्न 
उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा । 
पच्धहवें सशोधन ने न्‍्यायाँग से सम्बन्धित और भी कई संशोधन किए, 
विशेषतः श्रनुच्छेद 28 में अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने, भ्रनुच्छेद 
222 में स्थानान्तरित न्‍्यायाघीशो को कुछ पझ्रतिरिक्त भत्ता देने तथा पनुच्छेद 226 
झच्च न्यायालयों का भ्रधिकार-क्षेत्र विस्तृत करने के बारे में अनुच्छेद 3व में 
वैधिक स्थिति स्पप्ट करने हेतु तथा 36 में लीक सेवा संघ के प्रध्यक्ष की 
अनपस्थिति झादि में कार्यवाहक अ्रध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करने के लिए 
संशोधन किए गए । भ्रनुच्छेद 724 मे एक नई धारा जोड़ दी गई, जिसके प्रनुसार 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की झ्रायु का भ्रश्न ससद्‌ द्वारा बनाई विधि में 


निर्देशित ढग से तय किया जाएगा । कि 
46, संबिधान (सोलह॒वाँ संशोधन) झधिनियम, 963 के द्वारा देश की 


प्रमुसता तथा श्रखण्डता के द्वित में वारू-प्रमिव्यक्ति, व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा 
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सभी उंस्याएँ स्थापित करने को स्वतन्त्रत्ामूलक अधिकारों पर उचित प्रतिबन्ध 
लगाने वाले कानून बनाने मे सरकार को समर्थ बनाने के उद्दे श्य से अनुच्छेद 9 में 
संशोधन किया गया । 

इस अधिनियम के द्वारा भ्रनुच्छेद 84 तथा 73 में औौर तीसरी अनुसूची 
में दिए भए शपथ-पत्र भे भी संशोधन किया गया, जिसके अनुसार राज्य विधान- 
मण्डल में निर्वाचन के प्रत्याशी, केन्द्र तथा राज्यो के मन्त्री, ससद्‌ तथा राज्य 
विधान-मण्डलो के सदस्य, सर्वोच्च स्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 
और भारत का महालेखा परीक्षक तथा लेखा-नियन्त्रक भारत की अमभुसत्ता तथा 
अखण्डता बनाए रखने वी शपथ लेगा । 

7. संविधान (सत्रहवाँ संशोधन) श्रधिनियम, 7964 के ह्वारा संविधान 
के अनुच्छेद 3] (क) मे प्रयुक्त 'एस्टेट” शब्द की परिभाषा की स्पष्ट करने तथा 
भूमि सुधार सम्बन्धी कुछ और विधियों की साँविधानिक वैधता के बारे में सन्देह दुर 
करने हेतु भ्रनुच्छेद 3) (क) मे तथा नवी झनुसूत्री मे सशोधन किए गए। अनुसूची 
में जोड़े गए नए अधिनियमो की सख्या 44 थी । 

8. संविधान (प्रठारहवाँ संशोधन) भ्रधिनियम, 966 के द्वारा पनुच्छेद 3 
में सशोधन करके यह स्पष्ट किया गया कि इस अनुच्छेद की धारा (क) से (च) मे 
प्रयुक्त 'राज्य' शब्द मे वे शामिल नहीं है । सशोधन मे यह भी स्पष्द किया कि 
अनुच्छेद 3 (क) के द्वारा ससद्‌ को दी गई शक्ति के अन्तर्गत विसी राज्य का 
भ्रथवा सघ राज्य-क्षेत्र का एक भाग किसी दूसरे राज्य या राज्य-क्षेत्र मे मिलकर भी 
एक नए राज्य या सघ राज्य-क्षेत्र का गठन किया जा सकता है । 

9, संविधान (उन्नोसवाँ संशोधन) श्रधिनियम, 7966 ने मंत्रिपाग फ 
अनुच्छेद 324 में संशोधन करके निर्वाचन-न्यायाघिकरणों का प्रद कर दिसा 
तथा निर्वाचन सम्बन्धी विवादों कै सीधे उच्च न्यायालय में ले जाए जागे की 
व्यवस्था की । 

20. संविधान (बीसवाँ संशोधन) झ्रधिनियम, 966 # द्वार उत्तर अदेश 
तथा कुछ अन्य राज्यो मे कुछ जिला न्यायाधीशों की वियुक्ति, स्वादाम्भशा शथा 
निर्णयों को वैधता प्रदान की गई | ऐसा करने के लिए बीयर जंडीवा ही सैसिध्रात 
में एक नया श्रनुच्छेद 233 (क) जोड़ा । इस प्रनूष्धेद ढी आवख्यकदा इतखिए बड़ी 

क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने दो निगायों & द्वारा बढ़य मे जिभा स्थायात्रीर् 
की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया था । 

27. संविधान (इकफीसर्या संगोग्रन) श्रविविवम, 967 # द्वारा दिन 
की प्राठवी अनुसूची मे राष्ट्रीय सापागओ्रों में दि्दी की थी आधिय कद लिका 
सिन्‍्धी को मिलाकर सूची में 5 जभापाएं | दे 4 





थ के 
22, संविधान (याईमर्बा संमिध्रद)] श्रविविवम, 969 अड7 कसा 


का कणों जा 


घका घ् कि 
पधिकार दिया गया कि बढ़ विबि दया गन शाजय में कुछ अब 
स्वायत्त उपराज्य बना सकती है दक्ष छगके दिए अत न है 
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प्रथवा मन्त्रि-परिपद्‌ या दोनो की व्यवस्था कर सकती है। सशोधन के द्वारा 
सविधान में इस झ्राशय का नथा अनुल्छेद 244 (क) जोड़ दिया गया । एक भ्रन्य 
नए अनुच्छेद 37] (ख) के द्वारा असम विधान-सभा में कबाइली क्षेत्रों के तथा 
कुछ गत्य सदस्यों की एक समिति का प्रावधान किया गया। 

23. संविधान (तेईसवाँ संशोधन) भ्रधिनियम, 969--इसके द्वारा 
निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गईं--() अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 
सरक्षण की अवधि सविधान लागू होने से 30 वर्ष तक की झवधि तक के लिए 
अ्थत्‌ 26 जनवरी, 980 तक के लिए कर दी गई, (2) नागालैण्ड मे अनुम्तुचित 
जातिया के लिए वही व्यवस्था की गई, जी असम राज्य के लिए की गई थी, 
(3) राज्यपालो के हाथ मे केवल एक आऑॉग्ल-भारतीय को मनोनीत करने की शक्ति 
रह गई । 

24. संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) अ्रधिनियम, ॥977--उच्चतम 
न्यायालय ने फरवरी, 967 में गोलकनाथ वित्राद में जो निर्शय दिया था, उससे 
ससद्‌ की सविधान में सशोधन को शक्ति सीमित हो गई थी और ससद्‌ मौलिक 
अधिकारी को छीनने प्रथवा कम करने वाला कोई विधेयक पास नहीं कर सकती 
थी । 24वें सशोघन से यह मिश्चित कर दिया गया कि ससद्‌ को सर्विधान के किसी 
भी उपबन्ध में, जिसमे मौलिक अधिकार भी सम्मिलित है, संशोधन करने का 
अधिकार होगा । इस सशोधन द्वारा संशोधन-प्रक्रिया की कुछ अस्पष्टताएँ भी दूर 
की गई । यह स्पष्ट कर दिया कि जब ससदू के दोनों सदनों द्वारा प्ररित कोई 
संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख रखा जाएगा, तो वह उस पर स्वीकति देने 
से मना नही करेगा । यह भी निश्चित किया गया कि सशोधन विधेगक पर दोनों 
सदनों में मतभेद होने पर, दोनों सदनो की संयुक्त बैठक में बहुमत से उस विधेयक 
के भाग्य का निर्णाय किया जाएगा । 

25, संविधान (पच्चीसवा संशोधन) श्रधिनियम, 7974--इस सशोघन द्वारा 
सम्पत्ति के अधिकार से सम्बन्धित अनुच्छेद 3! को संशोधित करके भर अनुच्छेद 
3( (ग) के बाद कुछ शब्द जोड़ कर यह व्यवस्था की गई कि सम्पत्ति के 
सार्वजनिक दृष्टि से अर्जेब और उसके मुश्रावज की राशि को न्यायालय में चुनौती 
नही दी जा सकेगी । 

26. संविधान (छब्बीसबाँ संशोधन) श्रधिनियम, 497/--इस संशोधन 
द्वारा देशी नरेशों के प्रिवीप्सों तथा विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 

27. संविधान (सत्ताइसवाँ संशोधन) भ्रधिनियम, 2972---इसके द्वारा 
आरत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का पुन्गंठव करके मर्पुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण 
राज्य का दर्जा दिया गया । इसके अतिरिक्त अरुणाचल झौर मिजोरम नामक दो 
सए संघ-शासित क्षेत्रों की स्थापवा की गई । फलस्वरूप राज्यों की सख्या 2[ श्रौर 
संघ-शासित क्षेत्रो की सरया 9 हो गई । 
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28, संविधान (भ्रद्ठाइसवाँ संशोधन) अधिनियम, 972 द्वारा आई सी एस. 
ग्रधिकारियो के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया और संविधान का 
अनुच्छेद 34 लुप्त कर दिया गया | 

29. संविधान (उप्नत्तीसवाँ संशोधन) श्रधिनियम, 7972 द्वारा केरल के 
भूमि सुधार कै दो विधेयकों को संविधान की नवम्‌ अनुसूची में शामिल कर लिया 
गया । अब इन्हे अदालत में चुनौती नही दी जा सकती । 

30, संविधान (तोसवाँ संशोधन) श्रधिनियम, 972 द्वारा 20,000 से 
कम सम्पत्ति के मामले भी उच्चतम न्यायालय में सुने जा सकने का प्रावधान किया 
गया है बशतते कि उच्च न्यायालय यह प्रमाश-प्त्र दे दे कि उसमे सामान्य हिंत 
सम्बन्धी कानून का प्रश्न निहित है श्नौर मुकदमा उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसने के 
लायक है । 

3६. संविधान (इकत्तीसदाँ संशोधन) अधिनियम, 7972 द्वारा लीकसभा 
की सदस्य सख्या बढ़ाकर 545 कर दी गई, जिनमें से 525 राज्यों का शौर 
20 संघ-पासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे । 

32. संविधान (बत्तीसवोँ संशोधन) भ्रधिनियम, 7974 द्वारा सविधान में 
एक नया अनुच्छेद 37 (ध) जोड़ा गया जिसमें ग्रान्श्न प्रदेश के लिए कुछ प्रावधानों 
की व्यवस्था की मई । यह संशोधन दल-बदल को रोकने के सम्बन्ध मे भी है, जिस 
पर अभी कानून नही वन पाया है । 

33, संविधान (तेतीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 974 द्वारा सध एवं राज्य 
विधान-मण्डल के प्रधान अधिकारों (प्रीसाइडिय आफिसर, श्रघ्यक्ष) को यह 
ग्रधिकार प्रदान करता है कि यदि वह्‌ समझे कि विधान-मण्डल के किसी सदस्य ले 
किसी दबाव या बाध्यता के भ्रधीन सदन की सदस्यता से त्याग-पन्न दिया है तो वह 
इस ह्याग्र-पत्र को स्वीकार करने से इन्कार कर दे । 

34. संविधान (चौतीसवाँ संशोधन) भ्रधिनियम, 7974 द्वारा राज्य 
सरकारों को ]7 भूमि सुधार कानूनो के विरुद्ध मुकदमे से रक्षा करने की व्यवस्था 
है । इस प्रकार यह सशोघन भूमि सुधार कानूनो को न्यायपालिका के विचार-दक्षेत्र से 
अलग कर देता है । ; 

35. संविधान (पेतोसवाँ संशोधन) झधिनियम, 4974 द्वारा सिविकम को 
भारत के सह-राज्य का दर्जा दिया गया । 

36. संविधान (छत्तोसवाँ संशो विक्रम के 
भारतीय संघ का 80072 73 09:227 08% शक का सि ने 
हू सिक्किम भारत का 
22वाँ राज्य बन गया । 
पट नजनरपक 22303 44५38 974 द्वारा भ्र्णाचल 
व्यवस्था की गई 

3. संविधान (भद्धतोसर्वा संशोधन) श्रधिनियम, 7975 द्वारा संविधान के 

भनुच्छेदो ।23, 23, 239 बी, 352, 356, 359 और 360 में संशोधन किया 
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गया । इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि झ्रापाद्‌ स्थिति की धोपणा के 
राष्ट्रपति के प्रधिकार को न्यायालय में चुनौी नहीं दी जा सकती | इस संशोधन 
ने राष्ट्रपति, राज्यपातों और उप-राज्यपालो द्वारा उद्घोषित आपातकालीन स्थिति 
वाले प्रध्यादेशों को न्यायालयों की सुनवाई के क्षेत्राधिकार से श्रताग कर दिया। 
39. संविधान (उन्तालीसवाँ संशोधन) प्रधिनियम, 975 द्वारा राष्ट्रपति, 
प्रधान मन्‍्द्री झ्लौर ससद्‌ के अ्रध्यक्ष के चुनावों पर विचार करने के न्यायालयों के 
प्रधिकार सत्म हो गए । सशोघन द्वारा यह व्यवस्था भी की गई है कि संसद्‌ इन 
चार पदो के चुनाव सम्बन्धी विवादों के हल के लिए ऐसे कानून बना सकेगी जो इन 
पर विचार करने के लिए कोई परिपद्‌ बनाएगी। संशोघन के द्वारा इन चार पदों 
के सम्बन्ध भे न्यायालयों ने जो भी निर्णय दिए है वे रह माने जाएँगे श्लौर चुनाव 
हर दृष्टि से वैध माने जाएँगे । यदि इस तरह के मुकदमे किन्ही न्यायालयों में हों तो 
उन्हें संशोघन में किए गए हाल के संशोधन को ध्यान में रखकर खत्म कर दिया 
ज्ञाएगा । 
40, संविधान (चालीसवाँ संशोधन) श्रधिनियम, 975 द्वारा केन्द्र तथा 
राज्यों हारा निभित 64 कानूनों को नई अनुसूची मे शामिल कर दिया गया है। 
प्रव इन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती । ये कानून मुल्यतः 
भूमि सुधार एवं शहरी भूमि सीमा बंदी, प्रावश्यक वस्तुओं, बधुआ मजदूरी की 
समाप्ति, सस्करो की सम्पत्ति जब्त करने, ग्रापत्तिजनक सामग्री के प्रकाशव झादि 
पे सम्बन्धित हैं । इसी सगोघत द्वारा संविधान के अनुच्छेद 297 को सशोधित 
करके यह प्रावधान किया गया है कि पूरी भूमि झौर भारत के झथिक क्षेत्र मे प्रथवा 
क्षेत्रीय समुद्र में श्राने वाले सभी खनिज एवं अन्य सत्ाघनों पर केन्द्रीय सरकार का 


एक मात्र अधिकार है । 
#, संविधान (इकतालोसवाँ संशोधन) अधिनियम, 976 द्वारा अनुच्छेद 


36 (2) में परिवर्तत किया गया । तद्‌तुस्तार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों 
प्रीर अध्यक्ष की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई ॥ 

42. संविधान (बवालोसवाँ संशोधन) अधिनियम, 976--भारत के 
संविधान में अब तक किए गए सभी संशोधनों में 42वाँ संशोधन अधिनियम सबसे 
बड़ा है । इस सशोधन द्वारा संविधान की मौलिकता में अभूतपूर्व परिवर्तव लाते का 
प्रयास किया गया । इसके द्वारा संविधान के 38 अनुच्छेदों में धशोधन किया गया 
5 नए अनुच्छेद जोड़े गए तथा 4 श्रनुच्छेदी की मूल व्यवस्था'की नई व्यवस्थाओं 
द्वारा परिवर्तित किया गधा । 42वें संशोधन की प्रमुख व्यवस्थाओरों और उद्देश्यों को 
डॉ ० एम० वी० पायली ते इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 

(क) धर्ने निरपेक्ष समाजवाद की स्थापना, 

(ख) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वो को प्रमुखता देना, 


, ] डॉ. एम- वी. पायली : भारतीय सविधाव, 977, पृष्ठ 373-74. 
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(ग) वगागरिक के मौलिक कर्त्तव्य निर्धारित करना, 

(घ) राष्ट्रपति की शक्ति की नियन्त्रित करना, 

(ड) लोकसभा की ग्रवधि छः वर्ष निश्चित करना, 

(च) संसद की सप्रभुता स्थापित करना, 

(छ) सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सीमित करना, 

(ज) प्रशासनिक तथा अन्य न्‍्यायाधिकरण की स्थापना, एवं 

(#) नागरिकों के मौलिक भ्रधिकारों को संकुचित करना । 

बयाल्ीसवें संशोधन अ्रधिनियम की कुछ प्रमुख व्यवस्थाएँ इस प्रकार है-- 

प्रस्तावना--प्रस्तावना में तीन नए शब्द 'धर्मेनिरपेक्ष, समाजवादी तथा 
राष्टू की अ्रखण्डता' जोड़े गए । 

मूल कत्तेब्यों को व्यवस्था--अ्रधिकार के साथ-साथ कर्त्तव्यों की व्यवस्था 
करते हुए नागरिकों के दस मूलभूत कत्तेंग्य निश्चित किए गए । 

मौलिक अभ्रधिकार--मौलिक प्रधिकारों मे एक नया अनुच्छेद 3] (ग) जोड़ 
कर संसद को राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का निमन्त्रण या रोक का अधिकार दिया 
गया, चाहे इससे मोलिक अधिकार सीमित होते हो । 

... नीति निदेशक तत्त्व--संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति 
निदेशक तत्वों को प्रमुखता की स्थिति प्रदान की गई | कहा गया कि निदेशक तत्त्व 
को लागू करने के लिए संसद्‌ जिन कानूनो का निर्माण करे, उन्हे इस भ्राधार पर 
चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि ये कानून संविधान-प्रदत्त किसी अधिकार को सीमित 
या समाप्त करते हैं। संशोधन द्वारा निदेशक तत्त्वों मे कुछ नवीन तत्त्व भी जोड़े 
गए--यथा, पिछड़े बर्ग को भुफ्त कानूनी सहायता, बच्चो को स्वस्थ रूप मे विकास 
क्कै लिए अवसर और सुविधाएँ प्रदान करना, श्रौद्योगिक संस्थानों के प्रबन्ध में 
कर्मचारियों को भागीदार बनाना, देश के पर्यावरण की सुरक्षा और उसका विकास 
ताकि वन्य जीवन और जंगलो को रक्षा हो सके । 

कं राष्ट्रपति--यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति के लिए मन्व्रिमण्डल के 
धुकावों को स्वीकार करना आवश्यक होगा ! इस प्रकार इस मत की पुष्टि की गई 
कि राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रधान है । 

आपातकालीन उपबन्ध--यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत 
भापानकान्न की धोपणा पूरे देश के लिए एक साथ की जा सकती है या देश के 
किसी एक ब्रथवा कुछ भागों के लिए (जैसी कि जरूरत हो) । यह भी निश्चित 
क्या गया कि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत संसद्‌ द्वारा एक बार में एक वर्य के लिए 

पैकटकाल लागू किया जा सकता है ६ 

दान लोकसभा भ्रौर विधान-सभा--संशोघन द्वारा लोकसभा और राज्य 

सभाओं के कार्यकाल को 5 ब्षं को बजाय 6 वर्ष कर दिया गया । हब 

'डॉनिवर कैन्र-राज्य सम्बन्ध--संग्रोधन द्वारा शिक्षा, तापन्तौल, बन और : 

* वेया पक्षियों की रक्षा--ये विषय राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती 
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में रख दिए गए । यह व्यवस्था भी की गई कि भारत सरकार द्वारा संघ की कोई 
सशस्त्र सेना या अन्य कीई बत राज्य के अन्तर्गत कानून अथवा व्यवस्था के 
सम्बन्ध में उत्पन्न किसी गम्भीर समस्या से सिपटने के लिए भेजी जा सकेगी । जब 
कभी ऐसे सशस्त्र बल का प्रयोग किया जाएगा तो वह केन्द्रीय सरकार के श्रादिशों 
का ही पालन करेगा । 
संसद्‌ को सर्वोच्चिता--इस सशोधन का एक मुख्य उद्देश्य 'ससद्‌ की 
सर्वोच्चता' स्थापित करना बताया गया । थह व्यवस्था की गई कि ससद्‌ द्वारा 
सविधान मे किए गए किसी भी सशोधन को सिवाय इसके क्ि अनुच्छेद 368 द्वारा 
निश्चित की गई प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है, अन्य किसी श्राधार पर 
न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेग्री ) ससद्‌ और राज्य विधान-मण्थ्लो के 
सदस्यों के भ्रनहंता-विधयक मामलो को न्यायालयों की झाधिकारिता से परे कर 
दिया गया । 
गरणपूर्ति->अ्पने अधिवेशनों के लिए गरापृर्ति-निर्धारण की शक्ति ससद्‌ के 
प्रत्येक सदन को प्रदान कर दी गई । इस संशोधन से पहले गणपूर्ति, संविधान के 
अनुसार कुल सदस्यों का /0 निश्चित थी। इसी प्रकार के परिवर्तत उन 
श्रनुच्छेदो में किए गए जो राज्य विधानमण्डल से सम्बन्धित है 
न्यायपालिका--न्यायपालिका के क्षेत्र में बहुत महत्त्वपूर्ण संशोधन किए 
गए । कई रूपो में उच्चतम न्यायालय श्र उच्च न्यायालयों की शक्ति मे कमी की 
गई--प्रथम, यह व्यवस्था की गई कि देश का कोई भी न्यायालय साँविधानिक 
सप्नोधन की बैधता पर विचार नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय राज्य के 
कानून की वँधता पर तथा उच्च न्यायालय केन्ध के कानून की वैँधता पर विचार 
नही कर सकता । द्वितीय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किए जाते 
बाले न्यायिक पुनविल्ोकन की प्रक्रिया को कठिन बना दिया गया । तृतीय, प्रशासत 
के विभिन्न क्षेत्रों मे ्यायाधिकरण की स्थापना की व्यवस्था करके भी न्यायपालिका 
के क्षेत्राधकार को सीमित किया यया । 
42वें साँविधानिक संशोधन मे झनेक और भी ऐसे परिवर्तत किए गए जो 
लोकतान्त्रिक परम्परा से मेल नही साते थे । 
बयालीसवें संशोधन का सूल्यांकन-यह सशोधन भारतीय संसद्‌ झौर 
सविधान दोनो के ही इतिहास मे श्रभ्ृतप्रु्व॑ विवाद और चर्चा का वियय रहा । 
डॉ० एम० वी० पायली ने लिखा है कि सविधान के वयालीसवें सशोधन को 
लोकसभा में आपातृकाल के दोरान प्रस्तुत किया गया था। यह वह समय था 
जबकि विरोधी राजनीतिक दलो के अधिकांश नेता तथा संसद सदस्य [कुछ ऐसे 
काँग्रेसी संमदू-सदस्य, भी जिनका सरकार की नीति से विरोध था) आँतरिक मुरक्षा 
कानूत प्रयवा भारत-सुरक्षा झ्धिनियम के झन्तगंत कारागार में बन्द थे। समाचार- 
कत्तों पर सेंसरशिप लागू थी । देश की जनता भय के बातावरण में जी सम 
ऐसी स्थिति मे संशोधन विधेयक पर ससद्‌ से बाहर स्वस्थ तथा कुशल बाद-विवाद 
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सम्भव नही था । फिर भी देश के कुछ बुद्धिजीवी तथा कक 2 
सभोधनों का विरोध क्रिया । विरोध का प्रमुश्त प्राघार यहे था कि लोक न पे 
ग्रवधि समाण ही चुकी है / संविधान में संशोधन करते 52] शक रा 
गई है। इस वर्ग की माँग यह थी कि पहले प्राम निर्वाचन द्वार नेई हे हक कै) ] ;' 
गठित किया जाएं तथा तब उसे ही संशोधनों पर विचार करने बा झधिकार डे है 
पर सख्कार ने इत माँगों श्रमवा परामशों पर ध्यान नहीं दिया) भस्ततः 4 हे 
संशोधन पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात्‌ विधि बने पमा। इसे ले 
जियाओं में सिर्फ ढाई महीनों का समय लगा । पिछली मस्कार 20200 की 
गई यह कार्यवाही यह संकेत देती है कि इसके पीछे सरकार का निहित स्वार्थ कार्य 
कर रहा था न कि जन-पापारण के कल्पाश की भावना 





भूतपूर्व महाधिवक्ता सौ० के० दफ्तरी में कहा था--“42वें सॉविधानिक 
संशोधन का उद्देश्य ग्रौर लद्षय व्यवस्थापिका की सर्वोच्चिता स्थापित करना घोषित 
किया गया था, किन्तु वाघस्‍्त्व में इसकी रचना प्रधान मम्प्री-दद मे शूतिमान 
फार्मपालिका की पूर्णो सत्ता स्थापित करने के लिए की गई थी ड्स अफार 
42वें साविधातिक संशोधन के उद्देश्य और लक्ष्य के सम्बन्ध में जनेता बे भ्रम में 
डाला गया ।” 

काँग्रेस के 30 वर्षाय एकछत्न शासन को समाप्त कर गततारंढ़ नई जनता 
ररकार 42वें संशोधन को यथावत्‌ बनाए रखने के पक्ष में नहीं थी । लोकसभा 
सुवाव ग्रभियान के दौरान हो जनता पार्दी ते मतदाताओं को आाश्यामत दिया था 
कि यत्तारूढ़ होने पर वह 42वें समोवन की अनुपयुक्त व्यवस्थाश्रों को रद करेगी । 
जनता पार्टी ने चुनाव जीता श्र जनता सरकार ने क्रमश: 43वें ग्रौर 44वें संविधान 
संशोधत अधिनियम द्वारा 42वें संशोधत वे अनेक व्यवस्थाप्रों को रह करके 
लोकतान्त्रिक प्रणाली को पुनः सजीवता प्रदान वी । 


43. संविधान (तेतालीतवाँ संशोधन) भ्रधिनियम, 4077---इस संशोधन 
दुएए 42वें सशेध अधिनियम की कुछ आपत्तिजनक व्यवस्थाओ्रों को--विशेषकर 
न्योपपालिका से सम्बन्धित अवाधित व्यवस्थाओं को रहू कर दिया गया | प्रथम, 
समद्‌ की यह शक्ति समाप्त कर दो गई कि वह राष्ट्र -विरोधी समुदायों ग्रौरः 
शद्िविश्चियों पर निपस्त्रर लगा सके । इस प्रकार यह भर समाप्त हो गया कि संसद 
शासक दल के प्रभाव में आकर दस शक्ति का दुरूपयोग कर सकती है। ड्वितीय, 
न्यायपालिका को पुन; उमका उचित स्थान दे दिया गया । उच्चतम रू 


उच्च स्थायालयो की शक्ति ओर व्यायिक्र पृनविलोकन के सम्बन्ध मे पुन: वही 
व्यवस्था कर दी गई जो 42वें यशोचद के यूदे थी ( 


8 सा इस प्रकार 82वें संशोधन से 
हू निश्चित कर दिया कि उच्चतम स्पापाक्षप राज्य के कानूनो को अ्रदेध घोषित 


न्यावात्षय एवं 


3 लोह्सपभा [मार द रो क 
रा को सामान्य अदा पद दुद है, नो आपातकाल के दौसात बढ़ाकर छः वर्ष कर दो 
ई 
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कर सकेंगे श्रौर उच्च न्यायालय भी केन्द्रीय कानूनों की साँविधानिक वैधता के प्रश्न 
पर विचार कर सकेंगे । 

44. संविधान (चवालीतवाँ संशोधन) झ्रधिनियम, 7 978-. राष्ट्रपति ने 
संविधान के 44वें सशोधन विधेयक 978 पर 30 अप्रेल, 978 को अपनी 
स्वीकृति प्रदान की । संविधान में यह सशोधन अधिकाँश राज्य विधान-सभाझ्रों हारा 
किए गए अनुप्तमर्थन के बाद किया गया। इस सशोघन अधिनियम को जनता 
सरकार ने झाँग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल मे किए गए 42वें सशोधन के अ्रवाध्धित 
परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए पारित किया । यह अधिनियम 42वें सशगोधन 
भ्रधिनियम द्वारा लाई गई बिकृतियों को दूर तो करता ही है, साथ ही साथ श्राषात्‌ 
उपबन्धों में परिवर्तेत कर इस शक्ति के कार्यप्रालिका द्वारा भविष्य में दृशपयोग को 
भी रोकने का प्रयास करता है । 42वें सशोघन अधिनियम के समान 44वाँ सशोधन 
झ्रधिनिधम भी एक विशद्‌ विधान है जिसमे कुल मिलाकर 49 छण्ड है । मूल रूप 
से इसमे 54 खण्ड थे किन्तु काँग्रेस बहुमत वाली राज्यसभा मे पाँच खण्डो को 
स्वीकार नहीं किया । 44वें सशोधघन अधिनियम की मुख्य व्यवस्थाएँ इस 
प्रकार है-- 

. सम्पत्ति का अधिकार अब मूल भ्रधिकार नहीं रह गया है। पश्रव यह 
क्रेवल कानूनी भ्रधिकार हो गया है । इसके लिए प्रनुच्छेद 9 मे सशोधन कर लिया 
गया है तथा भ्रनुच्छेद 3] को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन इस बात को 
सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून सम्मत तरीके के अलावा किसी 
अन्य तरीके से अपनी सम्पत्ति से वचित नहीं किया जा सकेगा । 

2. इस बात की पूर्णो व्यवस्था की गई है कि ऐसा झ्रापातुकाल न लगाया 
जा सके तथा कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियो का दुरुपयोग न किया जा सके, जैसा 
कि जून, 975 से मार्च, !977 तक की अ्रवधि के आन्तरिक आपातुकाल के 
दौरान किया गया था। नागरिकों को जीवन तथा स्वतन्त्रता सहित श्रन्य मूल 
भ्रधिकार अ्रचिरस्थायी बहुमत द्वारा नही छीने जा सकेंगे । यह व्यवस्था की गई है 
कि झापात्‌काल की घोषणा उसी दशा में की जा सकेगी जब भारत या इसके किसी 
क्षेत्र को युद्ध या बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह का खतरा उत्पन्न हो गया हो । 

सशस्त्र विद्रोह के अलावा अन्य प्रकार के आऑँतरिक उपद्रवो के प्राधार पर श्रापातुकाल 
की घोषणा नही की जा सकेगी । 

यह व्यवस्था की गई है कि मन्त्रिमण्डल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित 
रूप मे सलाह के आधार पर ही आपातकाल की घोषणा की जा सकेगी। इस 
धौषणा को दोनों सदनो द्वारा उसी बहुमत से स्वीकार किया जाना होगा जितना 
बहुमत संविधान मे संशोधन के लिए झावश्यक होता है श्ौर यह स्वीकृति एक 
महीने की भ्रवधि के भीतर दी जानी होगी। अगर लोकसभा आापातुकाल की 
घोषणा को जारी रखते को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित कर देती 
है तब भी यह धोषणा निरस्त हो जाएगी । इस घोषणा को ग्रस्वीकार करने के लिए 
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किसी भी सघ राज्य के समान भारत में दोहरी शासम-व्यवस्था है--एक 
केन्द्र की शासन-व्यवस्था और दूसरी सघ के प्रन्य ' राज्यों या श्रवयवी इकाइयों की 
शासत-व्यवस्था । केन्द्र की तरह राज्यों की शासन-व्यवस्था भी सरादीय है और सभी 
राज्यों का प्रशासनिक ढाँचा लगभग वैसा ही है जैसा केन्द्र में। केन्द्र मे राष्ट्रपति, 
मन्त्रि-परिपद, संसद और उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है तथा राज्यों में राज्यपाल, 
मन्त्रि-परिषद्‌, विधान-मण्डल (जहाँ एक सदन हो वहाँ विघान-सभा) प्रौर उच्च 
न्यायालय की व्यवस्था । राज्यों में राज्यपाल का लगभग वही स्थान है जो भारत 
के राष्ट्रपति का है| मुख्य ्रन्तर यही है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया 
जाता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की हैसियत से राज्य की कार्यपालिका का 
साँविधानिक प्रधान होता है। राज्य में वास्तविक कार्यंपालिका, केन्द्र की भाँति ही 
सन््रिन्परियद्‌ होती है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के प्रधीन राज्य में प्रन्य 
स्थायालय होते है । 
इस समय भारत संघ में 22 राज्य है (सिविफ्रिम प्रप्रेल, ।975 भें बाइसवाँ 
राज्य बमा) । केन्द्र प्रशासित क्षेत्र नौ हैं। जम्मू-कश्मीर ही एक ऐसा राम्य है 
जिसकी शासन-व्यवस्था अन्य राज्यो से भिन्न प्रकार की है श्लौर उसके लिए, विशेष 
परिसत्यितियोदश, पूयक्‌ यंविधात की व्यवस्था है जो भारत के संविधान के परिशिष्ट 
2 भें दिया गया है । इसका नाम है सविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) भादेश, 
954!' मह मई, 954 के चौदहवें दिन से प्रवृत्त हुआ ॥! भारतीय गविधान के 
अनच्छी द ] तथा भनुच्छेद 370 के प्रतिरिक्त उसके प्रत्य उपवन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य 
$ सम्बन्ध से कुछ भपवादों भ्रौर परिवर्तनों के साथ लागू 


-2 मात्र का धडिधात (रजव जयस्वी हस्किरेण), परिद्दिष्ट दो, पृष्ठ 383. 


राज्यपाल पद और उसका कार्यकरण 435 


राजपाल को नियुक्त, श्रहंताएं (योग्यताएं) झादि 
(4कणंगरविा, (0शागएक्रांणा5. ९, छत शी& 5मथ्या०) 
भारतीय संविधान के भ्रनुच्छेद 53 के प्रनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक 

राज्यपाल की व्यवस्था है, तथापि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही 
राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल राज्य का श्रीपचारिक प्रधान है जो राष्ट्रपति द्वारा 
पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है श्र उसके प्रसाद-पर्यन्व अपने पद पर स्थिर 
रहता है । राष्ट्रपति किसी भी समय उसे पद-मुक्त कर सकता है | इस मामले मे वह 
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की राय के अनुसार कार्य करता है । राज्यपाल लिखित रूप से, 
यदि वह चाहे तो अपना त्याग-पत्र राष्ट्रपति को प्रेषित कर सकता है। नियुक्ति भी 
राष्ट्रपति केन्द्रीय मन्त्रि-परिषद्‌ के परामर्श से ही करता है प्रर्थात्‌ व्यवहार में 
राज्यपाल केन्द्रीय सरकार द्वारा नामाकित व्यक्ति होता है | 

प्रनुच्छेद 457 एवं 58 के प्रमुसार राज्यपाल पद का प्धिकारी वही व्यक्ति 
हो सकता जिसमे निम्नलिसित योग्यताएँ हो-- 

(भ) वह भारत का नागरिक ही । 

(ब) उसकी झाथु 35 वर्ष से कम न हो । 

(स) वह संसद्‌ या विधान-मण्डल का सदस्य न हो । यदि कोई ऐसा व्यक्ति 
राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाए जो संसद्‌ या विधान-मण्डल का सदस्य हो तो उसे 
नियुक्त होने की तारीख से प्रपनी सदस्यता त्याग देनी होगी । 

(द) यह भी आवश्यक है कि वह व्यक्ति सरकार के किसी लाभ के पद पर 
काम न करता हो । 

राज्यपाल के वेतन, भत्ते आदि को उसके कार्यकाल में घटाया नही जा सकता । 
उसे सरकारी निवास स्थान, सवारी श्रादि की विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की जाती है । 
भत्तो तथा विशेषाधिकारों आदि का निश्चय समय“समय पर ससद्‌ विधि द्वारा करती 
है । वर्तेमान समय में राज्यपाल का वेतन 5,500 रुपये प्रतिमास है । 

राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के 
न्यायाघीश भ्रथवा उसकी ग्रनुपस्थिति की दशा में वरिप्ठतवम न्यायाधीश की उपस्थिति 
में शपथ ग्रहण करता है । 

नियुक्त राज्यपाल, निर्वाचित क्‍यों नहीं ? 
(जा ४१ 47०९0 607श767 ज्वाएं #्ण॑ थ ९९९० 06 ? ) 
संविधान-सभा में यह प्रश्न उठा था कि राज्यपालों की प्रत्यक्ष रूप से 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाए या राज्यपालों को जनता द्वारा वयस्क मताधिकार 
के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए । 
निर्वाचित राज्यपाल का प्रस्ताव इन आधारों पर श्रस्वीकार कर दिया गया--- 
. निर्वाचित राज्यपाल और संसदीय शासन-व्यवस्था परस्पर मेल नहीं 
खाती ) यह्‌ सम्भव है कि राज्यपाल साँविधानिक राज्याध्यक्ष के रूप मे कार्य न करके 
राज्य सरकार का मुखिया ही बन जाए । 
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2. एक निर्वाचित राज्यपाल मे और राज्य के 'मुख्य-मन्त्री में संघर्ष की 
सम्भावनाएँ पैदा हो जाएँगी क्योकि मुख्य-मस्त्री और अ्रन्य मन्तरियो का निर्वाचन भी 
जनता द्वारा ही होता है ! वि प 

3. एक निर्वाचित राज्यपाल राजनीतिक दलवन्दी के वातावरण में फँस 
जाएगा और निरपेक्ष साँविधानिक कार्यवालिका के रूप मे कार्य नही कर सकेगा । 

4. राज्यपाल के निर्वाचत की व्यवस्था भारत को केन्द्रीभूत संघीय 
व्यवस्था के अनुकूल नही होगी । सध झौर राज्य में विवाद की सूरत में राज्यपात 
सघ सरकार का हित साथक नही होगा और न ही सघ सरकार का कार्य करने के 
लिए विश्वश्ननीय उपकरण सिद्ध होगा । हि 

5 यदि राज्यपाल का चुवाव किया गया तो बह साधारणतया ग्रत्पसझ्पक 
जाति से नही होगा जबकि अल्पसख्यक जाति के उन व्यक्तियों को भी राज्यपाल 
बनने का अवसर मिलना चाहिए जो योग्य हैं । सट 

6 प्रत्यक्ष चुनाव इस दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है कि दूसरे )राज्यों में 
रहने वाले उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यपाल बनाना अधिक अच्छा होगा जिन्होंने 
सक्षिग्र राजनीति में भाग लिया हो । ऐसे व्यक्ति दिन-प्रतिदिन के शासन में कम से कम 
हस्तक्षेप करेंगे और सरकार को अधिक से ग्रधिक सहयोग दे सकेंगे । 

राज्यपालो की नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था में सविधान-निर्माता सम्भवतः 
कमाडियनम सविधान से विशेष रूप से प्रभावित हुए। कनाडा में केसर अत्यन्त 
शक्तिशाली है श्रौर गवर्तर जनरल प्रान्ताय गवर्नेरों को नियुक्त तथा पद-मुक्त 
करता है । मु 
राज्यपालों की नियुक्ति की वर्तमान पद्धति कम खर्चीली है झौर ग्रल्पसंख्यक 
जादि के लोगों को राज्यपाल बनाया जा सकता है। इससे कैख्लरीय सरकार का 
प्रभुत्व तथा प्रभाव बना रहता है तथा राज्य के बाहर के व्यक्ति को राज्यपाल बनाया 
जा सकता है । लेकिन इत लाभों के होते हुए भी यह अनुभव किया जाता रहा है कि 
नियुक्ति की इस पद्धति में कुछ परिवर्तत करने की आवश्यकता अवश्य है। संसद्‌ मे 
तथा संसद्‌ से बाहर, वार-वार यह माँग की जाती रही है तथा इस सम्बन्ध में 
निम्नलिखित सुझाव दिए गए है... 

/ (3) रांज्येपाल कीः नियुक्ति 

चाहिए [7 पर 
(॥) उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य सरकार द्वारा तैयार की हुई नामावली 
में से करें । हज. ३ री 

(४) उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस नामसूची में से की जाती चाहिए 

जो केन्द्रीय सरकार ने संसदीय, विपक्ष के परामर्श से तैयार की हो । 
- (3४) राज्यपालों की नियुक्ति का अनुमोदन ससद्‌ द्वारा किया जाना चाहिए। 
(५) राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रटति द्वार उस वामावती में से की जादी 


केवल राज्य सरकार की सहमति से होनी 
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कि चाहिंए जो राष्ट्रपति को उस परामशेदात्री ,समित्रि द्वारा तैयार की 
जाएं जिसमे सर्वोच्च न्यायालय के अ्रवकाश प्राप्त न्यायाधीश ही । + 
(शं) राज्यपालो की नियुक्ति राष्ट्रपति, मन्त्रियों के परामर्श से न करें बल्कि 

एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सलाह से करें । पु 
(शा!) राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेक से करे और इस वारे मे 

उसे भम्त्रिमण्डल का परामर्श नहीं मानना चाहिए । 

(शा) राज्यपाल का चुनाव राज्य की विधानपालिका द्वारा किया जाता 
चाहिए । के 

(0०) उसका चुनाव एक ऐसे निर्वाचन-मण्डल द्वारा होना चाहिए जिसमें 

विधान-सभा, विधान-परिपद्‌ (जहाँ हो) तथा स्थानीय स्वायत्त 
संस्थाओं के सदस्य भी शामिल हो । हि 

डॉ सिवाच के मतानुसार वह सुझाव सबसे अच्छा हैं जो. भारत के भूतपूर्व 
मुख्य न्यायाधीश के. सुब्वाराव ने दिया है । पूना विश्वविद्यालय मे बोलते हुए उन्होंने 

कहा कि राज्यपातों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मस्त्रिमण्डल के परामर्श से नही को 
जानी चाहिए, बल्कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सलाह से की जानी चाहिए । 
उन्हें उनके पद से तत्र हटाया जाना चाहिए जब सर्वोच्च न्यायालय उनके दुराचरण 
की घोषणा कर दे और जिस राज्यपाल प्रो इस प्रकार पद से हटाया जाए उसे केन्द्र 
तथा राज्य सरकार में अन्य कोई पद नही दिया जाना चाहिए । 
राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ परम्पराएं 
(8076 प्रात्नताव075 उध्डशगाह ॥8 4एण्राक्चाधा। 6 60670) 
सविधान लागू किए जाते के बाद से ब्रव॒ तक राज्यपालों की नियक्ति के 
सम्बन्ध मे कुछ परम्पराएँ कायम हो गई है, जो इस्न प्रकार हैं. 

] राज्यपाल पद पर गधिकांशतः ऐसे व्यक्ति निदृकक करिए जाते रहे है जी 
अनुभवी हों, राजनीतिक क्षेत्र में जिनका श्रमाव हो और जिर्दें राजनीति तथा 
प्रशासन की बारीकियों का ज्ञान हो | इधीलिट साज्उयाव वेद पर कमी कुशल सिबिल 
सेवक आए हैँ तो कभी कुशल राजनीदिश 
बच 2. किन्तु साथ ही यह अख्त्व परम्परा भी रहीदे कि राज्यपाल पद क्षो 

त्वना पुरस्कार" (050]3007 2८) वा द्विव्रा गया है । चुनावों में प्रा 
प्रमुष दलीय व्यक्तियों (मतताहुइ दल के) को दास्यवाल प्र 'सॉत्वता रूपा में हि 
जाता है | कभी-कभी रिजेक्टेड (छक्षु:८०४) , बतेग्राउट (छण7-०ण) खबर 7 
को भी राज्यपाल पद पर थोप दिया गया है । + 
3. राज्यपाल पद पर प्रादः उत्हीं व्यक्छियों को निदध्त सिर [कूद 


५, 








जो केन्द में गताहूद दल के वदिम्वायपात्र हीं । यह उचित हर * कर 
विश्वामपात्र ब्यक्ति सम्यपाच न होगा तो राज्य को हहिय : (के $ ३ 
क्र को नहीं मित्र सकेगी और दस प्रदार संजिदार मई कया आर 


पहुँचेमा। सविधान का झादेत् है कि राज्यवालदार सर पाकर 
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सकट की रिपोर्ट दी जाए तो राष्ट्रपति झआपात्‌ शक्ति का प्रयोग कर सकता है । फिर 
इस चात की बया गारण्ठी है कि यदि राज्यपाल के पद पर विसेधी दलों के व्यक्तियों 
को नियुक्त किया जाएगा तो वे अपने दलीय हितों के लिए कार्य तहीं करेंगे । 

4. यह स्वत्थ परम्परा स्थान लेती जा रही है कि राज्यपाल पद पर उसी 
दाज्य के निवासी की तियुक्ति प्रायः वही की जाती । अपवाद स्वरूप ही कोई नि लि 
ऐसी होती है । राज्यपाल पद प्रादेशिक निष्ठा से मुक्त रहे भौर सन्देह जैसी बात न 
उठे, इसलिए प्राय. उत्तरी राज्यों में दक्षिणी राज्यों के व्यक्तियों को झौर दक्षिणी 
शज्यों मे उत्तरी राज्यों के व्यक्तियों को राज्यपाल बनाया जाता है । 

5. यह स्वस्थ परम्परा भी स्थापित हो गई है कि सामान्यतया सम्बन्धित 
राज्य सरकार से सलाह के बाद ही राष्ट्रपति उत्त राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति 
करता है। बैसे, परिस्थितियोवफ्, इस परम्परा का उल्लघन भी किया गया है । बिहार 
में वहाँ के मुख्य मन्‍्त्री महामाया प्रसाद के विरोध के ढावजूद श्री कानूनगो की नियुक्ति 
राज्यपाल के रूप में की गई थी । 
राजमस्तार समित्ति तथा प्रशासनिक सुधार शायोग के सुझाव 

कुछ वर्षे पूर्व राजमत्तार समिति ने मह उपयोगी सुझाव दिया था कि--- 

(3) राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित राज्य सरकार की राय लेने 
का अभिसम4व जारी रखता ऋट्टिए । 

(४) संविधान में ऐसी व्यवस्था की जानी बाहिए कि राष्ट्रपति राज्यमालों 
बहि नियुक्षित ख्यात्ति प्राप्त न्‍्यायविदों, वकीलों और अशास्तकों की 
समिति की सलाह पर करें । 

प्रशासतिक सुधार झायोग का सुझाव था कि-- 

(क) राज्य सरकार की सलाह से ही राज्यपाल की निमुक्तित की जानी 
चाहिए, भनन्‍यभा राज्यपाल का कार्य कठिव हो जाएगा । 

(ख) राज्यपाल के चयन में सरक्षण तथा राजनीति का स्थान योग्यता 
क्री मिलना चाहिए और इस हृ्टि से सिविल सेवकों को राज्यपाल 
बनाना उचित है क्योकि वे निडर हद तदस्थ रहकर कार्य कर कर्कये । 

(ग) स्पीकरों को भी राज्यपाल बनाया जा सकता है । 

प्रशामनिक खुघार झ्रायोग के पहले श्रौर तीसरे सुकाव ते! उचित हैं 

सैकित सिविल सैक्को को ही राज्यपाल बनाने सम्बन्धी सुझाव की उपयुक्‍तता 
सन्देहास्पद है । यह झावश्यक नही है कि 'निडरता और तदस्थता' का बिल्ला सिविल 
सैत्रक ही लगा सकते है, दुसरे नहीं ! 
राज्यपाल को शक्तियाँ 
(9०७85 ण॑ 6 एगदप्र०) 

दुर्णादास बसु मे लिखा है कि राज्यप्राल को अक्तियों राष्ट्रपति के समान 

हैं---सिर्फ़ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अ्रधिकारों को छोड़कर हो संविधान 


2, अक्रआ २ ए०णाफ्रध्यॉशिज 98 पट काआआफांग्फ ज॑ ई१३, ४०90 
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द्वारा राज्यपाल को अपने क्षेत्र में व्यापक्त शक्तियाँ प्रदान की गई है। राज्य मे 
राज्यपाल की वहीं स्थिति, जो केन्द्र में राष्ट्रपति की । 
राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है श्लौर कार्यपालिका सम्बन्धी सभी कार्ये 
उसके नाम से किए जाते है । सौँविधानिक रूप से उसे अपने अधिकारों का उपभोग 
करने की पूरी स्वतन्त्रता है और वह अपने कार्य के लिए राष्ट्रपति के सिवाय अन्य 
किसी के प्रति उत्तरदायी नही होता । राज्यपाल की सहायता और परामणशे के लिए 
एक मन्त्रि-परियद्‌ होती है और व्यावहारिक रूप में राज्यपाल मन्त्रिगपरिषद्‌ के 
परामर्श से ही कार्य करता है तथा राज्यपाल के अधिकार झौर कर्तव्य वास्तव में 
मन्त्रि-्परिपद्‌ के अधिकार शौर करत्त व्य होते है । इसी श्राघारभूत बात की ध्यान में 
रखते हुए हमे राज्यपालो के कार्य और अधिकारों पर हृष्टि डालनी चाहिए । 
कार्यकारी शक्तियाँ 
राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है जिर््हें बह स्वयं भ्रथवा 
अ्रधीनस्थ झ्धिकारियो द्वारा सम्पादिद करता है। बह विधान-मण्डल में बहुमत दल 
के नेता को भुर्य भनन्‍्त्री नियुक्त करता है और तत्पश्चात्‌ मुख्य मन्‍्त्री की सलाह के 
अनुसार अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है। व्यवस्थाधिका मे किस्नी दल का बहुमत 
न होने पर मुख्य मनन्‍्त्री के चयन में राज्यपाल को अपने विवेक से निर्णय लेने का 
प्रवसर मिलता है । मुख्य मन्त्री की सलाह से ही वह मन्त्रियों में विभागो का वितरण 
करता है। 
राज्यपाल की कार्यक्रारी शक्तियाँ राज्य सूची में उल्लिखित विपयों से 
सम्बन्धित है । समवर्ती सूची के विपयो पर राष्ट्रपति की स्त्रीकृति के अन्तर्गत बह 
अपने भ्रधिकारों का प्रयोग करता है । राज्यपाल ही राज्य के महाविवकक्‍ता तथा राज्य 
लोक सेवा श्रायोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य 
सेवाग्रीं मे सभी महत्त्वपृर्ण नियुक्तियाँ राज्यपाल द्वारा की जाती है | उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीशों की नियुक्तित के सम्बन्ध में उससे परामर्श लिया जाता है । 
राज्यपाल शासन के बिपय में मन्दत्रि-परियद्‌ से किसी भी प्रकार की सुचना 
प्राप्त कर सकता है । मुख्य मन्त्री का कत्तंव्य है कि वह राज्यपाल को भन्त्रिमण्डल 
के निर्णयो से ग्वगत कराएं। सध सरकार की आज्ञाओ्रों के पालन का दायित्व 
राज्यपाल पर है, अत- वह समय-समय पर राज्य के प्रशासन के वारे में सघ सरकार 
को झ्रावश्यक जानकारी देता रहता है । राज्य में सांविधानिक संकट उत्पन्न होने या 
उसकी सम्भावना पर राज्यपात्र राष्ट्रपति को इस बारे में सूचना देता है । उसकी 
सूचना के ग्राधार पर राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा करता है। राज्यपाल को 
अपने मन्त्रियों को चेतावनी, सलाह और प्रोत्साहन देने का अधिकार है | 
विधायी झक्तियाँ 
राज्यपाल राज्य विधान-मण्डल का ग्ननिवाये भंग है । वही विधान 
की बैठक बुलाता है और स्थगित करता है। विधान-सभा को मंग करने - 
ग्रधिकार है। वह विवान-मण्डल में भाषण दे सकता है श्यौर सन्देश भेज ध्षक 
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विधान-मण्डल् में पारित कोई भी विधेयक तव तक कानून का रूप धारण नहीं कर 
सकता जब तक राज्यपाल उसपर अपनी स्वीकृति न दें दे । पर वह वित्त विधेयक 
को अस्वीकार नहीं कर सकता । वित्त विधेयक को छोडकर अन्य कोई भी विधेयक्र 
विधान-मण्डल द्वारा पारित होकर जब राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया'जाता है 
तो उसे झ्रधिकार है कि विधेयक को स्परीकार करे, अस्वीकार कर दे अथवा विधान- 
मण्डल के पास सुकावो सहित पुनविचार के लिए भेज दे । यदि विधेयक विधान-मण्डल 
द्वारा राज्यपाल के सुझावों को स्वीकार करके या मूल रूप में पुनः पारित करके 
राज्यपाल के पास भेज दिया जाए तो राज्यपाल को उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति 
गनिवार्यत्र' देनी पडती है। प्रभ्िप्राय यह हुप्ना कि राज्यपाल विधेषक को ममाध्त 
नही कर सकता, उसके पास होने में देरी कर सकता है । 
जिन विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रेषित करता है, उन्हें 
स्वीकार करने का श्रधिकार राष्ट्रपति को है। उसे यह भी अधिकार है कि वह उस 
विधेयकों को झ्रपनी सिफारिशों के साथ राज्य विधान-मण्डल को पुनः विचार के 
लिए लौठा दे । उस प्रकार लौटाए हुए विवेयक्रों पर राज्य विधान-मण्डल को 6 माह 
के अन्दर-अ्रन्दर विचार करना होता है और यदि ये विधेयक पुनः पारित कर राष्ट्रति 
की स्वीकृति के लिए लौढाए जाते है तो भी राष्ट्रपति को अ्रधिकार है कि वह उन पर 
भ्रपनी स्वीकृति दे या न दे | कुछ विशेष प्रकार के विधेयक ऐसे है जिन्हें राष्ट्रपति 
की स्वीकृति के लिए भेजा जाना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ, राज्यपाल की सम्मति 
में यदि किसी विधेयर्क के स्वीकृत होने से उच्च न्यायालय की शक्ति और स्थिति में 
कमी हो जाने की सम्भावना हो वो यह आवश्यक है कि ऐसा विधेयक राष्ट्रपति के 
विधाराथ प्रेषित किया जाए । इसी प्रकार वे विधेयक भी राष्ट्रपति के पास स्वीक्षतति 
हेनु भेजे जाते है जितका प्रयोजन व्यक्तिगत सम्पत्ति को राज्य द्वारा बाधित रूप से 
हस्तगत करना हो झ्थवा जिनका सम्बन्ध ऐसी वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर लगाने 
से हो जिन्हे संसद्‌ ने आवश्यक वस्तु घोषित किया हो । 
राज्यपात की, राष्ट्रपति के समान ही, राज्य के लिए भ्रध्यादेश जारी करने 
का भी अधिकार है । ये अध्योदेश तभी जारी किए जाते है जब राज्य विधान-मण्डल 
का अधिवेशन न हो रहा जो और कोई भी अ्रसाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो जाए 
(जिसका सामना करने के लिए राज्य सरकार के पास कोई कानूनी अवन्ध न हो । 
अध्यादेश विधान-मण्डल का अ्रधिवेशन पुनः श्रारम्भ होने के बाद 6 सप्ताह तक के 
लिए लागू रह सकते है। यदि विघान-मण्डल उन्हे स्वीकार कर लेता है तो वे 
अधिनियम बन जाते है । विधान-मण्डल अपने सामने प्रस्तुत किए जाने पर किसी भी 
अध्यादेश को समाप्त कर सकता है। कुछ भ्रध्यादेशों के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति « 
की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है । उदाहरणार्थ, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना ऐमा 
कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता यदि उसी प्रकार का विधेयक 
विधान-मण्डल में अरतुत करने के लिए राष्ट्रपति की ([र्वेस्वीकृति की आवश्यकता 
होती अथवा उसी प्रकार के विधेयक का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा विचार किया 
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जाना आवश्यक समझता अथवा विधान-मण्डल का उसी प्रकार का विधेयक राप्ट्रपति 
के विचारार्थ रोका जाता है तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलमे पर वह अमान्य 
समभा जाता है । 

राज्यपाल को विधान-सभा में ऑग्ल-भारतीय सम्प्रदाय का एक प्रतिनिधि! 
मनोनीत करने का भ्रधिकार है, यदि वहूं समझे कि उन्हें पर्यान्‍त प्रतिनिधित्व नहीं 
मिला है। जिन राज्यों मे दो सदनीय व्यस्थापिका है वहाँ विधान परिपद्‌ के कुल 
सदस्पो के /6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। ये मनोनीत सदस्य 
साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा ग्रथवा सहकारी श्रान्दोलन के अनुभवी व्यक्ति 
होने चाहिएँ । 

वित्तीय शक्तियाँ--राज्यपात की वित्तोय शक्तियाँ भी बहुत-कुछ उसी प्रकृति 
की है जैसी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ हैं । राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई 
भी वित्त विधेयक विधान-सभा से प्रस्तावित या पुन.स्थापित नही किया जा सकता 
झौर न ही उसकी सिफारिश के बिना वित्त विधेयकों मे ऐसे सशोघन प्रस्तावित किए 
जा सकते है जिनका विध्रीय बिपयो पर प्रभाव पडता हो | किन्तु यदि किसी संशोधन 
अथवा विधेयक द्वारा किसी कर में कमी अभीष्ट है तो उस स्थिति भे राज्यपाल की 
सिफारिश की ग्रावश्यकता नहीं है । यह राज्यपाल का उत्तरदायित्व है कि मासिक 
बजट का वितरण विधान-मण्डल के समक्ष रखा जाए तथा उसे पारित किया जाए । 
राज्यपाल को राज्य विधान-मण्डल से पूरक, अ्रतिरिक्त या विशेष माँग का भ्रधिकार 
है । संचित निधि उसके अधिकार में रहती है श्रौर विधान-मण्डल की स्वीकृति की 
उपेक्षा मे बह इस निधि मे से व्यय की अनुमति दे सकता है। राज्य के खर्च की 
जाँच की हुई वाधिक रिपोर्ट भी उसी के द्वारा विधान-मण्डल में रखवाई जाती है । 

न्थापिफ शक्तिया--राज्य के कार्यपालिका क्षेत्राषिकार के अन्तर्गत कानूनों के 
विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दण्ड को कम करने, स्थगित करने, बदलने 
अथवा क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल को है। राज्यपाल अपनी न्यायिक शक्ति 
का प्रयोग मुकदमे के पूर्व, मुकदमे के सध्य झ्थवा मुकदमे के बाद कर सकता है। 
राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राज्यपाल से 
अवश्य सलाह लेता है । जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के हायो में होती 
है । राज्यपाल के विरुद्ध तब तक न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता जब 
तक वह पदासीन है । 

स्पप्ट है कि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका के श्रव्यक्ष के रूप में 
व्यापक शक्तियाँ प्राप्त है तथापि उसकी स्थिति, कत्तिपय अ्रपवादों को छोड़कर, 
साँविधानिक मुखिया की है और उसके अधिकारो का वास्ददिस प्रयोग मन्व्रि-परिषद 
द्वारा उसके नाम से किया जाता है । साँविधानिक स्व्रात हक सूप में उसे मन्चरि-वररिएा 
को सलाह, चेतावनी और प्रोत्साहन देने का श्रश्नित:7 | / बढ राष्ट्रपति से” 
4 हाविधान (तेट्ेसवाँ राशोधन) बश्रिनिदरम, 2909 $ हह रूचर डितिदद बर दो है. कह 
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ही, दलगत राजनीति से ऊपर है श्रौर सरकार के लिए प्रभावकारी सलाहकार तथा 
पथ-प्रदर्शक के रूप में कार्य करता । वह राज्य मे राष्ट्रपति का अभिकर्ता और सप 
सरकार का प्रतिनिधि है । बह एक कड़ी है जो संघ तथा राज्य को जोड़ता है और 
सध-राज्य के सम्बन्ध को निर्धारित करता है । 
राज्यपाल को स्वयिवेकीय शक्तियों के कुछ उदाहरण 
($०गा8 ऋष्बयाए25 गण 98क्‍सांगराबाए 207९5 ता पांश 6 काथ्या०) 

राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों के दो रूप हैं--() संविधान-अदत्त 
स्वविवेकीय शक्तियाँ, एवं (2) परिस्थितिजन्य स्वविवेकीय शक्तियाँ। संविधान ने 
कुछ विशेष मामलो में और खास तौर पर असम के सम्बन्ध में राज्यपाल को 
स्वविवेकीय अधिकार दिए है। भ्रसम के राज्यपाल को यह विशेषाधिकार है कि वह 
प्रजातीप क्षेत्रों से सम्बन्धित कुछ प्रशासकीय मामलो तथा ग्रसतम सरकार व स्वायत्त 
जिला परिषद्‌ के बीच खनिज सम्पत्ति सम्बन्धी विवादों के बारे में निर्शाय करें। 
विद्रोही एवं शनु नागाओं से निपटने के लिए साग्रालेण्ड के राज्यपाल को खिका- 
धिकारों के प्रयोग की शक्ति है तो सिविकम के राज्यपाल को वहाँ के सभी क्षेत्रीं के 
लोगों के आधिक झौर सामाजिक विकास के लिए समुचित प्रबन्ध करने की हट 
से विशेष उत्तरदायित्व सौँपे गए है। सविधान में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति ऐसे 
उपबन्धों का निर्माण कर सकता है जिनसे राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तितयों के 
प्रयोग के अधिक अवसर मिल सकें । रोज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेने का 
अधिकार सविधान के अनुच्छेद 63 () की भाषा से स्पष्ट है। इसमें कहा गया 
है कि “जिन बातों में संविधान द्वारा राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि बह 
अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोडकर राज्यपाल को श्रपने कार्मो 
के निवेहन मे सहायता और मन्त्रणा के लिए एक मन्त्रि-परिपद्‌ होगी जिसका प्रधाव 
मुख्य मन्‍्त्री होगा |” 

राज्यपाल को कुछ स्वविवेकी शक्तियाँ परिस्थितियीं-विशेष मे प्राप्त होती 
है । ये विशेष परिस्थितियाँ तब उत्पन्न हो सकती है जब-- 

(2) किसी एक दल को विधान-सभा में स्पष्ट बहुमत आप्त न हो । 

(2) सथुक्त सरकार का गठन हो और आपसी फूठ के कारण शासन को 

सुचारु स्ालन कठिताई में पड रहा हो । 
(३) दल-बदल के कारण सरकार के श्रस्तित्व की खतरा पैदा ही जाए। 
(4) राज्य में शान्ति और व्यवस्था की खतरा पैदा हो गया हो था उसकी 
सम्भावना हा | 
(5) मस्तरिमण्डल से विधान-सभा के अविश्वास की स्थिति प्रेदा हो गई 
'. हो, आदि । 
राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्त्यीं के प्रयोग के ग्रवसरों की डॉ. एम. वी. 


पतपल्ली ते निम्नानुसार गिनाया है “८ हि 
४7(६) मत्वि-परिपद्‌ की स्थापना से पूर्व मुल्य सन्‍्त्री के चुनाव, (2) मन्त्रिि 
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मण्डल को पदच्युत्‌ करना, (3) विधान-सभा का विधटन करना, (4) मुख्य मन्‍्त्री 
से प्रशासनिक तथा विधायी कार्यो के सम्बन्ध में शूचना माँगना, (5) किसी एक 
मन्त्री द्वारा किए गए निर्णय (जिस पर मन्त्रिग्परिपद्‌ ने विचार न क्या हो) को 
मन्त्रि-्परिपद्‌ के समक्ष विचाराथ्थं प्रस्तुत कराने के लिए मुख्य मस्त्री को आदेश देना, 
(6) विधान-मण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर उसे पुनविचार 
के लिए लौटा देना, (7) राज्य विधान-मण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को 
राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना, (8) किसी अध्यादेश को श्रख्यात करने से 
पूर्व राष्ट्रपति से अ्नुदेश (7॥50702४075) को याचना करना, (9) राष्ट्रपति को 
आपात्‌ परामण्श देना, तथा (40) भ्रसम तथा अन्य घोपरणा करने का पूर्ववर्ती राज्यो 
के राज्यपाल के लिए आदिम-जाति क्षीत्रों की कुछ प्रशासनिक समस्याओं का हल 
करना, भ्रसम राज्य तथा (स्वायत्तशासी क्षेत्र की) जिला परिपदों के खनिज स्वामित्व 
सम्बन्धी विवादों का निर्शेय करना । 

उदाहरण--राज्यपाल द्वारा स्वविवेकीय शक्तियों के प्रयोग के कुछ उदाहरण 
इस प्रकार हैं-- 

(क) राज्यों मे साँविधानिक तन्‍्त्र की विफलता के बारे मे स्वविवेक से 
निर्णय लेते हुए राज्यपाल ने समय-समय पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजे श्रौर 
फलस्वरूप राज्यों मे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया | पहला प्रतिवेदन पजाब से 
सन्‌ 952 में गया । हाल ही में !2 दिसम्बर, 979 को पूर्वी राज्यों के राज्यपाल 
श्री एल. पी. सिंह की सिफारिश पर असम मे राष्ट्रपति शासत लागू किया गया है । 

(ज) 967 के चौथे ग्राम चुनावों के बाद ऐसी स्थितियाँ बनी कि 
मुख्य सन्‍्त्री की नियुक्ति में राज्यपालों को स्वविवेक के प्रयोग के श्रवसर मिले । कही 
सर्वाधिक स्थान प्राप्त दल के नेता को पहले मुख्य मन्‍्त्री बनने के लिए आामन्त्रित 
किया गया, जैसे राजस्थान में श्री मोहनलाल सुखाड़िया को, तो कह्दी मिले-मुले दलों के 
नेता को, जैसे पश्चिमी बंगाल और बिहार मे । राज्यपानों का प्रयत्न यह रहा है कि 
ऐसे नेता के नेतृत्व मे सरकार गठित हो जाए जो स्थाई शासन दे सके। कुछ 
परिस्थितियों में दल-बदलू नेता को भी मुख्य मन्‍्त्री बनाया गया। जैसे पश्चिमी बंगाल 
में राज्यपाल धर्मवीर द्वारा पी. सी. घोष को भरुरुष मन्‍्त्री पद देता । लेकिन 
परिस्थितियों की माँग भी यही थी कि घोष को मुख्यमन्ध्री बनाया जाए क्योंकि 
काँग्रेस के तथा अन्य समर्थन द्वारा उससे स्थाई सन्त्रिमण्डल बनाए जाने की श्रपेक्षा 

की गई थी । 

यदि राज्य विधान-सभा मे चुनावों मे किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त 
हो जाता है तब विवेकाधिकार के प्रयोग की वात नही उठती क्योंकि राज्यपाल को 

बहुमत दलोय नेता को ही मुख्य मन्‍्त्री मियुक्त करना पड़ता है। लेकिन एक दल को 
स्पष्ट बहुमत न मिलने की सूरत में श्रनेक प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं 
भौर राज्यपाल की विवेक-शक्ति का विस्तार हो जाता है । 

(गं) भम्त्रिमण्डल बनाने के लिए समय का निश्चय करने मे भी राज्यपाल 
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द्वारा स्वविवेक की शक्ति के प्रयोग के उदाहरण है । 23 नवम्बर, 967 को पंजाब 
के मुख्य मन्‍्त्री सरदार गुरनाम सिह ने त्याग-पत्र दिय्रा और राज्यपाल ने उन्हें दो 
दिन का समय पुन; मन्सत्रिमण्डल के निर्माण के लिए दिया। इसी बीच राज्यपाव 
कही बाहर चले गए भर वहाँ से लौटकर 26 नवम्बर को उन्होंने लक्ष्मणातितद गिल 
को मुख्य भनन्‍्त्री बनने के लिए झ्ामस्त्रित किया । 
वास्तव में राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तिय्री के प्रयोग की कोई एकदर् 
सुनिश्चित सीमा या परिभाषा कठित है। न ही राज्यपाल के स्वविवेकाधिकार 
निरपेक्ष हो सकते है। निरपेक्ष स्वविवेक निरंकुशता का प्रतीक है जिसे लीकतस्त्र में 
इजाजत नही दी जा सकती । राज्यपाल की स्मविवेशीय शक्ति पर राज्य मस्ति- 
परिषद्‌ या राज्य व्यवस्थापिका कोई रोक नहीं लगा सकती, किन्तु राष्ट्रपति इस 
सम्बन्ध मे राज्यपाल को नियन्त्रित कर सकता है । राज्यपाल यदि प्रथने स्वविवेका- 
घिकार का प्रनुचित अयोग करे तो राष्ट्रपति उप्तका विरोध कर सकता है तथा 
आवश्यकता पडने पर उसे पदच्युतु कर सकता है। इसके भ्रतिरिक्त, जब वीक 
मन्त्रि-परिपद्‌ को राज्य विधान-मण्डल का विश्वास प्राप्त है, तंब तक वह मल्तरिमण्डल 
के परामश के स्थान पर अपने स्वविवेक से कार्ये नही ले सकृता। यदि वह ऐसा 
करेगा तो राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी करवट ले सकती है कि जिनमे राज्यपात 
की पदब्युति प्रदश्यम्भावी है । एम. वी. पावली ने शिक्षा है कि “इन सभी बातों को 
ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यवाल के पद में उप्तके परामग्रेंदाता 
के रूप पर ही अधिक जोर दिया गया है । एक प्रोर वह सस्ख्रि्परिपद के निष्प्ष 
परामशदाता के रूप में कार्य करवा है और एक राज्य का अध्यक्ष होने के नाते डे 
अधिकार है कि उससे परामर्श लिया जाए, उसे प्रोत्साहित करना तथा चेतावनी देने 
का अ्रधिकार है । वह सुविधाजनक तथा प्राधिकारपूर्णं स्थान से राज्य में होते वाले 
प्रत्येक कार्य को श्रनासकत पर्यवेक्षक के रूप में देखवा है। इस स्थिति से वह राज्य 
सरकार के गौरव, स्थायित्व तथा सामूहिक दायित्व को बनाए रखता है। दूरी झोर 
वह राष्ट्रपति का अभिकर्त्ता तथा उस राज्य से सम्बद्ध कार्यो में उसका परामशदाता 
है । बहू राज्य मे सघ का प्रतिनिधित्व करता है । वह संघ तथा राज्य को बाँधने 
वाली एक कडी तथा सध राज्यिक सम्बस्धो को विनियमित करने का मोध्यम हैं। 
इस प्रकार वह सॉविधानिक व्यवस्था का एक आवश्यक भ्रग है जो एक विश्चित 
उद्देशप्न को पूर्ति तथा एक आवश्यक सेवा प्रदान करता है ।* 
हम कह सकते है कि असाधारण परिस्थितियाँ को छोड़कर सावारण 
परिस्थितियों मे राज्यपाल का प्रमुख कत्तंव्य यह देखना है कि शज्य का प्रशातत 
श्रच्छी तरह चते । उससे यह अपेक्षित है कि वह मत्त्रि-परिषद्‌ के समस्त निरणेयी क्के 
सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रदान करे । वह अल्प संख्यक वर्गो के हितों की रक्षा 
करे और तत्सम्बन्धी शिकायतों की ओर राज्य सरकार का ध्यान झ्ाइप्ट के 
राज्यपाल को चाद्दिए कि वह्‌ निर्देलीय नेतृत्व प्रदान करके राप्टू-निर्माणकारी काय 
मैं अपना विशेष योग दे ! 
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राज्यपालों के लिए निर्देश-पत्र 
(प५प्याशा ण॑ वा५फ८वणा 40 5०४थ॥ा०) 

, थी को नियुक्ति, मुख्यमस्त्री की बरखास्तगी, मल्त्रियों को निदुक्ति 
3, विधान-सभा का वेतन, शासन प्रबन्ध, अव्यादेश निकासता झादि 
भिन्न राज्यों में राज्यपालों का राजनीतिक आच रण समान नहीं रहा 
» की राजतीतिक परिस्थितियों के अनुहूत राज्यपाल के राजतीतिक 
5 हीना स्वाभाविक है, लेकित समान साँविधानिक परिस्थितियों मे 
तिक आाच रण की अपेक्षा की जाती है और ऐशा न होने पर जनता 
के प्रति निप्ठा की भावना को आधात पहुँबक हैः 
के चुनावों के वाद राज्यपाल की स्थिति के सम्बन्ध ये जो विवाद 
विधम राजनीतिक घंटनाक्रमों के दौरान राज्यकझातों लें जो कदर 
को देखते हुए प्रतेक पक्षो द्वारा यह सुझाव दिया कबा कि र/ज्ययालों 
लिए कुछ निर्देशक सिद्धान्त निश्चित किए जाने ऋटिंर । दिसम्बर, 
म्मेलन हुआ उसमे सिद्धान्त रूप में उपरेक्त आवश्यकता को स्वीकाट 
। भ्रत: राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर के श्रश्थपान शो भाताने सहाय 
मे 5 सदस्यों की एक समिति नियुक्त कस्के उसे राज्यपाल के 
ले के साथ सम्बन्ध निश्चित करने का कार्य कौंस । समिति के प्रस्थ 
बी. गोपाल रेड्डी, श्री अ्रत्ती बाबर बड़, #की की. विश्ववायनू तया 
ने । समिति ने अपनों रिफ्रोर्ट मे विम्तलिश्लत विमारिफे की--- 
विधान-सभा का विड्दाय प्त करके के सम्बन्ध में कोई मुरझय मत्ती 

अधिवेशन आरामच्त्रित करते के उचरदाव्िच से की हृतला 
«७ « शथ का पदच्चुत $र काना है । 
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6. संयुक्त विधायक दल सरकार के मुख्य मन्त्री को सम्बद्ध दलों एवं गुर्टी 
द्वारा औपचारिक रूप से चुना जाना चाहिए । 

7. राष्ट्रपति के सचिवालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए 
जिसका यह मुख्य कर्तेंब्य हो कि वह विभिन्न राज्यों में समय-समय पर घटित होने 
बाली राजनीतिक भर सौँविधानिक घटनाग्रों के सम्बन्ध में श्रधिकाधिक सूचनाएँ 
रखे । इस विशेष कक्ष (59८०४ 02!) द्वारा किसी विशेष मामले के सम्बन्ध में 
राष्ट्रपति की अ्रभुमति से राज्यपाल को सभी उपलब्ध जानकारी दी जानी चाहिए 
ताकि राज्यपाल को निणंय सेने में सहायता मिले । 

8. राज्यपाल राज्य का श्रध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति का अ्रभिकर्त्ता नहीं भौर 
उसके कत्तंव्य संविधान में ही निर्धारित किए गए हैं । 

राज्यपाल-समिति ने उपरोक्त प्षिफारिशें करते हुए भ्रपनी रिपोर्ट में इस 
बात पर बल दिया कि न तो भविष्य मे उत्पन्न होने वाली सभी परिस्थितियों के 
सम्बन्ध में सोचा जा सकता है भौर न ही इस सम्बन्ध में निश्चित निर्देश दिए जा 
सकते है कि विभिन्न परिस्थितियों में राज्यपालों को अपनी भूमिका किस प्रकार झदा 
करनी होगी । वास्तव में राज्यवाल का 'स्वविवेक' ही इस सम्बन्ध में 'सर्वोच्च निर्देश 
हो सकता है। 


(एम्काषा शा्।9६8 880 उप्तह 
(00१८६ 07 ॥(४६४5) 
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केद्ध की भाँति राज्यपाल को उसके करत्तेद्यतातत में लद्रठा शौर परानर्म 
देने के लिए एक मन्त्रि-परियद्‌ की व्यवस्वा की गई है विठझा प्रशत झुख्य मन्त्री 
होता हैं। सविधान के भाग 6 के प्रध्याय 2 में राज्यगर, हलिलरियंद प्लौर रागप 

महाधिवक्ता (#4५४०८०८ 0थाथ») का वर्सन है 
सन्त्रि-परिषद्‌ 
(पाह (०फ्रता ग॑ 3ए59::65) 

मन्त्रि-परिपद्‌ की रचना, वेतन ग्रादि 

संविधान का भ्रनुच्छेद !63 (4) बढ उत्तल्विर सदा है हि साज्परप्ात हे 
सहायता और सलाह देने के लिए शक मर्करि-य? 
होगा । अनुच्छेद 63 (3) में है कि 
दी है या नही और यदि दी है वोकरा दी 
नही की जाएगी। अनुच्छेद !64() क #च्य- 
भए हैं । राज्य की मखियरिर्‌ ही स्च्छा 
समान ही हैं । हे 

मुल्य मी राखबध झय विद किया गादा है घौर प्रसव इन 
सस्ची के परामर्ण पर ग्रसक्रप शा लिमुद मिए कराते ह। 
उत्तरदायित्व के पिद्धल $ बदबप ऋप हे कै 
प्रति उत्तरदावी होती है । दे उन 
है, उनकी संख्या इ 


उग्र हद विचर! प्रवष्न 


















कार अर्ठी डे लगाए राहर 














रखकर भमन्विद्ों 
द्वारा मन्चियों 


का एक या ददिद्र £ 
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परिपद्‌ की भाँति ही राज्य मस्त्रि-परिपद्‌ में मन्त्रिमण्डलीय (केबिनेट) मन्त्री, राज्य 
मन्‍्त्री और उप-मन्त्री होते हैं । राज्य मन्‍्त्री और उप-मन्त्री न भी रखे जाएँ, यह 
सम्भव है। उदाहरणशार्थ, 974 के प्रारम्भ मे तमिलनाडु मे केवल मुल्य मन्त्री और 
मस्त्रिमण्डलीय स्त्री ही थे, राज्य मस्त्री तथा उप-मन्त्री नहीं। मस्त्रियों के वेतन, 
भत्ते, सुविधाओं थ्रादि का तिर्धारण राज्य के व्यवस्यापन विभाग के हाथ में है । 
मन्त्रि-परिपद्‌ का सदस्य होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति राज्य विधान-मण्डल का 
सदस्य हो ( यदि किसी गैर-सदस्य को मल्त्री बना दिया जाता है तो यह जरूरी है 
कि पद भप्रहण करने की तिथि से 6 माह के भीतर वह विधान-मण्डल का सदस्य बन 
जाएं। मन्त्रि-परिपद्‌ का कार्यकाल राज्य विधान-सभा के समान ही पाँच वर्षों का 
होता है, बशर्ते कि विधान-सभा का विश्वास खोने भ्रथवा अन्य किसी कारशवश उसे 
अपना पद-त्याय ने करना पडे । 
अनुच्छेद 264 (3) के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक मन्त्री का पद ग्रहण करने 
से पूर्व पद की और गोपनीयता की शपयें कराता है | किसी मस्त्री या भुरुय मन्‍्त्री 
को शपथ राज्य की सीमा से वाहर भी दिलाई जा सकती है, संविधान ने इस पर 
कोई रोक मही लगाई है! हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री बंशीलाल की 
राज्यपाल ने दिल्‍ली मे शपथ दिलाई थी झ्रौर विरोधी दल के इस बिशेध में कोई 
बजन न था कि चूंकि श्री वशीलाल को हरियाणा राज्य के प्रदेश में ही शपथ नही 
दिलाई गई है श्रत” बशीलाल मन्निमण्डल अ्रवेधानिक तथा श्रसाँविधानिक है । 
सन्त्रि-परिपद्‌ के कार्य एवं भ्रधिकार 
राज्य मन्त्रि-परियद्‌ के काये और अ्रधिकार लगभग उसी अ्रकार के हैं जो 
केन्द्रीय मन्त्रि-परिपद्‌ के होते है । सार्राश रुप में, राज्यपाल की समस्त कार्यपालिका 
शक्तियी का प्रयोग मन्त्रि-्परिपद्‌ ही करती है | किसी न्यायालय में यह नही पूछा 
जा सकता कि किसी मन्‍्त्री ने राज्यपाल को बया और कैसी मन्त्रणा दी । राज्य की 
नीति निर्धारित करना, नौति के लागू करने के तिए योजनाएँ झोर कार्यक्रम बनाना 
तथा आवश्यक निर्णय लेना मन्वि-परिपद्‌ के ही काम हैं। कानूत निर्माण सम्बन्धी 
कार्यक्रम बनासा, विधेयक विधान-मण्डल में पेश करना झौर उन्हें विधान-मण्डल से 
पास करवाना, राज्य के बजट को प्रोत्साहित करना और उसे पास करवाना प्रादि 
सब काम मन्त्रि्परिषद्‌ ही करती है । मन्त्रीगण ही विधान-मण्डल की बैठकों मे 
अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करते है और सदस्यों के प्रश्वों का उत्तर देते है । 
विघान-मण्डल् मे श्रपनी नीति की व्याख्या मस्त्रि-परिपद्‌ को ही करनी पड़ती है । 
सम्त्रीगण अपने-अपने विभाग के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण 
करते है । वे देसते है कि सारा काम निर्धारित नीति के श्रनुरुप हो रहा है या नही । 
मन्त्रीगयश सरकारी योजना का घूम-घूम कर प्रचार करते है । वे सरकार के पक्ष मे 
लोकमत तैयार करते है । मम्त्रि-परिषद्‌ अपने सभी महत्वपूर्ण वि्यों की सूचना 
ग्य मन्त्री के माध्यम हे राज्यपाल को पहुँचाती है। राज्यपात गी सलाद या 
चेतावनी भी वह मुस्य मस्त्री के माध्यम से ग्रहण करती है । 
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नही है । बह मन्धत्रिमण्डल को उचित मार्ग पर चलने के लिए कितना प्रेरित कर 
सकता है, यह उसके व्यक्तित्व तथा उसके कार्यकलापों पर निर्मर करता है। 

के 3. मुख्य मन्त्री पद पर नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति विघान-मण्डल के 
कसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यह झ्रावश्यक नही कि वह विधान-सभा * 
का ही सदस्य हो | यहाँ तक कि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, 
केवल शर्ते यह है कि यदि ऐसे व्यक्ति को मुख्य मन्त्री या मन्त्री नियुक्त कर दिया जाए 
(जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है) तो उसे छः माह के भीतर किसी एक सदन 
का सदस्य बनना पड़ेगा अन्यथा छः माह बाद पद से हटना पडेगा। एच. एस. वर्मा 
बनाम टी. एन. सिह! के बाद में टी. एन. सिंह के मुख्य मल्त्री पद पर मियुक्ति को 
इस झ्राधार पर चुनौती दी गई थी कि यह उस समय किसी भी सदन के सदस्य नही 
थे। उच्चतम न्यायालय ने उसकी नियुक्ति को साँविधानिक घोषित किया वयोकि 
सविधान के अनुच्छेद 64 के प्रन्तर्गत ऐसी कोई शर्ते विहिंत नहीं की गई है कि 
उसे विधान-मण्डल का सदस्य होना चाहिए | शर्त केवल एक है कि क्‍या ऐसे व्यक्ति 
को विधान-मण्डल के सदस्यों का विश्वास प्राप्त है। इसी प्रकार, सब 960 में 


इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री चद्धभानु ग्रुप्त के मुरुप मन्त्री पद पर नियुक्ति को 
असॉविधानिक घोषित किया था कि वे उस समय विधान-मण्डल के किसी भी संदत 
के सदस्य नही थे । 

4. सविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार “राज्यपाल के प्रम्तादपर्यन्त मत्त्री 
अपने पद धारण करेंगे ।” किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राज्यपाल जब चाहे 
स्वेच्छा से मन्त्रि-परिषद्‌ को अ्रपदस्थ कर दे। यद्यपि राज्यपाल के प्रसादपर्यस्त' 
पदावली को संविधान में परिभाषित नही किया गया है, लेकिन सरकार की संसदीय 
पद्धति के अधीन इस वावय का भ्र्थ विधान-मण्डल के वहुमत का विश्वास माना गया 
है । अनुच्छद 64(2) से भी यही ध्यनित होता है। इस अनुच्छेद मे उल्लिखित 
है कि “मन्त्रिग्परिपद्‌ राज्य की विधान-सभा के प्रति सामुहिक हप से उत्तरदायी 
होगी ।” झतः जब तक मन्त्रिमण्डल को सदन के बहुमत का विश्वास प्राप्त है, 
राज्यपाल को मन्त्रिमण्डल को अपदस्थ नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवश कुछ अवसरों 
पर राज्यपालों ने इस परम्परा के पालन में एकरूपता नही दिखाई है । 

5. सविधान के अनुच्छेद !74 में राज्यपाल को 'विवान-सभा का विघदन' 
करने का अधिकार दिया गया है । सामान्य परिस्थितियों में वह विधान-सभा को 
उसकी सामान्य अवधि (पाँच वर्ष) से पूर्व मय नही करता, लेकिन विव्राद झसामात्म 
परिस्थितियों से सम्बन्धित है। जहाँ मन्त्रिमण्डल सदन का विश्वास स्रो चुका है श्रौर 
किसी स्थाई वैेकटिंपक सन्प्रिमण्डल की स्थापता सम्भव नहीं है, वहां राज्यपाल 
विधान-सैभा को भंग कर देगा। किन्तु प्रश्व उठता है कि क्या राज्यपाल एक 
यद्यजित मल्त्रिमण्डल का यहूँ परासश सानने को वाव्य हैं कि बह विधाव-सभा को 
भंग कर दे ? राज्यपाल ऐसे मन्त्रिमण्डल की मन्त्रया मानने के लिए बाध्य नही है, 
वरन्‌ ऐसी परिस्थिति में अपने स्वविवेक का प्रयोग करने को स्वतन्त्र है, प्र्थात्‌ बह 
उसकी इच्छा पर है कि वह विधान-सभा को मंग करे या न करे । वेसे दत्त सम्बन्ध 


मुख्य मन्त्री और सन्त्रि-परिपद्‌ 45] 


में दो मत रहे है--(क) राज्यपाय पराजित मुख्य मन्‍्त्री की सलाह मानने को बाध्य 
है और उसे राज्य विधान-सभा को भंग करना पड़ेगा, (ख) यह राज्यपाल की इच्छा 
पर है कि वह विधान-सभा भंग करे श्रथवा ऐसे व्यक्ति की खोज करे जो पराजित 
सन्त्रिमण्डल के स्थान पर वैकल्पिक मन्विमण्डल का गठन करने मे सक्षम हो । 

राष्ट्रपति ने राज्यपालो की एक समिति गठित की जिसमे मार्गद न के लिए 
कुछ महत्त्वपूर्ण सुकाव दिए जिनका उल्लेख हम पिछले ग्रध्याय मे राज्यपाल के लिए 
निर्देश-पत्र/ (77 ० ]050एट/०75 00 00ए८7705) शीप॑क के अन्तर्गत 
कर चुके हैं । 

सुनिश्चित साँविधानिक अ्रभिसमय या परम्परा के अनुसार उस मन्त्रि-परिपद्‌ 
को, जिसे सदम का विश्वास प्राप्त है, राज्यपाल द्वारा अपदस्थ नहीं किया जाना 
चाहिए । मन्त्रि-परिषद्‌ को सदन के बहुमत का विश्वास प्राप्त है या नहीं--इस प्रश्म 
पर भी सुनिश्वित सौविधानिक अभिसमय यह है कि मन्म्रिमण्डल सदन का विश्वास 
प्राप्त कर ले । यदि सदन अ्रविश्व्रास का प्रस्ताव पारित करता है तो इसका अर्थ 
होगा क़रि मन्त्रिमण्डल सदन का विश्वास खो चुका है | वाह्य सूचनाभ्रों के ग्राधार पर 
विश्वसनीय रूप में यह पता नहीं लगाया जा सकता कि मन्त्रिमण्डल को सदन का 
विश्वास प्राप्त है या नही, अत- राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह तब तक 
अपेक्षा करे जब तक कि मन्त्रिमण्डल सदन में किसी प्रश्त पर भतदान में हार 
नही जाता । 

मुख्य मन्‍्त्री की घास्तबिक स्थिति 
(फ९ #लाबो ए0ज्ञात्त ण गिल टग्रंल 09०) 

राज्यपाल भ्रौर मन्त्रिमण्डल के सन्दर्भ मे मुख्य मन्त्री की वास्तविक स्थिति 
को हम देख चुके है । पर मुख्य मन्‍्त्री की स्थिति और भी अनेक बातों पर निर्भर 
करती है, गिनमे से कुछ मुख्य निम्नलिखित है-- 

] भारत में बहुदलीय व्यवस्था के बावजुद श्रमी तक, 967 के बाद के 
कुछ भ्र्से को छोड़कर, एक दलीय प्रमुत्त रहा है। केन्द्र में काँग्रेस दल सत्तारुढ रहा 
है और अधिकाँश राज्यो मे भी । जनता सरकार के समय भी बहुत कुछ यही बात 
रही । जब एक ही दल केन्द्र और राज्यों मे सत्तारूढ़ हो तो मुख्य मन्त्री को केन्द्रीय 
निर्देशन मे अधिक चलना पइता है । केन्द्रीय निर्देशन के प्रकाश में मुख्य मन्त्री की 
वास्तविक स्थिति कमओर होती है, लेकिन मिर्देशनो के अनुक्ृण चलते हुए अथवा 
दलीय हाई कमान का विश्वास-पात्र बने रहते हुए म्रुस्प मन्‍्त्री की स्थिति राज्य में 
सशक्त हीती है। हाई कमान और प्रधान मन्त्री का संरक्षण जिस मुख्य मम्मी को 
प्राप्त हो वह विधान-सभा की ग्रुटवाजी का सफल मुकावला कर पाता है। 

2. केन्द्र मे यदि शासक दल की स्थिति कमजोर है तो राज्यों में मुख्य 
मन्त्रियों की स्थिति अधिक मजबूत हो जाती है क्योकि उन पर केन्द्रीय निर्देशनो 
प्रथवा हाई कमाम के निर्देशनों का बह प्रभाव नही पड़ता जो उस सूरत में पड सकता 
था जबकि केन्द्र मे शासक्र दल सुहृद हो । ऐसी स्थिति मे प्रधान मन्‍्त्री के चुनाव में 
भी राज्यों के मुख्य मन्त्रियो का भाग विशेष महत्त्वपूर्ण हो जाता है। पण्डित नेहरू 
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है याद प्रारम्भिक यर्षों में मुझुय मन्त्रियों को 'किग-मेंकसे! (काहकधसथई) कहा 
जाने समा । काँग्रेस के विभाजन के दौरान भी मुरुय सन्त्रियों की स्थिति काफी 
मजबूत थी । लेकित !97 के लोकसभायी चुनावों में श्रीमती गाँधी ने जो अभूतपूर्व 
समर्थन प्राप्त किया उससे मुस्य मस्त्रियों की स्थिति पुनः वैसी ही हो गई जैसी पण्डि। 
नेहेह के समय थी। एक सशक्त झोर प्रभावशाली प्रधान मस्त्री के रहते हुए मुहय 
मस्त्रियों को उराके निर्देशन को मानकर चलने में ही सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। 
भारतोय परिस्यितियों की माँग है कि केद्र सर्देव सुहढ़ भौर शक्तियाली रहे तभी 
विघटनकारी तत्वों का मुकाबला किया जा सऊता है । 

3. यदि राज्य विधान-रभा के मुख्य मन्‍्त्री को स्पस्ट बहुमत प्राप्त है तो 
उगकी स्थिति उस मुर्य मस्त्री की तुलना में भ्रधिक सुदृढ़ होती है जो कि मिले-जुले 
प्रथवा सविद मन्नरिमण्डल का नेता है । 

दर 4. यदि विधान-सभाप्रों में दल-बदल का जोर है तो मुझुप मत्त्री की स्थिति 
ग्रनिश्चय में रहती है, चाहे उसे हाई कमाद भौर प्रधान मन्‍्त्री का संरक्षण भी 
प्राप्त हो । 

5. मुझ्य मन्त्री की वास्तविक स्थिति उसके स्व के भौर राज्यपाल के 
व्यक्तित्व के प्नुषात पर ही निर्भर करती है। यदि राज्यपाल कमजोर व्यक्तित्व वाला 
है तो मुख्य मन्‍्त्री की स्यिति भ्धिक मजबूत हो जाती है । 

यह कहना भ्रधिक उपयुक्त होगा कि एक दसीय प्रमुत्व के कारण प्रभी देश 
में मुरुय मन्‍्त्री पद का संस्‍्याकरण नही हो पाया है । पर हर स्थिति में यह अपेक्षित 
है कि केन्द्र भौर राज्य परस्पर सहयोग भौर समन्वय के साथ चलें। देश की प्रगति 
और समृद्धि का यही तकाजा है । 

राज्य का महाधिवकता 
(वर 4क्र०ट्याल ठशालत्रों 07 (९ 5/8०) 

संविधान के भ्रनुच्छेद 65 में व्यवस्था है कि -+ 

. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अहेता रखने वाले व्यक्ति 
को प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा । 

2. महाधिवक्ता का कत्तेंव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को ऐसे 
विधि सम्बन्धी बिपयों पर मन्‍्त्रणा दे तथा ऐसे विधि-झूप दूसरे कत्तेंब्यों का पालन 
करे जो राज्यपाल उसे, समय-समय पर भेजे या सौपे तथा उन क्ृत्यों का निर्वहन करें 
जो उसे इस संविधान ग्रथवा झन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या प्रधीन 
दिए गए हों । ॥ 

3, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेगा तथा राज्यपाल 
द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पाएगा । 

... महुाधिवक्ता राज्य विधान-मण्डल की कार्यत्राहियों में माग ले सकता है, परन्तु 
उस्ते मतदान का अधिकार नही होता ।॥ 


जज 


राज्य विधान-मण्डल एवं 
भी रॉज्य न्यायपालिका 
(67६ ६६७5॥50&0७98६ #४90 जशश्ा£ 3७०00/88५) 


प्रत्येक राज्य में एक विधान-मण्डल होता है जिसके अन्तर्गत राज्यपाल के 
अतिरिक्त एक था दो, जैसी भी स्थिति हो, सदन होते है | वर्तमान में भ्रानभ्र प्रदेश, 
विहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू तथा कश्मीर, तमिलनाडु और उत्तर श्रदेश मे 
विधान-मण्डल के दो सदन है जो विधान-परिपद्‌ और विधान-सभा के नाम से जाने 
जाते है, शेष राज्यों में विधान-मण्डल का केवल एक हो सदन है जिसे विधान-सभा 
कहा जाता है। किसो वर्तमान विधात-परियद्‌ को समाप्त करते के लिए अथवा 
जहाँ वह नहीं हो वहाँ उसे बनाने के लिए, यदि ऐसे प्रस्ताव का सम्भन्धित विधाव- 
सभा द्वारा समर्थन कर दिया जाए, तो सतद्‌ कानून बनाकर व्यवस्था कर सकती है । 
उदाहरणाय्े परिचम बगाल और पंजाब की विध/त-परिपद्‌ क्रमशः  झगरुत, 969 
और 7 जनवरी, !970 से समाप्त कर दी गई है। संविधान (सप्लातवॉँ संशोधन) 
अधिनियम !956 में मध्य प्रदेश में एक विधान-परियंद्‌ बताने की व्यवस्था कर दी 
गई है, परन्तु बह भ्रभी दकऋ गठित नहीं हुई है । 


विधान-मण्डल की रचना 





विधान-“परिषद्‌ 


संविधान के प्रनुच्छेद 77 (१) के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधान-परिपद्‌ 
के सदस्यों की कुल सस्या राज्य की विधान-सभा के सदस्पों की कुल सख्या को एक 
तिहाई से भ्रधिक तया किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं हीगी । परिपद्‌ के सदस्थ 
विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित होते है। लगभग एक तिहाई सदस्य उस राज्य की 
विधान-सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित किए जाते है जो विधान- 
सभा के सदस्य नहीं हों, एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन नगरप्रालिकाग्रों, जिला 
डॉ श्रौर भन्‍्य स्थानीय निरायो के सदस्यों के निर्वाचऋ सण्डल करने हैं, 2वें 
भाग के बराबर संद्या में सदस्यों का निर्वाचन शिक्षा संस्याग्रों के. (जो भाष्यमिक 
स्तर से नीचे की न हों) पंजोकृत अध्यापक करते है। इसके अलावा दूसरे 7 
के बराबर संख्या में सदस्‍््यों का विवचिन ऐसे पजीकृत स्नातक करते हैं। 
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हुए कम-सै-कम तीन वर्ष हो चुके हो। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए 
जाते है और ये सदस्य वे व्यक्ति होने चाहिए, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी 
आन्दोलन तथा समाज सेवा का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक श्रनुभव हो । 

राज्य विधान-परियद्‌ एक स्थाई सदन है जिसके एक तिहाई सदस्य प्रति 
दूसरे बर्ष भ्रवकाश प्राप्त करते रहते हैं। विधान-परिषद्‌ का सदस्य होने के लिए 
किसी भी व्यक्ति को कम-से-कम 30 वर्ष का अवश्य होना चाहिए । प्रन्य अ्रहँताएँ 
ठोक वैसी ही हैं, जैसी विधान-सभा के लिए है। विधान-परिपद्‌ के सदस्य अपने में 
से ही एक सभापति और एक उप-सभाषति चुनते हैं जिसके कार्ये लगभग वैसे ही है 
जैसे केन्द्र मे राज्य सभा के सभापति और उप-सभाषतति के । 

निम्नलिखित सारणी में विभिन्न राज्यीं की विधान-परिपदो की रचना उनके 
निर्वाचन क्षेत्रों के ब्यौरे के साथ प्रस्तुत है?-- 

















प्र स्थानीय ।24 छः 

राज्य कुल सदस्य |. | संस्थाओं कि ट्‌ छ्क हि 

सच्या (5 ६ हाय हट हक 

ः निर्वाचित हि कल ध्ी कउ 
आन्ध्र प्रदेश 90 £॥॥ ६) 8 8 42 
बिहार 96 34 34 ] 8 2 
जम्मू व कश्मीर 36 22 6 नह 2 6 
तमिलनाडु 63 2 3 7 ठै 9 
महाराष्ट्र 78 30 2 जा 7 2 
क्रनटिक' 63 | श्‌ धर 6 6 4 
उत्तर प्रदेश 708 | 39 39 9 9 ]2 








विधान-सभा _ 
संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार, किसी राज्य की विधान-सभा में 
श्रधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं  विधान-सभा 
वयस्क सताधिकार के आधार पर निर्वाचित होती है। निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य 
निर्वाचन क्षेत्रों में इस ढग से वाँटा जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंस्या 
और उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए तियत किए गए स्थानों की जनसख्या के बीच का 
अनपात यथासम्भव सम्पूर्ण राज्य में एकनसा हो। विधानन्सभा का कार्यकाल 
सामान्यतः पाँच वर्ष का होता है, वशर्ते कि अवधि के पूर्व ही बहू भंग न कर दी 
जाएं | लोकसभा की भाँति इसका कार्यकाल भी सकटकालीन स्थिति में एक बार 
में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए बढाया जा सकता है। सकटकालीन स्थिति 
समाप्त होने के वाद इसका कार्यकाल 6 माह से श्रधिक नही बढ़ाया जा सकता । 
मसचिघान की व्यवस्था के श्नुसार, विघान-सभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 


] एम. वी. पायस्ती : वही, पृ, 259. 
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झरादिम जातियो तथा असम के स्वायत्त शासित जिलो के लिए स्थान सुरक्षित रखे 
जाने के अलावा अन्य कोई स्थान सुरक्षित नही रखे जाते। यदि राज्यपाल .समके 
कि ऐग्लो-इण्डियनो का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और इन्हे पर्याप्त प्रतिनिधित्व 
प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह विधान-सभा में इनका एक सदस्य नामजद कर 
सकता है । 

विधान-सभा की सदस्यता के उम्मीदवार के लिए ब्रावश्यक है कि वह 
(।) भारत का नागरिक हो, (2) 25 वर्ष से कम वय का न हो, और (3) उसमें 
अन्य वे सभी अहंताएँ मौजूद हों जो संसद्‌ निर्धारित करे । विधान-सभा को अपना 
प्रष्यक्ष भौर उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है जिनके कार्य बैसे ही है जैसे लोकसभा 
के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के होते है । 

यह आवश्यक है कि एक वर्ष के भीतर विधान-सभा के दो झधिवेशन प्रवश्य 
हो | प्रथम अधिवेशन के श्रन्त में और दूसरे अधिवेशन के द्यारम्भ में 6 माह से 
अधिक समय नही बीतना चाहिए । 

बतेमान समय में विभिन्न विधान-सभा्रों में सदस्यों की यंख्या की तालिका 
निम्नलिखित है-- 





97, 72 या 74 में मई 77 में निर्वाचित या 

विधान-सभा की कुल इसके बाद चुनी जाने 

राज्य का नाम सद्य सख्या वाली. विधान-सभा 

की कुल सदस्य संख्या 

] 2 3 
]. आन्प्न प्रदेश 287 294 
2. अमम ॥4 ]26 
3. बिद्दार 348 324 
4. उत्तर प्रदेश 425 425 
5, उड़ीसा वा ]47 
6. केरल १33 १4७ 
प., गुजरात 82 382 
8. तब्िलतादु 234 234 
9. हरियाणा हा 90 
0. माध्य प्रदेश 296 320 
]]. नागातैष्ड 60 छत 
]2. पंडाब 04 ॥॥7 
3, परश्रिप्र बंगाल 280 204 
4. मद्राशष्ट्र 270 / 
]5. बठटिक 206 हा 
6, शजत्दात हु 


5 मे 


उ7. हरिवाइड 4६७ 65 
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] ० 3 
8. जम्मू-कश्मीर है ०५ 76 
9. मेघालय 50 60 
20. मणिपुर 60 50 
27. त्रिपुरा 60 60 
22. सिविकम 309 32 
केन्द्र शासित क्षेत्र 
(. गोभा, दमन तथा डूयू 39 उ। 
2. पाण्डिचेरी 30 ३0 
3. मिजोरम 30 30 
4. मंरुणाचल प्रदेश 30 30 





सोट ; विधान-सम्ाओ के सदस्यों की साख्या सन्‌ 200। तक यही रहेगी । 

केरल विघाव-सभा के चुनाव माचं, 977 में लोकसभा के चुनाव के साथ हुए थे । गोआओ, 

दमन ऑर डूयू की विधान-स्भ्ाओ के चुनाव ]2 जून, 977 को हुए थे। 0 राज्यों 

(बिहार, उडीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पजाब, पश्चिम बंगाल, 

राजस्थान और हिमाचज प्रदेश) की विधान-सभाओं के चुदाव भी जुन, 977 में हुए थे। 

जम्मू-कश्मीर की विधान-सभाओ के चुनाव जूम-जुलाई 977 में हुए थे और शेष राज्यों नी 

विधान-सभाओ के चुनाव फरवरी, 978 मे हुए । 

राज्य विधान-मण्डल के काये एवं श्रधिकार 
राज्य विधान-मण्डलो के कार्य और अधिकार प्रायः वैसे हो है जैसे केस्द्रीम 
संसद्‌ के है । राज्य विधान-मण्दलों को संविधान को सातवी श्रनुसूची की सूची 2मे 
उल्लिखित विपयो पर एकान्तिव अधिकार प्राप्त है त्तथा सूची 3 भें उल्लिखित 
विषयो पर केन्द्र के साथ मिले-जुले अधिकार प्राष्त है । 
विधायी शक्तियाँ-"जैंसा कि बताया जा चुका है, राज्य विधान-मण्डस राज्य 

सूची के सभी विषयों ५९ कानून बनाता है | उसे समवर्ती सूची के विषयों पर भी 
कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस क्षेत्र मे यदि विधान-मण्डल झौर 
संसद्‌ के काबूम टकराएँ तो ससद्‌ के कातून ही मान्य होते हैं । साधारण स्थिति में 
विधाम-मण्डल अपने कार्य में स्वतन्त्र है, लेकिन सकटकालीन स्थिति के दौरान इसके 
अधिकारों में राष्ट्रपति श्र ससद्‌ का हस्तक्षेप हो सकता है । एक सदन बाले राज्यों 
में सब श्रधिकार विधान-सभा को प्राप्त होते है। दोनों सदनों वाले राज्यों में विधायी 
कार्य दोनों सदन मिलकर करते है, तथापि विधान-सभा का अधिकार अधिक होता 
है । साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित क्रिए जा सकते हैं, वर यदि 
विधान-सभा द्वारा पारित विधेयक चर विधान-परिपद्‌ अपनी स्वीकृति त्तीन माह में 
नही देती तो विधान-सभा उस विधेयक को दुवारा पास करके पुमः विधान-परिषद्‌ 
को भेज सकती है श्लौर तब विधान-परिपद्‌ को एक महीगे के भीतर उसे स्वीकार 
कर सेना होता हैं । यदि विधान-परिषद्‌ एक महीने में विधेयक को भ्रस्वीकृत कर दे 
या संशोधित कर दे या उतरा पर कोई कार्यवाही न करे तो भी विधेयक दोगों सती 
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द्वारा पारित समभा जाता है । स्पष्ट है कि विधात-परिपद्‌ किसी विधेयक को 
(वित्त विधेयक को छोडकर) केवल चार मास के लिए रोक सकती है। 
वित्तीय शक्तियाँ--वित्तीय मामलों में, लोकसभा की भाँति, विधान-सभा की 
ही प्रमुखता है। वित्त विधेयक प्राश्म्भ मे केवल विधान-सभा में प्रत्तुत किए जा 
सकते है। विधान-परिपद्‌ परिवर्तन के लिए केवल सुभाव दे सकती है, वह भी 
विधेषक प्राप्त करमे की तिथि से !4 दिनों के अन्दर-्यन्दर। परन्तु विधान-सभा 
सुझावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही है । विधान-सभा में सभी प्रकार के 
वित्त विधेयक प्रस्तावित होते है । दाधिक बजट की किसी भी माँग में कमी करने का 
या उसमे श्रस्वीकार करने का विधान-सभा को पूरा अधिकार हीता है, लेकितव मन्त्रि- 
परिषद्‌ की स्वीकृति के बिना वह किसी माँग को बढाने का अधिकार नही रखता ।, 
यह ध्यान रहे कि बजट की कुल मदों पर विधान-मण्डत को मतदान का गअ्रधिकार 
नही होता, वह केवत बहस कर सकता है। इस प्रकार के मदो में राज्यपाल, उच्च 
स्थायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष (स्पीकर), उपाध्यक्ष एवं लोक सेवा आयीग के 
सदस्यों के वेतन व भच्ते तथा ऋण का भुगतान भ्रादि सम्मिलित हैं । 
प्रशासकीय शक्तिपाँ--"इस क्षेत्र मे भी विधान-मण्डच की स्थिति संसद जैसी 
ही है और उसमे भी प्रमुखता विधान-सभा की है। सम्विन्यरिदद्र दामृहिक रूप से 
विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मन्त्रियं से प्रग्त पृद्धें, काम-रोको नया 
अन्य प्रकार के प्रस्ताव लाकर विरोध प्रकट करने का अ्विकार दोनों सदनों को है । 
वित्तीय नियन्यरा रखने के अधिकार का उपयोग झरईे विवान-्समा कार्यवालिका 
पर महत्त्वपूर्ण ढम से नियन्त्रण रख सकती है, तयाररि ब्यवद्मद में बहुमत दल का 
उपभोक्ता भन्त्रि मण्डल विधान-सभा पर छाया सत्य है। राज्य विधान-मण्डल 
विभिन्न उपायो से कार्यपालिका के तित्य प्रदि छे आई संतातन पर निगरानी 
रखता है ! 
संविधान में सशोधन का आधिड 
सबिधान की अनेक महत्त्वपूर्ण घाराग्री 
अधिकार प्राप्त है। सविधान में म् 
सकती है | लेकिन अनेक महत्त्वपूर्ण वां 
आधे राज्यों के विधान-मण्डलों छी मदीड लि 
विधान-मण्डल के कार्यों लर 
बाग महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व 
सम्पन्न है उसी प्रकार राज्य 
से अधिक है । 
विधान-सभा ऑर दिघार: 
संसद के दोनों मदतों 





शॉपिडार- न क्ल्द्ोर 5, 
के श्रपकाइ-आज्य विधान-मण्डल को 
के सम्बन्ध में राय देने का 









डे 


तो अकेली संसद ही कर 
ले के लिए यसद के झलएरर 







संमद में लोकतराओ 





विवाद-सता का महस्द खिी 





न्‍्यरियिद्‌ के घारस्परिक सर ० 
दे श्रम्प्ररिद् सम्दस्धों और धन 
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कम महत्त्वपूर्ण है। राज्य विधान-परिपद्‌ का कार्य प्रधिकाशतः केवल परामर्शदाता 
का ही है। यदि विधान-सभा झौर विधान-परिषद्‌ में किसी प्रश्न पर मतभेद उपस्थित 
हो जाता है तो दोनों सदनो के मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में जो उपाय 
सुभाए गए है वे प्रिटिश संसदीय प्रधिनियम 9] के उन उपवन्धों पर आधारित 
है जो लॉर्ड सभा श्रीर लोकसभा के मतभेदों को दूर रखने के लिए रखे गए हैं। 
व्यवस्था यह है कि एक विधेयक्र केवल दो बार ही विधान-सभा से विधान-परिपद्‌ 
को भेजा जा सकता है | प्रथम बार जब विधेयक परिषद्‌ के पास पहुँचता है तो 
परिपद्‌ अग्रलिसित चार मार्गों में से कोई भी मार्ग श्रपया सकती है--(/) विधेषक 
को भ्रस्वीकार कर दे, (2) विवेथक को सयोधित कर दे, (3) विधेयक पर कोई 
कार्यवाही न करे (तीन महीने व्यतीत हो जाने पर यदि परिषद्‌ सभा को विधेयक के 
सम्बन्ध में कोई निर्णय न भेज दे तो इसका प्र्थ परियद्‌ द्वारा विधेयक का अ्रस्वीकृत 
होना माना जाता है), एवं (4) विधेयक को उसी रूप में पारित कर दे जिस रूप 
में सभा द्वारा भेजा गया है । प्रथम तीन अवस्थाग्रो में विधान-सभा विधेयक पर पुनः 
विचार करती है । वह परियद्‌ द्वारा पारित सशोधनों के साथ या उनके ब्रिना ही 
विधेयक को पुतः पारित कर सकती है। इस प्रकार दुवारा पारित विधेयक जब 
विधान-परिपद्‌ के पास पहुँचता है तो परिषद्‌ पहली बार की भांति उक्त चारों मार्गों 
में से कोई भी मार्ग श्रपनाकर श्रपना निर्णोय दे सकती है किन्तु इस बार परिषद्‌ का 
अ्रपना निर्णाय एक महीने में ही श्रनिवायत: देना होता है। यदि परिषद्‌ झत्र भी 
विधेयक को विधान-सभा द्वारा भेजे गए रूप में पारित नही करती तो परिषद्‌ के इस 
कार्य का कोई महत्त्व नही होता क्‍योंकि विधेयक इस स्थिति मे दोनो मंदनों ढारा 
पारित मान लिया जाकर राज्यपात के पास स्वीकृति के लिए भेज दिमा जाता है । 
स्पष्ट है कि परिषद्‌ को वितम्ब विपेघाधिकार (805थ809 ४९० ए०ए५) 
ही प्राप्त है । प्रथम वार परिषद्‌ तीन महीने के लिए विधेयक का का होना रोक 
सकती है । इन साँविधानिक उपबन्धों से प्रकढ है कि विधायी कार्य में विधान-सभा 
की ही स्थिति रावोवरि है, विधान-परिपद्‌ का निर्णय भ्रन्तिम नही हो सकता । वित्त 
विधेयको के सम्बन्ध मे राज्य विधान-सभा की शक्ति प्पने क्षेत्र में 30000% कै 
समान है । संविधान द्वारा वित्तीय विषयो में ससद्‌ के समान ही राज्य बेधान-मण्डलों 
के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित की गई है । 
उच्च न्यायालय 
(%6 प्रांडइध (०0फा5 ) 
संविधान का अध्याय 5 राज्यो के उच्च न्यायालयों और भप्रव्याय 6 ग्रवीनस्थ 
स्पायालयों से सम्बन्धित है | अनुच्छेद 24 के अनुसार प्रत्यक राज्य के लिए एक 
उच्च न्यायातय की व्यवस्था रखी गई है। फि्तु कानून द्वारा ससद्‌ को दो या दो से 
अधिक राज्यों के लिए, भ्रथवा दो या दो से अधिक राज्यों तथा एक संघीय है क्षेत्र के 
(लिए एक ही उच्च न्यायातय की स्थापना का अधिकार दिया गया है । वर्तमान में 
देश में [8 उच्च न्यायालय कार्य कर रहे है जिनमें से दो ऐसे है जिनका न्‍्यायाधिक 
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सेत्र एए से अधिक राज्यों में है। संघ राज्य सेत्रों मे बेबल दिल्ली में हो उसका 
झपना उच्च न्‍्याया-य है । प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य स्यायाधिपति तया 
उतने प्रन्य न्यायाधीश होते हैं जितने कि राष्ट्रपति समय-समय पर ग्लावश्यकतानुसार 
नियुक्त करे । संविधान के सातवें संविधान के झतुसार झतिरिक्त झौर कार्यकारी 
न्यायायीग भी नियुक्त किए जा सकते हैं । 
उच्च न्यायालय के मुल्य न्यायाधिपति की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य 
न्थायाधिपति और राज्य के राज्यपात के परामर्ण से करता है। पन्‍्य स्यायाधीणों 
की नियुक्ति के लिए मां यहो प्रक्रिया है सिवाय इसके कि वें इस सम्बन्ध में उच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायापरिपति से भो परामर्ण विया जाता है। प्तिरिक्त एवं 
कार्यकारी न्यामाधीशों को छोडकर सब न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद 
पर बने रह सकते हैं । न्यायाषीश्व की प्रायु के सम्दत्य में उठने वाले प्रश्त का निर्णय 
राष्ट्रपति को करना होता है। उच्च न्‍्यायातय के न्यायाधीश भी उसी ढंग से हटाए जा 
सकते हैं जैसे झि भारत के उच्चतम न्‍्यायालय का कोई न्यायाधीश हुटाया जा सकता 
हैं। उच्च न्यायालय के विसी भी स्यायाबीन की नियुक्ति सम्बन्धी श्रहंता सर्वोच्च 
न्यायालय के स्यायायीश को निमृक्ति के लिए निर्दिष्ट भ्रहंताओं से भिन्न है । इसके 
लिए प्रनिवार्य है कि वह भारत में दस दर्ध तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो 
झयवा उसने एक या दो या अधि उच्च न्यायालयों में लयातार इतनी ही अवधि 
लक वकील के रूप में कार्य किया हो । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भाँति 
उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के भत्ते, छुट्टी अशवा नियुक्ति बेतन सम्बन्धी 
उसके झधिकार उसके कार्यालय में उसके हित के प्रतिकूत परिवर्तित नहीं किए जा 
सकते । 





उच्च न्यायालय के काये और अधिकार 

राज्यों के उच्च न्यायालप्रों को प्रारम्भिक और झ्पीलीय दोमों न्‍्यायाधिकार 
क्षेत्र प्राप्ण है। प्रारम्मिक झेबाथिकार के अन्तर्गत दुछ विधेष प्रकार के मुकदमे सौघे 
ही उच्च न्‍्यायातय में लाए जा सकते हैं । उदाहरण्यार्थ, उच्च न्‍्यायथ्रालथ वसीयत, 
विवाह, कम्पनी कानून के झामयों पर विचार कर सकते हैं, उच्च न्यायालयों के 
भ्रपमान सम्बन्धी सुकदमों को सीघे सुने जा सकते हैं, भूमि-कर तथा उसकी वसूली से 
उम्दन्धित कतिपय मामले भी उच्च न्यायासय में सीधे लाए जा सदते हैं। संविधान 
बनने से पुर्वे ढतकत्ता, वम्बई, मद्रास उच्च न्यायालयों का जो प्रारम्भिक क्षेब्राविकार 
था, उच्च न्यायालयों का लेब्राधिकार लगभग दँसा हो अब भी है | उच्च स्यायालयों 
को मौलिक अधिकारों वी रक्षा के लिए कुछ शक्त्याँ प्रदान को गई हैं ।वे इन 
अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों सम्वन्धों 
मुकदमे उच्च न्‍्यायावय में भी पेश किए जा सहुते हैं और सीपे दच्चरम स्यायातय 











न्यायालय दीदानी, फोजदारी और माल 
ते हैं । दुद्द न्‍्यादयातचय दीवानी मामलों में 
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मे महत्त्वपूर्ण है । राज्य विधान-परिपद्‌ का कार्य अधिकाँशतः केवल परामर्शदाता 
का ही है। यदि विधान-सभा श्रौर विधान-परियद्‌ में किसी अ्रश्त पर मतभेद उपस्थित 
हो जाता है तो दोनो सदमों के मतभेदो को दूर करने के लिए संविधान में जो उपाय 
चुभाएं गए है वे प्रिटिश ससदीय अधिनियम 97 के उन उपबन्धों पर ग्राधारित 
है जो लॉर्ड सभा भ्रीर लोकसभा के मतभेदों को दूर रखने के लिए रखे गए है। 
व्यवस्था यह है कि एक विधेयक केवल दो बार ही विधान-सभा से विधान-परिपद्‌ 
को भेजा जा सकता है । प्रथम बार जब विधेयक परिषद्‌ के पास पहुँचता है तो 
परिषद्‌ अग्नलिखित चार मार्गों में से कोई भी मार्ग अपना सकती है--[2) विवेवक 
को अ्स्वीकार कर दे, (2) विधेयक को सरोधित कर दे, (3) विधेयक पर कोई 
कार्यवाही न करे (तीन महीने व्यतीत हो जाने पर यदि परिषद्‌ सभा को विधेयक के 
सम्बन्ध में कोई निरंय न भेज दे तो इसका अर्थ परिषद्‌ द्वारा विधेयक का प्रस्वीक्ृत 
होना भाता जाता है), एवं (4) विधेयक को उसी रूप मे पारित कर दे जिस रूप 
मे सभा द्वारा भेजा गया है ! प्रथम तीन अवस्था से विधान-सभा विधेयक पर पुतः 
विचार करती है । वह परिपद्‌ द्वारा पारित संशोधनों के साथ था उनके बिना ही 
विधेयक को पुनः पारित कर सकती है। इस प्रकार दुबारा पारित विधेयक जब 
विधान-वरिपद्‌ के पास पहुँचता है तो परिपद्‌ पहली बार की भांति उक्त चारो मार्गों 
मैं से कोई भी मार्ग अपनाकर अपना निर्णय दे सकती है किन्तु इस बार परिपद्‌ को 
अपना निर्णय एक महीने में ही अनिवायंत: देना होता है। यदि परिषद्‌ मरत्र भी 
विधेयक को विधान-सभा द्वारा भेजे गए रूप में पारित नही करती तो परियद्‌ के इस 
कार्य का कोई महत्त्व नही होता क्योकि विधेयक इस स्थिति में दोनों सदनों हारा 
पारित मान लिया जाकर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है । 
स्पष्ट है कि परियद्‌ को विलम्ब विपेधाधिकार ($एफ्रथाउण)/ ४० 0४०) 
ही प्राप्त है । प्रथम बार परियद्‌ तीन महीने के लिए विधेयक का पारित होना रोक 
सकती है । इन साँविधानिक उपवन्धों से प्रकट है कि विधायी कार्य में विधान-सभा 
की ही ह्थिति सर्वोपरि है, विधान-परिपद्‌ का निर्शाय अन्तिम तही हो सकता । वित्त 
विधेयको के सम्बन्ध मे राज्य विधान-राभा की शक्ति अपने क्षेत्र में लोकसभा हे 
समान है । संविधान द्वारा वित्तीय विपयों में ससद्‌ के समान ही राज्य विधान-मण्डला 
के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित की ग्रई हे । 
उच्च न्यायालय 
(7 प्रा ण्णछ) 
संविधान का अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्‍्याथालयों और पर्याय 6 श्रधीतस्य 
न्यायात्षयों से सम्बन्धित है । अनुच्छेद 24 के अनुभार प्रत्येक राज्य के लिए ला 
उच्च न्यामातय की व्यवस्था रखी गई है | किन्तु कानून द्वारा संधद्‌ को दो यादींत 
अधिक राज्यों के लिए, प्रथवा दो या दो से अधिक राज्यों तथा एक संघीय क्षेत्र के 
लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का अ्रधिकार दिया गया है। वर्तमान में 
देश में 8 उच्च न्यायातग कार्य कर रहे हैं जिनमें से दो ऐमे है जितका स्थायाधिक 
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क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में है। संघ राज्य क्षेत्रों में केवल दिल्ली में ही उसका 
अपना उच्च न्यायालय है ! प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा 
उतने अन्य न्यायाधीश होते है जितने कि राष्ट्रपति समय-समय पर श्रावश्यकतानुप्तार 
नियुक्त करे | सविधान के सातवें संविधान के अनुसार अतिरिक्त और कार्मकारी 
न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं । 


उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य 
न्यायाधिपति और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। प्रन्य न्यायाधीशों 
की नियुक्ति के लिए मी यही श्रक्रिया है सिवाय इसके कि वे इस सम्बन्ध मे उच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से भी परामर्श लिया जाता है। अतिरिक्त एव 
कार्यकारी न्यायाधीशों को छोड़कर सब न्यायाघीश 62 ब्प की आयु तक अपने पद 
पर बने रह सकते हैं । न्यायाधीश की आयु के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्त का निर्णय 
राष्ट्रपति को करना होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी उसी ढग से हटाए जा 
सकते हैं जैसे कि भारत के उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश हटाया जा सकता 
है । उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की तियुक्ति सम्बन्धी श्रहंता सर्वोच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए निर्दिष्ट अ्रहंताओो से भिन्न है। इसके 
लिए अनिवार्य है कि बह भारत में दस बएं तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो 
अथवा उसने एक था दो या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार इतनी ही अवधि 
तक बकील के रूप भें कार्य किया ही । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भाँति 
उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के भत्ते, छुट्टी श्रथवा नियुक्ति वेतन सम्बन्धी 


उसके अधिकार उसके कार्यातय में उसके हित के प्रतिकूत परिवर्तित नहीं किए जा 
सकते । 


उच्च न्यायारूय के कार्य और झ्रधिकार 
राज्यी के उच्च न्यायालयों को प्रारम्भिक और श्रपीलीय दोनों न्‍्यायाधिकार 
क्षेत्र आप्त है। प्रारस्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तगंत कुछ विशेष प्रकार के मुकदमे सीधे 
ही उच्च न्यायालय में लाए जा सकते है । उदाहरणार्थ, उच्च न्‍्यायाजय वसीयत, 
विवाह, कम्पनी कानून के मासतों पर विचार कर सकते हैं, उच्च न्यायातयों के 
अपमान सम्बन्धी सुकदमों को सीधे सुने जा सकते हैं, भूमिं-कर तथा उसकी वसूली से 
, सस्वस्धित कतिएय मामले भी उच्च न्यायालय से सीधे लाए जा सकते है । संविधान 
बनने से पूर्व कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्‍्यायातयों का जो प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार 
था, उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार लगभग वैसा ही श्रव भी है | उच्च न्यायालयों 
को भौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। वे इन 
अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी कर सकते है । मौलिक ग्रधिकारों सम्बन्धो 
मुकदमे उच्च न्यायालय मे भी पेश किए जा सकते है और सीधे उच्चतम न्यायालय 
में भी । 
अपीलीय अ्रधिकार क्षेत्र मे उच्च न्यायालय दीवानी, फौजदारी और मालकर" 
सम्बन्धी प्रकार के मुकदमो की अपील सुनते है । छुछ न्यायालय दीवानी «. -ज- 
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प्रायः जिला न्यायालय के विरुद्ध, फौजदारी मामलों में सत्र न्यायालयों के विरुद्ध भौर 
माल (राजस्व) सम्बन्धी मामलों में राजस्व मण्डल के विरुद्ध प्रपीलें सुनते है ! 
प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन झाने वाले सभी 
न्यायालयों झौर स्यायाविकरणों का अवीक्षण करने का अधिकार है। ये ऐसे 
न्यायालयों से ब्यौरा मेगा सकते है,“ उनकी कार्य-प्रशाली और कार्यवाहियों के 
विनियमन के लिए सामान्य नियम बना सकते है प्रौर जारी कर समते हैं। किसी 
अधीन न्यायालय में यदि कोई ऐसा मुकदमा चल रहा हो जिश्तमें संविधान की व्याध््या 
वग प्रश् निहित है तो उच्च न्यायालय ऐसे मुकदमे को प्रपने पास मेगा सकता है। 
उच्च न्यायालय को यह श्रधिकार है कि वह गिसी भी मुकदमे को एक प्रधीतत्व 
न्वरायालय से दुसरे भ्रवीनस्थ न्यायालय में मिजवा दे । 
उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। बह 
अपना रिकार्ड कायम रखता है । उसकी कार्यवाहियाँ और फैसले छापे जाते हैं तथा 
अन्य मुकदमों में उनका हवाला दिया जा सकता है । 
सविधान द्वारा उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनविलोकन की शक्ति प्रदान 
की गई है। वे किसी भी ऐसे सांविधानिक सशोधन, केस्द्रीय कानून या राज्य-कीबूत 
को भ्रवैधानिक घोषित कर दे जो सविधान के प्रावधानों के विपरीत हो। “2वें 
संविधान सशोधन द्वारा उच्च न्यायालयों को लेख जारी करने और न्यायिक पुनविललोकन 
की शक्ति को सीमित कर दिया गया था और न्यायिक पुनविलोकन की अ्रक्रियां को 
कठिन बना दिया गया था, किन्तु 43वें संविधान संशोधन (!977) द्वारा उच्च 
न्यायालयों को अ्रव स्थायिक पुनविलोकन के सम्बन्ध में बढ़ी स्थिति और शक्ति प्राप्त 
हो गई है जो 42वें सशोघन से पूर्व थी । 
अधीनस्थ न्यायालय 
(870-णणं॥३९ (2००45) 
कुछ थोडी-सी भिन्नतागों के रहते हुए, भ्रधीनस्थ न्यायालयों का ढाँचा वा 
उनके कृत्य सारे देश मे बहुत कुछ एक जैसे ही हैं । प्रत्येक राज्य कई जिलों मे बँठा 
होता है और हर जिला एक जिला न्य/याधीश की अध्यक्षता में चलाए जा रहे प्रमुख 
दीवानी न्यायालय के न्‍्यायाधिकार क्षेत्र के अधीन रहता है। कभी-कभी अपर जिंता 
न्यायाधीश उसकी सहायता करते हैं । जिला न्यायाधीश के नीचे दीवानी न्यायालयों 
के विभिन्न पद-क्रमो के बहुत से कर्मचारी होते है । है 
मुकदमो की सुनवाई करने के अतिरिक्त दीवानी न्यायालय सध्यस्थ-निर्णय/ 
अभिभावकता, विवाह, विवाह-विच्छेद और प्रमाणित इच्छा-पत्र जैसे अनेक मामलों 
को अपने अ्धिकार-क्षेत्र के ग्रधीन रखते है । अर्दधं-न्यायिक न्यायाधिकरण, जो कि 
आम न्यायालयों से अ्रलग है, कुछ दीवानी अधिकारों को निरिचत करने के लिए 
अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए है )। कुछ मामलो में इनके निर्णाय के विदद्ध 
आम न्यायालयों में अपील की जा सकती है। ऐसे अ्रविकार न होने पर भी सविधान 
के अनुसार वे उच्च न्यायालय के श्रवीन है । 


राज्य विधान-मण्डल एवं राज्य स्थायपालियय 46॥ 


फौजदारी प्रदालत का विधान झौर गठन दण्ड प्रक्रिता संहिता ग्रधिनियम 
973 के भ्रधीन किया जाता है जो दए्य प्रक्रिया महिला प्रधितियम, 898 के 
स्थान पर | भ्रप्रेत, 974 से सागू हुप्ता । संहिता में कार्यवालिका प्लोर स्थायापालिका 
से सम्बन्धित कार्यों के लिए भ्रलग-प्रलय मजिस्द्रेदों की व्यवस्था है ॥ कार्यपासिका से 
सम्बद्ध मजिस्ट्रेट राज्य सरकारों के प्रधीत हैं भौर न्यायपालिका से सम्बद्ध उच्च 
स्थायाज्षय के । कार्यवालिका में हूर जिले के लिए. एक जिला मजिस्ट्रेट होता है ग्रीर 
उसके ध्रधीन गई प्रधीवस्‍्य मजिस्ट्रेट होते हैँ । ये मजिस्ट्रेट कानुन भौर व्यवस्था 
बनाए रसने भौर प्रपराध रोकने की समस्याप्रों से निपटने है । स्थायपालिकां मे जिला 
स्तर पर सबसे ऊपर मुझय न्यायिक मजिस्ट्रेट भ्ौर किर प्रथम तथा दितीय श्रेणी 
के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। मोटे तौर पर यहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेंटो से 
सम्बन्धित वे कार्य जो प्रमुसतया न्यायिक प्रकृति के है, स्थायिक मजिस्ट्रेटों के जिम्मे 
है । दम लास से भधिक प्रावादी वाले महानगरीय क्षेत्रों मे महानगरीय मजिस्ट्रेट है, 
जिनके पास मुरुदमों को शीघ्र निपटाने के लिए प्थिक ग्रधिकार होते है । 





मारतीय राजनीति की प्रकृति 
9 |! आर उसके निर्धारक तत्त्व 


(रन ४ एम्तह &39 78 ६काशार#ारा$ 07 
॥४80।#४ ?00॥09) 





भारत नव-स्वतन्त्र राप्ट्र है जहाँ राजनीति धीरे-धीरे परिपक्व अवस्था को 
प्राप्त हो रही है । जनता मे राजनीतिक चेतना ग्रांती जा रही है और स्थानीय में 
सेकर राष्ट्रीय स्तर तक लोकतास्त्रिक संस्थाएँ पनप रही है | माचे, 977 के इुथ 
लोकसभायी चुनाव भारतीय जनता की राजनीतिक जागरुकता भर भारतीय तोक- 
सकत्प के द्योतक़ थे। भारतीय जनता ने अपने मताधिकार का समुचित प्रयोग कर 
लिडरता से मतदान किया भर भारतीय लोकतन्त्र की परिषवदता प्रमाणित की । 
चुनाव परिणामों ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता में लोकतस्त्र के प्रति 
कितना प्रेम है ! हु 

भारतीय राजनीतिक श्रवस्था परम्परागत मूल्यों और नवीन अपेक्षाप्रों के 
सघपे से जूक रहो है । स्वतन्त्रताआप्ति के बाद से ही देश का नेतृत्व निरन्तर इस 
समस्या से ग्रस्त रहा है कि यदि टूटती हुई सामाजिक संस्थाशों की जगह नई संर्थाए 
नहीं स्थापित की गईं, नए अवसर नहीं प्रस्तुत किए गए झौर नई मान्यतात्री तथा 
मूल्यों की स्थापना नही की गई तो राजनीतिक विकास के अवरुद्ध होने के साय-साथ 
राजनीतिक व्यवस्था के टूटने की मौबत झा सकती है 7 इस समस्या के प्रभावी 
समाधान में सबसे बड़ी वाघा यह रही है कि नेतृत्व फूट का शिकार रहा है, कई बार 
निजी महत्वाकाँदा यीी पूत्ति के लिए उसने राष्ट्रीय हित बरी बसि चढ़ाई है। काँग्रेसी 
शासन के पतन के बाद यहा झाशा को गई थी कि जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व 
बिखरी हुई मश्यों को एक सूत्र में पिरो सकेगा, लेकिन उसने प्रपने श्राचरण से देश 
भें रादेव विश्वास का सकट बताएं रणा झौर अन्त में उसका बिसराव ;शुरू हो गया 
श्लौर 85 जुलाई, 979 को देखाई सरकार को स्याग्-पत्र देता पडा, यद्यपि 
कामघलाऊ सरकार के रूप में वह 29 झुपाई, 4979 को तब तक बती रटी जब 


] इमजनी बोट्ारों : ऋारदीय शजतीति, पृष्ठ 3. 
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तक चौधरी चरशसिह ने प्रधान मन्त्री पद की शपय न ली । इस नई सरकार का 
भी पतन हो गया भौर 2। अगस्त, 979 को राष्ट्रपति द्वारा दिसम्बर, 979 में 
अध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई। निर्वाचन के बाद नई सरकार क्के 
गठन तक चरणपिह सरकार को काम चलाते रहने को कहा गया । 
आरतोय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप श्रभी उभर रहा है एवं वह 
मिरन्तरता भौर परिवर्तन की स्थिति में है । राजनीतिक दल, चुनाव-तन्त्र, जनमत 
केः विविध माध्यम, विभिन्न दबाव एवं हित संगठन, बढ़ती हुई सरकारी नौकरथघाही, 
जातिवाद, साम्प्रदायिकता, भाषावाद, प्रादेशिकताबाद, धर्मनिरपेक्षता, श्राधुनिकीकरण- 
परम्परावाद श्लौर प्राधुतिकता का संधर्ष श्रादि विभिन्न तत्व देश के राजनीतिक 
स्वरूप का निर्धारण कर रहे है । 
साँविधानिक हृष्टि से भारत एक संघ है पर विचित्रता यह है दि भारती: 
संघवाद में विपुत माना में एकात्मक प्रवृत्तियाँ विधमान हैं भर मक्तित्वस्दुदन नेन्द्र 
की ओर भुऊा है। केन्द्रीय सरकार की स्थिति इस शक्ति-धन्तुवन जग स्यश्झर 
निरन्तर प्रभावित करती है| यदि केन्द्र मे स्थिर और शक्तिघाली मरगाद होड़ 
तो केन्द्र के पक्ष में जो साविधानिक शक्ति-मन्तुलन है उसे पूरा सन्दल मिदता हैं 
यदि केन्द्र में प्रस्थिर तथा दुर्वल सरकार होती है तो राज्यों पर मेद्र डे रिम्ग ब्य 
उतना प्रभाव नही होता जितना होना चाहिए--विशेप छर ठव कटय उन डेन्दर 
में एक सरकार हो झौर राज्य में दूसरी सरकार । 
भारतीय राजनीति की प्रकृति श्रौर उत्तके निर्यारक तत्व 
(व6 ऐसाए बा0 02ध्यागरात्राक5 ० 75204 76.5 
हे भारतीय राजनीति के स्वरूप अयवा उम्र ८३6 के रखस्द में कुछ प्रमुव 
बाते इस प्रकार है-- 
हि () परम्परा ओर प्राधुनिकता का प्मत्दश--नार्द्री राजनीति भ्ौर 
राजनीतिक व्यवस्था में परम्परा तथा आधुनिकता झा दनन्दर देखने को मिलता है. 
परम्परागत राजनीतिक जीवन की विभेषताएँ विद्दाद ञ 
रूप देने को चप्टा की जा रही है । परम्परा की 
आदर्शों भौर नए मूल्यों का प्रवेश मारतीर साउ्नीर 
भारत ने भ्राधुनिक युग में सोइतन्द्र # धादर 
ग्रपनी पुरानी परम्परा और विविबता हो दकार 


बातों को ग्रहण करने के लिए अयच्झीठ 27 हारतीय ममाज-व्यवस्थः *#? _.. 

जटिल और छद़िग्रस्त है जिसमें ध्रादुनित ८ंग झा शाज-व्यवस्था को भर 5 
'रिबते ३, दें के हे 

है । फलस्वरूप परिवर्तेत ओर दादंरस्द रण 


ं कही 
क्र ० था झनुहु लत की समल्|य+ ०७, क 
इनके समाधाव के सिए मास सच अजष मकसद हक 

लोकतान्त्रिक सस्‍्थाएँ छ्ाप्रिट करे निक सह ००५ 
परम्पराओं से सामंजस्प ईददा ञ्ञनस्टा है 


इ्खा 












अैं ब्लोर साय ही उसे प्राघुनिक 
रहा अस्दे दूर आधुनिक लोकतारिशर 
में दिखाई दे रहा है । 

को ग्रह किया है। रह रेई 
द्र्श आवुनिक यु शी मा 


कटी 
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जा रहा है ! राजनेता जनता को समकराकर उसे साथ ले चलने का प्रयास करते 
है ।! देश की राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत एक प्राचीन और विविधतापुर्ण समाज 
का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ।£ अधिकार-सत्ता पर किसी अभिजात वर्ग या 
समिति शासक वर्ग का एकाधिकार नही है । नए-नए तत्त्वों को सत्ता में भाग लेते 
का मौका दिया जाता है। सारे समाज को अधिकार का भागीदार बनाते की कोशिश 
की जाती है | आधिक विकास और सामाजिक प्रिवर्तंत सम्बन्धी निर्रोय राजनीतिक 
वाद-विवाद तथा लोकतान्निक प्रक्रिया से किए जाते है। सामाजिक वर्गों भौर 
राजनीतिक दलों से सम्वन्ध-सूत्रों का विह्ास हुआ है | पुराने सामाजिक मतसेदों ने 
राजनीतिक रूप धारणा किया है और पद-पतिप्ठा के नए-नए मानदण्ड स्थापित होते 
जा रहे है। 

भारत में आधुनिक राजनीति और परम्परागत राजनीति के दर्शन विभिन्न 
क्षेत्रों मे एक साथ किए जा सकते है । “योजना श्रायोग जहाँ शत्त-प्रतिशत आधुनिकता 
का प्रतीक है, वहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र के दलीय संगठन में 90 प्रतिशत परम्परागवता 
देखी जा सकती है (“5 भारतीय समाज-व्यवस्था परम्पराथत रूप में श्राजनीतिक 
रही है, अब यहाँ एक राजनीतिक केन्द्र की स्थापना हो रही है भ्रौर समाज के 
विभिन्न वर्गों को राजनीतिक व्यवस्था मे स्थान मिला है । 

(2) भारतीय राजनोति की तोत शैलियॉँ--मोरिस जोन्य ते भाख्तीय 
राजनीतिक व्यवस्था की तीन शैलियों (पक्रा८6 505 07 उ्शंश०7) का उल्लत 
किया है जिन्हे उन्होने भारतीय राजनीति की 'तीन प्रमुख भाषाओं [7॥8 हरिशा 
ए,87808४०४ ०6 वात एगातव्दा 700) की संज्ञा दी है। मोरिस जोस्स के 
श्रनुधार भारत का राजनीतिक जीवन उन्ही तीन मुख्य भाषाओं प्रथवा ढगो, जो 
शेलियों में संचालित होता है, ये है।--- हि 

() आधुनिक भाषा अथवा शैली (५०१०० 7.8787986) 

(2) 'परम्परागत' भाषा भबवा शैली (“ुगशफए०एण 78०१8) 

(3) 'सन्त' भाषा झथवा शैली ('5क्षएव97 उ.धया878४०) 

“्राधुलिक भाषा? (ऐव0क्‍ट7ए (08/३१०) प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्तर पर 
दिखाई देती है । संविधान, न्यायालय, लोकसभा का चाद-विवाद, उच्चतर प्रशासन, 
सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के उच्चतर स्तरों, सभी अंग्रेजी सआयासयत धार 
अधिकाँश भारतीय समाचार-पत्रों की भाषा “राजनीति की झाधुनिक भाषा! है न्‍ 
आारतीय राजनीलि की आपुनिक भाषा' अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि उसकी 
तुदना ब्रिटेश अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक जीवन की भाषा से की 


जा सकती है । 3) अदा प पर 
'परम्परागत भाषा (वग्वा।णाड। याहए०४८) भारत में सर्वत्र राज्य, 


-2 रज्नी कोठारी : वही, पृष्ठ 7. & 5 
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जिला और स्थानीय स्तरों पर चलती है। गाँवों, जातियो-उपजातियों, छोटे-छोटे 
राजनीतिक समूहों, स्थानीय नेताझ्नो आदि में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की 
परम्परागत विशेषताओं के दर्शन होते है | परम्परागत राजनीति का हृदय वर्ण या 
जाति है और समाज मे अधिकाँश विशेषताएँ ऐसी ही है । जातियाँ-उपजातियाँ, 
छोटे-छोटे राजनीतिक समूह झ्रादि अपने झ्राप मे ऐसे छोटे-छोटे विश्व है जो भारतीय 
राजनीति पर कम-वेशी प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव डालते है । 

सन्त भाषा! ($079 [./8098०) भारतीय राजनीतिक जीवन के तीसरे 
मुख्य स्वरूप की परिचायक है जिसे हम 'साधुता की राजनीति की भाषा' ([.780886 
० $कगा9 7०॥05) कह सकते हैं । साधुता के तत्तत भारतीय राजनीति के छोर 
पर सदेव विद्यमान रहे हैं भर पेशेवर राजनीतिश भी साधुता की भाषा का प्रयोग 
करते रहे हैं । सन्त राजनीति का सम्बन्ध आधुनिक और परम्परागत दोनो शैलियों 
से है तथापि व्यवहार में उसका प्रभाव दोनों की तुलना मे बहुत कम है । भारतीय 
राजनीति मे विनोबा भावे या स्व. जयप्रकाश नारायण मे साधुता का तत्त्व लाने के 
जो भी प्रयास किए उनका श्रभाव व्यवहार में नगण्य ही रहा । 

(3) देश फो एकता बनाए रखने की राजनोति--डॉ. रजनी कोठारी के 
अनुसार भारत में राजनीति मुख्यत, देश की एकता को वनाए रखने की राजनीति 
है । राजनीतिक नेतृत्व इस बात को देखता है कि किसी भी परिवर्तन से देश की 
एकता को बल मिलेगा या नही ! बहुत कुछ इसी का यह नतीजा है कि विकास के 
काम में जल्दबाजी नही की जाती और हर काम मे अ्रनिश्चय, श्रसमजस तथा जरूरत 
से ज्यादा समभीते की प्रवृति दिखाई पड़ती है !! पर चूंकि परम्परागत श्रौर रूढ़िवादी 
शक्तियाँ भी कम प्रबल नही है, ग्रतः इस दिशा में बाँछित गति से प्रगति नही हो 
पाती है 

(4) निजो महत्वाकाँक्षा को राजनोति--देश की एकता बनाएं रखने की 
इच्छा के बावजूद भारत मे केन्द्र और राज्यों मे “निजी भहृत्त्वा्काक्षा की राजनीति! 
प्रवत रही है । पण्डित नेहरू की मृत्यु के वाद से ही राजनीति के इस स्वरूप को 
अधिक बल मिला है। श्रीमती गाँघी मे, प्रशसलनीय उपलब्धियों के बावजूद, भ्रपने शासन 
के उत्तराद्ध में निजी महत्त्वाकाँक्षा का जो राजनीतिक खेल सेला वह न फेवल उनके 
लिए बल्कि कांग्रेस दल और समूचे राष्ट्रीय हितके लिए घातक सिद्ध हुआ श्री मोौरारणी 
देसाई के नेतृत्व मे जनता पार्टी की सरकार बनी, और निजी महत्त्वाकाक्षा तथा 
निरकुशता की राजनीति समाप्त होती दिखाई दी । लेकिन कुछ ही श्र्से बाद निजी 

दृत्त्वाकाँक्षा की राजनीति का चरम प्रदर्शन जुलाई, 979 में प्रधान मन्त्री पद के 
संभ्रप॑ में देखने को मिल्रा ) शीर्षस्थ नेताओं ने निजी महत्त्वाकाँक्षा की परूत्ति के लिए 
राष्ट्रीय हिंत की कोई परवाह नही की, 'मिद्धान्तहीन गठबन्धन किए! और देश से 
दिग्वास का सकट पैदा ही कर दिया । 


] रजनी कोठारी ; वही, पृष्ठ 3. 
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(3) सरकारी अशाप्षनिक प्रक्रिया और राजीतिक प्रक्रिया का एक- ूसरे हे 
विकट झआाना-“भारत मे राष्टर-निर्माण की दो प्रक्रियाएँ चालू है--प्रथम सरकारी 
प्रशासनिक प्रक्रिया और दूसरी राजनीतिक प्रक्रिया | सरकारी प्रशासनिक प्रत्निया 
विकास योजनाओं के कार्यों को बढ़ाने श्रौर उनमे एक-पूत्रहा लाने का अयत्व कर 
रही है । राजनीतिक प्रक्रिया से एक ओर तो केन्द्रीय म्त्ता श्रथवा राजनीतिक केस 
की स्थापना हुई है और दूसरी ओर सत्ता के विकरेस्द्रीकरए को प्रोत्ताहन मिला है 
जिससे नए-नए सगठनो श्रौर सस्थाओं का देश के राजनीतिक जीवन मे प्रवेश हुप्रा 
है भ्रौर होता जा रहा है। सरकारी प्रशासनिक प्रक्रिया भौर राजनीतिक प्रक्रिया 
धीरे-धीरे एक दुसरे के निकट झा रही है । 

(6) लोकतान्त्रिक समाज का लक्ष्य--भारतीय राजनीति के स्वरुप के 
ग्रध्ययन में यह बात महत्त्वपूर्ण है कि राष्ट्र ने लोकतन्त्री समाजबाद की झपना लक्ष्य 
बनाभा है । इसमे ऐसे वर्गेहीन और जातिहीन समाज की स्थापना का उद्देश्य निहिंत 
है जो लोकतस्त्र पर भ्राधारित हो और जिसमे व्यक्ति की प्रतिप्ठा हो श्रीर शान्तिपूर्ण 
और लोकतन्त्री साधनों द्वारा सामाजिक अन्याय व विपमता दूर की जाएं तयापिं 
शासन वर्ग आपसी फूट और निजी महत्त्वाकाँक्षा के कारण इस लक्ष्य से भठकता 
जा रहा है । 

(7) धर्म-निरपेक्षता की राजनीति--भारतीय राजनीति में धर्म-निरपेक्षता 
का स्वर मुखर रहा है ! कुछ क्षेत्रीय दलो का स्वरूप और श्राचररा घमे-तिरपेक्ष भते 
ही न रहा हो, लेकिन सभी प्रमुख राष्ट्रीय दल धमे-निरपेक्षता की बात करते है भौर 
अपने चुनाव घोषणा-पत्रो में धर्म-निरपेक्षता के तत्त्व की मुख्य स्थान देते है। 
सविधाम के धामिक स्वतत्तता सम्वन्धी उपवस्ध धर्म-विरपेक्ष अथवा असाम्प्रदायिक 
राज्य की प्राधारशिला है । भारत मे घामिक प्रल्पस्पको के द्वित में धर्म-निरपेक्षता 
का भ्रादर्श ही सबसे बडा और कारगर संरक्षण है ।? 

(8) साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद श्रादि से ग्रसित रहण्डित राजनोति--भारतीय 
राजनी तिक पर्यावरण साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद आदि विभिन्न 
दोपो का शिकार है। निवर्चिन के समय जातिगत हितो और समखस्पताओं की दुह्माई 
दी जाती है क्योंकि विजेता राजनीतिक समुदाय के हाथ में श्रपती जाति के विकास 
के भवसर और अधिकार झा जाते है। जाति के आधार पर भेदभाव और विरोध 
मुख्यतः भारत के दक्षिणी और परिचमी क्षेत्रों की राजनीति की विशेषताएँ है । 
जातीय प्रभाव ने राजनीतिक नेछृत्व के स्वरूप को प्रभावित किया है और प्रशासन 
भी जातिवाद से प्रभावित रहता है । सम्प्रदायों तथा जातियों का पहले सिर्फ 
सामाशिक महत्त्व था । प्रव इनका राजनीतिक महत्व भी हो गया है। 
भाषा का विवाद झारमस्म से भारतीय राजनीति का सिरदद रहा है शौर भाषायी 

ग्रात्दोलन देश के वातावरण को विषाक्त करते रहे है। प्रान्तीयतावार अथवा 


] छुपय काश्यप : भारत का शौवियानिक वित्ञास और स्वाधीवता धाँचय, पृष्ठ 240, 
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क्षेत्रवाद भी भारतीय राजनीति का एक मुख्य प्राधार है। झपने-अपने क्षेत्र को पृथक्न 
प्रान्‍्तीय रूप प्रदान कराने की माँग को लेकर उठने वाली समस्याएँ भारतीय 
राजनीति का एक अग वन गई हैं । भारत की मूल समस्या आज आधिक पिछड़ापन 
है जिससे सभी सम्प्रदायो, सभी जातियो के लोग पीडित हैं भौर फलस्वरूप विग्रह 
की प्रवृत्तियों ने पिछने कुछ शर्से से ज्यादा जोर पकड़ लिया है । वास्तव में भारतीय 
राजनीतिक व्यवस्था का एक मुख्य स्वरूप 'खेण्डित राजनीति” है। देश के विकास 
की गति भे॑ यदि तेजी नही श्राती तो साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता को वल मिलता रहेगा 
और मांगो तथा प्रदर्गनो का सिलसिला जारी रहेगा । 

(9) दल-बदल की राजनीति भ्रोर दलों में नई टूट भ्रौर जोड़-तोड़--हमारे 
देश भे दल-बदल को राजनीति ने स्थापित लोकंतन्त्र के प्रभाव एवं प्रतिभा का 
भयावह रूप से क्षय किया है । केवल पद एवं सत्ता के लिए दल-वंदलाव एवं ग्राया- 
राम-गयाराम के जो अ्र्वांछनीय दृश्य देखे जा रहे है, वे हमारे यहाँ राजनीतिक 
व्यवहार की गिरावट के उदाहरण हैं । दल-बदलाव की राजनीति प्रधान मन्त्री पद 
को भी 'प्रायाराम-गयाराम” बनाने में सफल हो गई है | दल-वदलाव के विरुद्ध 
कानूनी प्रतियन्ध लगाने की बात भी वर्षों से ससद्‌ में को जा रही है । लेकिन यह 
विपय चर्चा एवं बहस के आगे नही बढ़ा सका है । 

(0) त्याग-पत्रों की राजनोति--सरकार से त्याग-पत्र देने, फिर सरकार 
में शामिल हो जलने और फिर रूठ कर त्याग-पत्र दे देने तथा नए पदासीन नेता को 
पत्ता की कुर्सी से गिराने का जो नाटक भारतीय राजनीति में खेला जा रहा है, बह 
विश्व के सम्भवतः किसी भी अन्य देश मे दिखाई नही देता । पाश्चात्य लोकतन्‍्त्रों में 
स्याग-पत्र की राजनीति बहुत ही मर्यादित है और शालीन स्वरूप ग्रहरा क्रिए हुए है 
जबकि भारत में ही एक 'तमाशा' वन गई है । न केवल राज्य सरकारे बरन्‌ केन्द्रीय 
सरकार भी त्याग-पत्रों की शिकार बनी हुई है जिससे भारत की राजनीतिक ग्रतिप्ठा 
विदेशों में घूमिल हुई है। विपक्ष का एक सर्वोपरि उद्देश्य सत्तारूढ दल का स्थान प्राप्त 
करना होता है, लेकिन इस उद्देश्य का जो घिनौना स्वरूप भारतीय राजनीति में देखने' 
को मिल रहा है वह लोकतन्‍्त्र के नाम पर एक कलंक है । कोई भी राजनीतिक दल 


इस पवृत्ति से दचा हुआ नहीं है ६ कुर्सी पाने को दौड़ में सभी रणनीतिक और, 
लोकतान्त्रिक मूल्यी का व्यवहार में जनाजा निकाल दिया गया है । 


(3 ) आन्दोलनों की राजनीति--भारत मे 'श्रान्दोलनों की राजनीति! का 
जोर बढ़ रहा है। इस भ्रकार की राजनीति के अन्तगंव हड़ताल, भूख हड़ताल, 
श्रामरस झनशन, सग्र-बन्द, भारत बन्द, घेराव, धरना आदि को केन्द्रीय प्रथवा 
राज्य सरकारों पर दवाव डालने के लिए श्रपनाया जाता है । हाल ही के वर्षों में एक 
विशेष बात यह है कि राज्य सरकारें भी केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालने के लिए 
झानदोतन को राजनीति” का झायीजन करने लगी है । यह प्रवृत्ति 4967-70 की 
अवधि में विशेष रूप से देखी गई। वैज्ञानिक एवं स्वाभाविक उपायों से 


बी पक को नियन्त्रित करना भ्राज की भारतीय राजनीति का 
प्रश्न है । 
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गा (42) राष्ट्रीय दृष्टिफोए का बढ़ता ग्रभाव -देश के प्रनेक राज्यों में श्राज 
राजनीतिक ग्रह का जो दौर चल रहा है उससे प्रखिल भारतीय दृष्टिफोश वहुत हद 
तक घूमिल पड़ गया है। किस्ती भी सोकतस्त्री प्रणाली में राजनीतिक दलों द्वारा 
एकलूसरे की झ्रालोचना करता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी राजनीतिक दल 
के प्रन्दर प्रसन्तुष्ट गुट की उपस्थिति भी एक सामान्य घटना है। करिस्तु इन 
प्रालोचनाओं का प्राधार सैद्धान्तिक होता है, नीति सम्बन्धी होता है, जबकि हम प्राज 
ऐसा नही पा रहे हैं। हम विवाद श्र विरोध के जिस दौर से गुजर रहे हैं वह 
विशुद्ध रूप से वैयक्तिक या किसी समूह के स्वार्यों से जुदा हुमप्रा है । वैयवितिक तथा 
दलगत स्वार्थ हमारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण के मार्ग में बाधा पहुँचा रहे है । ग्रठुशासता 
हीन लोकतन्त्र राष्ट्र के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है । 

(3) शक्तिशासी केद्ीय सरकार के सिद्धान्त पर बल-लग्रभाग सभी 
राष्ट्रीय स्‍तर के दल शक्तिशाली बेन्द्रीय सरकार वेः सिद्धान्त पर बल देते है। जनवरी, 
980 के मध्यावधि चुनाव के सन्दर्भ मे जो चुनाव घोषणा-पत्र जारी करिए गए है 
झौर जो चुनावी राजनीति चल रही है उसमे एक मुख्य मुद्दा यही है कि मतदाता 
उस दल को बोट दें जो केन्द्र में स्थिर और शक्तिशाली सरकार क्रायम कर सके । 
जब तक काँग्रेस का शासन रहा, केन्द्र की शक्ति सम्पन्नता पर कोई झाँच नही ग्राई, 
लेकित काँग्रेस के विधटन के बाद से स्थिति भ्रतिश्चित बनी हुई है । जवता पार्टी के 
और स्वयं केन्द्रीय नेतृत्व के आपसी विग्रह ने केद्ध को दुर्बल बनाया है और राज्यों 
पर केन्द्र का पहले जैसा अंकुश नहीं रहा है। वास्तव में केद्ध की प्रावाज में कोई 
मैतिक बल नही रह गया है । 

(44) नेतावर्म भ्रौर नेतृत्व--भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मे प्रारम्भ से 
ही असाधारण राष्ट्रीय नेतृत्व” का तत्त्व विद्यमान रहा है। स्वाधीनता सम्राम के 
दौरान गोखले, तिलक, गाँधी, नेहरू, प्रसाद और आजाद जैसे राष्ट्रीय मेताम्रो का 
मार्गदर्शन रहा तो स्वाधीनता के बाद नेहरू, प्रसाद पुरानी पीढी के कुछ अन्य मेता 
देश की सम्पूर्ण राजनीति पर छाए रहे | प नेहरू की मृत्यु के बाद अ्रल्पकाल के 
लिए 'सामूहिक नेतृत्व (00९०४४6 .०806०:50॥9 ) जैसी स्थिति दिखाई दी, किन्तु 
श्रीमती गाँधी के रूप मे एकछट्र राष्ट्रीय नेतृत्व पुनः राजनीतिक क्षितिज पर उभरा। 
मार्च, 977 में श्रीमती गाँधी का प्राकिस्मक पतन हुआ । श्री मोरारजी देसाई के 
नेतृत्व मे जनता पार्टी की सरकार बनी । श्री देसाई अपनी समस्त अच्छाइयो के 
बावजूद, भारतीय सामाजिक और राजनीतिक मानस पर “असाधारण राष्ट्रीय नेतृत्व 
की छाप नहीं छोड सके। भारतीय राजनीति 7979 के झति-प्राते लगभग 
*दिशाहीनता” के भवर में फेस गई | श्री देसाई का नेतृत्व आकर्षणहीन और सदिग्ध 
बनता गया और अन्त मे 5 जुलाई, 2979 को श्री देसाई को प्रधान मन्त्री पद 
छोड़ देना पड़ा । 29 जुलाई, 979 को चौधरी चरणसिंह नए प्रवाव मस्त्री बने, 
किन्तु उनके नेतृत्व को भी चारो ओर से चुनौती मिलती रही और उतका भी पतत 
हुआ ।+ झ्तः पाल एपलवी का यह कथन वास्तत्र में श्रीमती इन्दिरा ग्ाँवी के पतन 
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से पूषे तक ही सत्य माना जाएगा कि “भारत की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सम्पदा 
“असाधारण राष्ट्रीय नेतृत्व” की रही है । भारतीय नेताओं के व्यक्तित्व में एक करिश्मा 
झ्रौर एकीकरण की शक्ति का झभाव नही रहा है ।” भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 
की यह विशेषता ही मानी जाएगी कि 'राष्ट्रीय नेतृत्व' सन्तुलब और स्थिरता की 
कुझजी है। राष्ट्रीय नेतृत्व की दुर्बलता भारतीय राजनीति में प्रस्थिरता को जन्म दे 
सकती है भौर भारतीय सामाजिक ढाँघे की माँग है कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथ 
मजबूत बारें। 

(5) बहुदलोय चरित्र--भारतीय लोकतन्त्र श्रपने जन्म काल सेह्ी 
बहुदतीय व्यवस्था वाला रहा है । जिसमे मार्च, 977 के चुनाव से कुछ अर्से पूर्व 
तक राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तरों पर लगभग पचास से भी ऊपर दल थे । 
मार्च, 977 के श्राम चुनाव के समय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की सख्या 7 
और राज्यीय दलों की सख्या 39 थी। जून, 977 में विधान-सभाग्रो के जो चुनाव 
हुए उनमे 22 राजनीतिक दलों ने भाग लिया | दल बदलने के कारण जनता पार्दी 
भी एक नही रह सकी झौर जुलाई, 979 में श्री राजतारायरण के नेतृत्व मे जनता 
(एस) नामक नई पार्टी का निर्माश हुग्ना प्र्यात्‌ जनता पार्टी भी दो घड़ो में विभक्त 
ही गई । राज्यों मे भी जनता पार्टी का विखराव शुरू हो गया श्रौर जनता (एस) 
अस्तित्व में श्रा गई । 20 अगस्त, 979 को चरणरसिह सरकार के त्याग-पत्र के 
बाद (जिसे जनवरी, 980 भें मध्यावधि चुनावों के वाद नई सरकार के गठित होते 
तक काम चलाने को कहा गया है) राजवीतिक दलो में पुनः आ्रायाराम-गयाराम' 
का दौर शुरू हो गया है । यह भविष्य ही बताएगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 
का इस प्रकार का अ्रस्थिर बहुदलीय चरित्र कब तक प्रभावी रहेगा । 

(46) ग्रुदवन्दी--ग्रुटवन्दी (/8०४०॥४॥आ) को हमे 'राजनीतिक पक्षधर- 
बाद' के रूप में लेना चाहिए | ग्रुटत्रन्दी प्रशासन में, दलीय समठन, विभिन्न समूही 
में 'पड्यन्त्र की यह राजनीति” भारत में प्रवल रही है और इस राजनीति को दफनाने 
के लिए सूहढ तथा सकलपवान नेतृत्व की झ्रावश्यकता है। राजवीतिक दलों के 
विभाजन मे ग्रुटबन्दी का विशेष हाथ रहा है । 967 के तिर्वाचन में राज्यों में 
काँग्रेस की पराजय, 969 भे काँग्रेस, 4973 मे जनसघ के विभाजन, 977 में 
जगजीवन वाबू के नेतृत्व में काँग्रेस फार डेमोक्रेसी के उदय वथा जुलाई, 979 में 
जनता पार्टी के विभाजन और जनता (एस) के उदय ग्रादि का मूल कारख यदि 
“गुटबन्दियो' को माना जाए तो अनुचित नदी होगा। अमेक राज्यों में मन्त्रिसण्डलो 
के बनने बिगड़ने का बडा कारख “ग्रुटवन्दियों की वदलती हुईं मैं तरियो' ($0॥फथा8 
2॥07०65) ही है । 

(7) राजनोति का दबाव समूहों से प्रभावित होना--भारतीय राजनीतिक 
व्यवस्था में दवाव एवं हित समुही का विकास मन्द गति से हुआ है । जो अस्तित्व में 
है वे पाश्चात्य हित समूहों को तुलना में दुर्बल है । विरोधी दलों और सत्तारूढ़ दल 
दोनों ने ही हित-समूहो का उपयोग अपने ऐसे अभिकरणों के रूप में किया हैं जो 
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उनके पक्ष में जनता का समर्थन जीते भ्ौर दल्तीय शक्ति को बढ़ाएं। विक्रात्त ग्रौर 
आधुनिकीकरण के साथ-साथ देश में श्रव दवाव अथवा हिंत-समुहों का महत्त्व बढ रहा 
है । कुछ दबाव समूद स्वरतन्त्र शक्ति के रूप में उभरने लगे हैं। भारतीय समान 
परम्परावाद भौर ग्राधुनिकदा का सम्मिश्रण है । प्रतः जहाँ एक ओर पश्चिम जैते 
देबाव समूह देसने को मिलते है तो दूसरी शोर ऐसे समूहों की बहुलता है जिनका 
मुख्य उद्देश्य परम्परावादी है भ्लौर जो साम्प्रदायिक संगठनों तथा जातिवाद पर 
ग्राधारित समुदायों के रूप में है 

(48) संकटकाल में एकता फो ध्रावाज--भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में 
जहाँ विभाजन, साम्प्रदागिकता और फूट के तत्त्व मौजूद हैं वहाँ एकताकारी तत्त्व 
कही भ्रधिक प्रवल हैं ॥ जब भी भारत पर विदेशी हमले हुए या सकंट की घडी 
श्राई, भारत की जनता झौर भारत के राजनीतिक दलो तथा नेताओी ने श्रापसी 
मतभेदों को भुलाकर राष्ट्रीय एकता का अ्रनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
चाह हम भारत के प्राचीन इतिहास को ले या वर्तमान इतिहास को, समाज में एकता 
बनाए रखने के लिए राजनीतिक, सामाजिक झौर धामिक नेतृत्व सदैव विद्यमान 


रहा है । 

(9) घन को बिशेष भूमिका--भारत से राजनीति मे धन की एक विशेष 
भूमिका रही है ! यहाँ नोट के बच पर वोट खरीदे जाते है । आरोप है कि कुछ 
राजमी तिक दलों को भारी मात्रा मे इसलिए विदेशी धन प्राप्त होता है कि वे भारत 
में ऐन-कैन प्रकारेण विदेशी हितों की रक्षा करें। देश का अधिकाँश धन कुछ श्रौद्योगिक 
प्रत्याशियों को जिताकर भेजते है ताकि वे उनके हिंत में सरकारी नीतियो को प्रभावित 
कारें । उद्योगपति चुनाव फण्ड में दान या चन्दा देकर भी सरकारी नीति प्रभावित 
करने का प्रयत्त करते हैं। श्रौद्योगिक घराने प्रभावशाली दबाव समूहो के रूप में 

, सरकारी नीति को अपने पक्ष में मोडने मे लगे रहते है । 

(20) राजनीतिक श्रुवीकरण की दिशा में प्रभति--भारत में बहुदलीय 
पद्धति बिद्यमान रही है और यह सोचा जाता रहा कि देश मे राजनीतिक ध्रू वीकरण 
अथवा द्विदलीय पद्धति स्थापित होनी चाहिए । 4977 में राजनीतिक प्र दीकरण 
की दिशा में भ्रवश्य बुछ प्रगति हुई और पाँच दलो के विलय से जनता पार्टी का 
गठन हुआ | लेकिन 979 में जनता पार्ण का बिखराव शुरू हो गया और भृतपूर्व 
भारतीय लोक दल तथा काँग्रेस फार डेमोक्रेसी इससे अलग हो गए। इस प्रकार 
राजनीतिक ध्रुवीकरण की प्रगति को गहरा धक्का लगा। नए राजनीतिक घ्र्‌ वीकरण 
के प्रयत्न हो रहे है लेकिन इस श्रवृत्ति मे वह दमखमभ नजर वही झाता जो 977 में 
देखने को मिला था। राजनीतिक प्र्‌ वीकरण के कार्य को झागे बढाने के लिए कानूनी 
उपाय का आश्रय लेना अनुचित न होगा। उदाहरणार्थ, कानून द्वारा यह व्यवस्था 

की जा सकती है कि उसी दल की राष्ट्रीय दल के रूप मे मान्यता प्राप्त होगी जो 
सारे देश के कम से कम तीन या चार प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करेगा । 
क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए राज्य विशेष में दस प्रतिशत समर्थन श्रावश्यक 


ठहराया जा सकता है । 
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(फ) धर्म झर भारतीय राजनीति श्रथवा साम्प्रदायिक राजनीति 


भारत मे साम्प्रदायिकता तथा साम्प्रदायिक तनाव का इततिहाध बहुत पुराना 
है । स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व तो प्रति वर्ष देश के किसी ने किसी भाग में साम्प्रदायिक 
संघर्ष होते रहते थे । मुस्लिम लीय के दो-राष्ट्र की नीति का भी इसमें हाथ था, 
इससे इन्फार नही मिया जा सकता है। अन्ततोगत्या-लीग की माँग पर ही मुसलमानों 
के लिए एक प्रत्य राष्ट्र-पाकिस्तान का निर्माण भी हुआ । किन्तु समस्या का हे 
तब भी नहीं निकला। साम्प्रदामिक तनाव कुछ वर्षों के लिए दव जरूर गया | 
तत्कालीन विदेशी शासकों की यदि हिन्दू-मुस्लिम एकता में कोई दिलचस्पी नहीं थी 
तो इस पर प्राश्चयं नही होना चाहिए, क्योकि भारतीय जनता में फूट डालकर ही 
अग्नेज यहाँ श्रपना राजनीतिक झाधिपत्य कायम रख सकते थे । इस प्रकार स्वतन्त्रता 
प्राप्ति प्ले पूर्व साम्प्रदायिक तनाव के मूल मे राजनीति ही थी। ग्राजादी के बाद 
विदेशी शासक तो चले गए, किन्तु ऐसा नही कहा जा सकता कि साम्प्रदायिकता की 
राजनीति भी समाप्त हो गईं । 

संविधान ने भारत को एक धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया है लेकिन स्थिति 
का नकारात्मक पहलू यह है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य की स्थापना के बावश्युदे देश से 
झभी एक धर्म-निरपेक्ष समाज वी स्थापना नही की जा सकी है । विभिन्न धामिक 
समुदायों में संघर्ष का वातावरण यदा-कदा चिन्ताजनक तनावों और श्रशान्ति को 
जन्म दे डालता है । राजनीतिज्ञो का एक ऐसा भी वर्ग है. जो धार्मिक तनावो को, 
प्रपने छ्विंतो की प्रूति की खातिर, बढावा देने मे महत्त्वपूर्"ों भूमिका भ्रदां करता है 
व धार्भिक भावनाओं को उकसा कर, साम्प्रदायिक विद्वेप फ़ैलाकर चुनाव में बोट 
बटोरने की प्रवृत्ति लोकतन्त्र के लिए निःसन्देह घातक कही जाएंगी | 977 के आम 
चुनावों से पूर्व लगभग सभी चुनावों में साम्प्रदायिकता की राजनीति का जोर रहा । 
977 के चुनाथो में साम्प्रदायिक राजनीति का आश्चर्यजनक रूप से श्रन्त दिखाई 
दिया, लेकिन जनवरी, 980 के आगामी सथ्यावधि चुनावों के पूर्व उसका उतना ही 
तीज़ता से उदय हुआ है । इस स्थिति का अकन करते हुए “चाणक्य ने लिखा है, 
/४]977 में मुस्लिम मतदाता आपातकाल के विरोध में बनी जनता पार्टी के साथ एक 
जुट हो गए ये यहाँ तक कि इस आपत्ति को भी उन्होंने पुरी शक्ति से जकार दिया 
था कि जनता पार्टी का मुख्य धटक जनसंध साम्प्रदायिक दल है | पर जनता पार्दी के 
शासनकाल ने शीघ्र ही उन्हें अपनी आशाझो से वचित कर दिया। अतः वर्तमात 
सध्यावधि चुनावों मै वे जनता पार्टी से पूर्णतः बिमुख है । लेकिन इसके साथ ही 
आपातकाल के अनुभवों ने इन्दिरा काँग्रेस मे भी उनके विश्वास को हिला दिया है | 
अतः 977 से पूर्व जिस तरह वे श्रांख मीच कर काँग्रेस का साथ दिया करते थे 
बैसा ग्रब सम्भव नही रहा है । अ्रतः मुस्लिमों में साम्प्रदाम्रिक तत्त्वों ने इस अवसर 
का लाभ उठाने के लिए फिर सिर उठाया है जो हाल में मजलिसे मुशावरात 
(सलाहकार सभा) की बैठक से धकट है जिसमें मुस्लिम लीग, जमायतै-उलेमा, 
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जमायत्तें-इस्लामी, श्रवामी एशशन कमेटी व सेशनल लीग ने भाग लिया। राष्ट्रीय 
दलो मे ग्रापसी झगड़े के कारण केरल से कोय के सेतृत्व में बनी मुस्लिम लीण 
सम्मेलन में बड़े उत्साह से सभी वक्ताओ ने यह आशा की कि केरल की परम्परा को 
वे श्रौर भी झागे बढाएँगे ।!४ अधिकाँश मुस्लिम दल या गुट सुसलमानों की समस्याप्रों 
पर ध्यान न देकर साम्प्रदायिकता की राजनीति में उसभे हुए हैं। श्रकाली दल, 
द्रविड़ मुनेश्न कपघम श्ादि दलों की सकीर्एंता भी भारत के लिए एक सिरदर्द है । 


साम्प्रदायिक राजनीति ने स्वतन्त्रता के पूर्व से ही साम्प्रदायिक दगीं को 
बढाया दिया है । अभी कुछ ही समय पूर्व जामा मस्जिद के शाही इमाम ने हैदराबाद 
तथा उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में हुए साम्प्रदायिक दगो क। जिक्र करते हुए दोनों 
राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर वहाँ राष्ट्रपति शासन जारी करने की माँग की 
थी । किन्तु राज्य सरकारो में परिवर्तन प्षाम्प्रदायिकता का इलाज नहीं कहा जा 
सकता । यह माँग तो सही है कि जो लोग साम्प्रदाथिकता भड़काते हैं तथा जो 
अ्रधिकारी इन तत्वों के विरुद्ध मुस्तैदी से कदम नही उठाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई 
की जाती चाहिए। किन्तु साम्प्रदायिकता का स्थाई इलाज उपयुक्त सामाजिक तथा 
राजनीतिक वातावरण का निर्माण करने पर ही सम्भव होगा। भारत जैसे 
धर्म-निरपेक्ष देश भे राजनीति में साम्प्रदाथिकता का कोई स्थान नही है, किन्तु सभी 
प्रमुख राजनीतिक दल झपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए सम्प्रदायों तथा जात्तियीं 
के भाधार पर उम्मीदवारों का चयन करते है। सम्प्रदायो तथा जातियों का पहले 
मिर्फं सामाजिक महत्व था। भ्रव इतका राजमीतिक महत्त्व भी हो गया है। जातियों 
तथा सम्प्रदायों पर झ्राधारित राजनीति झ्राज साम्प्रदाधिकता के लिए सबसे ज्यादा 
उत्तरदायी है । सभी राजनीतिक दलो को मिलजुल कर इस स्थिति का मुकाबला 
करने के लिए प्रयत्न करने लाहिए । साम्प्रदायिक संघ फी घटनाएँ कानून वे 
व्यवस्था के प्रश्नो तक सीमित नही है। पुलिस की मुस्तदी तथा समाज-विरोधी तत्त्वो 
के प्रति सख्ती से इन घटनाझो पर कुछ हृद तक नियन्त्रण तो पाया जा सकता है, 
किन्तु साम्प्रदामिकता को मिटाया नहीं जा सकता । 
प्रशासनिक क्षेत्र में भी बहुधा ऐसी शिकायतें सुनने में झ्राती है कि श्रभुक 
हिन्दू अधिकारी हिन्दुओं के साथ पक्षपात करता है तो मुस्लिम अधिकारी श्रपने धर्म 
के लोगों के साथ, कायस्थ कायस्थो को प्रधिक सरक्षण देता है तो ब्राह्मण ब्राह्मणों 
को । भारत सरकार प्रशासन को स्वच्छ बनाने के लिए प्रयत्तवशील है भौर हमे श्राशा 
करनी चाहिए कि देश में निष्पक्ष प्रशासन का ढाँचा मजबूती से खड़ा हो सकेगा । 
भारत में घामिक आधारों पर राजनीतिक दलों का निर्माण किया गया है, 
इच्यपि प्रकटतः वे दल इससे इन्क्रार करते हैं। उदाहरखणार्थ, द्वविड़, मुनेत्र, कपधम 
(द्रमुक) मद्रास के अन्नाह्मशों का दल है। यह उत्तरी भारत और ब्राह्मणों के प्रभाव 
वा विरोधी है। यह दल प्रथक्‌ द्वविड्स्तान की माँग करता रहा है। पजाब में धकाली 


] हिन्दुस्तान, 3) अड्तूदर )979, पृष्ठ 4. 
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दल स्िस्पों के एक बर्ग का राजनीतिक घामिक दतन्न है जिसने भावाती क्षैवाद के 
छद॒मबेश मे घामिक साम्राज्यवाद का पोषण किया है | साम्प्रदायिऊता देश का एक 
सक्राकम रोग बन चुकी है और पंजाव, केरल प्रादि राज्यों की राजनीति इस रोग के 
कुप्रभावों का ज्यलन्त उदाहरण रही है। केरल में हिन्दुम्नों, मुसलमानों गौर ईमाइपो 
में मिरन्तर सीचातानी चलती रही है । हिन्दू सामाजिक और राजनीतिक दृ्ट से 
प्रद्धूनों, शैवो, नैयरों और ब्राह्मणों में विभाजित हैं । साम्पवादी दल से मैत्रो को अपने 
प्रभावों में दे रणा है जबकि ईसाई झौर नैयर काँग्रेस में मिले हुए है। केरल में 
विधान-सभा में कामचलाऊ बहुमत प्राप्त करने के लिए क्रिसी भी दल को इन 
विभिन्न ध्मविलम्बियों को ग्रपने पक्ष मे करना आवश्यक होता है। भारतीय राजवीति 
में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से, धर्म के नाम पर अनेक संगठन गलत भूमिका भ्रदा करते 
रहे है, देश की राजनीतिक एकता को श्राघात पहुंचाते रहे है । 

यदि भारत मे संसदीय लोकतन्त्र को सफल होता है श्नौर राजयीतिक एकता 
को स्थायित्व देना है तो हमे धर्मान्चता का वातावरण मिटाना होगा। सरकारी तथा 
ग्रन्य हैसियत से हम किसी भी प्रकार ऐसे राष्ट्र की कल्पना नही कर सकते जिसे 
साम्प्रदायिक या घामिक राष्ट्र कहा जाए । 

(स) जाति शौर भारतोय राजनीति 

प्रो. बी. के. एन. मेतत का यह निष्कर्प सही है कि स्वातन्त्योत्तरकातीन 
राजनीतिक क्षेत्र मे जाति का प्रभाव पूवपिशा बढ़ा है। जहाँ सामाजिक और घामिक 
ध्षेत्र मे जाति की शक्ति घटी है वहाँ राजनीति एवं प्रशासन पर इसके बढते हुए प्रभाव 
को राजमी तिज्ञों, प्रशासनाधिकारियों और केद्ध तथा राज्य सरकारों ने स्वीकार किया 
है । जहाँ एक झोर सामाजिक, आथिक एवं राजनीतिक कारको ने जातियो के 
राजनीतिकरण को बढ़ाया है, वहाँ दुसरी ओर कतिपय साँविवानिक उपबन्ध भी 
राजनीति पर जाति के प्रमुत्व मे सहायक हुए है । जाति और राजनीति के सम्बन्ध 
के अ्रच्छे और बुरे दोनों पहलू है । अच्छे पहलू को लें तो विभिन्न जातियों और 
सम्प्रदायो के राजनीति मे भाग लेने के फलस्वरूप, सायूहिक या राष्ट्रीय भावना का 
उदय हुआ है और उनकी पृथकता कम होकर उनका राजनीतिक एकीकरण हुआ है। 

जाति और राजमीति के सम्त्नन्धों के कुछ चिन्ताजनक पहलू है जिनसे भारतीय 
लोकतन्त्रीय प्रणाली को ग्राघात पहुँचता रहा है । भारत की राजनीति में ऐसे श्रवेक 
उदाहरण भरे पड़े है कि अशिक्षित अगुठा छाप व्यक्ति जातियों के कन्बे पर चढकर 
विधान-सभाझ्रों झौर संसद्‌ में प्रवेश करते है तथा जातिवादी राजनीति के बल पर 
मन्तवरि-पद हथिया लेते हैं। राज्यो की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव बहुत अधिक 
छाया हुआ है । राजस्थान की राजनीति में राजपूतो और जाटो का सम्बन्ध-विधात 
एक प्रमुख प्रेरक तत्त्व रहा है तो हरियाणा के राजनीतिक जीवन में जाति, व्यक्तित्व 
श्रौर सैनिक सेवा-इन तीनो तत्त्वों का मुख्य प्रभाव है | चुनावों मे जातियो की अह 
भावना का बहुत-कुछ निर्शायक योग रहता है । गृडमाँव और महेन्द्रगढ क्षेत्रों मे 
अहीर अपनी ही जाति के उम्मीदवार को मत देना चाहा, अस्य किसी को नही । 
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इसी प्रकार चुनावों के समय इस प्रकार का नारा सुनाई देता रहता है--जाट की 
बेठी जाद को जाट, का बोट जाट को ।' मुसलमान भी जातिवाद की इस गिरफ्त से 
नही बच सके है । हरियाणा की सवरण जातियों में ब्राह्मणों की राजनीतिक शक्ति 
झौर प्रभाव उनकी जन-शक्ति से कही अधिक रहा है और फलस्वरूप अहीर, जाट 
झादि व्राह्मणोत्तर उच्च जातियाँ समाज के अपेक्षाकृत अमस्तुप्ट वर्गों मे रही है। 
बिहार मे सामानिक-ग्राथिक दृष्टि से जातिवाद का बोलबाला रहा है। यह उन 
राज्यों मे से है जहां सबसे पहले जाति का राजनीतिकरण हुआ । 

भारतीय राजनीति में जातीय प्रधाओं ने राजनीतिक नेतृत्व को भी प्रभावित 
किया है । चुनाव क्षेत्र मे जिस जाति का बाहुत्य है उसी जाति का प्रत्याशी प्रायः 
चुनाव से विजयी होता है श्रौर फिर सरकार बनाते समय जातीयता को गौण नहीं 
समझा जाता क्योंकि बहुमत-दल में जातीयता घुसी रहती हैं। जातियो मे प्रतिद्वन्द्रिता 
रहती है झौर इस प्रकार प्रशासन भी जातिवाद से प्रभावित रहता है जो कि प्रजातन्न 
का सबसे बड़ा शत्रु है। जहाँ एक ही निर्वाचन क्षेत्र से एक ही जात्ति के एक से 
अधिक प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं बहाँ उस जाति के बोट कट जाते है और प्रत्याशी 


प्रायः राजनीति के झाधार पर न जीत कर धर्म, सम्पत्ति, प्रभाव श्रादि अन्य आधारी 
पर जीतता है । 


सब बातों के बावज़ुद हमे यह तथ्य मे रखना होगा कि राजनीति को झाज 
प्राधुनिकता के एक साधन के रूप में देखा जाता है। इसे जाति को नप्ट करने या 
उसका स्थान लेने वाली शक्ति के बजाय नए सम्राज की स्थापना में सहायक के रूप 
मे देखा जाता है। अरब राजनीतिक संस्थाश्रों का ढाँचा व्यापक होता जा रहा है, 
जिसमे जाति की भावना को नया रूप मिलता है श्रौर उसका पुराना रोटी-बेटी 
सम्बन्ध वाला झ्राधार कमजोर हो गया है । दूसरी झोर राजनीतिक प्रवृत्तियों मे मए 
सगठनी और नई निष्ठाद्ो को जन्म दिया है, जो पुरानी निष्ठाओ को काटती है। 
जाति भ्रव राजनीतिक समर्थन या शक्ति का एक मां आधार नहीं रही, यद्यपि 
राजनीति में इसका अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। श्राधुनिक राजनीतिक 
व्यवस्था में भाग लेने के कारण पहले तो जाति भ्रथा पर पृथकता की प्रवृत्ति का 
प्रभाव पडा, वाद से जाति-भावना का सामंजस्य हुआ भौर इसने राजनीतिक संगठन 
में सहायता दी । आधुनिक राजनीति में भाग लेने से लोगो की दृष्टि में परिवर्तन 
हुआ । यह भी समझ में आ गया कि झाज के युग मे केवल जाति और सम्प्रदाय से 
काम नहीं चल सकता । जहाँ जाति बड़ी होती है, वहाँ भी उसमे एकता नही होती । 
उसमें जातियो के भेद होते है और जब संख्या में छोटी होती है, तब तो अपने बल 
पर वह चुनाव जीत नहीं सकती । फिर यदि कोई सदस्य या उम्मीदवार अपनी ही 
जाति का पक्ष करता है तो दूसरी जातियाँ उसके खिलाफ हो जाती है। इसलिए 
खुवाव की राजनीति में अनेक जातियों का ग्रुट बनाना पड़ता है । इससे विभिन्न 
जातियों मे एका होता है। राजनीतिक दल को शक्ति तभी कायम रहती है, जब 
समाज के सभी प्रमुख वर्ग झर्यात्‌ सभी जातियो के लोग उसको समर्थन दें। अस्तु, 
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राजनीति में श्राने के कारण जाति की भावना ढीली पड़ जाती है और बनतेक नई 
निष्ठाप्रों का उदय होता है । 


(ग) सावाबाद 

हि भाषावाद भी भारतीय राजनीति के सम्मुत्त एक विकट समस्या है। स्वत्वता 
के बाद हमारे देश का भाषा के श्राधार पर पुनर्मडन किया गया । इ्त पुनर्गठन के 
बाद देश में जो दंगे हुए वे किसी भी सम्य देश के लिए शर्म की वात हो सकती है ! 
वम्बई मे गुजराती व मराठी दंगे हुए जिसमे सैकड़ों व्यक्ति मारे गए। तेलुगु भाषा 
भाधी क्षेत्र के लिए श्री रामालु ने उपवास किए जिसके फलस्वरूप उनकी भृत्यु हों 
गई और अ्रानप्र प्रदेश का निर्माण हुप्र । मास्टर तारासिह ने पंजावी भाषाक्षेत्र के 
लिए उग्र आन्दोलन किया ग्लौर उपवास किए तथा झ्राम रण अनशन की धमकियाँ दी। 
राष्ट्रभाषा के प्रश्त को लेकर मद्रास में भारी दंगे हुए, उनसे यही स्पष्ट हुमा कि 
राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हम श्रभी बहुत पिछड़े हुए हैं । 

भाषावाद की समस्या वस्तुत: निहित राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित समस्या 
अधिक रही है । तिल को ताड़ बना दिया गया है। प्रो” असिहोत्री के शब्रों में 
भाषा-तीति के सम्बन्ध में हमारो ग्राफॉँज्ा और देश की यथार्थ स्थिति में इतना 
प्रधिक अन्तर रहा है और झाज भी है कि स्थिर और विश्चित नीति का विकास 
बहुत धीमी गति से ही पा रहा है और इसलिए भाषा-विवाद को जब जैसा चाहा 
वैसा रूप दे दिया गया। लोगों ने यह मुला दिया कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए 
हिन्दी का सम्पर्क भाषा के रूप भें प्रयोग आवश्यक है--यह वात हिन्दी भाषियों ने 
नही, बगाली भाषपी केशवचस्द्र सेन, बकिमचन्द चटर्जी, श्यामाचरणा मित्र, रवीद्धताथ 
टैगोर, भ्रविन्द घोप, सुभाषचन्द्र बोस जैसे लोगों ने कही, मराठी भापी बाल गगाधर 
तिलक, केशवराव पेटे, वितायक दामोदार सावरकर जैस्ते लोगो ने कही, ग्रुजराती 
भाषी महपि दयानन्द सरस्वती, महात्मा गाँधी जैसे लोगो ने कही, जान ब्रीम्स जैसे 
भाषाविद्‌ ने कही । हिन्दी भाषा और अन्य सहभापाओं में कोई विरोध नही, जैसा 
कि मारीशस मे द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में श्री यादव ने कहा था कि “हिन्दी 
की विशेषता यह है कि यह सहभायाञ्रो की शुभाकाँक्षी और उनसे पोयण ग्रहण 
करने वाली भाषा है ! इसके द्वार खुले हैं । हर विन्दु पर इसका उद्देश्य प्रेम और 
सौदाई है। जहाँ ग्राज कुछ भाषाएँ जन समुदाय मे वर्गो के बीच अपाद दिखाई 
देती हुई खाई पैदा किए हुए है श्रौर नए राष्ट्रों के अन्दर सचवे प्रजातस्त्र को नीचे 
तक जमाने में कठिनाई उत्पन्न कर रही हैं, वहाँ हिन्दी लोगों को जोडने का प्रयतल 
कर रही है, ऊपर उठने को ग्रेरित कर रही है । हमारे बहुभायी मित्र-राष्ट्रो ने इस 
बात के मर्म को समझा है । वे हिन्दी की ओर अग्रसर हो रहे है और उसका समर्थत 
कर रहे है । एक सयोजक भाषा के रूप में हिन्दी सत्रसे उपयुक्त है क्योकि यह भाषा 
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, विहार, मध्य भ्रदेश आदि राज्यों के अलावा श्रौर 
नी अनेक राज्यों में काफी सीमा तक बोली जाती है ।” 
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निर्मर बनने एवं गरीबी हटाने के सकल्पों को ग्रहण! दिया गया । आदर्श महाव थे 
किन्तु संबीशों स्वार्थों की राजनीति के कारण लक्ष्य प्राप्ति धूमिल पड़ती ही गई एवं 
जनता से निराशा का श्सार हुझ्ना । परिणामस्वरूप अन्याय, गरीबी एवं आधिक 
विषमता के दोष समाज को ग्रसित करते रहे ९ सम्पूरए राष्ट्र के हितों के संदढ र की 
अपेक्षा ऐसी परिस्थितियों से सकी क्षेत्रीयत्ता का पनपना स्वाभाविक था एवं राष्ट्रीय 
हितों की तुलना में क्षेत्रीयताबाद का विक्रास एक अवश्यम्भावी तथ्य के रूप में 
उदित हुआ (/” 
“नेहरू के युग में भारत ग्राधुनिकीकरण (?४06०729097) के मार्ग की 
ओर अग्रसर हो रहा था एवं काँग्रेस दल के एकलन्न शासन तथा प्रभावशाली नेतृत्व 
के कारण देश में पृथवत्ावादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं मिला। राष्ट्रीय 
एकीकरण मे काँग्रेस की एक दलीगय व्यवस्था का विशिष्ट योगदान रहा है जिसके 
मच पर क्षेत्रीपत्ता 'एकता' के रूप में विद्यमाव थी किन्तु राजनीतिक परिवर्तत तथा 
योजनाओं की असफलता में बढ़ती हुई निराशा के वातावरण में शक्ति के नए सर्प 
का प्रारम्भ हुआ ६ कांग्रेस के विशाल सगठन से हो सये दलों बग जम्म हुमा जिन्होंने 
क्षेत्रीय हितों को प्रपने सिद्धान्तों का आ्राधार बनाकर शक्ति पर तियत्तण प्राप्त करने 
की चेष्टा की । तमिलनाडु मे द्रविड-मुनेभ-कपधम, उत्तर प्रदेश में भारतीय ऋग्ति 
दल, विहार में कारफ़ण्ड, पजाव में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिव सेना ऐसे ही 
क्षेत्रीय दलों के उदाहरण है जिनका मुस्य लट्ष्य क्षेत्रीकत्ता की भावाज पर झक्ति 
नियन्धण करना रहा है। केन्द्रीय शक्ति के छास एवं प्रास्तो में बढ़ती हुई राजनीतिक 
ग्रध्यिरता भी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के विकास में राहययक मिद्ध हुई जैगे कि 967 
के चतुर्थ भ्राम चुनावों के पश्चात्‌ की संयुक्त दरतोय राजनीति के भ्रध्यपन से स्पध्ट 
हो जाता हैं ।” 

भरत पन्य देशों की तुलना में एड गरीब तथा पिछड़ा टूप्ता देश है । प्रति 
व्यक्ति ग्रौसत आय एव रहेन-राहन का स्तर एसका भतीक है । पंचवर्षीय योजनाप्रों 
के माध्यम से जिस ऋाशि की अपेक्षा थी वह नही हुई । यथयपि तत्कालिक उद्देश्यों 
(वफ्रशाल्ती2/७ ६४05) को थ्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई । राजनीतिक गत्ता का 
डुसुपयोग व्यक्ति पिशेय द्वारा, क्षेत्र विशेष के लिए हुमा । शिक्षा, रोजगार, उद्योगों के 


भामसों से विकास राजवीतिक [£ जग हुए, एल, विकास की 
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सत्र का चहुँमुद्ली विकास सम्भव है? फिर भी यह तो निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि झाथिक विकास की अवहेलना क्षेत्रीयता की वृद्धि में महत्त्वपूर्ण कारक 
[ज्िए०7) रहा है ।/ 


जाया भी क्षेतरीयताद का एक प्रमुख आधार रही है। भाषाय्रों की 
विभिन्नताओं में संधर्ष का प्रारस्म ब्रिटिश युग से ही हो गया था और काँग्रेस संगठन 
में भाषा के आधार पर प्रान्तों के गठन के सिद्धान्त को मान लिया था। सनु 920 
में हो भारतीय राष्ट्रीय कौग्रेत ने अपने को भाषा के प्रतच(२ पर सपछित क्या था 
इसको प्रान्दीय सीमाएँ क्षेत्रीय भाषात्रो के आधार पर वनी थीं । स्वाधीचेता के कुछ 
ही समय बाद इस बात के लिए जोरदार राजनीतिक दवाव दिए जाने लगे कि भारत 
के राज्यों के बीच की सीमाएँ भाषाओ्र की मिन्नता के झराधार पर पुनः बनाई जाएँ। 
प्रधान भन्‍्वी थी सेहरु ने सन्‌ !953 तक हडता से इसका विरोध किया। उसकी 
दलील घह थी कि नए राष्ट्र के सामने इससे अधिक महत्त्वरूर्ण समस्याएं पडी हुई है 
ग्रौर हर स्थिति में भाषा पर आधारित क्षेत्रीय निष्ठाओ के सामने राष्ट्रीय निष्ठा 
बी अ्रधिक प्रणुषता दी जाती चाहिए । सनु 955 में विशेषतः तेलगु भाषी लोगो 
में आन्दोलन बहुत ही तीद हो उठा । इसमे से अधिकाश इस समय भी मंद्रास राज्य 
के अन्तगेत पडते थे, जिसमे तमिल भाषाग्रों का बोलब्राला था । एक प्रतिष्ठित तेलगु 
लेता पोट्ठी श्री रामालु ने उन क्षेत्रों की लेकर जहाँ तैलग्रु भाषियों का बहुमत था, 
एक अलग राज्य बनाते की अपनी माँग मतवाने के लिए गाँधी का झामरण श्रतशन 
का तरीका अपनाया । अ्रतशन के परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हों गई और इससे 
इतने जोर का हंगामा उठ छड़ा हुआ कि नेहरू जी को भाषा के आघार पर एक 
राज्य का तिर्माश करने के लिए ऋनां पडा । इसका नाम आान्क्र प्रदेश रखा गया ६ 
सह नाम वहाँ के स्थानीय राज्यों के गौरवों की याद दिताता था जो लगभग 250 
ई. पू. से लेकर सनू 250 ई. तक फूलता-फलता रहा था । 
एक वार तेलगु भाया-भाषियों की माँग पर सरकार के कुक जाते के बाद देख 
के विभिन्न भागों में उत्ती तरह भाषा के आधार पर राज्य बनाने की माँगें बढने लगी। 
इन भागों की जाँच-पड़ुताल करने और नए राज्यों की सीमाएँ निर्धारित करने के 
लिए राज्य पुनगेठन झायोग नियुक्त किया गया और इसने श्रपनी रिपोर्ट नवम्बर 
95 प्ले दी। इसके एक साल बाद इस रिपोर्ट के झ्राधार पर राज्यों की नई 
सौमाप्री का निर्धारण दिया गया। मुस्यत' भाषाओ्रों की सीमाओं का ही निर्वाह 
क्या गया। इसके पहुछे के सत्ताईप्त राज्य घटकर 4 हो गए। इनमें दो की छोड़कर 
मैप सभी भाषा की दृष्टि से अरेक्षाइ॒त्व एक रूप थे, यद्यपि बड़े नगरो में और राज्यों 
को सोषागर के पास के स्थान से दूसरी भाषाएँ बोजने वाले भल्यर्सस्यकों की सब्या 
हो कमपी। 3 भापात्रों के बोलने वाले सोग चूंकि छुट-धुट बहुत दस्दुर तक 
कैद हुए हूँ इसलिए कोई नी ऐलो रेया नही सखींची जा सकती थी जिससे कि दूँ 
देलाया जा सके । इनमे में दो नए राज्यों में अल्पसेस्यद भागा-मापियों में मे काफी 
सोद प्रपती अवाज उठाते रहे और राजनोविक दृष्दि से सक्रिय बने रहे । बम्बई के 
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निमंर बनने एवं गरीबी हटाने के संकल्पों को ग्रहण विया गया । झादर्श महात थे 
फिल्तु संकीर्णे स्वार्थों की राजनीति के कारण लक्ष्य प्राप्ति घुमिल पड़ती ही गई एवं 
जनता में निराशा का प्रसार हुआ । परिणामस्वरूप श्रन्याय, गरीबी एवं आपिक 
विपमता के दोष समाज को ग्रसित करते रहे । सम्पूर्ण राष्ट्र के हितों के संवर्द्ध न की 
अ्रपेक्षा ऐसी परिस्थितियों में सवीर्ण क्षेत्रीयत्ता का पनपना स्वाभाविक था एवं राष्ट्रीय 
हितों की तुलना मे क्षेत्रीयतावाद का विक्रास एक अ्रवश्यम्भावी तथ्य के रूप में 
उदित हुआ ।” 
“नेहरू के युग में भारत आ्राधुनिकोकरण ()४०0०7४72000॥) के मार्ग की 
ओर श्रग्रसर हो रहा था एवं काँग्रेस दल के एकछन्न शासन तथा प्रभावशाली नेतृत्व 
के कारण देश में पृथकतावादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं मिला। राष्ट्रीय 
एकीकरण में काँग्रेस की एक दलीय व्यवस्था का विशिष्ट योगदान रहा है जिसके 
मच पर क्षेत्रीयता 'एकता' के रूप मे विद्यमान थी किन्तु राजनीतिक परिवर्तन तथा 
गोजनाग्रों की श्रसफलता में बढ़ती हुई मिराशा के वातावरण में शक्ति के नए सघर् 
का प्रारम्भ हुआ । काँग्रेस के विशाल संगठन से ही नये दलो का जन्म हुआ जिन्होंने 
क्षेत्रीय हिंती को प्रपने सिद्धात्तों का ग्रावार बनाकर शक्ति पर नियन्त्रण प्राप्त करने 
की चेष्टा की । तमिलनाडु में द्रविड-मुनेत्र-कपघम, उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रान्ति 
दल, विहार में फारसण्ड, पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिव सेना ऐसे ही 
क्षेत्रीय दलो के उदाहरण है जिनका मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीयता की ब्रावाज पर शक्ति 
नियन्त्रण करना रहा है। केन्द्रीय शक्ति के हास एवं प्रान्तों में बढती हुई राजनीतिक 
अस्थिरता भी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के विकास में सहायक सिद्ध हुई जैसे कि 7967 
के चतुर्थ आ्राम चुनावों के पश्चात्‌ की सयुक्त दलीय राजनीति के अध्ययन से स्पष्ट 
हो जाता है ।” 

“भारत अन्य देशों की तुलना मे एक गरीब तथा पिछड़ा हुआ देश है । प्रति 
व्यक्ति औसत आ्राय एवं रहन-सहन का स्तर इसका प्रतीक है । पचवर्षीय योजनाग्रों 
के माध्यम से जिस क्रान्ति की श्रपेक्षा थी वह नही हुई | यद्यपि तात्कालिक उद्देश्यों 
(प्राव९0॥76 ८05) को प्राप्त करने मे सफलता प्राप्त हुईं । राजनीतिक सत्ता का 
दुरुपयोग व्यक्ति विशेष द्वारा, क्षेत्र विशेष के लिए हुआ । शिक्षा, रोजगार, उद्योगों के 
मामलों में विकास राजनीतिक सन्तुसन के अनुरूप हुआ न कि समग्र विकास की 
हृष्टि से, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय विकास का असन्तुलन उत्पन्न हुआ। 
प्रान्ध्र प्रदेश का सकट इस सन्दर्भ का ज्वलंत उदाहरण है जिसके मूल मे समाज की 
श्राथिक दशा है एबं इन विषमताश्रों से जातिगत, भाषागत, वैमनस्य का विकास होता 
है जिसकी अभिव्यक्ति स्वतन्त्र राज्य श्रथवा पूर्ण राज्य स्तर की माँग में होती है। 
भारतीय राजनीति के पिछले दशक पर हृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाएगा कि 
भेघालय, हिमाचरा प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा केन्द्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा पूर्ण 
राज्य के दर्जे की माँग के मूल मे श्रांथिक विकास के प्रश्न सन्निहित है यद्यपि यह 
विवादास्पद विषय है कि क्या राज्य दर्जा (5७६८४००0) प्राप्त करने से ही किसी 
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क्षेत्र का चहुँमु्ती विकास सम्भव है ? फिर भी यह वो निश्चित _हप से हि जा 
सकता है कि ग्राथिक विकास की अवहेलना क्षेत्रीयतता की वृद्धि भें महत्वपूर्ण कारक 
(छिलण]) रहा है (” 


भावा भी क्षेत्रीयतावाद का एक प्रमुख आधार रही है। भाषाओं बी 
विभिन्नताओं में संघ का प्रारम्भ ब्रिटिश युग से ही हो गया था भौर फॉप्रेत संगठंड 
में भाषा के आधार पर प्रान्तों के मठये के सिद्धान्त को मात लिया था। सन्‌ 920 
में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ते अपने का भावा के प्राधार पर सप्रठ्ित किया यथा। 
इसकी प्रान्तीष सीपाएँ छेत्रीप भाषाकों वेः ग्राघार पर बनी थी । स्वाघीवता के कुछ 
ही समय बाद इस बात के लिए जोरदार राजनीतिक दवाव दिए जाने लगे कि भारत 
के राज्यो के दीच की सीमाएँ भाषामों की भिन्नता के प्राधार पर पुनः बनाई जाएँ। 
- प्रघार मस्ी श्री नेहरू में सम्‌ 953 तक हड्ता से इसका विरोध किया। उनकी 
दललील यह थी हि नए राष्ट्र के सामने इससे अधिक महत्वावूर्ण समस्याएँ पड़ी हुई है 
और हर स्थिति मे भाषा पर आधारित क्षेत्रीय निष्छाओ्रों के सामने राप्ट्रीय निष्का 
को भ्रधिक प्रमुखता दी जानी चाहिए | सन्‌ 955 में विशेषतः सेलगु भाषी लोगों 
में झ्राग्दोलन वहुत ही तीब्र हो उठा । इसमें से अधिकाश इस समय भी मद्रास राज्य 
के भ्रन्तर्गत पडते थे, जिसमें तमिल भाषाप्रों का बोलब्राला था । एक प्रतिष्ठित तेलगु 
नेता पोट्टी श्री रामालु ने उन क्षेत्रों को लेहर जहाँ तेलगु भाषियों का बहुमत था, 
एक अलग राज्य बनाने की अपनी माप मनवाने के लिए शधी का आ्रामरण पश्रनशन 
का तरीका अपनाया । अनशन के परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई शोर इससे 
इतते जोर का हँगामा उठ खड़ा हुआ कि नेहरू जी को भाषा के झराधार पर एक 
राज्य का निर्माण करने के लिए कुकना पड़ा । इसका नाम झान्ध्र प्रदेश रखा गया ! 
यह नाम वहाँ के स्थामीय राज्यों के गोरवों की याद दिलाता था जो लगभग 250 
ई. पू. से लेकर सन्‌ 250 ई. तक फूलता-फलता रहा था | 
एक बार तेलगु भावा-भाषियों की माँग पर सरकार के मु जाने के बाद देश 
के विभिन्न भागों में उ्ती तरह भाषा के आधार पर राज्य बनाते की साँगें बढ़ने सगी । 
इन भागों की जाँच-पड़ताल करने श्लौर नए राज्यों की सीमाएं. निर्धारित करने के 
लिए राज्य पुनगेठन आयोग नियुक्त किया गया और इसने अ्रपनी रिपोर्ट नवम्बर 
955 से दी । इसके एक साल वाद इस रिपोर्ड के श्राधार पर राज्यों को नई 
सीमाओं का निर्धारण किया गया। सुझ्यतः भाषाओ्रीं की सीमाओं का ही निर्वाह 
क्रिया गया। इसके पहले के सत्ताईम राज्य घटकर !4 हो गए। इनमें दो को छोड़कर 
जप सभी भाषा की दृष्ठि से अवेक्षाइत्त एक रूप थे, यद्यपि बडे सगरों मे और राज्यों 


करे सीमाओं के पास के स्थान से दूमरी भाषाएँ बोलने वाले प्रल्यसख्यकों की सदा 
भी कम थी । ऐसी भाषाओ्रों के बोलने बाते लोग चूँकि छुट-पुट बहुत दूस्‍-दुर तक 
फैले हुए हैं इसलिए कोई भी ऐदी रेखा नहीं खीची जा सकती थी जिससे कवि ड्न्हेँ 
बचाया जा सके । इनमें से दो नए राज्यों में श्र्यसस्यक भावा-भाषियों में से काफ़ी 
लोग अपनी आवाज उठाते रहे और राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय बसे रहे ६, 

जे 


ल्‍्क्े 
ब्क 
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नए राज्य में भाषा के प्रश्न को लेकर निरन्तर असस्तोप बना रहा, अतः सन्‌ 960 
मे इसे दो राज्यों में बाँटना पड़ा | वास्तव मे सन्‌ 50 के दशक मे भाषाबार प्रास्तो 
के निर्माण भ्रौर 60 के दशक में राजभाषा के प्रश्न पर जो विवाद छघिड़ा, उप्तसे 
लगता था कि देश की एकता भंग हो जाएगी । पर इससे मतभेद खुले मे झा गया 
ओर खुलकर वाद-विवाद से एक रास्ता निकल ग्राया। देश दोनों सकटो को पार कर 
गया ओर आगे भाषावाद से पँदा होने वाली समस्याओं को सुलभाने के लिए ज्यादा 
तैयार हो गया । पजाबी सूबे की समस्या बनी रही । सिक्‍खों द्वारा यह माँग की 
जाती रही कि हम सिख बहुमत के क्षेत्र नही चाहते और न ही हमे प्रतिशत की 
चिन्ता है, हम ऐसा पजाबी सूबा चाहते है जहाँ पजाबी भाषा बोली जाती हो चाहे 
बहाँ सिकखो का बहुमत रहे अथवा न रहे । लम्बे समय तक गहरा तनाव रहा झौर 
अन्त में 48 सितम्बर, 966 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो पंजाब पुनर्गठन 
विधेयक बना, उसके अधीन नवम्बर, 7966 से भारत संघ में पजाब तथा हरियाणा 
नाम के पुनर्गठित राज्य शामिल हुए । चण्डीगढ केन्द्र शासित क्षेत्र हो गया | पंजाब 
के विभाजन से सिक्खो को सन्‍्तोध न हो सका, वे बराबर माँग करते रहे कि चण्डीयढ 
पजाब को सौप दिया जाए झीर पजाबी क्षेत्र पजाब में शामिल कर दिया जाए, 
हरियाणा भी चण्डीगढ़ पर अपना दावा जताता रहा। अन्त मे 29 जनवरी, 970 
को केद्द्र सरकार ने एक घोषणा की जिसके अन्तर्गत चण्डीगढ पजाब को देने तथा 
हरियाणा को पंजाब की फाजिल्का तहसील के कुछ हिन्दी भापी क्षेत्र देने का प्रावधान 
था । चण्डीगढ़ को पाँच वर्षों तक केन्द्र शासित प्रदेश और संयुक्त राजधानी बनाए 
रखने तथा हरियाणा को राजधानी निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की 
व्यवस्था की गई । इस केन्द्रीय घोषणा से भी पंजाब शौर हरियाणा दोनों ही 
सन्तुप्ट नही हुए तथापि उनका बिरोध समय की गति के साथ क्षीण पड़ता गया-- 
यद्यपि विचार का स्थाई समाधान अभी शेप है । इसी समस्या के समानान्तर हरियाणा 
में पृथकतावादी शक्तियों ने राव वीरेन्द्रतिह के नेतृत्व में “विशाल हरियाणा! का 
मारा लगाया । हरियाणा के पूर्ण राज्य-स्तर की माँग की पूति के पश्चात्‌ 
क्षेत्रीयततावाद का यह दूसरा विध्न था जो अपेक्षित राजनीतिक समर्थन के भ्रभाव में 
स्वय समाप्त हो गया। 967 के चौथे ग्राम चुनाव के लगमग । वर्ष पृ ही 
महाराष्ट्र मे मैसूर प्रान्त के उन सीमान्‍्त प्रदेशों को मिलावे के ग्रान्दोलन का सूत्रपात 
हुआ जहाँ की बहुसंख्यक जनसख्या मराठी भाषी थी । झ्रवतूबर, 2966 में केंद्रीय 
सरकार ने भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री मेहरचन्द महाजन की प्रध्यक्षता में 
एवं सदस्यीय झायोग नियुक्त किया जिसके क्षेत्राधिकार में मैमूर-महाराष्ट्र विवाद 
श्रौर मैसूर-फेरल गोमा विवाद राम्मिलित किए गए | 

श्षेत्रीयतावाद का एक विशिष्द पहलू विभिन्न राज्यों में होने बाते थे 
पारस्परिक विवाद भी हैं जितवग सस्वन्ध सिचाई एवं विद्यत से है। नत्रदा नदी के 
ज्ञण प्रयोग पर मध्य प्रदेश, गुजरात झौर राजस्थान के बीच मरा विवाद रहा मिसका 
बुत कुछ सीमा तक समाधान हो चुका है। राजर्यान और पंजाद के बीप भासरा 
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जलन विद्यूत के उपयोग पर ग्रौर हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान के वीच पोंग बाघ 
के प्रश्न पर भी विवाद रहे जो प्रभावशाली केन्द्रीय नेतृत्व के कारएाः अधिक उभर 
नहीं पाए और किसी न किसी रूप में उतका समाधान हुआ | उल्लेखनीय है कि 
राज्यों की पारस्परिक समस्याश्रो के समाधान के लिए झन्तर्राज्यीय परिषद्‌ की 
साँविधानिक व्यवस्था के अतिरिक्त क्षेत्रीय परियदों की स्थापना भी की गई है ! राज्य 
और संधीय क्षेत्र (उन्हे छोडकर जो कि पूर्वेत्तर प्रदेश मे हैं) कई क्षेत्रों मे वाँठ दिए 
गए है| प्रत्येक क्षेत्र मे एक उच्च स्तरीय सलाहकार सस्या होती है जिसे क्षेत्रीय 
परिपद्‌ कहते है । इस परिपद्‌ में उस क्षेत्र के राज्यों और सबीय क्षेत्रों के समान हितो 
पर विचार-विमर्श का झ्वसर मिलता है। उत्तरी क्षेत्र मे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, 
जम्मू तया कश्मीर, पजाव और राजस्थान राज्य तथा चण्डीगढ भौर दिल्‍ली संघीय 
सेत्र शामिल हैं । मध्य क्षेत्र मे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल है| पूर्वी 
क्षेत्र में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बगाल राज्य शामिल हैं। गुजरात श्र 
महाराष्ट्र राज्य तथा मोगा, दमन झर दीव एवं दादरा और नगर हवेली सघीय क्षेत्र, 
पश्चिमी क्षेत्र मे है । दक्षिणी क्षेत्र मे झान्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य 
और पॉडिवेरी संबीय क्षेत्र शामिल है । पूर्वोत्तर प्रदेशों के लिए क्षेत्रीय परिषद्‌ की 
तरह की ही एक सत्था है जो असम, मणिपुर, मेघालय, तागालेड और त्रिपुरा राज्यों 
और अरुणाचल प्रदेश ग्रौर मिजोरम सधीय राज्य क्षेत्रों के समान हि6लत के मामलों 
पर विचार करती है। पूर्वोत्तर परिपदू, जिसकी स्थापना अगस्त, 972 में की गई 
थी, कुछ और भी काय करती हैं। बह समान हित के मामलों के बारे में एक 
एकीकृत तथा समन्वित प्रादेशिक योजना बनाती है. (जों कि राज्य योजनाओं के 
अलावा होती है) । जो परियोजनाएँ या योजनाएँ दो से श्रधिक राज्यों को लाभ 
पहुँचाने के लिए बनाई जाती है, उनके बारे में यह परिपद्‌ यह्‌ सिफारिश करती है 
कि उन्हें किस प्रकार कार्यान्वित क्रिया जाना चाहिए, किस प्रकार उनका प्रवन्ध 
किप्रा जाना चाहिए या उन्हें चलाए रखा जाना चाहिए, किस प्रकार उनसे होने वाले 
फायदों को परस्पर बॉटना चाहिए और किस काम में हिस्सा बेंटाना चाहिए । इस 
प्रादेशिक योजना को कार्यान्वित करने तथा उस पर होने वाले व्यय पर यह परिषद्‌ 
निगरानी रखती है | परिप्द्‌ राज्यो द्वारा सुरक्षा और सोक व्यवस्था के लिए किए 
गए उपायो की समग्र-समय पर पुनरीक्षा करती है श्र जब भी आवश्यक हो इस 
सम्पन्ध मे करिए जाने वाले और उपायो के बारे मे सिफारिश करती है । 
क्षेत्रीय भावनाओं का सबसे चिन्ताप्रद विस्फोट छोटे-छोदे राज्यों का निर्माण 

है । अ्रपने-अयने क्षेत्र को प्रृयक्‌ प्राल्तीय रूप प्रदान करने की माय को लेकर उठने 
वाली समस्याएँ भारतीय राजनीति का एक अग बन चुकी है। अधिकाँश राजनीतिक 
नेताग्रो श्रौर जन-साधारण् के वहुमत की धारणा वही है कि क्षेत्रीय भावनाओं को 
सन्तुप्ट करने के लिए, अ्यवा अन्य किसी राजवीतिक उद्देश्य की पूतति के लिए ह्रोटे७ 
छोटे राज्यों के निमरिय से विधटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्याहन मिलेगा जिले 

को भारी क्षति होगी । 
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प्रयकता की भावना उनमे ज्यादा बलबान भौर सतरनाक है, यहाँ ऐसी 
प्रामत्तर जातियाँ है जो भारतीय मंहक्तति को धारा में परी तरह मिल नहीं पानी हैं। 
जग्र उत्तरपूर्व को घादिंग जातियो का दसाझा । यहाँ पर भारतीय लोकतस्त्री व्यवस्था 
प्रौर सरकारी विकास कार्यक्रमों का प्रमाव पड़ा है भौर घीमे-धीमे इन क्षेत्रों के लोग 
भी देग की राजनीति गे भाग सेने लगे हैं । पर राजसीतिकरण की यह प्रवृत्ति अभी 
घुरू हुई है। दुगरी झोर आधुनिकता के प्रसार से भपने प्रयक्‌ प्रस्तित्व की भावना 
उभरती भी है । इसलिए इनको सम्भालने के लिए विशेष व्यवस्या करनी पढ़ती है । 
इग प्रकार की व्यवस्था की भी जा रही है । इसी उद्देश्य से नागालैंड का अलग 
राज्य बनाया गया गौर नागा विद्रो्िियों के प्रत्ति नरमी का रुस अपनाया गया। इसी 
तरह प्रसम के प्रल्नगंत पदाडी इलाकों का मेघालय नामक उपराज्य स्वापित रिया 
गया । जम्मू-ऋश्मीर को विशेष दर्जा भी इसी उद्देश्य से दिया गया था। कुछ क्षेत्रों 
में प्रभी भी प्रमन्तोष है, ज॑से--उत्तरपूर्व में मौजो जाति, विहार में छोटा नागठुर 
तथा मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके और ग्रुजरात व उडीसा में ग्रादिवासियों का 
स्वायत्तता का प्रान्दोलन । राजनीतिक गतिविधि बढ़ने प्रौर शिक्षा तथा ग्राथिक 
विकास के फलस्वरूप छोटे समूहों में जो ग्रे तक दबे या पिछड़े हुए थे अधिकार 
और स्वायतता की प्राकाँक्षात्रो का उठना स्वाभाविक है। समस्या इस बात से उल्क 
गई है कि कुछ श्रादिवासी इलाके चीन और पाकिस्तान से लगे हुए हैं और वहाँ से 
असन्तुध्ट तत्त्वों को छापामार युद्ध की ट्रेनिंग देने की कोशिश की गई है। यह खतरा 
काफी दिनों तक रहने वाला है और सीमान्त इलाकों की राजनीतिक समस्या के 
समाधान के लिए चिशेष प्रयत्त करना पड़ेगा । 

इस प्रकार देश के एकीकरण की समस्या अ्रभी बनी हुई है। राज्यों के भीतर 
विशिष्ट क्षेत्रों के अलगाव के आ्रात्दोलन उठ रहे हैं । दवे हुए बगों और समूहों के 
राजनीतिक क्षेत्र मे श्राने से अधिकार के लिए उनको प्रारकौक्षा्रों से नई समस्याएँ 
खडी हो रही है तथा केद्दीय सरकार को इन समस्याओं से निबंटने के लिए नई 
नीति और उपाय निकालने पड़ते है । 
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स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से भारत की राष्ट्रीय और राज्य-राजनीति 
घटनाचकऋओ से परिपूर्ण रही, विशेषकर 967 के चौथे आम चुनावों के वाद के वर्षो 
को तो तूफानी युग कहा जा सकता है। पं० जवाहरलाल नेहरू ने झौर श्री साल 
बहादुर शास्त्री के प्रधानमन्त्रित्व काल में राष्ट्रीय और राष्ट्रीय-राजनीति में तृफानी 
लहरें यदा-कदा आईं, लेकिन श्रीमती गाँधी का प्रधान मन्च्रित्वकाल, प्रारम्भिक दुछ 
चर्षो को छोड़कर, राष्ट्रीय भौर राज्य-राजनीति का तूफानी काल रहा मार्च, 
977 के ऐतिहासिक चुनावों में श्लीमती गाँधी की सरकार के पढन के बाद 
श्री मोरारजी देसाई नए प्रधान मन्‍्त्री चने और जनता पार्दी की सरबार ने देश की 
ब्रागडोर सम्माली । ग्रापातुकाल समाप्त हुआ, तानामाही के दि ग्रेडर गए और. 
लोकतन्ध की पुमस्थापिना हुईं। लेकिन 45 जुनाई, 979 की श्री देसाई फे 
त्याग-पत्र के साथ देश के राजनीतिक नेताप्यों ने ऐसा श्ावरण प्रदर्शिव शिया जो 
भारत जैसे राष्ट्र के लिए शोभनीय नहीं माना जा सश्ता । 29 छुताई, 979 को 
चौधरी चरणुसिह ने प्रधान मन्त्री पद कोंशप्रव सी डिन्‍्तु हूँ राष्ट्रपति का 
स्पप्ट निर्देश था कि वे श्रधिक से श्रधिक ग्रस्त के सीसने झालाह़ वक लोकसभा की 
बैठक बुलाकर झपना वहुमत सिद्ध करें॥ 20 अ्रयस्त को प्रघान मन्तरी थी चरूपमिद 
से लोकसभा वेग विश्व/स मत प्राप्त करने छे बजाय अपने पद से टस्तीफा देकर, दाष्ट्रगरि 
से लोकसभा भंग कर मध्यावधि चुनाद करते को विश्यारिशि कर दी । झाप्ट्रपर्ि 
निवर्देमान प्रधान मन्नी वो सिफारिग स्वीवार ऋग्ते टूट मध्यावधि चुदाव ऋई है 
घोषणा कर दी भौर चरणुमिह सरझ्ार वो झामचवाऋ सरकार के रूप डी 
दिया। जनवरी, 980 के प्रथम सच्छाड़ में ८ हुए. 7 
काँग्रेस (5) ने लोकमना में 35] झट (क्लेनदिडाई 
वी | 4 जनवरी, 4980 को शौनती टम्क्िस कांदी मे प्रदात मरी न 
बरहुण वी । 
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काँग्रेस युग श्रौर उसके बाद के युग में राष्ट्रीय और राज्य-राजनीति इतनी 
घटनाचक्रो से परिपूर्ण रही हैं कि यह उचित होगा कि हम दोनों स्तरों की राजनीति 
के प्रमुख विन्‍्दुओं पर अलग-प्रलग प्रकाश डालें । हमे यह निरन्तर स्मरण रफना 


रे 


होगा कि राष्ट्रीय और राज्य-राजनीति मे इतना चोली-दामन का साथ है कि उस्हे 
एक-दूसरे से पृथर्‌ करके नही देखा जा सकता--दोनों का एक-दूसरे पर प्रभाव 
ग्रवश्यम्भावी है । 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से राष्ट्रीय राजनीति के 
विकास पर एक दृष्टि 
(िवगाश ए०ग25 आस वा70कुशाएशार2 था 4 6472०) 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से जनवरी, 7980 के प्रारम्भ होने तक राष्ट्रीय 
राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियो और विकासो को, जो राज्यों की राजनीति को 
स्वाभाविक रूप से प्रभावित करते रहे, हम निम्नानुसार प्रकट कर सकते है-- 
नेहरू युग में राष्ट्रीय राजनीति 

स्वतन्त्रता के साथ नई समस्याएँ आ्राई--साम्प्रदायिक दगो और उपद्रवों के 
शमन के साथ-साथ पाकिस्तान से उद्भासित लाखो झदमियों को बसाने का कठिन 
कार्य तथा तेलंगाना मे कम्युनिस्ट प्रेरित किसानो का बलवा, निजाम हैदराबाद के 
खिलाफ पुलिस कार्यवाही । सरकार को अ्ग्रेणी जमाने के सरकारी नौकरों और 
सेनाों का विश्वास और वफादारी प्राप्त करनी थी । इसके अलावा साम्प्रदायिक 
शक्तियों को भी दवाना था, जो देश के विभाजन के बाद उमड़ आई थी | अ्रसन्तुप्द 
प्रादेशिक और राजनीतिक समूहो को सन्तुष्ट करना था । सबसे बडा काम था देशी 
रियासतो को मिलाने का। इसमे राजनीतिक कुशलता और सम्ठन-पटुता की 
जरूरत थी । सक्षेप में नेताओं के सामने यह काम था कि देश को विघटित होने से 
बचाएँ और उसके विभिन्न भागो और तत्त्वों को मिलाकर एक राष्ट्र की रचना 
करें। नेताओं की समझदारी और दूरदर्शिता की तारीफ है कि उन्होंने देश के 
समक्ष उपस्थित कठिन समस्याओ्रो को काफी जल्दी सुलझा लिया और झाथिक एव 
राजनीतिक मोचें पर ऐसे कदम बढाए जो भारत की शक्ति सम्पन्नता, प्रगति और 
समृद्धि की आधारशिलाएँ थे । नेहरू युग मे राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख बिन्दु इस 
प्रकार रहे-- 

। लाखों शरणाथियों के पुरर्वास वी समस्या को सुलमाने में राज्य 
सरकारो ने केन्द्र के साथ पूरा सहयोग किया। इस प्रफार देश को राजमीतिक 
स्थिरता के वातावरण से बचा लिया गया । 

2. जुनागढ श्रौर हैदरावाद की रियासतों को भारत में मिलाया गया। 
नथाब जूनागड ने रियासत को पाकिस्तान के साथ मिलाया चाहा, अ्रत: जनता ने 
विद्रोह कर दिया और जुनागढ-प्रशासन की प्रार्थवा पर नवम्बर, 947 में भारत 
सरकार ने रियासत का शासन स्वयं सम्भाल लिया और बाद में लगभग शत-प्रतिशत 
जनमत ने इसकी पुष्टि की | हैदराबाद में रज्ाऊारों ते भारी श्रराजकता की स्थिति 
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पैदा कर दी भर तब जनता और निजाम की सातिर भारत सरकार ने विलय का 
कदम उठाया | भ्रव यह स्पष्ट हो गया है कि भारत सरकार “राप्ट्रीय असण्डता 
में कोई भी बाधा स्वीकार नहीं करेगी । 

3. मार्च, 950 में योजना श्रायोग नियुक्त करके पंचवर्षीय योजना की 
नीति लागू कर दी गई। राष्ट्रीय राजनीति का यह विन्दु वास्तव में बहुत महत्त्वपूर्ण 
था कि आर्थिक विकास में राज्य को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिएं। नियोजन 
की राजनीति में दूरगामी उद्देश्य सब्निहित थे, जिनमें सर्वोपरि यह था कि भारत में 
समाजवादी समाज के आादणे की स्थापना की जाए । राष्ट्रीय राजनीति के इसी 
सामाजिक-भ्राधिक लक्ष्य की दिशा में झागे बढ़ने के लिए 948 की झौद्योगिक 
नीति में परिवर्तेत करके 956 में नई झौद्योगिक नीति घोषित की गई । 

4. सामाजिक न्‍्याय की स्थापना श्लौर एकता को बल देने के लिए 
कल्याणकारी विधि-निर्माण का शुभारम्भ हुआा। केन्द्र ने राज्य सरकारी को भी 
प्रेरित क्रिया कि वे सामतवाद और जागीरदारी को समाप्त करने के लिए तथा 
समाज के दबे हुए वर्गों को विशेष सुविधाएँ देने के लिए झावश्यक कदम 
उठाएँ। राष्ट्रीय राजनीति का गह्‌ स्पष्ट लक्ष्य था कि राष्ट्रीय एकता के लिए 
सामाजिक-आर्थिक पु्नावर्माए की दिशा में ठोस कार्य करता होगा तथा एकीकररसा 
की शक्तियों को सुगठित बनाना होगा । 

5. सैंकडों रियासतीं के कारण एक बड़ा खतरा यह था कि देश कहीं टुकडों 
में न बँट जाएं। सरदार पटेल ने भारत की 584 देशी रियासतों का एकीकरस 
करके कुछ राज्यो का निर्माण किया। 

6. स्वतन्त्रता-श्राप्ति के बाद के पहले देशक में ही राज्यों का भाषायों 

आधार पर पुनर्गठन किया गया । 953 में शज्य पुनर्गठत श्रायोग नियुक्त किया 
गया श्र 4956 मे संविधान में सातवाँ संशोधन हुआ जिसके फलस्वरूप 'राज्यों की 
सभी श्र णियो को समाप्त कर समान स्तर के पद्धह नए राज्य स्थापित किए गए । 
बाद मे, विभिन्न प्रशासनिक-राजनीतिक कारणों से दिसम्बर, 963 तक भारत में 
राज्यों की कूल संख्या 6 हो गई। केद्ध-शासित क्षेत्रों मे 956 मे राज्य पुनर्गेठन 
के समय देदली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अप्डमान तथा निकोबार द्वीप 
समूह और लक्ष्य द्वीप, मिनिकाय तथा अ्रमिन द्वीप समूह सम्मिलित थे। अगस्त, 
96 में दादरा और तगर हवेली भारतीय संघ के साथ एकीकृत किए गए । 
तत्पश्चात्‌ दिसम्बर, 296] में गोझ्मा, दमन और दीव भी केन्द्र-शाप्ित क्षेत्र 
बन गए और इस प्रकार देश में पुतंगाली उपनिवेशवाद के श्रवशिष्ट चिन्ह भी 
समाप्त हो गए। 

पे. ३० नेहछ के प्रधान मंत्री काल मे, 952, 957 और 962 में श्राम 

निर्वाचन हुए जिनसे यह स्पप्ट हो गया कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था होते हुए 
एक दलीय प्रमुत्व व्यवस्था देश की पार्टी का अंग बन चुकी है । 967 7 
आराम चुनावों से पूर्व तक केन्द्र और राज्यों में एक ही दल काँग्रेय के धत्यदि 
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बहुमत और श्री नेहरू के प्रभावशाली नेतृत्व के कारण केन्द्रीय सरकार की मंत्ता 
अप्रतिहित और राज्य सरकारों की स्थिति अपेक्षाकृत नगष्य बनी रही। 

8. पं० नेहरू ने अपने सर्वमान्य नेतृत्व के बावजूद राज़्यों को साथ लेकर 
चलने और उनका सहयोग ग्रजित करने की नीति ही अपनाई | एक ही दल के 
प्रमुत्व के कारण केन्द्र और राज्य सरकारों में नेताम्रों की दोहरी भूमिका (सरकार 
“में भी ओर दल मे भी) वनी रही। एक ही व्यक्ति का मन्‍्त्री के नाते सरकार में 
और दलीय सदस्य के नाते दल में महत्त्व बने रहने से 'सामञझ्जस्य और सहयोग की 
नीति को बल मिला तथा केन्द्र और राज्य सरकारों में अप्रिय विवाद तूल नहीं 
पकड़ पाया । राष्ट्रीय नेतृत्व अधिकाशत: इसलिए सफल हुआ कि उसने समायोजन 
झौर अनुग्रह की राजनीति (#णा65 ० &००८०ग्रा70498०7) पर चलते हुए 
गम्भीर विवादों पर सयमित, कठोरता और हढ-निश्चय का परिचय दिया। 

9, देश में लोकतन्त्र के विकास में पचायती राज्य एक और ऐतिहासिक 
कदम था | भाँवों के विकास और ग्रामीणों को राजतीतिक कार्य की शिक्षा देने के 
लिए 952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू क्रिए गए झौर देश भर में 
विकास खण्डों का जाल विछाया गया । वाद में पचायती राज्य या लोकतान्त्रिक 
विकेन्द्रीकरण का सूत्रपात हुआ । पंचायती राज्य के माध्यम से गाँवों में लोकतसन्‍्त्र 
पहुँचाने झौर छोटे गाँव से लेकर दिल्‍ली तक लोकतान्त्रिक संघवाद का पद सोपान 
निश्चित करने की महान्‌ प्रक्रिया का शुभारम्भ हुआ। फलस्वरूप झाज के गाँव 
राजनीतिक भौर सामाजिक जागरूकता के प्रतीक बनते जा रहे हैं । 

40. दिसम्बर, 954 में लोकसभा मे एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जिसमे 
भारत की श्राधथिक-सामाणिक नीतियो का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया । 
तदूनुसार दूसरी पचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज-व्यवस्था को राष्ट्रीय लक्ष्य 
माना गया । 
मई, 964 में पं० नेहरू का 74 वर्ष की श्रवस्था में बेहान्च हो गया। 
नेहरू युग में राजनीतिक एकता! और सस्थाझ्रों की स्थापना की दिशा में काफ़ी 
क्वाम हुआ, जिस कारए देश झांगे आने वाले दशक में और कठिन समस्यात्रों का 
सामना कर सका । सनावों झौर कठिनाइयो के बावजूद देश मे एक हृद तक स्थिरता 
बनी रही । विकास जारी रहा धभौर संविधान द्वारा जो सस्थाएँ कायम हुईं उन्हें 
जड़ जमाने का श्रवसर मिला । झागे जो विकास हुए, थे इसी ढाँचे में हुए । 


शास्त्री युग मे राष्ट्रीय राजनीति 

लाल बहादुर शास्त्री लगभग 9 महीने की प्रल्प भ्वधि तक ही भारत के प्रधान 
मन्त्री रह सके और जनवरी, 9766 में उनका स्वगंवास हो गया। फिर भी इस 
छोटी सी भवधि में लोगो के प्रन्दर झात्म-विश्वास की भावना जाप्रत हुई । 

पण्डित नेहरू की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय राजनीति में एकड़ जबर्दस्त परिवर्तन 


मंजर झाया-- 
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१. अब राष्ट्रीय तेतुत्व के स्थान पर राज्यिक मेतृत्व उभरने लगा। प्रधान 
मातरी के उत्तराधिकारी के चयन में मुख्य मस्त्रियों ते महत्वपूर्ण भूमिका श्दा की । 
शी शास्त्री का प्रधान मन्जित्वकाल' बहुत थोडा रहा, थ्तः उन्हें समय ही ते मिल 
स॒का कि वे श्री नेहरू की भाँति स्वयं की एक अत्यन्त शक्तिशाली प्रधान मन्‍्त्री सिद्ध 
कर पाते | इसलिए उन्होंते समझा-बुकाकर राष्ट्रीय नीतियों का अनुपालन केराति 
की नीति पर अधिक बल दिया १ 

2. केन्द्र में श्री नेहरू के समय का 'एकेल नेतूल कायम नहीं रह सका । 
उसके स्थान पर बहुल अधवा सामूहिक नेतुत्द' (शपा ण एजदणार० 
र<छतटाईएफ) का प्राभास होने लगा | श्री शास्त्री ने विरोधी पक्ष को विश्वास मे 
लेकर राष्ट्रीय भीति तिर्धारित करने का मार्ग अपनाया ६ 
इन्दिरा युग (जनवरी, 967 से माचे, 977 तक) 
में राष्ट्रीय राजनीति 

. श्रीमती इन्दिरा गाँधी के समग्र राष्ट्रीय स्तर घर “एकल नेतृत्व की 
पुरस्थीपता हुईं। प्रारम्मिक वर्षों मे श्रीमती गाँधी कुछ दवीन्दवी सी रही और 
केन्द्र में बहुल अथचा सामूहिक नेतृत्व जैभी स्थिति चलती रही । लेकिन दिश्षभ्वर, 

१969 जले काँग्रेस के विभाजन के वाद श्रीमती गाँधी ने अपना निद्व न नेतृत्व कायम 
कर लिया। श्रीमती गाँधी का 'एकल नेतृत्व” पूरी तरह छा गया) जूब, 975 मे 
श्रीमती गाँधी के चुनाव को अवैध घोषित करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के 
निर्णय के उपरान्त काँग्रेस दल में, राज्यों के मुछप्र मम्विषों और फेल्द्रीय मन्न्रिमण्डल' 
ने जिस प्रशार श्रीमती गाँधी के नेतुत्द रे अ्रदूल आश्या प्रकट की, वह अभूतपूर्व 
घटना थी । दरर्भाग्यवश श्रीमती गाँधी ने अधिनायकवादी रबेया अपनाते हुए समूचे 


देश मे आज्तरिकः आपात स्थिति लापू कर दी । फलश्वहप भा्चें, 3977 के खुनावों 
में शीपती गाँधी और उनके समर्थको की करारी हार हुई ) 


2. केन्द्र दुर्देलता के मंवर में फेंसकर पुतः सुहृद हुआआ। 967 के चौथे 
ब्राम चुनावों में संयुक्त मोचे वी राजनीति! (ए//६6 एप०त० ए0॥08) को बल 
मिला । डॉ० राम मनीहर लोहिया ने यहु विश्वास व्यक्त किया कि यदि विरोधी 
दल संयुक्त होकर काँग्रेस का विरोध करें तो एक्दलीय प्रभुत्व-व्यवस्था को समाप्त 
किया जाए सकता है । चौये आम चुनावों के परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति पर 
काँग्रेस दल कद एकथिक्रार समाप्त हो गया। केद्ध में उसका बहुमत पहले से कम 
हो गण ऋण लगशण आधे राज्यों में कौग्रे विरोधी दल की मिती-जुली सरकारे 
बनीं । बहुदलीय संडनोति का विकास हुप्रा और सत्ता का केन्द्र नईं दिज्ली से 
हटकर राज्यों को राजधानियों में पहुंच, गया ) केन्द्रीय नेतृत्व को गहरा 
आपात लगा । 

न राष्ट्रीय राजनीति | ड्प्दि से चौये आराम चुतावों के कुछ महत्त्वपुर्ण परिणाम 
निकले--[!) कुछ झर्स तक ऋँग्रेस के खिदद 'निवेबात्मक दृष्टिक्रोण! की प्रधानवा 
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रही । (2) राष्ट्रीय प्रश्नों के स्थान पर स्थानीय और क्षेत्रीय प्रश्नों का भहृत्् 
बढ़ने लगा। (3) शासन में बाजार को नीति! (#वव्वात्क 7००५ 0 
605 ७7रए८7) ने जोर पकड़ा और सत्ता प्राप्ति के लिए भाव-ताव होने लगे! 
(4) भुवीकरण की राजनीति (९०८४ ० ऐगथब्श7ण7) शुरू हुई । राज्य 
भ्रूवीकरण की राजनीति के आधार और संयुक्त सरकारों की राजनीति के प्रयोग 
स्थल बन गए । (5) राजनीतिक वातावरण इतना बदल गया कि काँग्रेस के राज्य 
भी केन्द्र के नियन्त्रण में अधिक स्वतन्त्रता की माँग करने लगे । गैर-काँग्रेसी सरकारें 
राज्यों की स्वायत्तता की माँग जोर-शोर से उठाने लगी। (6) राष्ट्रपति झौर 
राज्यपाल अधिक सक्रिय और महत्त्वपुर्णा रूप से प्रकट हुए। दाप्ट्रपति का पद 
प्रभावशाली बन गया और अनेक राज्यों में राष्ट्रपति शासन स्थापित करने मे 
राष्ट्रपति ने विशेष भूमिका अदा की । (7) राजनीतिक दाव-पैचों की लड़ाई बहुत 
बढ़ गई, राष्ट्रीय प्रश्श भोभल हो गए | 

आम चुनावों के बाद की राष्ट्रीय राजनीति मे, जिसने राज्यों की सम्पूर्ण 
राजनीति को प्रबल रूप से प्रभावित किया, काँग्रेस के भीतर चलने वाला सत्ता 
संघर्ष ही केस था। इसमे श्रीमती गाँधी निर्रायक रूप से विजयी हुई । मार्च, 
97] के मध्यावधि चुनावों ने केन्द्र की दुर्बलता के दौर को निशायिक रुप से 
समाप्त कर दिया | तदुपरान्त श्रीमती गाँबी के नेतृत्व मे केन्द्र निरन्तर प्रधिफा धिक 
सुहृढ झौर शक्तिशाली होता गया । 

3, काँग्रेस में आन्तरिक संघर्ष की राजनीति मे तेजी पकडी। इन्दिरा गुट 
और सिण्डीकेट ग्रुट में मतभेदो की खाई चौडी होती गई ! श्राखिर दिसम्बर, 969 
में काँग्रेस का विभाजन हो गया । इस प्रकार काँग्रेस के चौरासी वर्ष लम्बे इतिहास 
का एक युग समाप्त हुम्मा झौर कांग्रेस विधिवत दो गुटों में विभक्त हो गई । 
काँग्रेस विभाजन के बाद श्रीमती गाँधी ने श्रपने राजनीतिक कौशल के बता पर ब्रपने 
दल की स्थिति बहुत मजबूत बता ली । जब श्रीमती गाँधी को मह विश्वास हो गया 
कि राजनीतिक हवा उनके पक्ष मे है तो 27 दिसम्बर, 970 को लोकसभा भग 
कर मार्च, 97 के मध्यावधि चुनाव कराया जाना तय किया गया । 
4. ६97६ के जष्यतीय चुनाव मे भारत के शजनीएतिक इतिहाछ में पहनी 
बार झखिल भारतीय स्तर के राजनीतिक दल सत्ताझद दल के विरोध में संगरद्ि 
हुए। जनगंघ, स्वतस्त्र पार्टी, पुरानी काँग्रेस तया संसोपा के 'महाव्‌ चौगुटे! ये 'इर्दिरा 
हृटाप्रो, लोकतस्त्र बे बचाओ का नारा दिया। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीसियी 
कुछ ऐसी धारा बही कि विरोधी पक्ष का सम्पूर्ण चुनाव-दंगल /इन्दिरा हटाप्रों' पर 
केन्द्रित हो गया । पर जनता में निःसंदिग्प रूप में फैसला कर दिया हि उनछा 
विश्यास श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में है। खोतसभा के 5]8 स्थानों में से नई काँग्रेस 
को 350, चौंगुटे को 49 (पुरानी काँग्रेय 76, जनसघ 22, रयतस्ध 8 घोर 
खसंसोपा 3) स्थान मित्रि ! 
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5. माचे, 97] के चुनावों के बाद राष्ट्रीय राजनीति सामाजिक-आरधिक 
सुधारों की दिशा में कुछ तेज हो गई । एक महन्वपूर्ण कदम राजा-महाराजाओों के 
चेतन-भत्तो (ब्रिदीपर्स) तया विशेषाधिकारों की समाप्ति था । 

6. ]970 और !973 के वर्ष देश के लिए कठिन वर्ष थे । आतरिक रूप से 
शाजनीतिक तनाव का वातावरण बना रहा और कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन का 
सहारा लेना पडा । बाह्य रूप से बंगलादेश की घटनाओं में राष्ट्रीय राजनीति को 
प्रभावित किया । वगलादेश के शरखाथियों ने देश की झर्थ-ब्यवस्था पर इतना 
बोभा डाला कि राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा दोनों ही खतरे में पड गई। राष्ट्रीय 
मेतृत्व ने समस्या का सामना बहुत ही साहम और सकल्‍्प के साथ किया ! एक घोर 
बंगला देश को मान्यता देकर और श्रावश्यक सैनिक सहायता के बल पर 'एक नए 
राज्य' के उदय मे सहायता की भई तो दूसरी ओर 972 में पाकिस्तान के साथ 
शिमला-सममौता करके स्थिति में सुधार लाया गया । 


7 969-74 के दौरान राष्ट्रीय नीति की दृष्टि से कतिपय राजनीतिक 
उपलब्धियाँ ये रही --असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के विकास झौर सुरक्षा 
में तालमेल बैठाने के लिए उत्तर-पूर्वी परिषद्‌ स्थापित की गई । हिमाचल प्रदेश 
और मेघालय की पूरे राज्य का दर्जा दिया गया और मिजोरम को भी एक 
विधानसभा और मत्रि-परिपद्‌ देकर ऊँचा दर्जा दिया गया । जवबवरी, 972 में 
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मिजोरम थ्रौर अरुणाचल प्रदेश के दो संघीय प्रदेश बनाए गए । 
श्रग॒स्त, )972 में उत्तर-पूर्वी परिषद्‌ नामक एक उच्च स्तरीय परिषद्‌ बनाई गई, 
जिसमे प्रदेश के राज्यों और प्रशासनिक इकाइयों के प्रतिनिधि शामित थे । एक 

अन्य मुरुष समस्या, जिसको सफलतापूर्वक सुलभाया गया, वह तेलंगाना की समस्या 
थी । भारतीय संविधान में 32वाँ सशोधन पास किया गया ताकि आ्श्न प्रदेश में 
ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो सर्के जिनसे वहाँ के लोग अपने राज्य को शास्तिमय ढंग 
से प्रगति और समृद्धि की शोर ले जा सके । 

8 974 में शेख अब्दुल्ला के साथ समकोता करके कश्मीर में सदभावना 
आर सहयोग का वात्तावरण बनाया गया । मई, 975 मे 36वें संविधान संशोधन 
द्वारा सिक्किम को भारतीय सध का 22वाँ राज्य बनाकर सिक्किम की जनता की 
श्रारकाक्षा पूरी की गई। ]974-76 के वर्ष राष्ट्र के लिए बड़े खतरनाक रहे । 
सत्तारूढ़ दल की बढती हुई निरकुशता के विरुद्ध श्री जयप्रकाश नारायण ने बिहार 
में आन्दोलन छेड दिया जिसने सारे देश के राजनीतिक जीवन में हलचल मचा दी । 
उधर नकक्‍्सलपंथी फिर उग्र हो गए और हिंसा तथा तोड़फोड की घटनाओं मे बंगाल 
और बिहार के जीवन को बहुत कुछ अशान्त कर दिया। देश में निरकुश तत्त्व जड़ 
जमाने लगे और जब लोकतन्त्र को वचाने वाली ताकतों ने सिर < 
आस्तरिक विधटन और अ्शान्ति के सतरे का नारा देकर सरकार ने है 
अनुच्छेद 392 के अन्तर्गत आपात्‌ स्थिति की धोपणा कर दी । देश | 
राष्ट्रीय ग्रापात्‌ की घोषणा बाहरी हमले के कारण की गई थी, (न्त 
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से उत्पन्न इस प्रकार की घोषणा का यह प्रथम अवसर था । जयप्रकाय नारायण, 
मोरारजी देसाई, झ्राचायं कृपलानी और ऐसे ही प्नन्य नेताम्रों को, जिन्‍होंने भारत 
की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जेल में ढूँस दिया गया । विपक्षी दलों के नेताओ्रों 
को काराग्रार मे डाल दिया गया और सारे देश में पूरी तरह तवानाशाही बाद दी 
गई । श्रीमती गाँधी को उनके विश्वस्त भ्रनुचरो ने सम्भवतः इस कदर अन्थकार में 
रखा कि उन्हे इस बात का सही अन्दाजा नही हो सका कि प्रशासन कितना मिरंकुश 
बने गया है और जनता पर कितने जुल्म किए जा रहे हैं। 

9. प्रचानक ही राष्ट्रीय राजनीति में एक भूचाल उठा । जनवरी, 7977 
में श्राकस्मिक रूप से ग्राम चुनावों की घोपणा कर दी गई ग्रौर समय्रान्तर से 
अधिकाँश विपक्षी नेताग्रो को जेल से मुक्त कर दिया गया और ग्रापातकागीन 
नियमों में कुछ ढील दे दी गई । सारे देश मे एक बार किर चुनाव का माहौल बन 
गया और श्रीमती गाँवी तथा काँग्रेस की आशा के सर्वथा विपरीत चार प्रमुप 
विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी का निमस्य कर लिया । इसी दौरान जगजीवन 
राम ने मन्त्री-पद और कांग्रेस से त्याथ-पत्र देकर सत्ताख्ड दल को गहरा ग्राधात 
पहुँचाया । उन्होंने कॉगेस फॉर डेमोंक्रेसी के नाम से एक नया दल ग्रठित किया 
जिसने जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुदाव यड़य और जिसका चुनावों के बाद 
जनता पार्टी में विलय भी हो गया । मार्च, 977 के ऐतिहासिक भाम घुनावों ने 
मँप्रेंस के 30 वर्ष के एकाधिकारी शासन की समाप्ति कर दी प्रौर केन्द्र मे जनता 
पार्ही की सरकार बी । लगभग 82 वर्षीय बयोबृद्ध लेता श्री मोरारणी देसाई 
प्रधान मन्त्री बने । इस प्रकार मार्च, !977 के थे धाम चुताव इन्दिरा युग को 


समाप्ति का सदेश लेकर ग्ाए। 
जनता सरकार और राष्ट्रीय राजनीति 

. श्रोमती गाँधी के पद-त्याग से पूर्व ही 2 मार्न, 4977 को ग्रापातु- 
स्थिति समाप्त कर दी यई । जिन दलों और संगठनों पर प्रत्िबन्ध गाए गए थे, 
उन्हें मुक्त कर दिया । बाह्य ग्राक्रमणा के सन्दर्भ से 97। में जो प्रापातु स्थिति लागू 
वी उसे भी 2 मार्च, 977 को समाप्त कर दिया गया । 

2. नागरिक स्वतन्ञ्रताग्रों को, जिन्हे आ्रापातु स्थिति के दौरान प्रतिवन्धित 
कर दिया गया था, बहाल कर दिया गया । पीडित व्यक्तियों को यथागाष्य सहायता 
देने की मीति श्रपनाई गई । 

3. राजनीतिऊ भ्रष्टाचार के विरुद्ध वड़े पैमाने पर भभियान चलाया गया । 
आपात्‌ स्थिति की ज्यादतियों की जाँच के लिए जगन मोहन रेएड्ी प्रायोग की 
नियुक्ति, साझूति मामलों को जाँच के लिए ए० गी० गुप्त जाँच प्रायोग की नियुक्ति, 
श्राध्रि प्रदेश के भूतपूर्व मुस्य मरत्री और उनके सहयोगियों थे विश्य प्रारोपों की 
जब के लिए बिमद सात जाँच भायोग को ग नियुक्ति भौर कर्तादक के सुस्त सत्यी 
ओर उनके मस्त्रिमण्डस के सहयोगियों मे प्रिद्द झारोपों के जाँच वे लिए ग्रोपर 
पायोग जी नियुक्ति की यई । चौर भी विभिन्न प्रायोग देशाठ यद्‌ । 'बारोयों वी 
राजनीति का बाधित पल गिहला । 
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4. प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई अपना निद्व न््व नेतृत्व स्थापित नहीं कर 
सक्रे भर सुस्यतः चौधरी चरणुसिह, मोरारजी देसाई एवं जगजीवन बाबू में 
अहस्वाकाँक्षा' के टकराव की स्थिति बनी रही । जनता पार्दी के घटकों में वास्तविक 
एकता वनी नहीं रह सकी और प्रत्येक घटक अकेले अथवा अन्य किसी घटक के 
साथ मिलकर ससा पर छाते का प्रयत्न करने लगा | केन्द्र में बास्तविक रूप में न 
तो 'एकल नेतृत्व” बाली वात रही और न सामूहिक नेतृत्व” जैसी बात ही रही । 
राष्ट्रीप दलों में ग्ुटवन्दी की जितनी गन्दी राजनीति खेली गई उससे इन दलों के 
मैतिक चरित्र के प्रति जनता मे ग्रास्था निश्चित रूप से कम हुई । 


5 जनता पार्टी मतदाताओं को दिया गया वचन निभा नहीं सकी । वह 
निरन्तर श्रापसी फूट और झवसरवादी राजनीति की शिकार बनी रही । चौधरी 
खरणमिह झौर मोरारजी देसाई मे तनाव बढ़ता गया । 9 जुलाई, [979 के 
श्री राजवारायण के नेतृत्व मे जनता पार्टी के कुछ सदस्यो ने मिलकर जनता 
(सैक्यूलर)' नए दल का गठन किया । उसके बाद के तीन दिनों में 70 से अ्रधिक 
ससद-सदस्यो मे जनता पाटी से रिश्ते तोड़ लिए,। थी देसाई के सामने सिवाय 
पद-त्याग के कोई विकल्प तहीं रहा | 5 जुलाई, 979 को भरी देसाई ने प्रधाव 
मस्ती पद से स्याग-पतन्र दे दिया । 


चरणमसिह सरकार और जनवरी, 4980 के 
मध्यावधि चुनावों की घोपरणा 


लया प्रधान मन्‍्त्री चुने जाने तक श्री देसाई की कामचलाऊ सरकार बनी 
रही । प्रधान मन्‍्त्री पद पाने की जो रस्सा-कशी चली उसमे विजयों होकर 
29 जुलाई, 979 को घोौधरी चरणसिह ने प्रधान भन्‍्त्री पद की शपथ ली। 
राष्ट्रपति का उन्हे स्पष्ट निर्देश था कि वे अधिक से अधिक श्रगस्त के तीसरे सप्ताह 
तक लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करें। 20 अगस्त को लोकसभा की बैठक 
आामन्त्रित की गई, किन्तु उस दिन सदन का विश्वास-मत आप्त किए बिना ही 
श्री चरग्गसिह मे राष्ट्रपति फो त्याग-पत्र दे दिया और साथ ही मध्यावधि चुनाव 
करामे की सिफारिश भी कर दी । श्री चरसससिह की त्याग-पन्र देने के लिए इसलिए 
बाध्य होना पड़ा कि श्रीमती गाँधी ने उन्हें अश्रपत्रा दिया हुआ समर्थन वापस से 
लिया । इन्दिरा कॉग्रेस के समर्थत के श्रसाव में श्री चरणसिंह लोकसभा का विश्वास 
मठ नही जीत सकते थे । जिस प्रधान मन्‍्त्री ने सदन का सामना न किया हो और 
जो कामचलाऊ प्रधान मस्ती के रूप मे हो उसकी सिफारिश को राष्ट्रपति स्वीकार 
करने को बाध्य है या नहीं--इस पर राजनीतिज्ञों, न्‍्याय-शास्त्रियों और संविधान 
विशेषज्ञों द्वारा पक्ष और विपक्ष में मत प्रकट किए यए | देश गहरे साँदिघामिदः 
संकट में फेस बया, जिसवी समाप्ति तभी हुई जब 22 अगस्त, 4979 को राष्ट्रपति 
मे निदर्तमान प्रधान मन्त्री की सलाह मानते हुए सध्यावधि चुनाव कराने की घोपराःर 
कर दी । रष्ट्रपति ने चरणसिह की कामचलाऊ सरकार को बने रहने दिया। - 
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जनवरी, 980 के चुनाव और काँग्रेस (इ) की अभूतपूर्व विजय 
जनवरी, 980 के प्रथम सप्ताह में सातवी लोकसभा के लिए मध्यावधि 
चुनाव क्रमशः 3 और 6 जनवरी को सम्पन्न हुए। मतदाताओं ने काँग्रेस (अर्म), 
जनता पार्टी, लोऋदल आदि सभी दलों को बुरी तरह ठुकरा दिया और कॉँग्रेस 
(इ) को प्रचण्ड बहुमत प्रदान किया । लोकसभा की कुल निर्वाचित 542 सीटों 
में से 525 सीटो के लिए चुनाव हुए जिनमें काँग्रेम (इ) ने 35 सीटें जीती ग्रौर 
66 85 प्रतिशत मत प्राप्त किए। इस प्रकार कांग्रेस (इ) को दो तिहाई से भी 
अधिक वहुमत प्राप्त हो गया । !4 जनवरी, !980 की श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने 
प्राधन मन्‍्त्री पद की शपथ ग्रहण की और साथ ही !5 केबिनेट सन्त्रियों तथा 
7 राज्य मन्त्रियों ने शअथ ली । जनवरी, 980 के लोकसभाई चुनावों ने यह पुनः 
स्पष्ट कर दिया कि मतदाता केन्द्र मे सुहृढ और स्थायी सरकार चाहते हैं । काँग्रेस 
(६) की इस प्रचण्ड विजय के साथ ही भारत में पुनः 'एकदलीय प्रभुत्व वाली 
व्यवस्था (0786 फक्याए 700) शरशााआ। $ए४0॥) स्थापित हो गई है। लोकसभा 
की शेष 7 सीटों के चुनाव होना बाकी है और उनमें भी कांग्रेत (इ) के अ्रनेक 
सौटो पर विजयी होमे की प्रवल सम्भावना है ! काँग्रेस (इ) की प्रचण्ड विजय के 
साथ ही यह भी प्रमाणित हो गया कि असली काँग्रेस श्रीमती गाँधी के मेतृत्व बाली 
काँग्रेस ही है। स्वयं काँग्रेस (मसे) के ग्रध्यक्ष श्री देवराज गर्स ने इस सथ्य को 
स्वीकार किया | श्रीमती गाँधी की विजय के साथ ही देश और विदेश में यह झाशा 
बलवती हुई है कि भांरत में केन्द्र मे पुन" एक स्थायी सरकार पूरी अवधि के लिए 
कायम रहेगी भ्ौर प्रव राजनीतिक अ्रस्थिरता का दौर समाप्त हो गया है। 
भारत में राज्य-राजनीति 
(846 एगांपंएड |9 पा0ं9) 
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एक ब्रि-स्तरीय व्यवस्था (7॥766 शा 
5५४०॥) कही जा सकती है जिसके शीर्ष पर केन्द्रीय स्तर ((शाग्वा प्रा) है. 
मध्य में राज्य स्तर (8086 प्रशष) है और धरातल पर स्थानीय स्तर ([.0०व 
पृ") है। 'राज्य स्तर' की राजनीति का केन्द्र व स्थानीय स्तर से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
है और यह कहने मे कोई झ्तिशयोक्ति नही होगी क्रि राज्य-स्तरीय राजनीतिक 
व्यवस्था की प्रजातान्त्रिकता, साँविधानिकता, स्वस्थता एवं सुचारुता ही अ्रन्ततः 
सम्पूर्ण देश के प्रत्येफ स्तर को प्रभावित करेगी 
भारत में राज्य-राजनीति (89/० ए०ांप्त०४) का विषय प्राय' अब्ब सके 
उवेक्षित रहा है। भारत में इस विपय पर सबसे पहले सेमिनार ($छयाधया) का 
ग्रायोजन दिसम्बर, 965 में राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग 
द्वारा किया गया था, यद्यपि सयुक्त राज्य अमेरिका में भारत में राज्य राजनीति! 
(896 ए०॥05 ॥0 ॥09) विषय पर एक सेमिनार का झायोजन इससे 4 वर्ष 
पूर्व ही क्रिया जा चुका था | इस विषय की उदेक्षा का एक स्पष्ट कारण यह रहा है 
कि राज्प (8००5, ताल छाग्री5 री धार पारतावत एल्तताक्मां०0) अपना कोई 
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श्रन्तर्राप्ट्रीय व्यक्तित्व ([४टएा/003 ९२८७०००४६४) नही रखते। राप्ट्रों के 
अन्तर्राष्ट्रीय परिवार मे एक इफाई के रूप में भारत (770॥8 25 णग० ए्रा) ही 
सदस्य है श्रत राज्य प्राय: प्रकाश में नही आत्ते ।? 

भारत में राज्यों की राजनीति को जिन विभिन्न तत्तों ने सैद्धान्तिक और 
व्यावहारिक दृष्टि से प्रभावित किया है, जहाँ राज्य-राजवीति का जो स्व्रह् है, जो 
नए-नए मर्भस्थल इसे स्पण् कर रहे है भर जो नई दिशा? तथा प्रवृत्तियाँ विकसित 
हो रही है, उन्हें परथक्‌-पृथक्‌ शी्षेको में विभाजित करके देखना उपयुक्त होगा । 
(।) राज्यों का निर्माण और विकास 

भारत मे राज्यों का निर्माण श्लैर उनका वर्तमान स्वरूप 7947-50 के 
बीच एकीकरण, 956 में भापायी आधार पर उनके पुनर्गठन और तत्पश्चात्‌ 
समयान्तर से नए-नए राज्यों के उदय से प्रभावित हुआ्ना है। सर्वप्रथम सैकड़ो देशी 
रियासतों के एकोक़रण के फलस्वरूप श्रेणोवार राज्यों का विभाजन हुआ श्ौर 
953 प्ले राज्यों की कुल सख्या 28 पर पहुँच गई | तत्पश्चात्‌ 956 मे श्रेशियो 
को समाप्त कर समाने स्तर के !4 नए राज्यो की स्थापना की गई जिनकी सझतरा 
दिप्तमव र, 963 में 76 हो गई । मार्च, 797] के मध्यावधि लोकसभायी चुनावों 
में 8 राज्यो और 0 केन्द्र-शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए । वर्तमान में 
राम्यों की कुल सख्या 22 है। सिक्किम 26 अप्रेल, 975 को ससद्‌ द्वारा संविधान 
में 38वाँ सशोधन पारित कर देने के उपरान्त देश का 22वाँ राज्य बना था । 
(2) संविधान का प्रभाव 

राज्यो के श्रान्त(रक राजनीतिक विकास पर सविधान मुख्यतः तीन प्रकार 
से प्रभाव डालता रहा है--(।) राज्यों का शासन भारतीय सविधान के अनुकूल 
है । सभी राज्य एक ही संविधान के अन्तगंत प्रशासित होते हैं । केवल जम्मू-कश्मीर 
के लिए, अपवादस्वरूप कुछ भिन्न व्यवस्था है, (2) संकटकालीन अवस्था मे 
संविधान एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, (3) सभी राज्य अपने नित्य प्रति के 
मामलों में सशक्त और स्वतन्त्र है किन्तु सविधान के प्रतिकुल नही कहे जा सकेते । 
अनेक सॉविधानिक व्यवस्थाएँ केन्द्र और राज्यो में घनिष्ठ सम्पर्क सुनिश्चित करती 
है श्रौर साथ ही हर क्षेत्र मे राविधान ने केन्द्र की सर्वोपरिता स्थापित की है । 
(3) एकदलोय प्रभुत्त व्यत्रस्था का प्रभाव 

बहुइलीय व्यवस्था के बावजूद भारत में, चौथे श्राम चुनाव के बाद के कुछ 
समय को छोटकर, कांग्रेस का एकदलीय प्रमृत्व व्याप्त रहा जिसकी समाप्ति 
मार्च, !977 के ऐतिहाप्िक भ्राम चुनावों में हुई। इन चुनावों से पूर्व केन्द्र 
बगग्रेस दल निरन्तर सत्तारूढ़ रहा, राज्यों में कभी-कभी गैर-कॉग्रेसी सरकारें बनी 
और संविद सरकारों का भी वोलवाला रहा | 967 के चुनावों के पूर्व राज्य 
राजनीति का एक स्वरूप रहा, दूसरा स्वरूप !967 के चुनावों के उपरान्त उभरा 
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घोर तग्र मार्ष, 97] के मध्यायधि सोकसमावी चुनावों ने तीसरा नया नक्शा अस्त 
किया । 967 के चौथे प्राम घूनावों से पूर्व केद्ध पौर राज्यों में काँग्रेस का प्रषण्ड 
बहुमत रहा प्ोर मेट््‌ह का सवमान्य नेतृत्व देश पर छाया रहा । उस समय राय 
सरकारों की स्थिति, फेस को तुसना में कमजोर झौर नमष्य सो रही। श्री शास्त्री कर 
त्पण्चात्‌ श्रीमती गांधी के प्रधान मब्थित्व के प्रारम्भिक वर्षो में केस उतना संबत 
सदी रह सका। राज्य उभरे, मुस्य सन्‍्षी प्रधिक मदत्त्वपूर्ण हो गए। 967 के प्राम 
चुनाव, कॉँप्रैस के भीवर या रहे सत्ता-संपर्प के कारण, काँग्रेस के लिए दुखदारी 
रहे । गेद्द में सत्तारतद काँग्रेस को शक्ति दुबल हो गई झौर बहुत-से राग्यों में उसकी 
मुर्गी न गई । राज्यों फी गैर-कांग्रेसो सरकारों से भवेक मसलों पर केस्द्र के साथ 
राहयोग फरने से इनगार कर दिया। मार्च, !97] के मब्यावधि चुनावों ने फिर पासा 
पलट दिया, केद्ध में काँग्रेस को प्रबल बहुमत मिता और श्रीमती गाँधी सर्वमास्म 
नेता फे रूप में उभरी । तत्पश्नात्‌ राज्यों में चुनाव हुए भौर गैर-काँग्रेसी सरकारें 
घराशायोी हो गईं | संयुक्त रास्कारों को जनता ने दुकरा दिया। 

शक्ति के मद में श्राफर वांग्रेय दस लोकतान्त्रिक आ्रचरस से दूर होता गया। 
26 जून, 975 से ब्रापात्‌काल की झड़ में भारत की जनता पर तानाशाही योप दी 
यई झ्रौर तब सा, 977 के चुनावों ने इस तानाशाही को समाप्त कर जनता पार्टी 
को रत्तारढ़ कर दिया | योकसभा में जनता पार्टी का प्रबल बहुमत था । इस प्रकार 
केन्द्र में पुतः 'एरदयीय अ्रम्ृत्व” वाली स्थिति पैदा हो गई, यद्यपि राज्यसभा का 
प्रंबुश बना रहा पयोकि वहाँ ग्रव भी काँग्रेस का ही बहुमत था । जुन, 977 में जो 
विधानसभाई चुनाव हुए उनमें भी जनता पार्टी ने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की 
झ्रौर यह पार्टी लगभग सारे उत्तर भारत पर हांवी हो गई । तथापि, काँग्रेस के एक 
दलीय प्रमुत्व में भारी झन्तर विद्यमान था क्योकि जनता पार्टी अनेक घटकों से मिलकर 
बनी थी और प्रारम्भ से ही आपसी फूट के कारण डगमेंगा रहो थी । झ्राखिर जून, 
]979 से जनता पार्टी का विघटन भ्रथवा विभाजन शुरू हो गया और जुलाई मे जनता 
पार्टी को केर्द्र में सत्ताच्युत्‌ होना पड़ा । चौधरी चरणतिह और उनके समर्थकों ने 
जनता पार्टी से अलग होकर जनता (सेक्यूलर) नामक नई पार्टी का गठन किया 
जिसने श्रगे चलकर सोकदल नाम धारण किया और काँग्रेस संगठन के साथ 
मिलकर उसने अपनी सरकार बनाई | इस प्रकार जुलाई, 979 के मध्य से देश में 
एकदलीय प्रभुत्व जैसी कोई बात नहीं रही है । जनता पार्टी के विभाजन के बाद 
राजनीतिक दलो का राप्ट्रव्याती स्वरूप संदिग्ध हो गया है---कोई भी एक दल ऐसा 
नहीं है जिसकी 'अखिल भारतीय तस्वीर! हो। जनवरी, 2980 में होने वाले 
मध्यावधि चुनाव ही यह निर्णय करेगे कि देश की बहुदलीय व्यवस्था मे एकदलीय 
प्रभुत्व की स्थापना हो सकेगी अथवा नही या मिली-जुली राष्ट्रीय सरकार बनेगी । 
(4) गैर-साँविधानिक संस्थाओं का प्रभाव 

राज्यनराजनीति को अभावित करने वाली गैर-साँविधानिक संस्थाग्रो 
(संडाएब-(7०॥5पप्रधंठ्वर वा5प/075) की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती ! 
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उदाहरणार्थ, योजना ग्रायीग (एथएंगह (0०घरऊञ॑ंणा) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
(पक्षाणप्द। 0०70५) को श्रभावित करने की विश्वाल शक्तियाँ रखता है । 
राज्यों को योजना आयोग द्वारा करिए गए परिवतेनों को स्वीकार करना पड़ा हैं । 
पमोजना झ्ायोग के निर्देश इस प्रकार राज्य सरकार की शक्तियों को घटाते है । 
(5) विकन्द्रीकरण की प्रक्रिया 
राज्यों में राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण ग्रथवा विखराव की प्रक्रिया 
प्रभावशील रही है ! डॉ रजनी कोठारी के अनुसार इसके लिए चार कारण मुल्य 
रूप से उत्तरदायी है-- 
प्रथम, तियोजन कार्यक्रम के प्रशासन का क्रियान्वयन निम्नस्तर स्तरों पर 
(2४ ०फ्रद्ा )2४८)५) निर्मर होता जा रहा है। राज्य-स्तर पर प्रशासन केवल 
विश्वेष मस्लों पर राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के नीति सम्बन्धी निर्णयों (?0॥०४ 
]72५४०॥8) का खाका खीच देता है और तब उन नीति-निरंयों के क्रियाल्वयन का 
भार जिला प्रशासन और निम्न स्तरो पर झा पडता है। स्वतन्वता के बाद से ही 
राज्यों में राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरएा में जिला विकास बोर्डो, सामुदायिक 
विकास खण्डो, विकास अभिकरणों, साथ सहूकारिताञो, पचायतो आदि की भी 
महत्त्वपुर्णों भुभिका रही है। 
दूसरे, राज्यो में ढेठ देहाती क्षेत्रो तक संरक्षण (22870098०) का जाल-सा 
बिछ गया है जिसने सरकारी मशीतरी को बहुत प्रभावित किया है, और उसे 
राजनीतिक श्र्थ (00!8८4। )(६०॥7१४) प्रदान किया है। राज्य-स्तर पर नेताग्रों 
ने इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया है। भ्रपनी स्थिति को प्रभावित बनाए रखने 
के लिए शासकीय समूह (फर॥॥8 0५४) ग्रामीण मतो पर अ्धिकाधिक निर्भर 
होता जा रहा है और इसीलिए देहातवो में दूर-दूर तक अपने सरक्षण का प्रसार 
करने, स्थानीय अधिकारियों प्र नियन्त्रण रखने, श॑क्षणिक्त सस्थाझ्रो और अन्य 
विकास भ्रभिकरणो को अपने पक्ष में रखने की नीति पर चलता है। जब चुनाव 
आते है ती राज्य के नेताग्रो की उन व्यक्तियों पर अ्धिकाधिक निर्मेर रहना पडता 
है जो नियोजित परिवतंन की संस्थाओं में प्रभावशाली स्थान धारण किए होते है । 
नेताओो को सामाजिक और आशिक दँष्टि से शक्तिशाली स्थानीय सोगो और समूहो 
के निकट सम्पर्क मे रहना पड़ता है और चुनाव जिताने के बदले उन्हें विभिन्न प्रकार 
से अनुग्रहीत करना पड़ता है । यह स्थिति राजनीतिक शक्ति के विकेद्रीकरण झौर 
विस्तार में सहायक है । 
तीमरे, निर्वाचन व्यवस्था की जटिलता भी विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के लिए 
उत्तरदायी है। भारत में निर्वाचित समस्याओं (2८०९० 90०॥८5) के अनेक स्तर 
है--राप्ट्रीय ससद्‌, राज्य विधान-मण्डल, जिला खण्ड, और ग्राम पंचायतें तथा नगर- 
पालिकाएँ । महत्त्वपूरों निर्वाचित संस्थाएं, जो विश्याल आाथिक शक्ति का नियन्त्रण 
करती है, जिता सह्टकारी दैक, विषणत सहकारिताएं तथा जिला पंचायतों में विल्‍्लि- 
आधिक समितियाँ है। इनमें से कुछ का लोगो द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है 
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कुछ का प्रप्रत्यक्ष । जो व्यक्ति राज्य विधान-मण्डल के प्रत्याशी होते हैं उन्हे नि 
स्तरों पर छितरी शक्तियों के सहयोग पर निर्भर करना पड़ता है । 

चौथे, राजनीति के सामाजिक धरातल में अनेक परिवर्तन भा गए हैं गिन्‍मे 
राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरणा और प्रसार की प्रक्रिया अधिक गतिशील हुई है| 
उन लोगों भ्रथवा वर्गों ने सब्या-बल के महत्त्व को (वोट के महत्त्व को) समझ लिया 
हैं जो कुछ समय परूव॑तक राजनीति को पढ़े-लिखे वर्ग की थाती समझते थे । ऐसे 
वर्गों ने, राजनीतिक चेतना से सम्पन्न होकर, स्वयं को अपने सघों और नैताम्रों के 
माध्यम से समठित कर लिया है । डॉ० रजनी कोठारी ने इसे राजनीति में 0४८४) 
स्कागिका॥00560! का उदय कहा है /2 समाज के नेताग्रो पर राजनीतिक प्रतियोगिता 
और विकास कार्यक्रमों के प्रभावस्वरूप उन दलीय राजनीतिज्ञों श्रीर सामुदायिक 
नेताञ्री के बीच, जो आथिक और राजनीतिक ससाघनी के झावटन में अपनी अधिक 
आवाज बनाएं रखने को इच्छुक होते है, पारस्परिक सजगता झौर सावधानी का 
उदय हो गया है । राजनीतिक सयठन श्रौर ब्रामीण भारत के सामाजिक ढाँचें के 
बीच इस प्रकार की निकटता राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीति फर ग्रभाव डालने वाला 
एक शक्तिशाली तत्त्व है 


(6) राज्य सजातीय इकाइयाँ नहीं 
राज्य-राजनीति की हृध्टि से यह भी ध्यान में रखना हीगा कि भारत में 


राज्य सजातीय इकाइयाँ नही हैं । सजातीय एकता की भावना न होने भ्रधवा बहुत 
कम होने से इनमे परस्पर विरोध पाया जाता है। बहुत कुछ इसी कारण प्रायः एक 
ही राज्य मे विभिन्न प्रकार की राजनीति का विकास होता रहा है जिससे अलगाव 
की भावना उत्पन्न होती है । राज्य-राजवीति का एक कार्य विभिन्नता में एकता 
स्थापित करना है। भविष्य ही इस बात का निर्णय करेगा कि भारत मे राज्य- 
राजनीति यह भाग कहाँ तक श्रदा कर पाएगी । 
(7) राज्यों की प्रवृत्तियों को प्रभावित 
करने वाली चार मुख्य बातें 

डॉ० कोठारी के अनुसार राज्यो की प्रवृत्तियो को चार भुरुय बातो ने प्रभावित 
किया है-- स्वतन्त्रता के पहले का राजनीतिक स्वरूप, कांग्रेस के विरोधी या प्रतिपक्षी 
तत्वों का स्वरूप और शक्ति, राज्यों की, काँग्रेस की राजनीति पर प्रभाव डालने 
वाले आस्तरिक विरोध या विभिन्नता श्रौर प्रदेशों के सामाजिक ढाँचे में 
अन्तर । 
(8) गुटबन्दी, सामन्‍्तवाद, प्रदेशवाद और जातिवाद का प्रभाव 

लगभग सभी राज्यों में गुटवन्दी श्रौर सामन्तवाद ने प्रारम्भ से ही 'राजमीरति 
पर गहरा प्रभाव डाला है । मन्त्रिमण्डलीय गुट और अससन्चुप्द ग्रुट सत्ता के लिए 
श्रस्वस्थ प्रतिद्वन्द्िता, पारस्परिक विग्रह ध्रादि के कारण सत्तारूढ़ दल और विपश 
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दोनों को ही कई भ्रबसरों पर भारी हानि उठानी पडी है तो कभी-कभो प्रस्थायी 
तौर पर अवसरबादिता ने उन्हें लाभ भी पहुँचाया है। सिद्धान्तों और विचार- 
घाराओं का प्रश्त राज्य-स्तरीय राजनीति में अधिकाशतः विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं 
रह सका है । 

(9) दल-बदल की राजनीति 

राज्य-राजनीति दल-पदल की राजनीति से बहुत अधिक प्रभावित रही है, 

विशेषकर !967 के आम चुनावों के बाद से । दत-बदल का रोग सभी दलों को 
लग गया और दल-बदल की घटनाएँ सभी राज्यों में हुई। राजस्थान में [952, 
957 झौर 967 के चुवावो मे काँग्रेस विधानसभा मे स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में 
असफल रही, लेकित हर बार दल बदलने के सहयोग से उसने अपनी सरकारें बनाई 
और सकीर्णे बहुमत के बावजूद ये सरकारें स्थिर रही । हरियाणा ने दल-बदल के 
राजनीतिक क्षेत्र में कई नए प्रतिमान स्थापित झिए । विहार, पजाव, मध्य प्रदेश, 
पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा झादि विभिन्न राज्यों में दल-बदल झौर प्रति 
दल-बदल बराबर होते रहे । फलस्वरूप स्थिर मन्त्रिमण्डल नहीं बन सके और 
श्रधिकाँश राज्यों मे समय-समय पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा । 977 के 
मध्यावधि लोकगभायी चुनावों के वाद कर्ताटक, उडीसा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में 
कुछु दल-बदल की घटनाएँ हुई, लेकिन अब दल-वदल की राजनीति का बह स्वरूप 
नहीं रहा जी चौथे श्राम चुनावों के वाद कुछ वर्षो तक रहा । दल-बदल की छुटपुट 
घटनाएँ मुख्यत. काँग्रेस के पक्ष में होती रही और तब भाषा आपातकाल के लगभग 
9 महीने का शासन जिसमे सत्तारुढ दव की तिरक्ुशता देश पर पूरी तरह छा 
गई । )8 जनवरी, 977 को आम चुनाव की घोषणा किए जाने के बाद देश का 
राजमीसिक नक्शा तेजी से बदलने लगा और दत-बदल की सामान्य घटनाओं के 
बीच बाबू जगजीवनराम ने राजनीतिक धमाका किया और वे अपने समर्थेकों और 
झनुयायियों की एक बड़ी जमात के साथ काँग्रेस से अलेग हो गए । श्राम चुनावों में 
काँग्रेस बुरी तरह हारी और दल-बदल का रख पूरी तरह जनता पार्टी की भ्रोर हो 
गया । जनता पार्दी भी दल-बदल पर अकुश नही लगा सकी और दो साल से कुछ 
ही अधिक अरसे बाद वह स्वयं दल-बदल की शिकार ही गई। जनता पार्डी के कुछ 
स्तम्भीं ने इस पार्टी को छोड़कर जनता (एस) के नाम से नया दल बनाया श्रौर 
साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों में दल-बदल की प्रदृत्ति ने फिर जौर पकड़ लिया, 
जनता पार्टी और उसकी सरकार का पतन हुआ और देश राजनीतिक अस्थिरता 
तथा साँविधानिक संकट के गहरे दौर में फेस यया। केन्द्र में दल-बदल के प्रभाव 
स्त्ररूप अनेक राज्यों मे भी जनता पार्टी को उसके बहुत से सदस्यों ने छोड़ दिया 
और दल-बदल की लहर राज्यों में पुनः फ़ैल गईं। दल-बदल के फलस्वरूप 
काँग्रेस (इ) का पलड़ा तिरततर भारी होता गमा। जनवरी, 980 के चुनावी मे 
काँग्रेस (इ) ने लोकसभा में दो-तिहाई से भी अधिक बहुमत की प्रचण्ड जीत दर्जे 
की । अतः नविष्व मे अव दल-ददल काँग्रेस (६) के पक्ष में ही अधिकाधिक हू 
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रहने की सम्भावना है। यह देसना है फ्ि क्या श्रीमती गाँधी की सरकार दल-बदल 
पर झरझुश सम्बन्धी प्रधिनियम बनाएगी ॥ 

(0) चौथे आम चुनाव झौर राज्य 

जी चुनाव गठबन्धन, उप्मे होने वाले परिव्तन, संयुक्त सरकारों के बनने 
बैगड़ने की प्रक्रिया, चुनाय गठवन्धनों का संयुक्त या मिश्रित सरकारों पर प्रभाव, 
चुनाव-सन्धियों व प्रस्थाई मेल-मिलाप का दलीय भ्रादर्शों व सरकार-निर्माए पर 
प्रभाव झादि ऐसे तत्त्व है जो राजनीतिक विश्वेवस्य के लिए रोचक क्षेत्रों का निर्माण 
करते हैं भौर राजकीय राजनीति को प्रत्यधिक प्रभावित करते हैं। चौथे ग्राम 
चुनावों के थाद इन्ही विभिन्न प्रभावों के फलस्वरूप भारत में राज्य-स्तर पर 
सरकारों के कुछ विभिन्न रूप उभरे जो मोटे रूप मे इस प्रकार इग्रित किए जा 
सकते है--- 
(क) बहुमत दलीय सरकारें, उदाहररार्थ मद्रास में ढी. एम के सरकार 
व प्रन्य राज्यों में स्थिर काँग्रेस सरकारें । 

(ख) चुनाव गठबन्धनों के फलस्वरूप वनी सयुक्त सरकारों में कही 
दक्षिणपन्यियों का प्रधिक प्रभाव हो सकता है तो कही वामपन्थियो वग । इसके लिए 
चुनावों के बाद क्रमश; उडीरा। एवं केरल व पश्चिमी बंगाल का उदाहरण दिया जा 
शाकता है । 
राज्य सरकारों के विभिन्न रूपो की ही तरह राज्यो में द्विदलीय व्यवस्थाएँ 
गोड़ लेती प्रतीत हुईं । प्रथम, कुछ राज्यों में द्विदलीय व्यवस्था विकसित होती श्रतीत 
हुई । दूसरे, कुछ राज्यों मे बहुदचीय या संयुक्त दलीय प्रथाएँ पनपी, जहाँ कॉग्रेस 
या कोई अन्य दल एकमात्र सबसे बड़े दल के रूप में उभरा हो! तीसरे, एक- 
दलीय प्रभुत्व व्यवस्था भी रही, जिसमे केवल एक दल हो प्रव॒ल बहुमत के साथ 
विद्यमान था और विरोधी शक्ति विभाजित तथा अस्त-ब्यस्त थी । 

(]) मार्च, 97] के मध्यावधि चुनाव और राज्य राजनीत्ति 

लोकसभाग्री मध्यावधि चुनावों में सत्तारूढ़ काँग्रेष्त दल के मुकावले दूसरे 
राजनीतिक दलों के किले ताश के पत्तो पर बने महल की तरह ढह गए। देश के 
लगभग सभी राज्यों में हवा पुनः नई काँग्रेस की ओर बहने लगी । मध्यावधि चुनावों 
के फलस्वरूप राज्य-राजनीति के सन्दर्म मे कुछ बाते स्पप्ट उभर कर सामने आईं ! 
उदाहरणाय यह स्पप्ट हो गया कि पश्चिमी बंगाल में मार्क्सवादी राजनीति की जरडें 
गहरी बैठी हुई हैं श्रौर राज्पो की राजनीति में मुस्लिम लीग स्वातन्श्योत्तर अवधि 
में पहले किसी भी समय की अपेक्षा अधिक सक्रिय हुई है। 97] के लोकतमायी 
चुनावों का राज्य-राजनीति पर प्रभाव हर तरह से काँग्रेस के पक्ष मे रहा । सगठव 
काँग्रेस एकदम फीकी पड गई तो अन्य दल कांग्रेस के साथ दौड में बहुत पीछे रह 
गए। वस्तुतः चौथे आम चुनावों के बाद कुछ वर्षों तक यह लगा कि राज्य 
“प्र वीकरण की राजनीति के आधार और राजनीतिक सयोग की राजनीति के 
प्रयोगस्थल' बन गए है । 
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(2) मार्च, 4972 के चुनाव झौर राज्य-राजनीति का नया मोड़ 

मार्च, 972 में भारत के शेप सोलह राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों में 
श्राम चुनाव सम्पन्न हुए । काँग्रेस को 4 राज्यों तथा ! सघ-शासित क्षेत्र में पूर्ण 
बहुमत प्राप्त हुआ, फलस्वरूप वहाँ स्थाई सरकारों का तिमण किया जा सका । 
जिन राज्यों तथा केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो सका, 
वे थे--मणिपर, नागाहुण्ड तथा गोग्रा | झत: इन राज्यो की राजनीति में अस्थिरता 
के बादल छाए रहे । 97 और 972 के चुनावों के फलस्वरूप दल-बदल की 
राजनीति का युग प्राय. समाप्त हो हो गया । इस काल मे अ्रधोमुख्ली संघवाद का 
स्वरूप तेजी से उमर जिससे राज्य-राजनीति को आधात पहुँचना स्वाभाविक था । 


(3) 974 में पुननिर्वाचन और राज्य-राजनीति 


फरवरी, 974 भें मणिपुर, उड़ीसा, पाण्डिचेरी, नायालैण्ड तथा उत्तरप्रदेश 
में पृनः निवर्चिन हुए । काँग्रेस को उत्तर प्रदेश तथा उडदीसा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त 
हुआ । मर्णिपुर, पाण्डिचेरी तथा नागालेण्ड मे किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त 
ने होने से मिली-जुली सरकारो का निर्माण हुआ । इत चुनावों के फलस्वरूप राज्य- 
राजनीति की उत्त स्थिति मे कोई विशेष परिवर्तन नहीं श्राया जो 97] के बाद 
उत्पन्त हुई थी । इन चुनावों से यह पुनः सिद्ध हो गया कि भारत में राज्य-राजनीति 
प्रधानत केन्द्र द्वारा ही निर्देशित है । 
(!4) मार्च, 977 और जून, 977 का सत्ता परिवर्तन 

तथा जनवरी, 980 में स्थिति 


माचे, 7977 के लोकसभायी ग्राम चुनावों ने जनता पार्टी को सत्तारूढ़ कर 
दिया दिसका अवनिवाये प्रभाव राज्य-राजनीति पर पडा श्र राज्यों में काँग्रेफ 
सरकारो की स्थिति दुर्बल हो यई | जूब, 977 में !! राज्यों श्रौर तीन संघीय 
क्षेत्री में चुनाव कराए गए और जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया । 
प्रव काँग्रेस का प्रभाव दक्षिण भारत के राज्यों में ही रह गया। राजनीति की 
बदलती हुई परिस्थिति यह सकेत करने तगी कि दक्षिश में भी काँग्रेस निकट भविष्य 
में अपना प्रभाव खो देगी और उसे संगठित विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका अदा 
करनी पड़ेगी। लेकिन राजनीतिक घटनाचक्र तेजी से घूमता गया झौर जुलाई, 
979 पे जनता पार्टी की सत्ता-च्युतू होना पदा। जनता (एस) तथा कॉप्रेस 
ग्रेंगठन का गठवन्धन हुआ्ना, चोधरी चरणमिह के नेतृत्व में सरकार बनी, 22 अगस्त, 
979 की राष्ट्रपति ने मध्यावधि चुनाव कराए जाने की घीषणा की श्लौर चुनाव 
तक चौथरी चरण सिह की कामचलाऊ सरकार को बने रहने द्विया गया ! जनवरी, 
980 के चुनावों में काँग्रेस (इ) ने प्रचण्ड बहुमत प्राप्त छर केन्द्र मे पतः स्थिर 
सरकार वी आशा जाग्रत की । श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने 74 जनवरी, 980 को 


प्रधान मन्‍नी पद थी शपय ली। श्रीमती इन्दिरा याँधी की सरकार बनने के साथ 
ही जनता में नई प्राशा का संचार हुप्ता 


500 भारतीय राजनीतिक व्ययस्था 


(5) राज्यों में राजनोतिक अस्थिरता, साँविधानिक 

संकट और राष्ट्रपति शासन 

भारत संघ के राज्यों में श्रक्षम नेतृत्व, दल-बदत, दलों की ग्रान्तरिक गुध्वंदी 
आदि के कारण राजनीतिक स्थागित्व प्रायः कम ही रहा है। प्रधिकाँश राज्य काफी 
हद तक राजनीतिक भ्स्थिरता के शिकार रहे है, वहाँ साँविधानिक संकट पैदा होते 
रहे हैं श्रोर फलस्वरूप बार-बार राष्ट्रपति शासन लागू करना पडा है । पर राज्यों 
में साँविधानिक शासत की असफलता के कारण जितनी बार सकटकालीत घोषणाएँ 
करनी पड़ी, उनके इतिहास से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रपनी शक्ति का कभी 
दुरुपयोग नही किया गया वरत्र्‌ ये उदघोपणाएँ देश को प्रराजकृता की स्थिति से 
बचाने में सहायक हुईं | सम्बन्धित राज्य मे स्थिर प्रशासन देने में इनसे सहायता 
मिली । राष्ट्रपति ने राज्यों में प्रापात्‌ की घोषणा प्रायः तभी की जब उन्हें 
निम्नलिखित परिस्थिति प्रथवा परिस्थितियों का विश्वास हो गया-- 

, राज्य में राजनीतिक ग्रस्थिरता और ससदीय शासन-पद्धति में गतिरोध 
उत्पन्न हो गया है । 

2. राजनीतिक अध्थिरता का पर्यवेक्षण सघ सतर्कतापुर्वक करेगा और नए 
मन्त्रिमण्डल के निर्माण का अवसर भली प्रकार दे सकेया । 

3, राज्य मन्त्रिमण्डल को राज्य विधानमण्डल का विश्वाप्त प्राप्त नहीं है 
और वैकल्पिक मन्त्रिमण्डल की रचता अतम्भव है । 

4. एक निर्वाचन तक की श्रवधि के लिए पराजित मस्त्रिमण्डल कार्य करने 
की प्रस्तुत नही है 

5. राज्य की राजनीतिक स्थिति के उत्तरदायी शासन के योग्य होते ही, 
राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापता करना सम्भव होगा । 

यह कहा जा सकता है कि राज्यरो के शासन मे केन्द्रीय हस्तक्षेप का आयोजन 
करने वाले सॉविधानिक आपातुकालीन उपबन्ध राजनीतिक हृष्टि से अस्थिर राज्यों 
में संसदीय शासन-व्यवस्था की स्थापना और सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ साधन सिद्ध हुए है। 
(26) छोठे राज्यों के निर्माए की वकालत 

देश में छोटे-छोटे राज्यो के निर्माण की माँग उठती रही है । श्री जयप्रकाश 
नारायण ने प्रक्टूंबर-तवम्वर, 977 मे, सरकार और जनता के बीच की दूरी कम 
करने के उद्देश्य से, छोटे राज्यो के निर्माण की सलाह दी थी । उन्होने तर्क दिया 
कि यदि छोटे राज्यो की स्थापना कर दी जाए तो मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों के 
साथ राज्य की आम जनता का सम्पर्क ज्यादा आसान हो जाएगा । बड़े राज्यों को 
तोड़कर छोटे राज्यो के निर्माण के प्रश्त पर राष्ट्रीय नेताग्रों के विचारों को कोरा 
बचकाना नही कहा जा सकता था क्योंकि इस दवील में दम है । छोटे राज्यों के 
तिर्माएं से शासन का विकेन्द्रीयकरण होगा तथा जनता की आ्रावाज शासकों तक 
पहुँच जाएगी । छोटे राज्यों के निर्माण की विचारधारा को जनता पार्टी के कुछ 
नेता द्वारा बल मिय्रा जवकि शीर्पस्थ नेतृत्व ने ऐसी माँग को ह॒तोत्साहित किया ! 
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तक 
वचायक जनता पार्ट 
ह# रृक्मातिह परिहार वि साटवत 
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंढ 5 अगहथ 077 हे कद 
की माँद उठाई बई गया कि 
प्रदेश के विभाजन हे निवेदन किया 
205 ह््या गया जिसमे भारत सरहार सेन बडी आवादी वि राज्य 
के हिसाद से उत्तरप्रदेश विश्व का खाठवाँ राज्य है । 20900 जा सकता हैं और ने का 
को प्रदेश मावकर सफलता के साथ प्रझासन नहीं चल जी मुख्य मस्त्री सम 
शमक्ा धांगोएाँय विकास ही सम्नव हैं 5 काया यो के साथ दैतिक 
शिवा प्रशातकों, पुलितर कष्पानों और ग्रन् ठझ्व द्रदेश की जनता ययत्यों 
घापाहिक मम्पई भी नहीं छऋर उक्तदा है । लिए उत्तर प्रदेश हो त्ाद दा 
प्रशासन देने और प्रदेश के अधिक विक्रांस के लिए 5 जाए, इन 
दे 
बॉट देना चाहिए। # राज्य का स्दकुस दिया 
उत्तर प्रदेश के आ्ाठों पर्वतीय दिलों को रुक < मे 24 ग्रक्तुबर, 
इनाद के रामनमर हू माय 
भाग पर जोर देने के लिए नैनीठाल माँखदों के 
उत्तराज्षण्ड राज्य सम्नेचना हुआ था विसमे 0 टिदसी, गढबाक चरम 
प्रतिनिधियों ने माद लिया था | गदवाल के पाँच अल्मोड् व शियौर्ट॑ई वर 
साधा 
उत्तरकाशी व देहरादुव ठया दुनाऊं के नैंदीठाल, 2 बह माँग पढ़ाई की तू 
फ अवग राज्य दनाने की साध कडड़ी पुरानी 


त्बा है. करन अब तक ई दिख्लदिा ५६ 
समाषाव के लिरू किए बरए प्रदाता क्रो 
ऊ 


















4 9 दशाड न सा 
तट पकटती दा सही है कि 
भावासि है। यह घारता विवॉ-दिद जीर पकट्दी दा सके है| 


कट 


काद पर्स धह कार 
5 विकास काय 
प्रोपनतिशिक दस्टि के द्री देखा छाठा है $ विक्ा 


प्रक्रिया में सहवोदी द्वी बनते हैं । 










भारत का जो राजन 








की भाँग स्वोझार नही कये आन चाहिए 
राज्यी की पुजता मे 


सन्त में आय: हस्विल्द फैट 
ज्यों के समदेंद् 5८ वरुद बयान रुद्ठी 
प्व उसशय विद्ाद 








का 





जयप्रक हेरू के सामने अदेश के /ड्कर हो राज्यों के निर्माण का 
_ ताव २ ् गिर स्वय व० नेहरू उत्तर अदेश को तक भाग में विभाजित करे 
के वक्ष मे कन्तु उत्तर प्रदेश के गन सनकी ग्रोकिद वेल्लम पत की 
रपष्ट प्रति गया और यमुना की जमीन का वि; किया जा 
पेकता है ? ५ भेवात्मक आधार पर उत्तर उभाजत के विरद्ध के। 
भाः बार पर राज्यों के धुन: का प्रश्न भी को भावत्मक चरित्र है 
जड़ा है । मे बसे हुए गलियों और प्रसमियों के “विवाद अभी 
हुआ है ४२ मैप्ूर महाराष्ट्र के बीच ले; सीमा-विवाद 
चला भरा रह है । रन परिस्थितियों + ग़ेटे राज्यो के | मे व एकता 
को कहां ते मिलेगा-यह पि ये है। तपु्क प्रधान सन्त्री थरी मोररज 
देसाई ने, जिन्‍्होने जुलाई, 4929 > व्यास दिख कर दिया था कि 
केन्द्रीय प्रकार राज्य उनगंठन को अहमिय। के पक्ष मे नही है। 
तत्कालीन शह मन्‍्षी श्रीर बाद हे न सन्त्री चौपरी परणतिह का भी तब यही 
विचार थ. कि बड़े राज्यों को का रूप देने का पेरकार का कोई इरादा 
नही है । क्या बी पररणसिह घोरे राज्यों $ निर्माश 
वी इन्दिरा याँधी देख को छोहे- धो 


राज्य-राजनीति के सन्दर्भ मे यह हमे तथ्य सदैक ध्यान में रखना होगा 
सहयोग पर ही राष्ट्र का 


र 
पहेड़ द्विदली: और केन्र तथा राज्यो के आपसी 
उज्ज्वल भति। निरभ / है । 
जनवरी, 980 # चुनाव के आईने # भारत 

जनवरी, ॥980 आम जुनाव चुनाव: “इतिहाकत के मत रहे 
है । हम शप्ठक्नृम्रि को दे। 5 चलें को अधिक होगा । ।9 8 । वगनादेश 
वेजय के लोगों मे पत्यधिक उत्ताह इन्दिराजी प्रक्ि भत्यपिक श्रद्धा 
कप भाव भी । किन्तु 4977 तक आते-। पे आते हे बिल्कुल बदल ग्रका 4६ | 
जनता लहर” यानी इन्दिरा विरोधी पहर ने देश के राजनीति का 
हैं। बदल डाला था । उम्मीदवारों का डवरद्दर तक नही था । हू दक्षिण मे 
इन्दिरा समर्थक लोगो ने जो रूप और रु लाया, उससे लगता था कि पर्दिराजी 
का वर्चस्व अभी भ बना हुआ है + शायद ते की ज्याइतियो का कहां 

एक भी: तीन सात भी 


हु +-इयका एक #नरर यह क्न्न्ति 
जनते। इसका एक क डंगगेगार 
>गता अशासन के परे बढ़ी हुए कि सार डाचा टेगमगाने गा । जनवरी, ॥98७ 
के झाम चैनाव चॉकाने वाले सिद्ध हुए । काँग्रेस (३) पान्म में 42 में के 4॥ 
डिद्वार में 54 के से 30, गुजरात 4 26 के के 235, हैरियाद्म मे 70 ने हे कि 
हिसाचल अदेश मे 4 के से 3, कनदिक ै प्रदेश मे 
3, महाराष्ट्र मे 48 में हे १ जड़ीगा मे ट्ड। हि शी मत कक 72, 


हु 


| 
| 
ध् 
टर 
्भ 
न्ष 
च 
है 
शनि 
छः 


राज्य-राजमीतिं 508 


शजस्वान में 25 में से 8, तमिलताड मे 39 मेँ में 20, उत्तर अदेश भें85 के छठ 
8! शीट प्राप्त की । इस प्रकार इन्दिस काँग्रेस ते नये चुनाव कीर्तिमाव स्थापित 
किए । परिचिम बंगाल में मार्क्सवादी मोर्च ने अभूतपूवे सफलता ग्राप्त की । वहाँ 
4) मे से केवल 4 सीढें काँग्रेस [इ) को मिली जबकि भावसंवादियों ने 27, 
कारवः स्मॉक ने 3, साम्यवादी दल में 3 और रिखोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने + 
सीट प्राप्त की । इसी प्रकार केरल में काँग्रेस [इ) की 20 में से 5 सीटें मिली, 
जबकि 6 मासेबादियों ते, साम्यवादी दल ने 2, काँग्रेस (ग्रे) ने 3 सीठों पर 
विजय हासिल की । कुत मिलाकर उत्तरी और दक्षिणी भारत में 'इन्दिरा लहर 
छायो रही जिसके तूकाव में लोकदल, जनता पार्टी और काँग्रेस (अरे) तथा छरस्य 
छोटे-मोटे दलों का सफाया हो गया ! काँग्रेस (३) दौ-विहाई बहुमत आ्आप्त कर प्रय 
इस स्थिति में श्रा गई है कि बिना किसी दूसरे दल के सहयोग के स्वयं हो संविधान 
में मंगोधन कर सके । विश्व के इतिहास में यह पहली घटना है कि चुनावों में 
पराजय के स्िफ पोते हीन साल बाद किप्ती टाजनेता ने पुतः प्रचण्ड बहुमत से राष्ट्र 
के शासन की बाग-डोर अपने हाथ में ले ली। साथ ही इत चुनावों से भारतीय 
लोकतान्तिक व्यवस्था को गरिमा और शक्ति भी प्रकट होती है। यहे झ्राशां की 
जानी चाहिए कि श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में भारतीय तोकतन्त्र को नई समृद्धि श्लौर 
जीवन-याक्ति प्राप्त होगी । जनवरी, 980 के चुनावों में देश के मतदाता ते लगातार 
रा बार प्रपदा इक्तरफ़ा फैसला दिया है ! 97 में उसने 'गरीवी हृाश्रो' 
हि 00049 2058 73 भारो-भरवम बहुमत के साथ शासत सोपा। 977. 
का हो पर आग ऋुंद्ध जनमत ने आजादी और रोटी' के नारे पर जनता 
पक मर्थन दिया झोर फिर “स्थिर सरकार' के नारे पर जनवरी, 
980 में मतदाता श्रीमती गाँधी के साथ हो गया । श्रीमती गाँधी जन-प्रार्कॉक्षाओं 

। पूति कर पाती है, यह भविष्य के सर्म में है। किन्तु यह अवश्य दिखे ४ द्ता 
कि केद्ध में प्रत्यिर शासन और शर्मताक राजबीति का दौः के 
र समाप्त हो गया है ॥ 


(?#मा? 8४8५ 680 ?7858फ£& 580७75) 


!' रै दलीय व्यवस्था एवं दबाव समूह 





भारत एक बहुदलीय व्यवस्था बाला देश है, जिससे मार्च, 977 के 

चुनाव परिणामों तक काँग्रेस के हूप में एकदलीय प्रमुत्त बता रहा और तत्पशचाव 
जनता पार्टी के रूप में एकदर्लीय प्रमुत्व कायम हुआ जी जुलाई, 2979 में जनवा 
सरकार वे! पत्तन के समय तक बना रहा । जुलाई, 979 में जनता पार्टी के विभाजन 
हैः बाद राजनीतिक दलों का राप्ट्रथ्यापी स्वरुप संदिग्ध हो गया भौर कोई भी एफ 
दल ऐसा नहीं रहा जिसकी 'मसिल भारतीय तस्वीर” हो । 22 अगस्त, 979 को 
लोकसभा भंग करके मध्यावधि चुनाव कराए जाने की घोषणा हुई। ये चुनाव 
जतवरी, 980 के प्रथम सप्ताह में सम्पन्त होंगे और तभी यह स्थापित हो सकेगा 
कि देश की दलीय व्यवस्था किस ओर जा रही है । भारत जैसे विशाल देश में अनेक 
दलो का होना स्वाभाविक है, लेकित भारतीय लोकलसन्त्र की युरक्षा इसी में है कि दो 
शक्तिमान राष्ट्रीय दल कायम रहें जो सदेव एक दूसरे का विकल्प बन सके। छूने, 
3975 के वाद के इतिहास ने यही चेतावती दी है कि भारत के लिए 'एकदलीय 

प्रभुत्व वाली बहुदलीय व्यवस्था! (उैधाए कआ9 $]चक्षा ऋयं जाल सेब 
700702॥06) उपयुक्त नही है । यहाँ दो सशबत राष्ट्रीय दलों सहित बहुदलीय 
व्यवस्थाएँ कायम होती चाहिए किन्तु जनवरी, 2980 के चुनाव परिण्ठामी ने यही 
स्पष्ट किया है कि मतदाता केन्द्र में सुदुद और स्थिर सरकार के लिए 'एकदलीग 
प्रमुत्व वानी व्यवस्था! के पक्ष में है। चूंकि देश की बहुदलीय व्यवस्था का समाप्त 
होना सम्भव नहीं दिखाई देता, अतः अपेक्षित यही है कि बहुदलीय व्यवस्था में दी 
शक्तिशाली भ्रसखिल भारतीय दलों का उदय हो जिनमे एक सत्ताहुढ रहे और दूसरा 

प्रभावी विपक्ष के रुप में धस्तुत्त रहे श्रीर किसी भी क्षण सत्तारूढ़ दल का विकल्प 

बतने में सक्षम हो | 
स्वतन्त्र मारत में राजनीतिक दल का विकास 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय देश में राष्ट्रीय स्तर पर दो ही दल थे--मारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस भर साम्यवादी दल । काँग्रेस कर संगठन झौर जाल व्यापक तथा 


कर 280 2 
ड़ कडट है ४४० 8 7० कलह ॥ 
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विशाल था । साम्यवादी दल एक सीमित स्तर पर कार्य कर रहा था। आजादी के 
बाद राजनीतिक दलो का जो विकास आरम्भ हुआ उसमें सबसे पहले 948 में 
शमराज्य परियद्‌ की स्थापना हुई | 8949 में द्रविड़ मुनेत्र कट्गम वग उदय हुआ्ना । 
3950 में श्री जयप्रकाश नारायण ने भारतीय समाजवादी दल की भ्रौर कुछ ही 
समय बाद आचार्य कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्दी की स्थापता की । 495॥ में 
डा श्यामाप्रसाद मुकर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई । दलों का 
विकास बडी तेजी से हुआ । 952 के श्राम चुनावों मे 74 दलों ने राष्ट्रीय स्तर 
पर और 5 दलों ने राज्यस्तर पर भाग लिया । 

962 और !967 के बीच राजतीतिक दलों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती 
गई। कृछ दलों के विलयन, कुछ के विघटन तथा कुछ के नए जन्म के कारशा दर- 
व्यवस्था का रूप बहुत कुछ वदल गया । 952 में ही भारतीय समाजवादी दत तथा 
किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय के फलस्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (प्रसोपा) का 
जन्म हुझा । देश के इतिहास में दो दलों के विलय की यह पहली घटना थी । 
959 मे स्वतन्त्र पार्टी ने जन्म लिया । राज्य स्तर पर श्रतेक सए-नए दल उभर 
आए । 

स्वाधीन भारत के राजनीतिक रंगमच पर सबसे महत्त्वपूर्ण भौर ऋन्तिकारी 
घटना 969 में काँग्रेस का दो भागों मे विभाजन था--वई कांग्रेस (श्रीमती 
गाँवी के नेतृत्व वाली काँग्रेस), एवं यगठन कॉग्रेस (जिसे पुरानी काँग्रेस कहा जाता 
था और जिमका नेतृत्व निजलिगप्पा, कामराज, मोरारजी देसाई श्रादि पः हाथों मे 
था) । साठन कंग्रेस के मुकाबले नई काँग्रेस ने भ्रधिकाधियः शक्ति प्रशित की । 
972 में सोशलिस्ट पार्दी तथा प्रजा सोधलिस्ट पा्ों के पुनः प्रिय के फ़वरयक 
सोशलिस्ट पार्दी भरॉफ इण्डिया नाप्रक नया दल अस्तित्व में आगा । कुछ रामय बाद 
है दक्ष पूट पड़ गई झोर दिसम्बर, 972 में थी राजनारायग[ तथा उसके समर्थकों 
ने पुरानी सपुक्त सोशलिस्ट पार्टी (संतोधा) को पुनर्जीबित क्रिया । शनसपर हे भरत 
देकर प्रग्नेत, 4973 में बत्लराज मघोक में राष्ट्रीय सोफतान्विक मोर्धा गारा 
चताया ३ ले त्ी 
न काँग्रेस-विभाजन के बाद _ राननीतिक दलों के इविहागर्मे हा व 

8 दा अगस्त, |974 में भारतीय लोक दल” का उदय पा लत मा ७ 


आन्ति दल के अलावा स्वतन्त्र वार्लों (पींच ओदी उत्फात 
तन्त्र पार्ली (पीचू मोदी गढ़), हे ८७ 
पटनायक ), किसान ममदर ॥ व का है ड्राई 


और पंजाब सेतीकाड़ो जमीदारी यूनियय (बाबा सदेदाि 
अस्तित्व को सत्म करके मिल गए । 
26 जून, 975 को सप्द्रीय ब्रापात सिविति ५ 
अभनीतिक दनो के नेता और सकिय काला के 2 हब 
4977 को धोफतरे हर मार्क किन" 
ने की छल आने अकरमाव्‌ ही मार कु अत 
“पते की घोषणा की । दुबरे हो दिल हित 





टी मंजर टी 
हैर पार्टी (चॉदिराम), संयुक्त गीवलिरद 7 एल 
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जिसमे संगठन काँग्रेल, जनसंघ, भारतीय लोकदल और समाजयादी दस शामिल 
हुआ । 2 फरवरी, 4977 को श्री जगजीवनराम ने काँग्रेस से त्याग-पत्र देकर 
कॉग्रेस फॉर डेसोक सी की स्थापना की । काँग्रेस फॉर डेमीकोसी ने जनता पार्टी के 
साथ मिलकर चुनाव लड़ा। चुनावों में जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की और 
श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में ग्रपनी सरकार बनाई । उल्मेखनीय है कि मार्च, 
977 के चुनावो से पूर्व भारत सरकार द्वारा 'प्राम चुनाव 977' नामक जो 
सन्दर्भ पुस्तिका प्रकाशित की गई थी उपमे सात राष्ट्रीय और 7 राज्यीय दलों के 
नाम गिनाए थे । ग्रैर-मान्यता प्राप्त पजीकृत राजवीतिक दल 39 थे। जिन राष्ट्रीय 
दलों के नाम गिनाए गए थे, वे थे--() भारतीय राा्ट्रीय काँग्रेस, (2) भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस (स ), (3) भारतीय जनसंघ, (4) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 
(5) सोशलिस्ट पार्टी, (6) भारतीय कम्पुनिस्ट पार्टी (माक्सव्रादी) एवं 
(7) भारतीय लोकदल । आम चुनावों के बाद कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का भी 
जवता पार्टी में विधिवत्‌ बिलय हो गया । 

जनता पार्टी भी जुलाई, (979 के विभाजन का शिकार बन गई। श्री 
राजनारायर की अध्यक्षता मे जनता (सेक्यूलर) नामक नए दल का गठन हुआ 
और !5 जुलाई को जनता पार्टी की सरकार का पतन ही गया । इसके बाद क्रिसी 
भी राजनीतिक दल का स्वरूप अखिल भारतीय स्तर” का नही रहा, राष्ट्रीय दतो 
के क्षेत्रीय पैसानों की ओर से ही हमारा ध्यान झाकृपित हुम्मा) 26 पिनस्वर, 
979 को जनता (एस.) अ्र्थाव्‌ (सेक्यूलर), सोशलिस्ट पार्टो तथा उड़ीसा की 
जनता पार्टी को मिलाकर नई दिल्‍ली में एक नई पार्टो लोकदल के गठन की घोषणा 
की गई। प्रधान मन्त्री श्री चरणार्सिद तोकदन के प्रथम अध्यक्ष और जनता (एस) 
के ग्रध्यक्ष श्री राजनारायण सर्वे सम्मति से उमके कार्यकारी प्रध्यक्ष चुने गए । 

उल्लेखतीय है कि दिप्तम्वर, 969 के बाद 2 जनवरी, 978 को कांग्रेस 
का पुनः विभाजन हुग्ना ओर दो कांग्रेस अस्तित्व मे झआई--इन्दिरा काँग्रेस एव 
बरह्मानन्द रेड्डी की अध्यक्षता वाली काँग्रेस । पुरानी कॉम्रेस के अधिकाँश नेता-- 
देसाई, स्वर्ण सिह, चव्हाण भ्रादि श्री रेड्डी की ग्रष्यक्षता वाली राष्ट्रीय कॉँग्रेग 
में ही बने रहे | पर यह काँग्रेस प्रभावशाली रूप में बही उभर सकी । इन्दिया काँग्रेस 
अधिकाधिक प्रभाव अ्रजित करती गई और देश के राजनीनिक वातावरण ने यही 
सकेत किया कि जनवरी, 7980 के मब्यावधि चुनावों में श्रसलों टक्कर जनता क्र्दी 
और इन्दिरा काँग्रेस के वीच ही होगी लेकिन इन चुनावों में 'इन्दिस लडूर! नहीं 
बहिक 'इन्दियां भूकम्प झाया । लोकसभा के कुत निर्वाचित खदस्पों की सल्परा 542 
में मे 525 स्थानों के सिए चुनाव हुए जिनमें काँग्रेस (६) ने 35] स्थान प्राप्त 
किए, इस प्रकार उसे स्पप्ट दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हो गया श्ौर वह स्वय बिसा किसी 
अन्य दल की सहायता के संविधान में संशोधन को स्थिति में श्रा गई ! सोमवार, 
दिनाडू, 44 जनवरी, 980 को श्रीमती इन्दिा गाँधी पुनः प्रघात सत्त्री यनी। 
बिएय ये इतिहास में यह पहली पटना हैं हि चुतावों से भीपण पराजय के सिर्फ पौते 
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ग्रीन साल बाद किसी राजनेता ने इतने प्रचण्ड बहुमत से शप्ट्र के शासन की बाय- 
डोर झपने हाथो में ली हो । चुतावों मे क्षेत्रीय दलों का सफाया हो गया । तोकदल 
4। स्थ्यन प्राप्त करके दूसरा बडा दल रहा, मार्क्पवादियों ने 35 स्थान प्राप्त किए 
प्रौर जनता पार्टी ने केवल 3! स्थान जीते । 
भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएँ 
(मार्च, 977 से पूर्व तक) 

. भारत में बहुदलीय व्यवस्था चलती रही और राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं 
स्थानीय स्तरों पर प्राय 80 से भी ऊपर दल रहे । 

2. बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद एकदलीय प्रधानता रही । ॥967 से 
)970 के समय को छोडकर एकमात्र काँग्रेस ही भारतीय राजनीति पर छाई रही 
और प्रशासक दल बनी रही । 

3. स्त्‌ 967 के चतुर्थ आम चुनाव ने भारतीय राजनीति में वह स्थिति 
पैदा की जिसे बहुदनीय पद्धति का स्वाभाविक परिणाम माता जा सकता है । लेकिस 
मिली-जुली तथा सविद सरकारें सफल नही हो सकी और सत्ता किर काँग्रेस के हाथों 
में सरक गई । 

4 एकदलीय प्रमुत्व व्यवस्था के बावजूद शून, 4975 में झपातृकाल लादे 
जाने औ्रौर इससे पूर्व के कुछ समय को छीड़कर, शासक दल, लोकतान्त्रिक सस्थाओं 
श्रौर परम्पराश्री को आगे बढाता रहा । 

5. शत्तारूढ दल में ग्रन्त'दलीय ग्रुटीय प्रतियोगिता बनी रही भौर विशिधी 
दल भी आऑन्तरिक फूट के शिकार बने रहे । 

6. सन्‌ 977 के आराम चुनावों से पूर्व विरोधी दलों का स्वरूप मुख्यतया 
दबाव समूहीं जैसा रहा । सत्तारूढ़ दल के आमन्‍्तरिक विरोधो का लाभ उठाकर 
यदाकदा ही बे प्रभावशाली बनते रहे । 

7. राजनीतिक दलों में विभाजन और ध्रूवीकरण चलता रहा । 

8 अमेक राजनीतिक दल साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय दलों के रूप मे गठित 
रहे, यथा--अकाली दल, द्रविड़ मुनेत्र कपघम, हिन्दू महासभा, मजलिस मुस्लिम, 
मुस्लिम लीग, परिगण्थित जाति सध झादि । 

9. अधिकाँश राजनीतिक दलों मे कार्यक्रम की श्रपैक्षा नेतृत्व को प्रमुखता 
दी जाती रही । 

0. एक ही दल देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रायः अतग्र-श्रलग नीतियो का 
दे करता रहा अर्थात्‌ दलो में समरूप मीति वे अपनाने की अ्रवृत्ति प्रबल 
रही । प्‌ 

[, दल बदल की प्रवृत्ति इतनी श्रविक रही कि जिसका उदाहरण विश्व 
में भ्रन्यत्न शायद ही देखने को मिले । 

42. अनेक दल साम्प्रदायिक भावना और स्वायें से प्रेरित होकर राजनीतिक 


तथा सामाजिक वातावरण को विपाक्त बनाते रहे । राष्ट्रीय दलो के प्रान्तीयकरण 
की प्रयृत्ति बढती रही । 
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3, लोकसभा झौर राज्य विधान-सभाग्रों में निर्दलीय सदस्यों की संत्या 
बहुत प्रधिक रही । सन्‌ 97 के लोकसभायों चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने 
8-3 प्रतिशत मत प्राप्त किए शौर लगभग 30 निरददतीय सदस्यों ने लोकसभा में 
स्थान जीत लिए । सन्‌ 972 में जिन 7 राज्यों की विधान-सभाग्रों के चुनाव हुए 
उनमें 2,722 स्थानी में से 230 स्थान निर्दलीय प्रत्याशियों ने प्राप्त किए । 
निर्देलीय सदस्य श्रवसारवादिता का परिचय देते हुए राजनीतिक अ्रस्थिरता को 
बढ़ाते रहे । 

मार्च, 977 के चुनावों के बाद से दिसम्बर, 4979 तक 
दलोय व्यवस्था की विशेषताएँ 

मार्च, 977 के श्राम चुनावों में विरोधी दलों में पहली बार एक होकर 
सत्तारूढ़ काँग्रेस के विरद्ध मोर्चा जमाया और द्विदलीय व्यवस्था जँसी स्थिति पैदा 
कार दी । ऐतिहासिक चुनावो के वाद में सव्‌ 978 के मध्य भारतीय दलीय व्यवस्था 
का जो चिश्र उभर कर सामने श्रामा उसके विशिष्ट विन्दुओं को निम्नवतु रखा जा 
सकता है-+ 
। काँग्रेस के एकत्र प्रमुत्व का अन्त हो गया और एक बड़ी राजनीतिक 
शक्ति के रूप में जनता पार्टी का उदय हुझना । 

2. काँग्रेत पहली वार एक शक्तिशाली विपक्ष के रूप में लोकसभा में श्रौर 
जनता के सामने आई ) 

3. मार्च, 977 के चुनावों के वाद एक सगठित विरोधी दल के उदय की 
सम्भावना प्रबल हो गई थी, किन्तु 2 जनवरी, 978 को काँग्रेस के पुनविभाजन से 
इस सम्भावना को पुनः घकका पहुंचाया । 

4 राजनीतिक पध्रवीकरएण की दिशा मे कुछ प्रगति हुईं। राजनीतिक 
प्रवीकरण का श्राशय यह है कि देश की राजनीति मे दो ही प्रमुख राजनीतिक दल 
हों जो एक दूसरे का विकल्प वन सके । 977 में लोकसभा के चुनावी की घोषणा 
के तुरन्त बाद कुछ दलों का विधिवत्‌ जनता पार्टी मे विलय हुआ । 978-79 में 
काँग्रेस (संगठन) और इन्दिरा काँग्रेस में पुनः एकता स्थापित होने सम्बन्धी वार्ताएँ 
चली भर कुछ प्रगति भी हुई, तथापि अन्त में जाकर एकता-वार्ता बुरी तरह असफल 
हो गई | इस प्रकार 977 का वर्ष जहाँ राजनीतिक श्रूवीकरण की दिशा में प्रगति 
का वर्ष रहा वहाँ 7978 और 979 पुनः इस दिशा में अवनतति के वर्ष रहे । 

5. 977 के लोकसभाई चुनावो के पहले दलीय व्यवस्था में व्यक्तिपुजा का 
जोर था किन्तु अ्रव सामूहिक नेतृत्व की प्रवृत्ति वल पकडने लगी। इन्दिरा काँग्रेस मे 
भी निरंकुश एकल नेतृत्व वाली बात नही रही । 

6, प्रारम्भ में दल-बदल पर वैधानिक रोक के आसार स्पष्ट हो गए, लेकिन 
आगे चलकर यह झ्राशा नप्ट हो गई और जुलाई, 979 भे दल-बदल की प्रदृत्ति ने 
पुनः इतना जोर पकड़ लिया कि राष्ट्रीय. दलों की अखिल भारतीय तत्वीर ही 


बिगड़ गई । 
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7. दलो की आरान्तरिक युटवन्दी मिरस्तर प्रबल होती गई, जनता पार्टी आपसी 
फूट की सबसे अधिक शिकार वनी । 

8 साम्प्रदायिक ग्ौर क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बना रहो । | 

9. 977 के लोकसभाई चुनावों मे निर्देलीम सदस्यों की संख्या में भारी 
कमी हुई जो देश की दलीय व्यवस्था में एक स्वस्थ सुधार का संकेत था। रु 

0, जनता पार्टी में ग्रान्तरिक घटकवाद और पार्टी की शक्ति निरन्‍्तर क्षण 
होती चली गई । आजादी के तीस वर्षों के बाद बनी भारत वे पहली मैर-काँग्रेस 
सरकार यद्यपि 'पूर्णो बहुमत प्राप्त जनता पार्टी की सरकार थी तथापि इसके शासन 
के 843 दिनों को पार्टी के अ्न्तरविरोध, असन्तोप, टूटन और अवसरबादिता 
राजनीतिक चरित्र के लिए हमेशा याद किया जाएगा। 23 जून, 2979 को 
श्री राजनारायण ने जनता पार्टी छोड़ी और 9 जुताई को पार्टी के कुछ सदस्यों ने 
सदन में जनता पार्टी से अलग बैठने की इच्छा व्यक्त की । थे भव समानान्वर जनता 
पार्दी के सदस्थ थे --राजनारामश के नेतृत्व वाली जनता (सेक्‍्यूलर) । उप्तके वाद 
के तीन दिनों मे 70 से अधिक ससदू सदस्यों ते जनता पार्टी से रिश्ते तोड लिए श्र 
जमता सरकार का 5 जुलाई को पतन हो गया । राज्यों से भी जनता पार्टी के 
विभाजन की प्रक्रिया तेज हो गई । 

34 29 जुलाई, 979 को जनता (एस) के नेता चौधरी चरण तह ने 
प्रघाव मन्‍्त्री पद की शपथ ली भर काँग्रेस (सगठन) सत्ता का एक मुख्य भागीदार 
बना । दोनो दलो में भी मतभेद पैदा हो गए ओर जनवरी, 980 के बुनावों के 

सन्दर्भ में उनका संयुक्त मोर्चा स्थापित नहीं हो सका। 26 सितम्बर, 7979 को 
जनता (एस), सोशलिस्ट पार्टी तथा उड़ीसा को जनता पार्टी को मिलाकर एक नए 
दल 'लोकदल' का तिर्माण हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष चौधरी चरणप्िहऔर 
कार्यकारी प्रष्यक्ष सी राजनारापणु बसे 
जनवरी, 4980 में पुनः एकदलीय प्रभुत्व को स्थापना 

जतंवरी, 980 के मध्यावधि चुनाव परिणामों में देश में पुनः एकदलीय 
प्रभुत्व वाली व्यवस्था स्थापित कर दी गई। काँग्रेद (६) को लोकसभा में 35 
स्थान प्राप्त हुए हैं और ये स्थान 525 सीटों मे से प्राप्त हुए है। ।7 सीटो के चलिए 
चुनाव होना अभी बाकी है जिनमे अभी काँग्रेस (८) सम्भवतः अनेक स्थानों पर 
विजय प्राप्त करेगी । लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संस्या 542 है । चुनाव 
परिणाभों के फलस्वरूप अन्तिम दलीय स्थिति इस प्रकार रही है-- 


कुल सीटें उं42 

सीट (चुनाव हुआ) 525 

काँग्रेस (इ) 355 66 85 प्रतिशत मत 
लोकदल 4 780 

भाकपा (मार्क्मवादी) 35 6-66 हे 
जनता पार्टी 58 ५ ; 


3-90 


3 
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काँग्रेस (रस) 83 2-47 प्रतिशत मत् 
भाकपा (भारतीय के पार्टी) ॥ै। 209 » 
अन्य 40 76॥ +, 
निर्देतीय 3 957 +% 


अन्य दलों मे द्रमुक 46, अन्ना द्रमुक 2, अकाली दल , मुस्लिम लीग 3, 
रिवोल्यूडनरी सोशलिस्ट पार्दी 3, फा्जई ब्लॉक 3, सेशनल काँक्रेस 3 भी 
शामिल है ।) 

चतेमान ससय में भारत के प्रमुख राजनीतिक दल 

जनवरी, 980 के मध्यावधि चुनावों के पूर्व, ग्राम चुनाव 989 की सदे्स 

पुस्तिका के अनुसार, राष्ट्रीय दल निम्नलिखित थयै-- 


3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (अर) काँग्रेस (भर) 
2. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (४) काँग्रेस (३) 
3. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भा. के. पा. 

4, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माकसवादी) भा. के. पा. 

ऊँ, जबना बार्दी जनता 

6, जनता पार्टी (सेल्यूलर ) जनता (एस) 


जनवरी, 4980 के मध्यावधि चुनावों के फलत्वरूप काँग्रेस (३) ने प्रचण्ड 
बहुमत (दो-तिहाई) श्राप्त किया है। उसे 6685 अतिशत मत आप्त हुए हैं । 
लोकदल में 4! स्थान और 7 80 प्रतिशत मत श्राप्त करके राष्ट्रीय दल के रुप भे 
झपना भ्रस्तित्व बवाए रखा है । उल्लेखनीय है कि लोकदल की ही, चुनावों के सन्दर्म 
में जनता(एस) के रूप में मान्यता प्राप्त थी ॥ जनता पार्टी ने 3 स्थान भर 
5-90 प्रतिशत मत प्राप्त किए है जबकि मा्॑सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से 35 स्थान 
थ्रौर 6:66 प्रतिशत मत हासिल किए है। काँग्रेस (अर्स) केवल 33 स्थान प्राप्त कद 
सकी भौर उसे केघल 2:47 अतिशत मत मिले है । भारतीय कम्युनिस्द पार्टी उससे 
भी मीचे रही है शिसे 3] स्थान श्रौर 2:09 प्रतिशत मत मिले हैं । 

जनता वाई्दी 

जमता पार्दी का निर्माण 

आ्ागात्‌ स्थिति के दौरान 8 जतवरी, /977 को छठी लीकसभा का चुनाव 
कराने की प्राकस्मिक घोषणा की गई शोर 49 जवबरी को की जयप्रकाश मारायण 
हे प्ाणा व्यक्त की कि नई स्थिति में विभिन्न विरोधी दल भपनी एफ संगठित पार्टी 
बना व र चुनाव सड़ेगे । राजवीति के जन्न में हलचल बढ़ी भ्रौर 23 जनवरी, 3977 
को जनता पार्टी के विर्भाण की घोपराय हो गई । 4 विरोधी दसोौ--संगठन काँग्रेस, 
आरतोय जनसेंध, भारतीय लोकदल भौर सोशनिस्ट पार्दी मे अपने स्वतन्च भ्रव्वितल 
को समाध्त कर नई पार्टी से बिलय का निरय किया । 2 करवरी, 977 यों 
जगजीवन राम, टेमवती सस्दन बहुणुणा, खल्दिसी सत्यभी तथा अनेक कांग्रेसी नेताध्ों 
में इल मे आत्तरिक सोदतन्त के देनत बड़ कप 2! टए काँग्रेस से स्याय-यत्र दे 
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दिया । उन्होंने अपनी अलग लोकतम्त्री काँग्रेस के निर्माण की घोषणा की, अल छ, 
जल्दी ही यह बात स्पष्ट हो गई कि चुनाव के मोर्चे पर जबता पार्टी और लोकतर्न ॥ 
ऋग्रेस कै बीच न सिर्फ़ अपनी सहमति रहेगी, वल्कि वे दोनों एक ही चुनाव विस 
पर चुनाव लड़ेंगी । ॥र काँग्रेस को 
> जनता पार्टी मे चक्र हतधर' चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और काँग्रेस को 
पपदस्थ कर दिया | कुल मतदाव का 43"7 प्रतिशत उसने प्राप्त फिया | यह्‌ 
प्रतिशत्त इससे भी उथादा रहता यदि दक्षिण भारत में भी जनता लहर जोर पकड़ 
जाती । 24 मार्च, 4977 को मोरारजी देसाई के नेतृत्व मे जनता पार्टों वें सरकार 
बनाई | मई, 977 के प्रयम सप्ताह में जनता पार्दी में उर दलों का विधिवत 
विलय हो गया जिनसे मिलकर इस पार्टी का निर्मास हुआ था और !| मड़े, 977 
को भारतीय निर्वावन आयोग ने जनता पार्टी को एक राष्ट्रीय दल के रूप में सात्यता 
दे दी। इसके साथ ही ग्रायोग ने पार्टी के लिए चक्र हलधर” चुनाद चिन्ह ही 
सुरक्षित कर दिया । इस मान्यता के साथ ही राष्ट्रीय दत के रूप में भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस और जनता पार्टी ही सर्वेप्रथम रह गए $ 
नीति और कार्य क्रम (977 का चुनाव घोषणा-पत्र) हे 
दल के उपाध्यक्ष चौधरी चरशरासिह ने 3 फरवरी, 977 को नई दिल्‍ली 
मे पार्द का चुनाव घोपशा-पत्र जारी किया जिससे जनता पार्टी की नीति और 
कार्यक्रम का ज्ञाव हुआ | घीपणा-पत्र के दो मुझ्य ग्राधार थे-अर्थ तन्त्र श्रौर 
प्रशासन का पूर्ण विकेद्रीयंकरए ) यह कहा गया कि भारत का प्रमुख उद्योग कृषि 
हैं, थ्रतः इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी + औ्रौद्योगिक क्षेत्र भें भारी उद्योगों की 
तुलना में छोटे और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्ताहत दिया जाएगा। घोषणा-पत्र में 
“राज्यों की स्वायत्तता” पुन' स्‍्वापित करने का आश्वासन दिया गया । जनता की 
“रोटी और स्वतन्वता गाँधीवादी विकल्प! देने का वायदा किया गया ) 
राजवीतिक क्षेत्र मे जनता पार्टी ने बारह यूत्री कार्यक्रम की घोपणा को 
जिसकी मुख्य बातें थे थी--माषात्‌ स्थिति हठाली जाएगी, मौलिक श्रपिकारों के 
दिलम्वन के अआादेश चापिस लिए जाएँगे, सभी राजनीतिक वल्दियों को भुक्त किया 
जाएगा, १२वें सेविघान संशोधन को रह किया जाएगा, किसी व्यक्ति या गुट के 
विएड्ध अरुल्िन रुप से इस्तेमाल को रोकने के लिए अनुच्छेद 356 को सशोधित कि 7 
जाएगा, अनुच्छेद 352 का ऐसा सशोचन होगा कि सत्तारूढ़ दल अपते स्वार्थ के लिए 
राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्या का दुष्पयोग न करें, मताधिकार 


बी भ़ायु 8 बर्य कर दी जाएगी, चुनाव-नियमी में तारकुण्डे सम्रति और अन्य 
विशेषज्ञों की सिफारिशों के ग्राघार पर चुधार किए जाएँगे, क। 


दे (0 धापार ।नून वा शासन स्थापित 
कया जाएगा, दत्र-एफिकाण्ो| से सेन्सर हटा लिया जाएगा, संविधान के मौलिक 


पधिक्रो त््ी सूची मे से सम्पत्ति के अधिकार को निकाल कर काम के अधिकार को 
ज्ञ («4 री चर | 
जड़ा जाएगा, ऐसा व्यवस्था की जाएगी फि भसस्कारी कर्मचारियों को सैर-कानूती 
प्रादेश मानते के दिए दाप्य न किए छा चऱे ॥ 
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श्राथिक क्षेत्र में जनता पार्टी ने !3 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की, जिसकी 
मुध्य बातें ये थी-थ्यक्तिगत सम्पत्ति के मौलिक अ्रधिकार का प्रस्त झौर काम के 
झधिकार का समर्थन, कृषि तथा कुटीर एवं छोटे उद्योगों को प्राथमिकता, गाँधीवादी 
आस्था के भनुसार प्रर्थ-व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण, ऐसी झ्राधिक नीति प्रौर श्रायो जन 
को झपयाना कि सभी व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो, उत्पादकता के 
प्रनुषात में मजदूर को लाभ, न्यूनतम श्राय में वृद्धि, दस साल में गरीबी की समाप्ति, 
शहर झौर गाँवों की भ्राथिक विपमताम्रों मे कमी, श्रावश्यक वस्तुश्नों का विशाल 
पैमाने पर उत्पादन, दस हजार वापिक श्रामदनी पर भ्राय-कर की छूट, ढाई एकड 
तक की जीत पर लगान माफ, जल तथा ऊर्जा के प्रसग मे राष्ट्र व्यापी नीति तथा 
वातावरण को शुद्ध रखने का कार्यक्रम । 
सामाजिक क्षेत्र मे जनता पार्टी के चुनाव घीपणा-पत्र की मुख्य बातें थीं-- 
शिक्षा में सुधार भौर बारह वर्ष के भीतर सभी बच्चों की माध्यमिक निरक्षरता की 
समाप्ति, सभी के लिए पीमे योग्य पानी की व्यवस्था, राष्ट्रव्याथी स्वास्थ्य व्यवस्था 
प्रौर स्वाध्थ्य सम्बन्धी वीमा, ग्राम विकास का नया भ्रान्दीलन, कम मूल्य के मकान 
और सार्दजनिक श्ावास व्यवस्था, शहरीकरण के सम्बन्ध में एक नई तीति, 
सामाजिक न्याय की एक व्यापक योजना, बिना जोर-जबरदस्ती के परिवार नियोजन, 
औरतों के श्रधिकारों तथा युवकों के लिए कल्याण कार्यक्रम, गरीबों के लिए कानुती 
सहायता झौर कम खर्चीली स्याय-व्यवस्था, जनता की पहल और स्वयमेवी प्रवृत्ति 
का विकास । 
जनता पार्टी ने अपने चुनावी वायदों के अनुरूप आपात्‌ स्थिति को समाप्त 
किया, नागरिक स्वतन्त्रताभो को वहाल किया, 42वें सविधान सशोधन के भ्रापत्तिजनक 
प्रावधानों को सुधारा, पत्र-पश्चिकाओं से सेन्‍्सर हटा दिया और कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण 
कदम उठाए | लेकिन धीरे-धीरे जनता पार्टी का झान्तरिक घटकवाद जोर पकडता 
गया और यह राजनीतिक, आधिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों पर श्रपनी पकड़ खोने 
लगी । जनता पार्टी का विग्रह उसे विधटन की दिशा में खीचता गया और फलस्वरूप 
जुलाई, 979 मे यह पार्टी विभाजित हो गई झौर सत्ता से हाथ धो बैठी ! 
जनता पार्टी का विभाजन और जनवरी, 980 के 
सध्यावधि चुनावों के सम्बन्ध में चुनाव घोषणा-पत्र 
जनता पार्टी निरन्तर आपसी फूट की शिकार रही | चोघरी चरणसिद्द तथा 
मोरारजी देसाई मे कभी बन नहीं सकी । चरखसिह केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से हटे श्रौर 
उस में पुतः शामिल हुए और अश्रधान मन्‍्त्री की कुर्सी के लिए लड़ाई चलती रही 
] मां, 4979 को श्री राजनारायण से सकेत दिया कि वे समानान्तर जनता 
पार्टी बनाएँगे । मई में जनता पार्टी की श्रनुशासन समिति ने राजनारायण को पार्टी 
की कार्ये समिति से बरखास्त क्र दिया । 23 जून को राजनारायण ने जनता पार्टी 
छोड़ दी और 9 जुलाई को कुछ सदस्यों के साथ जनता (सैक्यूलर) का गठन 
क्रिया | उसके वाद तीन दितो में ही सत्तर से अधिक ससदु सदस्यों ने जनता पार्टी 
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से नाता तोड़ लिया और फलस्वरूप 5 जुलाई, 979 को जनता सरकार का पतन 
हो गया । 29 जुलाई, [979 को जनता (एस) तथा काँग्रेस (संगठन) ने चौधरी 
चरणसिह के नेतृत्व मे मिल्ती-जुली सरवगर मठित की 4 20 अगस्त, [979 को 
चौधरी चरणासिह ने प्रधान मन्त्री पद से त्याग-पत्र देते हुए मध्यावधि चुताव कराने 
वी सिफारिश राष्ट्रपति को को जिसे 22 श्रगरत, 4979 को स्वीकार कर लिया 
गया और चुनावों तक श्री चरणसिंह की कामचलाऊ सरकार द्वारा कार्य सम्भालने 
की व्यवस्था की गई | जनता पार्टी को इस बात पर चड्टा क्षोभ हुआ कि जनता 
समदीय दल के नेता श्री जगजीवनराम को सरकार वनाने का मौका नहीं दिया गया। 

30 नवम्बर, 979 को श्री जगजीवनराम ने नई दिल्ली में जनता पार्टी 

का चमाव घोपणा-पन्र जारी किया जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार है-- 

() सत्ता मे भरने पर जनता पार्टी समाजवादी समाज की स्थापना दे 
लिए पूरे जोर-शोर से काये करेगी ( 

(2) गाँवों के समन्वित विद्गस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। कुल 
योजना व्यय का 45 प्रतिशत भाग समन्वित विकास कार्यक्रमों पर 
खर्च किया जाएगा । 

(3) बेरोजगार स्तातकों को भत्ता दिया जाएगा। हर परिवार के कम से 
कम एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा । गाँव में फालतू भूमि को 
पाँच साल के भीतर ही भूमिहीनों मे बौठ दिया जाएगा । 

(4) कृषि तथा ग्रौ्योमिक उत्पादन के मूल्य में समता लाई जाएगी। 
ग्रामीण रोजगार योजना का विस्तार किया जाएगा । 

(5) ऐसा समाजवाद लाते का प्रयत्न किया जाएगा जिसमे निर्धमतम 
व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ ही । 

(6) पश्रल्पसंस्पकों तथा पिछड़े वर्ग को विकास के लाभ में उचित भाग प्रदान 
किया जाएगा । सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दिया जाएगा। 

(7) दल-बदल पर रोक के लिए कानून बनाया जाएगा | 

(8) संविधान और कानून में ऐसा सशोधन किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति, 
प्रधान मन्‍्त्री, अन्य उच्चाधिकारियों प्रयवा बामचलाऊ सरबधर 
लोकतस्त्री परम्परा को तोड कर सत्ता का दुरुपयोग न कर पाएँ । 

(9) समाचार पद्मों की स्वतन्त्रता को सरक्षण देसे के लिए संविधान में 
संशोधन किया जाएगा 

(१0) सम्पत्ति में महिलाम्रों के स्वामित्वे, अधिकार और उत्तराधिकार के 
अधिकार को रक्षा की जाएगी । दहेज-विरोधी कानूनों को कडाई के 
साथ लागू किया जाएगा। 

(3]) वय्फ कानूनों को जनतान्त्रिक शोर सुहद बनाया जाएगा, ८ 
ववक्‍्फ-सम्पत्ति की रक्षा हो । 

(42) हूरिजन आदिवासियों की श्राथिक दया सुधारने के ७. . ७» 
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बरावरी का दर्जा दिलाने का प्रयत्त किया जाएगा। अ्रस्पृश्यता कानून 
प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा । 

(3) जब तक सभी राज्य सर्वेसम्मृति से अंग्रेजी को हटाने के लिए सहमत 
नही ही जाते तब तक अग्रेजी अतिरिक्त सरकारी कामकाज की भाषा 
बनी रहेगी ! 

(4) अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मुस्लिम स्वरूप की बनाए रखने के लिए 
ठोस कानूनी उग़य किया जाएगा । घम्म-स्वतस्त्रता के अधिकार की 
रक्षा की जाएगी । 

(5) अन्त्योदय कार्यक्रम को सभी पाँच लाख गाँवों मे और 225 लाख 
निर्धनतम परिवारी तक पहुँचाने का प्रयत्त किया जाएगा। 

([6) प्राँच वर्षों में खुद-काश्त में लग्रे पट्टे दारों और बटईदारों को, उ8 
भूमि पर स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा ! 

(१7) ग्रुटूनिरपेक्षता की नीति की रक्षा की जाएगी और सभी देशों से-- 
विशेषकर पडौसी देशों से मैत्री सम्बन्ध कायम रखे जाएँगे । 

(8) बोनस कानून की असंगतियों को दुर किया जाएगा । 

जनवरी, 4980 के चनाव परिणाम और जनता पार्टी 

जनवरी, 980 के मध्यावधि लोकसभाई चुनावों में जनता पार्टी ने 
मतदाताओं के हाथ बुरी मार खाई। 525 घोषित परिणामों मे से जनता पार्टी ने 
काँग्रेस (इ) के 35] के मुकाबले केवल 37 स्थान प्राप्त किए और उसके पक्ष मे 
काँग्रेस (इ) के 66 85 प्रतिशत के मुकावले केवल 5 90 प्रतिशत मत शआप्त हुए । 
जनता पार्टी की अनेक तोपे लुढक गईं। जनता पार्दी ने आपसी फूट श्रौर सत्ता के 
लिए कुर्सी की छीना-भपटी से ग्रस्त होकर मतदाताग्रों का बह विश्वास सो दिया 
जो कि उसने मार्च, 977 में प्राप्त किया था। तथापि जनता पार्टी के नेता 
श्री जगजीवनराम ने यह विश्वास प्रकट किया कि उनकी पार्टो लोकतन्त्र की रक्षा के 
लिए सतत्‌ सवैष्ट रहेगी और जनता को प्रुतः अपने विश्वास मे लेगो । 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 

काँग्रेस का सगठन 

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की यह भी एक विशेषता है कि जहाँ शासन 
का डढॉचा सघात्मक है वहाँ राजनीतिफ दलो का ढाँचा एकात्मक | काँग्रेस वी सभी 
इकाइयोाँ, स्थानीय से तेकर राप्ट्रीय तक, हाई कमान के सर्वोच्च नेतृत्व के भ्रधीन है। 
ग्राम या मुहल्ला काँग्रेस कमेटी काँग्रेस संगठव की झावारभूत इकाई (43० एग) 
है जिसके ऊपर तहसील या तालुका समितियाँ, उन पर जिया समितियाँ ग्रौर उ्तक 
भी ऊपर प्रदेश या प्रान्तीय कांग्रेस समितियाँ होती है । प्रदेश या आत्तीय काँग्रेश 
समिति के अन्तर्गत प्रत्येक प्रान्त में जिला झौर मब्यम समितियाँ होती है गितका क्षेत 
प्रदेश काँग्रेस समिति निर्धारित करती है । प्रान्तीय काँग्रेस समितियों के ऊपर काँग्रेस 
का राष्ट्रीय अथवा ग्रखिल भारतीय सगठन होता है जो एक अव्यक्ष, एक कार्यकारिणी 
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संम्रिति, एक अखिल भारतीय काँग्रेस समिति और काँग्रेस के खुले वापिक ग्रधिवेशन 
से मिलकर बसा है। कार्यकारिणी समिति दल की सर्वोच्च कार्यपालिका अ्रगर है 
जिसमे काँग्रेस अ्रध्यक्ष के ग्रतिरिक्त 20 और सदस्य ब्र्थात्‌ कुल 2! सदस्य होते है । 
इनमें प्रधान मन्त्री सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण है और प्रधान मन्त्री के प्रमुख साथी ही 
केन्द्रीय सरकार के महत्त्वपूर्ण विभागों को सम्भाले हुए हैं झौर दल की सर्वोच्च सस्था 
में अपना विशिष्ठ स्थान रखते है। काँग्रेस कार्यकारिणी समिति ((०0॥ड8655 
परछाएए8 0०८6) वास्तव में न केवल काँग्रेस की कार्यकारिणी है बल्कि 
एक छाया मन्त्रिमण्डल (6 9॥8009 (ता) है जिसके पास नियमित 
मन्त्रिमण्डल (प्र॥6 रेट्टए (2४०0) की तुलना मे अधिक वास्तविक शक्ति और 
प्रभाव है | कार्यक्षा रिणी समिति में प्रधान मनन्‍्त्री का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान होता है 
कि पण्डित नेहरू के समय कहां जाता था कि “वह अनेक टोप धारण करता है और 
अनेक सीटो पर बैठता है, लेकिन चाहे जो भी टोप घारण करे या चाहे किसी सीट 
पर वह बढे, वह भारत का सर्वोच्च निर्णेयकर्ता है ।” यही बात थीमती गाँधी जैसी 
शक्तिशाली प्रधान मन्‍्त्री और नेता पर लागू होती है ! काँग्रेस वकिंग समित्ति ही 
वस्तुतः निर्शयकारी सस्था है, प्रमुख नीति-निर्माता और दल का हृदय है। यद्यपि 
दल की केन्द्रीय कार्यफारिग्शी मे विषुल भ्रक्तियाँ सप्तिहित है, तथापि राज्य के दलीय 
प्रमुख भी कुछ तरीकों से भ्रपना प्रभाव जमा लेते है । 

कांग्रेस के सरदीय कार्यो के नियस्त्रण और समस्वय के लिए कांग्रेस का्ये- 
कारिणी समिति एक ससदीय बोर्ड (एथ्ागरधगवमाधएए 8029) की स्थापना करती 
है जिसमे काँग्रेस अध्यक्ष तथा पॉच अन्य सदस्य रहते है । इसके अतिरिक्त ससदीय 
बोर्ड के सदस्यो और भ्रखतिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा चुने गए सदस्यों को 
मिलागर एक केन्द्रीय निर्वाचन समिति का भी गठन किया गया है जो देश मे केन्द्र 
और राज्यों की विधान-सभाम्रो का चुनाव लड़ने के लिए योग्य प्रत्याशियों की छटनी 
के बारे में अपना अन्तिम निर्णय देती है । 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

सन्‌ 885 मे जिस राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना हुई वह दिसम्बर, 969 में 
विभाजन से पूर्व तक भारतीय राजनीतिक रम्मच पर सबसे बड़ी शक्ति के रूप में 
काम करती रही । पर काँग्रेस के बरिप्ठ नेताओ्रों और श्रान्तरिक गुटों मे मतभेद भी 
सदते रहे और दिसम्बर, 969 मे वह दो घड़ों मे विभाजित हो गई--मंगठन कॉग्रेस 
तथा सत्ता काँग्रेस या इन्दिरा काँग्रेस । जैसा कि हम दलीय विकास के सन्दर्भ से 
देख चुके है, इन्दिरा काँग्रेस ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की झोर 97 के 
मध्यावधि चुनावों से तो उसने लोकसभा की 58 में से 350 सीटें जीत कर झपना 
प्रचष्ड चहुमत्त स्थापित कर लिया । पिछले चुनावों में स्थिति इस प्रकार रही थी-- 
4952 में 489 में से 457 सीटे, 957 में 494 मेसे 374 सीटे, 962 में 
५94 में से 36] सीटें, 967 भे 523 भे से 283 सौदे । वोट प्रतिशत इस प्रकार 
रहा--7952 मे 45, 2967 में 4348 962 में 43:64 967 में 40- 
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97 मे 40 64 । सोकराभा के चुनावों में काँग्रेस के मतदाताप्रों का बहुमत यद्यवि 
दिमी चुनाव में प्राप्त नदी हुमा तथापि सीटों की बहुग॑स्था बराबर मिलती रही। 
4952 के राज्य विधान-सभाप्रों के चुनायों मे भी काँग्रेस ने फिर अपनी प्रधानता 
स्थापित कर सी । 26 जुब, 975 को प्रापाय्‌ उद्पोपणा झौर फिट प्रघान मली 
श्रीमती गौधी के 20 सुत्री प्राथिक कार्य क्रम के विस्यास के बाद य्मैप्रेस दस तेजी से 
निरंदुशता के मार्ग पर बढ़ता गया । लोकसमा के चुवाव, जो मार्च, 976 में होने 
थे, एक वर्ष फे लिए पागे सरका दिए गए । 

4977 में श्रीमती गाँधी से एड्राएफ ही लोकसमाई चुनाव कराने की धोपणा 
कर दी । श्रीमती गाँधी को यह विश्वारा था कि विरोधी दल इतने कुचले जा चुके 
है प्रौर जनता भी इतनी भवात्रान्य है कि काँग्रेस की एकाधिक्रारी स्थिति पर कोई 
आंच नहीं भ्राएगी । 
मार्च, 977 के आम चुनाव का काँग्रेसी घोषणा-पत्र 

8 फरवरी, 977 को श्रीमती गाँधी ने काँग्रेस का चुनाव घोषणा-पत्र जारी 
कर दिया जिसके कुछ प्रमुस बिन्दु इस प्रकार थे-- 

, काँग्रेस की 497। के बाद की उपलब्धियों का ग्रुणगान करते हुए यह 
दावा फिया गया कि चुनाव में किए गए सभी वायदों को काँग्रेस ने पूरा किया है । 

2. गरीबी हंटाने का सम्बन्ध जनसस्या-वृद्धि से है। विकास कार्यों को 
सनमंण्या-वृद्धि द्वारा समाप्त हो जाने देना उचित नही होगा, मगर काँग्रेस स्पष्ट रूप 
से यह कहना चाहती है कि परिवार नियोजन भान्दोलन स्व्रेच्छा से चलाया जाने 
वाला आन्दोलन होगा । 

3. हरिजनों के हितो के लिए विशेष कदम उठाए गए है। उन्हें जमीन, 
होस्टल सुविधाएँ, पीने का पानी, कर्जा और कानूनी सहायता प्रदान की गई है । इसी 
प्रकार के विशेष कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियी के बारे मे भी जारी किए गए हैं। 
कांग्रेस स्त्रियों को जीवन के हर क्षेत्र मं समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। 
सुचक राष्ट्र की बहुत बडी शक्ति है । काँग्रेस के कार्यक्रमों मे घुवको को राष्ट्र के विकास 
कार्यो में खीच दिया गया है । यह दल ऐसे प्रगतिशील समाज में विश्वास करता है 
जिममे व्वको की क्षमता का सही इस्तेमाल होता रहे । कॉमग्रेस अल्पसख्यकों के 
अधिकारो की रक्षा करने के लिए वचनवद्ध है । 

4. काँग्रेस उद्योगो के विकास को प्राथमिकता देगी ताकि भारत शीक्षता से 
प्रगतिशील देशों की श्रेणी में अपना स्थान प्राप्त करे । 

5. भजदूर वर्ग के हिंतो की रक्षा के लिए काँग्रेस सभी कदम उठाएगी। 
मजदूरों को उचित आवास देने के लिए कांग्रेस एक राष्ट्रीय आवास कोप शुरू करेगी 
जिसमे मालिक और मजदूर दोनो हिस्सा लेगे । 

6, काँग्रेस की यह नीति है कि भूमि सुधार इस प्रकार हो कि अन्त में जमीत 
पर किसान का स्वामित्व हो । स्वामित्व के अतिरिक्त छोटे किसान को प्रपने खेत से 
अधिकतम उत्पादत प्राप्त हो, इसके लिए कृषि और ग्रामीण ऋण व्यवस्था की अधिक 
सरल किया जाएगा । 
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१, काँग्रेस यह कोशिश करेगी कि विकास को लाभ माँवों के निम्त स्‍तर पर 
पहुंचे | शिक्षा, स्वास्थ्य श्र चिकित्सा की सुविधाओं के विकास और कक 
के कार्मक्मों हैं श्राम आदमी की जिन्दगी को बेहतर बनाते की कोशिश की जाएगी। 

8. संविधान के 42वें संशोधन का उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक निहित 
स्वार्थ द्वारा पैदा को गई वाधाग्रों को दूर करता हैं। संशोधन ने संविधान के 
निर्देशात्मक सिद्धान्तों को प्रमुखता दी है ! मौलिक अधिकारों का महत्व कम करने 
के लिए नहीं अवितु व्यापक सामाजिक और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता प्रदान 
करने के लिए है + 

9 विदेश सम्वन्धों के क्षेत्र मे कॉग्रेस गुट निरपेक्षता की नीति को जारी 
रतेगी । काँग्रस नई अन्तर्सष्द्ीय प्राधिक व्यवस्था की माँग करनी है। अमीर और 
गरीब देशों के बीच वहुत बड़ी खाई को भरना जरूरी है । 

0, अन्त में घोषणा-पत्र मे यह बताया गया कि काँग्रेस का लक्ष्य गरीबी 
हटाना, भ्रसमानता और अत्याय को दूर करता, चुनाव का उद्देश्य केस्द्र में शक्तिशाली 
सरकार स्वापित करना होना चाहिए जितसे भारत की स्वतन्त्रता की रक्षा हो । 

आरतीप मतदाताओं ने काँग्रेस और उसके चुनावी घोषणा-पत्र को लगभग 
ढुकरा दिया। उत्तरी भारत में तो काँग्रेस का सफाया ही हो गया। पंजाब, 
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और 
उद्दीसा ने कॉंग्रेस तथा उससे सम्बन्धित उम्मीदवारों को जनता ने पूर्णो या श्रधिकाशत: 
अस्व्रीकार कर दिया । दक्षिण भारत में काँग्रेस ने अपने पैर जमाएं रखे। सारे 
भारत में कांग्रेस ने न केवले 34:54 प्रतिशत वोट प्राप्त किए जो काँग्रेस के श्रव तक 
के इतिहास में सबसे कम थे । जूद, !977 में जो विधान-सभाई चुनाव हुए उनमें 
भी काँग्रेस को बुरी तरह पराजित होना पड़ा । बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 
मध्य प्रदेश, उदीक्ता, पजाव, राजस्थान, तमिलनाड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बगाल 
की विधान-सभाओ के कुल 229 स्थानों में से काँग्रेस ने केवल 329 स्थान प्राप्त 
फ़्िए्‌ जवकि जनता पार्क को 2246 स्थान मिले और शेप श्रन्य दलो से 
विभाजित हो गए। 

काँग्रेस का पुन: विभाजन (2 जनवरी 978) और 

इन्दिरा काँग्र स की स्थापना $ 

र 4 शक यम से भी काँग्रेस के शीर्पेस्य नेताओं 

0४ न लिप भर उनमें प्रान्रिक मतभेद प्रखर होते गए । 2 जनवरी, 

की लगभग आठ वर्ष दाद, ऋँग्रेस श्रीमती हु 

भेतृत्व में दिल्ली मे विद भाई प5 बगल याद के 


ले भवन के प्रांगण में उत्ी स्थान ँ 
5. काँगे हैः जहाँ 
ने 969 में हुआ था । जब दो करग्रेस अ्तिस्द में आ गई: कक 


मे ई-वहाानन्द रेही को 
न 0 म्त् द् ते 
आर 299 राष्ट्रीय काँग्रेस और इन्दिरा कांग्रेस ३ पुरानी काँग्रेस के प्रध्रिकाश मेता 
प्तीय राष्ट्रीय गाँग्रेस मे ही बने रहे । इस नेताओं आर शजनोत्ति में रुचि रखने 

'पजनी त्ति खने 


वाले एक बहुत बड़े बग्े दए यही विचार रहा कि भारतीय गष्ट्रीय काँग्रेस ही जनता 
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977 में 4 0 64 । लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस के मतदाताओं का वहुमत यद्यपि 
किसी चुनाव में प्राप्त नहीं हुमा तथावि सीटों की बहुसख्या बराबर मिलती रही। 
952 के राज्य विधान-सभाओ्रों के चुनावों मे भी काँग्रेस ने फिर प्रपनी प्रधानता 
स्थापित कर ली | 26 जुत, 975 को झापात्‌ उद्घोपणा और फिर प्रधान मस्‍्त्री 
श्रीमती गाँवी के 20 सूत्री आिक कार्यक्रम के विन्यास के बाद काँग्रेस दल तेजी से 
निरकुशता के मार्ग पर बढता गया । लोकसभा के चुवाव, जो मार्च, 976 में होने 
थे, एक वर्ष के लिए ग्राये सरका दिए गए । 

977 में श्रीमती गाँधी ने एकाएक ही लोकसभाई चुनाव कराने की धोपणा 
कर दी । श्रीमती गाँधी को यह विश्वास था कि विरोधी दल इतने कुचले जा चुके 
है और जनता भी इतनी भयाक्रान्त है कि काँग्रेस की एकाधिक्रारी स्थिति पर कोई 
श्रौँच नही आएगी । 
मार्च, 4977 के आम चुनाव का काँग्र सी घोषणा-पत्र 

8 फरवरी, 977 को श्रीमती गाँधी ने काँग्रेस का चुनाव घोषणा-पत्र जारी 
कर दिया जिसके कुछ प्रमुख्त बिन्दु इस प्रकार थे-- 

. काँग्रेस की [97 के बाद की उपलब्धियों का ग्रुणगान करते हुए यह 
दाबा किया गया कि चुनाव में किए गए सभी वायदों को काँग्रेस ने पूरा किया है । 

2. गरीबी हटाने का सम्बन्ध जनसस्या-वृद्धि से है। विकास कार्यों को 
जनसंस्या-यृद्धि द्वारा समाप्त हो जाने देना उचित नही होगा, मगर काँप्रेस स्पष्ट रूप 
से यह कहना चाहती है कि परिवार वियोजत आन्दोलन स्वरेच्छा से चलाया जाने 


चाला आन्दोलन होगा । 
3, हरिजनों के हितो के लिए विशेष कदम उठाए गए है। उन्हें जमीन, 


होस्टल सुविधाएँ, पीने का पानी, कर्जा और कानूनी सहायता प्रदान की गई है । इसी 
प्रकार के विशेष कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियों के बारे में भी जारी करिए गए है। 
काँग्रेस स्त्रियों को जीवन के हर क्षेत्र में समान झवसर देने के लिए प्रतित्रद्ध है । 
युवक राष्ट्र की बहुत बडी शक्ति है । काँग्रेस के कार्यक्रमों में युबकों को राष्ट्र के विकास 
कार्यो में सीच दिया गया है ) यह दल ऐसे प्रगतिशील समाज में विश्वाग करता है 
जिसमे ? वको की क्षमता फा सही इस्तेमाल होता रहे । कांग्रेस प्रत्ममरय्कों के 
अधिकारों की रक्षा करने के लिए बचनबद्ध है । 

4. काँग्रेस उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देगी ताकि भारत शीकद्रता सें 
प्रगतिशील देशों की श्रेणी में अपना स्थान प्राप्त करे । 

5. मजदूर बयं के हितों की रक्षा के लिए काँग्रेस सभी कदम उठाएंगी। 
मजदूरों को उचित ग्ावास देगे के लिए कांग्रेस एक राष्ट्रीय भावास कोप शुरू बरेगी 
जिसमे मालिक और मजदूर दोनों टिस्सा लेंगे । 

6. काँग्रेस की बंद नीति है झि भूमि सुधार इस प्रयार ही हि झन्त में जमीत 
पर वदिसान छा स्वामित्व हो ) स्थामित्व के प्रतिरिक छोटे झिसान को धरे रोत से 
अधिकतम उठादन प्राप्त हो, इगरे लिए कृषि भ्रौर ग्रामीह ऋण व्यप्स्था को धषिए 
सारस जिया जाएगा । 
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7. काँग्रेस यह कोशिश करेगी कि विकास का लाभ गाँवों के १४ 320 

पहुँचे । शिक्षा, स्वस्थ्य और चिकित्सा की सुवियाश्रों के विकास और 5३४ 
के कार्यक्रपों से भ्राम ग्रादमी की जिन्दगी को वेहतर बनाने की कोशिश जा ४६ ५ 

3, संविधान के 42वें संशोधन का उद्देश्य आधिक झौर राजनीतिक का हेत 

स्वार्थों द्वारा पैदा की गईं बाधाओं को दूर करवा है। संशोधन ने संविधान कै 

तिर्देशाह्मक सिद्धान्तों को प्रमुखता दी है। भौतिक प्रधिकारों का महत्व कम करने 

के लिए नहीं अपितु व्यापक सामाजिक और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता प्रदात 

करने के लिए है ; 

9 का सम्बन्धों के क्षेत्र में काँग्रेस गुट निरपेक्षता की नोति को जारी 

रमेगी। कृग्रस नई अत्तर्राष्ट्रीय आधिक व्यवस्था की माँग करती है। ब्रमीर झौर 

गरीब देशों के बीच चहुत बडी खाई को भरना जछरी है। 


0. प्रत्त में पोषणा-यत्र में यह बताया गया कि काँग्रेस का लक्ष्य गरीबी 
हटाना, अप्तमावता और भ्रन्याय को दुर करना, 


चुनाव का उद्द श्य केद्ध में शक्तिस्ाली 
मार स्थापित करता होता चाहिए जिससे भारत की स्वतन्त्रता की रक्षा हो । 
भारतीय मतदाताओं ने 


कॉँगेस और उसके चुनावी घोषणापत्र को लगभग 
दुक़या दिया। उत्तरी भारत में तो काँग्रेस का सफाया ही हो भया। पंज।व, 


हरियाणा, हिमावल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और 
उड़ोमा ने कॉँग्रेश ता! एें को जनता ने पूर्ण या अधिशांशत: 


7 उससे सम्बन्धित उम्मीदवारों 
अपने वर जमाए रखे । सारे 
भारत में काँग्रेस ने न केवल 34:54 प्रतिशत बोट प्राप्त किए जो काँग्रेस के अब तक 
के इतिहास में छब्ते कृम थे । जन, 977 में जो विधान-सभाई चुनाव हुए उनमें 
भी ढाग्रेय को बुरी परदे पराजित होता पड़ा । विहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 
मेष प्रदेश, उद्झीक्षा, परजाव, राजहः 


बन, तमिलवाड,, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल 
भी विवान-सभाश्रो के कुन 22 


श 9 स्थानों भे से काँग्रेस ने केवल 329 स्थान प्राप्त 
7 जबकि जनता पाही को 246 स्थान मिले और शेप अन्य दलों मे 
विभाजित हो गए । 


ऊग्रेंस का पतन: विभाजन (2 जनवरी 978) और 
इक्िरा कॉपर की स्थापना 


न बार विभाजन श्रीमती गांची के 
? विद्वुल भाई पटेल भवन के प्रांगण मे 
पहर 969 मे ह्र्प्ा 


न बसा आन पर हुआ जहां 
2843 से बग्रेस अस्तित्व में आा गई-बह्यानन्द रेह्टी की 
डा तो शप्ट्रोय क्र भोर इन्दिरा कांग्रेस पुरानी काँग्रेस के अधिराश नेता 
हट हे 'प्धीय कोग्रेस मे है बने है) इन नेताओं और राजनीति में क्षद्त रखते 

है एव बरत बड़े बे का यही विचार रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस ही जनता 


४46 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


97 में 40 64 । लोकसभा के चुनावों में काँग्रेस के मतदाताओ्रों का बहुमत यद्यपि 
किसी चुनाव में प्राप्त नही हुआ तथावि सीटो की बहुसंस्था बराबर मिलती रही! 
932 के राज्य विधान-सभाओं के चुनावों में भी काँग्रेस ते फिर अपयी प्रधानता 
स्थापित कर ली । 26 जुन, 975 को आपात्‌ उद्घोपणा और फिर प्रधाव मस्ती 
श्रीमती गाँधी के 20 सूत्री आधिक कार्यक्रम के विन्यास के वाद काँग्रेस दल तेजी से 
निरंकुशता के मार्ग पर बढता गया । लोकसभा के चुनाव, जो मार्च, 976 में होने 
थे, एक वर्ष के लिए आगे सरका दिए गए | 

977 में श्रीमती गाँधी ने एकाएक ही लोकमभाई चुनाव कराने की घोषणा 
कर दी | श्रीमती गाँधी को यह विश्वास था कि विरोधी दल इतने कुचले जा चुके 
है श्लौर जनता भी इतनी भयाक्रान्त है कि काँग्रेस की एकाघधिकारी स्थिति पर कोई 
आँच नही भ्राएमी । 
मा, 977 के झ्राम चुनाव का काँग्रेसी घोषणा-पत्र 

8 फरवरी, !977 को श्रीमती गाँघी ने कांग्रेस का चुनाव घोपषणा-पत्र जारी 
कर दिया जिसके कुछ प्रमुख विन्दु इस प्रकार थे-- 

. काँग्रेस की 97। के बाद की उपलब्धियों का गुणगान करते हुए यह 
दावा किया गया कि चुनाव में किए गए सभी वायदो को कांग्रेस ने पूरा किया है । 

2. गरीबी हटाने का सम्बन्ध जनसब्यानवृद्धि से है। विकास कार्यों को 
जनसंख्या-वृद्धि द्वारा समाप्त हो जाने देवा उचित नही होगा, मगर काँग्रेस स्पष्ट रूप 
से यह कहना चाहती है कि परिवार तियोजन आन्दोलन स्वरेच्छा से चलाया जाने 
बाला आन्दोलन होगा । 

3. हरिजनों के हितो के लिए विशेष कदम उठाए गए है। उन्हें जमीन, 
ह्वीस्टल सुविधाएँ, पीने का पानी, कर्जा और कानूनी सहायता प्रदान की गई है। इसी 
प्रकार के विशेष कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियों के बारे मे भी जारी किए गए है । 
काँग्रेस स्त्रियों को जीवन के हर क्षेत्र मे समान अवसर देने के लिए प्रतित्रद्ध है 
युवक राष्ट्र की बहुत बडी शक्ति है । कांग्रेस के कार्यक्रमों में युवकों को राष्ट्र के विकास 
कार्यो में खीच दिया गया है । यह दल ऐसे प्रगतिशील समाज में विश्वास करता है 
जिसमे ब्वको की क्षमता का सही इस्तेमाल होता रहे । कॉमग्रेस अल्पसख्यकों के 
अधिकारो की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं । 

4, काँग्रेस उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देगी ताकि भारत शीघ्रता से 
प्रगतिशील देशो की श्रेणी मे अपना स्थान प्राप्त करे । 

5. मजदूर बे के हितो की रक्षा के लिए कांग्रेस सभी कंदम उठाएगी। 
मजदूरों को उचित आवास देने के लिए काँग्रेस एक राष्ट्रीय आवास कोप शुरू करेगी 
जिसमे मालिक और मजदूर दोनो हिस्सा लेगे । 

6 काँग्रेस की यह नीति है कि भूमि सुधार इस प्रकार हो कि अत्त मे जमीन 
पर किसान का स्वामित्व हो । स्वामित्व के अतिरिक्त छोटे क्रसान को अपने खेत से 
अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो, इसके लिए कृषि और ग्रामीण ऋण व्यवस्था को झधिक 
सरल किया जाएगा | 
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7. काँग्रेस यह कोशिश करेगी कि विकास का लाभ गाँवों के निम्न स्तर पर 
पहुँचे । शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाओ्रों के विक्रास और समाज कल्याण 
के कार्यक्रमों से झ्राम आदमी की जिन्दगी को बेहतर बताते की कोशिश की जाएगी । 

8 सविधान के 42वें संशोधन का उद्देश्य आथिक और राजनीतिक निहित 
स्वार्थो द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करता है। सशोधन मे सविधान के 
निर्देशात्मक सिद्धान्तो की प्रमुखता दी है। मौलिक ग्रधिकारो का महत्त्व कम करने 
के लिए नही अपितु व्यापक सामाजिक और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता प्रदान 
करने के लिए है , 

9 विदेश सम्बन्धों के क्षेत्र में काँग्रेस गुट निरपेक्षता की नीति को जारी 
रखेगी । काँप्रस नई अस्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मॉग करती है। प्रमीर और 
गरीब देशो के बीच बहुत बडी खाई को भरना जछूरी है । 

0. पअ्रन्त में घोषणा-पत्र में यह बताया मया कि कॉमग्रेस का लक्ष्य गरीबी 
हृठाना, भ्रसमानता और ग्रन्याय को दूर करता, चुनाव का उद्दे श्य केन्द्र में शक्तिशाली 
सरकार स्थापित करना होना चाहिए जिससे भारत की स्वतन्त्रता की रक्षा हो । 

भारतीय मतदाताओं मे काँग्रेस श्रौर उसके चुनावी घोपणा-पत्र को लगभग 
ठुकरा दिया । उत्तरी भारत में तो काँग्रेस का सफाया ही हो गया। पज।ब, 
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल श्र 
उडीसा ने कांग्रेत तथा उससे सम्बन्धित उम्मीदवा रो को जनता ने पूर्ण या श्रधिकॉशत: 
अस्वीकार कर दिया । दक्षिण भारत में काँग्रेस ने अपने पैर जमाएं रखे। सारे 
भारत मे काँग्रेस ने न केवल 34 54 प्रतिशत बीट प्राप्त किए जो काँग्रेस के ग्व तक 
के इतिहास मे सबसे कम थे | जून, 977 में जो विधान-सभाई चुनाव हुए उनमें 
भी काँग्रेस को बुरी तरह पराजित होना पड़ा । बिहार, हरियाएा, हिमाचल प्रदेश, 
मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाव, राजस्थान, तमिलनाड्‌ , उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल 
की विधान-सभाओं के कुल 229 स्थानों में से काँग्रेस ने केवल 329 स्थान प्राप्त 
किए जबकि जनता पार्टी को 246 स्थान मिले और शेष पअन्‍्य दलों में 
विभाजित हो गए । 
काँग्रेस का पुन: विभाजन (2 जनवरी 978) और 
इन्दिरा काँग्र स की स्थापना 

मार्च और जून, 977 की घोर पराजय से भी काँग्रेस के शीर्पस्य नेताश्रो 
ने कोई सबक नहीं लिया और उनमे आन्तरिक मतभेद प्रखर होते गए ! 2 जनवरी, 

978 को लगभग आठ वर्ष बाद, काँग्रेस का दूसरी वार विभाजन श्रीमती गाँधी के 
नेतृत्व में दिल्‍ली मे विद्वुल भाई पटेल भवन के प्रांगरा मे उध्तो स्थान पर हुआ जहाँ 
पहले 969 में हुआ था । जब दो कांग्रेस अस्तित्व मे झा गई-ब्रह्मानन्द रेड्डी की 
अध्यक्षता बाली राष्ट्रीय काँग्रेस और इन्दिरा काँग्रेस | पुरानी काँग्रेस के अधिकाँश नेता 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस मे ही बने रहे । इन नेताग्रों और राजनीति में रुचि रखने 
वाले एक बहुत बडे वर्ग का यद्दी विचार रहा कि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ही जनता 
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में प्रमुख काँग्रेस की स्थिति प्राप्त करेगी और इन्दिरा काँग्रेस एक छोटी राजनीतिक 
इकाई बन कर रह जाएगी । लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस (जिसे प्राय: संगठन काँग्रेस के 
नाम से जाना जाता है) का ग्रभाव क्षीण होता गया और 978 मे दक्षिण राज्यों 
की विधान-सभाओो के चुनाव परिणाम उसके लिए बहुत बुरे रहे । इन चुनावों मे 
इन्दिरा काँग्रेस ने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की और ब्रह्मानन्द रेड्डी की अध्यक्षता 
बाली काँग्रेस का लगभग सफाया हो गया । इन्दिरा काँग्रेस के मुकावले संगठन कॉग्रेस 
की स्थिति उस राजनीतिक बीमार जैसी हो गई जिसका जीवन एक धागे पर लटका 
हुआ हो । 
एकीकरण के असफल प्रयास, सगठन काँग्रेस का सरकार में पुनः 
प्रवेश, लोकसभाई मध्यावधि चुनाव (980) के लिए तैयारी 

काँग्रस के पुनः विभाजन के बाद समय-समय पर काँग्रेस (इ) और काँग्रेस 
(संगठन) में एकता के प्रयत्न होते रहे, किन्तु अन्तिम परिणाम श्रसफलता में ही 
निकला ) राजनीतिक क्षेत्रों मे कहा गया कि काँग्रेस (३) की भ्ध्यक्षा श्रीमती बाँधी 
ने हठी रवैये के कारण ही एकता प्रयासों को बुरी तरह आघात पहुँचा, लेकिन 
कांग्रेस (इ) की तरफ से इस प्रकार के आरोपो का प्रतिवाद किया गया। जुलाई, 
979 में देसाई सरकार के पतन के बाद जनता (एस) झौर काँग्रेस (संगठन) में 
सरकार बनाने के सम्बन्ध में गठजोड हुआ और चोधरी चरणसिह के नेतृत्व मे मिली- 
जुली सरकार बनी । सगठन कांग्रेस के मेता श्री यशवन्तराव चब्हाण उप प्रधान 

ननत्नी और गृह मन्त्री बने । इस प्रकार 28 महीने से कुछ अधिक प्रन्तराल के बाद 

एव मुख्य भागीदार के रूप मे काँग्रेस ने सत्ता में पुन' प्रवेश किया। 20 ग्रगस्त, 
979 को लोकसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव कराए जाने की सिफारिश इसी 
सरकार ने की जिसे 22 अगस्त की राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया । राष्ट्रपति द्वारा 
यह भी धोषणा की गई कि चरणसिंह की कामचलाऊ सरकार चुनावों तक कार्य 
सम्भालेगी । 26 सितम्बर, 979 को जनता (एस) का नाम बदल गया और जनता 
(एस), सोशलिस्ट पार्टी तथा उडीसा की जनता पार्टी को मिलाकर एक नए दल 
“'लोकदल' की स्थापना हुई । काँग्रेस (संगठन) सत्ता मे भागीदार पझ्वष्य बना रहा 
लेकिन जनता (एस) अ्रथवा लोकदल में उसका विलय नहीं हुआ्रा। पहले यह 
सम्भावना थी कि दोनो दल संयुक्त मोर्चा बनाते हुए संयुक्त चुनाव घोषणा-पत्र जारी 
करेंगे, लेकिन भापसी मतभेदों ने यह सम्भावना खत्म कर दी। काँग्रेस भ्रध्यक्ष 
श्री देवराज अर्स (ब्रह्मानन्द रेह्ठी के वाद सरदार स्वर्णंसिह श्रौर उनके वाद देवराज 
अर्से कांग्रेस भ्रध्यक्ष बने) मे श्रपना भलग चुनाव घोयणा पत्र जारी क्रिया । 
काँग्रेस (अर्स) का जनवरी, 980 के मध्यावधि चुनावों 
के सम्बन्ध में चुनाव घोपणा-पत्र 

देश के मतदाताझ्रों से स्पष्ट शासनादेश की माँग करते हुए वॉग्रेस ने 
4 दिसम्बर, 979 को अपना अलग चुनाव घोषणा-पत्र जारों गिया। काँग्रेस 
(प्र) मे वायदा किया कि-- 
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() सभी को काम देने के लिए सारे देश में महाराष्ट्र जैसी योजना लागू 
की जाएगी | 
(2) ग्रामीण ऋण को खत्म करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएँगे। 
बढती हुई महँगाई को देखते हुए कृषि मजदूरों को उचित मजहूरी 
दिलाई जाएगी । कमजोर वर्गो की उन्‍तति के लिए विशेष झआाथिक 
कार्यक्रम शुरू किए जाएँगे । 
(3) कुटीर और छोटे उद्योगो के विकास पर विशेष जोर दिय्रवा जाएगा। 
ऐसी टैब्नोलोजी का विक्रास किया जाएगा जो खर्चीली कम हो और 
जिससे अधिक लोगो की काम मिल सके । 
(4) ग्रौद्योगिक नीति में ्रावश्यक सुधार किया जाएगा पर पुरानी नीति 
से बिल्कुल भिन्न नीति नही अपनाई जाएगी । 
(5) समान काम के लिए समान मजदूरी का सिद्धान्त सभी धन्धों में लागू 
किया जाएगा । 
(6) अ्रल्पसख्यकों को अपनी शक्षरिक्र सल्थाएँ चलाने की पूरी स्वतन्त्रता 
दी जाएगी। अल्पसंख्यक आ्रायोग को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। 
(7) उर्य को उन राज्यों में दूसरी भाषा घोषित कर दिया जाएगा जहां 
काफी सख्या में लोग उदूं बोलते हों। किसी भी राज्य या जनता पर 
काई भी भाषा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नही लादी जाएगी । 
(8) अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को वापस लाया जाएगा 
और ग्रल्पसस्प्रक व्यक्तिगत कानूनों मे राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा । 
(9) दहेज जैता सामाजिक बुराइयो को कानून और शिक्षा के द्वारा दूर 
किया जाएगा । गर्भवती स्त्रियों, विधवाश्नो तथा परित्यक्त महिलाम्रों 
पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । 
काँग्रेस (अर्स) का चुनाव घोषणा-पत्र काँग्रेस के महासचिव मोहम्मद यूनिस 
सलीम ने जारी किया। प्रधान मनन्‍्त्री चौधरी चरखसिंह ने श्रतग चुनाव घोपणा-पत्र 
जारी करने के लिए काँग्रेस पार्टी की निन्‍दा की । 
जनवरी, 980 के चुनाव परिणाम और काँग्रेस (अर्स) 

जनवरी 980 के मध्यावधि लोकसभायी चुनावों में श्री देवराज अर्स की 
अध्यक्षता बानी काँग्रेत का पत्ता साफ कर दिया । 525 घोषित परिणामों में 
से काँग्रेय ($) के 35 स्थानों के मुकाबले काँग्रेस (असे) को केवल 3 स्थान 
प्राप्त हुए | दक्षिणी भारत के वे राज्य भी, जो कांग्रेस (बरस )का गढ समके जाते थे, 
काँग्रेंस (इ) के पक्ष में गए । काँग्रेस (६) में 66-85 प्रतिशत मत प्राप्त किए जबकि 
काँग्रेस (अ्से) को केवल 247 प्रतिशत मत मिले ॥ इस प्रकार काँग्रेस (अर्स) की 
स्थिति एक क्षेत्रीय दल जैसी हो गई । कांग्रेस (अर्स) के अध्यक्ष देवराज अर्स ने 
42 जनवरी, 980 को भपनी कार्य समिति के सदस्यों से स्पष्ट शब्दों में कहा “इस 
ग्राम चुनाव में भपनी इस भयंकर हार के बाद भी यदि हम प्रपने को 
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बाँग्रेस' कहते रहेंगे तो कोई हमारी वात़ों को ग्रम्भीरता से नही लेगा श्ौर लोग हम 
पर हेसेंगे । मतदाताप्रों मे वास्तव में भ्रपना यह निर्णय दे दिया कि काँग्रेस (६) ही 
असली काँग्रेस श्र्थाव्‌ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस है । भूतपूर्व काँग्रेस अध्यक्ष सरदार 
स्वरंंसिह और अन्य अनेक नेताओं ने काँग्रेस (इ) के बहुमत का स्वागत किया । 
3 जनवरी, 980 को सरदार स्वर्ण सिंह ने इस विचार का जबरदस्त विरोध किया 
किया काँग्रेस (अर्स) को किसी गर काँग्रेसी प्रार्टी मे मिलकर विपक्ष को काफी 
सशक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए । 
काँग्रेस (इ) अ्रथवा इन्दिरा कांग्रेस 
मार्च, !977 में सत्ताच्युत्‌ होने के बाद से ही श्रीमती गाँधी अपना 
राजमी तिवा भ्रस्तित्व बनाए रखने और अपनी राजनीतिक साख पुनः जमाने को जी- 
जान से सचेप्ट हो गईं। कांग्रेस के शीप॑स्थ मेताशो से उनका तालमेल नहीं बैठ सका 
प्रौर 2 जतवरी, 978 को काँग्रेस का पुतः विभाजन हुआ और दो कांग्रेस अस्तित्व 
में श्रा भई--अह्यानन्द रेड्डी की प्रध्यक्षता वाली राष्ट्रीय काँग्रेस तथा श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी की झ्रध्यक्षता वाली कॉग्रेस (३)। काँग्रेस (इ) को लघु रूप मे 'इका' कहा जाने 
लगा । 
श्रीमती गाँधी का संसद्‌ में प्रवेश और निष्कासन (979) 
काँग्रेस (इ) अ्रथवा इन्दिरा काँग्रेस तिरस्तर लोकप्रिय होती गई औौर सर्वधा 
प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसने कुछ महत्त्वपूर्ण उपचुनाव जीते । जबता पार्टी 
आ्रान्तरिक राजनीतिक विग्रह का कांग्रेस (इ) ने प_ूरा फायदा उठाया | 8 नवम्बर, 
978 को श्रीमती इन्दिरा गाँधी चिकमगलूर उपचुनाव में विजयी धोषित की गईं। 
मार्च, 2977 में लोकसभा के श्राम चुनाव में श्रीमती गाँधी रायबरेली मे 55202 
मतों से श्री राजनारायण से हार गई थो किल्तु नवम्बर 978 में चिक्रमगजूर मे 
श्रीमती गाँधी ने जनता पार्टी के वीरेन्द्र पाटिल को 77333 मतो से पराजित 
किया । 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी ससद्‌ में अधिक समय तक नही रह सकी । लोकसभा 
विशेषाधिकार समिति ने भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा मांधी को उसके कार्य 
काल में सदन की मर्यादा-मंग का दोषी पाकर उनके विरुद्ध सजा की सिफारिश की। 
9 दिसम्बर, 978 को लोकसभा में 454 उपस्थित सदस्यों ने 38 के मुकाबते 
270 मत से (37 तटस्थ) श्रीमती इन्दिय नेहरू गाँधी को (जँसा कि धस्ताव में 
उल्लिखित था) लोकसभा की मर्यादा के विरुद्ध घोर दुराचरण का दण्ड-सदस्था से 
निप्कासन श्र सचावसान पर्यत्त जेल दे दिया । 
रा कांग्रस के प्रभाव में वृद्धि और मध्यावधि लोकसभाई चुनावो 
(जनवरी, 4980) के सम्बन्ध में चनाव घोषणा-पत्र 
सरदार स्वर्णसिह की अध्यक्षता दाली काँग्रेस (पहले ब्रह्मानन्द रेह्टी अ्रध्यक्ष 
थे) के साथ बाँग्रेस (इ) के एकीकरण अथवा दोनो कांग्रेसो की एकता के प्रयत्न 
काफी समय तक चले किन्तु श्रन्तिम परिणाम निराशा के, रहे। इस,वीच कांग्रेस (इ) 
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की साख निरन्तर बढ़ती गई | कर्नाटक में श्री देवराज श्रर्स द्वारा श्रीमत्ती गाँधी का 
साथ छोड़ देने से इन्दिरा काँग्रेस को धक्का पहुँचा लेकिन उसने शीघ्र ही अपने को 
सम्भात लिया । 29 जुलाई, !979 को चौधरी चरखसिंह श्रीमती इन्दिरा गाँधी के 
समयेनत के कारण ही प्रधान मन्‍्द्री बन सके और 20 अगस्त, 979 को उन्हें त्याग- 
पत्र देने पर इसीलिए मजबूर होना पड़ा कि श्रोमती गाँधी ने अपना समर्थन वापिस 
ले लिया | इस प्रकार जुलाई और झंगस्त, 979 के महीनों में इस्दिरा काँग्रेस ने 
प्रघान मन्त्री को बनाने और विगाड़ने की दिशा में निर्शायक भूमिका अदा की । 
22 प्रगस्त, 979 को राष्ट्रपति द्वारा मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की गई 
जिसका इन्दिरा कांग्रेस ने स्वागत किया । तथापि इन्दिरा काँग्रेस इस पक्ष में नही थी 
कि चुनाव तक श्री चरणसिह की कामचलाऊ सरकार कार्य सम्भाले । इन्दिरा काँग्रेस 
का बल बढ़ता गया क्योंकि देश में कई भागों के विभिन्न दल श्रीमती गाँधी के 
दल में मिलने लगे । 

] दिसस्वर, 979 काँग्रेस (इ) की अ्रध्यक्षा श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने भ्रपनी 
पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया । सत्ता में आने की सूरत मे चुनाव घोपषणा- 
पत्र में निम्नलिखित वायदे किए गए--- 

() देश को पुनः गतिशील, सार्थक एवं क्रमबद्ध सामाजिक परिवततन के 
पथ पर लाया जाएगा । स्थायित्व को सुहढ़ किया जाएगा। कानुन श्र व्यवस्था को 
कायम किया जाएगा | 

(2) प्रेस पर सेंसर कभी नही लगाया जाएंगा। प्रेस की स्वतन्त्रता की रक्षा 
की जाएगी । देश की समस्याएँ लोकतन्‍्त्री तरीकों से हल की जाएँगी । 

(3) न्याश्रपालिका की स्वतन्त्रता की रक्षा की जाएगी और गरीबों के 
लिए कम खर्चीले स्याय की व्यवस्था की जाएगी । 

(4) महात्मा गाँधी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा चलाए गए लोकतन्त्र, 
धर्म निरपेक्षता और गुद-निरपेक्षत्रा के मूलभूत सिद्धान्तो की पुनः स्थापना की 
जाएंगी । धर्म-निरपेक्ष समाज के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाया जाएगा । 
चिखराब की प्रवृत्तियों का मुकाबला किया जाएगा! 

(5) जिला प्रशासन पर पूरी जिम्मेदारी डाली जाएगी कि साम्प्रदायिक 
भंगड़ों पर प्रभावकारी और समय पर नियन्भण किया जा सके । 

(6) अल्‍्पसख्यक श्रायोग को मजबूत किया जाएगा । उसे साँविधानिक दर्जा 
प्रदान किया जाएगा । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसख्यक स्वरूप वहाल 
किया जाएगा । 

(7) पुलिस तथा सुरक्षा सेनाओ्रों सहित सरकारी सेवाओं में रोजगार के 
समात अवसर अल्पसंख्यको के लिए सुनिश्चित किए जाएँगे। अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत 
कानून में किसी त्तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।- 

(8) वर्तमान कालूनो में आवश्यक सुधार करके वकफ सम्पत्तियों की समुचित 
व्यवस्था की जाएगी । 
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(9) उर्दू भाषा को उसका साँविधानिक दर्जा प्रदान किया जाएगा जो उसके 
ऐतिहासिक, सामाजिक भौर साहित्यिक महत्त्व के अनुरूप होगा । 

(0) सात्रंजनिक क्षेत्र की प्रात्मनिर्भरता पुनः लाई जाएगी । 

() मौग थौर पूर्ति के सम्बन्ध में दो तरफा चढाई की जाएगी । फिजूल 
सपत को नियन्ध्रित किया जाएगा श्र गिरते हुए उत्पादन स्तर को रोका जाएगा। 
उत्पादन को बढाने का प्रभावकारी कार्यक्रम लागू किया जाएगा । 

(2) कृषि को झाछुनिक बनाया जाएगा और कृषि उत्पादन तेजी से बढाया 
जाएगा । बड़े-बड़े भू-स्वामियों के हितों की कीमत पर छोटे किसानों के हितों का 
बलिदान नही होगा । छोटी जोत के किसानो को झ्ार्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ श्राम 
वर्ग माना जाएगा । 

(3) उत्पादन और प्रवस्घ में मजदूरों झौर कर्मचारियों को साभेदारी 
बढाई जाएगी । 

(4) प्रत्येक परियार के कम से कम एक बालिंग सदस्य को झौसत 
सामाजिक झाय-स्तर के झ्रनुरूप रोजगार झवश्य दिया जाएगा। इसके लिए एक 
मिश्चित समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाएगा । 

(5) वैज्ञानिकों को विशेषज्ञता हासिल करने के लिए हर सम्भव प्रोत्साहन 
और सहयोग दिया जाएगा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजने के लिए झनुसधान कार्यक्रम 
झ्रारम्भ किए जाएँगे । 

(6) जन्म-दर घटाने के सस्ते और प्रासान उपायों को प्रोत्साहन दिया 
जाएगा । तकनीकी ज्ञान को बढ़ाया जाएगा भौर सक्रामक रोगो को रोका जाएगा । 

(7) शिक्षा को समतामृतक ग्राधार पर नियोजित किया जाएगा। स्कूलों 
में स्वास्थ्य कार्येकर्मों का विस्तार किया जाएगा और पुस्तक बैक योजना फिर से 
लागू की जाएगी । 

(8) अन्तर्राष्ट्रीय मामलों मे भारत के इस सार्वभीम अधिकार की रक्षा 
की जाएगी कि हम आरशविक तकनीक का विकास शान्तिपूर्ण क्षेत्रीं के लिए करते 
रहेंगे । कम्पूचिया की क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता प्रदान की जाएगी | चीन से 
सम्बन्ध करने के बारे मे श्रीमती गॉधी की सरकार ने प्रारम्भिक कदम उठाए थे, 
इस बारे में पीछे नहीं हटा जाएगा । 

(9) बीस सूत्री कार्यक्रम फिर चालू किया जाएगा और उसे अधिक 
मजबूत बनाया जाएगा । 
जनवरी 980 के चुनाव परिणाम 
और काँग्रेस (इ) 

जनवरी, 980 के मध्यावधि लोकसभाई घुनावों मे काँग्रेस (इ) ने प्रचण्ड 
बहुमत से निर्सखायक विजय ध्राप्त की । लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 
542 है, किन्तु केवल 525 स्थानों के लिए चुनाव हुए और उनमें भी काँग्रेस (इ) 
नें 35] स्थान प्राप्त किए | शेष 7 स्थानों के तिए जो चुनाव होगे उनमे भी अनेक 


भारत में दलीय व्यवस्था और दबाव समूह 523 


स्थान गाँग्रेस [इ) के पक्ष मे जाने की प्रबल सम्भावना है। काँग्रेस (इ) ने 
लोकसभा मे दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार वह संविधान में 
संशोधन लाते के लिए अब किसी भ्न्य दल के सहयोग पर निर्मर नहीं है। विश्व 
इतिहास मे यह पहली घटना है कि चुनावों में पराज्य के सिर्फ पौने तीत साल बाद 
किसी राजनेता ने पुनः प्रचण्ड बहुमत्त से राप्ट्र के शासन की बागडोर प्रपने हाथों में 
ली हो । कॉग्रेस (इ) की अध्यक्षा श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने 44 जनवरी, 980 को 
प्रधान मन्‍्मी पद की शपथ ग्रहरा की । 
लोकदल 

जुलाई, 979 में जनता पार्टी के बहुत से सदस्यों ने दल छोड़कर 
श्री राजनारायण की अध्यक्षता मे एक नया दल जनता (एस) अर्थात्‌ सेक्यूलर 
अर्थात्‌ धमं-निरपेक्ष का मठन किया था। इसके नेता श्री चौधरी चरणपिहने 
29 जुलाई, 979 को प्रधान मन्‍्त्री पद की शपथ ली और काँग्रेस (संगठन) सत्ता 
का एक मुख्य भागीदार बना । 26 सितम्बर, 979 को जनता (एस), सोशलिस्ट 
वार्टी तथा उडीसा की जनता पार्टी को मिलाकर नई दिल्‍ली में एक राजनीतिक 
सम्मेलन में एक नई पार्टी 'लोकदल' के गठन की घोपणशा की गई। प्रधान मन्त्री 
श्री चरणसिह लोकदल के प्रथम अध्यक्ष और जनता (एस) के प्रध्यक्ष 
श्री राजनारायण सर्चंसम्मत्ति से उसके कार्यकारी अध्यक्ष चुने शए। इस बात के 
प्रथत्त चलते रहे कि हेमवत्ती नन्दन बहुगुणा की काँग्रेस फार डेमोक्न सी लोकदल में 
शामिल हो जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली । श्री वहुगुणा अपने दल सहित 
इन्दिरा कॉग्रेस में शामिल हो गए । 
जनवरी, ]980 के मध्यावधि चुनाव के 
सम्बन्ध में चुनाव घोषणा-पत्र 

2 नवम्बर, 979 को चुनाव आयोग ने अपने एक फैसले में लोकदल को 
जनता (एस) के रूप में मान्यता प्रदान की तथा चुनाव चिन्ह (खेत जीतते हुए 
किसान) को बरकरार रखा। चुनाव आयोग के इस निर्णय के सन्दर्भ मे लोकदल को 
लोकसभा का जनवरी, 980 का मध्यावधि चुनाव जनता (एस) के नाम शौर 
उसके चुनाव-चिन्ह्‌ पर लडना निश्चित हुआ । 

] दिसम्बर, 979 को लोकदल के महासचिव श्री मधु लिमये ने दल का 
चुनाव घोपणा-पत्र जारी किया । इसमे निम्नलिखित कार्यक्रमों भौर वायदों पर बल 
दिया गया-- 

(।) कृषि तथा ग्रमीएः विकास के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी 
जाएगी और विपमता दुर की जाएगी । इसे उद्देश्य से भ्राथिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण 
किया जाएगा । 

(2) पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में 25 श्रतिशत 
आरक्षण दिया जाएगा । 

(3) सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए हर स्तर पर - 
अप्टाचार के खिलाफ सरत कार्यवाही की जाएगी ॥ 
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(4) वेतन को उत्पादन के झाधार पर बाँधने का प्रयत्त किया जाएगा। 
सब तरह की फिजूलसर्ची स्रत्म की जाएगो। 

(5) गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, श्रनुशासनहीनता तथा नैतिक मुल्यीं में 
आई गिरावट को दूर करने के लिए क्रातिकारी कदम उठाए जाएँगे। राजनीतिक- 
ग्राथिक ढाँचे तथा आयोजन की श्रक्रिया में आमूल परिवर्तन लाया जाएगा । 

(6) व्यक्ति की स्वतन्त्रता के साथ-साथ सामाजनिक-प्राथिक सामानता पर 
झ्राधारित समाजवादी समाज की स्थापना का प्रयत्न होगा । 

(7) प्रेस की स्वतन्त्रता की रक्षा की जाएगी । 

(8) प्रत्येक नागरिक को रोजगार देने का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों 
का विस्तार करके प्राप्त किया जाएगा । 

(9) पूँजी के एकाधिकार तथा झ्ाथिक शक्ति के केर्द्रीकरणा की बढती प्रवृत्ति 
पर रोक लगाई जाएगी । भविष्य में देश में पूंजी-प्रधान उद्योगों की स्थापना नहीं की 
जाएगी । ऐसी वस्तु के उत्पादन के लिए बडे उद्योग खड़े नहीं क्रिए जाएँगे 
जिनका उत्पादन लघु भ्रथवा कुटीर उद्योगों में किया जा सकता है । 

(0) भूमि सूधार कानूनों को सविधान की नवीं सूची में शामिल किया 
जाएगा ताकि इन कानूनों को भ्रदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती । 

() प्रशासन में सुधार के लिए छोटे राज्यों के गठव का अ्रयल्त किया 
जाएगा । 

(42) अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय को उसका पुराना स्वरूप लौटाने के 
लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाया जाएगा 

(3) अनुसूचित जन-जातियो के भूमि एवं वन सम्बन्धी अ्रधिकारों की 
सुरक्षा की जाएगी । जाति प्रथा तोडने की भावता से सरकारी नौकरियों में उन्हें 
प्राथमिकता दी जाएगी जो अन्तर्जातीय विवाह करेंगे । 

(44) लोकतन्त्र को बढ़ावा दिया जाएगा, समाजवादी समाज की स्थापना 
की जाएगी | 

(25) बिदेशी सहायता को न्यूनतम करने के लिए प्रयत्व किया जाएगा । 
विदेशी सहयोग वाले बहु राष्ट्रीय नियमों के विस्तार को रोका जाएगा। जिन उद्योगों 

में भारत अ्रपने पैरो पर खड़ा हो सकता है, उनमें विदेशी कम्पनियों को प्रवेश नहीं 
दिया जाएगा । 

(6) ब्रेरोजगारी दूर करने के लिए झोद्योगिक नीति में परिवर्तत किया 
जाएगा। नई नीति ऐसी होगी कि जो वस्तुएं बड़े उद्योगो के विकेन्द्रीकरणा के बाद 
भी दक्षत्ापूर्वक बनाई जा सकती है, उनके उत्पादन के लिए बडे उद्योग न लगाए 
जाएँ। 

' (47) अन्त्यौदय कार्यक्रम का व्यापक विस्तार किया जाएगा और श्रम 
आधारित लष्छु कुटीर उद्योगों की स्थापता की जाएगी । 
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(!8) ईमानदार और स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के कार्य को . सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी जाएगी । कर्मचारियों की आय मे कुछ अपवादों को छोड़कर, एक 
और साढ़े सात से श्रधिकर का अनुपात नहीं रहने दिया जाएगा। ग्रन्य झाग के 
मामले में भी जहाँ तक सम्भव होगा मापदण्ड लागू किया जाएगा । 

(9) महानगरो का विस्तार रोकने के लिए कारगर कदम किए जाएँगे। 
97] की जतगणाना के झनुसार पाँच लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में 
गहन पंजी निवेश वाले उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा । 

(20) हरिजनों और झ्रादिवासियो के उत्थान पर विशेष ध्याव दिया जाएगा । 

(2) लडकियों की शिक्षा को बढ़ावा देने, ग्रामीण महिलाग्रो को सहूलियत 
देने के लिए धुँग्रारहित चूल्हे और सुलभ शौचालयों की व्यवस्था करने का प्रयत्न 
किया जाएगा । 

(22) विलासिता की बस्तुओ्रो के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा 
तथा शनिवार वस्तुझ्नो का उत्पादन बढ़ाया जाएगा । 

(23) न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति 
और पद्दोन्नति के नियमों मे परिवर्तत किया जाएगा । अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों 
को कोई कार्य नही सौपा जाएगा । 
जनवरी, 980 के चुनाव परिणाम और लोकदल 

जनवरी, 980 के मध्यावधि लोकस्भाई चुनावों मे लोकदल ने 4! स्थान 
प्राप्त किए । इस दल ने 7:80 प्रतिशत मत्त प्राप्त किए । इस प्रकार लोकसभा में 
काँग्रेप्त (३) के बाद दूसरा बड़ा दल लोकदल ही रहा | लोकदल के अध्यक्ष चौधरी 
चरणसिंह ने 0 जनवरी, 980 को अपने एक भाषण मे एक बार फिर “पुरानी 
ग्रविभाजित जनता पार्टी के लोकतान्त्रिक तत्त्वों की एकता के लिए प्रयास” करने का 
सुझाव रखा है। तथापि जनता पार्टी, काँग्रेस (अं) और भ्न्य राजनीतिक क्षेत्रो मे 
इस सुझाव का स्वागत नहीं किया । लोकदल के दिग्गज चुनावों में हार गए । स्वय 
कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजनारायण कॉग्रेस (इ) के प्रत्याशी श्री कमलापति त्रिपाढी 
के हाथों पराजित हो गए । है 

जनसंघ 

भारतीय जनसध की स्थापना प्रथम आम चुनावों के कुछ ही पूर्व 495। में 
हुई। इसके सस्यापक डॉ. श्याम प्रसाद मुकर्जी किसी समय काँग्रेस में भी रह चुके 
थे। भुकर्जी भर कुछ अन्य हिन्दू नेताओं को एक नए दल की झ्रावश्यकता महसूस 
हुई जिसका संगठत अ्रश्षण्ड भारत की कल्पना और भारतीय राष्ट्र और संस्कृति के 
झाधार पर किया जाए । इस कायें में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कुछ प्रमुख 
कार्यकर्ताश्रों की ओर से मुकर्जी को पूरे सहयोग का आश्वासन मिला। राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक सघ संस्था की हैसियत से राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं था, 
किन्तु इसके कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत हैसियत से राजनीति में भाग लेजे की छूट 
थी | झतः सघ की ओर से बसंतराव ओक और दीन दयाल उपाध्याय तथा : 


326 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


कुछ हिन्दू महासभायी अनुयाय्रियों के सहयोग से मुकर्जी ने भारतीय जनसंघ के 
नाम से एक नए राजनीतिक दल की स्थापना का निश्चय किया | पहला सम्मेलन 
कलकत्ता में हुआ जिसमें मुकर्जीं को अध्यक्ष चुना गया। इससे कुछ पूर्व पंजाब, 
पेप्यू, हिमाचल प्रदेश भौर दिल्‍नी के प्रतिनिधि जालन्धर में मिलकर ए% झौर 
“जनसंघ! का सूत्रपात कर चुके थे । दोनो के बीच विलय की बातचीत शुरू हुई 
और 4 भ्रव्तूबर, 795 को यह विलय सम्पन्न हो गया भौर मुकर्जी ही इस अखिल 
भारतीय जनसघ के प्रध्यक्ष निर्वाचित हुए । 

4952 के बाद के चुनावों में जनसंघ ने श्रच्छी सफलता ग्रजित की । 
लोकसभा में इसने 7957, 962, 967 और 297] (मध्यावधि) में क्रमशः 
4, 44, 35 और 22 सीटें प्राप्त की । विधान-्सभाप्रों में इसमें 957, 962, 
967 झौर 972 मे क्रमशः 46, 6, 264 झ्रौर 237 सीटें प्राप्त की । 

जनसँंघ भी अपनी एकता को बनाए नहीं रख सका। दल से निष्कासित 
होने के बाद इसके वरिष्ठ नेता धलराज मधोक ने अग्नेल, 973 मे राष्ट्रीय 
लोकतान्त्रिक संव नामक एक नए दल का निर्माण कर लिया जो झ्रागे चल कर 
भारतीय लोकदल में विलीन हो गया । 

जून, 975 मे देश मे राष्ट्रीय आपात्‌ स्थिति लांद दी गई और जनसंघ के 
मेताग्रों को भी जेल में डाल दिया गया । भारी सख्या में इसके सदस्यो को कारावास 
भी भोगना पड़ा । 78 जनवरी, 977 को छठी लोकसभा का चुनाव कराने की 
घोषणा के बाद ही सगठन काँग्रेस, जनसघ, भारतीय लोकदल और समाजवादी दल 
ने जनता पार्टी के नाम से अपना एक सैयुक्त संगठन स्थापित किया । मार्च, 977 
के चुनावों में जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई और मई के प्रथम सप्ताह तक जनता पार्टी 
के विभिन्न घटकों ने पार्टी में अपना विधिवत्‌ विलय कर लिया ! 

जनता पार्टी के विभिन्न घटकों मे खीच-तान चलती रही | जनसघ की “दुहरी 
सदस्यता का प्रश्त विवाद का एक मुख्य मुद्दा रहा । जनता पार्टी के अन्य घटकों 
में इस बात पर आपत्ति की कि जनसंघ के सदस्य जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक संघ दोनों के सदस्य बने रहे और (सत्ता का उपयोग करें। श्लौर भी अनेक 
मुद्दों पर जनसंघ तथा अन्य घटको की विचारधारा मे मेल नही बैठ सका । जनवरी, 
980 के मध्यावधि लोकसभाई चुनावों में जतता पार्टी की करारी हार हुई और 
साथ ही जनसंघ को भी मतदाताओं ने ठुकृरा दिया । जनसब के सुप्रतिष्ठित बेता 
श्री अटलबिहारी बाजपेयी भी बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा सके चुनाव 
परिणाम के वाद जनवरी, 980 के मध्य तक स्थिति यही है कि जनसंघ यद्यपि 
जनता पार्टी में बना हुआ्ना है, तथापि पार्टी का श्रान्तरिक विग्रह विद्यमान है / 

भारतीय साम्यचादी दल 
संगठन 
भारतीय साम्यवादी दल (0.7.] )तथा माक्सवादी साम्यवादी दल(0.7./0, ) 
के संगठन सयभग समान है। इनका संगठन रूस के साम्यवादी दल जैसा 
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ब्रिकोशात्मक हे । दख का आधार छोटी-छोटी इकाइयों का समूह है । दल की सबसे 
छोटी इकाई सेल (०८॥) कहलाती है जिसमें दो या तीन सदस्य हो सकते है भ्रौर 
जिसकी स्थापना किसी भी कारखाने या भअ्रन्य स्थान मे, जहाँ परिस्थितियाँ साम्यवाद 
के प्रचार के भनुकूल हों, हो सकती है । साम्यवादी दल के सगठन की सीढी में ग्राम, 
नगर, जिला और प्रान्तीय समितियाँ क्रमशः एक के ऊपर एक होती है। प्रत्येक स्तर 
पर कार्यकारिणी समिति भी होती है जिसमे प्रायः 5 सदस्य झर एक निर्वाचित 
सचिब हाते हैं । 


राष्ट्रीय संगठन के रूप में साम्यवादी दल की एक झ्रखिल भारतीय कांग्रेस 
है जितका अधिवेशन प्रतिवर्य होता है । यह ऋग्रेत अपने वाविक अधिवेशन में मुख्य 
सचिव (0लाधउ $ल्‍टा०था३) तथा केन्रीय कार्यकारिणी समिति (शा 
&५९८पध९6 (७॥॥॥॥॥०8) का निर्वाचन करती है । इस केन्द्रीय समिति का प्रत्येक 
सदस्य दल के कार्य के किसी न किसी विभाग का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है । इस 
केन्द्रीय समिति का एक पभ्रतरग समूह ([गाद्ा 07०७) है जिसे उसी परम्परा के 
अनुसार पोलित ब्यूरो (?०॥४ 877४०) कहते है । पोलित ब्यूरी में दत का मुख्य 
सचिव और कुछ प्रन्य सदस्य होते है । पोलित ब्यूरो ही सम्पूर्ण दल की नीति श्र 
कार्यक्रम का निर्धारण करता है | दल मे भरती के नियम काफी कठोर हैं । पक्के 
साम्यवादी कार्यकर्ता ही उसके सदस्य बन सकते है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 
48 वर्ष या इससे अधिक हो, जो साम्यवादी विचारधारा मे पूर्ण विश्वास रखता हो 
ओर दल का सक्रिय सदस्य बनने को तैयार हो, साम्यवादी दल का सदस्य बचे 
सकता है । 
नीति एवं कार्यक्रम ([977) और सफलता 

मार्च, 977 के लोकसभाई चुनाव के सन्दर्भ में भारतीय साम्यवादी दल ते 
जो चुनाव घोपरा-पत्र जारी किया उसमें लोकतस्त्र की रक्षा और विस्तार, सामान्य 
जनता के जीवन-स्तर की परिस्थितियों मे सुधार तथा राप्ट्र के आाथिक विकास में 
स्थायित्व लाने के लिए निम्नलिखित दस सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया-- 

. आपात स्थिति समाप्त की जाए, प्रेस-सेन्सरशिप हृटठाई जाएं, आत्तरिक 
सुरक्षा अधिनियम (मीसा) और आपत्यजनक सामग्री प्रकाशन श्रधिनियम को रह 
किया जाएं, 42 वें सविधान संशोधन की जनविरोधी धाराशञ्नों की रह किया जाए, 
मृमि सुधार तथा भ्रन्‍्य लोकतन्त्री कार्यक्रमों को लागू करने के लिए लोकप्रिय 
समितियों की स्थापना की जाए । 

2. मूल्य-स्थिरता की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रयाली को मजबूत 
बनाने और उसका विस्तार करने तथा खाद्य एवं अनिवार्य वस्तुओं के थोक व्यापार 
को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने की बात कद्ठी गई । 

3. अर्थव्यवस्था को सुहृढ़ बनाने हेतु तीद्र औौद्योगीकरण और रज५< 
की बात कही गई । यह माँग की गई कि कपडा, चीनी, पटसन, विदेशी 
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कम्पनियों तथा बैक उद्योग का पूर्ण राष्ट्रीयकरणा हो और लोगों पर करों का बोक 
कम किया जाए । 

4. श्रमिक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी भौर निश्चित बोनस की व्यवस्था 
की जाए, झनिवार्य जमा योजना को समाप्त किया जाए, कारखानों में तालाबस्दी 
तथा छेंटनी पर प्रतिबन्ध लगाया जाए । 

5 शिसानों को उत्पादन का सही मूल्य मिले, उन्हें ऋणा और सिंचाई की 
व्यवस्था सुलभ हो तथा कृषि सामग्री सस्ते दाम पर प्राप्त हो, कृपि-श्रमिकों को 
जीवन-यापन योग्य मजदूरी दी जाए तथा पूर्णो भूमि-सुधार लागू किया जाए। 

6. घुनकरों एवं कारीगरो को सस्ते दाम पर कच्चा माल मिले, दस्तकारी 
की प्रभावी सहकारी सस्थाएँ बनाई जाएँ । 

7. महिलाओ को वास्तविक समान दर्जा मिले, समान कार्य के लिए समान 
बेतन होवे, व्यापक परिवार कल्याण कार्यक्रम बनाया जाए, जवरन परिवार नियोजन 
बन्द किया जाएं। 

8, सभी को काम का अधिकार मिले, 8 वर्ष की झ्रायु पर मताधिकार 
हो, धर्म-निरपेक्षता तथा समाजवाद के श्राधार पर शिक्षा में सुधार किया जाए, सभी 
स्तरों पर श्रध्यापको के वेतन में वृद्धि हो और उन्हें लोकतान्त्रिक अधिकार प्रदान 
किए जाएँ । 
9 मुसज़मानों, भ्रल्पसंख्यकों तथा हरिजनो के भ्रधिकार मुरक्षित हो तथा 
श्रनुसूचित जातियों पर अ्रवाचार ढाने वालो के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था हो ॥ 

30 भारत की साम्राज्यवाद विरोधी नीति को और मजबूत किया जाए, 
विदेशी अर्डो के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाए तथा रूस एव ग्रन्य साम्यवादी देशों 
के साथ भारत की मैत्री को अधिक मजबूत बनाया जाए। 

969--76 की अवधि में भारतीय साम्यवादी दल ने काँग्रेत के साथ सहयोग 
किया था, किन्तु मार्च, 7977 के लोकसभाई चुनावों मे दोनो दलों के बीच चुनाव 
समभौता केवल तीन राज्यो--केरल, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु में ही हो 
सका । चुनावों में केरल तथा तमिलनाडु को छोड़कर अन्य राज्यों मे भारतीय 
साम्यवादी दल अपना कोई प्रभाव चही दिखा सका | केरल में इसे चार स्थान भौर 
तमिलनाडु मे तीन स्थान प्राप्त हुए। इस प्रकार लोकसभा को कुल सात सीटें 
इसने जीती । 8 जून, 977 के विधान-सभाई चुनावों मे पंजाब, तमिलनाडु एवं 
विहार में काँग्रेस तथा साम्यवादी दल के बीच समभोता हुम्रा जिससे विहार में 
साम्यवादी दल को कुछ लाम प्राप्त हुआ । बिहार विधान-सभा के 324 स्थानों में 
से इस दल ने 28 स्थान प्राप्त किए । तमिलनाडु विधान-सभा में 234 मे से इसे 
5 स्थान और पंजाब में इसे 7 मे से 7 स्थान प्राप्त हुए । राजस्थान में इसने 200 
हें से !, उत्तर प्रदेश में 425 में से 9, उडीसा में 47 में से । स्थान प्राप्त किए । 
भारतीय साम्यवादी दल ने 969-76 के दौरान शासक दल के भीतर अ्धवा शासक 
दल पर एक दबाव गुट की भूमिका झदा की थी, लेकिन वाद के काल मे वह इस स्थिति 
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में नहीं रहा । जनवरी, 980 के मध्यावधि चुनावों मे भारतीय साम्यवादी दल ने 
लोकसभा में केवल स्थान और 2 09 प्रतिशत मत्त प्राप्त किए । 
साम्यवादों दल (मादसंवादी ) 

964 में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े वर्गे ने 
रूस-चोन के मैद्धान्तिक मतभेदों से प्रभावित होकर एक नवीन दल का गठन किया 
जो सोवियत सघ के 'सशोधनवाद' का घोर विरोधी था । इस नवीब दल का नाम 
माकमंवादोी कस्युनिस्ट पार्टी! रखा गया और घोषणा की गई कि यह नवीन दल 
भारतवर्ष मे समाजवाद एवं साम्यवाद की स्थापना करने के लिए उन भारतीय 
श्रमजीवियों का प्रभावी सगठन होगा जो कि मावर्सवाद और लेनिनवाद के प्रति 
अटूट झास्था रखते है तथा जो प्राथमिक चरणु के रूप में इस देश में जनवादी 
लोकतान्त्रिक राज्य की स्थापना चाहते है । 
दलीय नीति एवं कार्यक्रम (977 तक) 

97 के चुनाव घोषणा-पत्र मे साम्यवादी दल ने बैंक उद्योग का राष्ट्रीय- 
करण करने, निजी क्षेत्र को समाप्त करने तथा जीवनोपयोगी वस्तुओ पर कर घटाने 
का झाग्वासन दिया । साम्यवादी दल की भाँति ही माक्संवादी भी सामन्तवादी 
व्यवस्था का पूरी तरह उन्मूलन कर कऋ्रान्तिकारी भूमि-सुधारों के समर्थक है । अपने 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे वर्ग संघर्ष और जन-प्रान्दोलन की अपरिहायेता को 
स्वीकार करते हैं । 

मार्च, 977 के लोकसभाई चुनावों के समय माव्संवादियोंने जो चु नाव 
घोषणा-पत्र जनता के सामने रसा वह एक प्रकार से “राष्ट्रीयकरण का प्रथंतन्त्र' 
था | फरवरी, 977 के प्रारम्भ मे भारतीय माक्सवादी साम्यवादी दल ने भ्रपना 
2 सूत्री धोषणा-पन्न प्रकाशित किया । इस घोषणा-पत्र में ग्रापात्‌ स्थिति समाप्त 
करने, सभी राजनीतिक वन्दियो को मुक्त करने, सविधान के 42वें सशोधन को वापस 
लेने और ग्रान्तरिक सुरक्षा अधिनियम ग्रादि कानूनों को रह करने की माँग की गई । 
दल ने श्रार्थिक स्तर पर मूत्य घटाने, श्रावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं से कर कम करने, 
ग्रनाज के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरर करने, जमींदारो से बेचे जाने वाला सारा 
अनाज बसूल करने आदि का झाश्वासन दिया । 

घोषणा-पत्र मे कहा गया कि मार्क्सवादी दल विदेशी पूंजी का राष्ट्रीयकररण 
करेगा और भारतीय व्यापार में बहुद्देशीय व्यापार संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाएगा । 
विदेशी ऋण की अ्दायगी पर सीमाएँ बाँधी जाएँगी । चीनी, कपड़ा, पटसन, सीमेंट 
और ओऔपध उद्योगों में काम करने वाली एकाधिकार सम्पन्न व्यापारिक संस्थाओं का 
राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, विदेशी व्यापार को सरकार अपने हाथ मे लेगी झौर 
सावंजनिक क्षेत्र मे अ्प्टाचार तथा असफरशाही को समाप्त किया जाएगा। 

दल ने यह आश्वासन दिया कि मजदूर संघो को यह अधिकार दिया जाएगा 
कि वे सामूहिक सौदेवाजी से अपने अधिकारों को प्राप्त करे और इन सघो के 
प्रतिनिधित्व का फैसला ग्रुप्त मतदान से किया जाएगा। सभी मजदूरों के लिए 
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भ्रावश्यकता के भ्राधार पर न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी झौर जीवन स्तर में 
महंगाई का वराबर मुप्रावजा दिया जाएगा। हाल ही में पारित बोनस कानून के 
समाप्त कर दिया जाएगा और मजदूर नेताग्री के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्यवाहियां 
धमाष्त कर दी जाएँगी । 

किसानो और जमीन के बारे में मार्क्सवादी दल ने घोषणा की कि जमीदारों 
की सारी जमीन सरकार लेगी और उसका बेटवारा भुमिहीनो, भमजदुरों और गरीब 
किसानों में किया जाएगा । कृषि मजदूरों के लिए कम से कम ग्याठ रुपये प्रतिदिन 
की मजदूरी निश्चित की जाएगी। गरीब किसानों के सभो ऋण माफ कर दिए 
जाएँगे और गाँवों से रहने वाले गरीब किसानों, मजदूरों श्रौर भूमिहीनो के लिए 
आसान ऋण की व्यवस्था की जाएगी | उन्हें खेती मे काम झ्ाने वाली कच्ची सामग्री 
और उपकरण सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जाएँगे । इन लोगों के उत्पादन से उर्हें 
उचित दाम मिले, इसके लिए सरकार उचित दाम पर किसानों का उत्पादन खरीदेगी, 
किसानों पर कर कम करेगी तथा हरिजनी के विरुद्ध श्रत्याचार करने बातों के विरुद्ध 
सख्त कदम उठाएगी । 

घोषणा-पत्र में कहा गया है कि काम करने का श्रधिकार सविधान में मौलिक 
अधिकार माना जाएगा भौर इसलिए वेकारी भत्ता की व्यवस्था की जाएंगी । 4 वे 
की झायु तक निःशुल्क शिक्षा आवश्यक मानी जाएगी और इस प्रकार विरक्षरता 
को समाप्त किया जाएगा । 

घोपरणा-पत्र मे यह भी कहा गया कि विदेश नीति के सिलसिले मे नियमित 
रूप से साञ्राज्यवाद विरोधी नीति अ्पनाई जाएगी तथा समाजवादी देशो के साथ 


सहयोग किया जाएगा । 
सबिधान के 24वें सशोधन के बारे में दल ने मत व्यक्त किया कि इससे 


सविधान का सधीय ढाँचा क्षतिग्रस्त होता है श्रौर केद्वीय सरकार के हाथो में बहुत 
अधिक शक्ति केन्द्रित होती है । इस सिलसिले में कार्यपालिका पर संसद की वरीयता 
अमाप्त हो गई है । सल्त्रिमण्डल भोर नौक रणशपही सारा काम करती है। संसद्‌ बाहरी 
दुनिया को दिखाने के लिए एक सजावटी चीज बन गई है ! 

यह भी कहा गया कि पिछले वीस वर्षों में लोगों की हालत और भी खराज 
हो गई । सरकारी झ्लॉकडो के श्रतुसार गरीबी की रेखा से नीचे रहने बालो का 
अनुपात 70 प्रतिशत हो गया है । महंगाई के विरुद्ध कार्यवाही करते समय सरकार 
ने आम श्रादमी को क्षति पहुँचाई है। मजदूरों श्ौर कर्मचारियों के महँगाई भत्ते और 
वेतन को रोक लिया गया है। जीवन वी सभी झावश्यक वस्तुएँ--खाना, तेल, चीनी, 
मिट्टी का तैल, दूध, दवाइयाँ, कपड़ा आदि आदमी को पहुँच से बाहर हो गया है | 

यह कहां गया कि उपरोक्त सभी कारणों से मावर्सवादी दल से विरोधी दलों 
के साथ जहाँ सम्भव हो, समभौता करके काँग्रेस के विरुद्ध पडने वाले मतों के बेंटवारे 
को रोकने का निश्चय किया है । यह दल उन सभी देलों और ग्रुटों के साथ सहयोग 
करने के लिए तैयार है जो प्रजातन्त्र के लिए लड़ने के लिए तैयार है 
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चुनावी सफनताएँ 

सन्‌ 967 के चुनावो में मार्ससवादी दल ने लोकसभा में 9 स्थान प्राप्त 
किए। 97! भें इसे 25 स्थान झौर मार्च, ।977 में 22 स्थान मिले। जुन, 977 
में जो विधान-सभाई चुनाव हुए उनमे माक्सेवादी साम्यवादी दल ने बिहार में 4 
जड़ीसा में ।, पजाब मे 8, राजस्थान में ), तमिलनाडु भें )2, उत्तर प्रदेश में | 
और पश्चिमी बगाल मे 78 स्थान अजित किए । पश्चिमी बगाल मे ज्योति बसु के 
नेतृत्व में दल ने अपनी सरकार बनाई । दिसम्बर, 977 के अन्त में त्रिपुरा विधान- 
सभा के जो चुनाव हुए उनमें 60 सदस्यीय सदन में मार्क्सवादियों ने अपने 
55 उम्मीदवार खडे किए और उनके 49 उम्मीदवार जीत गए । 

जनवरी, 980 के मध्यावधि लोकसभाई चघुनावों में माक्संवादी दल मे 
अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की । इसने 35 स्थान जीते और 6:66 प्रतिशत मत प्राप्त 
किए । इस प्रकरर लोकसभा मे काँग्रेस (इ) और लोकदल के वाद तीसरा सबसे अडा 
दल भावर्सवादी दल रहा | माक्संवादियों ने पश्चिमी बगाल में झपना अभूतपूर्व वर्चस्व 
स्थापित किया । 

सातवी नई लोकसभा मे यद्यपि कोई भी दल इस स्थिति में नहीं है कि उसे 
विपक्ष की अधिकृत मान्यता मिल सके, तथापि चुनावों के बाद के समाचारों से मे 
सकेत मिल रहे है कि माक्‍्संवादी साम्यवादी दल के नेतृत्व वाला मोर्चा, जिसके 
53 सदस्य हैं (मार््सवादियो के 35 भर शेप उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले 
अन्य दलों के) इसके लिए कोशिश करेगा। विपक्ष की अधिकृत मान्यता के लिए 
लोकसभा के कुल सदस्यो (542 निर्वाचित और 2 मनोनीत भ्रर्थात्‌ कुल 544) का 
0 प्रतिशत प्राप्त करना जरूरी है। नई लोकसभा में अभी केवल 525 सदस्य ही 
होगे (शेप !7 सीठो के लिए चुनाव बाद में होगे) । वामपथी मोर्चे में अ्र्थाव्‌ 
मार्कसवादी कम्युनिस्ट वाले सोचे में माक्संवादियों के 35, भारतीय साम्यवादी दल 
के 0, फारवर्ड ब्लाक के 3, रिवोल्यूजनरी सोशलिस्ट पार्टी के 4 श्रौर केरल काँग्रेस 
(मरिश गुठ) का । सदस्थ है । 

लोकतन्त्री काँग्रेस (काँग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ) 

2 फरवरी, 977 को जगजीवनराम, हेमवरती नन्‍्दन बहुगुणा, नन्दिनी 
सतपथी तथा अनेक काँग्रेर्स। नेताग्नी ने दल में आन्तरिक लोकतस्‍्त्र के हनन का झ्ारोप 
लगते हुए कांग्रेस से त्याग-पत्र दे दिया और झपनी अलग लोकतल्त्री काँग्रेस 
(काँग्रेस फॉर डेमोक्रेसी) के निर्माण को घोषणा की । यह नया दल बाबू जगजीवनराम 
की अध्यक्षता में स्थापित हुआ। 5 मई, 977 को इसका जनता पार्टी में 
औपचारिक तोर पर विलय हो थया । पर इसने तत्कालीन राजनीति मे अत्यन्त ही 
महत्वपूरां भूमिका सम्पादित की और जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह “चक्र हलधर' से 
ही चुनाव लड़ा । श्री बहुमुसा और श्रीमती सतपथी को लोकतन्त्री काँग्रेस क 
महासचिव बनाया गया था । 

लोकतन्त्री काँग्रेस के गठन का मुख्य उद्देश्य भारतीय दजनीर 


532 भारतीन राजनीतिक व्यवस्या 


रर्बाधिकारवादी झौर सर्वश्त्तावादी प्रवृत्तियों पर ग्रेकुग लगाना घोषित किया गया। 
2] फरवरी को लोकतस्त्री काँग्रेस के महामस्त्री हेमदती नन्दन बहुगुणा ने अपना 
धापणा-पत्र जारी किया जिसमें लगभग वे ही बातें थी जो जतता पार्दी के चुताव 
भोपणा-पत्र में थीं । 
जुलाई, 979 में जनता पार्टों की देखाई सरकार का पतन हो गया झौर 
29 जुलाई को चौधरी चरणार्सिह ने जो सरकार बनाई उसमे सोकतस्त्री काँग्रेस के 
श्री बहुगुणा ने वित्त मन्‍्त्री का पद सम्भाला। लोकतन्त्री कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय 
सोकदल, सोशलिस्ट पार्दी श्रौर सगठन काँग्रेस ने यद्यपि 5 मई, 977 को जनता 
वार्टी में विधिवत्‌ विलय की घोषणा कर दी थी और मिवचन ग्रायोग ने इन विभिन्न 
घटको से मिले इस दल को मान्यता प्रदात करते हुए चुनाव चिस्ह 'चक्र हतथर' दिया 
था, लेकिन जनता पार्टी का यह एकीकरण व्यवहार में '(ृर्ख बही था क्योंकि पार्टी 
के घटकों में ग्रपता-प्रपना प्रभाव बनाने की होड़ लगी रही प्ौर वे श्रापसी मतभेदो 
के शिकार बने रहे । श्री देसाई के जनता संसदीय दल के नेता से हटने के बाद 
उनका स्थान श्री जगजीवन बाबू ने लिया भ्रौर अब लोकतन्त्री काँग्रेस पूरी तरह 
श्री बहुगुणा के नेतृत्व में ग्रा गई। यह झ्राशा की जाती थी कि श्री चरणसिंह भौर 
श्री बहुगुणा में /?80 के लोकसभाई मध्यावधि चुनावों के सन्दर्भ में मेल-्जोल 
रहेगा भ्रौर उनका संयुक्त मोर्चा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ) सीटो के बेंटवारे 
तथा कुछ अन्य प्रश्मी पर दोनों के मतभेद काफी बढ गए और 9 अक्टूबर, 979 
को प्रधान मन्‍्त्री श्री चरणर्सिह की माँग पर वित्त मन्त्री श्री बहुग्रुणा ने केन्द्रीय 
मन्प्रिमण्डल से त्याग दे दिया । इसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया । इसके कुछ 
दिन बाद ही श्री बहुगुणा भ्रपमे सायियों सहित काँग्रेस ($) में मिल गए ! जनवरी, 
980 के मध्यावधि लोकसभाई चुनावो ने यह स्पष्ट कर दिया कि श्री बहुगुणा ने 
काँग्रेस (इ) में सम्मिलित हीकर राजनीतिक सूकबूक का परिचय दिया था। 
श्री बहुगुणा ने यद्यपि अवसरवादिता दिखाई तथापि इससे काँग्रेस (इ) की स्थिति 
उत्तर प्रदेश में ग्रधिक मजबूत बनी । 
श्रन्‍्य राजनीतिक दल 
द्रबिड मुनेत्र कपघम (7 ४ ९ ) 
तमिलनाडु का द्वविड मुनेत्र कपघम क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय दलों में श्रपना 

विशेष महत्त्व और प्रभाव रखता है। सव्‌ 949 में सी. एन. अन्नादुराई ने दरविड 
कपघमस से अलग होऊर द्वविड मुनेत्र कपघम दल की स्थापवा की थी। इसका उद्देश्य 
द्रविड़ परम्परा और संस्कृति की रक्षा करता ओर तमिल समुदात्र को राजनीतिक 
क्षेत्र में प्रभावी स्थिति प्रदान करता है । 965 में सम्पूर्ण मद्रास राज्य में (मद्रास 
राज्य का कालाम्तर में नामकरण तमितनाडु हो गया) हिन्दी विरोधी आररोलन 
करते हुए इस दल ने भारी प्रभाव प्रौर शक्ति प्राप्त कर ती। हिन्दी विरोध के साथ 
ही "राज्यों के लिए स्वायत्तता' भी इस दल की नीति और कार्यक्रम का एक प्रमुख 

आधार है। द्रमुक औद्योगिक लाइसेस देने की प्रसाली में आमूल-चूल परिवर्तन चाहता 
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है। द्रमुक की माँग है कि लाइसेंस बाँटने का कार्य राज्यों को सौंपा जाना चाहिए। 
यह दल भिश्नित अर्थतन्त्र का समर्थक है और चाहता है कि देश की योजना में 
तिपक्षीत्र साकेदारी होती चाहिए जिसमे सरकार, मालिक और श्रमिक सम्मिलित है। 
सवम्वर, 972 में दल का विभाजन हो गया और एम. सी. रामचद्धन ने 
ग्रन्ना द्रविड मुनेत्र कपधम (अन्ना द्रमुक) की स्थापना की । विभाजन के बाद द्रमुक 
की लोकप्रियता घट गई, फिर भी 967 से 976 के प्रारम्भ तक प्रदेश की सत्ता 
पर इसी दल का एकाधिकार रहा । 967 में राज्य विधान-सभा के 234 में से 
38 स्थान भौर लोकसभा के 25 में से 25 स्थान इस दल ने प्राप्त किए । 967 
के आरम्भ में तमिलनाडु की द्रमुक सरकार को वर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू 
किया गया । माचे, 977 के छठे लोकसभाई चुनावों में द्रमुक भ्रपनी सारी भूतपूर्व 
सफलताएँ खो बैठा श्रौर इसे केवल । स्थान ही प्राप्त हुआ। जून, 977 में 
तमिलनाडु विधान-सभा के चुनाव हुए और 234 स्थानों मे से द्वमुक ने केवल 48 
स्थान प्राप्त किए । श्रन्ना द्रमुक ने द्रमुक को लोकसभा और राज्य-सभा दोनों में ही 
गौण स्थिति मे डाल दिया | जनवरी, 980 के मध्यावधि लोकसभाई चुनावों में 
द्रमुक ने अपनी स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार लाकर ॥6 स्थान प्राप्त किए । 
काँग्रेस (इ) को तमिलनाडु मे 39 मे से 20 स्थान मिले | इससे स्पष्ट हो गया कि 
तमिलनाडु में किसी भी राष्ट्रीय दल की भअपैक्षा श्रभी क्षेत्रीय दल द्रमुक का अ्रधिक 
प्रभाव है । 
अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कपघम (४. 0. !४. 7६.) 
द्रमुक (0. )/. ६ ) के श्रध्यक्ष केरणानिधि और कोपाध्यक्ष एम. जी. 
रामचन्द्रन के बीच तीव्र मतभेद उत्पन्न हो जाने पर नवम्बर, 972 में रामचद्धन ने 
ग्रपने पृथक्‌ दल अन्ना द्रमुक (2. 0. /थ. ॥८,) का निर्माण किया । दल का पूरा 
नाम अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कपघम्‌ है । लेकिन वास्तव मे यह क्षेत्रीय 
दल है, जिसका प्रभाव क्षेत्र तमिलनाडु और पाण्डिचेरी है। इस दल की नीति कुछ 
इस प्रकार की है कि राज्य में सत्तारढ़ होने और अपने हाथ मे सत्ता सुरक्षित रखने 
के लिए भ्रावश्यक है कि केन्द्र मे शासक दल के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाएं रखे जाएँ। 
आपातकाल के दौरान अन्ना द्रमुक श्रीमती गाँधी का समर्थक रहा और जब केन्द्र में 
जनता पार्शी की सरकार बन गई तो दल ने उसे समर्थव देने की घोषणा की । अन्ना 
द्रमुक ने अपना कोई चुनाव घोपरणथा-पत्र प्रकाशित नही किया, लेकिन ग्रामीर महिलाओं 
और युवकीं मे यह दल और उसके नेता रामचन्द्रन की भारी लोकप्रियता है । 
मार्च, 4977 के लोकसभाई चुनावों मे जहाँ द्रमुक ने केवल | स्थान प्राप्त 
किया वहाँ अन्ना द्रमुक ने 9 स्थान जीते । जून, 977 में तमिलनाडु विधान-सभा 
के 234 स्थानों में से जहाँ द्रमुक ने केवल 48 स्थान जीते, वहाँ अन्ना द्रमुक ने 30 
स्थान प्राप्त कर अपनी सरकार बनाई | जून में ही पाण्डिचेरी विधात-सभा में चुनाव 
हुए और 30 में से !4 स्थान अन्ना द्रमुक ने जीते । तमिलनाडु विधान-सभाई चुनाव 
के दौरान जी प्रचार किया गया उसमे काँग्रेस, द्रमुक, अन्ना द्रमुक सभी ने प्रास्तीयता 
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की मशात्र को छुब प्रण्वलित किया / इस प्रकार का असर तमिलनाडु की जनता पर 
इतना पड़ा कि उसने सभी नीतियों को नकार कर प्रान्तीय दल को ही स्वीकार 
किया ! जनता पार्टी ने विधान-सभा की 234 सीटों के लिए 233 उम्मीदवार सड़ें 
किए थे। पर उसे केवल 20 सीटों पर सफलता मिलती । काँग्रेस के !98 प्रत्याशियों 
में से केवल 27 जीते । अन्ना द्रमुक के 200 प्रत्याशियों में से !29 ने विजय प्राप्त 
की । मत-प्रतिशव को लें तो अन्ना द्रमुक को 373; द्वमुक को 27, काँग्रेस को 20 
और जनता को 0 प्रतिशत के लगभग मत मिले | जतवरी, 980 के श्राम्र चुनावों 
में लोकसभा में अ्रन्ना द्रमुक ने केवल 2 स्थान पर विजय प्राप्त की । इस प्रकार वह 
मार्च, 7977 के अपने लाभ को बुरी तरह खो बैठी । लोकप्रियता श्रौर विजय की 
दौड़ में द्रमुक ने अन्ना द्रमुक को पछाड दिया । 


अकाली दल 
झकाली दल पजांब का एक क्षेत्रीय तथा साम्प्रदायिक दल है जिससे 


मार्च, 977 के लोकसभाई चुनावों झौर जून, 7977 के पजाब विधान-सभाई 
चुनाबो में जनता पार्टी और माक्संवादी दल के साथ समझौता किया ओ्ौर अच्छी 
सफलता अर्जित की ! झ्रकाली दल ने राज्य बिघान-सभा में 967 में 04 स्थानों 
में से 96, 969 में 43 और 2972 में 24 स्थान प्राप्त किए | माचे, 977 के 
लोकसभाई चुनावों में पजाव के 3 स्थानों में से इसने 8 स्थानों पर विजय प्राप्त 
की । जून, 27227 के पजाब विधान-सभाई चुनावों में श्रकाली दल ने 727 स्थानों 
में से 58 स्थान जीते । जनवरी, 980 के लोकसभाई चुनावो में झ्काती दल केबत 


] स्थान प्राप्त कर सका है | 


मुस्तिम लीग 
सन्‌ 906 में स्थापित यह दल देश के विभाजन के वाद भारत से लगभग 


समाप्त हो गया किन्तु 970 के लगभग यह पहले केरल और फिर तमिलनाडु में 
सक्रिय हो गया । मार्च, !977 के चुनावों में इसने लोकसभा की दो सीटे (तमिलनाडु 
और केरल) जीती । केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात श्रौर उत्तर भारत के कुछ 
राज्यों में यह दल अपने प्रभाव के लिए स्चेष्ट है । मुस्लिम लीग का मुझ्य उद्देश्य 
भारतीय मुसलमानों के हितों और मुस्लिम समुदाय के विशेष सामाजिक कानूनों 
ब्रादि की रक्षा है। जनवरी, 980 के चुनावों में मुस्लिम लोग ने लोकसभा वी 
3 सीठें जीतीं । इनमे 2 केरल से तथा तमिलनाडु से मिली । 
विशद्याल हरियाणा पार्टी, कुपषक एवं मजदूर दल, महाराष्ट्रवादी 
गोमान्तक दल, परिगणित जाति संघ या रिपब्लिकन दल झ्रादि 

क्षेत्रीय दलों में विशाल हरियाणा पार्टी हरियाणा राज्य मैं अपना प्रच्छा 
प्रभाव रसती है और जून, 977 के हरियाणा विधान-सभा चुनावों में इसने 5 स्थान 
प्राप्त किए । महाराष्ट्रवादी गोमान्तक दल का गोवा में प्रभाव है और वहाँ यह दल 
सत्ता में भी है। मार्च, 977 में इसने लोकसभा में ! सीट जीती । परिगणित 
जाति सघ की स्थापना डॉ. अम्बेटकर ने की थी । इसलिए इसे श्रव रिपब्यिकन पार्टी 
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झाँफ इण्डियां कहा जाता है । इसका एकमात्र लक्ष्य अनुमूचित जातियों के हितों की 
रक्षा करना है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आ्रान्ध्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब में इसका 
सीमित प्रभाव है। कृपक एवं मजदूर दल का प्रभाव क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र और 
सीमित रूप में मध्य प्रदेश तथा झाम्ध्र प्रदेश है। यह दल किसानों और मजदूरों के 
लोकतान्त्रिक शासन की स्थापना, विना क्षतिषूर्ति के मजदूरी प्रथा की समाप्ति, भूमि 
के पुनवितरण झौर भूमिहीन श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारण का पक्षथर 
है। मा, !977 के लोकसभाई चुनावों में इस दल ने जनता पार्टी के सहयोगी के 
रूप में चुनाव लडा । महाराष्ट्र में इसमे 5 लोकसभाई सीटें जीती । 
मार्च, 4977 के लोकसभाई चुनावों मे क्षेत्रीय दलो तथा अन्य को 59 स्थान 
प्राप्त हुए जबकि जनवरी, 980 के लोकप्षमाई चुनावी में घोषित 525 स्थानों मे 
से क्षेत्रीय दल तथा निर्देलियों को कुल 43 स्थान ही मिल सक्रे है। अनेक प्रमुख 
क्षेत्रीय दलों का सफाया हो गया है । 977 में अ्रक्नाली दल ने लोकसभा में 
9 स्थान प्राप्त किए थे जबकि 4980 में उसे केवल । स्थाव मिला है। ग्रन्ना द्रमुक 
ने 977 में लोकसभा में 9 स्थानों के मुकाबले जनवरी, 980 में केवल 2 स्थान 
प्राध्व किए है । द्रमुक ने अपनी स्थिति में श्रवश्य भारी सुधार किया है । 4977 में 
लोकसभा मे द्रमुक को केवल | स्थान मिला था जबकि इस बार वह 6 स्थान प्राप्त 
कर सका है। मुस्लिम लीग ने 977 में 2 स्थानों के भुकाबले !980 मे 3 स्थान 
प्राप्त किए है | रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने भी अपनी स्थिति को सुधारा हैं 
और 977 के । स्थान के मुकाबले 980 में 4 स्थान प्राप्त किए है। फारवर्ड 
ब्जाक ने 4977 के 3 स्थानों की स्थिति बरकरार रखी है। नेशनल कॉन्फ्रेन्स 
(जम्मू-कश्मीर) को 977 के मुकाबले 980 में 3 स्थान प्राप्त हुए है । महाराष्ट्र 
में कृषक एवं मजदूर दल ने [977 में लोकसभा मे 5 सीटे प्राप्त की थी जबकि इस 
बार उसका सफाया हो गया है । इसी प्रकार और भी अनेक क्षेत्रीय. दल अपनी पूर्व 
स्थिति को खो बैठे है। अनेक राज्यों के अनेक छोटे और ग्रॉचलिक उपदल जनवरी, 
980 के चुनावों में लुप्त हो गए हैं। इसमे सन्देह नही कि इस बार लोकसभा 
चुनावों मे, कुछ क्षेत्रीय दलो को छोड़कर, श्रधिकॉश क्षेत्रीय दलों पर गहरा झ्राधात 
हुआ है और राष्ट्रीय दलों तथा राजनीति को अवसर दिया है कि वह सकी 
हितो पर झ्राधारित दलो की प्रासग्रिकता को समाप्त कर दें । 
दलबदल की राजनीति 
(एशगांध८5 ण॑ 08४6८४ण) 
दल-बदल की घटनाएँ ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्‍्यूजीलेण्ड, कनाडा जैसे उन्नत श्रौर 

परिपक्व लोकतान्त्रिक देशों में भी हीती रहती है, लेकिन भारत की तरह ऐसा नही 
होता कि लोग आयेदिन राजनीतिक चोले बदलते रहते हो श्रपनी प्रास्थाओं और 
आरादर्शों को ताश के बावन पत्ते बना लें । यह रोग पिछले एक दर्शक से भारतीय 
दलगत राजनीति पर जिस तरह से हावी रहा है वह स्वय॑ में अभूतपूर्व है। सभी 
राजनीतिक दल दल-बदल में इस हद तक फंस चुके हैं कि वे इससे मुक्ति पाने के लिए 
कानून बनाए जाने के पक्ष में है। सभी यह वात मानते है कि दल-वदल वा » 
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भारतोय लोकतस्व की जडें खोपली कर रहा है। परन्तु फिर भी कोई ऐसा कदम 
उठाने के लिए वे गहमत नहीं हो पा रहे हैं जिससे कि दल-बंदल करने वाले 
हतोत्साहित हो । सत्ता पर भ्रधिकार करने झौर सत्ता को हाथ से खिसकते न देने की 
राजनीतिक दलों की श्राकाक्षा वस्तुत: दल-बदल को उत्तरोत्तर प्रोत्साहित ही करती 
रह्दी है 
आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि दल-बदल से सत्तारूढ़ दल को ही अधिक 
साभ पहुँचता है । भारत में दलन्बदल का सबसे घातक दौर 967 के चौथे 
झ्राम चुनावों के बाद भ्राया जो 97] के मध्यावधि लोकसभाई चुनावों के पूरे 
तक चलता रहा । मध्यावधि चुनावों के बाद दख-बदल की रपतार घीमी हो गई 
भौर दल-बदल अ्रधिकतर सत्तारूढ़ कांग्रेस के पक्ष में हुआ । झापात्‌काल मे काँग्रेस 
'सर्वाधिकारवादी” रही और जनवरी, 977 में श्राम चुनावों की घोषणा झौर फिर 
'जनता पार्टी के निर्माण के बाद काँग्रेस के विरुद्ध सभी वर्गों और दलों का झाक्रोश 
फूट पडा और कांग्रेस के विरुद्ध दल-बदत व्यापक स्तर पर हुआ। वाबू जगजीवनराम 
द्वारा काँग्रेस छोड़कर नया दल बनाए जाने के बाद दल-बदल के देश व्यापी सिलसिले 
का महत्त्वपूर्णा पक्ष यह था कि यह चौमुखी था और इससे प्रायः सभी प्रमुस 
राजनीतिक दल प्रभावित हो रहे थे।” जनवरी, 978 मे काँग्रेस के पुनः विभाजन 
के बाद रैड्डी काँग्रेस और इन्दिरा काँग्रेस मे भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में दल-बदल 
बड़े पैमाने पर चल पड़ा । 

967 झौर 977 के बीच जो बड़े पैमाने पर दल-बदल हुआ उसके मूल 
में सत्ता लोखुपता ही अधिक रही । श॒ह मन्त्रालय द्वारा किए गए एक विश्लेषश के 
श्रनुसार चौथी लोकसभा में 63 दल-बदल हुए और 969 से 975 के बीच 
विभिन्न राज्यो मे ।400 से भी अधिक विधायको ने दल-बदल किया | उस समय 
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलो मे हुए इस व्यापक दल-बदल से तत्कालीव भ्षत्तारूढ 
काँग्रेस को ही सर्वाधिक लाभ पहुँचा । पाँचवी लोकसभा में पाँच ससद्‌ सदस्य काँग्रेस 
में शामिल हुए जबकि उसे छोडकर एक भी नही गया । काँग्रेस (स०), जनसंघ झौर 
द्रमुक के क्रमश. 5, 6 और ] ससद्‌ सदस्य दल छोड़ गए । यह इनकी शुद्ध हानि 
हुई । अ्रन्ना द्रमुक मे 6 संसद्‌ सदस्य शामिल हुए। मार्च, ।977 मे जो छठी लोकेसभा 
गठिल हुई वह 2! भ्रगस्त, 979 तक चली । जनता पार्टी की देसाई सरकार का 
पतन 5 जुलाई, 979 को हुआ | मार्च, ।979 से लेकर जून, !979 की समाप्ति 
तक दल-बदल की घटनाएँ बहुत कम हुई और अधिकांश ऐसी ही हुई कि कुछ संसद 
सदस्यों ने काँग्रेस छोडी तो कुछ उसमे शामिल हुए | लेकिन जुलाई, 979 से ही 
दल-बदल की घटनाएँ पुनः तेज हो गईं जिसे कुछ क्षेत्रों ने दल-बंदल न कहकर दल- 

_ विभाजन की संज्ञा दी । 9 छुलाई, 7979 को जनता पार्टी के दस संसद सदस्यों 
में पार्टी का त्याय कर दिया और वे राजनारायण की 'जनता (एस) मे जा मिले । 
तीन दिनो में ही 20 से झ्रधिक संसद्‌ सदस्यो ने जनता प्रार्टी से रिश्ते तोड लिए 
और इस दल-बदल ने, देसाई सरकार के पतन को सुनिश्चित वना दिया ! इसके बाद 
दल-घदल की घटनाएँ एक आम बात हो गई और कोई भी राजनीतिक दल सुनिश्चित 
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रूप से यह दावा करने की स्थिति में नही रहा कि कव कौन-सा सदस्य दूसरे दल में 
जा मिलेगा और इसी कारण राष्ट्रपति को नई सरकार बनाने मे काफी दिबकत और 
अभूतपूर्व सकट का सामना करना पडा और दल-ददल वी राजनीति के अभिशाप 
के कारण ही उन्हे झन्ततोगत्वा यह विश्वास हो गया कि कोई भी दल स्थाई सरकार 
नही बना सकेया शौर इसीलिए दोकस्रमभा को भग करके मध्यावधि चुनाव कराना ही 
थयसस्‍्कर है। इसके बाद काँग्रेस (इ) के पक्ष में भारी दल-बदल होता रहा। 
जनवरी, 4980 के चुनावों में काँग्रेस (इ) ने दो-तिहाई से भी अधिक बहुमत 
(35] सीटे) प्राप्त किया । और 7 शेप सीटों में भी, जिनके चुनाव होना बाकी है, 
बह कुछ सीटें प्राप्त कर लेगी। काँग्रेस (इ) के प्रचण्ड बहुमत के कारण इस दल मे से 
अन्य दलों में जाने की प्रवृत्ति तो रुक जाएगी, पर भन्‍य दलो से इस दल मे प्रवेश की 
प्रवृत्ति जारी रहेंगी । 


दल-वदल के कारण 

चौथे झ्ाम चुनाव में विरोधी दलों को आशातीत सफलता मिली झौर 
अधिवगश राज्यों में विरोधी दलो के विधायकों की सख्या इतनी हो गई कि उनमे से 
एक-दो भ्रथवा अधिक दल मिलकर वाँग्रेसी शासन का स्थान ले सकते थे। भ्रतः दल- 
यदल की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई । 

2. सत्तारूढ़ कॉग्रेस दल में फूट लम्बे शर्से से चली भ्रा रही थी। जब 
फरवरी, 969 के चौथे प्राम चुनावों के बाद भारतीय राजनीति पर काँग्रेस दल का 
एकाधिकार समाप्त हो गया तो दल के असन्तुष्ट सदस्यों को यह ग्रवसर हाथ लगा 
कि वे दूसरे दलो में मिलकर मन्त्री-पद अथवा अन्य वाँछित लाभ प्राप्त करें । 

3. अनेक राज्यों मे काँग्रेस और विपक्ष के सदस्यीं की संख्या इतनी अधिक 
सन्तुलित सी हो गई कि एक अथवा दो विधायकों के इधर-उधर मिलने मात्र से 
सरकार का पतन झौर निर्माण सम्भव हो गया । ऐसी स्थिति मे प्रत्येक विधायक 
स्वयं को मम्त्रिमण्डल का सूत्रधार समभझमे लगा । उसके सामने स्वार्थपूर्ति के रास्ते 
खुल गए । अपने दल-बदल के लिए विधायक ऊँची से ऊँची 'कीमत' माँगने लगे । 
इस प्रकार राजनीतिक निप्ठा और सिद्धान्त व्यापार की वस्तु वन गए 

4. विधायकों और दलीय नेताझ्ो के बीच व्यक्ति सघर्ष भी पहले के दशकों 
की भ्रपेक्षा अ्रधिक तीव्र हो गए जिससे दल-बदल को प्रोत्साहन मिला । 

5. चौथे आराम चुनावों के बाद काँग्रेस के केन्द्रीय संसदीय मण्डल ने अपनी 
नीति में कुछ इस प्रकार का परियर्तत किया जिससे दल-बदलू सुगमता से काँग्रेस मे 
प्रवेश कर सकें । स्वाभाविक था कि अन्य दलों में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई । 

6. जब कभी किसी वरिप्ठ अथवा अन्य सदस्य को चुनाव लड़ने के लिए 
झपने दल से टिकट न मिला तो उसने दल-बदत का आश्रय लिया । 

7. मन्त्रिपद और साधारणा विधायक पद की प्राप्तियों, स्थिति आदि 
पहले से ही भारी अन्तर चला झा रहा था। झतः चौथे आम चुनावों के बाद , 
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विधायको में इस अन्तर को पाटने अथवा अपने महत्त्व को बढाने के लिए सुनहरी 
मौके हाथ आए जिन्हें खोना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा । 

$. कुछ दल-बदल के मामले सैद्धान्तिक ग्राधार पर भी घटित हुए । 

9. दल-परिवतेनों के प्रति जनता की उदायीनता ने भी दश-बदल की अवृत्ति 
को बओोत्साहन दिया । 

0. मार्च, 4977 के चुनावों में मतदाता ने दल-बदसखुओं के प्रतिः अपना 
आक्रोश प्रकट किया ग्रीर जनता पार्टी ने भी इस सम्बन्ध मे कुछ मर्यादाएँ रखीं, किन्तु 
व्यक्तिगत मतभेदी झौर महत्त्वाकॉक्षाओं ने दल-बदल का सिलसिला फिर तेज कर 
दिया । जनता पार्टी भी दल-बदल पर रोक लगाने सम्बन्धी ग्रधिनियम सही बता 
सकी जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय राजनीति म॑ ग्रभी दल-बदल का दौंर 
समाप्त होने वाला नही है। जनता पार्टी 5 विभिन्न घटकों से मिलकर बनी थी 
लेकिन यह मिल्लन 'सम्पूर्णा और आरात्मिक' नही था । अतः इस बार भी स्पष्द झ्रासार 
थ्रे कि देर-सवेर इन घटकों मे तीव्र मतभेद उभरेगे, सत्ता संप्र्प छिड़ेगा और दल-बदल 
की लहर पुनः व्याप्त होगी । हुआ भी यही कि जनता पार्टी में ही अ्नुशासनद्वीनता 
एवं दल-बदलाव का ऐसा भ्रभियान चला कि प्राखिर पार्टी को सत्ताच्युतु होता पटठा । 
ग्रधिकाँश दल-वदल काँग्रेस (इ) के पक्ष में हुमा। जिसने जनवरी, 980 के 
मध्यावध्ति लोकसभाई चुनावों में दो-तिहाई से भी अधिक मत प्राप्त किए । 

. दल-बदलाव को इस वात से निरन्तर प्रोत्साहन मिलता रहा कि सत्तारूद 
किसी भी पार्टी ने इस पर कानूनी अतिवन्ध नहीं लखाएं । बात उठी, वातावरण 
तैयार हुआ, श्लौर बात वापिस गिर गईं। यह विपय चर्चा एव बहस के पझ्रागे नहीं 
बढ़ सका क्योंकि राजनेताओं में दल-बदलाव की राजनीति के पटु लोग भी हैं. तथा 
इसके द्वारा लाभान्वित होने की महत्वाकाँक्षाएं भी जहाँ-तहाँ छिपी है । ऐसी स्थिति 
में इस विय्यक कानून में दल-बदलाव की परिभाषा पर ही सहमति नही हो पायी । 
दल-बदल के कुप्रभाव 

हमारे देश में दव-वदल की राजनीति ने स्थापित लोकऊतन्प्र की प्रभा एवं 
प्रतिभा का भयावह रूप से क्षाय किया है। केबल पद एवं सत्ता के लिए दल-बदताव 
एवं प्राथाराम-गयाराम के जो अवाद्धतीय दृश्य 967 के श्राम चुनावों के बाद 
विभिन्न राज्यों में देखे गए ये, वे हमारे यहाँ प्रचलित राजनीतिक-ब्यवह्वार की 
गिरावड के तथा पद-विपायु नेताझो के प्रनैतिक आचरण के निकृप्ट उदाहरण थे। 
आगे दिन हमसे विधायकों के सर्दे बाजार विकते झौर नीलामी पर खट़े होने की 
घटनाएं सुनी एवं देसी हैँ प्रौर दत-बदलाव का महू सिलसिला जो श्र तक राज्य स्तर 
पर ही प्रभावी एवं प्रचसित या प्रव केंद्र स्तर तक पहुँच गया है । यह दल-्यदलाब 
वी निष्कृति है कि प्रधात मन्द्री पद लक इससे प्रभावी हो गया है और दलन्वदते की 
डाजनीत्ि प्रधान मन्त्री को सत्तास्ढ़ एवं सत्ताआ्युत्‌ वारते लगी है। दवन्बदत के झो 
कुपमार मौर अुपरिशाम अरयटठ हुए दें, उन्हें विन्द्रू रूप में दंग प्रकार रसा था 
सता है+- 
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] दल-बदल के घातक दौर ने राजनीतिक भ्रस्थिरता को जन्म दिया है । 
967 के चुनावों के बाद प्रथम !7 महीतो में 7 राज्य सरकारों का पतन हुआ, श्रतः 
अनेवः राज्यों मे राष्ट्रपति शासन लागू करता पडा, पुनः चुनाव हुए और इस प्रकार 
चन तथर शक्ति का भ्रपव्यय हुआ । 977 के श्राम चुनावों में मतदाता ने दल-बदलुग्रों 
के प्रति अपना आक्रीश प्रकट किया । पर समय के साथ सब कुछ बदल गया । स्वय 
जनता पार्टी में ही अनुधासनहीनता और दल-वदलाव का ऐसा अभियान चला कि 
आखिर पार्टी को सत्ताच्युतु होना पड़ा । दल-वदल की राजनीति ने एक ऐसी 
राजनीतिक अध्थिरता पैदा कर दी और अप्रत्यक्ष रूप से साविधातिक संकट लाने में 
सहायता पहुँचाईं कि डेढ महीने मे देश को सारी राजनीति का सारा नवशा ही बदल 
गया और लोकसभा के जनवरी, 980 के मध्यावधि चुनावों का बोका जनता पर 
आर पड़ा । 

2. राजनीतिक दल और विघायक अपने राजनीतिक उत्त रदायित्वों को भूलने 
सगे है । प्रत्येक दल केः सामने भ्रपने राजनोतिक अस्तित्व की बनाए रखने की गम्भीर 
समस्या पैदा हो मई है । दल-वदल के कारण राजनीतिक दलों के विभाजन को 
ओरोत्वाहन मिला है । सौदेवाजी का ध्यापार गरम हो गया है । 


3, सरकार को पतन से बचाने के लिए शासक दल में मन्त्रिमण्डल का 
अनावश्यक विस्तार करने की प्रवृत्ति पनपी है । असन्तुप्ट बिघायकों को सन्तुष्ट करने 
का यह तरीका अधिक सरल लगा है । 

4. झधिकतर राज्यो में मन्त्रियण प्रायः कुर्सी बचाने की फिक्र में लगे रहे 
अतः शासन व्यवस्था विगड़ती गईं, सार्वजनिक घन का अपच्यय बढ़ता गया, नीतियों 
का समुचित क्रियान्वयन नहीं हो पाया । शासन की अस्थिरता के जो कुपरिणाम ही 
सकते है वे सब तेजी से प्रकट होने लगे । 

5. छोठे-छोटे गुटों के लए दल पत्पने लगे | चौधरी चरससिंह ने भारतीय 
ऋन्ति दल बनाया तो अजय मुखर्जी ने वगला काँग्रेस का निर्मारण किया और 
कुम्भाराम श्रार्य राजस्थान में जनता पार्टी बना कर दल निर्माताओं की बारात मे 
शामिल हो गए । झागे चलकर, दलन्‍्बदल के कारण, नए-तए दलों का उदय हुआ 
यथा 978 में इन्दिरा काँग्रेस चो 979 में जनता (एस) और फिर लोकदल | 
सकनीकी रूप से चाहे हम इसे दल-विभाजव कहें, तेकिन मैतिक रूप से इसे दल-बदल 
ही माना जाएगा। कु 

6. जन-साधारण की लोकतान्त्रिक आलाम्थाप्रों पर कुठाराधात हुश्रा है । 
दल-बदलुग्रों के प्रति निर्वाचकों के दिल में कोई प्रतिप्ठा नही रही है । फलस्वरूप 
जिन राज्यों मे राष्ट्रपति शासन के बाद पुनः निर्वाचन हुए उनमे भ्रधिकाँश दल- 
बदलुओं को पराजय का सुख देखना पड़ा है । 

7. विद्रेशों मे भारत के सम्मान को ठेस पहुँची है और बाह्य तत्त्वों को देश 
की राजनीति में हस्तक्षेप करने के अधिक उत्साहजनक अवसर मिले हैं । 
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देल-बदल को रोकने के उपाय और दल-बदल 
निषेध की समस्याएँ 

दल-बदल के वीभत्स रूप और घातक परिणाम राजनी तिज्ञों को मजबूर करते 
रहे है कि वे दल-बदल को रोकने की दिल्ला में सक्रिय हों ॥ श्रतः सबसे पहले मार्च, 
968 में एक सर्वदलीय समिति नियुक्त की गई जिसमे प्रमुख-प्रमुख राजनीतिक 
दलों के सदस्यों के अलावा निर्मल चन्द्र चटर्जी, सी० के० दफ्तरी जैसे विधिवेत्ता और 
सर्वोदयी नेता श्री जयप्रकाश नाराबण भी सम्मिलित थे! समिति की मुख्य 
सिफारिशें थी--(१) राजनीतिक दलों को एक आचरण संहिता बनानी चाहिएं, 
(॥) प्रतिनिधि को उसी दल से सम्बद्ध समझा जाना चाहिए जिसके टिकट पर उसने 
चुनाव जीता है, (४४) जो व्यक्ति निम्न सदन का सदस्य न हो वह प्रधान मन्त्री या 
मुख्य मन्‍्त्री नही बमाया जाना चाहिए, (४) दल-वदलुझो को मन्त्रि-पद नही दिया 
जाना चाहिए, एवं (५४) मन्कि-मण्डल के आकार की सीमा निश्चित कर दी जानी 
चाहिए ! समिति ने दल-बदल की परिभाषा भी प्रस्तावित की । यह कहा गया कि 
“यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक-दल के सुरक्षित चुनाव-चिन्ह पर चुताव द्वारा 
संसद्‌ के किसी सदन श्रथवा किसी राज्य या सध शासित क्षेत्र की विधान-सभा या 
विधान-परिषद्‌ का सदस्य निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल 
कि प्रति श्रपनी निष्ठा का परित्याग करता है श्रथवा उस राजनीतिक दल से सम्बन्ध 
विच्छेद करता है श्ौर उसका यह कार्य उसके दल के किसी सामूहिक निर्णय का 
परिणाम नही है तो यह माना जा सकता है कि उसने दल-बदल किया है ।” 

दल-बदल को खेकने के लिए 6 मई, 4973 को लोकसभा में तत्कालीन 
शह मन्त्री श्री उमाशकर दीक्षित ने एक दल-बदल नियेधी विधेयक पेश किया / यह 
विधेयक 'सविधान-पशोधन (बत्तीसवाँ) विधेयक” के रूप मे प्रस्तुत हुआ जिसमे 
मिम्नलिखित मुख्य व्यवस्थाएँ प्रस्तावित की गई-- 

. ससद्‌ या विधान-सभाओं के जो सदस्य स्वेच्छा से ग्रपना दल (जिस दल 
के टिकट पर वह चुनाव जीता था) छोड़ना चाहते है वह विधान-मण्डल की सदस्यता 
से वचित कर दिया जाएगा । 

2, इसी प्रकार जो सदस्य विधान-मण्डल में अपने दल या दल द्वारा 
अधिकृत व्यक्ति के द्वारा जारी किए गए निर्देश के विरुद्ध मत देता हैं या मतदान 
नहीं करता', बह भी विधान-मण्डल की सदस्यता से हाथ घो बैठेया । अलवत्ता, यदि 
उसने अपने दल से (विरुद्ध आचरण” के लिए पूर्बानुमति प्राप्त कर ली है तो वह 
दल-वदल नहीं माना जाएगा । 

3. दल-बदल भयथवा सचेतक के निर्देश के विरद्ध आचरण ससद्‌ की सदस्यता 
को जोसिम में नही पड़ने देती तभी यह अनुज्ञेय है जब राजनीतिक दल दूद या 
विभाजित हो रहा हो । 

4. राजनीतिक दल में विभाजन होने पर नए दत्त के सदस्य उिस्ली सम्बद्ध 
निपम-उप-नियम, ग्रादेश या अधिसूचना के अधीन दल का पजोफरण करा लेंग्रे तब 


क>+ -% 
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मूल दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने पर सदस्यता से वचित नही किए जा 
सकेंगे । 

5, राष्ट्रपति अ्रथवा राज्यपाल दल-वदल के मामलों पर तभी विचार कर 
सकेगे जब सम्बद्ध राजनीतिक दल या उसकी ओर से ग्रधिकृत व्यक्ति मसला उठाए। 

दल-बदल पर वैधातिक अंकुश लगाने का प्रश्न विचाराधीन रहा, इस सम्बन्ध 
में कोई अधिनियम बन नहीं सका । माचे, 4977 में सत्तारूढ होने के बाद जनता 
पार्टी इस दिशा में सक्रिय हुई | अनेक सदस्यों ने दल-बदल रोक विधेयक लाने पर 
बल दिया । 978 के मध्य सरकार द्वारा दल-बदल विधेयक पेश किया गया जिसमे 
यह व्यवस्था कौ गईं कि यदि कोई सदस्य पार्टी के निर्देश के प्रतिकूल मतदान करने 
पर पार्टी से निकाला जाएगा तो वह सदन की सदस्यता से भी वंचित होगा ॥ दल" 
बदल को रोकने के लिए कुछ और भी व्यवस्थाएँ विधेयक में की गई है । लेकिन 
विधेयक का जनता पार्टी के साँसदों ने इतना विरोध किया कि आपिर विधेयक 
वापिस ले लिया गया । इस विधेयक मे कुछ ऐसी बातें थी, जो दल-बदल को रोकते- 
रोकते दलो को ही खत्म करने का मारे प्रशस्त कर देती ॥ इसके द्वारा वैचारिक 
मतभेद व्यक्त करने और अन्तरात्मा की स्वीकृति के प्रनुसार व्यवहार करने पर भी 
रोक लग जाती तथा दलो में श्राकाशाही को बढावा मिलता। इस प्रकार विधेयक 
में दल-बदल के रोग का उपचार रोग से वहतर सिद्ध हो सकता था । 

लोकतान्दत्रिक देशों में दल-वदल कोई नई चीज नहीं है। वँचारिक झ्राधार 
पर राजनीतिक दलों के विकास के साथ राजनीतिक चिन्तकों और नेताझों को समय- 
समय पर अपने चिस्तन के विकास के आधार पर दल-बदल करना पड़ता रहा है । 
ब्रिटेन के तो विख्यात प्रधान मत्रियों--रॉबर्ट पील, ग्लैडस्टन तथा डिजरायली ने दल- 
बदल किया थो | उतके दल-बदल के कारण विचारधारा और नीति सम्बन्धी थे 
और उनके दल-बदल के कारण ब्रिटेन की राजनीति और संध्दीय प्रणाली पर कोई 
कु-प्रभाव नही पड़ा । परन्तु जब कोई सदस्य लालचवश अथवा किसी श्रीहदे के 
आकर्षण से दल बदलता है, तो इससे लोकतंत्र और दलीय प्रणाली को धक्का लगता 
है । दल-बदल के निषेध का प्रश्त हमारे सामने कुछ समस्याएँ पैदा करता हैं जिन 
पर गरम्भी रतापूर्वक विचार करना होगा । ये समस्याएँ मुख्यतः इस प्रकार है--- 

(क) संसदीय लोकतन्त्र मे राजनीतिक दल का महत्त्व इसलिए अ्रधिक है 
कि सदन में जिस दल का बहुमत होता है उसी का नेता सरकार बनाता है । इसलिए 
कभी-कभी सख्या कय जोड़-्तोड़ किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्त्वपूर्ण बन 
सकता है। हु 

(ख) दल या उसका आ्रान्तरिक अनुशासन बड़ा है श्रयवा वे जिनका वह 
प्रतिनिधित्व करता है । हमेशा हर जगह राजनीतिक दल को नहीं, वरन्‌ व्यक्ति को, 
उम्मीदवार के व्यक्तित्व को मत मिलते है । इसके झलावा भारतीय संविधान में 
राजनीतिक दलों और उनके प्रति आस्थाओ को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है । 

(ग) यदि दल-वदलू को ही सजा मिलने की व्यवस्था हो, उमर दल को 
जिसमें शामिल होने की गरज से वह अपने मतभेदों को “दस की टूट' वी संज्ञा 
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अपनी पार्टी छोड़ता है, तो इस बात की श्राशका वनी रहेगी कि विधेयक छोदी 
पारियों को तोडकर बड़ी ताकतवर पा्यों को श्रयाच्िित लाभ पहुँचाएँगे। ग्रतः 
व्यवस्था यह भी होनी चाहिए कि दल टूटने के वाद नए या मूल दल के लोग किसी 
झन्य राजनीतिक दल में शामिल नही किए जा सरकंगे । 
श्री बलराज मधोक ने लिखा है कि “दल-बदल पर रोक लगाता आवश्यक 
है और इसके लिए दल-बदल विरोधी विधेयक बहुत समय पहले पारित हो जाना 
चाहिए था । परन्तु ऐसा विधेयक बनाते समय इस वात का ध्यान रखना आवश्यक 
है कि विधेयक के किनन्‍्ही प्रावधानों के कारण विधायको की वैचारिक स्वतन्त्रता 
कुण्ठित न ही श्रौर दलो के आकार में तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ावा न मिले । 
प्रामाणिक विचार भिन्नता के आधार पर किसी विधायक का दल बदलना लोकतंत्र 
के लिए हामिकारक नही हो सकता । इस प्रकार के दल-वबदल का प्रभावी इलाज 
एक ही है और वह यह है कि वैचारिक आधार पर दलों का पुनर्गठन हो भौर 
विधायक तथा अन्य राजनीतिक लोग विचारधारा और नीतियों के झ्राधार पर दलों 
का चयन करे ) जब तक ऐसा नहीं होता किसी न किसी रूप में दल-बदल की 
प्रक्रिया जारी रहेगी । दल-बदल विरोधी समिति की रिपीर्ट के अनुसार बनाया गया 
विधेयक ही इस स्थिति में उपयुक्त श्रौर काफी हृद तक सर्वमान्य हो सकता है ।” 
वास्तव में दल-बदल की समस्या का यथार्थ निदान न तो निपेधात्मक 
विधान में है और न राजनीतिक नेताओो और राजनीतिक दलो के सदस्यो की 
भावनात्मक प्रतिज्ञाओं और घोपराओञ्रो मे । समस्या का स्थायी समाधान तो इस 
बात में है कि भारत के मतदाताओं और निर्वाचितों के नैतिक स्तर को ऊँचा 
उठाया जाए, देश के लोगो को परिपक्व राजनीतिक शिक्षण मिले । डॉ. लट्ष्मी महल 
सिघवी के शब्दों मे, “जनता के प्रकोप द्वारा और निर्वाचन के समय दल-बदलू को 
लोकमत के माध्यम से उसके अपराध की सजा देकर ही इस रोग का निदान सम्भव 
है । जब तक लोकतन्त्र के मूल्यों का प्रतिनिधियों और मतदाताझों में व्यापक 
सामाजीकरण नहीं होता तब तक दस-बदल पर पूर्ण प्रभावी सीमाएँ लगना 
कठिन है । 
भारत में दबाव समह 
(एर॥आ९ 6ा0णूड गा 7709) 
बराव समूह क्‍या है ? 
न “एक लोगेलान्यिक समाज की राजनीति में राजनीतिक दलों के अतिरिक्त 
अन्य संगठतों और समूहो का भी कार्य भाग (7१०७) होता है। शासन की प्रक्रिया 
पर, विशेष तौर पर नीति-निर्धारण झौर विधि-निर्माण पर समाज के विभिन्न समूह 
झपने विशेष हितो की पूर्ति के लिए दवाव डालते है। इस प्रकार दबाब या प्रभाव 
डालने वाले समूहों या संगठनों या गुटों को राजनीतिक भाषा में दवाव समूह, हिस 
समूह या प्रभावक समूह झ्ादि की सन्ञा दी जाती है | जिन व्यक्तियों के व्यावसाधिक, 


झाविक झादि हित एक से हांते हैं वे हित-समृह बन जाते हैं। कुछ हित-समुद्द बड़े 
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सुहृढ ढंग से गठित होते है श्रौर जब वे अपने विशेष हितों के लिए सक्रिय रूप से 
शासन पर दबाव डालते है तो उनका स्वरूप दवाव-गुट का हो जाता है । मायरन 
धीनर की परिभाषा के अनुसार, “हित अथवा दवाव समुह वह स्वेच्छित संगठित 
समूह है जो प्रशासकीय ढाँचे से बाहर हो और जो सरकारी कर्मचारियों के नामॉकन 
अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक रीतियो को अपनाए जाने, उनके प्रशासन और निर्वाचन 
को प्रभावित करने का प्रयास करता हो ।” कार्टर एवं हज के शब्दों में, “विभिन्न 
झाशिक, व्यावसायिक, धामिक, नैतिक एवं अन्य समूहो से भरे झ्राधुनिक बहुलवादी 
समाज के सामने अनिवार्य रूप से एक बड़ी समस्या यही है कि इत विविध हिंतों 
तथा शासन झ्यौर राजनीति के बीच सम्बन्ध वया हो । एक स्वतन्त समाज में हित 
समूही को स्वतन्त्र रूप से संगठित होने की श्रनुमति होती है और जब ये समूह 
सरकारी यन्त्र और प्रक्रिया पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करते है और इस प्रकार 
कानूनों, नियमों, लाइसेस, करारोपण तथा अन्य विधायी और प्रशासक्रीय कार्यो को 
अपने ग्नुकूल ढालने की चैप्टा करते है तो स्पष्ट ही ये हिंत (7४८४७) 'दबाव- 
समूहों” ([0८५5५४7८ 07079$) में बदल जाते है | झ्रव हिंत समूहों की गतिविधियाँ 
सरकार पर दबाव (?7०55०८) डालने की हो जाती है ।7 
दवाव-समूहों की कार्य-शैली 
दबाव-समूह राजनीतिक दल नही होते झौर उनकी कार्य-शैली भी राजनीतिक 
दलो से भिन्न होती है श्र उतके लक्ष्य भी | दबाव-समूह चुनावों में अपने उम्मीदवार 
खड़े करके राजनीति मे प्रत्यक्ष भाग ती नही लेते किन्तु अपनी शक्ति और साधनों के 
अनुसार भ्रप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियो को प्रभावित करते रहते है । राजनीतिक 
दलों का लक्ष्य होता है सत्ता का स्वामित्व और दबाव-समूहो का सत्ता का नियत्रण । 
किसी भी दल का काम वोट और पैसे के बिना नहीं चतता झौर प्रत्येक दल को 
अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए नैतिक समर्थन की भी झावश्यकता रहती है । 
अतः जो दबाव समूह जिस हृद तक किसी राजनीतिक दल की इन आवश्यकताओं 
को पूरी कर पाता है उसी हृद तक उस दल को उसकी बात भी मानती पड़ती है । 
ये दवाव-समूह केवल सगठित दलो को ही नहीं बल्कि अपने प्रचार द्वारा सीधे 
मतदाताओं को भी प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार ससद्‌ सदस्यों और , जब किसी 
दल की सरकार बन जाती है तो मन्वत्रियों को अपने पक्ष मे करने की ये कोशिश 
करते हैं। कभी-कभी विभिन्न समूहो के अपने व्यक्ति किसी दल की ओर से अ्यवा 
निर्देज़ीय निर्वाचित होकर संसद्‌ में पहुँच जाते है और अपने समूह के हित का 
समर्थन करते है । साथ ही बडे समूहो की ओर से ससद्‌-सदस्यो, ससदू-समितियों श्रौर 
मस्त्रालयों से सम्पर्क रखने के लिए विशेष एजेन्ट नियुक्त रहते है जो निरन्तर अपना 
काम करते रहते है । इस प्रकार के सम्पर्क तथा प्रभावीकरण को अमेरिका में 
“लॉबीइंग' का नाम दिया जाता है । इस प्रणाली का वहाँ इतना जोर है कि इसके 


4 क्लाल <द ऑशडर 60७ थागवादा। ब्राव #णत्रल पर शा प्रछ्याटां। (67५), 
ए7. 467-68. हु 
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द्वारा जिस कानून का विरोध होता है उसके पारित होने की कोई भ्राशा नही रहती 
ओर जिसका समर्थन होता है वह सहज ही पारित हो जाता है। इसलिए दवाव- 
समूहो को वहाँ 'नायव सरकार' भी कहा जाता है ।? 
दवाव-समूह का महत्त्व 

दबवाव-समूह झाज एक संस्था के रूप में कार्य करते है। ये विधायकों को 
इतना प्रभावित कर लेते है कि सामान्य कानून में सशोधन अथवा किसी कानून का 
निर्माण करते समय वे उनके हितों का ध्यान रखते हैं । दवाव-समूह निर्वाचन के 
लिए उम्मीदवार खड़े नही करते लेकिन बड़ें-वड़े लेता और ससद्‌ सदस्य इनका 
समर्थन प्राप्त कर चुनावों में विजय प्राप्त करते है । दलीय उम्मीदवारों को इनसे 
408: के लिए घन मिलता है। अतः वे ससद्‌ में पहुंचकर उनके हितों की रक्षा 
का 
दबाव-समूह अपने हितों के विरुद्ध व्यवस्थापन का यथाश्क्ति विरोध करते 
है । इस प्रक्रिया मे प्रायः ऐसे विधायको का पुनर्मूल्याँकन हो पाता है जो जनता की 
झारकाँक्षात्रों ्रथवा हितों के प्रतिकूल हैं। श्राज दलीय श्ननुशासन की कठौरता के 
फलस्वरूप व्यक्तिगत विधायक का महत्त्व घटता जा रहा है झौर दवाब-समूह का 
प्रभाव परोक्ष रूप से वढ रहा है । हर्मम फाइनर के झनुसार, “जहाँ सिद्धान्त तथा 
संगठन में राजनीतिक दल कमजोर होंगे, दवाव-समूह पनपेंगे । जहाँ दवाव-समूह 
शक्तिशाली होगे वहाँ राजनीतिक दल कमजोर होंगे। जहाँ राजनीतिक दल 
शक्तिशाली होगे वहाँ दवाव-समृह दवा दिए जाएँगे |” 

एक लोकतन्‍्त्रात्मक राज्य में विभिन्न वर्गों के अलग-अलग हितों की रक्षा में 
दबाव-समूह बहुमूल्य सिद्ध हुए है। वी० भ्रो० की० शब्दों में “दवाव-समूह दलीय 
पद्धति में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के कार्य को सम्पन्न करते है और क्षेत्रीय 
प्रतिनिधित्व की कमी को दूर कर देते हैं । इनके द्वारा चुनावों के बीच के काल 
में लौकतन्त्र को जीवित रखने का कार्य किया जाता है। दवाव-समूहों के माध्यमों 
में जन-साधारण के बीच सम्पर्क सूत्र स्थापित होता है। ये समूह सामान्य जनता 
को शासन तक पहुँचाने का मार्ग प्रदान करते है और इस तरह शासन-व्यवस्था को 
साधारण जनता के प्रति संवेदी (९०570750०) बनाते हैं । दआ्ाव-समूह वास्तव में 
राजनीतिक वातावरण के मापक यन्त्र हैं जिनके झाधार पर नीति-निर्माता भ्पनी 
नीतियों का निर्माण और मूल्यांकन कर सकते हैं । 
भारत में दबाव-समूहों के विभिन्‍न प्रकार 

भारत में दबाव एवं हिंत-समूहों को भ्रभी तक बह भ्रभावपूर्ण स्थिति प्राप्त 
नही ही सकी है जो पश्चिमी राष्ट्रों में उन्हे सहज ही प्राप्त है। इतका विकास मन्द 
गति से हुमा है गौर जो ग्रस्तित्व में है वे. पाश्चात्य हित-समूहों की तुलना में दुर्बल 
है । यह दुर्बलता ब्रिटिश विरासत के रूप में मिली है तथापि राजनीतिक चेतना के 
विकास के साथ-साथ शव देश मे दबाव-समूह झधिकाधिक सक्रिय बनते जा रहे हैं 





] रपुतुत तिसक ६ वही, पृष्ठ 56-5 ॥7. 
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भारत में विद्यमान दबाव-समूहों को दो भागो में विभाजित किया जा 
सकता है-- 

(क) परम्परागत दवाव-समूह (बता टउधा९ 67०095) ; 

(ख) आधुनिक दबाव-समूह (]ध०कल्या शाल्डध्या० 070095). यथा 
व्यापारिक एवं श्रौद्योगिक दवाव-समूह, श्रमिक सघ, किसान सग्रठन, 
विधार्थी समठन, महिला एवं प्रशासनिक कर्मचारी सघ आदि । 

(क) भारत में परम्परागत दवाव-समूहों. (800078] #7४5४07९ 
070प95) में जाति एवं धर्म पर आधारित दबाव-समूहों का उल्लेख किया जा 
सकता है । जाति और घर्म मूलतः: सामाजिक-सॉस्क्ृतिक सस्थाएँ हैं, भ्रतः राजनीति 
में इनकी भूमिका नग्रण्य होनी चाहिए, किन्तु भारत के सार्वजनिक जीवन मे धर्म 
और जाति के तत्त्वो का अपना विशिष्ट स्थान है और इन पर भ्राघारित दबाव-समूह 
अनेक अवसरो पर राजनीतिक एव सार्वजनिक क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका श्रदा करते 
है। सॉस्कृतिक दबाव-समूहों के रूप में विगत वर्षों में भारत-चीन मैत्नी समाज, 
भारत-रूस सॉस्कृतिक सघ, अखिल भारतीय शान्ति परिपद्‌ आदि सॉस्क्रतिक संगठन 
विशेष रूप से सक्रिय रहे हैं । राष्ट्रीय स्‍्वय सेवक संघ भी एक प्रभावशाली दबाव- 
समूह है जो भूतपूर्व जनसंघ दल का सहयोगी है। जातीय धामिक एवं दवाव-समूहो 
मे उल्लेखनीय हैं-भारतीय इसाइयो के भ्रखिल भारतीय सम्मेलन, भ्रॉग्ल-भारतीय 
ऐसोसिएशन, सनातन धर्मे रक्षिणी सभा, भ्रार्य प्रतिनिधि सभा, मारवाड़ी एसोसिएशन, 
हूरिजन सेवक सघ, जाट सभा, वैश्य महासभा, बंगाली समाज झ्रादि। ये सभी 
दबाव एवं हित-समूह अपनी जाति और सदस्यो के हितों की रक्षा और प्रभिवृद्धि के 
लिए प्रयत्तशील रहते है तथा देश की राजनीति श्रोर चुनाव प्नभियानों में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाते है । कुछ राजनीतिक दलों, बथा---अकाली दल, द्रविड़ मुनेत्र कपधम, 
मुस्लिम मजलिस, जमीयत उल-उलेमा-ए-हिन्द, फारखण्ड दल, परिगरशित जाति 
संघ आदि का उदय मुख्यतः दबाव-समूहों के रूप मे ही हुआ था और झाज भी अपने 
स्वरूप और कार्यो की दृष्टि से वे थोडी सीमा वक राजनीतिक दल और अधिक 
सीमा तक दवाव-समूह माने जा सकते हैं। शिवसेना भी जातीयता पर गझ्राधारित 
दवाव-समूह ही है । अनुसूचित जातियों के समूह अपने हिंतों की रक्षा के लिए 
शासन पर निरन्तर दबाव डालते रहते है। उनका प्रयत्न रहता है कि अनुसूचित 
जाति के सोगो को भ्रधिकाधिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक पद प्राप्त हों । महाराष्ट्र 
में एक शक्तिशाली दवाब-समूह के रूप मे "दलित पेंथर' का उदय हुआ है । भूतपूर्व 
मुख्य न्यायाधीश डॉ. गजैन्द्र मड़कर ने इस दबाव-समूह को “दलितोद्धार की दिशा में 
कार्य करने वाती महान्‌ शक्ति! कहा है ॥ 

(ख) भारत में आधुनिक दवावनसमूहों (|०तंला) गिल्प्ा८ 070095) 
में व्यावसायिक एवं औद्योगिक दबाव-समूह, श्रमिक संघ, किसान संगठन, शिक्षित 
वर्ग के संगठन ब्रादि तो महत्त्वपूर्ण हैं ही, गाँधीवादी संगठन भी झपना विशिष्ट 
रथात रखने हैं। भारत में भी ये दवाव-समूह व्यवस्थापन समितियों को प्रभावित 
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करते है। हम प्रायः सत्ताघारी दल पर बिड़ला बच्धुओं आ्रादि को विशेय सुवियाएँ 
तथा ताइसेस झादि देने के झारोपों की वात सुनते है । यह सब दब्ाव-समूहों के 
कारण ही सम्भव होता है | दबाव-समृहों को मन्त्रिमण्डलों के निर्णय तक को बदल 
देने की क्षमता है । 

() व्यापारिक दबाब-समूहों के रूप में टाटा, बिडला, डालमिया आदि 
परिवारों ने देश के व्यापार और व्यवसाय को अपने हाथो में केन्द्रित कर रखा है । 
ये परिवार चंदा देकर, राजनीतिक दलों को उपहार देकर, सावंजनिक कोपों में दान 
देकर, झौद्योगिक तथा शिक्षण संस्थाग्रों मे उचित वेतन वाले पद देकर, ग्रपने समर्थक 
प्रत्याशियों को निवर्चित में विजयी बनाकर सार्वजनिक नीति को महत्त्वपूर्ण रूप से 
प्रभावित करने की क्षमता रखते है । व्यापारिक जातियाँ भी है जो सार्वजनिक 
नीति को प्रभावित करती है, जैसे मारवाड़ी, जैन, पारसी, दक्षिण भारत में चेट्रियार 
आदि । इसके अतिरिक्त प्रनेक व्यापारिक संगठन है जिनमे कुछ तो कार्यो के श्रावार 
पर संगठित हैं, जैसे एम्पलायर्स फैडरेशन ग्रॉफ इण्डिया (80 909०७ क्तेशवाणा 
० 700|9), बीमा बिल ओनसे एसोसिएशन (परा5प्र90०6 की 0जाक्ष$ ह580- 
९४४०४) आदि एवं कुछ धर्म भ्रथवा जाति के आ्राधार पर संगठित है, जैसे मुस्लिम 
एवं मारवाड़ी चेम्बर श्रॉफ कॉमर्स आदि। ये सगठत व्यापारिक हृष्टिकोश में 
एकरूपता लाने झौर व्यापार के स्तर की वृद्धि करने मे कार्यरत रहते है । इन सभी 
व्यापारिक संगठनो के शीर्ष पर 'फंडरेशन श्रॉफ इण्डियत चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड 
इण्डस्ट्री' (छ646एब० 0 पधताबा ए॥द्लाएश/ 0 0०ग्राए८7०४ ६ वाता॥9) 
है । इत व्यापारिक दवाव- समूहों का सावंजनिक नीति पर काफी दबाव रहता है । 
सभी सभाओं मे निकलने वाली पत्र-पत्रिकाप्रो पर इन्हीं का नियन्त्रण है, श्रतः 
व्यापारिक हृष्टिकोश के प्रचार और प्रसार में कोई बाघा नही होती । 


भारत में सिकलने वाले मुख्य पत्र जैसे हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ 
इब्डिया, कॉमर्स, कैपीटल, इण्डियन फाइनेल्स, ईस्टर्न इकोनीमिस्ट आदि पर इस्ही कुछ 
व्यापारिक घरानो का आधिपस्य है। अधिकॉश चैम्बसे ऑँफ कॉमर्स अपने-अपने 
पत्र अ्रलग-अलग पत्र तिकालते है। समाचार एजेन्सियाँ भी अधिकतर इन्ही के द्वारा 
नियन्त्रित होती है । हमारे यहाँ सचिवालयों में नियुक्त उच्च अ्रधिकारियों की 
पृष्ठभूमि भी इन्ही घरानो से पुरंतया ग्रमावित है । यहाँ तक कि भारतीय संतद्‌ मे 
भी इन घरानों का प्रभाव व्याप्त है और इस प्रकार देश के राजनीतिक प्रवन्ध में 
इन्ही का हाथ रहता है। इन्ही विचारों के अनेक समर्थकों जैसे टी० दी० 
कृष्णामाचारी, होमी मौदी, ए० डी० सर्राफ, पुरुषोत्तमदास, ठाकुरदास, जी० एल० 
मेह्वता झ्रादि ने प्रशासन में * महत्त्वपूर्णा पद प्राप्त किए है वाह्तव में सरकार में 
अनेक ऐसे व्यक्ति प्रशासकीय और प्रभावशाली राजनीतिक पदों पर रहे है जो 
पूँजीपतियो के समर्थक हैं । सत्तारूढ दल में होने के कारए उन्होने देश की नीतियों 
पर पूँजीपति वर्ग के हित में ग्रपना प्रभाव डाला है। लाइसेल्स प्राप्त करने, भ्रपने 
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अनुकूल कानून करवाने तथा सुविधाजनक नीतियों को वनवाने के लिए ये सरकार 
पर अनेक प्रकार से निरन्तर दबाव डालते रहते हैं। विधिनचन्द्र वोस आयोग की 
रिपोर्ट को, जिसमे डालमिया जैन उद्योगों की जाँच स्वरूप रामकृप्णा डालमिया तथा 
उनके सम्बन्धियों द्वारा भ्रपनाएं यए अनुचित उपायों का पर्दाफाश किया गया था, 
छिपाने के लिए केन्द्रीय सरकार पर अत्यधिक जोर डाला गया था ॥ 
डॉ० हजारी की रिपोर्ट से ऐसे ही तथ्य विड्ला घरामने फे सम्बन्ध मे भी सामने 
आए, परन्तु सरकार पर दवाव होने के कारण लीपा-पोती कर दी गई। अतएव 
यह स्पप्ट हैं कि इन व्यापारिक संगठनों का प्रभाव सरकार तथा सरकारी नीतियों 
पर पूरी तरह से रहता है । 

(0) श्रमिक संगठनों (ट्रेंड यूनियन्स) का देश की राजनीति पर काफी 
प्रभाव है--विशेषकर उन नगरो भ्रौर क्षेत्रो पर जहाँ कि सगठित श्रमिकों की संख्या 
काफी है। झाज श्रमिकों के चार अखिल भारतीय संगठन क्रियाशील हैं---इण्डियन 
नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस, श्रॉल इण्डिया ट्रेड ग्रूनियन काँग्रेस, हिन्द मजदुर सभा 
तथा यूनाइटेड ट्रेंड यूनियन काँग्रेस । इनमें से प्रत्येक संगठन के साथ बड़ी सख्या में 
मजदूर सघ सम्बद्ध है और प्रत्येक समठन की सदस्य सख्या भी लाखो में है । 

एकता की कमी, पारस्परिक अ्रविश्वास, प्रतिस्पर्द्धा आदि के कारण पाश्चात्य 
देशी के ट्रेड यूनियनों के मुकाबले भारतीय ट्रेड यूनियनों का प्रभाव बहुत कम है । 
एक बड़ा अन्तर यह भी है कि भारतीय ट्रेड यूनियनें राजनीतिक दली की सहायक 
सस्थाएँ बन कर रह गई है, अभी तक अपने स्वतन्त्र अस्तित्व का विकास नहीं कर 
सकी हैं श्रौर न ही कोई सर्वमान्य झ्राचार सहिता बना सकी है। यहाँ तक कि ट्रेंड 
यूनियनें न तो पूरी तरह दबाव-समूह की ही भूमिका निभाती हैं श्रौर न राजनीतिक 
दल की भाँति ही कार्य करती है। यूनियनों के कार्य क्रम रचनात्मक कम है। हड़तालों, 
प्रदर्शनो और निवर्चित कार्यों मे ये अपने आपको अधिक व्यस्त रखते हैं । 

(॥) अन्य देशो के समान ही भारत में भी शिक्षित वर्ग के लोगों ने 
अपने-अपने ददाव-समूहों श्रथवा हित-समठनों का निर्माण किया है । इसमे श्रखिल 
भारतीय मेडिकल कौसिल (/॥ 70/9 >धट८3| (०४ाण)), अखिल भारतीय 
रलवे मेनूस एसोसिएशन (4) 70॥8 'ेक्षाफ3) ऐरशट्या५ /5६००४४०१), अखिल 
भारतीय पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ्स यूनियन (4 709 ए०&] & परात्ट्ा्०25 
ए्र००) झादि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बार एसोसिएशन, शिक्षक संघ तथा 
भेडिकल कौसिल के सदस्य विधि-निर्माण-प्रक्रिया को अपने हितों के अनुकूल प्रभावित 
करने की सचेप्ट रहते है । 

(१४) महिलाओं के दबाव-समूह और सगठन भी भारत मे श्रसें से सक्रिय 
रहे हैं। मिल भारतीय स्त्री सम्मेलन (6॥ ॥0073 एछ्गाक्म'5 ए०रि०ा०४) 
की शाखराएँ देश-भर में फैली हुई हैं। पहले इस पर साम्यवादियों का प्रभाव था, 
किन्तु अब यह काँग्रेस से सम्बद्ध है। एक दवाव-समूह के रूप में यह सम्मेलन 

स्त्री-समाज के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है भौर « 
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कानूनी व सामाजिक पद को सुधारने के लिए प्रयत्वशील रहता है । भारतीय संसद 
में हिन्दू कोड-बिल पर विचार होते समय इस सम्मेलन ने एक दवाव-समूह के रूप में 
बडा सक्रिय कार्य किया था । 

(५४) विद्यार्थों संगठनों मे श्रखिल भारतीय छात्र संगठन, राज्य विश्येप या 
विश्वविद्यालय विशेष के अपने छात्र संगठन, युवक काँग्रेस आदि सम्मिलित हैं 
राज्यों में विश्वविद्यालय स्तरों पर विधार्थी समूह उभर आए हैं और स्थानोय स्तरी 
के विद्यार्थी समुह उच्चतर विद्यार्थी समूहों से सम्बद्ध है। छात्रों की श्रद्धय-म्रलग 
यूनियनें भी है जो परस्पर सहयोग भी करती हैं श्रौर विरोध भी । छात्र सगठन 
राजनीतिक रूप से भ्रधिक्र सचेप्ट हैं, किन्तु उनमे दिशा-निर्देश प्रौर सुसगतता का 
अभाव है। देश के छात्र संगठन राजनीतिक दलों की पारस्परिक प्रतिस्पर्दा के केसर 
बने हुए है ग्रौर फलस्वरूप शिक्षण सस्थाओं के वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है । 
छात्र सगठनों के माध्यम से छात्रों की अनेक गतिविधियाँ राजनीतिक प्रान्दोलनों से 
जुड़ी हुई है । 

(शं) कृषक झौर ग्रामीश संगठन और समूह भ्रव श्रपना प्रभाव दिखाने लगे है 
और भारत का प्रत्येक राजनी तिक दल इन दवाव या हित-समूहो के समर्थन का झकाँक्षी 
है । प्रमुख राजनीतिक दलों से अनुबद्ध जो किसान एव ग्रामीण संगठन है वे हित 
स्पष्टीकरण के दृष्टि से उतना महत्त्व नही रखते जितना राजनीतिक दलो के पक्ष में 
समर्थत जुटाने की हष्टि से । साम्पवादियों के प्रभाव मे ग्रामीण क्षेत्रों में दो कृषि 
संगठन कार्यरत रहे है--किसान सभा और कृषि मजदूर यूनियन । इन संगठनों की 
प्रकृति वास्तव मे दबाव-समूहों जैसी न होकर दलीय एजेन्सियो जैसी रही है । 

(शा) गाँधीवादो संगठन देश में काफी प्रतिष्ठित है। सर्वोदिय समाज, से 
सेवा संघ, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, तालोमी सघ, भूदान आन्दोलन आदि गाँधीवादी 
संगठन है । ये दबाव-समू्ह नशावन्दी, बुनियादी शिक्षा, सामाजिक नीतियों आदि के 
सम्बन्ध में सरकार पर निरन्तर दवाव डालते रहते है। गाँधीवादी सगठन 
ओऔपचारिक रूप में सारे दवाव-समूहों को तरह राजनीतिक सरथाओ्री को प्रभावित 
करने का कार्य नहीं करते । इनका प्रयत्व यह रहता है कि समाज में आवश्यक 
नैतिक जागरण पैदा कर वॉछित परिवतेन लाया जाए। वैसे केन्द्रीय तथा राज्य 

सरकार से घनिष्ठ वैयक्तिक सम्पर्क द्वारा ये सरकारी नीतियों पर गहरा प्रभाव 
डालने में सक्षम है । 

भारत में कुछेक दबाव-समूहो मे सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न 
किया है और सरकारी नीतियो पर अनुचित दवाव डालने की चेप्टा की है। दवाव- 
समूही की अलोकतान्त्रिक सत्तिविधियों पर विमन्त्रण अपेक्षित है । 





/ ॥ निर्वाचन 
(६.६८7॥0॥35) 





साधा रणत: सविधान मे निर्वाचनों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की 
जाती और इस कार्य का पूरा भार विधान-मण्डलो पर ही छोड दिया जाता है।? 
किन्तु भारत के सविधान-निर्माता नागरिकों के इस राजनीतिक श्रधिकार को पूर्णतः 
सुरक्षित करने के लिए प्रत्यन्त उत्सुक थे। झ्तः उन्होंने संविधान का एक पूरा 
भाग 5 तिर्वाचनों से हो सम्बद्ध किया । इस भाग में अनुच्छेद 324 से 329 तक 
निर्वाचनों के सम्बन्ध में विभिन्न साँविधानिक व्यवस्थाएँ उपबन्धित की गई हैं। 


निर्वाचनों का वेधानिक ढाँचा 
(एव्हश गिश्याण्प्णोप ण पोध्यांणा5) 

भारत मे निर्वाचन की व्यवस्था के लिए एक स्वतन्म्र प्रशासकीय तन्त्र 
(#7 एरपैकुलावलशा। #ठगांग्रांधायाएल चशलाएटए ) की स्थापना संविधान द्वारा 
की गई है । यद्यपि भारत एक संघात्मक राज्य है, लेकिन निर्वाचन के लिए प्रशाराकीय 
तन्त्र एकात्मक शासन-प्रणाली के भाधार पर स्थापित है, अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण भारत 
के लिए समान है। निर्वाचन का काय॑ प्रशासनिक प्रकृति का अधिक है, भ्तः संविधान 
मे मुख्य चुनाव प्रायुक्त (टग्ार्त छोल्लागा ए०्ाशांइणाथ) के रूप में एक ऐसे 
ग्रधिकारी वी व्यवस्था की है जो बडा प्रभावशाली हो, राजनीतिक दबाव से मुक्त 
हो भौर जिसके झ्रादेशो का पालन भ्रधीनस्थ भ्रधिकारी पूर्ण निप्ठा के साथ करें । 
निर्वाचन तनन्‍्त्र के प्रमुस कार्य 

निर्वाचन तन्प्र के श्रथवा निर्वाचन की व्यवस्था करमे वाले प्रशासकीय तम्त्र 
के (जिसमे निर्वाचन आाधोग प्लौर उसके अधिकार, राज्य स्तर पर तिर्वाचन विभाग 
झ्रादि सम्मिलित हैं) प्रमुख कार्य प्रग्नतिखित हैं-- 


] एम. वो, प्रायती ; वहो, पृष्ठ 327. 
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() निर्वाचन क्षेत्रो का परिसीमन, (2) मतदाताओं की मुचियाँ तैयार 
करना तथा उनका भ्रकाशन करना, (3) चुनाव चिन्हों की व्यवस्था करना, 
(4) निर्वाचन सामग्री का प्रबन्ध करना, जैसे मतपत्र, मतदान पेटी, स्याही, मोहर 
श्रादि की व्यवस्था, (5) निर्वाचन कार्यक्रम तैयार करना, (6) नामजदगियों की 
व्यवस्था करता, (7) अभिकर्त्ती-व्यवस्था, (8) सतदान व्यवस्था, (9) गणना 
श्रौर परिस्याम की उद्घोयरणा, (70) जसा एवं उसका अबन्ध, (42) निवर्चिन 
व्यय पर सीमाओ्रों का आरोपरा, एवं (42) प्राचिकाओं के लिए प्रवन्ध झ्रादि । 
निर्वाचन तन्त्र का गठन 

निर्वाचन सम्बन्धी उपयुक्त सभी कार्यो के सम्पादन के लिए जिस स्वतन्त्र 
प्रशासकीय तनन्‍्त्र का गठन किया गया है, वह इस प्रकार है-- 

(क) निर्वाचन झ्रायोग । 

(ख) राज्य स्तर पर निर्वाचन विभाग । 

(क) निर्वाचन श्रायोग 
(छास्लांएत (०माग्रांडडआं०ण 

सविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देश और 
नियस्त्रणा करने के लिए एक निर्वाचन ग्रायोग (8९०४०॥ 0०गश्ाउक्षणा) की 
स्थापना की गई है। निवचित आयोग एक स्वतन्त्र निकाय है। सविधान इस 
बात बगे सुनिश्चित करता है कि यह श्रायोग उच्चतम और उच्च न्यायरालपों की 
भाँति कार्यपालिका के बिना क्रिसी हस्तक्षेप के स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से अपने 
कार्यो को सम्पादित कर सके । अनुच्छेद 324 में ही व्यवस्था है कि मुख्य निर्वाचन 
आयुक्त (कार्थ' 8९९0० (०7रष्पाइअंग्राध) को उसके पद से उसी भ्रकार हटाया 
जा सकता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को । किन्तु जहाँ 
न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहे सकते है वहाँ मुख्य चुन।व 
आयुक्त की नियुक्ति किसी सीमित अवधि के लिए की जा सकती है। 

मिर्वाचन आयोग के गठन को लें तो यह मुख्य निवचिन आयुक्त तथा श्रन्य 
उतने निर्वाचन आायुक्तों से मिलकर बनता है, जितनी संख्या राष्ट्रपति समय-समय पर 
नियत बारे! इन अन्य श्रायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति ससद्‌ द्वारा विहिंत कानून के 
अन्तगंत करता है । राज्य विधान-मण्डलों के निर्वाचनों से श्रायोग की सहायता के 
लिए चुनाव झ्रायोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक ग्रायुक्तों (८8०7० 
टण्मराप्रांइश्ंणग्था$). की भी नियुक्ति दी जा सकती है । निर्वाचन भ्रागोग में मुख्य 
चुनाव भायुक्त के अतिरिक्त भय आयुक्तो का तो सभापतित्व मुख्य निर्वाचन झायुक्त 
ही करता है । आयुक्तो वी सेवा-शर्तों, पदावधि झ्रादि का निर्धारण भी राष्ट्रपति 
नियम बनाकर करता है, लेकिन यह झावश्यक है कि मियम संत्द्‌ द्वारा निर्मित 
कानूनों के अनुसार हो । नियुक्ति के पश्चात्‌ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सेवा-शर्तों 

में ऐसे कोई परिवर्तत नही किए जा सकते जो उसको अलाभकादी हो। निर्वाचन 
आायुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन भ्रायुक्त की सिफारिश वेः बिना पद से 
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नही हटाया जा सकता । इस प्रकार सविधान निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों की 
पदावधि को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है ताकि वे अपने कार्यो का सम्पादन निडरता 
के साथ कर सकें । 
निर्वाचन आ्रायोग के कार्य 

सविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन ग्रायोग के मुख्य कार्य ये है-- 

“(]) संसद्‌ राज्य विधान-मण्डलों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली 
और राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के पदो के निर्वाचनों का अ्रधोक्षण, निदेश श्रौर 
तियन्त्रण करना । 

(2) उक्त तिर्वाचनों का संचालन । 

(3) ससद्‌ तथा राज्य विधान-मण्डलों के निर्वाचन सम्बन्धी सदेहों भौर 
विवादों के निणंय के लिए निर्वाचन न्‍्यायाधिकरण की नियुक्ति करना । 

(4) संसद तथा राज्य विधान-मण्डली के सदस्यों की अनहँताओ के प्रश्त 
पर राष्ट्रपति श्लौर राज्यपालों को परामर्श देना ।” 

अनुच्छेद 325 मे व्यवस्था है कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक 
सामान्य निर्वाचन-नामावली होगी । कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, मूलवश, जाति, लिंग 
के आधार पर किसी नामावली में सम्मिलित होने से नहीं रोका जाएगा । यह व्यवस्था 
हैं कि ससद्‌ और राज्य विधान-मण्डलो के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के 
आधार पर होगा । 2] वर्ष की आयु का भारत का प्रत्येक नागरिक, जो अनिवास, 
पागलपन, भ्रपराध या अ्प्ट या अवैध आचार के झ्राधार पर भ्रयोग्य घोषित मही कर 


दिया गया हो, निर्वाचत में मतदाता के रूप में पंजीबद्ध किए जाने का हकदार होगा 
(अनुच्छेद 326) । 


निर्याचन झ्रायोग के प्रमुख कार्यों का विवेचन तनिक विस्तार से भ्रपेक्षित है : 

() चुनाव क्षेत्रों का परिसोमन या सीमाकन (एक्षयरात्ाणा 
(०४४४एरशाधं०५) -चुनाव आयोग का सर्वप्रथम कार्य चुनाव क्षेत्रों का सीमाँकन है । 
प्रथम झाम चुनाव में चुनाव क्षेत्रों का सीमाँकन जन प्रतितिधित्व अधिनियम 9507 
के ग्रन्तर्गेत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश के आधार पर किया गया था, 
लेकिन बाद में ससद्‌ ने 'परिसीमन आयोग अधिनियम 952! पारित किया जिसमें 
यह प्रावधान किया गया कि 0 वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरान्त 
चुवाव क्षेत्रों का सौमॉकन किया जाना चाहिए । मुख्य चुनाव आयुक्त इस परिसीमन 
आयोग का श्रध्यक्ष होता है और उसके अलावा इसमे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च 
न्यायालयों के दो अवकाश प्राप्त न्‍्यायावीश भी होते है। आयोग की सहायता के 
लिए प्रत्येक राज्य से 2 से लेकर 7 तक सहायक्र सदस्य भी होते है। ये राद्यायकः 
सदस्य सम्बद्ध राज्य से लोकसभा पझ्रथवा राज्य विधान-सभा के लिए निर्वाचित « 
में से चुने जाते हैं । जनता वो अधिकार है कि वह व्यक्तियत प्रववा ६ 
परिसीमन ग्रायोग के सम्मुख सुझाव या झापतियाँ प्रस्तुत करे। इन 
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झापतिियों पर खुली बैठकों में विचार आवश्यक माना गया है। इसके उपराम्त ही 
झायोग 'सीमाँकन झादेश' की घोषणा करता है जो श्रन्तिम होता है श्रौर जिसके 
विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नही की जा सकती । 

(2) मतदाता सृचियाँ तेयार करना (7० ॥:शकुछ४ एाश्लांणा एणा७) - 
चुनाव प्रायोग द्वारा लोकसभा अथवा विधान-सभा के प्रत्येक चुनाव या किसी भी 
मध्यावधि चुनाव से पहले मतदाता सूचियाँ तैयार करवाई जाती हैं । मतदाता सूचियाँ 
तैयार होने पर ही चुनाव सम्भव होते हैं । इन सूचियो को तैयार करने में मुख्य 
अझन्तनिहित उद्देश्य यह होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वचित न रह 
जाए जो मताधिकार की योग्यता रखता है । मतदाता सूचियो के सम्बन्ध में श्रामीग 
का कार्य इन सूचियों को तैयार करवाना और उन्हें मवीनतम बनाएं रखने हेतु 
निदेशन तथा नियन्त्रण करना है । 

(3) निर्वाचन झायोग ससदू, राज्य विघान-मण्डलो, राष्ट्रपति और 
उप-राष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण करता है। 

(4) विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना (70 ॥0९९०ट्वाॉ776 
एडिशार एणांट। 0970९5)-- चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न 
राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना है। प्रथम झ्राम चुनाव के बाद श्रायोग ने 
इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक कसौटी तैयार की जिसके श्रनुसार राष्ट्रीय 
दल के रूप मे केवल उसी दल को मान्यता दी जा सकती थी जिसने ससद्‌ के चुनाव 
के कुल डाले गए मतों के कम से कम 3 प्रतिशत मत प्राप्त किए हों । इसी प्रकार 
राज्यीय दल के रूप में मान्यता उसी दल को प्राप्त हो सकती थी जिसे विधान-सभा 
के लिए कुल डाले गए मतो के 3 प्रतिशत मत प्राप्त हो । इस व्यवस्था के अनुसार 
उस समय केवल 4 दलो को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई--काँग्रेस, 
कम्यनिस्ट पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी तथा भारतीय जनसघ | 9 दलों को 
राज्यीय दलो के रूप में स्वीकार किया गया । तीसरे श्राम चुनाव के लिए मिवचित 
आयोग ने विभिन्न दलो की स्थिति पर पुनविचार किया झौर बश्रारक्षित चुनाव-चिन्ह 
अदान करने के लिए लोकसभा तथा राज्यों की विधान-स्भाश्रों के चुनाव में 76 दलो 
को मान्यता प्रदान की । 

चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किए जाने के श्राधार समय-समय पर 
परिवर्तित किए जा सकते है शौर किए जाते रहें हैं। वर्तमान नियम के ग्रनुसार 
किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तभी ब्राप्त हो सकती 
है जबकि आम चनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में से 4 श्रतिशत मत मिले हो । 

977 के चमावो के बाद, नियम के श्राघार पर, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल 
4 ही रहे हैं--कांग्रेस, जनता पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल और मार्क्सवादी दल । 
जुनाई, 979 में जनता पार्टी का विभाजन हो गया और वह दो हुकड़ों में बेंढ 
गई--जनता (एस.) एवं जनता पार्टी । 26 सितम्बर, 979 को निवर्चिन झ्रायोग 


द्वारा जनता (एस अर्थात्‌ सैक्युलर) को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई 
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(5) राजनीतिश दसों को प्रारक्षित चुनाव-चिह्ध प्रदाव करना (प० #॥0 
एकल ऐाल्ताणा 50०5 (० (१०धत्या मा05)--राजनीतिक दलों को 
भारक्षित घुनाव-चिर्द प्रदान करना प्रायोग का एक बडा मदत्त्वपूर्ण काम है। यदि 
चुनाव-चिन्हू के बारे में किन्ही दो साजनीतिफ दलों के बीच वियाद उत्पन्न हो जाए 
सो झआायाश निष्पक्ष दग से विवाद का निपटारा करने वा प्रयास करता है। 977 के 
लोकसमाई मध्यावधि चुनावों के समय सत्तारइ काँग्रेस भोर संगठन याँग्रेस के बीच 
भविभाजित काँग्रेस फे चुनाव-चिस्हू (दो बैलों की जोडी) पर विवाद उत्पन्त हो गया 
और निर्वाचन भाषोग ने भ्रपना निर्णाय सत्तारूद काँग्रेस के पक्ष में दिया। संगठन 
काँग्रेस ने निर्णय के विश्य सर्वोच्च न्‍्याथालय में भ्रपील की जिसने मुख्य चुनाव 
प्रायुक्त के निर्णय को लागू होने से रोक दिया, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय मे 
भपना जो झ्न्तिम निर्णय दिया उसमे चुनाव प्रायुक्त फे फैसले को दोहराया गया । 
इस प्रवार दो खैलो वी जोडी चुनाव-चिन्ह सत्तारढ दल येः पास रहा | 3 सबवस्बर, 
979 को चुनाव धायोग ने 'लोफदल' के श्रस्तित्व को स्वीवगर नही किया, पर यह 
रवीकगर कर लिया कि जनता (एस) अस्तित्व में है भौर इसलिए श्रागामी चुनावों 
में जनता (एस) वें खेत जोतते हुए किसान” के चुनाव-चिन्ह के इस्तेमाल की 
इजाजत दे दी (१ 

(6) राजनीतिक दलों को ब्राफ़ाशवाणी पर चुनाव भाषणों के प्रसारण की 
सुविधादों बी व्यवस्था करने, राजनीतिक दलो फे लिए चुनाव झ्राचार-सहिता कर 
निर्माण करना, प्रत्याशियों हारा चुनाव व्यय की राशि वा निर्धारण करना, चुनाव 
याचिकाप्रों श्रादि के वारे मे सरकार को आवश्यक परामर्ज या सुझाव देना भी मुख्य 
चुनाव भ्रायुक्त का कार्य है। जनवरी, 980 के प्रथम सप्ताह में सम्पन्न होने वाले 
मध्यावधि चुनाव के सन्दर्भ से 4 श्रवटूबर, 2979 को 23 सूत्री आचार-संहिता जारी 
बरी गई । 

(7) प्रढ॑ न्यायिक फार्य (0029-3070४8] ए7८४००५) --सविधान द्वारा 
चुनाव आयोग को कुछ झद्ध न्यायिक कार्य भी सौंपे गए हैं जिसमे मुख्य दो उल्लेखनीय 
है--अनुच्छेद 03 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की निरयग्यिताओों 

(70:५०४॥१०७॥०75) से सम्बद्ध किसी भी प्रश्न पर परामर्श माँग सकता है, एवं 
अनुच्छेद 92 के अनुसार राज्य विधान-मण्डलो के सदस्यो के सम्बन्ध मे मह अधिकार 
राज्यों के राज्यपालों को दिया गया है। बिन्तु संविधान अथवा जनप्रत्तिनिधित्व 
अधिनियम में इस कार्य को करने की कोई प्रक्षिया निश्चित नही की गई है, अतः इस 
कार्य के सम्पादन में आगोग ने कठिनाइयाँ अनुभव की है ) 

(8) श्रायीग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समय-समय पर सरकार को 
अपने कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देता रहे और चुनाव-प्रक्षिया में सुधार के लिए 
सुझाव दे । 


] हिन्दुत्लान, 3 नवम्बर, 979, पृष्ठ !. 
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विवर्चिन पक्रिया का ब्रारस्भ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गईं अधिसूचना से 
होता है, जिसके सम्बन्ध में चुनाव श्रायोग, आवश्यक तैयारियों के वाद, राष्ट्रपति को 
सिफारिश करता है। तदुपरान्त चुनाव गब्रायोंग मतदान की तिथियो की घोषणा 
करते है जिसे निर्वाचन प्रक्रिय का दूसरा चरण कहा जा सकता है ! घोषणा मे 
नामजदगी पन्नों की जाँच की तिथि, चुनाव सधपं से नाम वापस लेने की तिथि, श्रादि 
का उल्लेश्ष होता है। !966 के बाद से ही उम्मीदवारों को चुनाव ग्रभियान के 
लिए कम से कम 20 दिन का समय दिया जाता है । 
निर्वाचन विपयों पर न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक 
अनुच्छेद 329 यह उपबन्धित करता है कि संसद्‌ द्वारा अ्रनुच्चेद 327 या 
328 के श्रघीन निमित किसी विधि की, जो निर्वाचन क्षेत्रों से परिसीमन या ऐसे 
निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानी को वाँटने से सम्बद्ध है, मान्यता पर किसी न्यायालय से 
झापति नही की जा सकती है । इस अनुच्छेद के खण्ड (ख) में ऐसे विययों की 
मान्यता की चुनौती देने का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार संसद्‌ या राज्य 
विधान-मण्डल के किसी सदन के किसी निर्वाचन पर ऐसी तिर्वाचन-याचिका के बिना 
कोई श्रापत्ति तन का जाएगी जो ऐसे प्राधिकारों तथा ऐसी रीति से उपस्थित की 
गई है जो समुचित विधान-मण्डल द्वारा विभित विधि के द्वारा या अ्वीन उपवन्धित 
हैं । खण्ड (ख) के अन्तर्गत आप्त शक्तियों के प्रयोग में सद ने लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम पाप्त किया हैं । इस भ्रधिनियम के श्रन्तर्गत निर्वाचन-विफ्यों पर आयोग 
का निर्णय अन्तिम माना गया है ।/7 
संविधान के 9वे संशोधन अधिनियम द्वारा श्रव खण्ड (ख) के अन्तर्गत 
स्थापित निर्वाचन न्‍्यायाधिकरणों के निर्वाचत सम्वस्धी बिवादों के निपटाने के 
सेत्राधिकार की समाप्त कर दिया गया है । सशोधन ने इस शक्ति को उच्च न्यायालय 
में निहित कर दिया हे । ऐसा निर्वाचन न्यायाधिकरणा विवादों के शीक्रमेव निपटारे 
के उद्देश्य से किया गया है । निर्वाचन-न्यायाधिकरणों को इन विवादों के निपटाने 
में अनावश्यक विलम्ब होता था । 
प्रधान मन्त्री और लोकसभा के अध्यक्ष के 
निर्वाचन के लिए विशेष उपबन्ध 
संविधान के 44वें सगोधव अधिनियस द्वारा भ्रदुच्छेद 329 (क) को लुप्त 
कर दिया गया है और प्रधान मन्‍्त्री वथा लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचत-विवादी 
पर म्यायालय को अ्रधिकारिता प्रदान कर दी गई है । उल्लेखनीय है कि प्रनुच्छेद 
329 (क) को 29बे संशोधन द्वारा जोडा गया है जिसने प्रधान मन्त्री श्रीर लोकसभा 
के अध्यक्ष के निर्वाचन-विवाद को न्यायालय की अधिकारिता से परे कर दिया था । 
निर्वाचन आयोग का अपना सचिवालय होता है जिसमें कमंचारी इस प्रकार 
होते है--मरुख्य चुनाव आयुक्त, उप-चुताव ग्रायुक्त, सचिव, अवर सचिव, अनुभाग 
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राज्य के निर्वाचन विभाग को दो शाखाओं में विभक्त किया जाता हैं-अ्रथम 
व्यवस्थापिकाओ्रों के लिए और द्वितीय स्थानीय सस्थाड्रों के लिए । व्यवहार में दोनों 
शाखाओं का सम्पर्क स्थापित कर दिया जाता है | जिला स्तर पर भी निर्वाचन 
कार्यालय में ये दोनो शाखाएँ होती हैं, तथापि वे निकट सहयोग से कार्य करती है । 
राज्य का मुख्य निवरचिन अधिकारी ही सरकार के निर्वाचन विभाग क्रा निदेशक होता 
है श्रौर स्थानीय सस्थाओं के निर्वाचत-कार्य उसी के अ्रधीन होते है। स्थानीय सस्याप्रों 
के लिए चुनाव अधिकारी तथा निर्वाचन पजीयन श्रधिकारी स्वय जिलाधीश होता है । 
निर्वाचन-विधि के सम्बन्ध में संघ एवं 

राज्य विधान-मण्डलों की शक्तियाँ 

सविधान के अनुच्छेद 327 द्वारा ससद्‌ तथा राज्यों के विधान-मण्डलों के 
निर्वाचनों से सम्बद्ध सभी मामलों में विधि निर्माण करने की सर्वोत्तम सत्ता संसद्‌ में 
बिहित है । राज्य विधान-मण्डलों को इस सम्बन्ध में कुछ सीमित-सी शक्ति अनुच्छेद 
328 द्वारा दी गई है । किन्तु राज्य विधान-मण्डलों द्वारा पारित ऐसा कोई विधान 
संसद द्वारा पारित विधान के विरुद्ध नहीं हो सकता । 
निर्वाचनों की व्यवस्था करने के लिए संसद्‌ ने दी मुख्य विधियाँ पारित की 

है । जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा मतदाताओं की बर्ताएँ तथा मतदाता-सूची 
तैयार करने के सम्बन्ध में निर्णय किया गया) इस विधि द्वारा तिवचित क्षेत्र को 
परिसीमित करने की प्रक्रिया, ससद्‌ में विभिन्‍न राज्यों के स्थानों की संख्या तया 
प्रत्येक राज्य के विधान-मण्डलों मे सदस्पों की संख्या भी निर्धारित की गई। दूसरे, 
अर्थात्‌ जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 2957 के द्वारा निर्वाचनों का सचालन एवं 
प्रवन्ध करने की प्रशासनिक व्यवस्था, मतदान (70॥/), निर्वाचन सम्बन्धी विवाद, 
उप-निर्वाचन (9)-०८८०४००) इत्यादि विययो का विस्तृत रूप से प्रबन्ध क्रिया 
भया । इन दोनों श्रधिनियमों के श्राधार पर केन्द्रीअ सरकार द्वारा पारित नियम 
(80009 2९5) बनाएं गए, जिन्हें जन-प्रतिनिधित्व (मतदाता सूची निर्माण) 
नियम 950 तथा जन-प्रतिनिधित्व (निर्वाचत सेचालत तया निर्वाचन याचिका) 
नियम 954 कहा जाता है । इसके वाद प्रावश्यकतानुसार दोनों श्रधिनियमों तया 
नियमों में सशोधन हुए हैं । उद्दाहरख के लिए पहले यह निश्चित किया गया था कि 
संसदीय एवं विधान-मण्डलीय निर्वाचनों के लिए पृथ्रकू-पयरू मतदाता-गुचियाँ तैयार 
की जाएँ, किन्तु संगोधन द्वारा एक ही मतदावा-मूच्ची तैयार करने का फ्रैमला क्रिया 
गया जिससे बहुत-सा भ्रतात्रश्यक कार्य तथा व्यय वच गया । 


एक ही सामान्य मतदाता सूची | न 
संविधान के अनुच्छेद 325 ने ब्रिटिश शासनकालीन साम्प्रदायिक निर्वाचक 


मण्डलो की व्यवस्था को श्रस्तिम रूप से तिलॉजलि दे दी है। फाास्वरूप ब्रब प्रतीक 
निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक ही सामान्य मतदाता यूची [0ग० ठदाणवं हत्थांणा 
7९०॥) होती है । भारत का प्रत्येक नागरिक, जो का्ून के अन्तर्गत किसी निर्धारित 
हिधि पर 2! वर्ष वा हैं तथा दिसी भी दृष्टि से निर्योग्य नहीं है, अपने निर्वाचन क्षेत्र 
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की मतदाता सूची का भ्रंग होता है | जाति, धर्म, लिंग श्रादि को कोई महत्त्व नहीं 
दिया जाता । सविधान ने एक ही सामान्य मतदाता सूवी की व्यवस्था द्वारा भारत में 
बस्तुतः 'एक संग्रहित राजनीतिक समुदाय (2 (एणाए०शा6 एगा[स्थ (णाएए- 
79) की स्थापना कर दी है । एक व्यक्ति, एक मत तथा एक मुल्य का तिद्धास्त 
ग्रव भारत के नागरिक का एक साँविधानिक श्राधार बन गया है । 
लिर्वाचन प्रक्रिया 
निर्वाचन प्रक्रिया (06 छोल्टतरणं श०८८ठ॑ण८) के मुख्य चरण थे है-- 
() मताधिकार, (2) निर्वाचन-क्षेत्रों का सीमांकन, (3) निर्वाचन सूचियो की 
तैयारी, (4) निर्वाचन आयोग के परामर्शानुसार राष्ट्रपति द्वारा निवचित की घोषणा 
जी कि गजठ ऑफ इण्डिया में प्रकाशित की जाती है, (5) राजनीतिक दलों द्वारा 
अपने उम्मीदवारों का चयन, निर्देलीय उम्मीदवार भी हो सकते हैं, (6) नार्माकन 
पत्रों की जाँच, उम्मीदवारों (प्रत्याशियों) की घोषणा तथा चुनाव-चिन्हों का प्रावटन, 
(7) चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों द्वारा अपने चुताव घोषणा-पत्रों का प्रचार- 
प्रसार, (8) चुनाव अभियान और मतदाताओं को अपने-अपने पक्ष में जुदाना, 
(9) चुनाव के दिन मतदाता्रों द्वारा मतदान का प्रयोग, एवं (0) अ्रन्तिम चरण 
के रूप मे मतो की गराना करने के उपरान्त चुनाव परिणामों की घोषणा और सफल 
प्रत्याशियों को बाद में अपने-अपने पदों की शपथ दिलाना | 
आम चुनाव 
(6शाध्य्र 27९26005) 
भारत में 295-52, 4957, 962, 967, 974, 977 औश्रौर 
3980 मे सात झाम चुनाव हो चुके हैं । पहली बार लोकसभा के मध्यावधि चुनाव 
97] भे और दूसरी बार जनवरी, 980 में कराए गए। 
प्रथम श्राम चुनाव--भारत का प्रथम ऐतिहासिक झाम चुनाव 95-52 
में पूर्ण ल्ञोकतस्त्रात्सक वातावरण में सम्पन्न हुआ | लगभग 7 करोड 30 सास 
व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त था। निर्वाचन क्षेत्रों की सख्या 3,293 थी। लोकसभा 
की 493 सीटों के लिए 8,823 और राज्यों की विधान-स्भाओं की 3,278 सीटों 
के लिए लगभग ] लाख 75 हजार प्रत्याशी थे | कुल मिलाकर 75 दलों ने चनाव 
में भाग लिया जिनमे कुछ दल राष्ट्रीय स्तर के थे तो कुछ स्थानीय | 6 करोड़ के 
लगभग मत-पत्रों की देखभाल का काम लगभग 5 लाख 60 हजार कर्मचारियों ने 
बिया। सम्पूर्एँ देश में मतदान की प्रतिशत संख्या लोकसभा के लिए 44:63 और 
विधान-सभाओं के लिए 43-30 रही | कांग्रेस के पक्ष मे 45:0] श्रतिशत मतदान 
हुमा । लोकसभा में इसे 364 सीटे मिली । समाजवादी दल, साम्यवादी दस और 
जबसंध के पक्ष मे क्रमशः ॥0 50, 506 तथा 3:05 प्रतिशत मतदान हुआ | 
निर्दलीय उम्मीदवारों को 5:99 प्रतिशत मत मिला । राज्यी में से कुछ में कॉग्रेस ने 


भारी विजय प्राप्त को और कुद में केवल सीमा पर ही | ग्रामीण दीखं + मतदान 
नगभग 60% और शहरों में 40% हुआ । का 


घुनावो का ही प्‌ यम निकचित में 
लगभग ॥7 २ पाह सगे थे | मतापिसर प्राप्त व्यक्तियों 4१ सस्या 2 करोड़ 30 
पास से भी उक पहुंच गई । ऊस निर्वाचको के 29 2 वे में चुनाव मे भाग 
निया । चुनाव लड़ते बाले राजनो, के द्तो को सस्या 2 रही | संगदीय 
पैनाकों मे क्रिस ने 494 जैत्त स्थानों मे ये ३7 पर बिज: आप्त की । 
प्ट्रीय स्तर वर $ फैल काँग्रेस, पाग्यवादी, सोघनिस्ट आ्रौर दलों को 
मान्यता किक सकी । राज्य वि पान-सभाओं | काँग्रेस कस 635 [ स्यान 
मिले । इन चुनावों मे करत राज्य में दल को विजय धाप्त हुई । 960 
में केरल मे $गाव हुए जिसमे कांग्रेस को अब: बहुमत प्राप्त हुआ । द्ितीय 
याम चुनावों में को सम्परः गा ने, यहां तक पिछड़े कहलाने वाले क्षेत्रों 
5 जनता ने भी वी राजनीति: सुझ-य दिया । 

पृततीय श्रम दुनाव-.. गे, 4962 # टृकीय श्रम चुनाव हुए थो 0 दिनों 
में ही समाप्त हैं गए । इनमे 24 करोड 66 क्तेयो को घिऊर प्राण 
था। चुनावों में राष्ट्रीय स्वर पर 4 कक गह 5 क्न्‍्य ही गए | यह 
पा नम पारी था ६ ने लोकस भी के चुनावों मे पर और 
राज्य विघान- मे र विजय प्राप्त क्री शनावों मे कांग्रेस 
लोकसभा मे 3 7 स्थान धर री 

राज्य 4 श्र हिम। प्रदेश, मशिपुर के बियुरा |) स्थानी 
परिषदों के कुल 3,2 स्थानों मे 9 #, ँग्रेसा 4,984 स्थान १ । यतदीय 
पेबचिनों मे से लग्रभय 53 53 प्रति: रहा श्रीर २ “सभाओ्री के 
निवचिनों मे * मध्य धरदेश और राजस्थान जे कांग्रेस को बड़ी. हानि पहुंची | 
496 सम्रदीय आम चुनावों मे काँग्रेस, दल, दी दच, 
जनसघ और स्वतन्श पार्री-. इन पष्ट्रीय इकोे ने क्रमश, 45 66, 96, 6 &. 2, 
6-42 तथा पश्नत मत प्राप्त किए । राज्य गन-सभाश्रो ईेने दलों करे 
क्रमश: 44 33 58, 00, 6 3 और 7 विश्व मत मिन्ते 

चृतीय आम चुनायो मे निवक्तित क्या को के लिए पहली बार 


रसी गई थी । है ्ज 

चतुर्थ श्राम चुनाव-5 7967 7 * आम चुनाव मे 
मताधिकार प्राष्त व्यक्तियो क्र 2 के | 4 लोकसभा 
के 523 और राज्य विधान-सभ जू पके लिए 
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बदल दिया । 7 राज्यों मे से केवल 9 राज्यों में काँग्रेस को बहुमत मिला और 
523 सदस्यों की लोकसभा में उसे केवल 283 स्थान प्राप्त हुए। स्वतन्त्र पार्टा 
पिछले निर्वाचनों में राष्ट्रीय स्तर पर ञ्रा गई थी। बस बार उसमे सोकसभाऐमें 
45 स्थान प्राप्त किए जबकि पिछले निर्वाचनों मे उसे १8 स्थान ही मिले थे । जनसंध 
की पिछते निर्वाचतों के 4 स्थानों के मुकावले इस बार लोवासभा में 35 स्थान 
प्राप्त हुए । प्रतिशत की दृष्दि से कांग्रेस को 40 73 प्रतिशत बोढ मिले तो जनसघ 
को 9:4। प्रतिशत । चौथे प्राम चुनावों में काँग्रेस को केवल 9 राज्यों में ही बहुमत 
मिल पाया । 





पाँचदें लोकसभाई चुनाव, 97॥--मार्च, ।97 भें पाँचवे लोकसभाई 
चुनाव सम्पन्न हुए। 967 में निर्वाचित लोकसभा अपना परचर्षीय कार्यकाल पूरा 
करने से लगभग एक बर्य पहले ही 27 दिसम्बर, 970 को भंग कर दी गई ताकि 
प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती गावी की सरकार जनता से नया विश्वास प्राप्त कर सके । यह 
तिश्चय भी किया गया कि लोकसभा के चुनाव के साथ ही पश्चिम बंगाल विवान-सभा 
के भी चुनाव करा दिए जाएँ। चुनाव श्रायुक्त ने ! मार्चे, 797 से लोकसभाई 
चुनाव आरम्भ करने की धोपणा की । इस मब्यावधि चुनाव के फलस्वरूप सत्तारूढ़ 
कांग्रेस दल केन्द्र में पुन' बहुत शक्तिशान्नी बच गया | खोकसभा के कुल 58 स्थानों 


में से 56 स्थान के परिणामों की घोषणा की गई । जीत की सीटें इस प्रकार 
रही-- 


सत्तारूढ कांग्रेस 350 
संगठन काँग्रेस 46 
स्वतन्त्र पार्टो 8 
जनसघ 22 
ससोपा 3 
द्रमुक 23 
हर भारतीय कम्युनिस्ट पार्दी 23 
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 25 
प्रसोषा 2052 
अन्य 3 
निर्दनीय 2 
कुत घोषित स्थान 55 


पाँचवे लोकसभाई चुनावों के गम्भीर तात्कालिक और दूरवर्ती परिणाम 
निकल--(!) सुनिश्चित कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़ने की परम्परा आरस्म 
हुई, (2) जातिवाद, सामतवादं, सम्प्रदायवाद पर कड़ा प्रह्मर हुआ क्योकि मतदान 
व्यवह्वार को जाति, क्षेत्रीपतावाद आदि तत्त्वों ने बहुत कम प्रभावित किया, 
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(3) कांग्रेस के एकदलीय श्रमुत्व की पुनः स्थापना हुई, (4) 972 में राज्यों 
मे सम्पन्न होने वाले शाम चुनावों पर काँग्रेस के प8 में बड़ा प्रनुकूल प्रभाव पड़ा, 
(5) संयुक्त दलीय सरकारों से जनता का विश्वास जाता रहा, (6) चौथे भ्राम 
चुनावों से उत्पन्न राजनीतिक श्रस्यिरता और अ्रशान्त वातावरण की समाप्ति हुई 
(7) दल-बदल का धातक दौर समाप्त हो गया, (8) विरोधी दल बुरी तरह लड़खड़ा 
गए, उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया, (9) जनता का इस बात में विश्वास 
हृंढ़ हुआ कि भारत को एक शक्तिशाली केन्द्र की श्रावश्यकता है, ()0) केस्रीय 
नेतृत्व भ्रधिक सबल बना झौर प्रधान मन्त्री पद के गौरव और महत्त्व में भारी वृद्धि 
हुई, () श्रीमती गाँघी के नेतृत्व की घाक बैठ गई, स्वर्गीय नेहरू जैसा लेतृत्व पुनः 
सौद आया, एवं (2) केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में पूवषिक्षा सुधार हुआ । 
मार्च, 4972 के चुनाव--मार्च, 972 में भारत के 26 राज्यों भौर 2 संघ 
शासित क्षेत्रों में श्राम चुनाव हुए। इस बार भी गैर-साम्यवादी विरोधी दलों का 
काँग्रेस हरा! का अभियान पूरी तरह श्रसफल रहा । कांग्रेस को !4 राज्यों तथा 
एक संघ शासित क्षैत्र में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ तथा वहाँ स्थाई सरकारों का 
निर्माण हुप्ना । जिन राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों मे काँग्रेस को स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त न हो सका, वे थे---म रिपुर, नागालैण्ड और गोशा । मणिपुर तथा नागालैण्ड 
में कोई भी राजनीतिक दल स्थाई सरकार का निर्मास ने कर सका, फलस्वरूप अ्ल्य- 
काल में ही यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर द्विया गया । उसी समय श्रीमती नत्दिनी 
सतपथी के स्तीफ के काररा राष्ट्रपति ने उडीसा की विधघान-सभा मंगर कर केस्रीय 
शासन लागू कर दिया । इन घटनाग्रों के कारण 974 में मशिपुर, उड़ीसा, 
पाण्डिचेरी, नाग्रालैण्ड तथा उत्तर प्रदेश में पुन. विर्वाचच हुए। इस निवचिन में 
काँग्रेस को उत्तर प्रदेश तथा उडीसा में स्पप्ट बहुमत प्राप्त हुआ । मरिपुर, 
पाण्डिचेरी तथा नागालैण्ड में किसी भी दल को स्पष्ट वहुमत प्राप्त नहीं हुप्ना किन्तु 
मिली-जुली सरकारो का निर्माण हुआ । 
आम चनाव, मार्च 4977 और मतदान-व्यवहार 
97] और 972 के चुनावों ते केद्र श्रौर राज्यों में काँग्रेस को प्रचण्ड 

वहमत से सत्तारूढ कर दिया था, लेकिन उसके बाद राजनीतिक घटना-चक्र तेजी से 
घूमा । देश को श्रापातुकाल के निरंकुश साथे में जीवन विताना पड़ा और तब 

8 जनवरी, !977 को श्रीमती गाँधी ने अकस्मात ही मार्च, 4977 में छठी 
लोकसभा का चुनाव कराने की धोपणा की । राष्ट्रपति हारा 78 यनवरी को ही 
पाँचवी लोकसभा भग कर दी गई और 0 फरवरी, 977 को निर्वाचन आयोग 
मे आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी । 

उम्मीदवार, मतदाता, मतदान-के नर, मतदान एवं 


मतदान का श्रतिशत्त हु है 
अग्निमपृष्ठ पर दी गई तालिका 952 से लेकर 977 तक के लोकसभाई 


चमावों के तथ्यों पर प्रकाश डालती है-- 
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वर्ष कुल उम्मीदवार कुल मतदाता मतदान मतदान... मतदान का 
स्थान केन्द्र प्रतिशत 





4977 542 2,439 320,050,694 373,684 493,746,527 60 54 
497] 58 2,784 274,094,493 342,944 5,536,802 55 29 
3967 520 2,369 250,086,202 267,555 52,724,64 6:33 
7962 494 ,985 27,693,97 238,355 ]9,904,35 55-42 
957 494 4,59 493,652,069 220,478 9,329,866 47-84 
]952 489 473,2]3,635 32,560 80,709,202 45 67 





दलीय सफलताएँ-विफलताए और मतदान व्यवहार 
मार्च, 977 के लोकसभाई चुनावों मे दलीय सफलतागझ्रो-विफलताग्रों और 
मतदान व्यवहार का जो विश्लेपएा और मूल्याँकन 29 मई-4 जून, !977 के दिनमान 
में किया गया है| वह हमारे समक्ष चुनावों का तथ्यात्मक चित्र प्रस्तुत करता है--- 
97 में हुए लोकसभा चुनावों की तुलना मे अगर 977 मे काँग्रेस की 
गिरी हुई साख का प्रतिशत में हिसाव लगाया जाए तो सार्वदेशिक स्तर पर उसको 
मिलने वाले मतो मे लगभग 9 4 प्रतिशत की कमी हुई। 97] के चुनाव में 
काँग्रेस को 43:68 प्रतिशत मत मिले थे और 977 में यह झाँकड़ा गिर कर 
34 54 पर पहुँच गया । जनता पार्टी और लोकतों त्रिक काँग्रेस ने सम्मिलित रूप से 
चनाथ लडकर 298 सीटें ग्लौर 43 ।7 प्रतिशत मत हासिल किए । 
दक्षिण भारत मे काँग्रेस ने अपनी पूर्वस्थिति को बनाए रखा भ्रौर 53 
जगहो में से 92 प्राप्त की । दक्षिण मे कांग्रेस को 4 37 प्रतिशत मत गिले जयकि 
जनता पार्टी को केवल 24 26 प्रतिशत। जनता पार्टी में शामिण चार दर्तों को 
97। के चुनावों मे कुल मिलाकर 25 प्रतिशत मत मिसे थे। 
लोकसभा चुनावों में मार खाने वाले दूसरे दलों में दोनों कम्युमिस्ट परा्टियाँ 
थी । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने |97 के चुनावों गे 23 मीट श्राण्त करके 473 
प्रतिशत मत हासिल किए थे जबकि 977 के चुनावों में मतों के मामते में उतकी 
प्रतिष्ठा झाधी (2 82 प्रतिशत) रह गई झोर सीटों की संदया बिरकद शा दी 
॥ केवल पाँच राज्यो--मरिपुर, केरल, पष्मिती यगाल, बिज्वार भर तशिसगाए 
में इस पार्टी को 2 प्रतिशत से ज्यादा मत मिस । 
हालाँकि मावरसेवादी यम्युमिस्ट पार्टी ने इस बार के बतानों में जमसा पार्दो 
के साथ गठबंधन किया पर उसे भी 43 श्रविद्वत मे ज्यादा मत मी मिले ॥ वि 
में इस पार्टी को 5*2 प्रतिशत मत हित & | 97] ही सलना में. 49 
पार्टी को तीन गोरे भी कम प्रियी । विद्वदी छीहसामा मे इस पार्टी के 
थी श्लौर इस बार 22 हैं । ध्य दख व ही वॉच काक्थी--तिपूरा, परे 
करत, पजाव प्रौर ट्रा-भ्रदट 5 # 4 22४१ गय ध्राप्य शिए। हि! १ 
को 34:09 प्रतिशग मेड £ & + दर 
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रे माचे, 7977 के लोकसभा चुनावों में निर्देतीव उम्मीदवारों और क्षेत्रीय 
दलों का भी महत्त्व घट गया। पिछले चुवाव्र में क्षेत्रीय दलों और निर्देलीय 
उम्मीदवारों ने 22 3 प्रतिशत मत हासिल करके 65 सीटे हासिल की थी, जबकि 
इस बार उन्हें 25 सीटें और 5"7 प्रतिशत मत ही मिले! क्षेत्रीय दलों मे निश्वित 
ही कुछ ने श्रपनी पूर्व॑स्थिति में महत्त्वपूर्ण सुधार किया, उनमें नेशनल कॉस्फ़ ंस [जम्मू 
और कश्मीर), केरल कांग्रेस श्रौर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले मोर्चे में 
आमिल केरल के ग्रस्य दल, कृषक झौर मजदूर पार्टी, जिसने महाराध्ट्र मे जनता 
पार्दी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, नागरालैण्ड का संयुक्त जनतान्त्रिक मोर्चा, अकाली 
दल (पञाब), अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक (तमिलताड़ु और पाण्डिचेरी) और 
महाराष्ट्रवादी गोमातक पार्टी (गोवा, दमत और दीव) मुख्य है, जिरहोने श्रयतों 
स्थिति सुधारी । 
प्राप्त आँकड़ों के अनुसार कुल मतदादाओ (32 करोड़) के 60 प्रतिशत से 
ऊपर (9 37) ने इस चुधाव मे अपने मत का उपयोग किया । यह संख्या 297] 
के मतो से 5 प्रतिशत ज्यादा और 967 के चौथे ग्राम चुनाव के अधिकतम मतदान 
(64 33 प्रतिशत) से थोडी कम है । 
राज्यों भे सबसे ज्यादा मतदान (79 2 प्रतिशत) केरव में हुआ । दिल्‍ली 
में मतदान 7] 39 प्रतिशत रहा । 
मार्च, 4977 के चुतावो में मतदान व्यवहार अपने आप मे गितिहासिक रहा।' 
मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वे ताचाशाही को बर्दाश्त मही कर सकते + 
मतदाताओं ने इस मिथ्या प्रचार को ध्वस्त कर दिया कि अनपढ़ भरुर्खों को रोटी 
चाहिए न कि व्यक्तिगत स्वाधीनता । मतदाताओो ने दिखा दिया कि अन्य किसी भी 
वस्तु की तुलना में उन्हे व्यक्तियतत स्वाघीमता प्रिय है। पिछले सभी चुनावों के 
विपरीत मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रति श्रविश्वात् और उदासीनता का  प्रदर्शत किया । 
जित राज्पो मे जनता पार्टी को उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली वहाँ भी लाभ 
काँग्रेस को नही मिला । 977 के मतदान-ब्यवह्ार ने यह ध्िद्ध कर दिया कि भारत 
बी जनता ससदीय लोकतन्त्र के चिक्रास के लिए अपने को दलीम पद्धति के साय जोड़ने 
मे विश्वास करती है । मतदाताओं ने इस बार निर्दलियो की कोई प्रोत्माहन नदी 
दिया | महिलाझों के पक्ष में मतदान पहले की भ्रवैक्षा कम रहा | इस चुनाव में कुल 
व0 महिला उम्मीदवार खड़ी हुईं जिनमे से केवल 8 को हो मतदाताप्रो ने सफन 
बनाया । इसकी तुलना में !962 में 65 महिला उम्मीदवारों में से 33 को, 967 
हे 66 मे से 28 को और 497 में 86 भे से 2) को मतदात्राप्नों ने स्वीफार किया 
था । मतदाताओं ने साम्यवादी दलों के प्रति भी अपनी कोई ब्रिगेष इनि प्रदर्शित 
नहीं की । 
मार्च, 977 के मतदान ने यह स्पष्ट कर दिया हरि भारत वी जनता 
जबरन परिवार नियोजन के विरुद्ध है--स्वेब्छिक परिवार नियोजन के प्रयत्त ही 
यहाँ सफल हो सकते हैं. ॥ भाई-भतीजेबाद और राजनोधि के नाते-रिश्तों का प्रभाव 
इस बार भतदान व्यवहार पर उतना नही पड़ा जितना पहले पढ़ा करता था ! 
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जनवरी, 980 के मध्यावधि लोकसभाई चुनाव 
झौर मतदान व्यवहार 

जनवरी, 980 के प्रथम सप्ताह में सातवी लोकसभा के लिए मध्यावधि 
चुनाव सम्पन्न हुए। मतदान का प्रथम चरण 3 जनवरी को और दूसरा व अ्रन्तिम 
चरण 6 जनवरी को पूरा हुआ। मतदान के परिणाम ने सारे देश और विश्व को 
आश्चर्यचकित कर दिया, अनुमान के सभी मापदण्ड गलत सावित हुए । चुनावों में 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी की भ्रध्यक्षता वाली काँग्रेस (इ) ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त 
की श्र लगभग 34 मास के अन्तराल के बाद शासन की बागडोर पुनः श्रीमती 
गौयी के हाथो मे झा गई । 
चुनाव परिणाम 

लोकसभा में कुल निर्वाचित सीटों की संख्या 542 है, किस्तु केवल 525 
स्थानों के लिए चुनाव हुआ, शेष 7 स्थानों के लिए चुनाव बाद में होगे। 525 
स्थानों के चुनाव परिस्याम इस प्रकार रहे हैं-- 


दल फा नाम प्राप्त स्थान मतत-प्रतिशत 
काँग्रेस (६) 35] 66'85 
लोकदल था 7809 
जनता 37 590 
काँग्रेस (असं) 3 247 
भा० कम्युनिस्ट पार्टी व 209 
माक्सवादी 35 666 
अन्प 40 76 
निर्दनीय 3 0.57 


अन्य' के 40 स्थानो में से द्रविड़ मुनेत्न कपघम (डी० एम० के०) ने !6, 
अन्ना द्रमुक ने 2, अकाली दल ने ।, मुस्लिम लीग ने 3, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट 
पार्टी (पश्चिम बंगाल) ने 4, फारवर्ड ब्लॉक ने 3, नेशनल कॉ्फ्रोन्स (जम्मू- 
कश्मीर) से 3 स्थान प्राप्त किए झौर वाकी स्थान अन्य फुटकर क्षेत्रीय दलों 
को मिले । 
श्रीमती गाँवी द्वारा प्रधान मनन्‍्त्री पद की शपथ ग्रहण 

0 जनवरी, 980 की काँग्रेस (इ) की अध्यक्षा श्रीमती गाँधी को ससदीय 
दल का नेता चुना गया शोर उसी दिन तीसरे पहर राष्ट्रपति ने उन्हे मन्त्रिमण्डल 
बनाने तथा अपने साथियो की सूची पेश करने के लिए निमन्त्रित किया ! 
4 जनवरी, 980 को श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने प्रधान मन्‍्त्री पद की शपथ ली । 
इसके साथ ही उनके नेतृत्व मे केनद्रीय मन्त्रि-परिषद्‌ दे 2! अन्य सदस्यों मे भी पद 
झौर गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इनमे 5 कैबिनेट स्तर के मन्त्री और 
7 राज्य मन्त्री थे । राप्ट्र के नाम अपने सन्देश में श्रीमती गाँधी ने 'प्रात्म्न- 


ख् 
भारत के निर्माण' में सभी के सहयोग का ग्राद्धान किया । 
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मतदान व्यवहार 
जनवरी, 980 के मतदान व्यवहार से स्पष्ट हो गया कि मतदाता केद्ध में 
एक सुहृद श्ौर स्थिर सरकार चाहते हैं। जनता पार्टी का जो विश्वास उन्होंने 
3977 में प्रदान किया था, वह टूट गया और जनता पार्टी आपसी फूट तथा कुर्सी 
के दावपेच की शिकार होकर सत्ताच्युत्‌ हो गई । भारतीय जनता श्रराजकता के दौर 
से ऊब गई और उप्तने पुनः यह विश्वास व्यक्त कर दिया कि देश को वर्तमान 
राजनीतिक ग्रस्थिरता तथा प्राथिक कठिनाइयों से सिर्फ श्रीमती गाँधी ही उसार 
सकती है । जनता मे मत-पेटियो के माध्यम से यह स्पप्ट कर दिया कि वह श्रीमती 
गाँधी को श्रपना पुरा सहयोग देने के लिए तैयार है । 
प्रस्तुत चुनावों मे देश के मतदाता ने लगातार तीसरी वार भ्रपना इकतरफा 
फेसला दिया है। पहली बार 97 में उसते 'गरीबी हठाझ्ो” के नारे पर झाँख मी च 
कर श्रीमती गाँधी को भरकम बहुमत के साथ शासन सौपा, प्रस्तु /977 उसे बगा 
कि वह ठगा का ठगा रह गया और आपातकाल की ज्यादतियों के विरुद्ध श्राजादी 
और रोटी के नारे पर जनता पार्टी को अन्धाघुंध समर्थन प्रदान किया । वह फिर 
छत्रा गया भौर 980 में फिर श्रीमती गाँधी के साय हो गया । इन दस सालों में 
मंतदाता का जो इकतरफा व्यवहार रहा है वह भारतीय जनता में एक प्रशतचिन्ह 
के समान है । मतदाता क्‍या चाहता है, यही प्रश्व है । वह हर बार आशा और 
विश्वास के साथ किसी के साथ होता है भौर हर बार छला जाता है ! पिछले एक 
दशक के तीन चुनावों मे एक तथ्य जरूर सामने झाया कि मतदाता मूलतः काँग्रेस 
की झ्ोर देखता है ! 977 में जो उसने काँग्रेत का साथ छोड़ा तो गैर-कॉग्रेसी 
विकल्प का अन्तिम प्रथोग एक बार फिर अ्रसफल सिद्ध हुआ | यदि यही एक कारण 
माना जाए तो अ्रव काँग्रेस के सामते फिर अवसर है कि अपनी प्रिछल्री भूलों को 
सुधारें । 
980 के चुनावों में जो ग्रन्य विशेषताएं है, वे हैं-- 
प्रथम, जात-पात का असर मतदान में देखने को नही मिला है। मतंदाताग्रो 
ने, कुछ अ्रपवादों को छोडकर, बिना जात-पात का स्यात् किए श्रीमती गाँधी के पक्ष 
में मतदान किया है । 
दूसरे, मतदाताओं ने क्षेत्रीय दली है की दुकरा दिया है । अडाती, अन्ना 
द्रमुक आदि क्षेत्रीय दलों का वर्चेस्व समाप्त हो गया ! पिछले चुनावों के सुकाबले 
क्षेत्रीव दलों की इस वार बहुत कम स्थाय मिले है और उतका सत अतिशत भी 
चहुत कम रहा है । हि 
तीसरे, निर्दलीय उम्मीदवारों को भी मतदाताओं ने पसन्द नहीं किया । 
525 में स्व केवल 3 स्थान निर्देलियो को मिल सके है। उन्हे केवल 6*57 भरतिशत 
मत प्राष्त हुए है । 
चौथे, भतदाताग्रो ने इन भान्‍्त घारणाओं को समाप्त कर दिया है कि 
किसी एक नेता की अ्रम्नृतमर से पटना तक तूती वोतवी है तो दूसरा बेता हरिजतों 
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का भाग्य-विधाता है । यदि कभी ऐसा प्रभाव रहा भी हो तो वह इन चुनावों में 
समाप्त हो गया है । हि 
पांचवें, 980 के चुनावों में यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतन्त्र में 
भारतीय मतदाता की गहन ग्रास्था है। चुनाव का प्राह्वान होते ही वह अपना मन 
मतदान केन्द्र पर पहुँच जाता है । सात चुनाव शान्तिपूर्वक हो चुके हैं। किसी भी 
लोकतान्त्रिक देश को मतदाता की इस परिपववता पर गये होगा । 
जनवरी, 980 के चुनाव में मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से ऐसी सरकार के 
गठन के लिए मतदान किया है जो जनता का शासन चलाने में समर्थ हो झ्लौर जनता 
को झाथिक कठिनाइयों से राहत दे सके । पिछले एक वर्ष से लोग यह महसूस करने 
लगे थे कि देश में सरकार जैसी कोई चीज ही नही रह गई है । इसी कष्टपूर्स 
अनुभूति का भ्रन्‍्त मतदाताशों ने किया है। उन्होंने प्रपनी पसन्द के राष्ट्रीय नेता 
को चुना है भौर उम्मीदवारों के कार्यक्रमों तथा विचारधारा से भी हटकर चोठ दिया 
है । वास्तव में मत श्रीमती गाँधी को भ्रधिक दिए गए है, काँग्रेस (इ) को कम । 
भारतीय निर्वाचन प्रय्याली को विशेषताएँ 

. एकल सदस्य जिला वहुलता पद्धति प्रर्थात्‌ प्रत्येक प्रादेशिक निवर्चिन-द्षेत्र 
में एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाता है और निर्वाचन, प्राप्त मान्य मंतो की 
बहुलता के आधार पर या प्रथम सीमान्तर-स्तम्भ पद्धति के अनुसार होता है । 

2 मससद्‌ झथवा विधान-सभा निवर्चिन-क्षेत्रो को इस प्रकार परिसीमित 
किया गया है कि प्रत्येक ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र विधान-सभा निर्वाचन-क्षेत्रो की एक 
प्रभिन्न सख्या से मिलकर बनता है पर्थात्‌ प्रत्येक विधान-सभा निर्वाचन-क्षेत्र का 
परिसीमन इस प्रकार क्रिया गया है कि वह पूर्णतया किसी एक संसदीय निर्वाचन 
क्षेत्र के अ्रन्तगंत झा गया है । 

3 लोवासभा और राज्य विधान-सभा के निर्वाचन समसामयिक है और दोना 
के मतदान के लिए ही मत कोष्ठों का उपयोग किया जाता है । 

4 खुली उम्मीदवारी अर्थात्‌ राजनीतिक दलों अथवा समूहों के लिए 
झरम्याथियों को चुनने की विधि द्वारा निर्दिष्ट कोई प्रक्रिया नही है झौर इस प्रकार वे 
स्वय अपनी प्रक्रिया नियोजित करने के लिए स्वतन्त्र है। कोई भी, व्यक्ति जो विहित 
अरहताओं को पूरा करता है, किसी राजनीतिक दल अथवा समृह द्वारा चुने जाने पर 
अथवा झन्यथा अपने आपको उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और एक 
या झधिक लोकसभा निवर्चिकलक्षेत्रो से अथवा एक या अधिक राज्य विधान-सभा 
निर्वाचन-क्षेत्रो से अथवा दोनो से नाम-निर्देशन के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है । 
उसे केवल यही करना होता है कि वह विहित प्रक्रिया के अनुसार नाम-निर्देशन पत्र 
दाखिल करे और एक नाम-मात्र की राशि, जिसे निश्चित सख्या में मत प्राप्त होने 
पर बापस पाया जा सकता है, प्रतिभूति के रूप में जमा करे । 

5. वैधानिक कार्यवाही के अ्रधीन एवं स्वेच्छापू्वक किए गए समभौते में 
सम्बन्धित आचरण के न्यूनतम स्तर की अपेक्षा की गई है। अ्रतएव :/ 
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अ्रभियात के संचालन से सम्बन्धित बहुत से उपबन्ध प्रतिरोधक के रूप में बनाए 
गए हैं । 

6, सार्वभौम व्यस्क मताधिकार ग्र्थात्‌ प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव 
के, बैध आवश्यक झायु का होने पर मतदाता के रूप में पंजीकृत क्रिए जाते का 
हकदार है, सिचाय उस दशा में जवक्ि वह संविधात या विधि के अ्रधीन कतिपय 
विशेष कारणो से भ्रनहित कर दिया गया है । 

7. ऐब्छिक मतदान--अ्र्थात्‌ मताधिकार का प्रयोग अ्निवायं नहीं है। 
मतदान से विरत रहने वाले व्यक्ति को दण्डित करने के लिए विधि में कोई उपबन्ध 
नहीं है । 

8, किसी निर्वाचत की मान्यता से सम्बद्ध विवादों का निर्शय, निर्वाचन 
याचिका उपस्थित करने पर उच्च न्यायालय करते हैं । 

9, निर्वाचित प्रतिनिधि का अपनी स्वत्थ विवेक ब्रुद्धि के श्रदुततार अपने 
मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार--अ्र्थाव्‌ ऐसी कोई विधि नहीं है 
जिसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के आचउ रण पर निगरानी रखी जा सके श्रौर यदि 
प्रतिसिधि मतदाता के विश्यास को भग करता हो तो प्रतिनिधि के ग्राचरण का 
पर्दाफाश किया जा सके और उसे सुधारा जा सके / 

भारत में मतदान व्यवहार 
(५०095 फलांक्षतं०का' 7 009) 

मतदान व्यवहार से हमारा आशय यह हैं कि मतदाता भ्रपना मत देते समय 
फ्रिन तत्वों से प्रभावित होता है ! ये तर्व सभी समयो और स्थानों मे समान नहीं 
होते, यही कारण है कि विभिन्न समयों पर विभिन्न क्षेत्रों में मतदान व्यवहार एक 
सा नही हो पाता । मतदान व्यवहार के अध्ययत का क्षेत्र व्यापक और महत्त्वपूर्ण 
है । इसमे हम केवल मतदान करने वाले लोगों का ही नही बल्कि उन लोगो के 
व्यवहार का भी श्रध्ययत करते है जो मतदान नही करते | चुनावों से पूर्व और 
चुनावों के बाद विभिन्न क्षेत्रो मे मतदाताओं से सम्पर्क स्थापित करके श्रौर उनसे 
विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछकर मतदान व्यवहार के सम्बन्ध में कुछ निप्कर्प निकालने 
के प्रयत्त किए जाते है ! इस प्रकार यह काम समय, घत और श्रम तीनों की मगि 
करता है । मतदात व्यवहार का अध्ययन कोई सरल कार्य नहीं हैं। व केवल एक 

क्षेत्र का मतदान व्यवहार दूसरे क्षेत्र के मतदान व्यवहार से भिन्न होता है वल्कि 
मतदाताग्नी के उत्तर भी कई कारणों से श्नुकूल और प्रतिकुल रूप मे प्रभावित होते 
है । अनेक मतदाता प्रश्नो के उत्तर देने से इन्कार कर देते हैं या उदासीनतापूर्वक 
उत्तर देते हैं | ऐसे मतदाता भी होते है जी साक्षात्कारकर्त्ता को सरकारी प्रतिनिधि 
मानकर सही उत्तर देने से हिचकिचाते है। बहुत से अशिक्षित मतदाता साक्षा(कार- 
कर्ता को समुचित उत्तर ही नहीं दे पाते । जहाँ मतदाता और साक्षात्कारकर्त्ता की 
भाषा मे श्रन्तर होता है वह्दाँ सठदान व्यवहार का सही अध्ययन कर प्राना कठिन 


हो जाता है! 
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भारत में पिछने ब्राम चुनावों और उप-चुनावों में मतदान व्यवहार को 
प्रभावित करने वाले मुख्य तत्त्व ये रहे है--जातिमत राजनीति, प्रदेश या 
प्रान्तीयतावाद, दलीय व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता की आर्काक्षा, दल-विशेष की 
नीतियाँ और कार्यक्रम, दलों की विचारधारा, नेतृत्व का स्वरूप, देश की आविक 
स्थिति, ग्रान्दोलनों की राजनीति, सामन्तशाही व्यवस्था, विदेश नीति में सफलता- 
ग्रसफलता, देश के सामने उपस्थित बाह्य श्रथवा ग्रास्तरिक सकठ, साम्प्रदायिकता 
की भावना, राजनीतिक अज्ञानता या पिछंद्रापन, प्रत्याशी के ग्रुणावगरुण, चुनाव 
प्रचार, श्रादि ॥ 

] प्रारम्भ से ही जातिवाद मतदान व्यवहार को प्रभावित करने बाला 
एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व रहा है । हरियाणा, पजञाब, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 
आदि राज्यों मे तो इस तत्त्व ने अनेक अवसरो पर निर्णायक भूमिका भदा की है । 
अनेक दल तो जातियों के प्राधार पर ही बने है श्रौर उन्हे विशेष जातियों का रामर्थन 
प्राप्न है। उदाहरणार्थ, हरियाणा में अनुमूचित जातियों में चमारों पी रासया 
प्रभावकारी है और राजनीति तथा मतदान के क्षेत्र में कई अवरारों पर प्रन्ग जातियों 
की तुलना में उनकी श्रधिक चली है । इस प्रकार जाढयाद, प्रह्दीरयाद प्राएि मे! 
नाम पर मत बटोरे जाते है । 'जाट की बेटी जाद को, जाट का बोद जाट को! पैसा 
व्यवहार वहाँ आ्राम बात है । मेव मुसलमानों की प्रवृत्ति भी प्रायः गही रही है ति। 
अपने भोत्र के उम्मीदवारों को ही मत दें। भारतीय क्रान्ति दन को जाद जाति पर 
नाज रहा है तो अकाली दल सिक्खों के राहारे जिन्दा है। प्रथम भार भाग पुतायों 
की तुलना में पाँचवे लोकसभाई चुनावों में जातिवाद मे गतदाग़ व्ययह्वार की महा 
कम प्रभावित किया । 

2. साक्षरता का स्तर, समुदाय का प्रकार, धर्म झादि ने मतदान व्यवहार 
को प्रभावित क्रिया है । भारतीय समाज में ग्रामीणों की संएया प्रधिक होगे से उन 
साक्षरता का स्तर कम है जो मतों की संख्या को प्रभावित करता टू । धर्म कै वास 
पर साम्प्रदायिक भाववा उकसायी जाती है जिससे न्यक्तिगत व्यवहार भ्रौर फल्लस्वरूप 
मतदान व्यवहार पर्याप्त प्रभावित होता है । 

3. राजनीतिक स्थिरता की आर्काक्षा मतदान व्यवहार को कहाँ तक प्रभावित 
करती है इसका प्रमागा भी पॉँचवें लोकसभाई चुनाव और 972 के चुनाव थे । 
चौथे झ्ाम चुनावों के दाद राज्यों में जिस तरह सरकारें बनने-विगडने का दौर चला 

उससे जनता परेशान हो गई और उसमे कांग्रेस को केन्द्र तथा राज्यों में शच 
बहुमत से जिताकर राजनीतिक स्थायित्व लाना श्रेयस्कर सममा । जनवरी: 24 
के चुनाव ने पुनः इस बात की प्रुष्टि कर दी कि भारत की जेतता राज 
अस्थिरता को समाप्त करने को क्रितनी जागझुझ है > पर 

4. बिब्रासबारा, कार्यक्रम श्रौर सौति मतदान व्यवहार हैं पु के 
बाल मदहत्व[र्य वर्तर रहे है । बर साथ ही सतदावा इतारी बाउः श 

भी गमभन सो 2 । 
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5. केन्द्र में सुहढ़ सरकार स्थापित करने की लालसा ने मतदान व्यवहार को 
व्शिप रूप में प्रभावित किया है । चौथे आम चुनावों के अपवाद को छोड़कर भारतीय 
मतदाताश्ो ने केन्द्र को सदेव सबल बनाए रखा । जब चौथे आम चुनाव के फलस्वरूप 
केन्द्र दुबंच हो गया श्रौर जनता को अनेक कष्ट भोगने पड़े तो मतदाताओं ने श्रगले 
चुनाव में केन्द्र को पुनः सबल बना दिया । 

6 मतदान व्यवहार को देश की आर्थिक स्थिति ने काफी प्रभावित किया 
है । 967 के चुनावों में काँग्रेस के विरोध में मतदान अधिकाँशतः इसलिए हुश्ना 
कि जनता की आधिक कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गई थी, किन्तु जब 97] के चुनावों 
से पूर्व भीमती गॉपी ने श्राथिक स्थिति सुधारने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया तो 
मतदान पुनः काँग्रेस के पक्ष में हुआ । 

7 977 के पॉचवें लोकसभायी चुनावों से पूर्व सामन्तशाही ब्यवस्था ते 
मतदान व्यवहार को सकारात्मक रूप में प्रभावित किया । स्वतन्त्र पार्टी तेजी से 
उभरी, क्योकि जागी रदारो, भूतपूर्व राजाओं श्रादि का अच्छा समर्थन मिला । लेकित 
सामन्तशाही के भूठे ब्ायदी की कलई शीघ्र ही खुल गई झौर 977 के चुनावों में 
सामन्तशाह्वी निरशायक रूप से पिट गई । राजा और रागियो और जागीरदारों की 
स्वतन्त्र पार्टी का श्रव अस्तित्व भी नही है । 

8 क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति मतदान व्यवहार को सदा से प्रभावित करती 


रा 


हि 


है । 
9, भाषायी विवादों ने भी सम्रयन्समय पर मतदान व्यवह्यार को प्रभावित 
किया है | तमिलनाडु में मुख्यत. हिन्दी विरोधी प्रचार के कारण द्रमुका को 967 
के चुनावी में विधान-सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया! 

0 नेतृत्व मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला निशायिक तत्त्व रहा 
है । स्वर्गीय मेहरू के चमत्कारिक नेतृत्व झ्रौर व्यक्तित्व ने मतदान व्यवहार रो काँग्रेस 
के पक्ष में इतना अधिक प्रभावित किया कि यहाँ तक कहां जाने लगा क्रि---नेहरू के 
बाद देश का क्‍या होगा ? श्री नेहरू की मृत्यु के बाद केन्द्रीय नेतृत्व कमजोर पड़ 
गया श्रत: काँग्रेस लडखड़ा गई । मतदाताओं के विश्वास की भूमि हिल गई प्रौर 
967 के धाम चुनावों में सत्ता-परिवर्तन लाने की प्रवृत्ति जोरों से उभरी। किन्तु 
श्रीमती गाँधी ने शर्मःणर्नः अपने नेतृत्व की छाप बैठा दी श्रौर मतदाताझ्रों ने मध्यावधि 
लोक्सभायी चुनावों में अपने मत एक तरह से कांग्रेस को नहीं बल्कि श्रीमती गाँधी 
को दिए ॥ 977 के चुनावों में श्री जयप्रकाश नारायण की अपीलों ने जनता को 
सर्वाधिक प्रभावित किया ! 

. साम्प्रदायिकता की भावना, विदेशी घन, चुनाव-प्रचार, उम्मीदवारों 
द्वारा नोट देकर बोट सरीदने को शक्ति भादि तत्त्व भी मतदान व्यवह्यार को उसी 
ने किसी सीमा तक प्रभावित करते रहे हैं ! 

2. मार्च, 977 के बाद झौर विशेषकर 4978-79 में केरद्र मे राजनीतिक 
पराजवता शघौर विग्रहू का जी दौर चला तथा जनवा को जो झ्ाथिक कण्ट सहने 
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पड़े, इसका मतदान व्यवहार पर क्रान्तिकारी प्रभाव पडा और फलस्वरूप शक्तिशाली 
नेता श्रीमती गाँधी के पक्ष मे मतदान हुप्ना । 
यदि हम 952 से लेकर झब तक के सभी ग्राम चुनावों में मतदान व्यवहार 
की समीक्षा करें तो मोटे रूप में कहा जा सकता है कि हमारे मतदान व्यवहार क्के 
प्रभावित करने वाले मुझ्य तत्त्व ये रहे है--जातिगत राजनीति, प्रदेश या प्रान्तीयता- 
वाद, दलीय व्यवस्था, राजनीतिक घ्यिरता की आारकाँक्षा, दल-विशेष की नीतियाँ 
और कार्यक्रम, दलो की जिचारघारा, नेतृत्व का स्वरूप, देश की आधिक स्थिति, 
आ्रान्दोलनों की राजनीति, सामन्तशाही व्यवस्था, विदेश नीति मे सफलता-श्रसफलता, 
देश के सामने उपस्थित बाह्य अयवा आन्‍्तरिक संकट, साम्प्रदायिकता की भावना, 
राजनीतिक ग्रज्ञानता या पिछडापन, प्रत्याशी के गुणावगुण, चुनाव-प्रचार, आपातु- 
कालीन ज्यादतियों से उत्पन्न जन-ग्राकोश एवं राजनीतिक स्थिरता तथा आथिक 
कठिताइयों से मुक्ति की भ्रार्काक्षा । 
भारतीय मतदाताश्रों के सम्बन्ध में अनेक क्षेत्रों मे यह समझा जाता रहा है 
कि के अपनी प्रशिक्षा, निर्धेनता, आदि के कारण मताधिकार का उचित प्रयोग करने 
में असमर्थ हैं। लेकित मार्च, १977 के और फिर जनवरी, 980 के चुनावों ने यह्‌ 
पूरी तरह स्पप्ट कर दिया है कि देश के मतदाताओं में 'सही समझ! है और वे पूरी 
क्षमता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करते है । उन्हें लोकतन्त्र मे गहरी झ्रास्था 
है इसलिए वे तानाशाही को बर्दाश्त नही कर सकते और इसी प्रकार उन्हें 
राजवीतिक अराजकता से चिढ़ है, इसलिए वे केन्द्र में दुर्वल सरकार को पसन्द नहीं 
करते । मतदाता हर बार झ्राशा और विश्वास के साथ किसी के पक्ष में मतदान 
करते है, लेकिन जब उनके विश्वास को धोखा दिया जाता है तो वे फिर अपना पक्ष 
पलटने को बाध्य हो जाते है । मतदाता 'अपरिपक्व” नही है, वल्कि सत्तारूढ दल 
अपरिपवव' है क्योकि वह मतदाता को धोखा देता है, उसकी आर्काक्षाओ्रों को पूरा नही 
करता । केवल कुछ अर्से को छोडकर देश की जनता ने श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में 
विश्वास व्यक्त किया है और जनवरी, 980 के फैसले” की मॉँग है कि श्रीमती 
गाँधी देश को प्रगति और खुशहाली की तरफ ले जाने में कोई कमी न रखे । 
मतदाता काफी जागरहक हो गए है झ्लौर उन्हे आसानी से बहलाया-फुसलाया नहीं जा 
सकता । जो दल मतदाताओं के सामने ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा और उसे 
क्रियान्वित करने का दम-खम रखेगा, उसी दल को मतदाता विजयी बनाएँगे । 
निर्वाचन और भारत में राजनीतिक विकास 
(डाल्यांणाड शाते एग्राध्नस्थ् 0९४९४०कामशा सी ॥709%9) 
निर्वाचनों ने भारत में लोकतन्त्र और राजनीतिक विकास की दिशा मे 
निर्णायक भूमिका अदा की है। आज लोकतन्त्र का अर्थ एक ऐसी राजनीतिक पद्धति 
है जिसमे राष्ट्र के लोग स्वयं सीघे-सादे शासन नही करते बल्कि सरकार पर असरदार 


नियन्त्रण भर रखते है । यही वह विश्षेपता है जिसके कारण किसी लोकतान्त्रिक 
राष्ट्र को अलोकतान्त्रिक राप्ट्रसे अलग करके देखा जा सकता है। जहाँ जनता 
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सीये-सादे शासतर करती है या जहाँ सरकार जनता के नियस्जश में नही है. वहाँ 
चुनाव का मदत्त गौए है, परन्तु जहाँ सरकार जनता से भिन्न है किस्तु फिर भी उस्ते 
जनता के नियन्त्रण में रहता पड़ता है, वर्हा चुतावो का बहुत ही महत्त्वगृर्ण और 
निर्णायक भाग होता है । भारत मे निर्वाचन वह शक्तिशाली यन्त्र सिद्ध हुआ है जिसके 
द्वारा जतता लोऊतान्प्रिक ढंग से सरकार पर नियन्त्रण करती झ्रा रही है। विगत 
आम चुनावी में चाहे वे लोकसभा के हुए हों या राज्यों के, जनता द्वारा ही यह 
निर्णय किया गया है कि कौन उस पर शासन करेगा । भारतीय जनता सर्देव एक 
सुहृढ केन्द्र के पक्ष मे रही है। झतः 967 के चुनावों के प्रधवाद को छोड़कर उसने 
केन्द्र मे शासक दल को सर्देव पूरा बहुमत प्रदान किया है । 977 के चुनावों में भी 
जनता ने प्रबल बहुमत से जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और इस प्रकार केक 
में पहली बार जो गैर-काँग्रेसी सरकार बनी वह भी बहुत ही मजबूत स्थिति मे थी । 
दुर्भाग्यवश जनता पार्टी आपसी विभाजन श्रौर फूट का शिकार वनी जिससे जुलाई, 
979 में उसका पतन हो गया, एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला जिससे केसे 
की स्थिति कमजोर बन गई और श्रन्ततः छठी लोकपभा को भग्र कर राष्ट्रपति द्वारा 
सातवी लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की गई जी जनवरी, 
4980 के प्रथम सप्ताह में वम्पन्न हुए | इन चुतावी मे मतदाताओं वे पुन 297! 
और 977 की तरह एकतरफा फैसला देकर केन्द्र में स्थिर सरकार की स्थितियाँ 
पैदा की । काँग्रेस (इ) को 357 स्थान प्राप्त हुए श्र्थात्‌ लोकसभा में दो-तिहाई से 
भी भ्रधिक बहुमत उसे मतदाताप्रो ने प्रदान किया । 
राज्यों में जनता ने ग्रनेक कर गैर-काँग्रेसी सरकारों को पदासीन किया है । 
यह जनता का ही निरंय था कि 967 के चुनावों के परिणामस्वरूप देश के लगभग 
आधे राज्यो में काँग्रेस ने शासन सम्भाला तो लगभग आधे राज्यों में विपक्षी दलों की 
सरकार ने | जब जनता को यह अनुभूति हुई कि विपक्षी दलों में शास्त्र को बच्चों 
का खेल बना डाला है तो संग्रुक्त सरकारों के प्रयोग की असफल मानते हुए, जनता ने 
972 के चुनावों में 6 राज्यों में से 4 राज्यों मे शासन पुनः काँग्रेस को सौय 
दिया | मार्च, 7977 मे लोकसभा में जनवा पार्टी को प्रबल बहुमत प्रदान करने 
और केन्द्र में उसे शक्तिश/ली रूप में सत्तारठ करमे के बाद मतदाताओं ने यह 
अनुभव किया कि विधान-सभाझो में भी जनता पार्टी को ही बहुमत प्राप्त होना 
चाहिए, अन्यथा राजनीतिक अ्रस्यिरता का दौर पुनः शुरू हो जाएगा | इसीलिए जून, 
977 में जिन राज्य विधान-सभाओं के चुनाव हुए उनमे काँग्रेस सचाच्युत्‌ हुई 
और ग्रधिकाँश मे जनता पार्टी की ही सरकारें वनी | जनवरी, 980 के 
सोकसभाई चुनावों के बाद राजनीतिक क्षेत्रों मे यह सम्भावता व्यक्त की जाने लगी 
है कि विधान-सभाई चुनावों में भी पुनः काँग्रेस (इ) विजय प्राप्त करेगी । 
वास्तविक लोकतन्त्र में निर्वाचित व्यक्तियों का कार्यकाल कुछ बषों तक ही 
सीमित होता है और यदि वे फिर से पदाख्द होना चाहते हैं तो उन्हें फिर से चुनाव 
में सड़ा हीना पड़ता है | पर इसको कोई गारण्टी नहीं रहती कि वे फिर से चुने ही 
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जाएगे। भारत के ग्राम चुनावों और उप भ्राम चुनावों में बदे-बई नेता धराशायी होते 
रहते है । चुनावों ने भारतीय जनता को यह स्वतन्त्रता प्रदान की है कि यह शासकों 
के एक गुट को हूटा बार उसकी जगह पर दूसरे गुट यो बैठा दे । जनमत ले दिसम्बर, 
969 के काँग्रेस विभाजन के उपरान्त तथाकथित 'सिष्डीगैट गुट! को राजनीमि से 
जिस प्रकार दूध की मवी की तरह निबगल कर फंड दिया, बह विदेशों के लिए 
भी आाचणए्ये की बात थी । हमारे चुनाव जनता को मौझा देते रहे हैं कि वह सत्तारूद 
सोगो के सम्बन्ध में यह निर्णय दे सके दि इन लोगों केट पिछले कार्यों पर बहू बया 
राय रखती है ! सत्ताहढ लोग इस पहलू को समभते है भौर धहग कारण ऐसी 
नीतियाँ प्स्वियार नही करते जो कि जनहित के विस्द्ध हो | इसीतिए बे प्राम तौर 
में जनमत के मार्गदर्शन को ग्रहण करते हैं। श्राथिक प्रमन्‍्तोप से पीडित जनता ने 
967 के चुनावों में भ्मने मतदान द्वारा शासक दल को जगा दिया, उसे मजबूर कर 
दिया कि वह प्रपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं । 
जब जनता को ऐसा लगा कि श्रीमती गाँधी की सरकार भारत को राजनीतिक 
स्थिरता और भ्राथिक सुहृदता प्रदान कर सकेगी तो उसने 97] श्लौर 972 के 
श्राम चुनावों में पुनः पूरी मजबूती प्रदान की | अधिवायक्रवादी दौर के बाद मार्च, 
977 में श्रीमती गाँधी का पतन हुआ श्ौर सत्ता वी बागडोर जनता पार्टी के हाथो 
में प्रा गई । किन्तु जनता पार्टी श्रौर लोकदल की सरकारों ने जन-साधारण का 
विश्वास एक साथ बड़े पैमाने पर खो दिया । जनता सरकार को आन्तरिक विग्रह से 
फुरसत मही मिली और लोकदल की सरकार के समय भी यदही स्थिति बनी रही । 
जन-साघारण राजनीतिक प्रराजकता और अस्थिरता की हृष्टि से ऊब गए । उन्हें 
भारी प्राथिक कष्ट सहने पड़े और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी भारत की गिरती हुई 
प्रतिष्ठा सै उठऊा मत व्याकुल हो गया | परिणाम सामने था--जनवरी, 980 के 
मध्यावधि चुनाव में सत्ता पुनः श्रीमती गाँधी को सौंप दी गई । 977 झौर 980 
में मतदान के माध्यम से जनता ने यह स्पष्ट कर दिया कि न उसे श्रधिनायकचाद 
पसन्द है गौर न राजनीतिक अस्थिरता | उसे ऐसी सरकार चाहिए जो अधिनायकवादी 
प्रवृत्ति से दूर रहते हुए राष्ट्र और जन-साधारण के हित में सुहढ इकाई के रूप में 
प्रभावी शासन दे सके । यह्‌ विश्वास किया जाना चाहिए कि शीमती गाँधी पिछली ' 
भूलो को नही दोहराएंगी भौर जन-भारकाँक्षा के अनुकूल शासन प्रदान करेगी । 
अब तक के सात झाम चुनाव निरन्तर इस बात की पुष्टि कर चुके है कि 
भारत के मतदाता भारतीय लोकतन्त्र की रक्षा के लिए सदेव जाररुक है। सभी चुनाव 
शान्तिपूवेक सम्पन्न हुए है और मतदाताओं ने अपनी मनचाही सरकार चुनी है। 
977 में मतदाता ने श्रीमती याँधी और उनके ठल को इसलिए हराया कि उनके 
पिछले कुछ वर्षो के रवैये से लोकतन्त्र को आघात लगा था | जनवरी, 980 में 
जनता पार्टी और लोकदल को मतदाता ने इसलिए हराया वयोक्ति उन्होने 
राजनीतिक ग्रस्थिरता का जो वातावरण पैदा कर दिया था उसमे लोकतन्त्र को 
खतरा पैदा हो गया था। इस प्रकार लोकतन्त्र को बनाए रखने और झागे बढाने की 
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मंशा मतदाताओं के मन में रही झ्ीर अपने मतदान से उन्होंने पहले !977 में फिर 
2980 में सारे संसार को झाश्चयंचकित कर दिया । पिछले दो पश्राम चुनाव इस 
वात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि भारत में कितना राजनीतिक विकास हो चुका है श्रौर 
देश के मतदाता कितने जागरुक हैं । 
वैयक्तिक मतदाताओं की हृष्टि से भी चुनाव बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। भारत में 
चुनावों ने मतदाताओं को राजनीतिक शक्ति में भाग लेने का अ्रवस्तर प्रदात किया 
है, चाहे वह भाग कितना ही छोटा हो । बुद्धिमान तथा दिलचस्पी रखने वाले 
नागरिकों को यह भी सन्‍्तोष रहता है कि उन्होंने मनपसन्‍्द प्रतिनिधि को वोट दिया । 
ऐसे लोग दूसरों को भी यह झ्रनुभव कराते है कि कम से कम कुछ समय के लिए वे 
अपने स्वार्थ की खोल से बाहर निकल आने में समर्थ हुए है और सार्वजनिक हित में 
हाथ बंधा सकते है । जिन लोगो को साधारणतया नीची जगह से देखा जाता है; 
क्योकि वे गरीब या छोटी जाति अथवा वर्ग के होते है, उन्हें भी इस समय यह 
सन्तोीष मिलता है कि उम्मीदवार उन्हें महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में सम्मान देते हैं 
झौर इस प्रकार उन्हे यह भान होता है कि समाज में उनका एक स्थान हैं। इस 
प्रकार उनकी अ्रात्म-सम्मभान भावना मे कुछ वृद्धि होती है। हमारी तरह जात-पाँत 
और ऊँच-नीच की भावना से पीड़ित समाज में इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक सन्तोपष 
बहुत महत्व रखता है और लोकतान्त्रिक सामानता के आदशे को कार्यान्वित करने 
के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। भारत मे चुनावों ने धर्म-निरपेक्षीकरण भौर 
राजनीतिक ग्राधुनिकीकरण को सराहतोय रूप में आगे बढाया है । 
झधिकाँश लोकतात्त्रिक देशों की तरह भारत के संविधान में भी वयस्क 
मताधिकार स्थापित किया है| इस प्रकार देश में ऐसी निर्वाचन व्यवस्था की गई है 
कि ऐसा कोई अल्पतन्त्री गुट सत्तारूढ़ नही हो सकता जिसके हाथ में सारी शक्ति श्रा 
जाएं । भारतीय निर्वाचनो ने मतदाताप्नों और भ्रत्याशियीं के सम्पर्क में वृद्धि करके 
देश के राजनीतिक विकास को गति दी है । भारत के पहले और दूसरे श्राम चुनाव 
में राजनीतिक गतिशीलता नगण्य रही, लेकिन तीधरे और चौथे श्राम॒ चुनाव में 
राजनीतिक गतिशीलता में भारी वृद्धि देखी गई और थाँचवें एवं छठे आम चुनावों 
मे मतदाताओं झौर प्रत्याशियों को एक-दूसरे के बहुत निकट ला पटका। आम चुनावों 
में भारत में राजनीतिक एकता को जो प्रोत्साहन दिया है वह देश के राजनीतिक 
विकास के लिए भति भ्रावश्यक है ! राजनीतिक विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता 
और व्यवस्थित परिवर्तन होता जरूरी है और इस दिशा में हमारे निर्वाचनों ने 
सफल भूमिका भ्रदा की है ! सत्ता-परिवर्तेत के लिए तलवारो के सेल से भारत बहुत 
कृूछ इसी लिए बचा रहा है कि यहाँ निष्पक्ष और स्वतस्तरे निर्वाचनों की व्यवस्था है । 
हमारी राजनीतिक व्यवस्था की यह विवशता है कि विकल्प बनाने का 
उपाय मतदाता के हाथ में नहीं है। उसे मौजूदा विकल्पों, पार्टियों ओर उनके 
उम्मीदवारों में से ही कोई विकल्प चुनता पड़ता है। यह भी विचित्र बात है कि जहाँ 
राजनीतिक श्रेक्षक चुनावों के समय जात-पाँत, सम्प्रदाय क्षेत्र को महत्त्व देते हैं, वही 


चुनाव व्यवस्था, चुनाव और मतदान व्यवहार 573 


एक से भ्रधिक बार मतदाता का फैसला इन सकीरुँ दायरों से ऊपर बडे राजनीतिक 
ममलो के आधार पर हुआ है । 974 और 977 मे मतदाता ने बडे पैमाने पर 
राजनीतिक निर्शंय लिया और 980 में इस बार भी उसका निर्णाय पूर्णतया 
राजनीतिक रहा है । इस बार तो जात-पाँत का प्रभाव पिछले चुनावों के मुकाबले 
झौर भी कम रहा है तथा क्षेत्रीय दलों और निर्देलियो को मतदाता ने श्रच्छा सबक 
सिखाया है । 


सत्तारूढ़ दल गृह और विदेश नीति का संचालन कितनी सफलतापूर्वक करता 
है, इस पर भी मतदाता की नजर रही है | जनता सरकार के समय सुरक्षा पुलिस 
में जो असन्तोप भड़का उससे यदि मतदाता प्रभावित हुए हों तो श्राश्चर्य नहीं करना 
चाहिए। जब देश कुछ पड़ोसी राष्ट्रों की ओर से झ्राशकित हो, उत्तर-पूर्वी सीमा 
क्षेत्रों से विद्रोहियों की सशस्त्र कार्यवाही उग्र हो रही हो तो. मतदाता का भुकाब 
एक हॉवाडोल और ढिलमिल-मिजाज सरकार की वजाय स्थिर सरकार की ओर ही 
रहना स्वाभाविक है । जनता श्लौर लोकदल की सरकारों के समय विदेशों में भारत 
को छवि कितनी घूमिल हुई और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की झावाज कितनी 
कमजोर हो गई, इस पर भी मतदाताप्नों का ध्यान गया श्रौर फलस्वरूप 980 के 
नतीजे सामने भ्राए । इसमें बची-खुची कमी श्रफगानिस्तान पर सोवियत कार्रवाई से 
पूरी हो गईं। पहले ईरान और बाद में अ्रफगानिस्तान की धटनाश्रों ने पहली बार 
महाज्षक्तियों के उग्र शक्ति संघर्ष को ठीक देश के दरवाजे पर ला खड़ा किया है, इसे 
समभने में मतदाताओं को देर नहीं लगी होगी, ऐसी विकट स्थिति में स्वाभाविक 
ही मतदाता भीतर से टूटे हुए, कलइग्रस्त, ति्य लेने में श्रक्षम दल झौर नेतृत्व की 
पुत्तना में ऊपर से संगठित हो श्ौर एक व्यक्ति के नेतृत्व वाली पार्टी को पसन्द 
करते । उन्होंने यही किया भी । 

स्पष्ट है कि निर्वाचनों ने मारत में लोकतन्त्र को सुदद बनाया है यहाँ स्वस्थ 
राजनीतिक विकास की पाषारसिलाएँ ली हैं? वा जन शक 23408+ 2“ 
के टॉँचे भौर कायस्वियन के फिर शष्भन उप (४ ऊपर चादिए्‌ । 
चथा स्वतर्+ | इत्ीय निर्याघनों को भोर भधिक सुधारने तपा 

स्वस्थ बनाने सम्मन्धी सुझाव 
आरतोय निर्वाचनों भौर निर्याचन या ६8 बन कस ध्श्म है रस 
प्रनेक करमियाँ विद्यमान है, जिन्‍हें दूर फरने का पा हक स् हू 

कमियाँ प्रायः ये यताई जाती हैं--घुताशों के कर 22 ा दु 
चुलाव-नियमों रा उल्लंघन, घुनायो में कक जहा 
हे पास झपनता रवतस्त्र रुमेघारी पर्म न होगा, चुनार 8 8 
तरह सु्तिश्चित ब्यवस्था म होना मिस तरह हि हज 

ध्यय वी सीमापों रा स्यवहार में पूरा उस्लेपण, रध्हा 5 


श्र 
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स्वर का निव्चित प्रचार, डाक द्वारा आने वाले मत-पत्नों के बारे में पूर्ण मिप्पक्षता 
की समुचित व्यवस्था न होना, श्रादि । 

भारतीय चुनावों की कमियो को दूर करने के लिए समय-समय पर विभिन्न 
सुझाव दिए जाते रहे हैं और चुनाव श्रायोग ने भी विभिन्न कदम उठाए है । 
के. सन्‍्थानम के सुझाव 

, मुख्य निर्वाचन श्रायुक्त को विरोधी दल के एक प्रतिनिधि तथा भारत के 
मुख्य व्यायाधिपत्नि से परामर्श करते के उपरान्त नियुक्त करमा चाहिए । 

2. राज्यो तथा जिलो में श्रपने नियन्त्रण में पूर्ण कालीत अ्रधिकारियों को 
नियुक्त करने की शक्ति निर्वाचन आयोग को दी जानी चाहिए । 

3. वयस्क मताधिक्रार को सीमित करने का कोई प्रयत्न नही किया जाता 
चाहिए । मताधिकार को ऐसे ही बने रहना चाहिए, किन्तु निर्वाचक नामावलियों को 
पूरे बे नवीनतम रखने के लिए अ्रधिक प्रभावकारी व्यवस्था की जानी चाहिए । 

4. परिवर्तित होती हुई जनसख्या के श्राघार पर निर्वाचन-क्षत्रों के परिसीमक 
को समय-समय पर बदलना ग्रर्वाछनीय है। क्योंकि वह जय-सम्पत्ति के पुष्ट होने में 
बाधक होता है और अधिक जन्म-दर वाले क्षेत्रों को महत्त्व देता है। जन्म-दर में 
बंमी करना राष्ट्रीय नीति है, श्रत: निश्चित निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए अनुच्छेद 
8] और भ्रनुच्छेद 70 में उपयुक्त सशोधन होना चाहिए | भारत का विभाजन, 
लोकसभा के लिए, 250 निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र मे 
दो-दो उम्मीदवार निर्वाचित होने चाहिए। बड़े निर्वाचन क्षेत्रों के निर्माण से 

साम्प्रदायिक और जातीय हिंतों का प्रभाव कम हो जाएगा । 

5, साम्प्रदायिक और जातीय हितो का प्रभाव विधान-सभाई चुनावों में और 
भी अधिक होता है । झ्रतः उचित होगा कि राज्यों की विधान-समाग्री के लिए एक 
ही निवरचिन क्षेत्र से दस-ब।रह उम्मीदवार निर्वाचित किए जाएं । 

6 दोनों दर्शाओं मे, निर्वाचन एकल मत द्वारा होगा च्राहिए। कोई भी 
व्यक्ति बहुत कम मत्तीं से निर्वाचित न हो सके, इसके उपाय किए जाने चाहिए। 
के० सनन्‍्थानम ने इसके लिए कुछ उपाय भी अपनी रिपोर्ट है सुझभाएं है--ये उपाय 
कुछ जटिल है अतः इन्हे लागू करना संभवत: वड़ा कठिन होगा। हि 

थ. उम्मीदवारों के लिए कुछ न्यूनतम अहंताएँ निश्चित की जानी चाहिएँ। 

8. राज्यसभा.के सदस्यों के निर्वाचन ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों से किए जाने 
चाहिए जिनमें नगरपालिका से सम्बद्ध तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों! 
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 40 वर्ष निश्चित की जानी चाहिए। 

9, राजनीतिक दलों के कायें-सेचालन को चतेमान दोषों श्र 
झअफसरशाही से भुक्त किया जाना चाहिए । ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कवि 
जिसमें राजनीतिक दलों के पंजीकरण व उनके सं विधान, उतके संविधानों के संशोधन 
की अक्रियाएँ, सदस्य धंजीयन दया आाय-ध्यय लेखे के शुद्धतापूर्वक लेखन--इने सत्र 
विषयों पर छपबन्ध हो। 


अआुनादे व्यवस्था, चुदाज झऔर मतदान | 


वर्तमाद दिवांचन प्रखादों में सुघार करते समय निम्नतिखित महत्वइुशो 
दादों को ध्यान में स्वदा झावस्यक है-- 

३. जो की प्ररानी अपदाई जाए वह एक उच्चित भवधि भे उजेभान 

प्रराजकतादूर्स दल-दंगझन को संगत बनाए, दसों को सख्या को इस सीभा तर वै 
जिससे कि उनके वीच समुचित सन्तुलन स्थापित हो सके भौर जम भो भावर4शता 
का परिवर्तेन संघ के बिना हो सक्ते 

2. वह प्र॒रालोी बहुत सरल हो जिससे कि साधारण एंव भपिक्षत 
मतदाता उसके झये को समक सर्के भौर बिना कठिनाई के चुनाव कर धरे । बउेभा५ 
दशा में हमारी निर्वाचन प्रणाली काफी सरस है. यद्पि दलों, उम्भीरबारों भौ९ 
उनही नीतियों के दाहुल्य के कारण सतदाता काफी शरमिए रहर ऐ ३ शत होपे है. 
झाय-साय प्रणाली का प्रभावशाली होना भी ग्राउश्यफ है । 

3. निर्वाचन परिणाम जो भी हों, दलों के निर्वाचित सादस्‍्भों को एप्हे 
स्वीकार करना चाहिए और उन वादों और विष्ठाप्तों की ही उपयी गहीं पीरते रहुप। 
चाहिए, जिनके आधार पर वे निर्वाचित हुए हों । 

4. विरोधी दलों में छाया मन्त्रि-मण्डल की प्रपा झ्ारम्भ को जाए ताफि 
उनमें उत्तरदायित्व और झनुशासन की भायना पनपरे तथा सर्ार पर रपनाशर 
प्रभाव पड़ सके । 

5. चुनाव-व्यय सीमाप्रो को वतेमान सीमाप्ो से घोड़ा बड़ा दिया जाए धोर 
उतने पर कठोरता से श्रमल कराया जाए। राज्य इस सम्बन्ध में गिगम बगाएु हि 
राजनीतिक दल लोगों से किस प्रकार रकम से भौर कोई ब्यकत्ति शिस्त एप फो 
अधिकतम कितना चन्दा दे । यह व्यवस्था को जाए कि राजनीतिक दस णिन सूत्रों से 

घन प्राप्त करें, उनको सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दे । राज्य फो गठो रतापूर्यक 
देखता चाहिए कि दत अपने आाप-व्यय का सही विवरण रणें स्‍ग्लौर उसे प्रसशमशित 
बरें । उल्लेसनीय है कि जनवरी, 980 के चुनावों के कुछ समय पूर्ये निर्याचन 
ग्राधोग ने सतदीय चुनाव मे प्रति उम्मीदवार सर्च की सीमा 35 हजार रुपये हो 
बढ़ाकर एक लाख करदी है। केन्द्र शासित क्षेत्रों में चुनाव सर्च की यह सीमा 
75 हजार झुउये होगी । विधान-सभाई चुनावों के लिए प्रति उम्मीदवार रार्थे की 
सीमा बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दी गई है । 

6. शासक दल प्रशासनिक तन्त्र का दुर्पयोग न कर सके, इगकी शपुर्वि" 
व्यवस्था हो | कानूनी तौर वर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि घुनाद जी थी।।!। 
होने के दिन से लेकर नवीन सरकार बनने के समय तक केस्ट्रीय भौ९ ॥(१५ धर ९ ४ 
देजल वाम चनाऊ मरवारे (एज परयात ठ05टागावएएत) हे ६4 ६ ११४ 
बरें, उन्हे नीवि मम्वस्धी कोई घोषणा करने, किन्ही वर्गों की ४४५७ १४ 
प्रदान वरने भयवा सरकारी कर्मचारियों घादि के भसतों भार | ४१ ईं 
पारने वा कोई धघधिरार ने रटे । हु 
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हि 7. निवचिन अधिकारियों पर कोई राजनीतिक दवाव न रहे, इसकी व्यवस्था 
हो । भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सेन वर्मा ने स्वीकार किया था कि “राजनीतिक 
दवांव में आकर मतदान सूचियों मे गड़बडी की गई, मन्त्रियों तक ने चुनाव में 
हस्तक्षेप किया, ससद्‌ सदस्यों तक के नाम मतदाता-सूची से निकाल दिए गए ताकि ये 
चुनाव न लड़ सके और प्रतिपक्षी उम्मीदवारों के नार्माकन पत्र भारी सख्या में रह 
कर दिए गए |”! चुनाव के पहले और चुनाव के वाद भी विवचिनत अधिकारियों को 
तग करने की शिकायतें कम नही रही है| 
चुनाव आयोग की 23-सूत्री ग्राचार संहिता 

आम चुनाव साफ सुथरे हों इसके लिए 5 झकतूवर, 979 को चुनाव भ्रायोग 
ने एक 23-सूत्री प्राचार सहिता जारी की। आयोग ने प्राचार सहिता को छह भागों 
में बाँटा है जिसमे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के सामान्य आचरण, श्रोम 
सभाएँ श्रायोजित करने, जुलूस आदि निकालने, मतदान के दिन अपनाए जाते वाले 
नियमों, मतदान केन्द्रों में प्रवेश के सम्बन्ध में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति तथा सत्तारूढ़ 
दल द्वारा स्वीकार किए गए तियमो का उल्लेख है । चुनाव भागोप ने पहली वार 
प्रत्येक संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक प्रेक्षक की नियुक्ति का निर्णय किया है | विस्तृत 
आचार सहिता की मुख्य बाते इस प्रकार हैं-- 

“कोई भी उम्मीदवार प्रथवा राजनीतिक दल विभिन्न जातियों, समुदायों, 
धर्म भ्रथवा भाषपा-भाषियों के बीच व्यापक मतभेद श्रथवा तनाव बढ़ाने वाली 


कार्यवाही मे शामिल नहीं होगा । 
राजनीतिक दल की आलोचना केवल नीतियों, कार्यक्रमों श्रौर पिछले कार्यों 


तथा रिकार्ड तक सीमित रहे । उम्मीदवारों व दल के नेताम्री के व्यक्तिगत जीवन 
की झ्रालोचना नही की जानी चाहिए । समुदाय की भावनाप्रों को प्रान्दोलित करने 
के लिए कीई अपील नही की जानी चाहिए | चुनाव प्रचार के लिए घाभिक स्थल्ी 


का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए । 
सभी दलों के उम्मीदवारो को भ्रष्ट कार्यों श्रौर चुनाव कानून के भन्तर्भत 


उन सभी अपराधों, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताप्नो को डराना-धमकाना, 
मतदाताओं को दिशाअ्रमित करना, मतदान केन्द्र के 00 मीटर में चुनाव प्रचार 
करना, मतदान के समय से 48 भण्टे के भीतर चुनाव सभाएँ करना तथा मतदाताग्रों 
को मतदान केन्द्र तक लाते-ले-जाने के लिए वाहनों श्रादि का उपयोग करना जैसे 


अपराधी से ईमानदारी से बचना चाहिए । ५ ० ४ 
कोई भी राजनीतिक दल प्रथवा उम्मीदवार अपने समर्थकों को कसी भी 


ब्यक्ति को सम्पत्ति पर बिना अनुमति भण्डे लगाना, बेवर लगाने, तारे लिखते, झौर 


पोस्टर चिप्रकाने जैसे कार्य की झनुमति नही देगा । नि ०220 
राजनीतिक दलों भ्रयवा 3म्मीदवारों को यह युनिश्चित कर लेना होगा कि 


झनके समर्थक, भन्य दलों की सभाग्रों तया जुलूीं में बाया डालने वेधा एस्दें भंग 
बारमे का प्रभास नही करेंगे । 
| रपभारत टाइम्स, 4 मवस्बर, 97. 
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चुनाव के लिए भ्राम सभाओं के श्राचार संहिता के अचुसार सभाओं के 
सम्बन्ध में पुलिस को पूर्व सूचना दी जानी चाहिए । प्राम सभाप्रों के प्रतिबन्धों का 
पालन करते हुए कानून व्यवस्था के लिए पुलिस की सहायता लेनी चाहिए | 

जुलूसो के सम्बन्ध मे पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियो को देती चाहिए झौर 
प्रतिबन्धित क्षेत्रों मे जुलूस नही निकालने चाहिए और यातायात नियमों का पालन 
होगा चाहिए, विरोधी दलों के जुलूस से टकराव न हो और अन्य दलो के नेताओ्रो के 
पुतलों झ्रादि जलाने जैसी भड़काने वाली कारंवाइयाँ नही की जानी चाहिए । 

मतदान दिवस पर चुनाव अधिकारियो से सहयोग करने, शान्ति और 
ध्यवस्थित ढग से मतदान करने श्रौर मतदाताग्नों पर किसी भी प्रकार की वाधा और 
दवाव नही डाला जाना चाहिए। मतदान दिवस पर कार्यकर्ताओं को उचित परिचय- 


पत्र उपलब्ध किए जाने चाहिएँ।” 


हे पा मारत की विदेश-नी ति 


(/२०॥४'७ ए्द्चछा३ ?080९) 





भारत 5 अगस्त, 947 को स्वतन्त्र हुआ, किन्तु भारत की विदेश-नीति 
का सूत्रपात 2 सितम्बर, !946 से माना जा सकता है जबकि एक अन्तरिम सरकार 
का निर्माण हो गया और यह समभा जाने लगा कि भारत वास्तव में अपनी विदेश- 
नीति का प्रनुसरण करने मे स्वतन्त्र है| 

भारतीय विदेश-नीति का ऐतिहासिक श्राधार ट्ै 

मार्च, 2950 में लोकसभा में भापण देते हुए पण्डित नेहरू ने कहा था-न्‍्यह 
नहीं समभा जाना चाहिए कि हम विदेश-नीति के क्षेत्र में एकदम नई शुरूआत कर 
रहे हैं। यह एक ऐसी नीति है जो सारे अतीत के इतिहास से हमारे राष्ट्रीय 
श्रान्दोलन से सम्बन्धित है। इसका विकास उने सिद्धान्तों के भ्रनुतार हुआ है जिनकी 
धोषणा अतीत में हम समय-समम पर करते रहे है । 

भारतीय विदेश-नीति का निर्धारण तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से 
ही नही हुआ वरन्‌ इसके निर्माण में भारतीय प्राचीन-प्रणाली की श्राचीन परम्परा 
और स्वाधीनता संग्राम के उच्च झ्रादश्शों का भी घ्यात रखा गया है। भारतीय चिन्तन 
और दर्शन मे सर्देव भिन्न-भिन्न मत-मतान्तरों को स्वीकार किया गया है और 
सहिष्णुता उसका स्वभाव रहा है, ग्रत: जब भारत ने भ्रपनी विदेश-लीति में ग्रुट- 
जिरपेक्षता भौर घिवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के तत्त्वों को सर्वोपरि महत्त्व दिया 
दो इसका कारए भारत की यही परम्परा थी। भारतीय विदेश-तीति में उपनिवेश- 
बाद, जातिवाद, फासिज्म झादि का विरोध सप्निहित है, उसे भी स्वाधीनता संघर्ष 
काल में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस अनेक भ्रस्तावों द्वारा स्पष्ट कर चुकी थी। इस 
प्रकार यह दावा करना सर्वथा उपयुक्त है कि भारत की विदेशी-दीति कोई भ्राकस्मिक 
उपज नहीं है, व्कि इसके ऐतिहासिक भाधार हैं। पामर एवं पकिस के शब्दों में 
०“आरत की विदेश-मीति की जड़ें विगत कई शत्ताब्दियों में विकसित सम्यताओों के 
सूल में छिपी हैं औौर इसमें चिन्तन-शैलियों, ब्रिटिश नीतियों की विरासत, स्वाघीदता 
आन्दोलन तथा बैदेशिक मामलों में गाँधीवादी मिद्धान्तों आदि का प्रभावशाली योग 
रहा है ॥"7 
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फ्र्शेव 


अपएा भरे फिरेण 













है » झरने परादीन देसों क्यो स्इातन्पठा 
है उपनिवेग्दाद केवद मु झिक्तररों 


कै इत्रद्‌ झारणए भी द 






क्पेई स्थान नहीं है 








इं परिन्द ने भारत की जिदेश्नोति के मुख्य सश्षण इस हरा 


. जातीर भेदभाव औौर साराज्यदाद झा प्रर्ल दिरोध, 
2. झाम्यवाद अदा घक्ति-राजनीति ही भपेक्षा राष्ट्रों के माषारभुंत स्ाथिर, 
सामाजिक और राजनीतिक विज्यस पर बल, 
3, एशियायो देखों की उपेक्षा न गररने सौर उन पर बलाव्‌ कुछ न धोपने 
पर आात्रह, 
4. स्वतन्त्रता भयवा भसंलग्नता की नीति पर दस, 
5. संयुक्त शप्टरूसंघ तथा झन्प॒र्राष्ट्रीय सहयोग के प्रयासों में विश्वास, 
6. छोतयुद्ध तथा क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनों से बचना, एप 
7. अस्तर्राष्ट्रीय तवावों को कम करने वाले भौर शान्तिपूर्ों सहमर्पित्व की 
सम्भावनाम्रों को बढ़ाने वाले प्रयत्यों में झरास्या । 
भारतीय विदेश-नीति के ये सभी लक्षण 'ससंचग्नता भौर राएग्रत्तितप की 
नीति! (?एणा०५७ ० क़े०्क-गोहगातल्वध बाते ऐस्जल्लेचा। (0-%/८ह०९). में 
समाहित हैं । 
भारत की विदेश-नीति के उपयुक्त उद्देश्यों मौर सक्ष्यों में प्रादर्शगांद और 
यथार्थवाद का सुन्दर समन्वय है। प्रत्येक राष्ट्र भ्रपनो नीतियों से राष्ट्रीय हितों को 
सवॉपरि महत्त्व देता है गौर विदेश-नीति को सफलता कौ सबसे बड़ी कसौटी इस 
बात में है कि वह राष्ट्रीय हिंत की रक्षा करने में कहाँ तक सफल हुई है । स्ववन्पएः 
प्राप्ति के पश्चात्‌ 30 वर्षों में, घोर कठिनाइयों के बावजूद, भारत की विदेश 
ने राष्ट्रीय हितों का पोषण भौर संक्द न किया है । इजरायल के विरुद्ध « 
का समर्थन, हँगरी शोर चैक्नोस्ताविया में रूसी दमत-चक्र के विरोध 
अमेरिका की सुलना में सोवियत सघ को प्रायमिक्तता, प्रादि हु८छ 
आस्तीय विदेश-नीति में विरोधानास वा आरोप गया जाता है 
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से सोचने पर विदित होगा हरि भारत ने प्रत्येक भवरार पर गुद-निरपेक्षता भर 
शान्तिपूर्ण सह-प्रह्तित्व की नीति का प्रनुतावन किया है। भारत ने सर्देव न्याय का 
पद्दा लिया है भौीर इस हृब्टि से ही प्रपना समर्थन भौर विरोध प्रकट किया है । यदि 
कभी कुछ विरोधामास या ब्यतिक्रम दिसाई भी दिया है तो उसके मूल में राष्ट्रीय 
हिंत गर्वोपरि रहा है । रास्ट्रीय हित की हृ्टि से करिसो देश की विदेश-नीति को 
कठोरता का जामा नही पहनाया जा सकता । यदि राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते 
हुए विदेश-नीति में सामयिक मोड दिए जाने हैं तो यह सर्वधा युक्तिसंगत है । पर 
मे स्ामथिक हैरफेर विदेश-नीति के प्राधारमूत उद्देश्यों झौर तत्त्वों को तप्ड नहीं 
करते । भारत 947 में गुट-मिरपेक्ष देश था झौर प्राज भी ग्रुद-निरपेक्ष है। भारत 
में 957 में सह-प्रस्तित्य में विश्वास प्रकट किया था और वर्तमान में भी वह 
सह-परस्तित्व का प्रवल समयंक है । इसी प्रकार भारत ने सर्देव जातिवाद, उपनिवेश- 
बाद, रंगभेद श्रादि का विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्रसघ मे भारत ने जो प्रास्था रखी 
है भौर संघ के कार्यों मे जो सहयोग दिया है वह झपने भाप में एक उदाहरण है । 
किसी भी देश की विदेश-नीति का मुल्यांकब करते समय श्री नेहरू के ये शब्द, जो 
उन्होंने 4 दिसम्बर, 947 को सविधान-सभा मे कहे थे, सदैव ध्यान रखने होंगे-- 
“ग्राप चाहे कोई भी नीति प्रपनाएँ, विदेश-मी ति का निर्धारण करने की कला 
राष्ट्रीय हिंत के सम्पादत मे ही निहित है | हम भ्न्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सहयोग झौर 
स्वतन्त्रता की चाहे फ़ितनी बालें करें श्रौर उनका कैसा ही श्रर्थ लगाएं, किन्तु 
अन्ततोगत्वा एक सरकार श्रपने राष्ट्र की भताई के लिए ही कार्य करती है श्रौर कोई 
भी सरकार ऐसा कदम नही उठा राकती जो उसके राष्ट्र के लिए श्रहितकर हो ग्रतः 
सरकार का स्वरूप घाहे साम्राज्यवादी हो श्रथवा समाजवादी, उसका विदेश मन्त्र 
मूलत, राष्ट्रीय हिंत में ही सोचता है ।”* 
पुनश्च, पैडलकोर्ड एक लिकन के शब्दों में--- 
“विदेश-नातियों का निर्माण सूक्ष्म सिद्धान्तो के श्राधार पर नही होता, वरन्‌ 
यह राष्ट्रीय हितो के क्रिपात्मक विचारो का परिणाम होती है ।” 
भारत की विदेश-मीति के मौलिक तत्त्व आज भी वही है जो पहले थे। अन्तर 
केबल इतना ही झाया है कि नेहरू युग्र में आदर्शवाद पर अधिक बल रहा, यद्यपि 
अपने जीवन की संध्या में नेहरू भी यथार्थवांद को महत्त्व देने लगे, शास्त्री युग मे 
बथार्थवाद को भ्रधिक महत्त्व देकर तुष्टिकरणा की नीति के दुर्बल चिन्हो को मिठाया 
जाने लगा और तत्पश्चात्‌ श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में भारत की विदेश-नीति 
में श्रादर्शवाद श्लौर यथार्थवाद का सुन्दर सन्तुलन हृष्टिगोचर हुआ । अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति की जटिलताओं को श्रीमती गाँधी ने अच्छी तरह समभा और देश की 
विदेश-नीति के आदर्शवादी सिद्धान्तो की रचना करते हुए उसे पहले की तुलना में 
अधिक व्यावहारिक, हृढ और झात्मविश्वासपूर्स बनाया । पहले बंगला देश के सन्दर्भ 
में. फिर पाकिस्तान के प्रति और साथ ही रूस एवं श्रमेरिका जैसी महाशक्तियों के 
प्रति श्रीमती याँघी ने विदेश-नीति का कुशल सचालन किया । भारत ने उपनिवेशवाद 
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और जाति भेद का विरोध किया और ग्रुट-निरपेक्षता नया सह-प्रस्तिस्व के प्रास्दीलस 
को पूवपिक्षा सबल बनाया । हि 

मार्च, 4977 में काँग्रेस के पतन के साथ ही जनता थार्डी की सरकार सा 
में श्राई। प्रधान मन्त्री पद श्री मोरारजी देसाई से शौर विदेश मस्त्री पद श्री अटल 
बिहारी वाजपेयी ने सुम्भाला। विदेश-नीति के सरदर्भ में नई सरकार में श्रवगा 
स्पष्ट पर सुदृढ विचार व्यक्त किया कि भारत सक्रिय गृट-मिरतैक्षता के माई वर 
चलता रहेगा | 29 जुलाई, 979 को चौथरी चरणमिद्व के मेतूस्य में जनता (हर) 
तथा काँग्रेस (संगठन) की मिली-जुली सरकार बनी. जिसने भारत की विदेशलीयि 
पर यथापूर्व चलते रहने और उसे और भी प्धिक प्रभावी बनाने का श्राखासग 
दिया | जनवरी, 980 में श्रीमती गाँधी के पुन: सततासद होने के साथ ही भारत 
की विदेशी-मीति के अ्रधिक प्रभावशीन होने क॑ 4 ग्राजा जगी टै। श्रक्ाानिस्तान 4; 
प्रति अपने प्रथम वक्तव्य में ही श्रीमती गांधी ने बन्वर्रा्रीय राजतीसि मैं अ्वनी ॥87॥ 
पठ का परिचय दिया है । 

भारत की विदेश-नीतति के निर्भारक सत्त्य 

के भारत को विदेश-नीति के भोगोलिक, टेविहायिक, श्राविक, #बािक हद 
नर्धारक तत्त्वों (एललाग्रप्रंग्न2 40975) पर संक्षेप में विवधन अवक्षित | 
भौगोलिक तत्त्व 

भारत एक सुविशाल देस है ठिवही लयमंग 3500 भीख खरबी मी गाता 
और 8200 मीन लम्बी स्वत सीमा डे ही विदिप्न श्री 4 गीडाप्री है थी 6६ 
है। अपनी विशिष्ट मौगोलिक वरिस्थ्रदियों काविल्व भारद की विंदश-मीसि का 


निर्धारण निम्नलिखित टिवों की स्याद में रहकर हुठा है -() जि दीमायरती 


एवं अन्य देशों से देश की सस्ध्ा कप अब द्री, इदढ़ साद घेटरबदाी अ्ववा मिवदा 


ईयद़ा, श्रश्गाविखात, टि्डजीट, साम्नवाईी 


का व्यवहार । ये देश #ै--#रान, 
चीन झादि, (2) म८ 
(3) मीमावती साज्मं मं दस्द्र 
वा विस्तार (4) हिस 
समुद्री दथा हवाई 
राष्ट्रों के मामद 





इक्टीड, श्रादि थे तेठ छा? 
# का ककदारप शरीर लारदी न नस्दट 
ब्रा कटा 
2 ढदा5 
स्क्वा ग्री 2 कम] 


का अर 






हि बड़ एर्परट, है $ पन्दर्शद्धीय कल 
॥ मद्रदर हक 4 इडडास, दि प्रोर झंस्डटि 
मिक्रा प्रद्म ज्म्जा | 
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पर (४) भारत के नीति-निर्माताओं ने यह भली प्रकार समझ लिया कि उनका 
देश विश्व के पूंजीवादी भर साम्यवादी शिविरों के बीच सन्तुलनकारी 'मूमिका 
निभाकर दोनों को अपनी झोर झ्राकपित कर सकता है । प्रतः भारत ने यही नीति 
अपताई कि किसी भी पक्ष के साथ सैनिक सन्धि में न बचा जाए, किसी भी ग्रुट के 
साथ ऐसी सन्धि न की जाए जिससे देश की मुट-निरपेक्षता और सम्प्रमुता पर भ्राँच 
झाए। भारत मे विदेशों से जो भी ग्राथिक और प्राविधिक सहायता प्राप्त की वह 
राजनीतिक शर्वो से मुक्त रही ! 

(7) नवोदित भारत सैनिक हृष्टि से निर्वेल था. अतः विदेश-नीति के 
निर्धारको ने यह उपयुक्त समझा कि दोनो गुटों की सहानुमूत्रि अजित की जाए ) 
यह तभी सम्भव था जब ग्रुट-निरपेक्षता और सह-अ्रस्तित्व की मीति अ्पनाई जाती । 

(४) भारत जैसे सुविशाल और महान्‌ देश के लिए यह स्वाभाविक था कि 
वह ऐसी नीति का अनुसरण करता जिससे उस्की स्वयं की निर्णय-शक्ति पर कोई 
बिपरीत प्रभाव न पड सके । 

जिन आथिक और सैनिक तत्त्वों ने 947 में भारत की विदेश-नीति के 
निर्धारिण में योग दिया है वे तत्त्व श्राज भी उतने ही सजीव हैं । 
ऐतिहासिक परम्पराएँ 

अतीत से ही भारत सहिप्णु और शान्तिप्रिय देश रहा है। इतिहास साक्षी 
है कि भारत में कभी किसी देश पर राजनीतिक प्रभाव लावने या उसकी श्रावेशिक 
अखण्ठता को भंग करने की चेष्ठा नहीं की । यह ऐतिहासिक परम्परा भारत की 
विदेश-नीति का महत्वपूर्ण निर्माणक तत्त्व है। परी एन. हक्‍्सर ने ठीक ही लिखा 
है--““भारतीय विदेश-तीति का मूल तत्त्व सह-अस्तित्व की धारणा की जड़ भारत 
की भूमि, उसके निवासियों के मस्तिष्क और दृष्टिकोण में निहित है, जिनको 
ऐतिहासिक परम्परा की विविधताओों के वीच सामंजस्य ग्राप्त करने की रही है ।” 
वेचारिक तत्त्व 

सहिप्णुत्ता, उदारता आदि तत्त्वो को ऐतिहासिक परम्परा के साथ वैचारिक 
तत्त्वों में भी रखा जा सकता है । इनके अतिरिक्त भारत की विदेश-नीति गाँधीवाद 
से काफी प्रभावित है । इस पर माक्सवाद का प्रभाव भी कम नही है | समाजवादी 
शिविर के प्रति भारत की सहानुभूति बहुत कुछ माक्संवादी प्रभाव का परिणाम 
मानी जा सकती है । शह-नीति के क्षेत्र में भी भारत ने समाजवादी ढाँचे के समाज 
व्ही स्थापना का तक्ष्य सामने रखा है। पश्चिम के उदारवाद का भी भारत की 
विदेश-नीति पर काफी प्रभाव पड़ा | हमारी विदेश-नीति के कर्णाधार श्री नेहरू 
पारचात्य लोकतन्त्रीय परम्पराओों से वहुत प्रभावित थे । वे पश्चिमी लोकतन्त्रवाद 
और साम्यवाद दोनों की अच्छाइयों को पसन्द्र करते थे श्ौर उनकी थ्रुराइयों से बचना 
चाहते थे । इस प्रकार की समत्वयकारी विचारधारा ने गुद-निरपेक्षता को वीति को 


प्रोत्साहित किया | 


ह 
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राष्ट्रीय संघर्ष मु जे 
भारत के स्वाधीनता संघर्ष ने विदेश-नोति के निर्धारण में उल्लेखनीय ये 
दिया क्योंकि--(7) इसके कारण भारत में महाशक्तियों के संघर्ष का न्‍ मोहरा बनने 
से बचने का विचार उत्तन्न हुमा, ()) अस्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में गुट-निरपेक् 
रहते हुए महत्त्वपुर्ों मूमिका श्रदा करने की भावना जाग्रत हुई, (7) हर प्रकार के 
'उपनिवेशवाद, जातिवाद और रंग्भेदर का विरोध करने का अदुमुत साहस उत्पन्न 
हुआ, एवं (४) स्वाघीनता-आन्दोलनों के प्रति सहानुमूति उत्पन्न हुई 
वेयक्तिक तत्त्व 
भारत की विदेश-नीति पर वैयक्तिक तत्त्वों का, विशेषकर पण्डित नेहरू का 
व्यापक प्रभाव रह है । प. नेहरू साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद शौर फासिस्टवाद के 
विरोध तथा विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के समर्थक थे । वे मैंत्री, सहयोग झौर 
सह-अस्तित्व के पोषक ये, लेकिन अन्यायपूर्ण श्ाक्मण को रोकने के लिए शक्ति के 
प्रयोग को भी उतना हो महत्त्व देते थे । महाशक्तियों के संघपे में भारत के लिए वे 
असंलग्नता को नि फो सर्वोत्तम मानते थे ६ भ्रपने इन्ही विचारों के प्रनुरूप उन्होंने 
भारत की विदेश-नीति का निर्माण किया । इसका वर्तमान स्वरूप पष्डित नेहरू के 
विचारो का ही प्रतीक है ' पण्डित नेहरू देः अतिरिक्त डॉ राधाकृष्णुत, कृष्ण मेनन, 
परशिक्कर के नाम भी उन विशिष्ट व्यक्तियों मे सम्मिलित किए जाते है जिन्होंने 
भारत की विदेश-मीति को प्रभावित किया । साम्यवादी चीन के प्रति भारत की 
प्रारम्भिक नीति के निर्धारण में सरदार परिक्कर का विशेष हाथ रहा था। उनके 
गलत मूल्यांकन के कारण ही तिब्बत और चीन के बारे में भारत की विदेश-नीति 
पथ-भ्रप्ठ हो गईं तथा चीन पर अन्धविश्वास कर बैठी । श्री लालबहादुर शास्त्री और 
श्रीमती इन्दिरा गाँघी के नेतृत्व में भारत की विदेश-नीति में अधिक निखार भ्राया। 
श्रीमती गाँधी के सहायक के रूप में पी. एन. हक्सर, डी. पी. घर श्रादि ने विदेश- 
नीति पर पर्याप्त प्रभाव डाला । मार्च, 977 के उपरान्त प्रधान मन्‍्त्री श्री देसाई 
और विदेश मन्त्री श्री भ्रट्ल बिहारी वाजपेयी ने भारत की विदेश-नीति को नई 
दिशा देने का प्रयत्त किया । श्री वाजपेयी के समय यात्रा-कुटतीति का विशेष महत्त्व 
रहा । ६4 जनवरी, $980 को श्रीमती गाँधी के मन्त्रिमण्डल में श्री नर्रासह्‌ राव ते 
विदेश मन्‍्नी पद की शपथ लो है | विदेश-नीति पर श्री राव की छाप क्या पड़ेगी 


यह भ्भी भविष्य के गर्म में है, किस्तु यह निश्चित है कि विदेश-नीति का वास्तविक 
नियन्त्रण श्रीमती गाँधी अपने ही हाथों में रखना चाहेगी। 
राष्ट्रीय हित 

विदेश-तीति का निर्माण सूक्ष्म सिद्धान्तों के श्राधार पर नहीं होता | यह 
राष्ट्रीय हितों के क्रियात्मक विचारों का परिणाम होती है । भारत बे विदेश-नीति 
में राष्ट्रीय हित को सदेव सर्वोपरि महत्त्व दिया गया है और दिया जाता रहेगा । 
राष्ट्रीय हित समय और परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, श्रत: भारत 
की विदेश-चीति में कमी जड़ता नहीं आई है | भारत न किसी साम्राज्य का आवन॑क्षी 
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है, न उसे अपने किसी उपनिवेश की रक्षा करनी है। भारत ने न अ्रम्तर्राष्ट्रीय 
माक्संबाद माप्मोवाद की ऋन्ति का बीड़ा उठाया है शोर न ही किसी विचारधारा 
भ्रथवा शासन«प्रणाली के विरोध मे कोई सैनिक संगठन स्थापित किया है। भारत का 
राष्ट्रीय हित तो इस बात में निहित है कि राष्ट्र की एकता, प्रखण्डता और स्वतन्त्रता 
की रक्षा की जाए, देश में लोकतन्त्र को सुहठ बनाया जाए, देश के वापरिकों को 
आशिक भौर सामाजिक न्याय प्रदान किया जाए एव श्रन्य राष्ट्रों के साथ यथासम्भव 
मंत्री का विकास किया जाएं। भारत में स्वाघीनता के अपने 32 वर्षों में इन्ही 
लद्ष्यों की साधना की है। बाह्य आक्रमण से रक्षा करना राष्ट्र के प्रस्तित्व की पहली 
शर्त है श्रौर इतिहास साक्षी है कि भारत ने देश पर आए हर संकट का मुह तोड़ 
जबाब दिया है ! 
विदेश-नीति के महत्त्वपूर्ण पक्ष श्रीर उनका कार्यकरण 

गुढ-निरपेक्षता --947 में जब्॒ भारत का स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उदय 
हुप्ना, उस समय भ्नन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर दो विरोधी शक्तियाँ थी। अपनी परम्परा 
के अनुरूप, भारत ने उन भ्क्ति-गुटो से तटस्थ या श्रलग रहने और किसी का पिछलग्गू 
मे बनने का निर्णय किया | श्री नेहरू ने कहा था--“जहाँ तक सम्भव हो, हम उन 
शक्ति-गुटो से श्लंग रहना चाहते हैं, जिनके कारण पहले भी महामुद्ध हुए है श्रौर 
भविष्य में भी हो सकते है ।” 

किन्तु गुटो से अलग रहने की नीति का श्रर्थ अल्तर्राप्ट्रीय मामलो में तठस्थता 
घादापि सही है। निश्चित रूप में इसका यह भी अर्थ नहीं है कि हम संसार की 
घटनाओं को उदासीन बैछे देखते रहें और दुनिया से कटे रहें | इसका मतलब है, 
ऐसी स्पष्ट, क्रियात्मक तथा रचनात्मक नीति अपनाना, जिससे ससार में शान्ति बनी 
रहे । वास्तव में सामूहिक सुरक्षा इसी पर निर्मर है | वस्तुत. गुढ-निरपेक्षता का प्र्थ 
है, अपनी स्वतन्त्र रीति-बीति । ग्रुटो से अलग रहने से, हर प्रश्त के औचित्म- 
अनौचित्य को देखा जा सकता है, न कि क्रिसी एक ग्रुट के साथ जुडकर, उचित- 
अनुचित का ख्याल किए विना आँख मूंद कर उसके पीछे-पीछे चलना । 

भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति का कार्यकरण भर उसकी सफलता 
निम्नलिखित प्रमुख बिन्दुओ से स्पष्ट है-- 

(१) कोरिया का युद्ध-रावेश्रथम कोरिया युद्ध के समय भारत को दुनिया 
के सामने अपनी ग्रुट-निरपेक्षता की नीति के ठोस पहलू को दिखाने का अवसर मिल्रा 
आरत ते उस समय युद्ध-कैदियों को लौटाने के लिए तठस्थ राष्ट्रों के प्रत्यावतेन 
आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से महत्त्वपूर्ण काम किया और एक बहुत ही कठिन 
कार्य को बडी सफलता के साथ पूरा कर दिखाया । 

(2) हिन्द चीन का संकट--गुट-निरपेक्ष नीति की उपयोगिता हिन्द चीन के 
संघर्ष के समय पुन प्रकट हुईं। यद्यपि भारत जेनेवा कॉन्फ़ेंस का सदस्य नही था, 
किन्तु शान्ति के लिए जो समभौता हुआ उसमे उसने विशिष्ट योगदान किया । भारत 
ने हिन्द चीन विवाद के शान्तिपूर्ण समाघान के लिए एक 6 सूत्री योजना प्रस्तुत की । 
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(6) पाकिस्तान का भ्राकपरा, 965--भारत-चीन संधर्ष के बाद सितम्बर, 
965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में गुट-निरपेक्षता की मीति की शक्ति को 
एक बार फिर सही सिद्ध कर दिया गया। पाकिस्तान सीधे श्र सैटों जैसे 
शक्तिशाली सैनिक गुटों का सदस्य होने पर भी किसी से कोई प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त 
नहीं कर सका । इस युद्ध मे पाक-हृष्टिकोश से यह सिद्ध हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा 
के लिए गुटों में सम्मिलित होने की नीति गलत है। बात यहीं तक सीमित नही रही। 
पाकिस्तान के बहुत बड़े समर्थक संयुक्तराज्य अमेरिका ने भारत श्ौर पाकिस्तान 
दोनों पर आशिक प्रतित्रन्घ लगा दिए और यह घोषणा की कि जब तक दोनों पक्ष 
युद्ध बन्द नही कर देंगे तब तक उन्हें किसी भी प्रकार की सैनिक सहायता नहीं दी 
जाएगी । स्पष्ट ही अमेरिका ने अपनी इस घोषणा द्वारा एक साथी राज्य और गुट- 
निरपेक्ष राज्य को एक ही कोटि मे रखा ) जब ग्रुटों में सम्मिलित होने से पाकिस्तात 
को भी लाभ नही पहुँच सका तो फिर भारत को लाभ पहुंचने की क्या प्राशा की 
जा सकती थी। वास्तव में देखा जाए तो यह ग्रुट-निरपेक्षता की नीति का ही 
परिणाम था कि संकट की अवस्था में भारत को अनेक क्षेत्रों से पूरा समर्थन मिला 
और युद्ध के समय उसकी क़ूटनीतिक स्थिति किसी तरह कमजोर नही हुई । सुरक्षा 
परिपद्‌ में युद्ध पर वहस के दौरान भी सोवियत संध द्वारा उसे पर्याप्त समर्थन 
दिया गया । 

(7) तदटस्थ देशों के सम्मेलन श्रौर गुट-निरपेक्षता की लोफप्रियता--भारत ने 
शुट-निरपेक्षता की नीति के बल पर कठिनाइयो और सघधर्यों पर जो विजय पाई 
उससे प्रफ़्ीका तथा एशिया के देशों में ग्रुट-निरपेक्षता के विचार को काफी समर्थन 
मिला | सितम्बर, 967 में बेलग्रेड में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के पहले शिखर सम्मेलन 
के बाद 964 में काहिरा में दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ । बेलग्रेड सम्मेलन में 
25 शाष्ट्रो ने भाग लिया था जबकि काहिरा सम्मेलन में 46 राष्ट्रों के प्रतिनिधि 
श्राए । 970 के खुसाफा सम्मेलन में 54 देशों के श्रतिनिधि उपस्थित हुए झौर 
973 के प्रल्जीरिया सम्मेलन में गुट-निरपेक्ष देशों की सख्या 76 तक जा पहुंची 
है । कोलम्बो के 6 से 20 अगस्त, 976 तक के ऐतिहासिक नियुट शिखर सम्मेलन 
के लिए 85 सदस्यों को श्रौपचारिक तौर पर निमन्त्रश-पत्र भेजे गए। सम्मेलन में 
भारत की तत्कालीन प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी मे कहा--सम्मेलन को 
अधिक न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रीय श्राथिक और राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण का 
सन्देश प्रसारित करना चाहिए । भारत की नीति की चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ट 
किया कि भारत ले सदैव अपनी कथनी और करनी में स्वतस्त्रता, न्याय, समता तथा 
सहयोग का पक्ष लिया है। अत्यन्त विपम परिस्थितियों में भी झपने विचारों झ्ौर 
सिद्धान्तों पर भारत सर्देव हृढ रहा है ॥ भारत ने उपनिवेशवाद तथा जातिवाद के 
सभी स्वरूपों के खिलाफ जोरदार संधर्ष किया है झौर प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष झूप से 
डाले गए सभी राजनीतिक श्ौर भ्राथिक दबावों का विरोध ड्रिया है। उन्दोंने कहा 
कि मानवता की भ्रन्तरात्मा' के रूप में गुट-निरपेश्ष श्रान्दोलन की भव तकबी 
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उपलब्धियाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही है, फिर भी हमे व्यापक परिप्रेय में सोचना है 
और विघटनकारी प्रदृत्तियों से परे रहना है। उन्होंने कहा--यह सर्वेधा उचित ह्दी 
है कि एशिया, जिसने विदेशी शासनकाल में यंश्रणा भोगी है, गुट-निरपेक्षता वी 
भावना अंगीकार करने वालो में अग्रणी है । श्रीमती गाँधी ने सदस्य-देशों से एकजुट 
होकर शान्ति की रक्षापंक्ति मजबूत बनाने की भ्रपील की । 


(8) भारत-पाक थ्रुढ, 7977--बंगलादेश को लेकर दिसम्बर, 977 में 
भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुम्ला जिसमे मुट-निरपेक्षता की नीति फिर खरी 
उतरी। पाकिस्तान की सैनिऊ-गुटवन्दी की नीति को पूरी तरह घराशायी हुईं । उसे 
अपने पूर्वी भाग से हाय घोना पड़ा झौर लगभग एक लाख पाक सैनिकों ते भारतीय 
सेनाओ्रों के सामने झ्ात्म-समर्पएा किया । अ्रमेरिका और चीन के बल पर कूदने वाले 
पाकिस्तान को गुट-निरपेक्ष देशों के हाथो फिर कुकना पड़ा । सोवियत रूस ने, भारत 
की गुट-निरपेक्षता का पूरा सम्मान करते हुए, भारत को भरपूर कूठटनीतिक समर्यन 
दिया । यदि भारत किसी सैनिक सन्धि में बंधा होता तो भारत-पाक युद्ध दो सैनिक 
गुटों का युद्ध वव जाता । इस प्रसंग में भारत और रूस की उस मैत्री सन्धिका 
उल्लेख आवश्यक है जो अगस्त, 97 में सम्पन्न हुई। यह मैत्री-सन्धि भारत की 
विदेश-नीति और कूठनीति की एक महान्‌ उपलब्धि है। यह कोई सैनिक सन्धि 
नही है, जैसा कि आरोप लगाया जाता है । समानता के सिद्धान्तों पर आधारित 
इस सन्धि में भारत की गुट-निरपेक्षता का पूरा सम्माच करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 
सहयोग की बात कही गई है। इस 20 वर्षीय सन्धि ने दोनो देशों की दोस्ती में भया 
जीवन फूंका है जिससे दोनो देश न केवत एशिया झौर विश्व में शान्ति स्थापना 
और जातिवाद एवं उपनिवेशवाद को खत्म करने में पहले से भ्रधिका सहयोग पार 
सकेंगे श्रपितु यह सहयोग शिक्षा, सस्क्ृति और व्यापार केःद्षेत्रों में भी पहले से आधिफ 
विस्तार पा सकेंगे | इस सन्धि की सबसे बड़ो बात इस निश्पम में है कि गदि फोई 
तीसरा देश दोनो में से किसी एक पर श्राक्रमण करता है तो ये उराके प्रतिकार के 
लिए एक-दूसरे से परामर्श करेंगे । इराका सीधा मतरब यह जरूरी गहीं है कि एसों 
से एक प्लाक्रमणकारी पर हमला कर देगा, परन्तु यहू भी गही कहा णा शकता है 
कि यह शर्ेशून्य है। जब आाषमण होगा तो उगों भाकगण के अतिकार का उपाम 
सोचा भौर निकाला जाएगा। इसलिए उसका प्रर्थ रौनिया सहांगता भीकी सकता 
हैं। यह भी हो सकता है कि इस उपाय कया रवहपगुंछ और भी दी। आतलम 
झाक्रमण या झाफ़मण की झाशंका के रात होगे रो है। गदि था| शाह। ही भा॥। है 

ती शान्ति के लिए शरीर यया प्रभीष्ट है । 

(9) सेनिक गुटों का पिरोध--राष्ट्रों की रैक गूप्मायी कर 
विरोध करता है क्योकि उसके विभार में इधग हुद्धनज्वर कैवा हि 
है श्रौर हथियारों के लिए दौड़ शुरू हो जाती है | एगीकि विशा। हैं 
से केवल प्रन्तर्राष्ट्रीय राधा ही सडगा है । सही करा है 4 वो 
समभीते, सीटों और मतीयां समभीरों तथा हाय गै|विक बरी 4 
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भारत और राध्ट्रमण्डल 
भारत को स्वतन्त्र होने के बाद जल्दी ही एक विचित्र परिस्थिति का सामना 
करना पड़ा । उसे तुरन्त यह तय करना था कि वह ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य 
बना रहे या उसे छोड़ दे । भारत ने यही निश्चय क्रिया कि राष्ट्रमण्डल का सदस्य 
बना रहना चाहिए क्योंकि उसकी नीति उन लोगों से भी मित्रता और सहयोग की है, 
जिनके विरुद्ध वह पहले श्राजादी के लिए लड़ता रहा है किन्धु राष्ट्रमण्डल की 
सदस्यता को उसने विश्व-शान्ति मे और जातीय भेदभाव तथा उपनिवेशवाद की 
समाप्ति के अपने उद्देश्य में बाधक होने नही दिया । भारय के विचार मे राष्ट्रमण्डल 
एक ऐसा उपयोगी मच है, जहाँ से वह अपनी नीतियो और प्रमुख उद्देश्यों के लिए 
कार्य कर सकता है। राष्ट्रमण्डल-सम्मेलनो मे भारत ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध 
आवाज उठाई है । 
भारत प्रौर अफ्रीकी-एपियाई एकता--अ्रफोकी-एशियाई एकता भारत की 
विदेश-नीति का एक और महत्त्वपूर्ण स्तम्भ है क्योकि भारत विदेशी युतामी से 
स्वाधीन था, इसलिए उसने हमेशा गुलाम तोगो के दुःख को समझा और उनके 
लिए झ्ावाज उठाई । इण्डोनेशिया सम्मेलन बुलाना और अफ्रीका में पुर्तगाली 
उपनिवेशवाद का निरन्तर विरोध करना इस बात का प्रमाण है कि भारत पराधीन 
लोगो की प्रार्कॉक्षाओ्रों से कितनी हमदर्दी रखता है । 
भारत द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध श्रौर जातीय समानता का पोष॑ण-- 
भारत ने झपती विदेश-तीति मे उपनिवेशवाद और जातीय भेदभाव के विरुद्ध कड़ा 
रुख अपनाया है । /946 से भारत संयुक्त राष्ट्रसथ (महासभा में हर साल इस बात 
पर जोर देता रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार द्वारा या सेसार में कही 
भी, किसी भी रूप में जातीय पुयवकरण मूल मानव अधिकारों का उल्लधन है। 
रोडेशिया मे श्वेत प्रल्पतस्यकों की हुकुमत की भारत ने जो निन्‍दा की है, वह उसके 
जातिवाद तथा जातीय भेदभाव के विरोध की साक्षी है । राष्ट्र मण्डलीय सम्मेलनों 
में भारत ने उपनिवेशबाद के विरुद्ध धुरजोर आवाज उठाई है झौर झ्रफ्रीकी मुक्ति 
आ्रानदोलन का समर्थन किया है ॥ 
भारत झौर संयुक्त राष्ट्रसंघध--भारत उन देशो में से है जिन्होगे 945 मे 
सान फ्रॉसिसको मे संयुक्त राष्ट्रसंध के घोषरा-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र 
के जन्म से ही भारत उसके झादशों के लिए निरस्तर काये करता रहा है) भारत 
सदा इस बात का इच्छुक रहा है कि संयुक्तराप्ट्र शच्चे भ्रथों में सारे मंत्तार को 
प्रतिनिधि सस्या बने । इसी कारण उसने चीन को समुक्तराष्ट्र में स्थान देने का पक्ष 
लिया, भजन ही चीन के साथ उसका भेत्रीय विवाद क्‍यों न हो । संयुक्तराप्ट्र में भारत 
मे हमेशा शास्ति-ह्वापना के सभी कार्यों का हार्दिक समर्थन किया हैं। कोरिया झ्ौर 
स्वेज के सकटों के समय भारत के कार्य को सभी मे सराहा । कोरिया में भारत का 
मुग्य रुप से बीच-बचाब का काम रहा | काँगो में भारत ने जो काम क्रिया, बह 
टस था । वहाँ उसने संयुक्तराष्ट्र की श्रपील वर झपने सैनिक भेजे ॥ कुल मिलाकर 
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भारत को विदेश-नोति का मूल्याँकन 

भारत की विदेश-नीति पर अत्यधिक आदशंवादी और भावना-प्रधान होने 
फ्ा आरोप लगाया जाता रहा है । यह भी कहा जाता है कि हमारी विदेश-नीति 
सोवियत सघ से प्रभावित है और इजराइल, भ्ररव राज्यों आदि के सन्दर्भ मे इसका 
रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है। यह भी श्राक्षेप लगाया जाता है कि हमारी नीति 
राष्ट्रीय हित्तों के प्रतिकुल सिद्ध हुई है । 

भारतीय विदेश-नीति की श्रालोचनाएँ नेहरू-काल और कुछ-कुछ शास्त्री- 
फाल में अधिक तीब्र थीं । श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने भारत की गुट-निरपेक्ष नीति 
फे मौलिक सिद्धान्तो को पूर्णो रक्षा करते हुए उसे नई दिशा दी, यथार्थवादी चश्मे से 
देखा और राष्ट्रीय हितो के सर्वेधा भ्रनुकुल सिद्ध कर दिखाया । किसी भी नीति की 
सफलता उसके कुशल क्रियान्वयन पर निर्मर करती है । नेहरू-काल मे भ्रावश्यक था 
कि नवोदित भारत-राष्ट्र की श्राथिक समृद्धि की झाधारशिला रखी जाए, विभाजन- 
जन्य परिस्थितियो को निपटाया जाए और पड़ोसी शत्रु राष्ट्रों के प्रति भी 
तुप्टिकरण की नीति अपनाते हुए युद्ध की सम्भावनाश्रों को यथा साध्य हाला 
जाए । इसलिए चीन के साम्राज्यवादी इरादों को कुछ-कुछ भाँपते हुए भी और 
पाकिस्तान की शत्रुता को भली-भाँति समभते हुए भी श्री नेहरू ने भारत को ऐसे 
नैतिक घरातल पर सझ्ा करने की चेष्टा की जिससे अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ मे भारत 
को प्रत्तिप्ठा भी मिले, पूंजीवादी श्रौर साम्यवादी दोनों ही शिविर उसकी आवाज 
सुनें औ्रौर उसकी सहायता के लिए तत्पर रहे तथा साथ ही युद्ध की सम्भावना भी 
टलती रहे ताकि भारत भविष्य मे शक्तिशाली बनने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का 
निर्माण कर सके । श्री नेहरू को झपने उद्देश्य में !962 से पूर्व तक पर्याप्त 
सफलता प्राप्त हुई । 962 के चीनी श्राक्रमरा ने उनकी शान्तिवादी नीति को 
गहरा भ्राघात पहुँचाया, लेकिन भ्रुट-निरपेक्षता की उपयोगिता मे उनकी आस्था 
समाप्त नही हुई क्योकि सकट-काल में सोवियत गुट और पश्चिमी ग्रुट दोनो ने 
भारत को झपना समर्थन दिया। फिर भी इस आक़रमण ने श्री नेहरू को यह 
अनुभूति करा दी कि झब विदेश-नीति को ययार्थवाद की झोर मोड़ा जाए तथा 
गुट-निरपेक्षता पर अमल करते हुए सेनिक दृष्टि से भी भारत को शक्तिशाली बनाया 
जाए | श्री नेहरू यथार्थवादी नीति का अनुसरण कर भारत को शक्तिशाली बनाने 
की हृष्टि से आवश्यक झ्राथिक और सैनिक उद्योगों तथा वाल-कारखानों की आ्राधार- 
भूमि का पहले ही निर्माण कर चुके थे। अब बीज का वृक्ष रूप में परिराम 
होना था। 

दुर्भाग्यवश श्री नेहरू का 964 में आकस्मिक निधन हो गया। उनके 
उत्तराधिकारी श्री शास्त्री ने नेहरू की नीति को आगे वडाया और भारतीय विदेश- 
नीति में श्रादर्शाद तथा यथार्थवाद का सुन्दर समस्वय किया । प्राकिस्ताब को उसके 
झाक्रमण का मुह तोड़ उत्तर देकर तथा अ्रमेरिका जैसी महार्शाक्ति के दबाव के झागे 
न भुककर जहाँ श्री शास्त्री ने यथार्थवादी नीति का परिचय दिमा वहाँ ताशकन्द- 
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धीमती गाँवों परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग की पश्षपाती हैं, तयावि राष्ट्रीय 
हित में उनके निर्खयों की प्राकस्मिकता भौर हृदता सभी को ज्ञात है। 
जनवरी, 980 : श्रीमती गाँधी की श्रफगान नीति 
27 दिसम्बर, 979 को अफगानिस्तान में एका-एक हुई सैनिक ऋत्ति में 

राष्ट्रपति प्रमीन अपदस्थ हुए शौर मारे गए ववरक करमाल नए राष्ट्रपति बने । 
बताया जाता है कि करमात ने सत्ता सम्भालते ही राजनीतिक, नैतिक, श्राथिक और 
सैनिक सहायता के लिए रूस को पुकारा और फलस्वरूप भारी संख्या में रूसी सैनिक 
और शस्त्रास्त्र ्रफगानिस्तान पहुँच गए। ग्रफगानिस्तान में रूस के इस हस्तक्षेप की 
पश्चिमी देशों में तीद्र प्रतिक्रिया हुई | अमेरिका ने पाकिस्तान को भारी मात्रा में 
ग्राधुनिकतम ग्रुद्ध सामग्री देने का निर्णय लिया झ्ौर चीन को भी इस बात के लिए 
प्रेरित किया । इसी वातावरण के दौरान 4 जनवरी, 980 को श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी ने प्रधान मन्‍्त्री पद सम्भादा । उन्होंने तुरन्त ही प्रफगानिस्तान के प्रति अपनी 
विदेश-नीति का संकेत दिया । उन्होंने कहा कि भ्रफगानिस्तान के लोग अपने बारे में 
स्वयं द्वी मिएंय करेंगे । भारत ने सोवियत संघ के इस कथन को भी स्वीकार किया 
कि भ्रफगान सरकार ने उससे सेनिक सहायता माँगी थी । सुक्त राष्ट्र महासभा में 
2 जनवरी की भारतीय प्रतिनिधि ब्रजेश चन्द्र मिथ्व ने कहा--/हम किसी भी देश में 
विदेशी सैनिकों झौर अटड्डो के रहने के सिलाफ हैं। लेकिन सोवियत सरकार ने हमारी 
सरकार की भ्राश्वस्त कर दिया है कि उसने 26 दिसम्बर, 979 को राष्ट्रपति अमीन 
के अनुरोध पर भ्रौर फिर 28 दिसम्बर, 979 को उनके उत्तराधिकारी के प्रनुरोध पर 
अपने सैनिक प्रफगानिस्तान में भेजे थे ।” इसके साथ ही प्रतिनिधि ने आशा भी प्रकट 
कर दी कि सोवियत संघ भ्रफगानिस्तान की स्वाधीनता का खण्डव नहीं करेगा और 
उसके सैनिक वहाँ जरूरत से ज्यादा एक दिन भी नहीं टिकेंगे। श्री मिश्र ने बह भी 
स्पृष्ठ कर दिया कि भारत सरकार को झफगानिस्तान के अ्न्दरूती मामलों में दखल 
देने के लिए उपद्रव करने वाले तत्त्वों का अस्त्र प्रशिक्षण झ्ौर बढावा दिया जाता 
पसन्द नही है । > रन कक 
कहा जा सकता हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में भास्त सरकार के सामने 
सिवाय यह कहने के कि अफगानिस्तान के लोग अपनी नियत का निपटारा आप करें 
और सोवियत सघ का यह श्राश्वासन स्वीकार कर लेने के कि एक तो वह ब्रफयाव 
सरकार के निमन्त्रण पर भ्राया है और दूसरे वह उसी सरकार के कहने पर जाएगा, 
कोई चारा नही है । जब भारत के प्रति बंगला-देश, पाकिस्तान और चीन का रेंया 
विश्वसनीय नहीं माना जा सकता और अमेरिका पाकिस्तान को बेड़े पैमाने पर 
हथियार दे रहा है तथा चीन की सेनिक कुमुक भी पाकिस्तान को पहुँच रही है तो 
भारत-रूस मैत्री का विशेष महत्त्व हो जाता है। अफगानिस्तान का यह संघर्ष 
पाकिस्तान की सीमा पर पहुँच चुका है श्र भारत भी इससे ग्रमावित होगा । 
भारत के नीति-निर्माताओों के लिए यह निश्चित ही एक चुनौती है कि एक झोर तो 
देश की सुरक्षा की जाए और दूसरी ओर दोनो महाशक्तियों के बीच अपनी स्वतन्त्र 
गुट-निरेक्ष नीति को बनाए रखा जाए । 
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भारत को विदेश-नीति का मूल्याँकन 
भारत की विदेश-नीति पर अत्यधिक आदशंवादी और भावना-प्रधात होने 
का भ्रारोप लगाया जाता रहा है। यह भी कहा जाता है कि हमारी विदेश-नीति 
सोचियत संघ से प्रभावित है और इजराइल, झ्रव राज्यो आदि के सन्दर्म मे इसका 
रवैया पक्षपातपूर्णो रहा है। यह भी श्राक्षेप लगाया जाता है कि हमारी नीति 
राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल सिद्ध हुई है । 
भारतीय विदेश-नीति की श्ञलोचनाएँ नेहरू-काल प्रौर कुछ-कुछ शास्त्री- 
फाल में ्रधिक तीव्र थी । श्रोमती इन्दिरा गाँधी ने भारत को गुट-निरपेक्ष नीति 
के मौलिक सिद्धान्तों की पूर्ण रक्षा करते हुए उसे नई दिशा दी, यथार्थवादी चश्मे से 
देखा और राष्ट्रीय हितों के सर्वेधा श्रनुकुल सिद्ध कर दिखाया । किसी भी नीति बने 
सफलता उसके कुशल क्रियान्वयन पर निर्मर फरती है । नेहरू-काल मे आवश्यक था 
कि नवोदित भारत-राष्ट्र की प्राथिक समृद्धि की झ्राधारशिला रखी जाए, विभागजव- 
जन्य परिस्थितियों फो निपटाया जाए झौर पड़ोसी शत्रु राष्ट्रों के प्रति भी 
तुष्टिकरण की नीति अ्पनाते हुए युद्ध की सम्भावनाओं को यथा साध्य टाला 
जाए । इसलिए चीन के साम्राज्यवादी इरादों को कुछ-कुछ भांपते हुए भी और 
पाकिस्तान की शत्रुता को भली-भाँति समभते हुए भी श्री नेहरू ने भारत को ऐसे 
नैतिक धरातत पर लड़ा करने की चेप्टा की जिससे भ्नन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में भारत 
को प्रतिप्ठा भी मिले, पूँजीवादी श्लौर साम्यवादी दोनो ही शिविर उसकी झ्रावाज 
सुनें और उसकी सहायता के लिए तत्पर रहे तथा साथ ही युद्ध को सम्भावना भी 
टलती रहे ताकि भारत भविष्य मे शक्तिशाली बनने के लिए प्रावश्यक पृष्ठभूमि का 
निर्माण कर सके। श्री नेहह को झपने उदंश्य में 962 से पूर्व तक पर्याप्त 
सफलता प्राप्त हुई ॥ 962 के चीनी प्राक्मण ने उनकी शान्तिवादी नीति को 
गहरा झाघात पहुँचाया, लेकिन ग्रुट-निरपेक्षता की उपयोगिता में उनकी झआस्था 
समाप्त नही हुई क्योकि संकट-काल में सोवियत ग्रुटद और पश्चिमी ग्रुट दोनों ने 
भारत को झपना समर्थन दिया। फिर भी इस श्राक्तमण ने श्री नेहरू को यह 
अनुभूति करा दी कि झब विदेश-नीति को यथार्थत्राद की भोर मोंडा जाए तथा 
गुट-निरपेक्षता पर भ्रमल करते हुए सैनिक दृष्टि से भी भारत को शक्तिशाली बनाया 
जाए। श्री नेहरू यथार्थेवादी नीति का भ्रदुसरण कर भारत को शक्तिशाती बनाने 
की हृष्टि से झ्रावश्यक आधिक झोर सैनिक उद्योगों तथा कल-फारणानों की चाधार- 
भूमि का पहले ही निर्माण कर चुके थे। स्‍भब बीज का दृक्ष रुप में परिणाम 
होना था । 
दुर्भाग्पवश शथ्रो नेहरू का 964 में प्लाकस्मिक निघन हो गया। इसके 
उत्तराधिकारी श्री शास्त्री ने नेहरू की नीति को झागे बढ़ाया झौर भारतीय पिदेश- 
नीति में आदर्शवाद तथा ययार्ववाद का सुन्दर समस्वय किया । पाकिस्तान की उसके 
आ्राफ्रमण का मुह तोड उत्तर देकर तथा अमेरिका जैसी महाशक्ति के दवाव मे भागे 
ने भुककर जहाँ श्री झास्त्री ने ययार्थवादी नीनि का परिषरय दिया बढ़्ाँ ताशपर्द 
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समभीता करके झ्राद्शवाद को भों कायम रसा। यद्यपि ताशकन्द-समभौता 
व्यावहारिक रूप से सफल नहीं हुआ, तथापि प्रत्येक युद्ध के वाद इस प्रकार के 
समभौते न्यूनाधिक टर-फेर के साथ करने ही पड़ते हैं । यदि पराणित राष्ट्र पर वर्साथ_ 
की सन्धि जैसा कोई रामभौता थोपा जाए तो उसके क्या दुष्प्रिणाम निकल सकते हैं, 
इसका इतिहास साक्षी है। 

श्री शास्त्री का प्रधानमन्धत्रित्तव काच इतना अल्प रहा कि उनकी नीति का 
पूर्णा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । उनके निधन के बाद भारत कौ वागडोर 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी के हाथो में श्राई श्रौर हम इस बान से भली प्रकार परिचित 
हैं कि बंगलादेश के मुक्ति-प्रान्दोलन, बगलादेश को मान्यता, अमेरिका के प्रति हढता, 
रूस के साथ सम्मानजनक तथा गुट-निरपेक्षत्रा पर श्राघारित मैत्री-सन्धि, पाक शत्रुता: 
का मुह तोड उत्तर ग्रादि कार्यों द्वारा उन्होंने भारत के राष्ट्रीय हितों की किस 
कुशलता से रक्षा की । साथ ही शिमला-समभौते द्वारा उन्होंने यह भी सिद्ध कर 
दिया कि भारत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विलकुल समर्थक नहीं है तथा 
पडोसी देशों के साथ श्रौर विश्व के हर राष्ट्र के साथ मैत्री का इच्छुक है । 

कम्बोंडिया श्र वियतनाम में जो कुछ हुआ उसे भी भारतीय विदेश-नीवि 
की सफलता माता जाएगा | भारत उन गिने-चुने देशों में से है जिन्होंने शुरू से ही 
कम्बोडिया और वियतनाम के मुक्ति-प्रान्दोलनो का समर्थन किया था| ऐसा करते 
हुए भारत ने भ्रमेरिका तथा कुछ अ्रन्य पश्चिमी राष्ट्रों की प्रसन्नता भी मोल ली, 
लेकिन बदले में उसे दक्षिणी एशिया की जनता से जो सदभावना पभ्राप्त हुई वह कुछ 
कम नहीं थी । भ्रव कम्बोडिया का गृह-युद्ध समाप्त हो चुका है, वियतनाम से 
अमेरिका पलायन कर चुका है और उत्तर तथा दक्षिण वियतनाम का एकीकरण 
हो चुका है। आरम्भ मे जिन देशों ने दक्षिण एशिया के सन्दर्भ मे भारतीय विदेश- 
नीति को प्रात्मघाती बताया था, आ्राज वे श्रवश्य भ्रनुभव कर रहे होगे कि भारतीय 
विदेश-मीति नही, वत्कि उनकी अपनी विदेश-नीति गलत बुनियाद पर खडी थी । 
सोवियत संघ के साथ सम्बन्धों का अधिकाधिक हृढ होते जावा भारत की विदेश- 
तीति की प्राम्चर्यजनक सफलता है । वास्तव में भारत का विकास सोवियत विदेश- 
लीति का भी एक आवश्यक श्रंग बन गया है । सोवियत रूस चाहता है कि एशिया 
मे चीन एकमात्र महाशक्ति न रहे । उसका मुकावला करने के लिए कम से कम एक 
देश बा होना जरूरी है। सोवियत नेता इस तथ्य से अ्रच्छी तरह परिचित है कि 
यह देश केवल भारत ही हो सकता है और इसीलिए न केवल यान्त्रिकी के क्षेत्र मे 
बल्कि बाशिज्य, उद्योग तथा ग्न्य क्षेत्रो मे भी सोवियत रूस भारत की सहायता कर 
रहा है । यह कहना गलत होगा कि भारत ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हे 
सोवियत रूस से सहायता लेते हुए भी भारत ने अपनी पमुसत्ता को दाव पर नहीं 
लगाया है । ह ) 
गुट-निरपेक्षता और शझास्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की व्यापक इृष्ठयूमि में भारत 
से ्रपने पड़ोसी देशों के साथ तथा विश्व के श्रन्‍्य देशों के साथ मैत्नीपूर्ण सम्बन्ध 
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विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। चीन और पाकिस्तान के प्रति भी भारत 
का रवैया बहुत ही रचनात्मक रहा है ! उसके फलस्वरूप 976 में दोनों देशो के 
साथ पुनः कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हो सके है। पड़ोसियों के प्रति भारत की 
नीति का लक्ष्य सर्देव यही रहा है कि परस्पर विश्वास, समभनबूक श्रौर सहयोग के 
प्राधार पर उनके साथ घनिष्ठ मैत्री सम्बन्ध विकसित किए जाएँ। भारत ने विश्व 
के सभी भागों में राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय का सदेव स्वागत किया है। इसी 
प्रकार कोरिया श्रौर वियतनाम के एकीकरण की प्रक्रिया भारत के लिए स्वागत 
योग्य रही है । भारत नि सन्देह गुट-निरपेक्ष और विकासशील देशो की झाशा बस 
चुका है । भारत का निश्चित मत है कि विकासशील राष्ट्रो के सहयोग न केक्‍्ल 
बूहतर प्रात्म-विश्वास के लिए झ्रनिवार्य है बल्कि बडे राष्ट्रों के उस दबाव का 
मुकाबला करने के लिए भी आवश्यक है जो विकासशील देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र 
में लागे के लिए डाला जा रहा है ताकि विश्व के विभिन्न भागों मे उनके अपने हित 
अधिकाधिक विस्तृत हो सकें । विकासशील देश झात्म-विश्वास, सहयोग शऔ॥और विकास 
के माध्यम से ही शान्ति और स्थिरता की दिशा मे श्रपना योगदान दे सकते है और 
तभी बे एक ऐसी नई आशिक व्यवस्था की स्थापना में सहायक हो सकते है जो विश्व 
के सभी राष्ट्रो के बीच सहयोग और मित्रता के श्राधार पर स्थित हो । 
मार्च, 977 में कॉँग्रेस-शासन के पतन के बाद प्रधान मन्‍्त्री श्री मोरारणी 
देसाई के मेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता सम्भाली । नई सरकार ने भारत 
के बुनियादी हिंतो को ध्यान में रखते हुए विदेश-नीति मे भौलिक परिवर्तन न करने 
का निर्णय कर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया । प्रारम्भ में यथार्थ निर्भुठता की नीति 
की घोषणा के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों मे आ्राशका प्रकट की गई थी, किन्तु जनता 
सरकार जिस ढंग से विदेश-नीति के क्षेत्र मे अग्रसर हुई उससे स्पष्ट हो गया कि 
इनमें कोई मौलिक परिव्तंव नहीं किया जाएगा । भारत की नई सरकार ने भारत- 
रूस मँत्री के समर्थन द्वारा भारत की ग्रुट-निरवेक्षता की नीति को यथावत कायम 
रखने की घोषणा कर रूसी शासकों की आ्राश्वासित कर दिया कि जनता सरकार 
अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नीति का अनुसरण करेगी । रूस के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्धी के बावजूद अन्य देशों के साथ सम्बन्धो में सुधार करेगी झौर किसी एक 
देश की मित्रता अन्य देश के साथ सम्बन्धों में वाधक नही बनेगी ॥ जनवरी, 980 
में श्रीमती गाँधी के पुन' सत्तारूढ होने के वाद देश की विदंश-नीति और भी प्रभावी 
बन सकेगो, यही गआाशा है । 


877६९ 02-4 
भंग लोकसमा में दलों की स्थिति 


भंग लोकराभा में मुल्त 544 सदस्य थे । इनमे दो मगोनीन सदस्य थे प्रध्यक्ष 
शामित हैं । 22 भगस्त, 7979 को लोकसमा के भंग्र होने करे समय भाठ स्पान 
रिक्तथे। 

नीचे दिए गए विवरण में पाँचवीं व छठी लोकसमा के भंग होने के समय 
दलों की स्थिति दिसाई गई है-- 











दल का नाम 8--77 को 22-8-79 को 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेश 355 56 
जनता 5 203 
जनता (एस) ज+ 77 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्दी 24 7 
भारतीय फम्युनिस्ट पार्टी (माक्स) 26 22 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (पर्स) है ब््ः 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (इ) न 80 
भारतीय जनसंघ 6 ज- 
प्रजा सोशलिस्ट 3 ++ 
अन्य दल बज 57 
निर्देतीय 28 33 
रित स्थान ]8 8 
कुल 524 543 
वि 76:72: कपल नजक 300% 6< नह 
भ्रन्‍्य दलों का विवरण इस प्रकार है-- 
977 4979 
द्रमुक ८४. १४2४४ 
भालौद 9 ह्न्द 
केरल काँग्रेस 3 ब्ल्क 
अश्ना द्रमुक 6 8 
फारवर्ड ब्लॉक 3 3 
मुस्लिम लोग 3 2 
सयुक्त पार्दी मोर्चा 8 ह।' 
अकाली दल न 5 
पो्जेंट्स एण्ड बर्कर्स पार्टी ज+ 6 
रिसोपा न 4 
नेशनल काँग्रेस ना | हू 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (असली ) 
(स्रोत---आ्राम चुनाव, 980 : सन्दर्भ पुस्तिका, पृष्ठ 7-8 ) 


जाला 





8277?80|%-2 


सातवीं लोकसभा में सीटों की संख्या 
नीचे दिए गए विवरण में लोकसभा में सीटों की सख्या दर्शाई गई है-- 











क्रम सं. और राज्य/ कुल योग झनु जाति अनु जनजाति 
केन्द्र शासित प्रदेश का नाम 
यु 2 के 4 

राज्य 

]. आनन्‍्श्न प्रदेश 42 6 

2. असम 4 2 
3. बिहार 54 8 5 
4. गुजरात 26 2 4 
5. हरियाणा 0 2 न 
6. हिमाचल प्रदेश 4 ] न 
7. जम्मू-कश्मीर 6 5 ज+ 
8. कर्नाटक 28 4 5 
9. केरल 20 2 ज+ 
0. मध्य प्रदेश 40 6 9 
]. महाराष्ट्र 48 3 4 
]2. मणिपुर 2 ञप ] 
3. मेघालय 2 5 ने 
4. नागालैण्ड ] ता न 
5. उड़ीसा 2 रे 5 
6. पंजाब 43 ञः उप 
7. राजस्थान 25 4 3 
]8. सिक्किम न+ न 
9. तमिलनाडु 39 7 ्् 
20, त्रिपुरा 2 ना पु 
2, उत्तर प्रदेश 85 ]8 

22. पश्चिम बंगाल 42 8 








596 भारतीय राजबीतिक व्यवस्था 
सातवीं लोकसभा में सीटों की संख्या 
व 3 4 

केरद्र शासित प्रदेश 

23. प्रण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह ॥ झ्न्ल ले 

24. अ्ररुणाचल प्रदेश 32 ब्लड धद 

25, चडीगढ़ ब्5 - 

26. दादरा एवं नगर ह॒मेली | || नर 

27 दिल्‍ली हु ब्ड्र 

28. गोझा, दमन व दीव 5 डक न 

29. लक्षद्वीप ] की ] 

30 मिजोरम ] स्ज्क मल 

3]. परॉडिचेरी न नय 
79 40 





कुल योग 942 





(स्रोत-- भारत सरकार प्रेस विज्ञप्ति, दिनाँक । नवम्बर, 979) 


977 ६४0]2-3 


अआम चुनाव 980 : दलों और उनके 
संक्षिप्त नामों की सूची 


राष्ट्रीय दल 


छ+ ७ पी ७ ३० 


« इंडियन नेशनल काँग्रेस (भ) 

.. इंडियन नेशनल काँग्रेस (इ) 

» भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 

« भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सबारी) 
« जनता पार्दी 

« जनता पार्टी (सेक्युलर) 


राज्यीय दल 


6० जय ०६ # + ५४ ७ +5 


« प्लेन्स द्राइवल कौसिल आफ पसम 
.. विशाल हरियाणा 


जम्मू कश्मीर नेशनल काँफ़ेस 


« प्रॉल इण्डिया मुस्लिम लीग 

« कैरल काँग्रेस 

« कैरल काँग्रेस (पिल्लई ग्रुप) 

« मुह्लिम लीग 

« रिवोल्यूशनरी सोशलिस्द पार्टी 

* पीजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी 

» कुकी नेशनल एसेम्बली 

* मणिपुर पीपुल्स पार्टी 

« पग्रॉल इण्डिया हिल लीडर्स कॉर्फ़ स 
. हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रे टिक पार्टी 
» पब्लिक डिसांड्स इम्प्लिणेटेशन यापिंशन 
» नैशतल कॉँवेंशल प्रॉफ नागालैण्ड 

« यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट 

« शिरोमणि श्रकाली दल 

» सिक्किम काँग्रेस (आर) 

- सिक्किम शिड्यूल्ड कास्टसू लीग 

- श्िपुरा उपजाति जुबा समिति 

» ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लॉक 


द्गग्रेस (म) 
काँग्रेस (६) 
कम्यु 
भाकम्यु 
जनता 
जनता (स) 


ट्र/इमर्स 
बिहार 
कांफ्रेंस 
मुलीग 
केकाप्रेस 
पिकाग्रैस 
लीग 
रिप्तोपा 
पीवपा 
कुकी 
मणिपा 
हिलीकार्फ़ोंस 
हिपीडेपा 
कॉपेंशन 
नवाविंशन 
यूड्ेफ्रम्ट 
प्रकाली 
फॉप्रेशाभार 
शिकारट्सलीग 
ज्िजुस 
फारवर्ड 
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है 
है । 


2ब. 
25, 
26. 


ड्र्य 


पीपुल्स पार्टी प्रॉफ श्ररुणाचल 
महाराष्ट्रवादी गोमातक 

पीपुल्स काँफ्रेंस 

आॉल इण्डिया भ्रन्ना द्रविड मुनेत् कपगम 
द्रविड़ मुनेत्र कपगम 

सिक्किम जनता परिपद्‌ 


मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल 


अलिल भारतीय राम राज्य परिपद्‌ 


2. अखिल भारतीय लेबर पार्टी 


भारतीय सोशलिस्ट पार्टी 

भारखंड पार्टी 

मुस्लिम मजलिस 

भारत की रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी 
भारत की रिपब्लिकन पार्टी 

भारत की रिपब्लिकत पार्टी (खोब्मागाडे) 
सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर झ्रॉफ इण्डिया 
शिवसेना 


» शोषित समाज दल (अखिल भारतीय) 


सिक्किम प्रजातन्त्र काँग्रेस 
त्रिपुरा स्टेंट काँग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 


पीषाग्रा 
मगोमा 
पीकाँफ्रेस 
अद्वमुक 
द्रमुक 
सजप 


रामराज्य 
भालेपा 
सोशलिस्ड 
मभारखंड 
मुमज 
रिकम्यु 
रिपा 
रिपाखो 
सोयूसे 
शिसेता 
शोसद 
सिप्रकाँ 
ब्रिकाँप्रेस 


(स्रोत--आरम चुनाव 980, सन्दम्म पुस्तिका, पृष्ठ 4-6) 


#77899%-4 
चुनाव आऑँकड़ : 952 से 980 


पं० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व मे जब 952 में लोकसभा के पहले 
चुनाव हुए थे, तब काँग्रेस को केवल 4499 प्रतिशत मत मिले थे। 2957 मे 
4778 प्रतिशत, 9 62 में 44:73 प्रतिशत, १967 में 40 82 प्रतिशत मत मिले 
थे और 96 में 67 प्रतिशत से प्रधिक मत मिले थे, जिसके लिए बगलादेश के 
निर्माण में श्रीमती इन्दिरा गाँधी की निर्णायक भूमिका बताई गईं। जहाँ तक 
स्थानों का सम्बन्ध है, सत्‌ 952 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के 364 उभ्मीदवार 
चुने गए थे श्रौर !957 में 37॥ देखने भें यह लगता है कि इस वर्ष सर्फलता 
अधिक थी, पर यदि यह तुलना की जाए कि 4952 में काँग्रेस ने केबल 
479 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें 364 जीत गए, जबकि 957 में 490 खडे 
किए थे जिनमे 37! ही जीते, तो प्राप्त स्थानों भर प्राप्त मतो की तुलना मे 
प्रथंहीन हो जाती है। सन्‌ 962 में काँग्रेस ने 488 उम्मीदवार खड़े किए जिनमे 
36] ही जीते और सन्‌ 967 में जो इन्दिराजी के नेतृत्व में पहला चुनाव था, 
56 उम्मीदवारों में से 283 ही सफल हुए और यही वह साल था, जिस वर्ष 
देर-अग्रेर पजाब से लेकर बगल तक एक भी ऐसा राज्य नही बचा था, जहां काँग्रेस 
का शासन ते हो । कर्नाटक, राजस्थान, अ्रसम णैसे सीमा काँग्रेस गुजरात, महाराष्ट्र 
आनन्‍्भ्रवर्ती क्षेत्रों में ही दिखाई देती थी । राजस्थान मे भी किस तरह काँग्रेस अपना 
शासन स्थापित कर सकी, इसे बाबू सम्पूर्णानन्‍्द ही जानते थे या सुखाडिया जी ही 
जानते है | ज्यादा पूछना ही तो राजमाता गायत्री देवी से पूछिए। लेकिन जब 
977 के चुनाव हुए तब लोकसभा के लिए काँग्रेस के 44! उम्मीदवारों मे से 352 
उम्मीदवार विजयी हुए थे श्लोर फिर 977 श्राया, जो थदि श्रीमती इन्दिरा गाँधी 
चाहती ती कानून की रूह से 978 में चुनाव ही सकता था, उस समय 492 
उम्मीदवार खड़े किए जिनमें से 454 ही जीते | हालाँकि उस समय भी काँग्रेस को 
लगभग 30 भ्रतिशत मत्त प्राप्त हुए । उस वक्त कांग्रेस ने देश को निर्वाचन पद्धति का 
रोता नहीं रोया था । बल्कि ब्रिटिश प्रधान मन्त्री लॉर्ड कैल्हन ने जब जनता पार्टी 
विभाजित नही हुई थी, तभी ससदु-सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा था, “भारत 
ने किस प्रकार शान्तिपूर्वक इतने वर्षों की सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का आदर 
कर दूसरे को सौप दी, यह देख उन्हे झ्राश्चर्य हुआ है । इस क्षेत्र में ऐसा पहले कभी 
नही हुआ ।” 
सम्पूर्ण भारत का सही प्रतिविम्ब 

फिर भी जनवरी, 7980 का मतदान पिछले मतदानों से कई मायनों में 
सम्पूर्ण भारत का सही प्रतिविस्व अधिक प्रखरता से प्रकट करता है। 977 में 
देश दो भागों में वेट ग्मा था। इस बार -ऐसी बात नही हुई । काँग्रेस 
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इन्दिरा-काँग्रेस को, प० बगाल को छोड़कर और गोझा तथा लक्षद्वीप को छोड़कर 
ऐसे ही नागालैंण्ड को भी गिन लें, जहाँ कांग्रेस है नहीं । सभी स्थानों पर बहुमत 
प्राप्त हुआ, चाहे वह थोड़ा हो या बहुत । कर्नाटक में श्री देवराज अर्स ने ठीक ही 
त्याग-पन्न दिया, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उनकी पार्टी को इस चुनाव में 
एक भी स्थान नही मिला, जो एक स्थान पिला, वह जनता पार्दी को, पर इसके यह 
मायने नहीं कि कांग्रेस अ्र्स-काँग्रेस या जनता पार्टी के ऊपर इसलिए विजयी हो गई 
कि त्रिकोशात्मक या चतुष्कोशीय संघर्ष था। वहाँ भी इन्दिरा-काँग्रेस को 
57 प्रतिशत मत मिले, जनता को 23 प्रतिशत और पर्स-काँग्रेस को !6 प्रतिशत । 
लोकदल, दोनों कम्युनिस्ट पार्दियो, रिपब्लिकत पार्टी के उम्मीदवारों और 
90 निर्देशोय उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 4 प्रतिशत मत मिले । एक को छोड़कर 
शेप सब की जमानतें जब्त हो गईं। अरसे-काँग्रेस के 22 और जनता पार्टी के 
6 उम्मीदवारों की भी जमानतें जब्त हो गईं । 90 उम्मीदवारों में से 724 की 
जमानतें जब्त हो गई ! यह वताता है कि कर्नाठक में, जो देवराज झसे का गढ था 
ग्रोर जहाँ उनकी सरकार थी श्रौर जहाँ पिछड़े वर्गों के लिए उन्होने बहुत 
महत्त्वपूर्ण कार्य किए थे, जिन्हे चिकमगलूर की श्रीमती इन्दिरा गाँधी के विजय के 
लिए मुख्यतया उत्तरदायी कहा गया था, वहाँ जनता की दृष्टि में उनका क्‍या 
बाजार-भाव रह गया ? 
ग्रान्ध्र प्रदेश मे भी 27! उम्मीदवारों में से दो-तिहाई की जमानतें जब्त हो 
गई । लोकदल के 4, जनता के 2, संगठन काँग्रेस के 2 और माक्संवादी दल के 
उम्मीदवार की जमानतें जब्त हो गईं | वैसे यू० एन० आई० मे जब 5 परिणाम 
घोषित नहीं थे, तब अ्रन्दाज यह लगाया था कि इन्दिरा काँग्रेस ने 67 प्रतिशत 
स्थान ले लिए थे, जो कि सम्पूर्णा कॉग्रेस की 97] में स्थिति थी । इन 
5 परिणामों में कुछ परिणाम और भी इत्दिरा-काँग्रेस के पक्ष में गए औौर कुछ 
म्ानि 6 स्थानों पर चुनाव होना या मतगणना अभी शेप है । सही स्थिति का 
ग्रांकड़ा तो तब लगेगा जब पूरे 542 स्थानों के चुनाव पूर्ण हो जाएँगे। पर झाज 
का बाजार यह है कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी के पास लोकसभा में अपने ही दल में 
35] सदस्य हैं, जिनकी सहायता से वह संविधान में संशोधन कर सकती है । यह 
इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि सातवी लोकसभा का पहला कार्य संविधान में संशोधन कर 
पनुमूचित जातियों श्रौर जनजातियों के सरक्षणकाल को बढ़ाना होगा। वैसे यह 
बात अलबत्ता दूसरी है कि श्रीमती गाँधी को सहायता करने के लिए छनाव में उतके 
सहयोगी द्रमुक के 46 व अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के 3 सदस्य भी उपस्थित 
रहेंगे और फिर यह ऐसा मुद्दा है, जिस पर किसी पक्ष को विपक्ष में मद देने की 
जरूरत महसूस नही होती । 
(जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी : साप्ताहिक हिन्दुस्तान, जनवरी, 980) 
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ही एक थीं। यहाँ श्रीमती गाँधी की तरफ 0 3 प्रतिशत भुकाव रहा । ग्रविभाजित 
कांग्रेस ने इसी राज्य मे 29 96 प्रतिशत वोट 977 के चुनाव मैं प्राप्त किए थे । 
काँग्रेस (भरा) को सिर्फ 5 97 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए और उसका सिर्फ एक ही 
प्रत्याशी सफल रहा । 3 निर्देलीय व 9 अन्य उम्मीदवारों ने भी 806 प्रतिशत 
वोट प्राप्त किए । यह बात झौर है कि सभी की जमानते जब्त हुईं। 
विहार 

बिहार मे काँग्रेस (इ) ने जनता पार्टी व लोकदल को तोड़कर 30 सीटें 
प्राप्त की | 977 के चुनाव में जनता तथा लोकदल ने मिलकर सभी 54 सीटें 
प्राप्त की थी । लोकदल को 5 तथा जनता को 8 सीदें मिली । लोकदल तथा 
काँग्रेस (भर्स) में समझौता न होने के क्रारण लोकदल को कुछ सीटों पर नुकसान 
उठाना पड़ा । 
हरियाणा 

काँग्रेस (३), जनता, लोकदल के त्रिकोशात्मक संघर्ष में लोकदल को 
33:52 प्रतिशत, काँग्रेस (६) को 3255 प्रतिशत तथा जनता पार्टी को 
28*4 प्रतिशत बोट प्राप्त हुए। जाद बहुल क्षेत्र होने के कारण लोकदल को 
अधिक सीरें प्राप्त हुईं । 

977 के चुनाव मे काँग्रेस (इ) को सिर्फ 8 प्रतिशत वोठ प्राप्त हुए । 
जनता पार्टी को 70 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए । इस समय जनता ब लोकदल को 
सम्मिलित रूप से 6 66 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए । 


(राजेन्द्र काला : साप्ताहिक हिन्दुस्तान, जनवरी, 980) 


602 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


पश्चिमी बंगाल 

पश्चिमी बंगाल में पहली वार माक्सवादी मोर्चे तथा उसके सहयोगी दलों ते 
50 प्रतिशत से भ्रधिक मत अ्राप्त किए तथा 4 सीटों में से 39 सीढें प्राप्त की । 

972 की श्रविभाजित कांग्रेस ने सर्वाधिक 49- प्रेतिशंर्त मंत प्राप्त किए 
थे, तो 4977 में घटकर यह प्रतिशत 22:53 प्रतिशत रह ग्रया । यह प्रतिशत 
अब बढकर 38 हो गया । 

चुनाव श्रांकड़े यह स्पष्ट करते है कि वोटो का विभाजन मुख्यतः माकसेबादी 
मोचचे व काँग्रेस (इ) के बीच हुआ । जनता पार्टी व काँग्रेस (अर्स) के उम्मीदवारों 
की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

माक्सवादी सोचे की सफलता का एक कारण यह था कि मध्यवर्गीस 
किसानों का उनको समर्थत मिला दूसरी ओर इन्दिरा कांग्रेस ग्रामीण, सामाजिक वे 
झ्राथिक वर्गो में श्रपना समर्थन जुटाने में पूरी तरह सफल हुईं । 
कर्नाटक 

पिछले चुनाव विश्लेपण से स्पष्ट है कि श्रीमती गाँधी के दल को 962 के 
सिवाय शेप सभी चुनावों में 50 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त हुए | 962 में 
50 प्रतिशत से थोड़े कम वोट उन्हें प्राप्त हुए । 

97। के चुनाव से जबकि इन्दिरा लहर अपनी चरम सीमा पर थी, श्रीमती 
गाँधी को अभूतपूर्व सफनता प्राप्त हुई । 4977 के चुनाव में काँग्रेस (इ) पार्टी ने 
56-8 प्रतिशत वोट प्राप्त किए । दक्षिण में श्रीमती गाँधी के प्रबल सहयोगी 
श्री देवराज श्र के ग्रलग हो जाने पर भी उनको स्थिति में कोई विशेष फर्क नहीं 
आ,्राया | 980 के चुनाव में काँग्रेस ने अपने को तीन रूपो मे प्रस्तुत किया-राष्ट्रीय, 
राज्य स्तरीय एवं तटस्थ । राज्य-स्तरीय सभी बोठ श्रीमती याँघी के पक्ष में रहे । 
तमिलनाडु 

डी० एम० के० के साथ गठबन्धन होने से कुल मिलाकर 54"6 श्रतिशत वोट 
प्राप्त हुए | इस गठबन्धन ने 39 में से 36 सीटें आप्त की। दोनो पार्टियों में 
अधिकतर वोट अल्पर्लस्यको के थे । इन्दिर कॉमग्रेस को पहली बएर 22 में से 
20 सीटें प्राप्त हुई । 

न्दिय काँग्रेस को 3! 62 प्रतिशत वोढं प्राप्त हुए | कुंड वोट 48244 
थे] डी० एम० के० को 8*06 चोट प्राप्त हुए4 4977 में इसी दल को 
23-] प्रतिशत वोट प्राप्त हुए 
राजस्थान 

काँग्रेस (इ) को 42-66 प्रतिशत बोट प्राप्त हुए | उसे 23 सीटों मैं से 

8 सीटें प्राप्त हुई । लोकदल को सिर्फ एक सीट प्राप्त हुईं । 

42"66 प्रतिशत वोट लेकर श्रीमती गाँधी ने 8 सीटें जीती जबकि जनता 

तथा लोकदल का संयुक्त प्रतिशत 42:53 प्रतिशत था । 977 में दोनों परा्टियाँ 


कुछ राज्यों का चुनाव विश्लेषण 603 


ही एक थी। यहाँ श्रीमती गांधी की तरफ 0 3 प्रतिशत भुकाव रहा । भ्रविभाजित 
काँग्रेस ने इसी राज्य मे 29 96 प्रतिशत वोट 977 के चुनाव में प्राप्त किए थे । 
काँग्रेस (असे) को सिफे 5 97 प्रतिशत बोट प्राप्त हुए और उसका सिर्फ एक ही 
पत्याशी सफल रहा । 3 निर्देलीय व 9 अन्य उम्मीदवारों ते भी 8 06 प्रतिशत 
वोद प्राप्त किए । यह बात और है कि सभी की जमानते जब्त हुई । 
विहार 

बिहार मे कांग्रेस (इ) ने जनता पार्टी व लोकदल को तोड़कर 30 सीटे 
प्राप्त की । 977 के चुनाव में जनता तथा लोकदल ने मिलकर सभी 54 सीटें 
आप्त की थी। लोकदल को 5 तथा जनता को 8 सीदें मिली । लोकदल तथा 
काँग्रेस (अर्स) में समझौता न होने के कारण लोकदल को कुछ सीटों पर नुकसान 
उठाना पड़ा । 
हरियाणा 

काँग्रेस (इ), जनता, लोकदल के त्रिकोणात्मक संघर्ष मे लोकदल को 
2252 अतिशत, काँग्रेस (इ) को 3255 प्रतिशत तथा जनता पार्दी को 
25]4 प्रतिशत बोट आप्त हुए। जाड बहुल क्षेत्र होगे के कारण लोकदल को 
प्रधिक सीटें प्राप्त हुईं । 

977 के चुनाव में कांग्रेस (इ) को सिर्फ 8 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए । 
जवता पार्दी को 70 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए । इस समय जनता व लोकदल को 
सम्मिलित रूप से 6:66 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए । 


(राजेस्र काला : साप्ताहिक हिन्दुस्तान, जनवरी, 980) 


#877६0|%-6 


फन्व्रीय मन्त्रिमण्डल : ]4 जनवरी, 980 


द् प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में गठित केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल 
ने जिनमें कैबिनेट-स्तर के 5 और राज्य-स्तर के 7 मन्त्रियो ने १4 जनवरी, 980 


को शपथ ली, उनकी सूची इस प्रकार है-- 


क्रेबिनेंट मन्त्री 
(।) श्रीमती इन्दिरा गाँधी 
(2) श्री राव वीरेन्द्र सिह 
(3) श्री बी. शंकरानन्द 
(4) श्री अब्दुल गनी चौधरी 
(5) श्री पी. बी नरसिह राव 
(6) श्री कमलापति त्रिपाठी 
(7) श्री बसनन्‍्त साठे 
(8) श्री शिवशंकर 
(9) श्री आर वेंकटरमन 
(0) श्री ज्ञानी जैलसिंह 
(!) श्री ए. पी. शर्मा 
(2) श्री जे. वी. पटनायक 
(3) श्री प्रकाश चन्द्र सेठी 
(4) श्री भीष्म नारायण सिंह 
(5) श्री प्रणव मुखर्जी 
राज्य मन्त्री 
() श्री आर. बी. स्वामीनाथन 
(2) श्री जगन्नाथ पहाड़िया 
(3) श्री निहार रंजन लस्कर 
(4) श्री बेंकट सुर्बया 
(5) श्री योगेन्द्र मकवाना 
(6) श्री जफर शरीफ 
(7) श्री कातिक औराव 


प्रधान मन्‍्त्री 

क्षि मन्‍्त्री 

शिक्षा मन्त्र 

ऊर्जा मन्त्र 

विदेश मन्‍्त्री 

रेल मन्त्री 

सूचना एवं प्रसारण मन्त्री 
विधि और न्याय भन्‍त्री 

वित्त मन्‍्त्री 

गृह मन्‍्त्री 

जहाजरानी एवं परिवहन मल्त्री 
पर्यटन एवं नागरिक उड्यन मन्त्री 
निर्माण एवं आवास मन्‍्त्री 
ससदीय कार्य मन्त्री 
वाएणिज्य मन्त्री 


कृषि मन्‍्त्री 

वित्त मन्त्री 

स्वास्थ्य मन्त्री 

गृह मन्त्री 

शिक्षा मन्‍्त्री 

रेल मन्‍्त्री 

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मन्त्री 


प्रदनगवली 
(७४॥४६४रशा५ 00६५॥ 0905) 





भ्रध्याय । (राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रारम्भ) 


| भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना के कारण बताइए और इसके राष्ट्रीय स्वरूप के दावे का 
विवेचन कीजिए । 
8९००७॥६ ई07 [0९ ०४४9॥9ग7९70 णी धढ [0947 क्ंब0059 0087055.. 280788 
॥ ९थ7 ६० 06 ए०॥ञ्ञप॑लछए )र09४] 70 0३५६५ 

2 भारत की स्वतस्त्वता के राष्ट्रीय आन्दोलन के उदय के प्रमुय कारणों का परीक्षण फरें। 
छडक्ाव6 (6 गाक्षात ८75६5 007 हार ह/090) 07860॥4/ घ्रा0४टा०ा।. (4977 


3 भारत में राष्ट्रीय चेतना के विक्राम के लिए उत्तरदायी कारणों का विवेचन कीमिए। 
प)छ8८७5५ (॥8 ०8052३ णांदी एटा इ९5एणाभ्रए० जा पाए हाी०एए एण कैंडधणाओं 
(०7४००05४25$ ॥0 4904. (१979) 

4 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के उ्दं श्यो को स्पष्ट कीजिए। स्थापना के प्रधम दो दशकों में उनकी 
प्राप्ति मे उस्ते कितनी सफलता मिली ? 
छफॉंगिण पीढ क्रापा$ रण ॥6 वातींथा उेब्रागाने (0तहादइड83. क06ए वि 60 ॥ 


इ७९८९९९१७ ॥0 #एकस्‍९णगड़ ऐिशा 0फगाह हिल गिडा ॥90 000980८8 ० ॥8 ९8४208॥- 
गाया ९ 


5 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के मूल का विवेधन फ्रीजिए। इसकी स्थापना मे हू, का बयां 
योगदान था ? 


50७5५ था 0पंहां2$ रण 06 व॥तध्या ऐ४0णतर 0008९58.,. ५४॥04 706 ४॥0 
माह छो4५ 948 7प्रातब्वाणा ? 


6 सत्‌ [885 और ]905 के बीच भारतीय राष्ट्राय काँग्रेस की बया मुख्य साँगें पी ? उनकी 
प्राप्ति में काँग्रेस की क्‍या सफलता मिली ? 


जवां जढ्वल 6 प्राओ0 तेशााबात5 0 ट उतीशा रा ए८।ए०८१ 
वक7 बिका (07ह7९55 0० 
3885 भाव 905 ९ प०छ हा ताए ॥ इच्ट०८९( व॥ उधक्राह्आाह कट ? 


भ्रध्याय-2 (राष्ट्रीय श्रानदोलन का उदारबादी युग) 


य भारतीय उदारवाद के प्रमुख सिद्धान्तों का वर्णव कीजिए और इस यात हर 
उस विचारपरष का मूल उद्गम कहाँ से हुवा ? कह टी 
65०8९ (ध6 छाल 0 7॥| द्राष्मीर 

!'९5०१७९ (6 फ़ंगलंफ्रादड ठ॑ [ठाबा ॥6टाबडा) डॉडिएि!ट 
गा जात 89 ढट्॑ंधटत ? विबेचता ह गत 

8 भारत के उद्ारवादी विचारों में वाए जाने वाले सामास्य ठातीं सर कहती 
छ8८7% पद एण्थाधाणव लदापटवछ लिप वंत फिर वीर 


लिए ्ि 
वर प्रवाश व £ 


॥ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


2 “आरम्मिह वर्षो में झांप्रेश पूर्ण रूपये नरम दन वालों के प्रभाव में थी, जितका विश्वास 
शुद बंधानिक विधियों मे था तया जो भारतीय शासन में ऋमिक सुप्रार के लिए आन्‍्देगत 
करते थे ।” विवेनना कीजिए । (979) 
“0078 धार रगा9 ३ धचाड ता (00हा555 छ3$ ९०यराफा(लज जातंत तर ीचटा८० 
० धार फ०प९३७५, ० ७९॥०६९४ था 9णर> णाउताएधणाओ प्रताण्ठेक बाते 
बल्ा॥९6 7 >ट०्टयाउवी दग्वाड वी तर वितबा हैपाधिडिक्याणान। एफ, 

0 “भारतीय उदारयादियों का सर्वोत्कृष्ट योगदान, उनके सौविधानिक स़ाघत्रों, समाज सुधार, 
अधिक स्पाय, घर्मे-निरपेक्षता एवं व्यक्ति को गरिमा के सन्दर्भ में प्रतिबदता था ।'" विवेदता 
बरीजिए। 
>'पशर इ/एजव्ड 0णात0१७०त ० गातागा [9293 छ३३ तरलंर एतरााकांपरधा। (0 
एणाशञक्ा।ग्ाग गाएव095, $एएा7 उरठावी, ९९एणा०तांट ]0ल्‍02८, 5८९७ी३उतोडा शत 
प्राहपा9 छा ॥06 ॥रतास03)".. [)520$3. 

॥ !885-99 यूप मे, भारतोय उदारवादियों के प्रमुख प्रयोजनों एवं साध्रतों का परोष्षण 
कीजिए । 
एशंत6 हा 79006 000008४९$ 0 ॥०॥00$ 6[ जश्ञाढ [7037 ८७5 प्रणतड़ 
4885-99. (979) 
2 फीरोजशाद मेदता के राजनीतिक वियारो का वर्णेत कीजिए । 
ए७0#70९ धाव एणावत्तां 40०35 ण शादू०2८ 5800 तप. 

3 'गोखले एक नरमवादी थे ।' ब्रोपात कऋष्ण गोखले की राजनीतिक विचारधारा और काये- 
प्रणाली का विवेचन करके उनके बारे में उपरोक्त सम्मति का समर्थन कीजिए ; 
+50णक्रथ९ ५३5 8 ग्र०0९१८९ [905८9० थाड फणुप्रिट्वां [0035$ 300 ग्रढा00$ 
5५७7० 0 एंड शहर 700०६ 5094 एप्ंज्राउत्र 90दावा6- 

॥4 इस विचार का मूल्यांकन कीजिए कि प्रारम्भिर बीसवी शवाब्शे में गोवले भारत में उद्ारवादो 
चिन्तन के नेता ये । 
फ्शागल तार शर् एड 506 |३५ 6 ॥९080०5 ण #/9लर) ॥00890 थी पते 
का शाह हा २०) एलआएज, 


अध्याप-3 (राष्ट्रीय श्रानदोलन को उमग्रचादी युग) 
]5 भारत में उग्रदाद का उदय किन कारणों से हुआ ? किन बातों से उद्रपत्पों उदारबादियों से 
पिन्न थे ? 
'ज़्ाश ॥65 40 धा6 वाउढ री छराशयोडा ग7 08 १ [9 जा ए39६ पव (8 
एछंडपश्या॥४5 ताल (जा एह कै0तटला॥०३ 2? 
6 भारत में राष्ट्रीय चेठना उत्पव करने मे उग्रवादी नेताबो का कया योगदान था ? 
])6३०४७९ 6 ००फ्रं/जाणा त॑_ कराता: 86085 ॥ (९ त९ए८५०्ा्णा रण 
वरा्वणा9] ९णा5$ए0प्रेड्भट$5 0 [80क्‍3. 
भारतीय राजनीति में ल्‍दरम” और “गरम' दलो की नोति औरकऊार्य पद्धति की छुलना। कीजिए 
और इन दोनो दलो के 905 से [9]6 ई. तक के पारस्परिक सम्बन्धों के इतिहास का 
वर्णन कीजिए । 
(.0०7एक्र८ तार एजी९9 ड04 गहा0045 ण॑ पीठ १][श0क्‍ट्ा23" ब्ए0 शा८ हि 02४6 ककश 
200 8८९ 003 गरांड079 ॑ धथा परपायडं एटोआ।0505 7०० 905 ६७ 96.' (979) 
१४ भारतीय राजनीति हें प्रारस्प्र के उद्ारवादियों लबा उप्रवादियों के प्रयोजनों एवं साथनों का 
तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए । है 
(एरढ 8 एणाएबाबपएल ९३च्राएगट ्ी (6 क्ांच्लीरडड बचत गराली0प5 रण हल ध्क्ा। 
प्राएकथबॉड बाते 0चपवष्ागा$( पा वच्तीउण ऐणापएड- 


] 


च्च 


प्रश्नावली ॥ 


49 उन परिस्थितियों का सक्षिप्त वर्णन कौजिए जिनके कारण भारतीय राजनीति मे उम्रवादी 
विचारधांध का उदय हुआ | इसने कांग्रेस आन्दोलन की प्रकृति को किस अकार परिवर्तित 
किया ? 
उ€श०्छ की ॥8 ९72ण्फझा9900९5 30 20 ॥0० ॥6 दा5९७ छी 86 "ए्टग्राई 
5०000 ० ॥0प्रड्धां 8 उण्ताबा एगरा65.,.- सतठए गाव ॥ छाधक्ाब/९०५ ८१786 ९ 
दोश्ागलंदा 0 (96 0०787९5$ श०एटाला। ? 

20 भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में बाल गंग्राधर तिलक के योगदान का मूल्यॉकन कीजिए । 


ए५बाएथ8 ॥6 ७०णधाएप्राणा३ 0" मत तब्राइब्वाब7 पर]40 0 6. - वर 
गर४/0798] )(0९ए९८9॥९74. (4979) 


2 नए (नरम) दल्त के सिद्धास्तों के विषय मे तिलक के विचारों को समीक्ष। करें। 


(जा९॥]५ 83565 86 ॥रशए0797966 ० [6 क॒ुणा॥०2 उ669$ 0 एड! ब्वात 7.9)94 
साझा, 


22 “भारतीय अभन्तोष के जनक, देशभक्तों के राजकुमार” बाल गयाघर तिलक के सम्बस्ध मे 
इन विचारों से श्राप कहाँ ज़क सहमत हैं ? भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में उतव्री जो देन हैं, 
उनका मूल्यौकन कीजिए । 

"बफह फल 0 ]0व387 077९8, # एशा66 रण एडशा]05 7". सत्ज़ जि 00 900 


27866 'शां। धा65४ शाढ७$ 80000 फ्त] छद्याइबणीआ पाठ: १ 9९8 #0ण 7० 
€९५73(6 07 ॥86 ९०0007770॥08 6 ज़ाब08 40 शा व7459 ]रक्काणा्व १४0५४९०ए७९०१। 


23 आतंकवादियों की स्वातस्त्रय सधर्ष से मूमिका का वर्णव कीजिए । उसके आ्दोलन के बया 
कारण थे ? 
जता एटएट पीाह ९0३९३ 0 पिच्ागाग >एएटाला: ? ]0680०708 68 70677 
साज्ञागाव १०४९४९ा६ 607 47 6 ]706९9९700700 ४०ए८टशरटा।, 

24 राष्ट्रीय थाम्दोलन में होम हल लीय का क्या मर्देतत्व है ? 
जता 7006 000 उ्रत्यार रिएाॉ० 7,0887८३ .99 ॥7 ॥76 उंध074] ॥०एशा०॥॥ १ 


25 एनी बेसेन्द ने किन उद्दे श्यो से प्रेरित होकर होम रूत आन्दीलन सग्रठित किया ? इस 
आरदोलन देः क्या परिणाम हुए ? 
0५ ए९ा९ प68 ॥00४०5 शाए। 26 40ए्गांट फ्रेट्घकशा ६0. 084370॥86 पट सत्याढ 
फएण्ाल ०ए०्याल्ता ? (व ७९३१९ 405 ए0०7569५९०८९$ २? 

26 भारत में अराजकतावादी एवं हिसक आम्दोलनों के उदय के क्वारणों को स्पष्ट करें । इसे 
आन्दोलनों के योगदान का परीक्षण करे ॥ 


27 भारत के “होम सुल! आन्दोलन के भ्रयोजन, साधनों एवं योगदान का मूल्यॉकन कीजिए । 
एहरशए्शाल पहल तरल, ग्रला005 370 ९00॥70प09 6 ऐ# पत्गाट ॥ण८ 
३(०एशाहहां व ]903. (978) 

28 'देशभक्ती में राजकुमार', बाल गयाधर तिलक के विषय में यह कथन बहाँ तक सही है ? 
+एगंएरढ भशगाणाह शिब्वाव005  म्रत्त शि ३57 00९ ० 83] ठशाह्ञा2002 776 ? 

(978) 

29 96 ढी रांग्रेस-लीग योजना का परीक्षण कीजिए तथा उसक्के मद्धतत्व को समभाइए 


छात्र 6" एशाहार55-.९88०९ 50कदाएट ण॑ 96 क्लवात एछु्णाय 0प्रा वी5 
वीटब762. (5 


ए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


प्रध्याय-4 (राष्ट्रीय आन्दोलन का गाँधीवादी युग) 


30 भारत द्वारा किए गए राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के सपर्ष में महात्मा गाँधी के योगदान का सक्षिप्त 
वर्णन कोजिए । 
85९066 छशालीए पड ९णातां0ए0०9 ण श॒ब्राभाड ठगगाताई 40 (6 शाएडड्वॉ्ट 
चावाब 07 ्थ एद्दा094] ॥06एल९70९0९९. (976) 
3। काँग्रेस ढारा [920 में आरम्म किए हुए असरहयोग आन्दोलन की विचारधारा तया कार्यक्रम 
का सक्षिप्त वर्णन कीजिए । यह अन्दोलन सफल क्यों नही हो सका ? 
6ए6 8 00 80९0प00 णी॑ धर 3460089 800. छा/०ड्ाबागतत8 ० (॥8 ऐणा- 
(०-०एशाबा।07 (०ए९श०7 43970060 ७५ (86 (०7855 40 920. जज एणएपाववा 


704 $४९८९९८७ ? (7975) 
32 असहयोग आन्दोलन के कारगो का सक्षिप्त स्पष्टीकरण करें एड आन्दोलन के कार्यक्रम का 

मूल्यांकन करें। 

क९ी५ कफ 6 (40583 ॥०80008 0 धढ ००-0०-०फ:३४०० ॥(०एटाटा। 

800 ९५४३४]०४॥९ ॥8 छ/087907९, (977) 


33 किन कारणों से महात्मा गाँधी ने अवहपोय आर्दोलन प्रारम्म किया ? भारतीय राजनीति 
पर इसके स्यगन का क्या श्रभाव पड़ा ? 
जगा 4005 06 (89080 0 बंद: 93 ९०9-00-0कषाबा00- ै०/टगलया। १ 
'एशात्रा स३$ 896 7९8९४07 0० ॥5 505ए९०0$07 00 [0039 900०5 ? 

34 गाँधीजी को सहयोगी से अमहयोगी बनाने वाली परिध्यितियों को अनुरेबित कौजिए । 
"ुए०९९ पाह शारए्ेग्राजज्राट्टड शीला (प्रत्व०त 03099] गिणा 8 0007श4/०7 00 
कर०ा-९८0०9७7४४07 

35 920 मे कांग्रेस द्वारा आरम्म किए गए असहयोग आत्दोलन के कार्यक्रम को विवेखना 
कीजिए । क्‍या आप इस मत से सहमत हैं कि गाँधीजी ने इस आस्दोलन को स्थगित करके 
एक भूल की ? 
.0]$075$ 6 फ़ाठट्टाद्मागपार ० र00-00-0फाबा0फ 07ला०व 89 (068 (07:_/055 
39 920._ ]90 #ए॥ 8.९९ शशध पी सालए (80 (5373॥0॥ ००060 8 ॥8(4/66 


गा 559606498 ९ '०१०७गयढा: ? 

36 वया आप गाँधीजी द्वारा असहयोग आन्दोलन के स्थयत को उचित ठहरा सकते हैं ? भारतोय 
राजनीति पर इसका क्‍या प्रभाव पड़ा ? ४ 
0.89 ॥०ए ]0शाएि फट $प5एथशाइएा 0 (8 र07-00-0:ढाथ0॥ शित्)्रशा१९7 6. 
6ब्गावात १? एत॥ ज़8$(8 प्ाएछ३९ णा [0080 9०005 7 

37 920 के असहयोग के क्या कारण थे ? इसे क्यो वापस लिया गया ? 
एफ३६ 9८7९ (6 7९350ा3 प्रांत ॥06 00 धार णा-00-0्टाथाता फ०्पशादा। ए 
920 ? ज्ञात प्रढ॥ वी शातिवाबछा 

38 प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास पर क्या प्रभाव पडा ? विवेचना 
बीजिए । 
ए$८ए३3 [86 ॥09280६ ० ह6 गिःत गाव ग्रब्द णा पी शा०ज) ए (॥6 ३४०0- 
पाक शठरल्याल्या वा ]093 2 

39 बिलाफत आन्दोलन क्या था ? क्या इसको असहयोग आन्दोलन के साथ जोड़ता उचित था? 
9०७७६ 83 (6 एटकश्ीबिबि चठ॒श्जाटए। ? १ए३5१६ छा0एलटा ६0 3०5 40 छाए 06 
कणा-ए०-०कथबफ0फ फैएर्टाएए मै 


प्रशशावली ४ 


40 “झ्वराज्य देन ने ही केवल एकवात्र अपहयोग आन्‍्दोसन का जिकर्प प्रस्तुत किया ।”” इस 
कथन का विवेचन कीजिए । 
+गशह $जब्नव|ंडाड छाएसंएशपं 0त0ए 3॥3030ए2 (0 ॥6 कजव-(०0०फ6748007 ॥7076- 
गाह0(" [050055 
कौंसिल प्रवेश पर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के नेताओं के वोच मतभेद को रेखाँकित कीजिए । 
उन्होने आधिर में बयो कौपरिलो मे प्रवेश किया ? 
प्र7९९ पराढ व्ीदार१८९5 ७2छरला) ० 007डाएड5३ 680९725 00 (6 वृधध्जाता ० 
एण्णाला हा जान एाध्राओटीए [6 पद्म (० 4णा ॥2 00णचा०।$ १? 
42 स्वराज्य दल के कार्यों और उपलब्धियों पर एक सक्षिप्त तिवत्ध लिफिए । 
१७४8 8 आए ९५5३ए७ 00 फ्३ | 30 ३०॥९५टा॥ड7॥3 ठा [66 $9379]805 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा स्वराज्य दल के साधनी एवं कार्यक्रम के अन्तर को स्पष्ट 
ओोजिए । 
8॥486 (8 9350 हाडिएय०्ट ग7 घ्राश॥04 रत छ7080क४म7072 0 [धत47 [चि॥रध079] 
(णाह्7/0$5 ॥॥0 8 $ज़द्यय]5॥ ए/9 (3977) 
44 भारत छोड़ो आन्दोलन की कया विशेषताएँ थी ? 
ब्रा ज़ढाल ( ९३प7९5 ण फर 00 ]904 ४०एशादा। ? 
भारत छोड़ो आन्दोलन वयो चलाया गया ? इसके क्‍या परिणाम हुए ? 
(५ चछबड प्ा० 0एणचा ॥9028 ै0/टावफ पराण्याव्प ?_ ७३ 88 0 ९0098- 
दृएट7८८३ १ 
46 !942 के भारत छोडो आन्दोलन के स्वरूप की व्याव्य। कीजिए । क्या यह स्वप्रेरित था ? 
॥0$005$ प्रीढ्‌ परशापःढ ० था 0ण१ ववा३ रण०एल्याला। जी 942.. 988॥ $7ण- 
(876095 ? 
47 927 में साइमन आयोग की नियुक्ति के कारणी का परीक्षण करें तथा 930 की साइमत 
कमोशन रिपोर्ट का सक्षेप मे परीक्षण करें । 
छिषक्ायां॥6 !6 ३९४६०05 0ि. 6 89790रतकदला। त॑ 6 87079 (णग्0580ा 
4927 874 0शलीज #प्था6 (8 छता07 00ग्राग्रेडशणा 7९०० ० 930,. (4977 
48 “यह दिवालिया बैक के ताम भविष्य में भुनने वाला चेक या ।”? क्रिप्स प्रस्तावों के सन्दर्भ में 
गाँधीजी के इस कथन की समीक्षा कीजिए । 
हब ॥8$ 8 ए०8-03९७ ०4०८ 04 4 बिपड हवा... (एथ्राठाएं)) 0॥52055 
0ब्रा0तवा॥"'$ ०0राणिण्य( ॥ ००7४६ 0 (0995 ?7070$45 (4977॥ 
49 928 की नेहरू को रिपोर्ट की सिफारिशों का सक्षेप मे परीक्षण कीजिए । (977) 
छशाशीए दबाव 6 7200त767009॥005 | एढ क्षाएपण ै९क0+ ए॑ 928 
50 उन कारणों का वर्णव कीजिए जिनके कारण भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने [929 ई में पूर्ण 
स्वतन्त्रता को अयना अन्तिम ध्येय घोषित किया । 
वृए३९ढ 6 वि०/05 ॥280708 (0 (6 तत्टुबाद्वाण ्ण एगराफटाड एप्रप८एढ70९0०६ 85 
बैंड परधवा4८ भाग एज पाल [40 पिबा0ाब 0005६87०५5 ॥] 929, 
5] केबिनेट मिशन योजना की प्रमुख धाराओं का सक्षिप्त वणेत कीजिए । इसे सम्बन्धित दलों ने 
क्यों अस्वीकृत किया 2 
6ाएट 3 छा ३९०चा ० पोल प्राएगांगा+: छ/0शे॥ंणा३ ण पा 0बणाद 5४07 
श्र जा एड ॥:46९0९006 09 धार फ़्ा।65 ०0०च्रटथ्शा॥९6 ? 
52 माउस्ट बेटन योजना के महत्व को समीक्षा कोजिए। भारत के इतिहास पर इसका क्या 
प्रभाव पड़ा ? 
॥0[50055 शाह इएएणांबा०९ ० सिल चिठप्रणाएक्ाधप शे.. फिवा छ३६ गड गराफ्वण 
ए्र प्रा करंड079 ण॑ [03 2? हर 


4 


हि 


5 


उ 
शत 


४ भारतीय राजनीतिक घ्यवस्था 


भ्रध्याप-5 (भारतीय स्वतन्त्रता को प्राप्ति) 


53 देश विभाजन के लिए उत्तरदायी परित्थितियों का यर्णन छीजिए। वया इसे दाता णा सरता 
था ? फारण बताइए । 
फगाड थार ॥6 धा।एपा8॥0९5 फव ०7 0० ६ फ॒ञ/पं॥00 ज॑ 96 ए०्प्राए/ 7 
(००१ ( 095४6 ॥30 0८६॥ 8५४00८०७ १ 6४6 ९59$005 0 ३007 ४८७५४. 

34 947 में भारत का विभाजन क्यों हुआ ? जया यह इनित था और क्या अब इसवा अन्त 
हो सबता है ? कु 
३ 25 [998 छठ्गाां॥0060 ॥ 947 ? ५७३5१ काण्ुड थाव एड्मा ब ऐट 
प0०९ घरएण 7 

55 947 का वर्ष भारतीय इतिहास का एड निर्णायक वर्ष घा। दिवेचना करें। 

947 जञम$ 9 जि ३6श 30 पर 6 फ़ाइ09 शा ॥0व0॥3.,. 7950055. 

56 “दूमरे महायुद्ध के दाद क्या स्थिति ऐसो थी कि अग्रेजों से भारतीयों के हायो में सत्ता 
हृस्ताम्तरण पूर्ण और अत्यन्त शीघ्र हो ।” इसकी व्याख्या उन घटनाओं क्री आलोचनात्मक 
समीक्षा के साथ कोजिए जो भारत के विभाजन के लिए ]947 में उत्तरदायी थी ॥ 
+पुक्: ४७३४४०७ ३ 496 धाएं ० 6 फण्य १४७५ ५०एा 9५१० (शावाते पीठ एशार्धदा 
० ए०एटए #70ा छत (0 [04॥ 3905 ज्ञा0्पांत 9८ 59०९१५ 870. ४०7फोलद" 
705005$ ॥ छत 8 ढाधरवों 979/भद्यो 9 [6 2९८०५ (989॥ 3९0 (0 ॥6 एशशाणा 
७ ]76॥3 ॥0 947. 

57 भारतीय स्वाधीनता अधिनियम ]947 पर सक्षिप्त लेख लिखिए। 
भाप्रा6 8 हआ0॥॥76 ०7 774॥3 व6-फुटा0लाएए ह० 947, 

58 भारत में ]947 में आने वाली स्वतन्त्रता तथा विभाजन के कारणों की सम्यकू विवेचना 
कीजिए + 
0॥$0055 ९070097 ए९ (800075 705907579]6 0 6 एक7005 800 906.7०0 (९८% 
#06 04 ]70॥8 49 ॥6 ३६० 947. 


अध्याप-6 (मुस्लिम साम्प्रदायिकता : उदय और विकास) 

59 ]906 से 946 तक मुस्लिम लीग के जन्म तथा विकास के इतिहास का बालोचनाधक्मक 
विवरण दीजिए ) 

6४6 8 एपन्‍ीट्यो 22००एजां णी पच् क्राशगज ० छात्र 209 87०७0 ० 9 चैएचश्ाा। 
[,९880० 07 906 ३७ 96. 

60 9]7 से [937 तक मुह्लिम लोग के कार्यकल्तापो का विवरण दोजिए। 
जूप॥०९ 200 200९7॥०5 6 (6 )७५)॥॥ ].,278७० #073 497 ६० 937. 

6] उन कारणों का विश्लेषण फीजिए जिम्होवे मुस्लिम लीग को 936 के पश्चात्‌ भारतीय 
मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि सस्या बनने में सहायता दी । 

69956 (क८ 7९७85005 जिद ९३ (0 घद द्थधा8०0०० ० (6 50७5॥0 7,28800 35 
कि ४0३ 7९ए7९5०॥३४९८ 9099 ण॑ धाढ वा 'रवएजीग्रोड ब्रा 4936 

62 4937 ईं, से 947 ई. तक मुह्लिम पार्थय प्रवृत्ति के विकास का वर्णन कीजिए । 
परृडब०6 प्रो 87०0 ग॑ ॥पञंक 5०ए47३४४५६ ॥६00९०0९९४ #07 937 ॥0 947. 

63 मुस्लिम साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित करने मे अग्रेज प्रशासकों और गैर-सरकारी अग्रेज 
व्यक्तियों की भूमिका की विवेचना करते हुए लॉर्ड मिनटों को गतिविधियों पर विशेष प्रकाश 
डालिए ३ द 

7ए)5००३३ हाढ 706 ण॑ छतपज्न बऐजां॥|20ण्5 भा 70-0वीवंबींड व ध्ाएतए्र॥ढाए8 


एच एगापप्राबाजा उच्च [574 'पयांत 5छुल्टंदी 7टलिला०ह 0 (6 बरदाएा॥८5 
4,079 #॥॥0. 


प्रश्नावती शा 


64 भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता आरम्म कैसे हुई ? अग्रेश शासक इसके लिए कहाँ तक 
उत्तरदायी थे ? 
घस0्ण एऋबड पडा) (ए0ाए7क्कीशा वाप040060 ॥ वईठ074 2? प0्ज़ थि7 !€ 


फ्रशाडय एणुंसड एद्यल 225907576 शिया ? (7979) 
65 “प्लारत का विभाजन (।947) साम्प्रदायिक राजनीति का अन्त-परिणाम था ।? विवेचता 
करें । (978) 


66 905-947 के युग में साम्प्रदायिक राजनीति के विकाप्त की समीक्षा करें । 
पप०७ शाह हाएजात ० (ण्रा्रणाईं एज॥0$ ॥ 830 हिएा 905 $0 947. (4978) 
67 !940 ई. से 937 ई. के काल में साम्प्रशायिक समस्या के यहलुओ का विश्लेषण कीजिए । 
67043936 हल ए३॥005 480(5 0 ॥0 रणापरणगाबी छ97096॥7 वाह 940-947. 
68 मोहम्मद अली जिश्ला पर एक लेख लिखिए । 
जताह 89 ९४४३५ णा 'ैणाकाचाब60 8॥ 2वाबा 
69 «हिन्दू मुध्लिम मतभेदों को दुर करने का एक ही व्यायहारिक और यथाथंवादी मार्ग है वह 
यह है कि भारत को दो प्रभृत्त्वमम्पन्न भागों मे विभाजित करना--एक पाकिस्तान और दूधरा 
हिन्दुस्तान ।”” जिखा मारत के विमाजत के लिए कहाँ तक उत्तरदायी था ? 
+गृुशलाह ॥$ ०५ गाल फ़ाबलाटवा, 7टबवफछाांए बज़ जी इ८४०शग्रढ चैवगा। प्रताप 
प्रहिएारह0९,.. पम्रा5 ॥8 40 67066 [0972 4000 (छ०0 50फक्‍/287 9475 0. एवदिइा 
0 उ्ाव्रपशबा " उका90, सएए शिए पानी छ७४५ 89900506 070 [76 
797007 ० [90॥5 ? 
प0 पराछिश्तान विर्माण के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का सविस्वार वर्णेन कोजिए । 
520055व0 (टांग 8 टाएएगइ।ब्वा००५ ९६908 40 06 छिशानग ता एकदडदा 
4905-940 के दीच पुश्लिम सम्प्रदायवाद के विभिरत कारणों की चर्चा कीजिए और यह 
बवलाइए कि ब्रिटिश नीति से किस भ्रकार इसे प्रोत्साहन मिला ? 
गुए906 ॥06 १४॥॥005$ 99585 70पशा। छाया शपडधा एगातप्रवबाडा 355८7 
कणा 906 40 940 0 ह0जछ ॥ ए३5 ९00०प्रा48९5 0५9 पधाढ 7ण0५ [009४८0० 0५ 
06 हा050 (50एटप्रगाला, 


7 


अध्याय-7 (भारत सरकार का 909 का भ्रधिनियम ) 


72 “909 की मार्ल-मिन्टो सुधार योजता, साम्प्रदायिक समस्या को अति उप्र बनाने के लिए 
उत्तरदायों थी ।” विवेचना कीजिए । 
+्णाढ १णी८३-ेशाए० छेलजाए 5छाजा॥न 4909 :95 १६५१०४३४०० 40 77/गग9 
चाढ ट0प्रागगाबं एा0तीला प्राएाट बट06." [052055. (4978) 
73 «मालें-मिष्टो खुघार भारत की शाजतीतिक समस्याओं के लिए कोई हल नहीं या ।"” हंस 
कथन को सममाइए | 
+507]0ए-0॥0 ए८तएयाड बीं070९व ह6 बद्रडछ८ए व ९0प० 30559 बर 8059८ 
(0 ॥79497 ए/ए0एट$ "' 2९एवग- (4979) 
74 909 को मार्ले-मिण्टो खुधार योजना के प्रमुख लक्षणों का परोक्षण करें । 
छचगाए८ पाए तिजत एकिास्टाटांइधटब ी पोह चिणोटावाए रिशृग्ता $00लार 
ण॑909. (4977) 
75 909 के मार्ले-मिष्टो सुधार कै लिए उत्तरदायों प्ररिस्थितियों की आसोष्दात्मक स्पास्या 
करिए। साध द्वी सुधारों का मूल्याँक्त कोजिए । 
(जशा|स्याए ल्प्वशाच८ट पल. लोएपणडाउत2९$ टउवत8ै... 0 ॥र रेल008-%॥700 
इसरचातर 056 4909,. 50 जार्कफा #& धाधंवुण: ण॑ प्रो एर्एत3- 


शा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


76 "मार्से-मिप्दों सुधारों में भारतोद राजनीति समस्या वा गोई उत्तर प्ररतुत महों डिया और 
से दी ये हरा उस्तर अस्तुत कर सबते थे ।”” ध्याप्या और विवेधगा गीजिए । 
*फुण०५- गा इिलेताा$ ची७ जत लकारउड कद 7289056 2000(66 [059 
एलराधर्ण थिठ्छट्ता एज और (जा इ5पकघत किट ९३७०07524." [08055 800 छाफाआा 
फांड शगलाला।, 

77 903 के प्िश्ठो-माते सुधारों शी उत्पत्ति तथा प्रहति का विवेवत कीजिए । 

05095 पह छाझ्डंप बाएं 700076 0 %]॥0-%07८५ एटाठगा$ ण॑ 909, 

78 *पिष्डो-मार्ले सुधार जनतस्तात्मझ तथा गोफरशादही के मध्य एक अधूरा रुपा अल्पशालिश 

समभौता था ।” विवेचना शी जिए । 


+.( छ०5$ ४ ८णारणा॥ढ एटाचट्टा छ997९३एट2909 धएं तत्वाएट30५, ॥0% 99 
2 8000 ॥४€ए छडफुशावलवा,' 5८055 40 ता €०तवॉट्र ता कगार 
एि९005 (977) 


79 «“'मुषारे में निहित परिवर्तन केवल मात्ता के थे, प्रकार के नहीं ।” 909 हे सुधारों 


कै सम्यर्ध में इस कथन की विवेचना वीजिए । 
"गु6 ९005 वत्ाज़ाटव 3 लागाएढ ण॑ह०8०० 800 गत 0 घाव" छडघ्गरादाट 
जा5$ इराओ रत 7९१29 (0 ॥॥6 रिटुछागा* 0 909, 


श्रध्याप-8 (भारत सरकार का 99 का प्रधिनियम ) 

80 उर परिस्थितियों का यर्णव कीजिए जिनके कारण 9]9 ई, था भारत सरकार अधिनियम 
पारित हुआ 4 
ए0४5.॥0० 6 शाएएवाडाव॥06०5 दावा ।20 40 06 टाउलवल्वा। 0 00४ल्‍0वादा। ता 
व्गराए0॥9 औ०। 99. 

8। 499 के अधिनियम के अनुस्तार गवर्नेर की शक्तियों का वर्शत कीजिए । 
0॥४6 & थाप्रव्यों ९४४7038० ए ध6 एटा ० 99. 

82 “]99 के अधिनियम ने स्दशासन एवं उत्त रदायिश्व के प्रयोजन की उपेक्षा की ।” विवेचता 
कीजिए । 
"लुजल 80 ० 99 08९3806० फट एणाए05४ ण ग्रण्वंप्रराणड ब्टॉनहएसटाफालत: 
6 705900$909. 080055, (3977) 

83 भारत सरकार अधिनियम 99 के अस्तरंत द्वैध शासन प्रणाली का परीक्षण कीजिए दया 
इसकी असफलता के कारणों को भी इगित कौजिए। 
छुश्क्यात06 (१९6 - $०ह्षाल ण॑ए0उशलाज 85 शाए0एाट्व 9 6 00:ए्गला। ठी 
प008 60 949 छ00 50 उ0थ7 (6 ९8०5६५ ० ॥$ शि|णड- (979) 

84 9]9 के अधिनियम के अन्तर्गत द्ध शासन व्यवस्था की विवेचना करें। 
च)8075$ ॥06 5१४३८॥ 0 00987009 77 [06 #९ ० 99. 

85 99 के अधिनियम के बन्तगंत दध शास्त्र की असपप्लताओ के कारणों को इंगित करें। 
पृ 06 ९४७५६5 [ण फीढ शिण रण वज्यदाड पद #ैए ण॑9]9,. (97 


(7979) 


(978) 


86 “दोहरा शासन बोभीला, जटिल तथा अब्यवस्थित शासन-प्रणाज्नी था जिसका कोई साकिक 
आधार नही था ।” ध्याक्ष्य कीजिए 4 
नु)प्शाए॥३ ए88 8 ८005, ९०प्राफ़ोद्क शाप एणाए5६प इचशशा वक्षशाट्ट ॥0 
॥0छ८वा 9385.7 (गाव 


प्रश्नावली » 


87 दोहरे शासन की कार्य-विधि का आलोचनात्मव लिहाबलोडन ख्गेजिए। क्या यह अबने 
अन्दरूनी दोषो के कारण अप्ृफत हो गया अथवा उतने खराब परिस्थितियों के कारण जिनमें 
यह आरम्म किया गया। 
छाए रांधएबों कल्शट्फ ० पाल 9फफटाए वी बढांखा ज३5व7 परान्‍एणा(४तं९ तप 
0 ॥5 राशन ठर्श०ए5 5 वात 0 शि ए९टबप5९ 0 6 पशरा३ए99 ला।एए5097025 
प्राएंढ जा ॥ ५४३5 [ब7न्‍१९0 ? 

88 “9]9 ई. के भारत अधिनियम के अनुमार जो दोहरा शासत शुरू क्या गया, वह 
सैद्धान्तिक दृष्टि रो गलत और अव्पावहारिक था|?” इस कथन की व्यादया कीजिए । 
“प09भणाए शा90क्‍60 $9 ॥6 050एथाग्राला( ती हञाताबव 80 99, एक३ घ३0एा0 
9 फपरपलफ़ाश बात चाए0६986 ॥ [ाउटाटट."'.. 007च्रावता 

89 भारत सरकार अधिनियम 9]9 के द्वारा गृह सरकार तथा प्राग्तीय सरबारों में किए गए 
परिवतेतों की ब्यास्या कीजिए । 

4952:55 हा वंग्रएणांव लाग्ाए९5 ॥906 59 रढ 50स्‍टाशला। ० ॥04 40 
4949 ॥॥ शाह घणाढ 00रटावाला। गा 0एसाएत! 002४ट2007(5 (4977) 

90 99 के भारतीय शाप्तन अधिनियम के हारा लागू की गई शाप्तन-ध्यवस्था के भ्रमुष्ष 
आवधानों की एवं उनके दोषों की विवेचना कीजिए । 

9050055 ह€ ग्राथा। जश्ठशझंठा$ जात तत्व ० ॥6 5५४श॥ ण 8०एलावशा। 
ग्राप0006०त ७५ (8 00शग्राशशा 0 7073 8८६ ० ॥99. 


प्रध्याथ-9 (भारत सरकार का 935 का श्रधिनियम ) 


9] 935 के भारत सरकार अधिनियम की आलोघतातमक विवेधया कीजिए । 
(7ल्‍ध९3॥५ €छक्ा॥06 वह शायर लिफ्ट ता धा& 00एट07ाला ती जातात ह९ 
935 ? 
92 935 के अधिनियम के प्रमुय लक्षणों फा परीक्षण बारें । 
छडवाना।ह पए व9]97 टी3म26750९08 0 09 ॥९॥ 07 4935, (॥००7) 
93 भारत सरकार का अधिनियम |935 के अस्वगेंत ब्रिटिश प्राश्तीय पवार की शक्तियों तगा 
मियिति का वर्णन कीआिए । 
ए068९0० था ए०चलाई बाग ए0॥00ा ० ा5 (00ट00₹ छॉ॥ ॥॥॥॥॥ [४०४॥४४ 


प्रातश धाह 50एथागवाढा। ० 4804 /९॥ 4935, (९7॥) 
94 ]935 के अधिनियम हे; अत्तर्गंत राचीय ग्यधरधाविता के शर्त एवं भफियों ब१. १रीक्षण 
बीजिए । 


छडब्ाताएल पाल णाएएडतजा खत 00४5 ता ९ एतेशतों ॥ एकचे॥॥5७ ७॥७। 
[#0 /५०॥ एण॑ 4935. क 
95 935 के अधिनियम के अम्तगेंत गव्र जगा बो श्तियों तंधा रिपफिपी को विरैभत 


बं।जिए ६ 
]0$2055 ४ 7०४४5 304 ०5७०४ ती[पतद [(७ गत दलालानों ॥रछतेए। (७ (६१ 
० 935. (७ 


96 “935 बा भारत सरशार बा अधिनियम अविश्वात पर आधाधशि भा हा टिप्पची बौजिए। 
>न्यूज्र७ 50रटादा। त॑ [त043 है? 935 ७४४ 635९व 09 था40एआ,' ह 000, 


५7 झारत सरवार अधिनियम ]935 के अरागेंत प्रास्यीय स्वायशाह ने स्वरूप 
वर्णन कीजिए । हि 
छांड८०५$ ९ ॥४07७ 499 ४०३8 64 शीड़ एप0570२3 औ४४५०५१७ 
(9 धागगदा। ्ण॑ 8073 +४० 935. 


शा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


76 “मार्से-भिष्टो सुधारी ले भारतीय राजनीतिक समस्या का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया ओर 
न ही वे इसका उत्तर भ्स्तुत कर सकते थे ।”” व्याख्या और विवेचना कौजिए । 
“क[ण]05-भाग्रा० पिलशणा$ ताव 70 ७४एा/९55 फट उ25907$2 3500 6 हताबाव 
2900० शक्तोद्ा ॥ण भार (४॥ 5०079 मल 765फ07525.7 ]9८घ55 #80 शत 
फ़राइ डशटाशला, 

77 909 के मिण्दो-मार्ले सुधारों की उत्पत्ति तथा प्रकृति का विवेचन कीजिए । 
व40॥52953$ फट ठएह्ूता ब्रात 74(छा6 ण 3तिा(०-४०7९७ ह९/०705$ ० 4909, 

78 «“मिण्टो-मार्ले सुधार जनतम्त्ात्मक तथा मौकरशाही के मध्य एक अधूरा तथा अल्पकालिक 
सममभौता था ।” विवेचना कीजिए । 


>].( छ8$ 8 ०णा070758 9९00ए९९॥- छप्राटइप्रटा3०७ ज्यात॑ ठशा0ठरस॥९०ए, ग्राएश॥309 
8 शाणप ॥४6७ ७छडलााएवा॥," 05$0055 ॥ जा €णराल 0 नधा0-/०ा०ए 


एटा05, (977) 
79 “युघारो मे निहित परिवर्तत केवल मात्ता के थे, प्रकार के नही ।” 909 क्के सुधारों 

के सम्बन्ध मे हम कथन की विवेधना कीजिए । 

"गुफ़ह रिटाणाओ$ प्राफ़ाटत 3 लाहाह॒ढ रण त68706 भाव 7704 ० धा4,". छर्छाशाार 

का$ #गराशा: त् 7९8280 00 ॥66 रेश०7९ ० 909, 


भ्रध्याय-8 (भारत सरकार का 99 का अधिनियम ) 
80 उर परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण [99 ई. का भारत सरकार अधिनियम 


पारित हुआ । 
3988९00॥06 ॥0 (ा/०00058॥0९$ हवा 426 (0 6९ ढावटाचाला। एणी 507ढगाएशा 


बुत 0० 99. 
8] 99 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर की शक्तियों का वर्णव कीजिए । 
(0५6 8 धार ८5782 ० (6 िशणाग्रा5 ण 99, 
82 “99 के अधिनियम ते स्वशासव एवं उत्त रदायित्व के प्रयोजन की उपेक्षा की ।'” विवेचना 
कीजिए । 
न्युफर 80 ण 99 9९6020०० 06 ए9ण7ए0$९४ ण 497007ट708  $९(-६2०र:कशारए। 
0 ॥८5णाआंग्रापर.. 70820$5. (977) 
83 प्लाश्त सरकार अधिनियम ]99 के अन्तर्गत द्वघ शासन प्रणाली का परीक्षण कीजिए तथा 
इसकी असफलता के कारणों को भी इंगित कीजिए । 
फब्ग्रागर पाल लालाल जी ऐज़्यलाए ब३ टाएण्दाव्त ग प6 060एढफप्रटा। रण 
पु8973 #&0 9]9 घ0 38880 66व्राजि 08 (8०४४५ 0 45$ ग्िएड, (979) 
84 99 के अधिनियम के अन्तर्गत ढ # शासन व्यवस्था की विवेचना करें । 
प980प538 पा 5५घॉणा) 0 0एगणा५ 70 पा 2 ० 99. 


85 9]9 के मधिनियम के अस्तयंत द्वेंध शासन की असफलता के कारणों को इंगित करें। 
उसपर धार व्यप5डबड 70 एल शिफर जी 7>करतकजउत्त 77० 4० ण॑ 499,.._ [97) 


(979 


(978) 


86 “दोहरा शासन बोभीला, जदिल तथा अव्यवस्थित शासन-प्रणाली था जिसका कोई ताकिक 
आधार नहीं था ।” ध्याब्या कीजिए । 
*5गु)/शद् छड8३ 8 ८005, ७णाए!|ड 877 ७०5८१ इच्ञशा। ॥9988 ॥0 
]0ट ०४ ७955," (0गरण्ञाल्ता, 


प्रश्नावली # 


87 दोहरे शास्त्र की कार्य-विधि का आलोचनात्मक तहाबलोकन क्ोजिए ! वया यह झपने 
अन्दहनी दीपों के कारण अरफल हो गया अथवा! दव खराब परिस्थितियों के कारण जिनमें 
यह आरम्म किया गया। 

896 0१७८७ उत्शत्त्र ए 6 0प४९०७फए पा 8०४०7- 85 4 एा-एछाप्क्का8 पेड 
(0 ६ 9९ तरालट(३ ० वाएं 40 था 986९३७५९८ री [6 प्रचा39फए थाएपा$87069 
एा४6० जाली ॥ ७३5 बच्राटार0 2 

8४ “]99 है, के भारत अधिनियम के अनुसार जो दोहरा शासव शुरू लिया गया, वह 
मैद्धान्तिक दृष्टि से गलत और अच्यावहरिक था 47 इस कथन की ध्याध्या कौजिए । 
>]99ब८ट५ ल्वा90667 70 06 00एथक्‍ताथा ण व ० 299, ७४३5 प्रा5ण॥॥0 
का जाल क्यात छाए070490 व [3९९०६ १. एणाप्रादा, 

89 भारत सरकार अधिनियम )9[9 के द्वारा गृह सरकार तथा प्रास्तीय सरकारों मे किए गए 
परिवतेनों की व्याव्या कीजिए । 
05005$ ॥06 वगएण2॥0 एश्राह९5 वात. 99 6 050ए९्राशाई ् घाताब 80 
99 0 6 स्णाहर 00ए९घछगाला। काते शठ्शालर्बा (0एथयरगटगड5 (977) 
90 99 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा लागू की गई शासन-व्यवस्था के प्रमुख 
प्रावधानों को एवं उतके दोषों की विवेचना बीजिए | 


ए95&९०६६ (0९ जप एएएशेशता$ जाते तर्ला्टाब5 ० (08 $एडशा 00 ह0ए4एचए6ाई 
जाए0697९१ ७४ (९ 060एटक्‍शशात्षा तवत्ववाब 4०५ 6 499. 


श्रध्याय-9 (भारत सरकार का 3935 का भ्रधिनियस ) 


9] ]935 के भारत सरकार अधिनियम की आलोौचवात्मक विवेचना कीजिए | 
(॥भ९३॥४ €ऋबाग॥6 8 गाक्षा। व्ड्िएाट३ छा ॥6 0०ष्वगादा। ते हतांव #ए 
935 १ 

92 935$ के अधिनियम के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण करें । 


चागाहर कए व8307 29360६78005$ 0 8 8९॥ 0 4935. (]977) 


93 भारण मश्कार फा अधितियम ।935 के अन्तर्गत ब्रिटिश प्रास्तोय गवर्भर की शक्तियों तथा 
स्यिति का वर्णन कीजिए / 
9 ८ज096 धाए 79025 शावे 705067 0 2 50४टक्‍607 तब मरवांड जाएगा 
पएशवश (6 50एटाप्रशरदा ० [044 8८ 935. 


(979 
94 ॥935 के अधिनियम के बन्तग्रेत सपीय ब्यवस्थाविका के संगठन एवं शक्तियों का परीक्षण 
बीजिए ॥ 
छिन्शायतर चाह €00ए050ा बात 0एटाड ता धार एल्वटत्त] ॥.62990 ९ 
ए३ #८६ ण॑ 935, 505 कक 
95 )935 के अधथिलिंपम के जन्दगेत गवनेर जन्ल थों शक्तियों हथा हिचद्ियों मा विश्ेधन 
बं।जिए । 
[05६९७५३ +85 90४८5 च0 4 ठ् 
हक एण्आा गुफ़र [60 कगााण ठतालत्रा प्रधवता 
9) 
95 “935 छा भारत सेरहार वा अधिनियम अविश्वात बर आणरिद दा ४ टिख्त्री कीजिए 
वेद परस्टापहातपए मे पाठ 80 995 995 ७5९१ ता ताजा ८०८ 
#प घारत सरवार अधिटडियम 935 के बनते री 0999 
रा न्तेल ्ास्ती डर 
वर्णन दौजिए। "व ध्रालीय सादसजा के स्वस्च तथा ध्यवजार रा 


फ5:95 ८ कद्ाप्न/ट ३०४ 5००, फट छ ॥ 
०5 4 8 ७४ ४6 ए7052: 
'9१ हा प्पदच्या। ७ व503 50 ]935, 3 


जे #ए' ज00५ आगर्दद? (८ 


» भारतीय राजनीतिएः व्यवस्था 


98 9335 के भारत शागा) बधिनियम के मुद्य प्रावधानों वा परीशय कीजिए हदा यह बाद? 
के इध अधिनियम ने भारत मे तमदीय परस्प दा के वियास मे शत तरह योगदान किया था ? 
पागल पद गया [ए०करणा$ ० ॥ट ठछत्तााला ती॑ ॥ात3 सैण 95 7276 
(007 60 ॥86 एचला। ॥0 भांदी 0 ९०5007774 ॥9 धर हवा ण 73% 
वाला।यड ॥30 पा था 063 ? (4979) 


99 “]935 की सपीय योजवा ह्ैद्धान्दिक स्तर पर खटियूर्त थी एड. कियरवयत में सोहदसा 
विरोधी थी ।" विशेषता कीजिए । 
>ुक्ल (०एच॥ इलाकार प्रशएंटा पर 00 0 93$ ७४३१ एटॉल्टाए९ 9 फ्गा7र९॥ॉ० 9॥0 
प्रत्रवश्याण्यबरढार वा एाउथाएट ". 0)$९055 (98) 


00 “गवर्नर जनरल को ट्विटर या मुगोततिनों ढो समर शक्तियों से शुतर्त्रिय रिया गया था।! 
इसे कयते की, झारतीए अधिवियम 935 डे सस्द्म में विवेबता वोजिए | 
8१ 59 0एग-एशादतो 9७३३ बागराट७ छा 3॥ 06 [एऋ%टा$ए धला 6 
#0५5०॥७॥," [8९७५५ हाल इउलाव॥। की घोर ाशी। ूँ धार. 566०0॥ागतला! 
94 ७ 935 (976 


0] “935 के अन्तगत प्रास्ती यगा स्वायच्तता के कियास्वयन से मिद्ध हो एपा कि गवर्नर अधितायह 
यो भाँति ड्यवहार बरता रहा एवं उत्तरशयी शासन हर्त३ अर्पहीन शरद बज़ गे ।"” विवेचना 
करें । 

"यह ठ|जध्यगाणात 7596९७३ ० :०कलंडी #एाणाठआा> एाएध धो #९१ ० 935 
ए7०९०७४ (30 06 60ए४८ाण ००ण्राएल्‍व 40 उस क्र ण 290630 बा ढैलाटगीड 
री 7८5#०॥4०० (0 ८शाला। एल्‍टशशार टॉल्एक्चां छाप," 752०७... ॥97) 

]02 भारतीय ग़रकार अधितिपम, 7933 की मृडप्र विशेषयाएँ कया पी ? इस अधिनियम का 4950 
के संविधान के निर्माण में फहाँ तक प्रमाव पड़ा ? 
शक्षा ऋला6 फल गाडाए ल्विएर5 ता तर 07एएटातागरा। ण ॥एवात ४० 935 ? 
प्र0७ िए 99 ॥93$ 6८०६ छीप्र्वाए० [86 एज ण धरा एणा्रवताएत ण॑ 4950 


(979) 
]03 935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रस्तावित स्थांत्मक व्यवस्था की आलोचनात्मक 


विवेधना कीजिए । 
फिगावाल प्वव्यीज धार गाजी व्थिएवा०5 ् छएढ [89 ल्विदववाणा ॥ किए 


60सटापरधादा। 0 उतव। ८४ 4935, 
१04 भारत सरकार के 7935 के अधिनियम हारा गृह सरकार के ढाँते में जो महत्त्वपूर्ण परिव्तेत 


हुए उतका वर्णन कीजिए । 
065०७०० फए ॥0907वा सोाए०5 वा३0९ छ७ धाह 00 शागलं रण 003 मैप 
4935 49 8 (007क्काजाणा ती॑ प्यार (0 धागा 


05 प्लारत सरकार के 935 के अधितियम के अनुसार संघीय न्यायालय की रचना और शक्तियों 


का दर्णन कीजिए । 
छडलाएड प्राढ ८णाएएञंणा बगद॑ए०चला5 णी तर 7000567 ट्विशवां वटहो१र 
प््रव्व पाढ 50४थवगक्या। ए व॥ता३ 4०६ 935 


१06 शास्तीय स्वराज्य से आपरा क्‍या अमिप्राय है ? इस पर कौनसी रुकावर्टे लगाई गई थी ? 


जग 9१० ल्‍0व फरार्वच 9५ शिल्शवणबी #ए/णाजाओ ?. श४॥६ ऋद्यल प्रा पत्र 
॥790586 फुछफ श ? ग 


प्रश्शावली हा 


07 प्राल्तीय विधान मण्डल की रचता तथा शक्तियों का वर्शेद कीजिए। इसकी शक्तियों पर कौनसी 
श्काव्टे लगाई गई थी ? 
]088८९9९ प6 ९एच9०500णा शव॑ ए0एट5 रण गै& छण्गलंग 6हटांशशा१6, प्रा 
जछटा० 6 प्रतदा।095 गराफ़ु०5९० प्रछुणम व. 2 

(08 “सधीय ठाँचा इस प्रकार से बनाया गया था कि कोई भी दास्त॒विक प्रगति असम्भव हो जाए 
और अग्रेजो हारा नियमित शासत-पद्धत्ति में भारतीय जनता के प्रतितिधियों के हस्तझेप 
अथवा परिवर्तन करने के लिए कोई गूजाइश न रह जाए ।” 933 के एवट वी संघात्मछ 
योजना को ध्यान में रखते हुए इस कथन को समभाइए । 
नयुक्रढ व्तिद्ा॥। 5 प्रणएा8 छड5 850. सारोड38९6 8५ 75वॉ:6 बाए कट 20ए३0८९ 
॥7905॥02 376 90 009-06 9३5 ९६ णि (00 उ९.९षय्ाव्धं४०५ ० फ्रह उ8ए0479 
ए९०96 40 पालाटिए ज्यफी 6 ग्राण्ताज कल उ५ञ्रशा जे ऊम्पडी ००ाापगा्व॑ 
बताधाताजाइाणा *.. 980055 5 ऑमट्वाढए पारी रइ्धाटग०३ 0 फिट टिएलडी 
$5ल्‍कशगरढ पग्रए॑टा ॥96 80 रण 935. 

09 प्राग्तीय स्वराज्य की कार्य-विधि तथा स्वराज्य की छार्य-विधि दया स्वरूप पर एक टिप्पणी 
लिखिए । 
जका॥ 29 6४५३७५ था ॥6 गर्गष्ार 307 ता ० ए:एॉडघेंटां 85708009. 

!0 क्या भाषर इस विचार से सहमत हैं कि 935 ढे झविश्वात के करउंठ श्रान्हीय स्वराज्य 
गवर्न रो के लिए मन्सियों की तुतता में अधिऊ स्दरान्प दा ? 
स्‍00 १०प 9०९ %ि 6 शंडए व3/ 72५ शज्येंड्यंड 3ए792979 प्रशरवक 5 4८6 
० 9355 ज4५ 06 था बाला वि फ तक दर्ण5 फडच 40:॥56 9456757 

)] भारत सरकार के [935 ई. के टविप्रेउ्द्र की वर वियंददियाँ थी ? 


का छक्ाठ धाट ॥0073/65 "१2५ 6ऊ::८दव्द ० ॥/49 86 00 9357? (978 





32 935 के एक्ट में निरूदिद स्दाउत् शालत बी शहलि तदा छगडे कार्प-छेद्ध पी विदेचता 
कीजिए । 
फए5ए५५३॥४४ ॥स्‍/ए7६ 244 $९०/5:८/ ९:०५१2-2 4९६०0: 
(5 मैए॥0:0च9 &$ टमएांडवह20 हट 


श्रध्याय-0 (संवियान सना : रददा शोर दस्टिछोरत ) 
न पं 
]3 सत्रिघान मझा का हि 
दे मामतदा करता 4 
पछएज २३६९४८८ (८६८: 










डिस दद्द दुढा दा करते काप-बम्यादन में इसे कि बज 





गन #डटपा:५ 0०वाफ०द८व बट फ्रटैया टला, 


ब्क्ा 
झविद्वार गम मे जग टडिठ डिद्ठा साबों उत्तम नहीं या, खष्य्टा 













हे 
हड्क्प्ट्ट्ट हढव० ० 9:22: 


(5 *नु946 &5 


४6 हुए 


#4८:269 0 4946 टव्टाद्भध री 


दुविदाद रुष्य आ बोस्दात उसके सहित हट 





ल्‍्माी कई 
पट यद्घा का संगठव, अब 






२ भारटीय राजनीतिक व्यवस्था 


कल ॥7 लावोएडपणा 0 जि (०7्लाक्टा। #ध्याण३ हज 946 छा आच्तंवा 
पर्धशाला९९ 40 ॥5 (०ए0ञ000, 09३९५ ८५ ३9 ॥2 सायीव7865 ॥ पिलट्ते 


[7 भारतीय संविधान सभा : रचना एव दृष्टिकोण पर एक सक्षिप्त लेख लिदिए ॥ 


शाह 3 आता वाल ग धाढ वा 0ताजञधपला: 453609|7 ; ॥5 शप्रणा।।6 
बच 89जञाए्वएा 


8 सविधात राजा का विर्माण क्रिस प्रकार हुआ तथा स्वक्‍स्थता श्राव्ति के पूर्वे तक उस्ते बे 
कार्य चलाने में क्या बाधाएँ पड़ी ? 
घि०ण ३५ पा ८०र5तापह्वा। 45३९7०५ ०ण्रए05९० बात जाग पतध्यधछ तह १ 
48९60 ॥8 05 एण्ड ?ै 


4[9 ग्रेरविल आम्टिन का विधार है कि भारत की सविधात-निर्मातश्नी सभा का दृष्टिश्रोग तीन 
सिद्धास्तो पर आधारित या और वे थे सर्वधम्मति, सहनशौलता तथा परिवर्तेन के साथ चयन । 
क्या आप इस मत से सहमत हैं ? अपने पक्ष के सम्बन्ध भें तके तथा उदाहरण दीजिए । 
6ठ₹0॥एश॥6 805४0 एण, ५ एबा ॥7९९ एा।प्रधक्ॉट्ड लाक्माइटादए2र20 (6 89]70००९ 
0 6 (०ा१7प७॥६ 3$४४०ए७७ व 78 शाऐं ०७ जल्द ए७७9१८७३४७३, द९एकतत* 
47069॥0व 00 $६९०७०॥ ह90ें का०तक्‍टवणा 90० ५0७७ 587४5? (5(ए४ 7895075 
गाते परपच्रा॥॥005 0 57599॥ फढ ए०शीणत शो #0प (4.8 


]20 भारतीय सविधात के निर्माण मे जिन सुझ्य दृष्टिकोगों, मतों एवं प्रवृत्तियों का ध्रदर्शन हुआ, 
उन पर आलोचतात्मक टिप्पणी लिखिए । 
जार 8 लाए 9006 05 6 ग्राबा॥ बाएतट5, 309/032॥९5 ब॥0 0905 ॥ #06 
उचंत08 ण॑ 8 [0097 (00500. 


अध्याय-4/ (भारतीय संविधान : संघवाद) 
]2 भारतीम स्विधात मे संघवाद के प्रमुख लक्षणों को इग्रित करते हुए उनकी सीमाओं का 


परीक्षण कीजिए । 
इत6॥ पढ़ गण रथ ०००५७०५ जी ट्तिश३5ग॥ था 6 004॥ (:0॥॥एाणा 


बाप <|क्चातवा6 विहार (80075 (4977, 979) 
22 भारतीय हाथ और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक तबा वित्तीय भम्जस्घों का विवेचन 

कीजिए | 

ब);$205$ घाट ॥689]4॥४8, 30॥्राग्ांडपराए6 ज्ञाव॑ प्रिवाणद। 72975 22ए७९7 पीट 

घए॥00 490 #72 $0965 40 १070%. (975) 
23 क्या आप इस भव से सहमत हैं कि खय-राज्य वित्तीय सम्बस्धों ने सन्‍्तुलन को सेध सरकार 

के पक्ष में शुका दिया है ? 

90 #०प क्षद्ा०० 90 406 प्रट्स (03६ तल ए॥00-8(3९ घाध्र/संत ॥03ध075 घिष्ट 

छगरते पाल #ीआ6०० व (४०0३ ० पर एडाण 00४६ एस (979) 


24 “मासतीय राविधान कैवल सिद्धान्त में सघोग है, वह ज्ियान्वयन में अर्ध-साधीय है, एवं यदि 
आवश्यकता हो तो उतने एक्त्मक व्यवस्था ग रूपास्तरण करने का लचीतापन भी हैं” 
विवेचता कीजिए । 
न्युफट एृछउ85 005द्मात्वातत 5 ट्पैशबा जा।ड़ वा फश्णज, चए१्-ट्विथओ वा 
6एदा्रप07, 990 095 पी वीरधणशवज ॥0 ॥ए॥ वयाए छ. प्याज उछक्षा। धयोधा 
&ठ0070905 वलग्क्षाव 50 * 052755. 


प्रश्वावली हों 


25 भारतीय संविधान में सबीय उपबस्धों की प्रमुष चुनौतियों का परीक्षण कीजिए । 
छंडभाधवद (९ गाज]ण साआ8550 वा वा 3 [09॥ 00 007- 
426 इस कथत की जिवेबना कीजिए कि “भारत के स्विधान का रूप सपात्मक हैं परन्तु आत्मा 
एकाह्मक है ।”” 


बुतवाबा (0 5 एल ॥0 लिया 0ए एशशाओ ता 5” ]0750055 
प्री आवालाला।, (978) 


27 स्विधान बाह्य उन राजनीतिक एवं आधिक तत्त्वों का वर्णन कीजिए जो सधीय राज-बव्यवस्था 
को व्यवह्षार मै प्रमावित करते हैं ? 

0॥50953 धह ९डध३-९एणाजाप्राष्णाईं छगापंटय बाते ९७०ा०णाप० बिएाण फरिफटएवह 
वा छ'णांतगड ्ी टिएट:5] छ009 पा वता3, 

28 भारतीय संघवाद के स्वरूप पर नियोजन और उभरती हुई वहुइल प्रणाली का वया प्रभाव 
पड़ा है ? ब्या आप एक शक्तिणाली केर्द्र का पक्ष लेते हैं ? यदि ऐसा है तो उसझे क्या 
कारण हैं ? 

'ज्ाबा 035 हटल्एय था वराए4० णी कञग्रवाएड़ 397 धाधएञा॥5 गरपागएआज 5५566 
णा हल फ़्ाशा॥ ती व06वा ल्तिशवाआए ?_ 90 ४00 ह0ए00306 8 ड/णाड़ एशाएड २ 
[/50, 09 ५४३६ ह700705$ ? 

429 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुष विशेषताएँ कोनती हैं ? भारत में भर्ढ-संघ राज्य 
पद्धति है, इस दृष्टिकोण से बयां बाप सहमत हैं ? सकारण उत्तर लिबिए । 
शभ बाह चाल प्रथा दिशपारदड ् छह वाताबा एणावव्व 595७60॥ ? 790%00 
0९९॥ वाट एशालए 04॥ 793 45 8 (ुप३5$-९ए2-७॥0% ?. 07ए6 78505 

30 “ये अध्ययन सकैत करते हैं कि बहुत से तर्व भारत के संघीय सविधान के व्यावहारिक स्वरूप 
से घनिध्ठ रूप से सम्बन्धित हैं । ये तत्व हैं--राज्पो के स्तर पर राजनीतिक दलो का सगठन, 
राज्यो के स्तर पर दततीय व्यवस्था का स्वरूप, समाज में वर्ग सगठत, आधथिक व्यवस्था का 
बेंटवारा और राजनीतिक सल्कृति ।”” (मार्कस एफ फ़ेन्डा) 
इस कथत के प्रक्राश में शविधान के बाहर के उन तत्वों पर प्रकाश ढालिए जितसे भारत की 
संघीय व्यवस्था में श्रभावित होती हैं । 
>गुफ्ाढ 08356 379॥65 ॥70ए4० (90 3 ॥0एटा छत 8९05--ग० 5(प्रत्णारए 
7णावपटब ँ्बाती85 0 पा आं8 ९६९, तह वा्डाणार ण ॥6 फ़ञा। $१४6ाप 2 धर 
[6 टएष, 50९४ ९855 एगाए0आंव00, ९००४0०१४० व079प्रांण श्वाप एण0९०॥ 
(्ॉएाए-॥8९ 05९9 उट]ब66 (0 (€ ए०तंताह ० इ8क्‍475 रितेश) 0075000॥7" 
((8700$ 77, [78॥09). 

52753 कं फट शाह छा हाई ऑबवॉटागश्मा (ाए ९९७३-एगाजा[0004॥ 8005 
परीप्रशाण्याह 6 %०#ं08 ए (72६४॥ एए9 77 व9004 

]3। “भारतीय संविधान उधार का थैला है, इसी कारण यह पैचीदा, जटिल तथा अम्पष्ठ हो 
गया है ।"” क्थन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । 


"गजल वाताबा एणाजरएपगा ३5१ छव8 ण'॑ ए०70जाए५ बात फीड 4६ छत 95 
जा430७ व॥ एपाएथश$०ण्रार, एणञीदबव वात व700870प्5 ? 


छंड़बागाह8 रयपट्या। फीर इ0०१७ ऑब्वाशा।ा 
432 भारतीय संविधान की मुठ्य विशेषताओं पर श्रक्ाश डालिए । 


भ्रध्याय-2 (संविधान में मौलिक अधिकार एवं निदेश क तत्त्व) 
33 मूलाधिकारों तथा राज्य के नोति निर्देशक सिद्धान्तो के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन 
कीजिए । विभिन्न साँविधानिक साशोवनों का इस सम्बन्ध पर क्या प्रभाव पडा है ? 


॥इ८४5$ (दर कटॉंबाणाधधाए एडॉफजल्ट्ा फिएगवंअवगरदाांवों रिहा द्वात॑ 96९॥४ 
शापद्रए०5 रण इ्ञांरस ?णा<9,. क्षाव पीर ॥गएज८ छा श्वा॥ए05 एए2जाप्रा003॥ 
शाग्रध्यातधशाह 070 (45 55प8 (4979) 


+॥ भारदीय राजनीतिक व्यवस्था 


(५6 थ7 हःशंप्राणा ण॑ 06 एणाआएया। कैकल्याछ> जी ॥946 जया इत्टग 
इलटाए70९ 40 405 एण्ााफुण्श्ना।एण9, 09३८5 ८5 गाव (6 ल्ञाथवा8९$ ॥ 4९60, 
447 भारतोय संविधान मभा : रचना एवं दृष्टिकोण पर एक एक्षिप्त लेध लिखिए । 


७ & ##00 00०९ जा पर प्रशवतग (क्रश्रापला 2४३३९00[9 ; ॥5 5प्रट्/76 
गाए #एछञग्य्या 


338 सेविधान समा का निर्माण डिस प्रकार हुआ तथा स्मवस्ध्ता श्रात्ति के पर्व तक उसे अयते 
कार्य चलाने में वया बाधाएँं पड़ी ? 
[09७ ७45 छ९ (0ाउधाएला: #5९॥09 ए०गराए0उ९ए बाव ध्वीएा तीतिजए पिंड तात व 
430९0 ॥॥ ॥$ ७०४०४ ? 


4[9 ग्रेनविल आह्दित का विचार है कि भारत को संविधाय-निर्मात्री सभा का दृष्टिशोग तीन 
प्रिदान्तों वर आधारित था और वे थे सर्व्रम्मति, स्टनशीलता धया परिवर्तन के साथ चेयन । 
जया आप इस मत से सहमत हैं ? अपने पक्ष के सम्दस्ध में तझ तथा उदाहरण दोजिए | 


छाथाशा[6 #एञ्रात पगर5 बाठा वा:6 छगंह्वणंफ़ॉडड लीवाबढाध्यार०6 (6 9977030 
ण॑॥6 एजाइआाएला। 0३5०५ [0ता4 90 धर छल ०ए॥१८0505, 20007- 
ग्रा004009 ब06 5९९९० 90वें गरा०वील्कांणा, 03 900 क3ट्व०0?.. 0क्‍ए6 ॥९25005 
ब0 ॥050909$ (० 5७ए9०/॥ धाह 7०जञं)एक शक ३०७ १६०५ 


20 भारतीय संविधान के निर्माण में जित मुख्य दृष्टिक्रोगों, मतों एक प्रवुत्तिय्रों का प्रदर्शन हुआ, 
उन पर थआलोचनात्मक टिप्पणी लिबिए । 


पता6 7 ट0एज ॥ण6 00 धाए शा शा।७१०५, 2०97030॥६3 900 0च05 ॥ ऐ)९ 
॥73008 0 पढ़ वहा (0०7४धप्र00- 


अध्याय-4 (भारतीय संविधान : संधवाद) 


]2 भारतीय सविधान में सघवाद के प्रमुख लक्षणों वो इग्रित करते हुए उनकी सीमाओं का 


परीक्षय कौजिए । 
]06॥0/9 प6 793]0% शावाए८४05805 ० ९ए/व।57 ॥0 पीह इए0ज (एएणाइकापाणा 


बापे ९चक्४वा506 गिढाए 80075. पश्य, 3979) 
]22 भारतीय साघ और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक तया वित्तीय सम्बन्धी का विवेखन 
कीजिए । 


95८05३ (४6 १९४७३५४८, उतेण्ोपडिा॥ररठ जाएँ शापंवी गहौद्घाएा$- 0:७७९॥ ॥05 

ए॥एणा ब्रधपे ॥8 548065 ॥॥ ]003, (॥975) 
23 कया जाप इस मत से रट्टमत हैं कि शव-राज्य वित्तीय संम्बन्धों ने सन्दुलल को सध संरकाद 

के पक्ष मे झुका दिया है ? 

पए00 ३०ए बह/०6 जा धो ० वा ऐड एए0प्-$46 पवाव्रशरा् 70]व075 व58 

९१ पढ़ फड़ोगाएण गा क्‍शएण/ ण पीढ एंगेणा 50सशएशा (99) 


]24 “भारतीम संविधान केवल सिद्धान्त मे सघीय है, वह ज़िप्रान्वयन मे अधे-सघीम है, एवं यदि 
आवश्यकता हो तो उसमे एकात्मक व्यवस्या म॑ खूप्रात्तरण करदे का लचीचापन भी है ।' 
विवेचना कीजिए । 
ननुफ्ढ छावाकत0 (णाडा।एता ॥5 वैध 079 वा फछाज, प्रणक्भ॑नलतेदात ता 
07% ४०७, थध७0 935 एा5 गी०च09॥ए ९० इफच्तन 5छ00 3 छत 5१5६७ ऋडटपर 
€ढाव605 8९फ्याते 50”. 0]5८055 


व 


5 


। 


प्रश्वावली &५४ 


“प्ञारत का राष्ट्रपति राजवीतिक व्यवस्था एव राजनीतिक प्रक्रिया का अगर है ।/” (राष्ट्रपति 
नोलम सजीदा रेड्डो)। इस वक्तव्य की समानोचना कीजिए । 

ज्यूफह एाल्डावेस्का ता वताब 5 3 एड ० 6 एणप्राप्यों 5एञशा ब्रएएं णी पीढ 
कुणाधर्ब] 9700655.".. (शि्अंतंला। ष 5ाएव 8९३१५), एण्ागया। (979) 


“भारत में आपातकाल्लीन शक्तियों का पूर्णतया दुरुपयोग किया यथा है।'” इस कथन की व्यास्या 


कीजिए । 
फंडबाओगरट (ड़ डंबाध्योथ्यां सायं *व6 लाराहुटाटफ ए0फछ7३ ॥4ए४6 ०2९ (00089 
परंजप$९6 ॥0 द03,77 (979) 


किन परिस्थितियों मे राष्ट्रपति राज्यों में सांविधानिक सक्ट की घोषणा कर सकता है ? 
967 के पश्चात्‌ से उपत्तका सदुपयोग तथा दुरुपयोग उदाहरण देकर बताइए | 
3ह्चा00 ॥6 शाररा587023 एग५९7 खाए) ताढ दिला दशा १6९86 087६- 
ब०णा 04606 ०णाजञाएणिवा वरबटाएहए व 8 59605. 7050055 एशात ॥[५$- 
ईए4(09 (88 ४525 986 ॥275४583 ० (ड़ छा0९807 ४४006 4967 
“राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ मे भरी हुई बन्दुक की भाँति है 
वेप्तका उपयोग वहू नागरिकों की स्वतन्त्रता केः सरक्षण थ्ब विनाश दोतों ही के लिए कर 
हता है ।” इस कथन की द्याछ्या कीजिए । 
॥6 क़ाएशओअंग्र ण॑ पाल लाढाहइटाएए एएजचश5$ 65५९5 ॥0 पी6 ॥8705 00 6 
067॥ 8 ॥04060 हुए एकांत था 96 एश५९6 00 0 फुःए९टा 4006 (0 0९४09 
फटा ण गाढ सारण. कफ़ाबा 


*ए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


34 “मौलिक अप्नमिकारों के स्वरूप एक अर्थ के सतदमे में झारतीय संसद, जो जनवादी एवं 
प्रतिनिधि रस्था है, न हि सर्वोच्च स्थायालय को निर्णायक मधिकार होने चाहिए।” 
विवेचना करें । 
+रक्ढ वावाजा एक्चवरवारा फऐशशड़ 3 एज्एएॉगर गाते ए29725शयाबए8 पराषाप्रव0ा, 


शत ॥0 06 $पफ्राच्यार (गत, ऋणांत 66 टत्ए०एछ/९त (0- त8लंत& वर प्रवापा6 
बागव कालबातड ० #एारतेबगधांबों क्‍धाएम्राड.? (5८७58. (978) 


35 “कोई भी मौलिक अधिकार भिरपेक्ष (स़ावभौमिक) नही है ।” भारत के सन्दर्भ में इस कथन 
की विवैचना कीजिए । 


“पर हारतशादांवो एड 738 85008," ()50055 (छ$ इडालाला। वा एणाटर 
्॑ व 09. (977) 


]36 भारतीय शाविधान मे घणित मौलिक अधिकारों का सक्षिप्त परीक्षण करें एवं इस आलेय की 
सीमाओं को इग्रित करें । हे 
खालीए कप्गाधार त8 एच्ातंग्रालाज रहा गा 6 पाताव) 0०च्॒रोणा00 बएप॑ 
गवेशा।शि 6 ॥7800075 69 [86 5प्यटाए2- (977) 

37 “सौविधातिक उपचारो का अधिकार (स्यायालयो द्वारा मौनिक अधिकारों की रक्षा के उपाय) 
सारे सविधान की आत्मा और दिल है ।” इस कथन पर बहप कीजिए । 
+गुफ्ढ ]7एच्झंग ० (.णरआ0परग्राग ढताल्तांद5 5. प6 क्या 0 50छ70 0 9 
ज06 (079॥090077" (00, 8.0२. 30980॥:37) 00800$5. 

। 

3$ भारतीय सविधाव मे निहित राज्य की नीति के हिर्देशक तत्वों के सापिधानिक तेया 

सामाजिक व राजनीतिक महत्त्व की विवेचना कीजिए । 


080755 ॥08 205000गग् 04 $0270-900८वर आ2979048906 0 ॥6 [0९९056 
एल)०5 ण॑ 9046 ?0॥09 95 ९०७०१३९१ ३४ फठ फ़तांशा 000800707,. (4979 


अध्याय-43 (भारतीय राष्ट्रपति) 

439 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रगति के चुनाव में दलीय समर्थन को 
ध्यवस्वा और उससे सम्बन्धित आ्ाधारभत प्रश्नों की व्याब्या कीजिए । 
प्र०ज़ 458 ?7९50800 णी उ708 शास्टाट4 ? ])50प55 गिढ प्रणाणार ी एगाज 
शाहाधाशा।3 42 55085 70५0४8४ 49 #06 ?:९5067॥9] ९९९३७॥, 

]40 भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों का परीक्षण कीजिए । 
एिडकया76 (6 9700655 ० ब्रागध्ापाए ग6 4004ब7 0 ०0श#प्राए- 

]4] भारत के राष्ट्रपति की सकटकालीन शक्तियों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए । 
एचा।०ग9 एडशााएर 49९ टाध8९ा८५ एए0फथाड 0 प6 वा0ग श्शंपदगा, (4979) 

42 भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए और उन अवस्‍्याओ की विवेचना कौजिए 


जिनमे यह शक्तिशाली -दव राक्‍ता है । 
70०3८४98 4॥6 97८75 ण॑ (ढ उाव॑बा छारअक्ला। गत दाडटए$5.. फैल एटॉएएप्रवा5न 


(्ारटड 7 एगिी 6 एड 9€एणा९ 900८, (4976) 
243 भारत के राष्ट्राध्यक्ष की चुदाव श्रणालरी क्रो स्पृष्ट करते हुए भारत के राष्ट्राभ्यक् पढ़ के 
स्वरूप का परीक्षण कोजिए | 


छिफ्ञोञंत फल ढाल्टप6त0 फ॒ाएट९55 0 फिट ववतांश छिल्ञझपटा। ॥॥0 वायागाधट शी 
गवए३९ ० फाडइ0८३९७ ३9 [00क्‍9. (9७ 


(979) 


प्रश्नावली #ए 


44 “भारत छा राष्ट्रपति राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक प्रक्रिया का बग है । (राष्ट्रपति 
नीलम संजीवा रेड्डी)। इस वक्तव्य को समालोचता कीजिए । 
+यूृप्रह अयल्ञ्ए6ए॥ 0 व्रता5 ॥5 23 एथाए ० ॥6 फएणेएटा। 5एडट्ता गात॑ 06 
#णाधटब फा0०९55.". (शल्डांप्टआ। )र, 839९9 सिष्व39).. 0णगिदाा। (979) 


[45 “भरत में आपातकालोन शक्तियों का पूर्णतया दुस्प्रयोग किया गया है ।” इस कथन की व्याख्या 
कीजिए । 
हरगयी॥6 धर आबल्ालशा। तावा *गढ व्वादाहटा0३ ए०फ९:४ ॥4४९ ऐश्शा ता07008॥9 
ग्रा50506 ॥ वैद्य." (979) 


46 कित परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्यों में साविधानिक साकृट की घोषणा कर सकता है ? 
957 के पश्चात्‌ से उसका सदुप्योग तथा दुरुपयोग उदाहरण देकर बताइए । 
#शिाञांण 08 शाएणा5(87०९3 एग0९6 ७० तीह शिद॥0600 6ग 0९0]॥6 7९4५ 
त0एछए 0 हाढ ०05000007 गःलाहलदजफ ता 6 36. 50753 ा ॥॥05- 
पिकवाणा 6 ७5९३ बात गा505९3 णी ध$ फा0शहाता 0706 4967 


]47 “राष्ट्रपति की आपात्‌कालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ मे भरी हुईं बन्दूक को भाँति है 
जिप्का उपयोग वहू सागरिकों की ह्वतस्वता के हारक्षण व बिनाश दोनो ही! के लिए कर 
सकता है ।” इस कथन की वप्राध्या कीजिए । हे 
+पूपढ फाएथञ0० 0 काट सालएइटाटफए 9०एछ८३$ ३४०५ ॥. 06 9795 ए ॥8 
शि९३9660$ 8 ॥036९0 हा काली दशा 02 ७5९७ 90॥ 0 #7ण66 बाप 40 (650५४ 
6 ॥0९०४ ० हाल लपडव्यवाड ".. छडएाबाओ 

48 “भारतीय राष्ट्रपति राज्य का प्रभावशाली अध्यक्ष न होकर भारतीय एकता का प्रतीक है ।” 
सक्षेषर मे राष्ट्रपति की शक्तियों तथा स्थिति को कानून तथा परम्पराओं द्वारा स्पष्ठ कीजिए । 
+णु॥जढ फ्ादआाव९१५ 35 [6 $39च00 णी इ69॥9"8 णाह्याट३५ एशीह' पाया क्वा शीए९एतए९ 
वात्कत 9 धा6 896." [)50055 छलीड हा ए0फलाड गाव छत ता ताल वखात्रा 
ए्अंत6 85 हा०४षघरतव 500 99 49 बाप एणाएशा॥।॥075. 


श्रध्याय-4 (प्रधान सन्त्री शौर सन्त्रि-परियद्‌) 
49 “प्रधान मन्‍्ती वैधानिक महराब की धुरी है ।” भारतीय प्रधान मेंस्त्ती के सन्दर्भ में इस कथन 
को विवेचना कीजिए । 
+'फ० एड कीवाअा ॥$ पाल 6१३॥०णार ते फू. 0गराश्आाप्रधगा् #िएी ! 
050755 06 5[बटवाथा। जयोत इरलरक्‍लाल 40 (ढ [ाताबए एच ीणाइंटा' (976) 
30 * भारत का राष्ट्रपति सामास्य स्थिति में अशक्त कार्यपालक है, भापात्‌काल में भी वह शक्तिहीन 
शासक है, क्योकि वास्तविक शक्तियाँ स्देव ही प्रधान मन्धी मे निद्धित हैं।”” विवेधना कीजिए। 
+ग॒ग्नढ 77९96 ० ए8 ॥004 ३5 ६ ए0चटा९5५ ९ह९९७॥४९ चैपतराह़ 70079 (॥7९5; 
(शा व0 साशइला०ए, प९73 9 - 9096765५ ॥290, ि. पाल उट्वो 90567 आक55४ 
फलाण085 0 ह&8 ॥फार शवाइ।टा" (30055. (7978) 
5] भारत के प्रधान मस्त्नी को शक्तियों एव पद-स्थिति का परीक्षण कौजशिए । 
फिष्बागं।ल 0 ए0तल्ा३ ब्रा0 ए०डपंगा ते 6 एच कींएडश ० 03... (4979) 
52 पिछले 25 वर्षों मे भारतीय मस्तरि-मण्डल के सगठन और कार्ये-सचालन के प्रकाश मे 
भारतीय मन्त्रि-मण्डल की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए । 
छिडबागयार पी6 $डशा। टिव/णड५ तक पत्ता टब०छएथवआा धार [छशां  ग5 
(णाएण्श्ञाणा बातें एछण+॥8 एंपच्ताए (6 435% 25 ३०४5. (979) 
453 भारतीय स्ध के मन्त्रि-परिपद्‌ के गठन, शक्तियों, कार्यों तथा स्थिति वा वर्ण कीजिए । 
फष्डलांए४ प्र०. €०ण्राए०च्राग,. छिलाएार चा।व ए०श्आाका. ० पर्व एकाणा 
ए०फा/ला[ 6 #ग्राइ(हः5 


39 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


34 “मौलिक अधिकायों के स्वस्प एवं बर्थ के सन्दर्भ में धारतोय संसद, जो जनवादी एवं 
पतिनिधि सक्ष्या है, न कि सर्वोच्च न्यायानय को निर्णायक मधिकार होने चाहिए।” 
विवेचना करें। 
+॥8 [वा एगकाार06 एशाह 8 99एएड बात ए207888279[/४6९ 475800॥0॥, 
बात हठां पट 5पफष्यार ९000, धा0पोत 76 €शफए०ज्टाटव [0 तल्लात6 03 प्राण 
जात जालब्णांगड ण॑ एएए2३6गाँय] एर्ा,"" क्‍950053. (4970) 


35 “कोई भी मौलिक अधिकार विरफेक्ष (गर्वभोमिक) नही है ।” भारत के सन्‍्द्म से इस कपत 
की विवेचना कीजिए । 


+बर0 ऊप्रावराशा(३) तह 5 8७5०[ए8 ४ [509५३ [5 इबव॑दाटा। ह 00गटर६ 
0 उहता4, (0977 


36 पारतीय रांविधान में वणित मौलिक अधिकारों का राक्षिप्त परीक्षण करें एव इम आज़ की 
सीमाओं को इग्रित करें । द 
ऋा।शीछ छाप 8 एरछातवगालातं राडा5 था कह [काका (०0090 शा0 
२0ध॥09 496 ]980च5 02 (४6 5सक्ट।०९, (977 

[37 “साँविधाविक उपचारों का अधिकार (न्याबालवो द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के उपाप) 
सारे संविधान की आत्मा और दिल है”! इस कथन पर बहय कीजिए । 
+गुफ्ढ फाएग्रश्नणा ण॑ एणाजापिात्रय 7ध्घारत९5 ४ 86 गध्वा। बपत 5009 0 धाढ 
भाण8 (०ाडाप्रधत१" (97. 9.7९, 4079:0॥47) 7050055. 

38 भारतोय खविधान में निहित राज्य की मीति के तिर्देशक तत्त्वों के साँविधातिक तथा 
सामाजिक वे राजनीतिक महत्व की विवेचता कीजिए । 


]087955 (08 ९०75४(ए॥0॥वों 70. 5020-फण0९ढ) आ879॥क्‍239९6 ० ॥6 [9/९०0%6 
फाप्रशंफ्रा०5 णी 5806 एणांद/ 8३ शग्र००व९१ ॥० पिह 7904 (0008॥(9007,. (4979) 


पझ्रध्याय-33 (भारतीय राष्ट्रपति) 

39 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ? राध्ट्ररति के चुनाव से दलीय समर्थन की 
ध्यवध्या मौर उत्ते सम्वन्धित आघारभत प्रश्नों की व्याद्या कीजिए । 
प्रछछ 783 ॥6 एटआतंला ती वां लोल्टाॉट्ए ? 728९055 (6 व0ाएाए ठा गा 
शा।एपाह९व३ 970 455५९5 40४0ए९7 ॥॥ #6 ?7९506॥0॥9] टौ९ट07. 


]40 भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों का परीक्षण कीजिए । 
छ़क्गां।6 प्र छ90९९१३ 0 8च९9008 पढ वतवावा (०ग्क्‍स्‍:४५०॥०7. (979) 
]4] भारत के राप्ट्रपति की सकटकालीन शक्तियों की आज्ोचनात्मक विवेचना कोजिए । 
(सपद्वा9 रचा88 ॥6 धाण्टए९0४८५ 00ए875 ण 6 हवावा सिल्डातंद्वां,. ((979) 
442 भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णव कीजिए जौर उतने अवस्थाओं की विवेचना कीजिए 
जिनम्रे यह शक्तिशाती-शन सकता है । 
॥065८७४७ पढ़ ए०७श३ ० फट उतरी एछाल्डएंटा। बात व5९घ55. #6 लाएएाग$- 
49025 ॥9 90) 76 एड7 96९0ग़ाट ए०5८ापो, (॥976) 


343 प्रारत के राष्ट्राध्यक्ष की चुठाव प्रणाली को स्पष्ट करते हुए भारत के राष्ट्राध्यक्ष पद के 
स्वरूप कर परीक्षण कोडिए 


कफ़ागंप 06 ढाल्सा0ए 70005 ० ॥6 पावीडण उयेल्डावत्ता। बाते €एघाशधाह शिट 
गर्ल री कारकंएटआ८ट३ 76 7225, (990) 


प्रश्शावली #ए 


444 “भारत का राष्ट्रपति राजनीतिक व्यवस्था एव राजनीतिक प्रक्रिया का अग है ।” (राष्ट्रपति 
नीलम सजीवा रेड्डी)। इस वक्तव्य की समालोचना कीजिए । 
+चुक़ढ मिलता एी वराठा॥ 45 3 एशए ण 06 एगाव्वां 59चछग द्ाएं त 6 
एणा॥ए३ फाए०८55.". (636८0( 7, 54शएब्र एरेट4०४),.. एवागाका। (979) 


प43 “भारत में आपातकालीन शक्तियों का पूर्णतया दुरुपयोग किया गया है।”” इस कथन की व्यास्या 
कीजिए । 
छा (8 डबास्पाल्तां प्रथा *पह द्याधाएरटत९७ ए०फएटाड ॥3५४6 #>065 वि070प९॥स्‍9 
वा050७$60 77 004 "*? (979) 


]46 किन परिस्थितियों मे शष्टरपति राज्यो में साविधानिक स्करट की घोषणा कर सकता है ? 
967 के पश्चात्‌ से उसका सदुपयोग तथा दुरुपयोग उदाहरण देकर बताइए । 
कैशातवतर धार एा/०्प्राइंद्या०5३ ए्रगतढ जारी गिल शार्ावशा। एक्षा त९एभआढ 0९१05 


पल्शा ण 6 ०णाज।प्रा0्र ग्रावल्याहटाए व वी कक्वाए५ /050प्55 जया) ॥]प5- 
(#07 [08 १५८३ 0 प50583 0 ऐड फ़ाठ्श॥णा 50068 4967 


47 “राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ मे भरी हुई बन्दुक की भांति है 
जिप्का उपयोग वह नागरिकों की स्वतन्त्रता के सरक्षण व विनाश दोनो ही के थिए कर 
सकता है ।” इस कथन की व्याब्या कीजिए । 

“06 फाणसंत्रंता ण॑ फर शालाइलालए ए०एटा5 838ए९5 ग 6 ॥9775 0 [॥6 
ए;९श98॥॥ 8 ॥040९4 8पफ फ्ाण टक्षा 92 घड९७ 5008 60 एा0604 ब0 (0 0९४70 
%्र8 ॥0९॥५ 0 छप्रंरशाड "डॉ 

“भारतीय राष्ट्रपति राज्य का प्रभावशाली अध्यक्ष न होकर भारतीय एकता का प्रतीक है ।” 
सक्षेप मैं राष्ट्रपति की शक्तियों तथा स्थिति को कानून तथा परस्परामों द्वारा स्पष्ट कीजिए । 
+पु॒प्रढ छाध्डावशा। 5 06 5शाए० ण पधताब'ड तथा स्थागिटा शिक्षा था शींटट१९ 
वट86 ० धराह 84९." [80055 50 हा 90९३ ब96 ए०॥रण ण ताल वाताता 
एछ६8680॥ 35 870५८था९0 600 99 [4४ द्रात 207१2८४०(005 


श्रध्याय-4 (प्रधान मन्त्रो और मन्त्रि-परियद्‌) 
49 “अधान मन्त्री वेधानिक महराब की घुरी है।” भारतोय प्रधान मेंन्द्री के सरदर्भ में इस कथत 
को विवेचना कीजिए । क्ः 
“'प॒वाढ शाणर 3॥॥जटा 75 घाट $९५७०क्‍६ ए #6.. 007॥000ण/7 #/ए 
प05075$ (06 5(३श्शाध्यां जय कल्षिल्ा०० १0 पल [ाताबा थिया॥> 'ातां+ला (976) 
50 * भारत का राष्ट्रपति सामान्य स्थिति में अशक्त कार्यपालक है, आपात्‌काल में भी वह शक्तिहीन 
शासक है. क्योकि वास्तविक शक्तियाँ सदैव ही प्रधान मन्‍्धी मे निहित हैं।”' विवेधना कीजिए । 
“कह छश्झप्रत्या त चाल 993 /5 8 ए09ट८#९5५ ९९९७ ४७ तएएताएह 90079 पंग65: 
(शा एराहलाए५, 0859 ए0ए९]९५५ पल्वए0, छि. पाल ाहक 9007 बॉफप)5 
0९०१३५ 0 08 वपगार फैतइ९7" [)50055. (978) 
5 भारत के प्रघान मस्त्री को शक्तियो एव बद-स्थिति का परीक्षण कोडिए । 
एष्थगाध्रट (॥0 90एटाड 370 ए०्ञ्रांग ते कट साधाल जीजाइहा ण [09.. (979 
]52 परिछते 25 वर्षों में प्रारतीय मम्द्रि-मण्डल के सगठ़न और कार्म-संचालन के श्रद्माश में 
भारतीय मन्त्रि-मण्डल की अ्रमुख दिशेषताओ का परीक्षण क्रीडिए ॥ 
छिएआाणव्रर पा इ्ला। (9प९5 ण फैल पाता एबिपल ॥ पर वहा! जी वेछ 
एगराफ़ुआपएा जात॑ ७ 0758 एचाएड शर 45 25 ६2३5 (979) 
53 पारतोय सप के सन्त्रि-पर्पिर के गठन, शक्तियों, बययों तथा स्थिति था वर्शने बीजिए । 
एकलाए४ पर ७गाए्जएगा,.. छिफटाएाड बणव क्‍तञवत्व र् परयगा प्रा 
€6परएश 6 3 95075. 


[4 


छठ 





>ए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


54 भारतीय सघीय सरकार मे प्रधान मस्त्री की स्थिति का वर्णन कीजिए । “क्या वह छोटे तारो 
में चमकते हुए चन्द्रभा के समान साथियों मे स्रोच्च है ।” आखोचनात्मक विवेबना कीजिए । 
छडफ़ागंत फ७ एप ऋराकं 6 एंग्रा० चितगञांआ९ए 020ए:6९४ व। (06 - एपांगा 
(00एथाणा€॥,. *($ कै8 ६ आरधपगरगड ॥00 बणा8 6 [९55९० 53 णी॑ [6 हाध्याटड 
थ0०)8 ॥06 ९६४०३ ” 9)500५$. 


श्रध्याय-5 (भारतीय संसद) 
]55 'लोक सपना? को शक्तियों का परीक्षण कीजिए तथा क्या यह सार्वभौम व्यवस्थाधिका है, इसकी 


विवेचटा कौोजिए । 
छरशआाएव6 हल एएएशडउ 0 6 ५.0६ 54009" बात 5९055 प््रशाल (( 7$ 3 50ए८- 


उल्यए7 68$80076. (979) 
56 लोक सभा के सम्बन्ध की विवेचन निम्नलिखित से करें--. 
/अ) प्रघाव मन्त्री तथा (व) सर्वोच्च स्यायालस 
(2978) 


08005$ धाह९ 7९08007$ 0 6 7.00 54908 जात-- 

(४) प॥6 फराल चिा।हांधटा जा. (9) 7%0 $एज़ालाह ए0ए7., 
57 भारतीय लोक समा की रचना, उसकी शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए । ॥या यह एक 

सम्प्रभु सासथा है ? 

68098 6 ९णाएठ0॥ा007, ए०शछाड क्षा्त॑ पि]९(609$ 0 ]90॥क॥ ॥.,00 580॥9. 

]848 9 50एटालंश0 52009 ? (4979) 
58 राज्यसभा के सागठन तथा शक्तियो का विवेचन कीजिए, तथा इसके कार्य साचालन पर एक 

आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए । 

08८9$5$ [6 ९07705॥॥07 70 909८75 6 १२०]985898, 800 छव6 8 टा(6वां 

906 07 ॥3 छ0ांतएण8- (4979) 
59 पिछले आम चुनावों के उपरास्त राज्य सभा की कायेवाही के विशेष सम्द्भ में, भारतीय 

राजनीतिक व्यवस्था मे राज्यसभा की भूमिका की विवेचना कीजिए । 

]9$0055 [6 706 एण॑ 06 वरेव्र]/ब 540॥3 ॥0 8 [एव एणारश 5१880॥ ण्री 

शुल्एंगी ्ि९ा०९ (0 4(8 329॥6$ डा0९ [तह 450 हृष्घशातरी टाल्ट0. (979) 


60 राज्य सभा की शक्तियों का परोक्षण करें एवं द्वितीय सदन के सन्दर्भ में उसकी भूमिका को 


इंगित करें । 
छंड्बायाएह (6 909९5 ० [6 7२2]993 530 छपें उ॑दगनि ॥$ 706 85 8 $९९०० 
शाभाएँटा, (॥978) 


6] भारत की संघीय खाद मे विधि-निर्माण की प्रक्रिपा का सक्षिप्त वर्णन कीडिए | 
इजाल वा छाल वीर 9700655 0 4छनाउधिए8 49 ही एश्एण एशादा गे 
वाताव- (977 
62 भारतीय संम्द्‌ में समिति व्यवस्था पर एक निवन्ध लिखिए । 
एप्रा5 3 छ70 ९४5३५ ० 6 एजप्रै्ट 9967 70 6 पापा ऐशञी[वचीदा, 
]63 भारतीय लोक समा के अध्यक्ष के कार्यों एवं शक्तियों की आलोचनात्मक व्याब्या कीजिए । 
फ्फ़ाँगा। लाधर्ती॥ प्राठ. पियलएगा$ड थात ए?फटाड ण॑ [ावत्रा [.०: 53904"5 
5फथ्बाटा 
64 माप स्पंगन प्रह्वाव, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्ताव, संकल्प तथा समापन प्रस्ताव के विषय में बया 


जानते हैं ? 
फ़रफबा व. ॥0ए. 900४ - बरफ०पा है7]0रफादा कैतांजा, कैगाणा ए ३०५ 
(ज्नीएटआरल, रिट्ताॉणाठफ जात (ॉ05ढ कैैजा0ठा5 ? 


प्रश्शावली झुणां 


प्रध्याप 46 (सर्वोच्च न्यायालय) 


]64 “भारत का हर्वोच्च स्यायालय डिश्व के अन्य दिसी राघात्मक शासन के सर्वोच्च न्यायालय की 
अपेक्षा व शक्तिशाली है +"” भारत तथा अमेरिकी सर्वोच्च न्याथातय को तुलना करते हुए 
इस क्यने वी सर्यता प्रकट कीजिए 4 


65 उच्चतम स्थायालय के सागठत का दर्णन कीजिए तथा संविधान शो सुरक्षा एव मूल अधिकारों 
के सरक्षण को ध्यान में रखते हुए उमके कार्यों का आलोचतात्मक मूल्यादिन कीजिए । 
ए८5९7७८ ॥6 ९०्ाए0ञ0ण॥ ण॑ हट 59ए/ढ॥र (0ए शा0 लुपागापह ॥6 70९, 
जात 50९९4 खटाला८९ 00 शा 7णल्‍्टा0ा ण॑ 0९ एगज्रापाणा 304 इपचवाभा- 
आए 9 ए७ए0037९॥03] शि85, 

]66 भारत में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिक्षर एव उमरी शत्तियों का मूल्यौक्त कोशिए। 
8२१0९ धार [ए5कीलशाजा 200 705८7६ ण 0९ 5पएछाशार (0णरा ध् 

]67 न्यायिक प्रुमरावलोक न' से आप कया समभते हैं? भारत मे स्थायिक पुनरावलोकन के स्वरूप, 
प्रयोग तथा उप्तकी स्थिति को व्याध्या बीजिए। 

३ 60 १00 गर्व 09 *'ए9तैलंडा प्ष्राल्छा ? 9050955 पढ़ ॥076, 5९०९ 0 
ए78000९ 0 309८७ 4९८७ क# व0॥8. 

68 “सॉविधानिक उपचारों की व्यवस्था सविधान की आत्मा तथा हृदय है!” (डॉ, वी भार, 
अम्बेडकर) । इस कथन का विवेचत शारतीय सर्वोच्च स्यायालय की भूमिका कि बह फंसे 
“धविधाम के अभिभावक तथा नागरिक अधिकारों के सारक्षक हैं' के सन्दर्भ मे कीजिए । 
<बुआह 0३9०१ 0 (008॥प007व उटाए८6/05 3$ तह गध्या। 870 50५) 00 धाढ 
रात (०ग्रशराणिात्त,"' (07 8 ६, #गराएथवद्7), 050055 ॥ जा 7€टिक्टाए९ 


0 पाल 706 0 पा $प्रक्ाध्या८- 00णा ० पाता 35 “इण्नादाबत एी 06 (207505 
ईपावा 4 पार 97706००7 ण॑ धढ 780 रण पद थाएरर7$.7" (979) 


श्रध्याय 7 (संशोधन एवं संशोधन प्रक्रिया) 


69 भारतीय सविधान मे साशोघन पद्धति का परीक्षण करें । 


छिरब0॥096 धीढ ग्राट04 ता क्राल्ाताएह पल [090 00750ण)09,.. (978, 979) 


70 भारतीय सविघान मे अब तक जो सशोधन हुए हैं, उनका सक्षेप में उल्लेस कीजिए । 


7068९06 छप्रशीए़ ॥6 डगशावाशा।ड गाउतेह 50 जिए 0 ॥[€ पाती (0॥8४7- 
ईपाणा, 


42वें साँविधानिक सशोधन के सन्दर्भ मे तिम्नलिखित थक्तव्यों में से किसी एक पर अपने 
विचार प्रकट कीजिए--- 


7 


(अ) “जिस समय सयद्‌ द्वारा यह विधेयक्र स्वीकार कर लिया जाएगा वह ससद के इतिहास 
में सबसे अधिक सुन्दर काल होगा ।” (श्री गोखले) 
(व) “यह अत्यधिक अन्धकारमय समय है ।/ (शिव्वत लाल सबसेना) 
(7एग्रातगघढ00 608 ७ाढ 06 (986 0]०फ7ह #(टयला5.. जात इल्ट्व70 (0 एड व2ात 
(ए०आआएणानओं #वालावगर्व-- 
(३ शाला पड बच्माव्गदाशदा 45 फ़्डचटठत ॥ छा) 86 (6 ग9680 #077 70 (6 
क्राशज३ ण एगावाश्या' (5णकाट) 


(छ) *वुत 5 धीद त॥॥९5॥ ॥0प7." (5फ्ाहएव्ा 7.व 555९73) (977) 
]72 रूविधान के 44वें सशोधन द्वारा लाए यए परिवर्तनों को बताइए ! इस सशोधन का मूल्यांकन 
कीजिए १ 


हअशंधं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


प्रध्याय 8, 49 वे 20 (राज्यपाल, सुठ्य मस्त्री, विधान मण्डल एंवं न्यायाधीश) 


473 मारतीय संद व्यवस्था के सरक्षय हेतु मवोनीत राज्यपाल पद अनिवायं है ।”” विवेचना करें। 
है 7णांधब।०त 60एटय्ण ३5 €उचह्वपव [07 फट छ/85९7४३॥०7 0 [6 [070व॥ 
झइटवंशाबा $५$९00,7 50055, (978) 
74 “राज्यपाल पद का स्वरूप, सम्बद्ध राज्य की राजनीति पर निर्भर है ।”” विवेचना कीजिए । 
नव 
6 04078 0 पार जी०8 ७ धार 60एका07 त€ए8एप३ 05 6 ए०॥0९5 0ए47- 


बाण वा 6 $ध्व८ ०". [)8ट७5३. (रा) 
75 उन परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिनके फलस्वरूप राज्यपाल सशक्त एवं प्रभावी बच 

सकता है । 

छिड़ाब्राप पा8 लाएप्राडा॑धाएचड व छपटं पल (0एवचा0त स्व छल्‍ट०त6 छएएणए्शा।ए। 

बात 2गीहएएएट, (0977) 


476 * यद्यपि राज्यपाल से यह आशा की जाती थी कि वह राज्य को राजवीति में विलम्न रहेगा 
लेकिन वास्तव में इस सिद्धान्त का उल्लघन किया यया है। ” टिप्पणी कीजिए । (979) 
+गुपठणढ्ा 4$ छ३५ कफुशटध्वे गाव हा 00एथाएण छठपो० उलाभंतर ग्रल्पानों 8 
50४8 90॥005, शा 4॥ 977९0०९४ (5 छाए 4985 8व6॥ शेणड6्त," (०0छादा। 

(77 “सामान्य परिस्थिति में राज्यभाल साँविधानिक कार्यपालक होता है परन्तु साँविधानिक 
अव्यवस्या के वातावरण में वह शक्तिशाली एवं प्रभावी कार्ययालक बन सकता है।” विवेधना 
करें । 
+बृप 7गराचन एणामांणा पह 600दगा7 ३5३ (०क्‍5प्रोणांणाब 8520०॥१०, 0७0 
(७6 ९४४७ ७( (0005७४00०5०ं एच #6 एक्षा 96एणा० ३ 790०एशा। 80 ९०४४९ 
दाएडटपए९.७.. 0॥82055, (8977, ।979) 

78 भारत में राज्य के राज्ययाल की नियुक्ति क्रिस प्रकार होती है ? उसकी शक्तियों, कार्यों व 
श्पिति का वर्णेन कौजिए । 
घ्िएसर 5 (छ0ए८:५०६ ० 8 504७ चर [7078 397०्गराट्व ? 265९८06 हाड 909९5. 
4ए70॥075 शाते 905॥09. (4976) 

79 दस मत का परीक्षण कीजिए कि सांविधानिक संकट की स्थिति में हो राज्यपाल का ५३ 
उमरता है। 
ए्रडक्जाएड ए6 रब 9 4045 वा 4 (007च्राए0णा धा55॥॥॥3॥ (6 006 0 06 
(.0४८४०07 हागरशव्ट225 हे (4979) 

80 राज्यो की राजनीति में गवर्नर के स्थान के सम्बन्ध मे उत्पन्न अ्श्यों वो विवेचता ।967-74 
के अनुभव के विशेष सन्दर्म मे कीजिए ' हे 
9७0९७$3 (ध6 ॥09ण708॥7 55065 ध3६ ह3४6  शो$क्ा व ॥6४ज१ 40 06 ए0अंप्रशा र्ण 
ाह (0एच70०07 79 946 90005 पथफ्र छ्गाप्णिय वर्ललव्यए४ ॥0 #१एचाधाए६ 
पाए !967-497. 

8] “राज्यपाल अपने मस्त्ियों के परामर्े के विदद्ध कुछ मही कर सक्ताय” इस कथन की 
विवेचना कीजिए । 

82 आरतोय राज्य के मुख्य मन्‍्त्री नी शक्तियों एवं मूमिका का परीक्षण कीजिए । 
छिडकाजएर फिद क0फटाऊ था ॥णे८ ण॑ एक्ार्न फायदा ७ 536 ॥ 009. 

83 «'राज्यप्रास केवल मुख्य मन्‍्त्री का सुद्िया सही है. उत्ते मविधान को खुशक्षित स्थनाद ॥! 
इस कक्‍्यत के प्रकाश में राज्यपाल तथा मुड्य मत्त्री के पारस्परिक झम्बत्शों की विवेबदा 
कीजिए ॥ डर 
+यूक्षर ठ0शलाग्रण 35 घता गाटारेक व गाएणगएवप्ट त॑ पैड एर्य कताञल, है कै [0 
इ्कटइप्कात (.०चशाताप्रा>".. व फल ॥ह्का ण॑ पांड अटादया। धाइएचड एस 
उरंजाी०ण॥5कँ #9श9९४७ ॥96 59ए27907 399 ॥7 (फंसे कैश 


प्रश्वावली 5 


84 **कुछ वर्षों तक राज्यपाल पद नग्रण्य व्यावह्यारिक महर्व का था, कित्तु राजनीतिक वातावरण 
में परिवर्तेत के फलस्वरूप, राज्यपाल पद का महत्त्व बड गया है ।” उचित उदाहरणों सहित 
इस कथन को स्पष्ट करे । 

“चृ॥6 0१2० जी पाल 60एश॥767, छा 5076 एश्श्ाड, |४४५ 0क्‍९80 ० [(06 छाबला- 
९3] व्राएएण्वघ०८९३ ऐप जाए धिढ लीगाडइद ण एणार३ दाशाणाधहदा। फह 
705९0707% 0760 ग्न8 छटणाल झह्ारीत्वा। ?. (9ए6 डएव86 टडवावा ए25 बगात 
€जएथीए 6 उट[९४३॥९९ णी गी९ हबाशादाए (7978) 
85 राज्य विधान-मण्डल की रचना, कार्यों और अधिकारों पर प्रकाश डालिए । 
86 राज्य न्यायपालिका के संगठन और अधिकारों पर प्रकाश डालिए ! 


श्रष्पाय 27 (भारतीय राजनीति का स्वरूप श्रौर उसके निर्धारक तत्त्व) 
!87 भारतोय राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख निर्धारक तत्वों को इगित कर एवं उनके महत्त्व का 
परोक्षण कीजिए । 
उतल्या।ज हार प]07 तट/छगाओओयगाड ते [ाताशा एणाएल्ओं $एशवच ब्रात ९ए8ी।(९ 
धाशाः 5ह्ञापीट्व्गा०ढ (979) 
88 आज भारत में जाति और राजनीति के मध्य अम्त:क्रिया का परीक्षण कीजिए । 
8ि387076 [6 उएव-३९०॥ 9९९९३ ०382८ 890 90॥॥05 27 ॥00॥9 40029 (979) 
]89 राज्य राजनीति पे निम्नलिखित में से केवल एक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए-- 
(अ) क्षेत्रवाद (बे) राजतीतिक दल-बदल (से) सयुक्त दलीय (कोएलीशन) राजनीति । 
फरफ़ांशा 6 706 0 879 0०7९ 0 (6 00978 70 $8805 ?0000$-- (979) 
(4) रि९8/008॥॥॥ (09) एगा।ल्श ऐलल्ला0ण.,. (०) ए०गराका एणा6९$ 
90 964 से पूर्व और पश्चात्‌ की भारतीय राजनीति की विशेषताओं की तुलना कीजिए । 


(णए7एक९ छ टिक्राच25 जी गावा॥॥ एणाएंट३ 92076 ब/4 867 964, (976) 
)9] 950 से भारतीय राजनीति में विरोध की भूमिका समझाइए । 
]97/508$ 6 708 0 09709॥07 47 त्रव39 ?ण065 &70०6 950 (976) 


*92 नेहुझ और इन्दिरा गाँधी कालो की भारतीय राजनीति की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए । 
'23$८7702 490 7799 2(॥9९४६४72045 0 498 790780 707॥05 49 उैक्करप 890 
वृशवा3 (3906॥॥ एशा।00, (976) 


प्रध्याथ 22 (राज्य राजनोति) 
93 भारत में शज्य राजनीति के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए । 
हंडबा) तार पी6 गाठत ८गशा३०/5005 ए 5086 एण605 व व॥9/9. (4979) 
]94 भारत में राज्य राजनोति के प्रमुख निर्धारक तत्वों को इंगित करें एवं उनका भूह्यावन करें। 
06९7॥/9 पा ए॥[०7 तंलकवाधाबरा।5 एणी 56 एगएंएड क जिताड क्षात॑ 800 छचच 
€५8]03॥007. (4979) 
95 भारत में राज्य राजतीति की प्रमुख चुनौतियों को इंगित करें एवं समस्‍या के निवारण के 
सुभाव दें । * 
वृत्चल्याजि 6 ग्र./ण साभीटाहर$ 0 5ध्वाट एणगाएटड वा 049 बग0 5०28० 
व्ागाट्मी दो तालम्डपा ९5. (4977) 
]96 राज्य राजनीति पर निम्नलिखित मे से केवल एक के भ्रभाव भय परीक्षण बरें-- 
(अं) एकदलीय प्रधान व्यवस्था. (व) प्रधान दलीय व्यवस्था । 
एिषशायािवह धीद ॥79432 ण आज ००८ ण 6 00 शाए-- 
(9) 0च्८ एवा(9 एएावह्र27९६ 5१४८४... (8) 0०४0स्‍03फ50 9379 5५४९७ (977 


हर 


भारदीय राजनीतिक व्यवस्था 


प्रध्याप 23 (दलोए व्यवस्था एवं दबाव समूह) 
97 भादत की राजनोतिक प्रक्षिया मे दल व्यवस्था की भूमिका का परीक्षण करें । 
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उक्त पढ़ 706 ता एव 5१३टक जि शो कणापव्] ए7००८५६ 0 ]9॥9. 
+राजवीतिक दल-शदन' प्रवृत्ति के कारयों को आलोदतात्मक समीक्षा करें। राजवीतिक दल- 
बदल प्रवृत्ति ने घारत में राज्य राजनीति की भ्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है ? 
(लाए >आायावर पट ट्व05९5 7९578 ॥॥- *एणापत्वा 9706९४णाए... घ०ए वि 
एगाएंसग[ हरलल्लांता ग्रींल०१ पढ ज्रणापाड ० 5046 2ए0/॥05  77024?. (978) 
977 के परश्चात्‌ घरारत में दल-व्यवस्या के स्वरूप एवं लक्षणों का परीक्षण कीजिए | 
8९00 प्राह तडाप्रार भाव टोवाबलादांड॥०६ 6 एड9-59झ९॥ 9 [063 बीदः 
॥97॥; (979 
]967 से पूर्व भारत में दल-व्यवस्था के स्वरूप एवं लक्षणों का परीक्षण कीजिए । 

फडब्षागाएरट दराढ पथ076 870 टाभवशाटा905 0 06 फठ09 उज़हाला वच्च ॥708 
50९/076 967. 

भारतीय राजनीति मे प्रादेशिक दलों की भूमिका का मूल्यॉकत कीजिए । 

एर्ब्0भ० प्रो 706 0[्ड्राणावं फ़॒माप6$ वा वततताबा >0005. (979) 
जनता पार्टी के उदय, विक्रम और उपलब्धियों का मूल्याँकन कीजिए । 

जनवरी, 980 के मश्यावधि चुनावों के सन्दर्भ में जतता पार्टी के चुनाव घोषथा-पत्र का 
मूल्यौफन कोजिए । 

इन्दिरा काँग्रेस के जनवरी, !980 के चुनावों के सन्दर्भ में चुनाव घोषणा-पत्न का मूल्योकन 
कीजिए । 

भारत में एकदलीय प्रभुत्व के कारणों का परीक्षण कीजिए तथा राज्यो को राजनीति से उसके 
परिणामों को बताइए । 

एऊब्रा॥096 6 7९850॥$ 0* 0606 फएथ9 एजााब्राएढ ॥ ॥8944 8906 9004 ठप 7५ 
0०750 ए५०९००८5 छत 76€8270 $0 946 7905 ॥ व0॥3 

“विरोधी दल की अनुपस्थिति में राज्यों मे एक स्वस्य ससदोय सरकार सम्मव नही है ।” क्या- 
आप इस कथन से सहमत हैं ? उन कारणों का वर्णव कीजिए, जिनकी वजह से एक सशक्त 
विरोधी दल का विकास सही हो सका है ? 

>पु॒ल्यथोतज एबलशावगाला(आए 5१डला) ठत (50रव्याव्राट0ए था फिट 9806 ।६ 0700 905896 
खा (086 ४०3८३०९ 0 09705007 9379.70]00 ॥०४ ब&66 छत 5 शरए? 050055 
॥06 (8९075 जाला ॥3५९ 70६ ज्ा०जलए फढ ठल्एद०्फगला। 0 डाणाड़ ०एए0ग्राणा 
भारत की एक दल-प्राधान्य पद्धति के लक्षण तथा प्रकृति का वर्णत कीजिए । 

0820$$ (९ गरपाह बाप बॉध9०॥९३ 0 06-29 वैग्रा।एजा 5च्॒डनाशा वा [॥0॥3 
भारत के प्रमुष राजनीतिक दलो के सगठन, कार्य-पद्धति एव भ्रभाव का आलोचतात्मक वर्णन 
कीजिए । 

८इए7४० रा॥टबा।ए छूट ९०ग्रए7हप्तत, धर 0गष्तड फहटा704 820 7978768 0 8 
एल एजाएएव। ए4च5065 रण ताता3. 

चौथे आम चुनाव के पश्चात्‌ दल-परिवर्तेव के स्वरूप तथा पअकारो को विवेवना कौजिए॥ 
आपके विचार में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसका क्‍या श्रम्माद पड़ रहा है ? इप 
स्थिति को सुधारवे के लिए आप क्या सुझाव देंगे 

छर्शाभार प्राढ प्रश्षपाल 300 ॥ए765०ण तटव्लाणा$ 0 ० 9700 ९ एटाशाश 
हारलाणा एद्यां00, एक 9९ए०ए०८०१च४ ६0 १00 ३३ ॥5 3092० 00 6 [शवाउप 7ए0!पं- 
एज 85) शत ? जड्गा( पचर३३एा९५ ऋठपात 700 55282७ 0 प8 आपात २ 


प्रश्वावत्ती हे 


270 एड्दलीए प्रणाद व्यवस्था से बाप रुया सममते हैं ? 947 से 967 तह जया सश्नथ्र थे, 
और लोहसमा के चुनाव (97]) के बाद उसके लक्षणों मे कया अत्तर आया ? 
शक 60 १0० प्रहतेटाइएताए 8४ 006 एगाए पणाागा। 5)5द7॥ 7? मतणड ०७ ग5 
फ्रशगललांत्रप्ड 70 ग73 07 947 00 3967 370 तात्रातहणको भाधया) ॥णा॥ 5 
उल्ब्वाएटड॥ (8८ छ03 [.0339॥3 टिटट॥॥005 (974) [शाएपे, 

20 काँग्रेस में श्रीमती इन्दिरा गौधों को भूमिष्गा बा परीक्षण कोजिए। 
हंऊब्रागाधाल 6 06 ता 5कव, [॥त॥7 ठद्ञावीा। ॥ (.एह/०55. 

22 राजनीतिक दलों और दवाव समूद्दों मे क्या भेद है ? आज को भारतीय राजनीति में दवार 
समूही को बया भूमिका है ? 
6आव्रहपरांआ ए९७०ला एगापधला छआधर$ ज्ञात ए/055००९ ह70795.. 7८5८79% (5 
#06 06 छाए55प70 ह्वा०प5 40 [6॥ 70705 (०५३३ - (3979) 

2]3 भारतीय राजनोतिक स्पव॒स्था पर दवाव समूहों के प्रमाव की विवेदता कीजिए । (977) 
40।5005$ 49८ ॥930० 0[ छ9९55ए76 ह7009% 0०॥ शाह [हताशा 90॥004| 59528 

24 द्ाव समूह के प्रमुष्र लक्षणों तया उनही कार्यविधियों का बेन वीजिए । 


00०च0० [6 गत त5रवहफ5कातड़ ्जिज्ञा०5 0 फादइइच्ारढ हाणपफए३ गाव धाशा 
(श्थाशंव०९ड, (976) 


अध्याय 24 (चुनाव व्यवस्था, चुनाव श्रौर सतदान व्यवहार) 


2(5 भारत के राजनीतिक विकास से चुनाव की भूमिका को 967 के सामान्य चुनाव भोर 
विछयी लोकसभा और एसेम्बली के चुनावो के सरदर्भ में उद्घृत कीजिए ) 
0/50055 (6 7०९ ण॑ €९०४०१$ ॥॥ [9॥3" एणाएंटछ 6९४७०एञगहा बे 05802 


३०४ बा5७टा जात 397 ठद्यह्षण डिलटा०05 बाते पढे 4४ 3,ण:58णाव शाएं 
45$8070|9 8[९८(०ाड, 


26 भारत में 972 के राज्य की विधान-सभाओ के चुनाव के मुख्य लक्षणों पर चर्चा कीजिए । 
राज्यों में काँग्रेस का प्रझुत्व दुवारां कित कारणों से स्थापित हो गया ? 
0।$८05$ हा वाया टिन्राप्ााट३ छा 4972 846 #55679]9 860007$ 47 700॥9. 


जगह बिलेण5 एणाव9ए०१ 40 एछ8 ए९५ए0च0 0 0०च१४९४५४- गश्वक्वा]णा9 ॥0 (6 
वार ? 


2।7 भारत में जून, 977 के राज्य ,विधान-सप्ताओ के चुनावों का परीक्षण कीजिए । राण्यी मे 
जनता पार्टो का प्रमृत्व कित कारणों से स्थापित हो गया ? 
छ+क्ाणवढ ९ 855८००५ छाट209705 ण उएछ्ा८ट, 977. १४॥३६ (8003 7८ 7059 ए« 
अआं096 007 80क्रांधथ८९ 0 6 उद्चग्राव 28709 48 5465? 

28 माचे, )977 के छठे लोकसमभ्ायी चुदावो का आलोचनात्मक प्मेद्ा० कोजिए। कॉग्रेस के 
पतन के लिए क्‍या कारण उत्तरदायों थे ? 
एकराप्या॥. रथाशव6 पी इव्काटावां होह्ट्रांजा5$.. ० 6 डा ,00.340॥॥ ॥ 
फ्बाणा, 497.. शावा छष्ाण पाई (३७५०5 छा पाल ध0था। 6 (0०/78/९६४५ ? 

2]9 छठी लोकसभा निर्वाचनों के महत्त्व को सक्षेव में स्पष्ट कीजिए । 
फछा5९पए३३ धह6 ग्रा]0004॥0८ ० 60 ],0६ $89॥ 62८05 ॥0 !॥८, 

220 भारतीय चुताव-व्यवस्था की प्रमुद सीमाओ की विवेषता कोजिए था उतडे तुपार के नए 
सुराव दीजिए । 
छ98८95३ इक ० एष्ट ताज प्प्बपेणा७ 0 ए८ ॥6२७७०७) 8५४४७ ॥६ ॥॥0॥% 
जाप 5प992९5॥ द्रगाट एज ताएउ३धञ६५ 


जज भारतीय राजनोतिक व्यवस्था 


22] “भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाएँ मूलत: भारतीय राजनीतिर दल व्यवस्था की सीमाएँ 
हैं ।”” विवेचना करें । 
+गुकद शरगाब्रा0क5 ० छाव9"$ टत्लठव उज्जशा) 27९ ग्राशपर॥ 8 गरंत्रा।॥005 ए 
फिढ छणाधर्था 98709 5४७८०),".. [980055. (7978) 

222 भारत की चुनाव व्यवस्था को सीमाओं को इगित करें एवं निदान स्वरूप सुमाव दें । 
व 8076 एशुंण' अ्ं7०घ5 जी कर म्रीललतायों डडड/ट्फा गर वधरत॑ंक बाएं 
$02828९5$ 7९॥९0॥8 गराषव५ए७/८5५ (977) 

223 भारत के राजदीतिक विकास की प्रक्रिया में, चुनावों एव. मतदान व्यवह्यार की भूमिका की 
समीक्षा कौजिए। 
67ए8 97 359९5500607 छ [96 7006 हर 2[९८ए०ा$ ३50 2९८६०:० एलाइ॥/007 79 !06 
.70९655 9 70।प्चट३] 6९ए20फच०70 ॥7 हाट, (97) 

224 भारत में मताचार की प्रभावित करमे वाले तत्वों का परीक्षण करें (2979) 
एरक्णांएड हि ९0075 ए़ाती प्रीएट/०० ९ एणएट्ठ 9दीबसंएए 0 7063. 

225 “मतदान आचरप १रम्परा और बाधुनिक्ता के मध्य एक द्वन्द समझा जाना चाहिए” 
राजस्पान सम्बन्ध! दुछ विशिष्ट निर्वाचन-अध्ययनों का हवाला देते हुए इस कथन का 
परीक्षण कीजिए + 
+ए0607५ 0धश०पज्र0पण ॥$ 00 968 ६8080 3५ 3 89)08 96 ए९फ़टला (80907 200 
ग्रा0त॑थााराए". फक्षायार दिड आब्वाशाला। जाता इरशिटा०6 ॥0 5076 5९९९ 
टा९०७०ा आऑप्ताद$ 7८बाा 8 40 74०]३४४०॥. (979) 

226 97] तथा 977 के लोकसभा के चुनाव की उनके स्वरूप, जनता के सम्मुख रखे गए 
मंसलो और उसके राजनीतिक महत्त्व के सन्दर्श में तुलना कीजिए | 
(०राएगा० 497] 70 977 लललाणा5 ६०0 पाढ 7.00590॥9 9 ०णाव्ा ए फ्रधा 
हदाए7०, 459८३ एटा०णट हार टीटटाणआ5 26 शा छञापतक 5800श0९, 

227 “भारत में राम चुनाव” पर एक निबन्ध लिबिए ! 

'एएम्रां० 80 ०५४३७ 07 (6 66022 | द्0९2007$ ए [छ9॥497. 
228 मतदाता का ध्यवहार किन बातो से निर्धारित होता है ? 97] बोर 977 के आम चुनाव 


से उदाहरण देकर सममकाइए | 
ज़्ा 37९ था पृढालागणात्रा।5.-. 9 ० ए९4श०ए7 ?_वापशाबाल ॥ शत 397 


बात 977 ठछ0ाश*न क्रोटलागाड गा वढाउ, 
229 भ्िर्वाचत आयोग के सगठन, कार्यों बौर उसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए । 


अ्रध्याय 25 (भारतीम विदेश-नीति) 

230 भारत की विदेश-नीति के निर्धारेक तत्त्व ५या हैं ? 947 के बाद से उसके विकास के प्रमुख 
तत्त्वो का विवेचन कोजिए ॥ 

23] “प्नारत की विलसतता नीति के फलस्वरूप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को लाभ हुआ है । 


इसका विवेचत करें | 
न्यूफल ]शतशा एण।€डी 5५ड४टा 85 छइवयर्त ठजागट्ट 40 गराता॥॥ एण९7 णी 00- 
क्षााद्ाग्राह7.7 90$:955, (979) 
232 आरत की *असलग्नता! की नौति का सक्षप में वर्णन बीजिए । वया भारत-रूस सन्धि(97॥ 
ने इस पर प्रभाव दाला है ? तक दोजिए ।॥ 


कइ९ए5५ का छाती गति) एए९ज जी ए0ा-बा[हग्यााट0(, 
89 गराए०-86शालं 29 (97) ? #एशाएड छाष्डपएा575. 


मच ॥ 08टा एिफलादट2 
(4977 


प्रश्नावली हडोंता 


233 970-76 की अवधि में सयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस के प्रति भारतीय विदेश-तीति का 


परीक्षण करें । 
छशायार [0]9"5 एाधशशा 90॥79 ॥0४वा05 पा 0.5 8 2850 पा 0.5 5 पे 
तप्र08 970-976 (97) 


234 962 से 97] की अवधि में मारतीय विदेश-नीति की प्रमुख असफलताओ तथा उपलब्धियों 
को इंगित करें 


वुतलाएजि पद 7307 गिग्रो-05 07 बल्कीटर्च्याएच३ ण [0॥5 020 7णीएफए 
(प्रणाण३ 4962-497. (978॥) 


235 भारत की विदेश-वीति के निर्धारक तत्त्व के रूप में असलख्खता के औचित्य को दइगित कीजिए । 
इत्र पा उढाहरशाएह ० गगा-याशएगव्रव्वा 35 4. तलथायाएगं 0 ]90॥95 


ई0थए्ठ३ 090॥09 (3979) 
236 97।-976 की अवधि में पाकिस्ताव एवं बगसादेश के प्रति भारतीय विदेश-नीति का 

परीक्षण करें। 

एडआ॥॥96 003"3 00स्‍श80 एणोी९५ १0एशत5 एडोदकव ब॥0 फ्रब्माह्टीग0९9॥ 0 ए॥8 

497-976. (4977) 
237 विश्व शक्तियों के प्रति भारत की वैदेशिक नीतियों का विवेचन कीजिए । 

॥0।$0055 छा044'$ [07687 900९9 00एशत॑ड ॥6 %रणाँत ए0एटा5, (979) 


238 962-976 रो अवधि में साम्यवादोी घीन के प्रति भारतीय विदेश-नीति का परीक्षण करें। 
ह8९छश॥76 00]43'3 0टा80 एण0५ १०एव/त5 एए0ग्रागाएणन्र एप्रात्4 0ण0ा78 )962- 
4976 (7978) 

239 क्या भारत की विदेश-नीति तीव्रता से बदवती हुई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुकूल बपते 
आपकी दाल सकी है ? अपने उत्तर के समर्थन में तक अल्तुत कीजिए । 


काब5 (6 व680 07287 एण/0०9 50000 ३ +९5६ ए/ 3 85॥ कोशाहाए३ एठ!7 
07067 ९? 04५6 76३5055$ 75 $४99070 0 ५007 3वा5छषा', 


240 भारत की विदेश-नीति का आलोचनःत्मक परीक्षण कीजिए । 
ए7॥#००ा५ ढत्ाग76 पार [॥097 एएजशएइा ?िगा०३- 

24) (967 से भारत की विदेश-मीति का मूल्याकव कीजिए । 
(.0ए6 88 35565काशा। री 770॥45 +6087 ९०१०) 59०९ १967. 

242 969 के बाद से “महाशक्तियो' के प्रति भारत की जो नीति रही है उत्तकी मुब्य विशेषताओं 
की विवेच्ना कीजिए । 


प50055 (6 ॥3 दिप्र०5 ० ॥9943"$ छ0दांडप एजाहए (094795 ५6 8767 
90ए65 89४06 4969. 


अन्य महत्वपूर्ण प्रश्व एवं टिप्पणियाँ 

243 तिम्नलिखित में से किन्ही दो पद सक्षिप्त टिप्पणिया लिबिए-- 
(अं) द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त, (ब) हैँ घ-शासन प्रणाली, (स) लोक समा का स्पीकर, (द) दडाव 
समूह । 
'एता8 50०5६ ग्रणारड 00 379 [छ० छा फल णिा०गाए-- (976) 
(3) ७४०-र४७०० 7ऋ6०7७,. (9) 09०9७, (०) वा 5फद्कान्‍ढा ण 7.00 53595, 
(9) एा९४डपा४ (570775- 

244 निम्नलिखित में से केवल एक के विचारों एव योगदान का परीक्षण करें-- 
(अ) दादाभाई नौरोजी, (ब) महादेव गोविन्द रानाटे, (स) सुरेखनाथ बनर्जी, (द) गोपाल 
कृष्ण गो भ्रले । 
छिद्धाया76 6 0035 छापे एकसॉस0पापण 6 899 शा ्॑ (8८ 00णागएए-- 
(9) 04ब्रशडा फबपाणं।. (9) वैंगा३व८ए 50फछव ए्चय०8, (०) $एथ्ावाब ४३४ 
छआाटा),. (५) 0 ६वञ्ञाव5 (50/ 03९, (99) 


>र्यए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


245 किन्‍्ही दो पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-..- 
(अ) राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत (ब) छठी लोकसभा निर्वाचन. (स) राष्ट्रपति 
कार्टर को भारत यात्रा (द) छठो लोकसभा निर्वाचनों के उपराग्त भारत के प्राकिस्तान 
तथा चीन के साथ सम्बन्ध (घ) भारतीय राजनीति में “दबाव समूह! । 
'जाएंड शरण 006९5 ० 39५ (४० ए (06 000ए9008-- (978) 
(9) ॥.68००५४ ० िल्ञाजाब 0रटाएडजा,.. (9) झद्यी ॥.0: इ०णीश4 छांल्टाएण05. 
(0) एाद्ञकटका (तटा१5 भोज, क्‍0]0व493,. (6) [0975 उर्श्वातणा$ जाए एिव्ेंधवा 
गाते (व बंद ५],0 55005 ए]६९४०१$, (०) ९:९४४७०८०८ 50095 ॥ जापाजा 
ए00005. 

246 कया भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के अधिकार का उचित प्रयोग किया है ? 
अपने उत्तर के समर्थन में तक॑ दीजिए । 
पु45 (6 5एज़ल्ता8 (००० पाती एाणएदरए॥ पचल्त छाढ एएजटा ती एकल 
पष्राल्ण १? 096 शाएणारा५ 9 5प5990( ० ५0छ 305एटा. (4979) 

247 भारत में ।939 से ।947 तक हुए स्वतन्त्रता आन्दोलन का वर्णन कोजिए । (976) 
(0४6 हग 8९८०पय्रां ए 6 ९९१० 00ए2८प8॥ ॥0 [00॥3 ॥0॥॥ 935 00 4947 


248 )950 क पश्चात्‌ से भारत मे केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए । 
प95९५$$ पा (८76-8086 7९[48005 था ]96॥38 ७0८८ 950. 


249 निम्नलिछित में से किन्‍्हों दो पर टिप्पणियाँ लिखिए-- 
(अ) गाँंधी-इरविन-पैवट ]93।, (ब) कॉग्रेस-लीग-योजना 9]6, (स) भारत सचिय, 
(द) जलियाँवाना बाग दुर्घटना, 99. 
५७७ 006५ ७७ 79 (७४० ०७९ 00णं॥8-- 
(3) 0द्रावा-॥जा। 9३९ 93।, (0) (०7६7०5४-,८४४०९-३८॥९८७९ 9]6, (०) $०९6६- 
4979 6 5406 (0 पाठा43,. (१) उद्नाक्राज्ब> छठी) 7798654५, 99. 
250 निम्नलिखित में से किम्ही दो पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिएं-- 
(अ) भारत का सर्वोच्च स्थायालय, (व) भारतीय साम्यवादी दल (सी पी.भाई.), (स) मुब्य 
मन्द्नी का पद, (द) लोकसभा के अध्यक्ष को शक्तियां व स्थिति । 
७७०६४ ॥ा04 700९5 00 3॥9 ० ए 6 ण0शशशए-+ 
(3) $0फ़ाशा8 (70०7४ ण 99, (७0 ॥#06 एणाग्राणमां॥। एच79 ० ए0॥ (0 ?।), 
(०) 7१6 0॥66 ० 6 टक्रार्थ कीगआछाल,. (9) ए०च्ढा$ घगा0 एछ0आं॥9 00 ॥0 
8962८८। ० [.00 54009. (975) 
25] राजनीतिक व्यवस्था से क्‍या तात्पयं है ? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के मूल तत्वों की 
विवेचना कीजिए । 
जए६७9७. १० ५१७ एह३०. 9४ 3. 900९० ६५७८७. ? ए४0७३॥६ 30९ एड छत प्राह्रव्ठीरी(5 
0 हद ह999 ए9ण।एड इचटात ? (979) 
252 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वित्त आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए ! (979) 
[0800$5 धा९ इण८ ० ९ 93006 (जावरा$5णा गा दी ॥90]4॥ ए0॥63 5)580॥5 
253 निम्न में से किन्दी दो पर टिप्पपो लिखिए-- 
(यो योजना आयोग, (व) सविधान-सभा,._ (स) राष्ट्रीय विकास सभा, 
कोई (उच्चतम न्यायात्य) ॥ 
ता करता प्रण९६ 0 39 (७० ० धर णि7'ीाह-- (979) 
(3) ए[बजा0४ (07975907,. (9) '८ टगराइधापटा। 85छाक्रा॥, (0) िश्ाणाओं 
फच्स्शकुताला ट०णकला,. (9) पार 0० 


(976) 


(8) दृटीष 


जलन 


